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आभार
24 दिसंबर 2021 को पेसा कानून को लागू हुए 25 वर्ष पूरे हो गए। इन ढाई दशको ंमें इस 
कानून के जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन की स्थिति को जानने के लिए नागरिक समाज तथा 
जनसंगठनो ंद्वारा एक संयकु्त अध्ययन किया गया। प्रस्तुत पुस्तक उसी संयकु्त अध्ययन 
का परिणाम ह।ै
इस अध्ययन को एक पुस्तक के रूप में अपने पाठको ंतक पहुंचाने की प्रक्रिया में हम पेसा 
कानून पर काम करने वाले उन तमाम साथियो ंका आभार व्यक्त करना चाहेंगे, जिनके 
सहयोग से यह संग्रह तयैार हो पाया। इस संग्रह में दर्ज राज्य अपडेट (समीक्षा) के लिए 
हम आभारी ह-ै संदीप कुमार पटनायक, राजशे कुमार, विजेंद्र अजनबी, संदीप मिन्हास, 
आदिती चंचानी, नेसार अहमद, सत्यम श्रीवास्तव, अविनाश कुमार, अमित नारकर और 
डॉ. पल्ला त्रिनध राव, जिनके सहयोग से राज्य समीक्षा तयैार हो पायी।
इस प्रक्रिया में सहयोग के लिए हम राजस्थान से धर्मचंद खेर, मानसिहं सिसोदिया, भरत 
श्रीमाली, मधलुिका; गुजरात स ेअशोक चौधरी, अशोक श्रीमाली, उत्पल भाई, रमशे भाई 
तड़वी, महेंद्र भाई पडावी, अमिता वासवी, फादर स्टेनी पिटंो, चंद्रकातं भाई तड़वी, शैलेश 
वघाडिया, राज ूबल्वाई, कृष्णकातं; मध्य प्रदेश से फागराम, नितिन भाई, राज कुमार सिन्हा, 
गंजानंद भाई; ओड़िशा से प्रदीप साहू, हिराबती गोड़, नरेंद्र मोहती, प्रफुल्ल सामंतरे, लिगंराज 
आजाद, सत्या महार; हिमाचल प्रदेश से पूर्व आईएएस आर.एस. नेगी, गुमान सिहं, प्रेम 
कोटेच, जिया लाल, टकपा तनेजिन, सोनम तारग;े झारखण्ड से घनश्याम, दयामनी बारला, 
कुमार चंद मार्डी, जेरोम जेराल्ड कुजरू, असगर खान; छत्तीसगढ़ से अलोक शुक्ला, जगसाय 
पोया; आधं्र प्रदेश से रवि रेब्बा प्रगड़ा और महाराष्ट्र से उल्का महाजन, अमित नारकर का 
आभार व्यक्त करत ेह,ै जिनके सहयोग से यह केस-स्टडी तयैार हो पायी।
विशेषतौर पर हम, हमारे मार्गदर्शक श्री अनिल चौधरी, साथी अरुण कुमार सिहं और भारतीय 
संविधान विशेषज्ञ एवं भारत जन आदंोलन के अगुआ साथी बिजय पाडंा का आभार व्यक्त 
करना चाहेग,े जिनके सहयोग तथा बहुमुल्य योगदान स ेयह कार्य कर पाना संभव हो पाया।
इसके साथ ही साथ हम महत्वपूर्ण सहयोग के लिए आदिल अली (आकं एडवाईजरी) 
के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, जिनके सहयोग से इस संग्रह में दर्ज आलेखो ंका 
संपादन हो पाया।
इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में बिराज पटनायक, नीलय सिहं (नेशनल फाउंडेशन फॉर 
इंडिया) और सत्यम श्रीवास्तव, श्वेता त्रिपाठी (श्रुति) ने जो सहयोग किया ह,ै वह हमारे 
लिए बहुत महत्वपूर्ण ह,ै बिना इनके सहयोग के यह कार्य पूरा कर पाना संभव नही ंहोता। 
हम ‘नेशनल फाउंडेशन फॉर इंडिया’ तथा ‘श्रुति’ के समस्त साथियो ंके भी आभारी हैं, 
जिन्हों ने इस सफर में हमारा साथ दिया है।

जितेंद्र चाहर  
 ऋचा पाण्डेय
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भमूिका
भारत में आजादी के पहले से ही आदिवासी समुदाय की मुख्यधारा के साथ एक विलगाव 
की स्थिति रही ह।ै जहा ंएक तरफ मुख्यधारा के समाज ने आदिवासियो ंको असभ्य और 
जंगली समझ कर अपनाने से इंकार कर दिया, वही ंदूसरी तरफ आदिवासी समुदाय भी 
अपनी संस्कृति , जीवन शैली और परंपराओ ंको बचाए रखने की कयावद में हमेंशा से 
मुख्यधारा से दूर ही रहा। आजादी से पहले की यह स्थिति आजादी के बाद भी बरकरार 
रही। सरकारो ंकी उपेक्षा के चलते आदिवासी समुदाय लंब ेसमय तक शिक्षा, स्वास्थ्य तथा 
गरिमामय जीवन जसेै मूलभूत अधिकारो ंसे वंचित रहा। दशको ंके लंब ेजुझारू संघर्षों के 
बाद आखिरकार 15 दिसंबर 1996 को लोकसभा द्वारा पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्र ों 
पर विस्तार) अधिनियम-1996 (पेसा) पारित किया गया और 24 दिसंबर को भारत के 
राष्ट्रपति द्वारा इसे लागू कर दिया गया। इसके माध्यम से एक बड़ी पहल पाचंवी ंअनुसूची 
क्षेत्र ों के लिए हुई और आदिवासी स्व-शासन को मान्यता देते हुए प्राकृति क संसाधनो ं
का प्रबंधन, संरक्षण और नियंत्रण का अधिकार ग्राम सभा को दे दिया गया। आदिवासी 
समुदाय में इस कानून से एक उम्मीद जगी। हालाकंि, यह वही दौर था जब भूमंडलीकरण 
से देश के प्राकृति क संसाधनो ंको विश्व बाजार में मुनाफे के तौर पर देखा जा रहा था।
24 दिसंबर 2021 को पेसा कानून को लागू हुए 25 वर्ष पूरे हो गए। इऩ ढाई दशक में 
यह कानून जमीनी स्तर पर कितना लागू हो पाया और पेसा कानून के अनुपालन में अन्य 
कानूनो ंमें कितना बदलाव किया गया, इस स्थिति को जानने के लिए पेसा के क्रियान्वयन 
पर काम कर रहे नागरिक समाज कार्यकर्ताओ,ं गैर-सरकारी संस्थाओ ंऔर जन संगठनो ंने 
एक संयकु्त अध्ययन किया। प्रस्तुत संग्रह उसी संयकु्त अध्ययन का परिणाम ह।ै
यह संग्रह पाचंवी ंअनुसूची के दसो ंराज्यों - हिमाचल प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, ओड़िशा, 
आधं्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, तेलंगाना और मध्य प्रदेश में पेसा कानून के 
क्रियान्वयन की स्थिति को स्पष्ट करने का प्रयास करता ह।ै यह संग्रह पेसा कानून के राज्यों  
में क्रियान्वयन की संवैधानिक तथा प्रशासनिक स्थिति को दर्शाता है, जिसे तीन हिस्सों  में 
व्यवस्थित किया गया ह।ै प्रथम भाग में पेसा कानून को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में समझने का 
प्रयास किया गया ह।ै दूसरा भाग, राज्यवार पेसा कानून की समीक्षा और इसके क्रियान्वयन 
में लगे जन संगठनो ंकी भूमिका पर केन्द्रित ह।ै भाग तीन, इस संग्रह का अतंिम हिस्सा ह,ै 
जिसमें सरकारो ंद्वारा पेसा कानून के क्रियान्वयन को कैसे बेहतर करते हुए ग्राम सभा को 
स्वायत्तता दी जाये, इस संदर्भ में सिफारिशें दी गयी हैं।
इस प्रक्रिया के दौरान पेसा कानून पर काम कर रहे आदिवासी संगठनो ं के साथ बठैकें  
आयोजित की गईं। इन बठैको ंमें चर्चा के माध्यम से आदिवासी समुदायो ंकी नजर से पेसा 
कानून को जानने की कोशिश की गई। इस कानून के लागू होने के 25 सालो ंबाद क्या इन 
समुदायो ंको पेसा कानून के तहत वह तमाम अधिकार मिले, जिनका इस कानून में दावा 
किया गया था, इस बात को भी जाचंने की कोशिश की गई। 25 साल बाद इस कानून की 
मूल भावना के अनुसार आदिवासी समुदाय खुद को मुख्यधारा के साथ यदि नही ंसमावेशित 
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हो पा रहा है, तो उसकी क्या वजहें हैं, उसको भी तलाशने का प्रयास किया गया।
इस समग्र अध्ययन को तयैार करने के लिए दसो ंराज्यों  में पेसा कानून और आदिवासी 
समुदाय के अधिकारो ंके लिए काम कर रहे सामाजिक कार्यकर्ताओ ंऔर जन संगठनो ंके 
साथ बात-चीत भी की गई। बात-चीत के दौरान उन संगठनो ंद्वारा पेसा कानून को जमीनी 
स्तर पर मजबतू करने के लिए किए गए संघर्षों के साथ-साथ उनकी नजर से पेसा कानून 
की स्थिति और उसके क्रियान्वयन को और बेहतर बना सकने के तरीको ंको इस संग्रह में 
दर्ज किया गया ह।ै
इस संग्रह में राज्य अपडेट (समीक्षा) के अलावा पेसा कानून के क्रियान्वयन में लगे चुनिदंा 
जन संगठनो ं की समुदाय-आधारित कार्यवाहियो ं पर केस-स्टडी/कहानिया ं भी दी गयी 
हैं। इन कहानियो ंमें पेसा कानून के तहत आदिवासी समुदायो ंको दी गई शक्तियो ंका 
उपयोग करने के सामूहिक प्रयासो ंकी सफलता और प्रयास दोनो ंकी कहानिया ंशामिल हैं। 
ज्यादातर केस स्टडी साक्षात्कार के आधार पर तयैार की गई हैं।
इस संग्रह को प्रकाशित करने का हमारा मूल उद्देश्य सिर्फ  इस कानून की कमियो ंऔर 
खामियो ंको उभारना नही ंह,ै बल्कि हम सरकार तथा प्रशासन का ध्यान इस कानून के 
बेहतर क्रियान्वयन की तरफ ले जाना चाहते हैं, जिससे कि पेसा कानून सही मायने में अपनी 
मूल भावना के अनुसार लागू हो सके और भारत का आदिवासी समुदाय अपनी भाषा, 
संस्कृति , जीवन शैली और परंपराओ ंके साथ स्व-शासन के माध्यम से अपनी आजीविका 
और अपने प्राकृति क संसाधनो ंको बचा पाये।

जितेंद्र चाहर
ऋचा पाण्डेय
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परिचय 
- अरुण सिहं 

भारतीय संविधान में गावं को एक इकाई के रूप में माना गया ह।ै संविधान के अनुच्छेद 40 
में राज्य से यह अपेक्षा की गई ह ैकि राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा, जिससे गावं एक स्वायत्त 
इकाई के रूप में विकसित हो सकें । गावं के लोग परंपरागत तरीके से ग्राम पंचायतो ंमें 
बठैकर चर्चा करें और पंचो ंका चुनाव करके अपनी आर्थिक, सामाजिक और सासं्कृति क 
समस्याओ ंका समाधान गावं स्तर पर करें। गावं स्तर पर अपनी समस्याओ ंका समाधान 
भारतीय ग्रामीण समाज किस तरह से करता था। इसको बेहतर तरीके से प्रेमचंद ने अपनी 
कहानी ‘पंच परमेश्वर’ में प्रस्तुत किया ह ैकि किस तरह से गावं के लोग सर्वसम्मति से पंचो ं
के द्वारा अपनी समस्याओ ंका समाधान करते थ ेऔर लोगो ंको न्याय बिना समय गवाएं और 
बगैर पैसा खर्च किए गावं में ही मिल जाया करता था। अपराधी व्यक्ति को पंचायत दंडित 
भी करती थी। ग्राम पंचायत के निर्णय सर्वमान्य होत ेथ।े निर्णय नही ंमानने वाले व्यक्ति को 
सामाजिक बहिष्कार का भय होता था, जिसमें गावं के लोग उस व्यक्ति से कोई भी संबंध 
नही ंरखते थ।े संविधान के अनुच्छेद 40 में इसी तरह के ग्राम पंचायतो ंकी उम्मीद की गई 
थी और यही उसकी मंशा और भावना भी थी।
भारत के संविधान में पंचायती राज का मायने स्थानीय स्व-शासन पद्धति से ह।ै इस स्थानीय 
स्व-शासन को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए समय-समय पर विभिन्न कमेटियो ंका 
गठन किया गया। पंचायती राज व्यवस्था के लिए गठित प्रमुख समितिया-ं
बलवंत राय मेहता समिति 1957 : भारत सरकार ने जनवरी 1957 में सामुदायिक 
विकास कार्यक्रम 1952 तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा 1953 द्वारा किए गए कार्यों की जाचं 
और उसके बेहतर तरीके से कार्य करने के लिए सुझाव देने के उद्देश्य से बलवंत राय मेहता 
की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया। समिति ने अपनी रिपोर्ट नवंबर 1957 को 
सौपंी, जिसमें लोकतातं्रिक विकें द्रीकरण के लिए त्रिस्तरीय पंचायती राज की स्थापना की 
सिफारिश की।
अशोक मेहता समिति 1977 : भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अशोक मेहता की 
अध्यक्षता में 1977 में पंचायती राज संस्थाओ ंपर एक समिति गठित की, जिसने अगस्त 
1978 को अपनी रिपोर्ट सौपंी और पंचायती राज पद्धति को मजबतू करने के लिए 132 
सिफारिशें की। समिति का कार्यकाल पूरा होने से पूर्व जनता पार्टी सरकार के भंग होने के 
कारण कें द्रीय स्तर पर अशोक मेहता समिति की सिफारिशो ंपर कोई कार्यवाही नही ंकी 
जा सकी।
जी.बी.के. राव समिति 1985 : ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की समीक्षा 
करने के लिए मौजदूा प्रशासनिक व्यवस्थाओ ं के लिए योजना आयोग द्वारा 1985 में 
जी.बी.के. राव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। समिति का मानना था कि 
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अधिकाशं राज्यों  में पंचायतें शक्ति तथा अधिकार एवं संसाधनो ंके आभाव में निष्प्रभावी 
होती जा रही ह।ै समिति ने पंचायती राज व्यवस्था को मजबतू करने के लिए विभिन्न सुझाव 
दिए। समिति की सिफारिश थी कि जिलाधीश को जिला स्तर पर विकास और नियोजन से 
जुड़ी सभी गतिविधियो ंके मध्य समन्वय स्थापित करना चाहिए। जबकि अशोक मेहता और 
बलवंत राय मेहता समिति ने जिलाधीश की विकास कार्यों से जडु़ी भूमिका में कमी लाने 
और विकासात्मक प्रशासन में पंचायती राज को बड़ी भूमिका सौपंने की सिफारिश की थी।
सिघंवी समिति 1986 : राजीव गाधंी सरकार ने 1986 में लोकतंत्र व विकास के लिए 
पंचायती राज संस्थाओ ंका पुनरुद्धार एवं अवधारणा पत्र तयैार करने के लिए एल. एम. 
सिघंवी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया। समिति की मुख्य सिफारिश थी कि 
ग्राम पंचायतो ंके पास अधिक वित्तीय संसाधन होने चाहिए। एल.एम. सिघंवी की सिफारिश 
के आधार पर राजीव गाधंी की सरकार जलुाई 1989 में लोकसभा में 64वा ं संविधान 
संशोधन ले आयी, जिससे पंचायती राज संस्थानो ंको अधिक शक्तिया ंऔर अधिकार प्रदान 
किया जा सके तथा उन्हें संवैधानिक दर्जा दिया जा सके। लोकसभा में यह विधयेक अगस्त 
1989 में पारित हो गया, लेकिन राज्यसभा में अनुमोदित नही ंहो पाया। विपक्ष का कहना 
था कि इससे संघीय प्रणाली के कें द्रीयकरण को बढ़ावा मिलेगा।
पंचायती राज अधिनियम 1992 : सन 1992 में 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से 
संविधान के अनुच्छेद 40 को व्यवहारिक रूप दिया गया। इस अनुच्छेद में उल्लेख ह ैकि 
“ग्राम पंचायतो ंको संगठित करने के लिए राज्य कदम उठाएगा और उन्हें ऐसी शक्तिया ं
प्रदान करेगा, जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयो ंके रूप में कार्य करने योग्य बनाने के 
लिए आवश्यक हो।” यह अनुच्छेद राज्य की नीति निदेशक सिद्धांतो ंका एक अगं ह।ै इस 
अधिनियम द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता मिली। पंचायती 
राज अधिनियम 1992 का उद्देश्य सत्ता का विकें द्रीकरण और ग्राम पंचायतो ंद्वारा स्थानीय 
जरूरतो ं के अनुसार योजना तयैार करना था। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम 
पंचायत, पंचायत समिति और जिला पंचायतो ंकी स्थापना की गई, जिसमें-

•	 ग्राम स्तर पर ग्राम सभा की स्थापना। 
•	 5 वर्ष में पंचायतो ंका नियमित चुनाव। 
•	 अनुसूचित जातियो,ं जनजातियो ंके लिए उनकी संख्या के अनुपात में सीटो ंका 

आरक्षण। 
•	 महिलाओ ंके लिए एक तिहाई सीटो ंका आरक्षण। 
•	 पंचायतो ंकी निधियो ंमें सुधार के लिए उपाय सुझाने हेत ुराज्य वित्त आयोग का 

गठन। 
•	 निष्पक्ष चुनाव के लिए राज्य में चुनाव आयोग का गठन। 
•	 पंचायतो ंको मुख्य काम के रूप में सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास की 

योजना तयैार कर इसे क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी देना।
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•	 संविधान की ग्यारहवी ंअनुसूची में 29 विषय जोड़े गये, राज्य सरकारो ंको इन 
29 विषयो ं से जुड़ी शक्तिया ंया अधिकार पंचायतो ंको हस्तांतरित करने हेत ु
अधिकृत किया गया। 

संविधान के 73वें संशोधन के द्वारा की गई व्यवस्था से पाचंवी ं अनुसूची (आदिवासी 
बाहुल्य) क्षेत्र ों को अलग रखा गया क्योंकि  आदिवासी क्षेत्र में पारंपरिक रूप से सहभागी 
लोकतंत्र के आधार पर स्वशासी व्यवस्था सामान्य क्षेत्र ों से अलग होती ह।ै वहा ं का 
आदिवासी जीवन, संस्कृति  एवं प्रशासन मुख्य रूप से आदिवासी समुदाय की परंपरा एवं 
रिवाजो ं पर आधारित होता ह।ै यह परंपरा एवं रिवाज पूरे देश में अलग-अलग क्षेत्र ों 
में मान्य परंपराओ ंएवं रिवाजो ं से भिन्न ह।ै भारत की संसद ने इस बात को पहचानत े
हुए संविधान की पाचंवी ंतथा छठवी ंअनुसूची के तहत क्रमशः अनुसूचित तथा जनजाति 
क्षेत्र ों के लिए पृथक व्यवस्था बनाने का निर्णय लिया। आदिवासियो ंकी पारंपरिक व्यवस्था 
को महत्व देते हुए उसे औपचारिक कानूनी मान्यता देने की व्यवस्था की गई। इस तरह 
73वें संविधान संशोधन में देश में दो प्रकार की स्थानीय स्व-शासन तंत्र की व्यवस्था की 
गई। एक सामान्य क्षेत्र ों के लिए तथा दूसरा अनुसूचित जनजाति क्षेत्र ों के लिए। इस तरह 
आधं्र प्रदेश, तलंेगाना, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, झारखंड, राजस्थान, गुजरात, मध्य 
प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र ों को 73वें 
संविधान संशोधन से दूर रखा गया।
अनुसूचित क्षेत्र, जिन्हें संविधान के अनुच्छेद 244 (1) की पाचंवी ंअनुसूची के अतंर्गत 
सूचीबद्ध किया गया ह।ै दरअसल इन अनुसूचित एवं आदिवासी क्षेत्र ों को सामान्य विधि के 
स्वाभाविक क्रियान्वयन से पृथक रखा गया था ताकि उनके सामाजिक रीतियो ंका संरक्षण 
एवं परंपरागत रिवाजो ंको बचाया जा सकें । वर्तमान में देश के दस राज्यों  के अतंर्गत 
अनुसूचित क्षेत्र आते हैं। ये राज्य हैं– आधं्र प्रदेश, तलंेगाना, हिमाचल प्रदेश, ओड़िसा, 
झारखंड, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़। अनुसूचित क्षेत्र में 
या तो संपूर्ण जिला अथवा जिले के अतंर्गत विभिन्न विकास प्रखड अथवा उनके अतंर्गत 
पंचायत या गावं आ सकते हैं।
पाचंवी ंअनुसूची क्षेत्र ों में शासन और सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्यपाल को दी गयी। बाहरी 
लोगो ंकी घुसपैठ को रोकने, आदिवासियो ंकी जमीन की गैर-आदिवासियो ंद्वारा खरीद 
फरोख्त पर रोक लगाने, आदिवसियो ंको सूद पर कर्ज देने के व्यवसाय पर नियंत्रण करने, 
बाहरी व्यक्तियो ंके दखलन्दाजी से उनकी भाषा, संस्कृति , रीति-रिवाज को बचाने तथा 
संसद या विधान मण्डल द्वारा पारित कानून अनुसूचित क्षेत्र ों में लागू नही ंहोगा या कुछ 
फरेबदल के साथ लागू होगा। इसका अधिकार राज्यपाल को संविधान में दिया गया। 
राज्यपाल को यह भी जिम्मेदारी दी गयी कि पाचंवी ंअनुसूची क्षेत्र ों की शासन सम्बधी रिपोर्ट 
हर वर्ष राष्ट्रपति को भेजेगें।
बहरहाल, पाचंवी ंअनुसूची क्षेत्र ों को बाहर रखते हुए 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज 
अधिनियम पूरे देश में लागू कर दिया गया। मई 1994 में मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने 
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पंचायती राज अधिनियम, 1992 के अतंर्गत सम्पूर्ण प्रदेश (अनुसूचित क्षेत्र ों सहित) में 
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव सम्पन्न करा दिये। 
उसके बाद आधं्र प्रदेश राज्य ने भी पंचायती राज अधिनियम के तहत सम्पूर्ण प्रदेश 
(अनुसूचित क्षेत्र ों सहित) में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने की अधिसूचना जारी कर दी, 
जबकि संविधान के अनुच्छेद 243-M में कहा गया ह ैकि अनुसूचित क्षेत्र ों और उत्तर-पूर्व 
के जनजातीय क्षेत्र ों के लिए अलग से कानून बनाया जायेगा। अनुच्छेद 243-ZC में कहा 
गया ह ैकि भाग- 9A जो नगर पालिका के बारे में ह,ै वह तब तक अनुसूचित क्षेत्र में लागू 
नही ंहोगा, जब तक संसद ऐसे किसी कानून को पारित नही ंकरती ह।ै
जसैा कि पंचायती राज अधिनियम, 1992 पारित होने के बाद अनुसूचित क्षेत्र ों के लिए 
संसद द्वारा अलग से नया कानून बनाया जाना था, उसके बाद ही अनुसूचित क्षेत्र ों में 
पंचायत चुनाव कराए जाने थ।े लेकिन मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अनुसूचित क्षेत्र ों में नया 
कानून बनाये बगैर ही पाचंवी ंअनुसूची क्षेत्र में पंचायत चुना कराए जाने और आधं्र प्रदेश 
सरकार द्वारा पंचायत चुनाव कराए जाने की अधिसूचना जारी होने के खिलाफ़ आदिवासी 
क्षेत्र ों में इसका विरोध शुरू हो गया। आदिवासियो ंकी मागं थी कि पहले पाचंवी ंअनुसूची 
क्षेत्र ों के लिए संसद द्वारा कानून बनाया जाये, उसके बाद पाचंवी ंअनुसूची क्षेत्र ों में चुनाव 
होने चाहिए।
इन परिस्थितियो ंमें, पंचायती राज अधिनियम 1992 के तहत अनुसूचित क्षेत्र ों में कराए 
जा रहे चुनावो ं के खिलाफ़ आदिवसियो ंके प्रबल विरोध तथा कई राज्यों  में हाईकोर्ट में 
पंचायती राज अधिनियम के खिलाफ़ याचिका दायर होने के कारण तत्कालीन नरसिम्हा 
राव सरकार ने जून 1994 में अनुसूचित क्षेत्र ों में 73वें संविधान संशोधन को लागू करने के 
लिए आवश्यक संशोधन और अपवादो ंपर विचार करने के लिए दिलीप सिहं भूरिया की 
अध्यक्षता में 22 सदस्यों  की एक कमेटी का गठन कर दिया।
भूरिया कमेटी ने पाचंवी ंअनुसूची के क्षेत्र ों का अध्ययन करते हुए 7 महीनें में 17 जनवरी 
1995 को ग्रामीण क्षेत्र ों के लिए तथा 15 जुलाई 1995 को शहरी क्षेत्र ों के लिए अपनी 
दूसरी रिपोर्ट संसद में पेश कर दी। कमेटी ने रिपोर्ट में अनुसूचित क्षेत्र ों की गावं सभाओ,ं 
नगरपालिका तथा अन्य नगरीय क्षेत्र ों की विशेष व्यवस्था के बारे में व्यापक सिफारिशें की।
कमेटी का मुख्य जोर इस बात पर था कि जनजातीय समूहो ं के स्व-शासन में उनकी 
लोक परम्पराओ ंव रीति-रिवाज़ो ंका महत्वपूर्ण स्थान होता है। आदिवासी स्व-शासन के 
हर पहलू में प्राकृति क संसाधनो ंका संरक्षण व प्रबंधन सर्वोपरि होता हैं। स्व-शासन की 
जनजातीय व्यवस्थायें प्राकृति क संसाधनो ंसे सामन्जस्य बनाये रखने को प्राथमिकता देती 
हैं। इसी तथ्य को ध्यान में रखकर, पंचायतो ंसे संबंधित संविधान के नौवंे भाग (73वा ं
संविधान संशोधन) के प्रावधानो ंको अनुसूचित क्षेत्र ों में लागू करने हेतु 1996 में एक 
स्वतंत्र अधिनियम लागू किया गया। पाचंवी ं अनुसूची के क्षेत्र ों की ग्राम सभाओ/ंगावं 
सभाओ ंहेतु बने इस अधिनियम को आम तौर पर ‘पेसा’ के नाम से जाना जाता है। पेसा 
(PESA) शब्द का अंग्रेजी विस्तार है- द प्राविजन्स आफ द पन्चायत्स (एक्स्टेन्शन टू द 
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सिड्यूल्ड एरियाज़) एक्ट, 1996।
24 दिसंबर 1996 को राष्ट्रपति के अनुमोदन से पंचायत उपबंध (अनसूुचित क्षेत्रों  पर 
विस्तार) अधिनियम 1996 (पेसा) देश के सभी अनुसूचित क्षेत्र ों में लागू हो गया। 

पेसा अधिनियम की मुख्य विशेषताएं 
प्रत्येक गावं में अपनी ग्राम सभा होगी। एक गावं में एक समुदाय के एक या एक से अधिक 
बस्तिया ंया पुरवे  शामिल हो सकते हैं, जो परंपराओ ंऔर रीति-रिवाजो ंके अनुसार अपने 
मामलो ंका प्रबंधन करता हो- धारा 4 (ख) और धारा 4 (ग)
पेसा कानून के अतंर्गत ग्राम सभाओ ंएवं उपयकु्त/उचित स्तरो ंपर पंचायतो ंको निम्नानुसार 
अधिकार एवं शक्तिया ंदी गई हैं-

1.	 धारा 4 (घ) के अतंर्गत ग्राम सभा को इनकी रक्षा और सुरक्षा करने के लिए 
विशेष शक्तिया ंदी गयी है-
•	 लोगो ंकी परंपरा और रीति-रिवाज और उनकी सासं्कृति क पहचान,
•	 समुदाय के संसाधन और 
•	 विवाद समाधान का परंपरागत तरीका 

2.	 ग्राम सभा के अनिवार्य कार्यकारी कार्य होगंे- 
•	 धारा 4 (ड़) (i) के तहत ग्राम सभा सामाजिक और आर्थिक विकास के 

लिए योजनाओ,ं कार्यक्रमो ंऔर परियोजनाओ ंको मंजरूी देगी।
•	 ii)  धारा 4 (ड़)(ii) ग्राम सभा को गरीबी उन्मूलन और अन्य कार्यक्रमो ं

के अतंर्गत लाभार्थियो ं के रूप में व्यक्तियो ंकी पहचान करने की शक्ति 
देती ह।ै

•	 iii) पंचायत द्वारा ऊपर खंड (ड़) में उल्लेखित योजनाओ,ं कार्यक्रमो ंऔर 
परियोजनाओ ंके लिए धन के उपयोग का एक प्रमाण पत्र जारी करना। 
धारा 4 (च) 

3.	 पेसा उपयकु्त/उचित स्तर पर ग्राम सभा/पंचायतो ंको निम्नलिखित शक्ति प्रदान 
करता ह-ै
•	 भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और विस्थापित व्यक्तियो ंके पुनर्वास में अनिवार्य 

परामर्श का अधिकार। धारा 4 (झ)
•	 उचित स्तर की ग्राम सभा या पंचायत द्वारा खान और खनिजो ं के लिए 

संभावित लाइसेंस/पट्टा, रियायतें देने के लिए अनिवार्य आज्ञा। धारा 4 
(ट) एवं (ठ)

•	 नशीले पदार्थों के निर्माण, विक्रय एवं उपयोग को नियंत्रित करने की 
शक्ति। धारा 4 (ड) (i)
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•	 लघु वन उपज के स्वामित्व का अधिकार। धारा 4 (ड) (ii)
•	 अनुसूचित क्षेत्र में भूमि पर कब्जे को रोकना और कब्जे वाली भूमि को 

वापस दिलाने के लिए कार्यवाही करना। धारा 4 (ड) (iii)
•	 ग्राम के हाट/बाजारो ंका प्रबंधन एवं नियंत्रण। धारा 4 (ड) (iv)
•	 ब्याज पर पैसे के लेनदेन (साहूकारी) पर नियंत्रण। धारा 4 (ड) (v)
•	 सामाजिक सेक्टर की संस्थाओ ंऔर कार्यों पर नियंत्रण। धारा 4 (ड) (vi) 
•	 स्थानीय योजनाओ ं एवं संसाधनो,ं आदिवासी उप-योजना पर नियंत्रण। 

धारा 4 (ड) (vii)
4.	 उपयकु्त स्तर पर पंचायत की शक्तिया ं- एक उचित स्तर पर पंचायत को लघु 

जल निकायो ंकी योजना और प्रबंधन का कार्य सौपंा गया ह।ै धारा 4

यह सभी शक्तिया ंपेसा की धारा 4 (ढ) के अधीन है जो कहती है कि- ऐसे राज्य विधानो ं
में, जो पंचायतो ंको ऐसी शक्तिया ंऔर प्राधिकार प्रदान करें जो उन्हें स्वायत्त शासन की 
संस्थाओ ंके रूप में कार्य करने में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हो।ं यह सुनिश्चित करने 
के लिए रक्षोपाय अतंर्विष्ट होगंे कि उच्चतर स्तर की पंचायतें, निम्न स्तर पर किसी पंचायत 
की या ग्राम सभा की शक्तिया ंऔर प्राधिकार अपने हाथ में ना लें।
इसलिए जो कार्य ग्राम सभा कर सकती ह ैउसे ग्राम पंचायत नही ंकरेगी, जो ग्राम पंचायत 
कर सकती ह ैउसे जनपद पंचायत नही ंकरेगी और जो जनपद पंचायत कर सकती ह ैउसे 
जिला पंचायत नही ंकरेगी।
भारत जन आदंोलन के राष्ट्रीय संयोजक बिजय पाडंा कहते ह ैकि लोग अक्सर पंचायती 
राज और पेसा कानून को एक ही मानने की गलती करते हैं, उन्हों ने इसे स्पष्ट करते हुए 
कहा कि पेसा कानून संविधान का भाग 9 का विस्तार ह,ै न की पंचायतराज का विस्तार 
ह।ै राज्य सरकारें संविधान के भाग 9 के अनुसार अपने प्रदेशो ंमें पंचायत कानून बनाये 
हैं। लेकिन पेसा कानून संविधान के भाग 9 का विस्तार होने के नात ेराज्य सरकारो ंको 
अनुसूचित क्षेत्र ों के लिए पहले कानून बनाना पड़ेगा उसके बाद नियम बनेगा। पेसा कानून 
की धारा 4 कहती है कि- “the legislature of a state shall not make any 
law. .....inconsistent with any of the following features,” अर्थात राज्य 
को कानून बनाने का निर्देश देती ह।ै 

पेसा काननू में ग्राम सभा को दी गई विशेष शक्तियां
हालाकंि, पेसा कानून को पंचायती राज कानून के विस्तार के रूप में देखा जाता ह,ै लेकिन 
संविधान के अनुच्छेद 243-M (4)(ख) के ज़रिए पेसा अनुसूचित क्षेत्र में स्वायत्त शासन 
(autonomy) पद्धति के लिए एक सम्पूर्ण  व्यवस्था है, जो पंचायती राज व्यवस्था से 
बहुत अलग ह।ै
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पेसा कानून में सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान : धारा 3, धारा 4, धारा 4(घ), धारा 4 (ढ) एवं 
4 (ण) के अतंर्गत दिए गये हैं-

1.	 धारा 3 का अर्थ ह ैकि राज्य सरकार जब अनुसूचित क्षेत्र में प्रशासकीय ढाचंा 
बनाएगी, तब उस क्षेत्र में आदिवासियो ं के प्रचलित अनौपचारिक पारंपरिक 
शासन पद्धति को प्रमुखता देते हुए आधनुिक औपचारिक व्यवस्था को ऐसे 
ढालेंगी ताकि दोनो ं व्यवस्था में विरोधाभास न हो। अर्थात आधनुिक शासन 
व्यवस्था पारंपरिक शासन व्यवस्था को सम्मान एवं मान्यता देगी।

2.	 धारा 4 (क) राज्य अनुसूचित क्षेत्र के लिए ऐसा कोई कानून न बनायें, जो 
आदिवासियो ंकी पारंपरिक शासन व्यवस्था के विपरीत हो।

3.	 धारा 4 (घ) सहभागी लोकतंत्र को प्राथमिकता देते हुए भारतीय संविधान के 
संघीय ढाचंा में ग्राम सभा को सरकार (state) की मान्यता दी गयी ह ै {पढ़ें 
संविधान का अनचु्छेद 12 के साथ पेसा काननू की धारा 4 (घ)}, जिसका एक 
क्षेत्र (territory) संसाधन पर नियंत्रण एवं उसकी स्वयं की पारंपरिक शासन 
व्यवस्था होगी तथा उसकी सहमति के बिना कें द्र, राज्य या जिला सरकार कोई 
भी कानून या कार्यक्रम लागू नही ंकर सकती है। पंचायती राज कानून में ग्राम 
सभा सिर्फ  एक प्रशासकीय इकाई ह,ै लेकिन पेसा में ग्राम सभा एक सामाजिक 
इकाई है {धारा 4 (ख़)}। पेसा के अनुसार ग्राम सभा का निर्णय सर्वसम्मति 
अथवा बहुमत पर आधारित होगा और असहमति को पाटने के लिए पारंपरिक 
निर्णय (jury) व्यवस्था के जरिये बहुमत हासिल होगा। चुनाव/गुप्त मतदान 
वर्जित होगा। अतः ग्राम सभा की पारंपरिक स्वायत्त व्यवस्था के साथ किसी भी 
तरीके की छेड़खानी नही ंकी जा सकती ह।ै विकासमलूक कार्य के लिए पंचायत 
को उसका कार्यपालिका बनाया गया है, जहा ंपर चुनाव भी हो सकता है और 
मतदान भी हो सकता है। 
•	 अनुसूचित क्षेत्र में प्रशासनिक रूप से ग्राम सभा सर्वोच्च एवं सक्षम है {धारा 

4 (घ)}।
•	 आदेशात्मक : पंचायत योजनाओ ं का अनुमोदन {धारा 4 (ड़) (i)}; 

हितकारियो ं का चयन {धारा 4 (ड़) (ii)}; निधियो ं की उपयोग का 
प्रमाणपत्र {धारा 4 (च)}; भू-अर्जन के पहले सलाह अर्थात सहमति एवं 
प्रभावितो ंका पुनर्वास {धारा 4 (झ)}।

•	 अनमुति : गौण खनिज पूर्वेक्षण तथा खनन पट्टा की पूर्व अनुमति {धारा 
4 (ट)}।

•	 शक्तिया ं : भू-हस्तांतरण के निवारण तथा संक्रमित भूमि का प्रत्यावर्तन 
{धारा 4 (ड) (iii)}।

•	 क़र्ज़ लेनदेन पर नियंत्रण {धारा 4 (ड) (v)}।
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•	 सामाजिक संस्थानो,ं संस्थाओ ंऔर कार्यकर्ताओ ंपर नियंत्रण {धारा 4 (ड) 
(vi)}।

•	 मालिकी : लघु वनोपज {धारा 4 (ड)}।
•	 मद्य निषध : मादक पदार्थ बिक्री तथा उपयोग पर नियमन {धारा 4 (ड) 

(i)}।
•	 ग्राम बाज़ार का प्रबंधन {धारा 4 (ड) (iv)}
•	 लघु जल निकायो ंकी योजना एवं प्रबंध {धारा 4 (जे)}

4.	 धारा 4 (ण) अनुसूचित क्षेत्र में राज्य सरकार आदिवासी बाहुल्य इलाके को 
समेकित (एकीकृत) करते हुए जिला पुनर्गठन कर जिला स्वशासी परिषद ्का गठन 
करेगी (त्रि-स्तरीय संघीय-सरंचना) अर्थात जिला स्वशासी परिषद ्विधायिका 
(29 + 18 विषयो ं पर), कार्यपालिका, न्यायपालिका, विकासमलूक कार्य 
तथा आर्थिक शक्ति से संपन्न होगी (भूरिया समिति की सिफारिश के अनुसार)। 
उसकी आर्थिक आय के 4 स्रोत होगंे [अनुच्छेद 243 (ज)]-
•	 राज्य विधान मंडल द्वारा प्राधिकृत संगृहीत किये जाने वाले कर शुल्क, 

पथकर तथा फीस;
•	 राज्य सरकार द्वारा संगृहीत ऐसे कर, शुल्क, पथकर एवं फीस, जिन्हें 

पंचायतो ंको प्रदान कर दिया गया;
•	 राज्य की संचित निधि में से पंचायतो ंको सहायता–अनुदान देना; 
•	 राज्य वित्त आयोग द्वारा निर्धारित राशिया;ं 

5.	 धारा 5 अनुसूचित क्षेत्र में स्व-शासन व्यवस्था को लागू करने की प्रक्रिया में 
25.12.1997 तक राज्य में प्रचलित सभी कानूनो ंमें संशोधन कर पेसा कानून 
के सुसंगत करना अनिवार्य करती ह।ै 

पेसा कानून ने आदिवासी समुदाय को अपनी परंपराओ,ं संस्कृति , रीति-रिवाज और 
रूढ़िगत प्रथाओ ंके आधार पर उनके स्व-शासन को कानूनी मान्यता तो दी ह।ै साथ ही, इस 
कानून ने आदिवासी समुदाय को न केव ल ग्राम सभा में सक्रिय सदस्यों  के रूप में, बल्कि 
सक्षम निर्णय निर्माताओ,ं नीति निर्माताओ,ं पर्यवेक्षको ंऔर मूल्यांकनकर्ताओ ंके रूप में भी 
मान्यता दी ह।ै 
24 दिसंबर 2021 को पेसा कानून को लागू हुए ढाई दशक पूरे हो गए। इऩ 25 वर्षों में 
यह कानून जमीनी स्तर पर कितना लागू हो पाया और पेसा कानून के अनुपालन में अन्य 
कानूनो ंमें कितना बदलाव किया गया, इस स्थिति को जानने के लिए पाचंवी ंअनुसूची के 
दसो ंराज्यों  में पेसा कानून के क्रियान्वयन की समीक्षा के जरिये इसे आगे के अध्यायो ंमें 
समझने का प्रयास करेंगें। 
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पेसा काननू की ऐतिहासिक पृष्ठभमूि
-जितेंद्र चाहर

1990 का दशक भारत में आर्थिक बदलावो ंके दौर के रूप में जाना जाता ह।ै आगे चलकर 
इन आर्थिक बदलावो ंका सबसे ज्यादा असर आदिवासियो ंपर पड़ा, जो उनके लिए किसी 
द:ुस्वपन के कम नही ंह।ै 90 के दशक में तीन मुख्य घटनाएं घटित हुई- नयी औद्योगिक 
आर्थिक नीति (उदारीकरण, भूमंडलीकरण और निजीकरण) 1990-91, पंचायती राज 
अधिनियम 1992 और 1995 में भारत सरकार का डब्ल्यूटीओ पर हस्ताक्षर करना। 
नयी औद्योगिक आर्थिक नीति और विश्व व्यापर संगठन (WTO) के कारण भारत में चली 
आ रही पुरानी अर्थव्यवस्था (कल्याणकारी राज्य) की जगह नई अर्थव्यवस्था (बाजारवाद) 
ने ले ली। जिसमें कल्याणकारी राज्य की भूमिका खत्म कर दी गयी और भारत सरकार 
द्वारा खड़े किये गये सभी सरकारी संस्थानो ंको निजी उद्योगपतियो ंको बचेे जाने का रास्ता 
खोल दिया गया। पहले से चले आ रहे नियम और कानून उद्योगपतियो ंके हित में बदले 
जाने लगे। 
एक तरफ कें द्र सरकार ने उद्योगपतियो ंको देश के सम्पूर्ण उत्पादन के साधनो ंपर कब्ज़ा 
कराने के लिए नियमो ं और कानूनो ं में बदलाव शुरू किया, वही ं दूसरी ओर 1992 में 
पंचायती राज अधिनियम के माध्यम से सत्ता का विकें द्रीकरण किया गया, जिसमें शासन के 
हर स्तर पर जनता द्वारा शासन संबंधी कार्य में हाथ बटाना और गावंो ंके विकास के लिए 
स्थानीय ग्रामीणो ंद्वारा अपने संसाधनो ंके उपयोग से आर्थिक समस्याओ ंको हल करने की 
शक्तिया ंदी गयी। पंचायती राज अधिनियम के द्वारा त्रीस्तरीय पंचायतो-ं ग्राम पंचायत, 
ब्लॉक पंचायत और जिला पंचायत के गठन को संवैधानिक मान्यता दी गयी।
नई औद्योगिक आर्थिक नीति के माध्यम से एक तरफ देश की सम्पूर्ण सम्पदा (उत्पादन 
के सभी संसाधन) उद्योगपतियो ंको सौपने की तैयारी हो रही थी, तो दूसरी तरफ स्थानीय 
ग्रामीणो ंको अपने स्थानीय संसाधनो ंका उपयोग कर अपनी स्थानीय आर्थिक समस्याओ ं
का समाधान करने का अधिकार भी दिया जा रहा था। जो एक दूसरे का विरोधाभासी था, 
क्योंकि  उद्योगपतियो ंको जो कच्चा माल (खनिज) प्राप्त करने के लिए जमीन, पहाड़ तथा 
ऊर्जा के लिए पानी की जो जरुरत थी, वो सभी ग्रामीण क्षेत्र ों (विशेषकर पाचंवी ंअनुसूची 
क्षेत्र) में उपलब्ध था। उद्योगपतियो ंद्वारा जिस पर नियंत्रण किये बैगर मुक्त अर्थव्यवस्था 
लागू नही ंहो सकती। वही ंदूसरी और गावं को अधिकार दिया जा रहा था कि वह अपने 
संसाधनो ंका उपयोग, अपने तरीके से करें। सामान्य क्षेत्र ों में पंचायती राज अधिनियम 
का जबरदस्त स्वागत किया गया था। हालाकंि, बाद के समय में धीरे-धीरे सामान्य क्षेत्र ों 
की ग्राम पंचायतें अपनी स्वायत्तता खो कर सरकारी योजनाओ ंको लागू करने की एंजेसी 
बनती चली गयी।
लेकिन आदिवासी क्षेत्र ों में पंचायती राज अधिनियम का प्रबल विरोध शुरू हो गया। 
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पंचायती राज अधिनियम के बारे में आदिवासी समुदाय की समझ दूसरी थी, उनका मानना 
था कि पंचायती राज अधिनियम आदिवासी समुदाय पर जबरन थोपा जा रहा ह,ै जो 
हमारे जीवन पद्धति को बदल देगा। आदिवासी समुदाय को यह आशंका हो गयी कि यह 
अधिनियम उनके परम्परागत स्व-शासन व्यवस्था को ध्वस्त कर देगा और सरकार द्वारा चुने 
गए प्रतिनिधि उनके ऊपर शासन करेंगे। 
आदिवासी समुदाय अपने परम्परागत स्व-शासन व्यवस्था को बचाने के लिए पंचायती 
राज अधिनियम के खिलाफ मुखर होने लगा। धीरे-धीरे देश के पाचंवी ंअनुसूची क्षेत्र ों का 
आदिवासी समुदाय गोलबंद होकर पंचायती राज अधिनियम के विरोध में अलग से कानून 
बनाने की मागं को लेकर बड़े-बड़े आदंोलन, धरना, प्रदर्शन और रैली करने लगे।
पंचायती राज अधिनियम के विरोध में आदंोलन 
पंचायती राज अधिनियम के विरोध में 1992 में महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में देश के 
विभिन्न प्रांतो ंके आदिवासियो ंका सम्मेलन हुआ, जिसमें आदिवासियो ंके लिए अलग से 
कानून बनाने की मागं प्रमुख रही। इस सम्मेलन में ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के प्रतिनिधियो ं
ने भी हिस्सा लिया। 1993 में मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के कंुजरी गावं में तीन दिवसीय 
सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में लगभग 25 हजार आदिवासियो ंने हिस्सा 
लिया। इस सम्मेलन में देश के अन्य राज्यों  के प्रतिनिधियो ंके साथ संयकु्त राष्ट्र संघ के 
मानव अधिकार कार्यकर्ता भी शामिल थ।े झारखंड (बिहार) में 1993 में संपूर्ण क्रांति 
मंच और झारखंड मुक्ति आदंोलन के नेतृत्व में चाईबासा से 70 किलोमीटर दूर जंगल में 
साउथ एशियाई इंटरनेशनल कान्फे रेन्स आयोजित की गयी, जिसके संयोजक झारखंड के 
आदिवासी नेता कुमार चंद्र मार्डी थ।े पाचं दिवसीय इस सम्मेलन में झारखंड, मध्य प्रदेश, 
गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, उड़ीसा आदि प्रांतो ंके प्रतिनिधियो ंके अलावा ऑस्ट्रेलिया, 
श्रीलंका, बर्मा, बागं्लादेश के प्रतिनिधि शामिल हुए। सम्मेलन में लगभग 5 हजार 
आदिवासियो ंने हिस्सा लिया। अंतिम दिन जो प्रस्ताव पारित हुआ, वह निम्नलिखित है- 

•	 आदिवासी क्षेत्र ों में प्राकृति क संसाधनो ं पर आदिवासियो ं का सामुदायिक 
मालिकाना हक हो।

•	 आदिवासियो ंके लिए अलग कानून बनाया जाए।
•	 स्व-शासन व्यवस्था चलाने वाली हर जगहो ंपर 50% महिला आरक्षण हो।
•	 छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम और संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 

को कड़ाई से लागू किया जाये।
•	 जहा-ंजहा ंआदिवासी निवास करते हैं, उन्हें पाचंवी ंअनुसूची में शामिल किया 

जाए।
•	 आदिवासियो ंका विस्थापन बंद किया जाए।

इस प्रस्ताव को अन्य प्रांतो ंमें ले जाने के लिए संयोजक कुमार चंद्र मार्डी और संपूर्ण क्रांति 
मंच के घनश्याम को जिम्मेदारी दी गयी। दोनो ंलोगो ंने पाचंवी ंअनुसूची राज्यों  का दौरा कर 
आदिवासियो ंको संगठित किया और आदंोलन को तजे करने का आह्वान किया। 
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आदिवासियो ंद्वारा किए जा रहे आदंोलन के दबाव में मजबरू होकर नरसिम्हा राव की 
कागं्रेस सरकार को 10 जून 1994 में आदिवासी सासंद दिलीप सिहं भूरिया की अध्यक्षता 
में 22 सदस्यीय कमेटी का गठन करना पड़ा, इस कमेटी को जिम्मेदारी दी गई कि कमेटी 
पाचंवी ंअनुसूची के क्षेत्र ों का दौरा करके यह अध्ययन करे कि आदिवासी समुदाय क्यों  
कह रहे हैं कि पंचायती राज अधिनियम से उनकी पारम्परिक रूढ़िगत स्व-शासन व्यवस्था 
समाप्त हो जाएगी, आदिवासी समुदाय की यह स्व-शासन व्यवस्था क्या है?
आगे बढ़ने से पहले हम एक बार पाचंवी ंअनुसूची क्षेत्र और आदिवासियो ंकी पारम्परिक 
रूढ़िगत स्व-शासन व्यवस्था को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में समझने का प्रयास करते हैं।  
इतिहास के आईने में भारतीय आदिवासी 
भारत का आदिवासी समुदाय मुगल काल तक स्वतंत्र समुदाय के रूप में था। भारत के 
आदिवासी समुदाय ने कभी भी बाहरी सत्ता को स्वीकार नही ंकिया, उनकी अपनी स्वयं 
की शासन व्यवस्था थी, उनकी जीवन पद्धति भी अलग थी। सामुदायिक खेती, शिकार, 
वन उपज उनकी आजीविका के साधन थ।े जंगल में विचरण सामुदायिक (खूं टकटी और 
झमू) खेती तथा जंगलो ंके उत्पाद पर निर्भर उनका जीवन और भौगोलिक स्थिति देश के 
अन्य समुदाय से उनको अलग करती थी। समुदाय के मुखिया का अपने गावं या कबिले 
पर पूर्ण नियंत्रण होता था। पूरा गावं या कबीला आपस में बठैकर अपने नियम स्वयं बनाता 
था। जो सभी को सर्वमान्य होत ेथ ेऔर सामूहिक निर्णय के अनुसार ही सभी काम करते 
थ।े स्व-शासन की पद्धति विभिन्न आदिवासी समुदायो ंमें अलग-अलग नाम से जानी जाती 
थी। माझंी-परगनैत, मुं डा-मानकी, मुकद्दम-गढ़ सभा आदि। इनकी स्व-शासन व्यवस्था 
त्रिस्तरीय कभी-कभी चार स्तरीय भी पाई जाती ह।ै आपसी विवाद, खेती, वन उपज का 
बटवारा, शादी-विवाह, धार्मिक और सासं्कृति क कार्यक्रम आदि हर तरह के मामले इसी 
तरह की अपनी शासन व्यवस्था में निपटाये जात ेरहे ह।ै बाहरी हस्तक्षेप की उनको कभी न 
तो जरुरत पड़ी और न ही स्वीकार किया। 
अगं्रेजी शासन में भारतीय आदिवासी 
1764 में अगं्रेजो ंको जब बंगाल की दीवानी (कर वसूलने का अधिकार) मिली, उसके 
बाद अगं्रेजो ंद्वारा राजस्व वसूली के नए क्षेत्र ों की तलाश, इमारती लकड़ी की जरुरत, सड़क 
निर्माण, रेल पटरी निर्माण, चाय बागान, नील की खेती, कोयला खनन आदि में मजदूरो ंकी 
जरूरत पूरी करने के लिए अगं्रेजो ंने आदिवासियो ंके जीवन में हस्तक्षेप शुरू किया। अगं्रेजो ं
द्वारा आदिवासियो ंको जंगलो ंमें जाने से रोका जाने लगा, उनके जंगलो ंकी कटाई शुरू की 
गयी तथा काम करने के लिए उन्हे बंधआु मजदूरी (बगेारी) के लिए मजबरू किया जाने 
लगा। परिणामस्वरूप आदिवासियो ंके जीवन में पहली बार बाहरी सत्ता ने प्रवेश करना शुरू 
किया, यही से उनके जीवन पद्धति में दखलंदाजी शुरू हो गयी। जंगलो ंकी कटाई, राजस्व 
वसूली, बंधआु मजदूरी, सूदखोरी, आदि से आदिवासियो ंका जीवन कठिन होता चला 
गया। 1793 में अगं्रेजो ंद्वारा लागू की गयी स्थाई बंदोबस्त की व्यवस्था में भूमि को सबके 
नाम किया जाने लगा, जिससे आदिवासी क्षेत्र ों में बड़े पैमाने पर जमीनो ंकी हेरा-फेरी की 
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गयी और आदिवासियो ंकी जमीन बाहरी लोगो ंने अपने नाम करना शुरू किया। वही दूसरी 
ओर आदिवासी जीवन सामूहिकता पर आधारित था, सभी कुछ सबका था। उनकी खेती 
(खूं टकटी, झमू), उनके द्वारा किये गये शिकार, वन उत्पाद पर सभी का समान अधिकार 
था। सभी लोग मिल कर भोजन व्यवस्था करते और मिल-बाटं कर खाते थ,े व्यक्तिगत 
मालिकाना जसैी कोई अवधारणा उनके पास नही ंथी। वह यह सोच भी नही ंसकत ेथ ेकि 
भोजन जसैी वस्तु पर किसी का व्यक्तिगत मालिकाना भी हो सकता ह।ै अपनी आजीविका 
के संसाधनो ं से वंचित किये जा रहे आदिवासी और उनके मुखिया अपने को असहाय 
महसूस कर रहे थ।े जिसके कारण उनके गावं, उनके संसाधन, उनकी अपनी स्व-शासन 
व्यवस्था धीरे-धीरे अस्त-व्यस्त होने लगी।
अगं्रेजो ंका वनो ंपर कब्जा 
वास्तव में अगं्रेजी हुकूमत से पहले भारतीय सामंत-राजे-महराजे जंगलो ंमें कोई खास 
हस्तक्षेप न करके वहा ंशिकार करने-मनोरंजन करने और अपने सेना के उपयोग हेत ुहाथी 
तथा भवन निर्माण के लिए इमारती लकड़ी प्राप्त करने तक ही सीमित थ।े आदिवासी बहुल 
वन क्षेत्र ों में गैर-आदिवासी शासको ंकी हुकूमत भी बहुत कम रही है।
परंत ुअगं्रेजो ंने योजनाबद्ध ढंग से नये आदेशो,ं फरमानो ंके जरिये उन क्षेत्र ों के वनो ंपर 
पूरा का पूरा अधिकार जताना शुरू कर दिया, जहा ंकंपनी बहादरु का कब्जा हो चुका था। 
आदिवासियो ंको जंगल से लकड़ी लेने तक से रोका गया। दक्षिण भारत का मालाबार वाला 
क्षेत्र अगं्रेजो ंके कब्जे में शुरूआती दौर में आ गया था। अतएव यहा ंपर सन ्1807 में ही 
अगं्रेजो ंने वनो ंपर अपने कब्जे की घोषणा कर दी।
मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बोरी क्षेत्र को अगं्रेजो ंने आजादी की लड़ाई के प्रथम 
संग्राम के 5 साल बाद 1862 में देश का पहला आरक्षित वन बना लिया। इससे पूर्व वहा ंके 
विद्रोही जागीरदार भभूत सिहं को जबलपुर जले में 1861 में फासंी दी गई। यह वह वन 
क्षेत्र था, जिसकी 75 फीसदी जमीन पर आदिवासी खेती करते थ,े जिन्हें दो साल के अन्दर 
ही जंगलो ंसे भगा दिया गया।
बोरी क्षेत्र के इस अनुभव ने वन विभाग की नीवं डाली तथा 1864 में वन विभाग एवं इसके 
एक साल बाद 1865 में पहला वन कानून अस्तित्व में आया। आगे चलकर 1878 के 
वन कानून ने आरक्षित वन की बाढ़ ला दी। देखते-देखते आदिवासी क्षेत्र ों के तमाम जंगल 
मानवरहित आरक्षित वन बना दिये गये। वन और आदिवासियो ंको अलग-अलग कर दिया 
गया। इन वनो ंमें आदिवासियो ंके प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया तथा पत्ते बीनने तक 
का हक छीन लिया गया। 
ब्रिटिश कालीन भारत में आरक्षित वनो ंके प्रावधान को 1927 के वन कानून में जस का तस 
रखा गया और जो आजादी के 75 साल बाद आजाद भारत में आज भी जारी है।
आरक्षित वनो ंके प्रावधान ने जंगल पर आदिवासियो ंके सारे अधिकार छीन लिये। क्या 
आज हमारे देश में आरक्षित वन का प्रावधान समाप्त हो गया ह?ै क्या वनाधिकार कानून 
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2006 के द्वारा आरिक्षत वनो ंएवं अभयारण्यों  को समाप्त कर दिया गया है? अगं्रेजो ंके 
समय में आदिवासियो ंकी जो जमीनें छीनी गयी थी,ं उसे वापस करने का कोई प्रावधान इस 
कानून में ह?ै यदि यह नही ंह ैतो राष्ट्रीय सलाहकार परिषद, अनुसूचित जनजाति आयेाग, 
जनजाति कार्य मंत्रालय एवं भारत सरकार की यह घोषणा कि यह कानून अनुसूचित 
जनजातियो ं के साथ किये गये ‘ऐतिहासिक अन्याय’ को समाप्त करेगा- रोते बच्चे को 
झनुझनुा पकड़ाने से ज्यादा कुछ नही ंह।ै
अगं्रेजो ंके खिलाफ आदिवासी विद्रोह 
ब्रिटिश शासन के बढ़त े उत्पीड़न, बगेारी, सूदखोरी, वनो ं से बदेखली, राजस्व वसूली, 
आदिवासियो ंपर लगाये जा रहे नये-नये करो ंको समाप्त करने और अपनी पुरानी स्व-
शासन व्यवस्था बहाली के लिए बाहरी सत्ता (अगं्रेजो)ं के खिलाफ आदिवासियो ंने पहला 
विद्रोह 1771 में तिलका माझंी के नेततृ्व में शुरू किया, जो 13 जनवरी 1785 तक अगं्रेजो ं
द्वारा तिलका माझंी को फासंी देने तक चला। अगं्रेजी शासन का विस्तार जसेै-जसेै बढ़ता 
गया, वैसे-वैसे देश के विभिन्न क्षेत्र ों में फैले आदिवासियो ंपर उनका नियंत्रण भी बढ़ता 
गया। आदिवासी समुदाय ने इस नियंत्रण के खिलाफ पूरे देश में जगह-जगह विद्रोह शुरू 
कर दिया। जआुर विद्रोह 1776, तमाड़ विद्रोह 1795, चेरो ंका विद्रोह 1795, रामोसी 
विद्रोह 1822, कोल विद्रोह 1831, भूमिज विद्रोह 1832, खोड़ विद्रोह, 1837, संथाल 
विद्रोह 1855, कोली विद्रोह 1873, रम्पा विद्रोह 1879, कुम्बियो ंका विद्रोह 1879, 
गौड़ विद्रोह 1891, मुण्डा विद्रोह 1894-1900, टाना भगत आदंोलन 1912, भील 
विद्रोह 1913 आदि आदिवासियो ंद्वारा अगं्रेजो ं के खिलाफ किए गए प्रमुख विद्रोह थ,े 
अपनी स्वायत्तता, स्वतंत्रता, जंगल और खेती बचाने के लिए हजारो-ंहजार आदिवासियो ं
ने कुर्बानी दी।
आदिवासियो ंके द्वारा किये जा रहे प्रबल विरोध और विद्रोह के कारण अगं्रेजो ंने 1831 में 
कोल विद्रोह के बाद पहली बार आदिवासियो ंकी शर्तों को मानत ेहुए 1833 में जंगल महल 
जिले में बंगाल के सामान्य कानून को हटा कर नान-रेगुलेशन प्रांत के रूप में संगठित किया 
और बाद में दक्षिण पश्चिम सीमा एजेंसी का नाम दिया।
आदिवासियो ंद्वारा लगातार किये जा रहे विद्रोह से ब्रिटिश हुकूमत यह समझ गयी कि 
आदिवासियो ं के सहयोग के बैगर उनके ऊपर सीधे शासन नही ं किया जा सकता है। 
इसलिए 1837 में गवर्नर जनरल के एजेंट विलकिसन ने कोल्हान क्षेत्र के मुण्डाओ ं(गावं 
के मुखिया) के साथ समझौता किया और कोल्हान सेपरेट एस्टेट की घोषणा की तथा 
चाईबासा को उसका मुख्यालय बनाया। मुण्डा समुदाय में पहले से चली आ रही मुण्डा-
मानकी की परम्परागत स्व-शासन व्यवस्था को मान्यता देते हुए उसे बहाल कर दिया। 
मुण्डाओ ंको जागीरदार और न्यायिक अधिकारी का सम्मान दिया और गांव के विवाद 
को गावं में ही सुलझाने का अधिकार दे दिया गया। अंग्रेजो ंने कोल्हान क्षेत्र में आदिवासी 
समुदाय की परम्परागत स्व-शासन व्यवस्था कायम की और इसके लिए 31 नियम बनाए, 
जो विलकिसन रूल्स के नाम से जाने जाते है। विलकिसन रूल्स की मुख्य बातें निम्न थी-
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•	 मुण्डा-मानिकी व्यवस्था की बहाली।
•	 मुण्डा-मानिकी का पद वंशनुगत ही रहेगा।
•	 मुण्डा को मालगुजारी वसूलने तथा सिविल मामले के फ़ैसले करने का अधिकार।
•	 मानकी को डकैती और हत्या को छोड़कर बाकी सभी अपराधिक (फौजदारी) 

मामलो ंके फ़ैसले करने तथा मुण्डाओ ंद्वारा वसूली गयी मालगुजारी को सरकारी 
खजाने में जमा करने का अधिकार।

•	 वसूले गये करो ंमें से मंुडा-मानकी को विकास कार्यों के लिए हिस्सा। 
•	 गवर्नर जनरल के एजेंट की अनुमति के बिना भूमि की किसी भी प्रकार की 

बिक्री, हस्तांतरण, नीलामी, बंधक या मालगुजारी अदायगी पर रोक।

आदिवासी स्व-शासन व्यवस्था 
सभी आदिवासी समुदायो ंकी स्व-शासन व्यवस्था एक जैसी नही ंह,ै थोड़े बहुत परिवर्तन के 
साथ सभी समुदायो ंकी अपनी अलग-अलग स्व-शासन की व्यवस्था है। सभी आदिवासी 
समुदाय अपने समाज की इसी व्यवस्था से संचालित होत ेहैं। परंपरागत स्व-शासन की यह 
व्यवस्था मुं डा और हो समदुाय में मुं डा-मानकी व्यवस्था, उरावं समदुाय में पड़हा व्यवस्था, 
खड़िया समदुाय में महाडोकलो व्यवस्था, गौड़ समदुाय में मकुद्दम-गढ़ सभा व्यवस्था, 
संथाल समदुाय में माझंी-परगनैत व्यवस्था के नाम से जानी जाती है। 
सामान्यतया इस स्व-शासन व्यवस्था में तीन स्तर होते हैं- ग्राम सभा, क्षेत्रीय सभा और 
दिशुम (देश) सभा। ग्राम सभा समुदाय की मूल इकाई होती ह।ै अधिकतर मामले ग्राम 
सभा में ही सुलझा लिए जाते हैं, बहुत कम मामले ही ऊपर की सभाओ ंमें जात ेहैं, केव ल 
सामाजिक बहिष्कार (विटलाहा) का मामला ग्राम सभा के अधिकार क्षेत्र में नही ंह,ै उसका 
फैसला परगना सभा में होता ह।ै आदिवासी स्व-शासन की सबसे बड़ी विशेषता यह ह ैकि 
समुदाय में कोई स्तरीयकरण नही ंहोता ह,ै सभी लोग समान होत ेहैं। स्व-शासन व्यवस्था के 
संचालन के लिए जो भी पद होत ेहैं, उन पदाधिकारियो ंका कोई विशेषाधिकार नही ंहोता ह,ै 
वह भी गावं के आम सदस्यों  जसैा ही जीवन जीत ेह।ै उदहारण के लिए अगर हम संथाल 
समुदाय (माझंी-परगनैत व्यवस्था) के परम्परागत सामाजिक ढाचें को देखे तो उसमें पंचो ं
की महत्वपूर्ण भूमिका दिखेगी। पूरे समुदाय पर पंचो ंका नेतृत्व होता ह ैऔर वह समुदाय के 
लिए सर्वमान्य हैं। संथाल समुदाय का नेततृ्व निम्नलिखित लोग करत ेह-ै
माझंी – माझंी ग्राम सभा का मुखिया होता ह।ै गावं के परिवार का विभाजन, सम्पत्ति 
का बटवारा, विवाह, आपसी विवाद, निषिध्द यौन सम्बन्ध, भूत-डायन का विवाद, तलाक, 
अत्याचार, कन्या अपहरण, जमीन विवाद, पालत ूपशुओ ं से वृक्षों  और फसलो ंकी रक्षा 
संबंधी विवाद परम्परागत ग्राम सभा में रखे जात ेहैं, जिसका फैसला माझंी के नेततृ्त्व में ग्राम 
सभा द्वारा किया जाता ह।ै ग्राम सभा के सभी पद वंशानुगत होते हैं और यह पद बड़े बटेे 
को मिलता ह।ै अयोग्य या स्वार्थी होने पर ही इन पदो ंपर दूसरे व्यक्ति का चुनाव होता ह।ै
जोग माझंी – माझंी का सहायक जोग माझंी कहलाता है। जोग माझंी का कार्य गावं के 
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सभी लोगो ंके आचरण का ध्यान रखना, विवाह संबंधी समस्याओ ंको सुलझाना, जन्म और 
विवाह के सभी कार्य जोग माझंी के सलाह से ही सम्पन्न किये जात ेहैं। 
परमानिक – माझंी की अनुपस्थिति में ग्राम सभा की अध्यक्षता परमानिक करता है। 
जोग परमानिक – जोग परमानिक परमानिक का सहायक होता है।
नायके – नायके गावं का पुजारी होता ह।ै गावं की सुख और शातंि के लिए सभी प्राकृति क, 
रीति-रिवाजो ंसे जुड़े अनुष्ठान और समारोह का सम्पादन करता ह।ै सभी अनुष्ठान शाल वृक्ष 
के नीचे और शाल वृक्ष के पत्तों  पर होत ेहैं, क्योंकि  संथाल समुदाय में शाल का वृक्ष सबसे 
पवित्र माना जाता ह।ै
कदम नायके – कदम नायके नायके का सहायक होता ह।ै कदम नायके का कार्य जंगल 
और पहाड़ियो ंके भूतो ंको शातं करना है। 
गोरैत – गोरैत गावं का संवाद वाहक होता है। जिसका कार्य माझंी तथा परमानिक की 
आज्ञा का पालन करना एवं बठैक तथा उत्सव के अवसर पर गावं वासियो ंको सूचना देना 
तथा उनको एकत्रित करना होता है।
परगनैत - संथाल समुदाय के 10 से 12 गावं को मिला कर परगना बनता ह,ै जिसके प्रधान 
का चुनाव सभी गावं के माझंिओ ंमें से किसी एक माझंी का किया जाता ह,ै जिसको माझंी 
ही चुनत ेहै। परगना के मुखिया को परगनैत कहा जाता है। परगनैत का सहायक देश माझंी 
कहलाता ह।ै देश माझंी संदेश वाहक की नियकु्ति करता ह,ै जिसे चकलादार कहा जाता 
ह।ै परगना में शामिल सभी गावं के माझंी परगनैत सभा के सदस्य होते हैं। परगनैत सभा 
अरं्तग्राम झगड़े का निपटारा, दोषी व्यक्ति को सजा, विवाह की अनुमति (इसकी अनुमति 
के बगैर कोई विवाह सम्पादित नही कर सकता) विटलाहा (सामाजिक बहिष्कार) इत्यादि 
का निपटारा करती ह,ै जिसमें परगनैत की भूमिका महत्वपूर्ण होती ह।ै 
दिशुम परगना - यह 70 से 80 गावंो ंका संगठन होता ह,ै इसका प्रमुख दिशुम परगनैत 
कहलाता ह।ै यह संगठन परगना स्तर से ऊपर कार्य करता ह।ै
संथाल समुदाय की यह परम्परागत सामाजिक व्यवस्था/ढाचंा ह,ै जिसके अन्दर ही उनके 
सभी सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक और सासं्कृति क कार्य सम्पादित किये जात ेह।ै 
1831 में कोल विद्रोह के बाद 1837 में जो विल्किं सन रूल्स आया, उसमें अगं्रेजो ंने 
‘मुण्डा’ और ‘हो’ आदिवासी समुदाय के मुण्डा-मानिकी स्व-शासन की व्यवस्था को पूर्ण 
मान्यता देते हुए पुलिस और न्यायिक व्यवस्था को हटा लिया और मुं डा-मानिकी व्यवस्था 
को वित्तीय तथा न्यायिक अधिकार दे दिया गया। 1837 में अगं्रेजो ंद्वारा कोल्हान क्षेत्र में 
आदिवासी स्व-शासन को मान्यता देने के बाद, 1839 में दक्षिण उड़ीसा के कुछ क्षेत्र तथा 
आधं्र प्रदेश के 7 जिलो ंको मिलाकर गंजातो और विशाखापट्टनम अधिनियम 1839 पारित 
करके आदिवासियो ं के लिए मद्रास प्रेसीडेंसी में विशेष प्रशासन के लिए अधिकृत किया 
गया। 1874 में ब्रिटिश हुकूमत ने आदिवासी अधिकारो ंको मान्यता देते हुए आदिवासी 
क्षेत्र ों में शासन करने के लिए अनुसूचित जिला अधिनियम 1874 (Schedule Districts Act 
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1874) पारित किया और आदिवासी क्षेत्र ों में शासन का एक अलग तौर-तरीका अपनाया। 
यही ंसे भारत में अगं्रेजो ंने दो तरह के प्रशासनिक क्षेत्र का ढाचंा खड़ा किया। एक गैर-
आदिवासी जिले, क्षेत्र, और राज्य। दूसरा आदिवासी बहुल जिले, क्षेत्र और राज्य। आगे 
चलकर आदिवासी क्षेत्र ों को एजेंसी क्षेत्र, हिल ट्रैक्ट, अनुसूचित जिला, पूर्ण बहिष्कृ त, 
आशंिक बहिष्कृ त क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया गया।
सन 1894 से 1900 तक चले मुं डा विद्रोह के कारण अगं्रेजो ंको 1905 में छोटानागपुर 
क्षेत्र के लिए छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम (लेकिन लागू 1908 में किया) बनाना 
पड़ा, जिसमें प्रावधान किया गया कि आदिवासियो ंकी जमीन कोई गैर-आदिवासी नही ंले 
सकता, कृषि  की जमीन पर कोई व्यवसायिक कार्य नही ंकिया जा सकता और मूलवासी 
(गैर-आदिवासी) की जमीन भी कोई बाहरी व्यक्ति नही ंले सकता। यदि गैर-आदिवासियो ं
के द्वारा आदिवासियो ंकी जमीन लालच, जबरदस्ती या अन्य किसी भी कारण से कब्जा की 
गई ह,ै तो उसे वापस करना होगा।
1874 में लायी गयी अनुसूचित जिला की अवधारणा को समय-समय पर अगं्रेजो ंद्वारा 
विस्तारित किया गया। भारतीय शासन अधिनियम, 1919 में आदिवासियो ंके लिए बकैवर्ड 
ट्रैक्ट (क्षेत्र) का वैधानिक प्रावधान किया गया और इस क्षेत्र को प्रांतो ं के गवर्नर और 
वायसराय के अधीन रखा गया। भारतीय शासन अधिनिम, 1935 में बकैवर्ड ट्रैक्ट के 
अतंर्गत सघन एवं विशुद्ध आदिवासी वाले क्षेत्र ों को एक्सलूडेड एरिया (वर्जित क्षेत्र) और 
मिली-जलुी आबादी (आदिवासी और गैर-आदिवासी) वाले क्षेत्र ों को पार्शियल एक्सलुडेड 
एरिया (आशंिक वर्जित क्षेत्र) घोषित किया गया। इन क्षेत्र ों में आम भारत के कानून लागू 
नही ंथ।े यहा ंगवर्नर को आदिवासियो ंकी मदद से उनकी परम्परागत प्रथाओ ंके अनुसार 
शासन व्यवस्था करने का प्रावधान दिया गया।
आजादी से पहले ब्रिटिश शासन में आदिवासी क्षेत्र ों के लिए गैर-विनियमन क्षेत्र (Non 
Regulation Area), अनुसूचित जिला अधिनियम, एजेंसी क्षेत्र, हिल ट्रैक्ट, आशंिक वर्जित 
क्षेत्र, वर्जित क्षेत्र घोषित किया गया। जहा ं इनर लाइन परमिट, प्रतिबंधित क्षेत्र, विल्किं सन 
रूल्स, सीएनटी एक्ट जसेै प्रावधान किये गए थ।े जिसके कारण गैर-आदिवासी न तो 
आदिवासी इलाके में जा सकत ेथ,े न तो कोई व्यापार या व्यवसाय कर सकते थ,े न तो 
जमीन खरीद सकत ेथ,े न ही वहा ंबस सकते थे। आदिवासियो ंद्वारा अपनी अस्मिता और 
संप्रभुता को बचाए रखने के लिए अगं्रेजो ं के साथ किये गए यदु्धों  और लाखो ंलोगो ंकी 
कुर्बानी के परिणाम स्वरुप ही यह सब कुछ उन्हें मिल पाया था।
संविधान सभा की बहस में आदिवासी  
1946 में जब संविधान निर्माण के लिए प्रतिनिधियो ंका चुनाव किया जा रहा था, तब 
संविधान निर्माण के लिए आदिवासी क्षेत्र ों से आठ प्रतिनिधियो ं का चुनाव किया गया, 
जिसमें जयपाल सिहं मुण्डा (राचंी), देवेन्द्र नाथ सामंत (चाइबासा) वोनी फास लाकड़ा 
(राचंी), फुलभान शाह (मध्य प्रदेश), राम प्रसाद पोटाई (काकेंर रियासत, उत्तर बस्तर), 
निकोलस राय (गुहाटी), मायंग नोकचा (नागालैंड) और रूपनाथ ब्रम्ह (असम) शामिल 
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थ।े संविधान निर्माण के लिए आदिवासी क्षेत्र ों के लिए दो उप-समितिया ंबनाई गयी-
1.	 उत्तर पूर्व (पूर्वोत्तर) सीमातं आदिवासी क्षेत्र ों और असम के बहिष्कृ त और 

आशंिक बहिष्कृ त क्षेत्र की उप-समिति। इस उप-समिति के अध्यक्ष गोपीनाथ 
बारदोलोई थ े और इसके अन्य सदस्य निकोलस राय, रूपनाथ ब्रह्म, मायंग 
नोकचा और एवी ठक्कर थे।

2.	 असम को छोड़ कर शेष भारत के बहिष्कृ त और आशंिक बहिष्कृ त क्षेत्र की 
उप-समिति। इसके अध्यक्ष एवी ठक्कर थ ेऔर अन्य सदस्य जयपाल सिहं मुण्डा, 
देवनाथ सामंत, फुलभान शाह, जगजीवन राम, डा. प्रफ्फु ल चंद घोष और राज 
कृष्ण बोस थ।े 

संविधान सभा की आदिवासी उप-समिति को छोड़कर किसी भी समिति या उप-समिति में 
आदिवासी सदस्यों  को नही ंरखा गया था।
संविधान सभा में जो आदिवासियो ंके संदर्भ में बहसें हुई, उस बहस में संविधान सभा के 
अधिकाशं सदस्यों  का मानना था कि आदिवासी जंगली, बर्बर, असभ्य, सिर काटने वाले 
तथा नरबली देने वाले हत्यारे अविकसित और पिछड़े ह।ै उनका सामाजिक, राजनैतिक 
तथा शैक्षणिक स्तर गिरा हुआ ह।ै संविधान सभा के सदस्यों  द्वारा व्यक्त किये गए विचारो ं
से स्पष्ट हो जाता है कि संविधान में आदिवासियो ंकी हैसियत क्या होने वाली थी?
6 सितम्बर 1949 को संविधान सभा में संविधान की छठवी अनुसूची पर जब बहस हो रही 
थी, तब आदिवासीयो ंको संबोधित करते हुए असम से संविधान सभा के सदस्य कुलधर 
चालिहा ंने कहा “आदिवासी सर उड़ा देने वाले लोग ह।ै” बिहार के ब्रजेश्वर प्रसाद ने कहा 
“आदिवासी योग्य, बदु्धिमान, न्याय प्रिय नही ंह।ै” उड़ीसा के लक्ष्मी नारायण ने कहा “नागा 
लोग हेड हंटर (सिर काटने) और उड़ीसा के कंध लोग नरबलि देने वाले लोग है।” उड़ीसा 
के ही यधुिष्टर मिश्र ने कहा कि आदिवासियो ंका सामाजिक, शैक्षणिक तथा राजनैतिक स्तर 
गिरा हुआ ह”ै प्रो. शिब्बर लाल सक्सेना ने कहा कि “अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित 
क्षेत्र की मौजदूगी एक कलंक ह,ै छुआछूत की तरह ह।ै इसका बहुत तजेी से विकास किया 
जाय, ताकि यह सामान्य लोगो ंके समकक्ष आ जाये। ....दस साल बाद शिड्यूल कास्ट, 
शिड्यूल टर्ाइब जैसे कोई उप-मानव समूह नही ंरहना चाहिए।” 
संविधान सभा में जिस समय संवैधानिक मौलिक अधिकारो ंपर बहस की जा रही थी, तब 
जयपाल सिहं मुण्डा ने आदिवासियो ं को प्रभावित करने वाले अधिकार संबंधी प्रस्ताव 
को आदिवासी उप-समिति की रिपोर्ट आने तक स्थगित करने की मागं की (30 अप्रैल 
1947)। संविधान सभा ने उनकी मागं नही ंमानी और देश के नागरिक को देश में कही 
भी आने जाने निवास करने, स्थाई रूप से बसने, रोजगार, व्यवसाय करने, सम्पत्ति  खरीदने 
और बचेने के अधिकार का प्रस्ताव पारित कर दिया। परिणाम स्वरूप मौलिक अधिकार के 
नाम पर, राज्य व कें द्र सरकारो ंतथा न्यायलय ने आदिवासी क्षेत्र ों में गैर-आदिवासी लोगो ं
को घुसपैठ करने का और खनन, बाधं, उद्योग, अभ्यरण के नाम पर आदिवासियो ंकी 
सम्पत्ति की लूट का रास्ता खोल दिया।
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आदिवासी समुदाय के लिए संविधान सभा में सबसे आश्चर्यजनक घटना तब हुई, जब 
पाचंवी ंअनुसूची का प्रस्ताव रखा गया, जिसे पाचंवी ंअनुसूची उप-समिति द्वारा तयैार ही 
नही ंकिया गया था। जिस प्रस्ताव को पेश किया गया, उस प्रस्ताव की जानकारी उप-समिति 
के सदस्यों  को नही ंथी। 5 सितम्बर 1949 को सदन में पाचंवी ंअनुसूची का मसौदा पेश 
करते हुए उप-समिति अध्यक्ष एवी ठक्कर ने कहा कि “मैं प्रस्ताव रखता हूं श्रीमान कि पाचंवी ं
अनुसूची के स्थान पर यह अनुसूची रखी जाय।”
संविधान सभा में पाचंवी ंअनुसूची उप-समिति द्वारा तयैार मसौदे की जगह नये मसौदे को 
पेश करते हुए डा. अम्बेडकर ने कहा कि “संविधान सभा की प्रारूप समिति से अच्छी तरह 
से विचार विमर्श करके ही हमने पाचंवी ंअनुसूची का यह नया प्रारूप पेश किया ह।ै ......
और मैं यह निर्विरोध कह सकता हूं कि इस नई अनुसूची को सभी वर्गों का समर्थन प्राप्त है। 
आशा ह ैपुरानी पाचंवी ंअनुसूची के स्थान पर नई अनुसूची स्वीकार करने में कोई कठनाई 
नही ंहोगी (5 सितम्बर 1949)।”
इस नई अनुसूची के मसौदे पर जयपाल सिहं मुण्डा ने कहा कि “इस नयी अनुसूची में सारा 
अधिकार राज्यपाल या शासन को दे दिया गया ह,ै जबकि उप-समिति द्वारा तयैार पुराने 
मसौदे में यह बात नही ंथी। खेद ह ैकि मैं इसे स्वीकार करने में असमर्थ हूं। मुझ ेयह भी 
कहना पड़ रहा ह ैकि पिछले कई दिनो ंसे कुछ लोग आपस में गुप्त परामर्श करते रहे हैं और 
उनकी बठैकें  भी होती रही हैं पर मुझसे कभी कोई परामर्श नही ंलिया गया, उन्हों ने अपनी 
बठैको ंमें बलुाया भी नही।ं पाचंवी ंअनुसूची में यह नया परिवर्तन बज्रपात की तरह हमारे 
सामने आया ह,ै तब भी अभी भी इस प्रस्तावित नयी अनुसूची में सुधार की काफी गुंजाइश 
ह।ै आदिवासी होने के नाते मेरा हक था और होना चाहिए कि इस नयी अनुसूची को पेश 
करने से पहले मुझसे सलाह ली जाती।”
संविधान में पाचंवी ंअनसूुची 
संविधान में अगं्रेजो ंद्वारा आदिवासियो ंके लिए किये गए प्रावधान आशंिक बहिष्कृ त क्षेत्र 
को पाचंवी ंअनुसूची और नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र जो पूर्ण बहिष्कृ त क्षेत्र था, उसे छठी अनुसूची 
नाम दिया गया। पाचंवी ंअनुसूची अनुच्छेद 244(1) के अतंर्गत अनुसूचित क्षेत्र ों और 
अनुसूचित जनजातियो ं के प्रशासनिक व्यवस्था और नियंत्रण से संबधित प्रावधानो ं को 
सुनिश्चित करता ह,ै जिसमें अनुसूचित क्षेत्र ों के प्रांतो ंके राज्यपाल प्रत्येक वर्ष अनुसूचित 
क्षेत्र ों के प्रशासन के संबंध में रिपोर्ट राष्ट्रपति को देगे। राष्ट्रपति के आदेश से अनुसूचित 
क्षेत्र ों और ऐसे प्रांतो ंजहा ंअनुसूचित क्षेत्र नही ंह,ै लेकिन अनुसूचित जनजातिया ंह,ै वहा ं
जनजातिय सलाहकार परिषद का गठन किया जा सकेगा। इस परिषद में ज्यादा से ज्यादा 
20 सदस्य होगें। इसमें तीन चौथाई सदस्य प्रांत की विधान मंडल (विधान सभा और 
विधान परिषद)् के अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधि होगे। जनजातिय सलाहकार परिषद 
की राज्यपाल को अनुसूचित जनजातियो ंके कल्याण और उन्नति के संबंध में सलाह देने 
की जिम्मेदारी होगी। 
पाचंवी ंअनुसूची में राज्यपाल को अधिकार दिया गया ह ैकि संसद या उस प्रांत के विधान 
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मंडल का कोई विशिष्ट अधिनियम उस प्रांत के अनुसूचित क्षेत्र या उसके किसी भाग में लागू 
होगा या जरुरी फेरबदल के साथ लागू होगा। राज्यपाल को अनुसूचित क्षेत्र में अनुसूचित 
जनजातियो ंके द्वारा अनुसूचित जनजातियो ंके बीच भूमि हस्तांतरण को पूरी तरह से रोक 
सकते हैं या सीमित कर सकत ेहैं। अनुसूचित जनजातियो ंको उधार देने वाले साहूकारो ंके 
कारोबार को विनियमित (रेगुलेट) कर सकते हैं। उस क्षेत्र में लागू कें द्रीय या प्रांतीय कानूनो ं
को या किसी मौजदू विधि को समाप्त या संशोधित कर सकत ेहैं और अनुसूचित क्षेत्र ों में 
अनुसूचित जनजातियो ंके विरुद्ध किसी भी कानून को रोकने या बदलने का अधिकार भी 
दिया गया ह।ै
पाचंवी ंअनुसूची की तरह छठवी ंअनुसूची में भी जनजातीय क्षेत्र ों के लिए व्यापक प्रावधान 
किए गए हैं, लेकिन पाचंवी ंऔर छठी अनुसूची के प्रावधान में एक महत्वपूर्ण अतंर ह।ै 
पाचंवी ंअनुसूची में सभी अधिकार राज्यपाल के पास कें द्रित ह,ै जबकि छठी अनुसूची में 
आदिवासी क्षेत्र ों के लिए ‘स्वशासी जिला परिषद’ की व्यवस्था संविधान में ही कर दी गई 
ह।ै स्वशासी जिला परिषद अपने अधिकार क्षेत्र ों में भूमि, वन, ग्राम प्रशासन, कृषि , नहर 
के पानी, संपत्ति का उत्तराधिकार, विवाह तथा तलाक, सामाजिक रीति-रिवाज जसैे मामलो ं
पर कानून बना सकती हैं।
स्वशासी जिला परिषदें जनजातियो ंके मध्य मुकदमो ंएवं मामलो ंकी सुनवाई के लिए ग्राम 
परिषद/अदालतो ंका गठन कर सकती हैं, जो जनजातीय लोगो ं के मामलो ंकी सुनवाई 
करती हैं। इसका मायने ह ैकि न्याय व्यवस्था स्वशासी जिला परिषद के अधिकार क्षेत्र में ह।ै
स्वशासी जिला परिषदें जिले में प्राथमिक स्कू लो,ं अस्पतालो,ं मछली पालन, बाजारो,ं सड़को ं
का निर्माण या प्रबंधन कर सकती हैं। योजनाओ ंकी लागत को पूरा करने के लिए भारत की 
संचित निधि (अनुच्छेद 275) से धन की मंजरूी प्रदान कर सकती हैं। गैर-आदिवासियो ं
द्वारा जनजातिय क्षेत्र ों में दिए जाने वाले ऋण और व्यापार पर नियंत्रण के लिए नियम बना 
सकती हैं। स्वशासी जिला परिषद के पास कर लगाने का भी अधिकार ह।ै
उपरोक्त विषयो ंपर संसद या विधानसभा द्वारा बनाया गया कोई भी अधिनियम तब तक 
लागू नही ंहो सकता जब तक संबंधित स्वशासी जिला परिषद प्रस्ताव करके उसे अपने क्षेत्र 
में लागू करने का फैसला न करें, जबकि पाचंवी ं अनुसूची में यह अधिकार राज्यपाल के 
विवेक पर छोड़ दिया गया ह।ै
इस तरह से संसद और विधानसभा की दो स्तरीय विधायी व्यवस्था के अलावा छठी ं
अनुसूची क्षेत्र ों में स्वशासी जिला परिषदें तीसरे स्तर की विधायी व्यवस्था ह।ै स्वशासी 
जिला परिषद के सदस्यों  का चुनाव व्यस्क मतदाताओ ंद्वारा किया जाता है।
स्वशासी जिला परिषद अपने अधिकार क्षेत्र में प्रशासन का भी कार्य करती हैं। उसे गावं 
के ग्राम परिषदो ंकी स्थापना करने, गावं तथा नगर पुलिस की व्यवस्था करने, इलाके में 
निकलने वाले खनिज की रायल्टी लेने का अधिकार भी मिला ह।ै
छठी ंअनुसूची में इस व्यवस्था के कारण उनके संसाधनो ंपर बाहरी ताकते किसी भी प्रकार 
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से कब्जा नही ंकर पायी। स्वशासी जिला परिषदो ंके विधायी क्षेत्र में होने के कारण संसद 
या विधानसभा के सामान्य कानून वहा ंबिना सोचे समझ ेलागू नही ंहो पाये, जिसके कारण 
यह क्षेत्र पाचंवी ंअनुसूची क्षेत्र ों की तरह शोषण का शिकार होने से बच गये।
राष्ट्रपति अपने आदेश से पूरे अनुसूचित क्षेत्र को या उसके किसी भाग को अनुसूचित क्षेत्र से 
बाहर कर सकत ेह।ै प्रांत के राज्यपाल से परामर्श करके अनुसूचित क्षेत्र को बढ़ा सकत ेहैं। 
प्रांतो ंकी सीमा में परिवर्तन होने, संघ में नये प्रांत शामिल होने या नया प्रांत बनाने पर, किसी 
प्रांत में शामिल न रहे (नये जड़ुे क्षेत्र) क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र या उसका हिस्सा बना सकत े
हैं। किसी भी क्षेत्र को पाचंवी ंअनुसूचित क्षेत्र घोषित करने के लिए जरुरी मापदंड ह।ै जसेै- 

•	 आदिवासी जनसंख्या की बहुलता।
•	 क्षेत्र की सघनता और उसका पर्याप्त आकार।
•	 प्रशासकीय अस्तित्व- जिला, ब्लॉक या तालुका।
•	 आर्थिक पिछड़ापन। 

संसद समय-समय पर विधि द्वारा इस अनुसूची में दर्ज किसी भी बात का परिवर्धन (बढ़ाना) 
परिवर्तन या निरसन (समाप्त) कर सकती ह ैऔर यह संशोधित अनुसूची ही अनुसूची के 
रूप में मानी जाएगी, उपरोक्त संशोधन/सुधार संविधान का संशोधन नही ंमाना जायेगा। ऐसे 
संशोधन के लिए अनुच्छेद 368 के संविधान संशोधन की प्रक्रिया की अनिवार्यताएं लागू नही ं
होगी। इसका मतलब पाचंवी ंअनुसूची में जो संशोधन होगं,े वह साधारण कानूनी प्रक्रिया 
द्वारा ही संशोधन करने का अधिकार शासन को, कैबिनटे को, मंत्रिमण्डल को दे दिया गया, 
जबकि संविधान संशोधन प्रक्रिया बहुत जटिल है। संविधान में संशोधन के लिए संसद के 
दोनो ंसदनो ंमें प्रस्ताव लाया जायगेा, उस पर बहस होगी, फिर उसे राष्ट्रपति के पास मंजरूी 
के लिए भेजा जायेगा, उसके बाद ही संविधान के किसी बहस या उसके किसी अनुच्छेद में 
संशोधन किया जा सकता ह।ै इसके बारे में अम्बेडकर का विचार था कि यह बिल्कु ल सही 
नही ंह,ै कि कुछ लोगो ंके लिए संविधान में विशेष प्रावधान रखे जाय। इसका यह मायन ेह ै
कि संसद को यह अधिकार ह ैकि वह पाचंवी ंअनुसूची के इन प्रावधानो ंको हमशेा के लिए 
हटा भी सकता है।
पाचंवी ंअनुसूची के प्रावधान संविधान में सूचीबद्ध आदिवासी क्षेत्र ों के हितो ंके संरक्षण के 
लिए ह।ै विशेषकर अदिवासियो ंके हितो ंके विरुद्ध कानूनो ंके प्रभाव को रोकने के लिए 
इसकी सारी शक्ति राज्यपाल के पास कें द्रित ह।ै जनजातिय सलाहकार परिषद राज्यपाल 
द्वारा सुझाये गये मामलो ंपर सुझाव दे सकती ह।ै
आदिवासी समुदाय जो कभी अपनी एकजटुता, अदम्य साहस और कुर्बानी के बल पर 
अपनी परम्परा, संस्कृति , भाषा, रीति-रिवाज, शासन करने की अपनी रूढ़िगत व्यवस्था, 
अपनी आजीविका के संसाधन को बचाये रखने में सफल हुआ था, वह अपना हक़ आजाद 
भारत के संविधान में नही ंबचा सका। डा. अम्बेडकर के शब्दों  में “... परंत ुजहा ंतक 
वर्तमान विधान का प्रश्न ह,ै अनुसूचित जनजाति का कोई सदस्य यदि वह अनुसूचित क्षेत्र 
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अथवा वनजाति क्षेत्र से पृथक हो जाता ह,ै तो उसे वे विशेषाधिकार नही ंमिलेगें जिनका वह 
अनुसूचित क्षेत्र अथवा वनजाति क्षेत्र में रहते हुए अधिकारी ह।ै” 
आजाद भारत में आदिवासी समुदाय 
आजादी के बाद भारत को एक पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था विरासत में मिली थी। आत्म निर्भर 
होने के लिए भारत को कृषि  के साथ-साथ उद्योग का विकास करना जरुरी था। उद्योग के 
विकास के लिए जो मॉडल तयैार किया गया, वह मॉडल आदिवासियो ंके विनाश का मॉडल 
साबित हुआ। विकास के इस मॉडल में नयी-नयी परियोजनाओ ंकी घोषणाए की गयी, 
जिसे विदेशी पूंजी के सहयोग से लगाया जाना था। कारखानो ंऔर उद्योगो ंकी जरूरतो ं
को पूरा करने के लिए सरकार ने आदिवासी क्षेत्र ों की ओर रुख किया। कारखानो ंऔर 
भारी उद्योगो ंके लिए जिस संसाधन की जरुरत थी, वह सभी आदिवासी इलाके में मौजदू 
थ।े आजादी के बाद जो बड़ी-बड़ी परियोजनाएं शुरू की गयी, उसमें मुख्य रूप से दामोदर 
घाटी परियोजना 1948, हीराकुण्ड बाधं 1948, राउर केला स्टील प्लांट 1954, जिदंल 
स्टील प्लांट 1964, नर्मदा बाधं 1964, यरूेनियम प्लांट 1967, बोकारो स्टील प्लांट 
1964 जसैी छोटी-बड़ी सैकड़ो परियोजनाएं शुरू की गयी, जो सभी आदिवासी क्षेत्र ों में 
ह।ै परियोजना के शुरू होने के साथ ही आदिवासियो ंके जल, जंगल, जमीन का अधिग्रहण 
प्रारम्भ हुआ, आदिवासी अपनी जमीन और जंगलो ंसे खदेड़े जाने लगे। आजाद भारत में 
अपनी आजीविका, अपना रहवास, अपना इलाका छोड़ने को मजबरू इन्ही आदिवासियो ं
ने अगं्रेजो ंके खिलाफ एकजुट होकर संघर्ष किया था और अगं्रेजो ंको अपनी शर्तें मानने 
के लिए मजबरू किया था। वही आदिवासी समुदाय आजादी के बाद बिखर गया या कहे 
विभिन्न प्रांतो ंमें बाटं कर बिखेर दिया गया, परिणाम स्वरुप आज भारत में आदिवासी 
समुदाय अपने हक़, आजीविका, भाषा-संस्कृति , रीति-रिवाज बचाने में असफल हो रहे ह।ै 
परियोजनाओ ंसे जो प्रभावित थ,े वही कुछ हद तक लड़े और ज्यादातर मामले में पराजित 
हुए तथा विस्थापित हुए, जो आज तक अनवरत जारी है। 
अध्ययनो ंके अनुसार देश भर में 1947 से 2006 तक विभिन्न विकास परियोजनाओ ंके 
कारण विस्थापित होने और प्रभावित होने वालो ंकी संख्या लगभग 6 करोड़ ह।ै यह संख्या 
प्रथम विश्व में मारे गये लोगो ंसे 1 करोड़ ज्यादा ह।ै 2005 में ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या 
से तीन गुना तथा 2006 में फ़्रांस और बिट्रेन की जनसंख्या के बराबर ह।ै इसमें वह संख्या 
नही जुड़ी ह,ै जिसमें रेडियेशन, जल, वाय,ु मिट्टी के प्रदूषण से मौत हुई ह ैऔर हो रही है। 
पाचंवी ंअनसूुची क्षेत्र में राज्यपाल की भमूिका 
पाचंवी ंअनुसूची क्षेत्र ों की सभी शक्तिया ं राज्यपाल के पास निहित होती हैं। राज्यपाल 
को अनुसूचित क्षेत्र ों की हर वर्ष (या जब जरुरत हो) की रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेजनी होती 
ह।ै आजादी के 75 वर्ष में ऐसा कोई उदहारण नही ंमिलता, जब पाचंवी ंअनुसूची क्षेत्र के 
किसी भी राज्यपाल ने अपने अधिकारो ंका प्रयोग करते हुए आदिवासी विरोधी कानूनो ं
और आदिवासी क्षेत्र में हो रहे अवैध खनन, बाधं, विस्थापन, पुनर्वास, भूमि अधिग्रहण, 
आदिवासियो ंके ऊपर होने वाले प्रशासनिक और पुलिस उत्पीड़न को संज्ञान में लिया हो।ं 
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राज्यपाल द्वारा आदिवासियो ंकी भाषा, संस्कृति , रीति-रिवाज, परम्पराओ,ं प्रथाओ ंपर 
बाहरी लोगो ंद्वारा किये जा रहे अतिक्रमण, व्यापार, उद्योग-धन्धों , धार्मिक व सासं्कृति क 
क्रिया-कलापो ं से आदिवासियो ं के ऊपर पड़ने वाले प्रभाव की कोई भी जानकारी नही ं
ली गयी। केव ल दो राज्यों  के राज्यपालो ंद्वारा विशेषाधिकार का इस्तेमाल करने के चार 
उदाहारण मिलते ह।ै पहला, आधं्र प्रदेश के राज्यपाल सी रंगराजन द्वारा 2000 में अपने 
विवेकाधिकार का प्रयोग करते हुए अनुसूचित क्षेत्र ों में स्थित स्कू लो ंमें अनुसूचित जनजाति 
शिक्षको ं की नियकु्ति में 100% आरक्षण की व्यवस्था की गयी। दूसरा, महाराष्ट्र के 
राज्यपाल ने 30 अक्टूबर 2014 को अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए पाचंवी ं
अनुसूची क्षेत्र की ग्राम पंचायतो ंको विशेष निधि से भुगतान करने के लिए अधिसूचना 
जारी की, इसके अनुरूप महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम में संशोधन किया गया, साथ ही 
जनजातीय उप-योजना निधि से न्यूनतम पाचं प्रतिशत राशि ग्राम पंचायतो ंको हस्तांतरित 
करने का प्रावधान किया गया। इस राशि को ग्राम पंचायतें ग्राम सभाओ ंको हस्तांतरित 
करती हैं। तीसरा; 2016 महाराष्ट्र के राज्यपाल ने अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए 
अधिसूचना जारी की कि आदिवासी व्यक्ति से गैर-आदिवासी व्यक्ति को पट्टेदारी के 
हस्तांतरण की अनुमति जिलाधिकारी द्वारा तब तक नही ंदी जाएगी, जब तक उस ग्राम 
सभा की पूर्व स्वीकृति  प्राप्त न की गयी हो। और चौथा- महाराष्ट्र के राज्यपाल ने वनाधिकार 
अधिनियम 2006 को 18 मई और 29 सितम्बर 2020 को दो बार संशोधित किया। 29 
सितम्बर 2020 के संशोधन में पाचंवी ंअनुसूची क्षेत्र के आदिवासी और अन्य पारम्परिक 
वनाश्रित परिवारो ंको वन क्षेत्र ों के आस-पास घर बनाने का अधिकार दिया। 
2016 में शोधार्थी नमिता वाही अपने शोधपत्र (The legal regime and political 
economy and land right of Schedule tribes in scheduled area of 
India 15th march 2018) में कहती हैं कि 2008 से 2016 के बीच पाचंवी ंअनुसूची 
के राज्यपाल की वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियो ंके लिए गृह मंत्रालय और जनजातिय मामलो ं
के मंत्रालय में आवेदन किया। जनजातीय मामलो ंकी वेबसाइट पर इस अवधि की रिपोर्ट 
जमा करने की जानकारी ह,ै लेकिन उन्हें जो रिपोर्ट दी गयी, उसमें उन्हें 10 राज्यों  में से 6 
राज्यों  की सिर्फ  10 रिपोर्ट ही मिल पायी। शेष राज्यों  के राज्यपालो ंकी रिपोर्ट के बारे में 
सूचना अधिकारी ने कहा कि वह इस मामले में असमर्थ हैं, उनके पास कोई रिपोर्ट नही ंह।ै
नमिता वाही का कहना ह ैकि राज्यपालो ंकी सीमित संख्या की रिपोर्ट के आधार पर हमनें 
पाया कि उसमें अधिकतर वित्तीय आय-व्यय का विवरण और विभिन्न संस्थागत एवं 
प्रशासनिक योजनाओ ंका ब्यौरा भर ह,ै वे अनुसूचित जनजाति के विशेष सुरक्षा उपायो ं
पर कोई प्रकाश नही ंडालते, खास-तौर से उनके भूमि अधिकारो ंया जनजातीय सलाहकार 
परिषद की भूमिका और काम-काज के बारे में। राज्य की शक्तिशाली विधायिका के डोमेन 
में भूमि अधिग्रहण, वन और खनन कानूनो ंके माध्यम से हुए व्यापक विस्थापन के बारे में 
राज्यपालो ंके प्रतिवेदन कुछ नही ंबोलते। नमिता वाही के इस अध्ययन के बाद पंचायती 
राज मंत्रालय ने राज्यपालो ंके कार्यालय में एक पेसा सहायक की नियकु्ति की है, इसके बाद 
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से राज्यपालो ंद्वारा राष्ट्रपति को प्रति वर्ष रिपोर्ट तो भेजी जाने लगी हैं, लेकिन रिपोर्टों में कोई 
गुणात्मक परिवर्तन नही ंआया ह।ै 
पाचंवी ंअनसूुची क्षेत्र के प्रति न्यायपालिका का नजरिया  
पाचंवी ंअनुसूची क्षेत्र ों में आदिवासी अधिकारो ंके लिए समय-समय पर किया गए मुकदमो ं
में न्यायलय द्वारा एक ही तरह के मामलो ंमें अलग-अलग विरोधाभासी निर्णय दिया गया 
ह।ै पाचंवी ंअनुसूची आदिवासी हितो ंका संरक्षण करती ह,ै लेकिन संविधान के मौलिक 
अधिकार पाचंवी ंअनुसूची में प्रदत्त आदिवासी हितो ंसे टकरात ेरहत ेहैं। ऐसे मामले जहा ं
आदिवासी हित और मौलिक अधिकार की बात होती ह,ै वहा ंन्यायलय अपन ेफैसलो ंमें 
आदिवासियो ंके हित संरक्षण की जगह मौलिक अधिकारो ंको वरीयता देत ेहैं। न्यायलय 
आपना फैसला देत ेसमय संविधान को पढ़ कर निर्णय देत ेहैं, जबकि उन्हें संविधान की 
व्याख्या करके संविधान की मूल मंशा और भावना के अनुसार निर्णय देना चाहिए। पूर्व में 
ऐसे कई मामले में सर्वोच्च न्यायलय न ेउन फैसलो ंको उलट दिया, जिन्हें केव ल संविधान 
पढ़ कर सुनाया गया था, उनकी व्यख्या नही ंकी गयी थी। न्यायलय की अनदेखी और उपेक्षा 
के कारण आजादी के बाद से अब तक आदिवासी समुदाय भारत का सबस ेउत्पीड़ित और 
वंचित समुदाय बन गया ह।ै न्यायलय द्वारा दिये कुछ विरोधाभासी फैसले जो राज्यपाल के 
विवेकाधिकार से संबंध रखत ेहै-
22 अप्रैल 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने आधं्र प्रदेश के पूर्व राज्यपाल सी रंगराजन के उस 
विवेकाधिकार के निर्णय को अमान्य कर दिया, जिसमें उन्हों ने सन 2000 में अनुसूचित 
क्षेत्र ों में स्थित स्कू लो ंमें अनुसूचित जनजाति के शिक्षको ंकी नियकु्ति के लिए 100 प्रतिशत 
आरक्षण का आदेश जारी किया था। इतना ही नही ंसुप्रीम कोर्ट ने आधं्र प्रदेश और तेलंगाना 
सरकार पर जरु्माना भी लगा दिया कि आरक्षण में 50% सीलिगं को तोड़ना चाहते हैं। 
जबकि 1974 में शमशेर सिहं बनाम स्टेट ऑफ़ पंजाब मामले में सुप्रीम कोर्ट की सात जजो ं
की बेंच ने यह व्यवस्था की कि संविधान के कुछ प्रावधान राज्यपाल को स्वविवेकी शाक्तिया ं
देते हैं, उनसे संबंधित मामलो ंमें राज्यपाल मंत्री परिषद की बात मानने को बाध्य नही ंहैं।
1997 में समता जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पाचंवी ंअनुसूची के पैरा- 5 (2) के 
‘क’ और ‘ग’ में राज्यपाल की विधायी शक्तिया ंसमाहित हैं और पैरा- 5 (2) के ‘ख’ में 
विधायी और कार्यपालक दोनो ंशक्तिया ंसमाहित हैं। इसी तरह के फैसले सुप्रीम कोर्ट द्वारा 
2004 में मध्य प्रदेश पुलिस स्थापना बनाम मध्य प्रदेश सरकार और 2005 में मिजोरम 
के पुई मल्लाई हलाइचो ंबनाम मिजोरम सरकार के फैसलो ंमें राज्यपाल के विवेकाधिकार 
को मान्यता दी ह।ै
पाचंवी ंअनुसूची क्षेत्र में नगर निगम और नगरपालिका के अवैध होने से संबंधित मामलो ंमें 
दायर की गयी लगभग सभी याचिकाओ ंको न्यायालय ने ख़ारिज कर दिया।
जबकि संविधान के अनुच्छेद 243-ZC में स्पष्ट ह ैकि संविधान का भाग- 9A के प्रावधान 
अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र ों पर लागू नही ंहोगंे, केव ल संसद ही बिल ला कर उसे 
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अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र ों में विस्तारित कर सकती ह।ै राज्य विधान मंडल के पास 
भी इस संदर्भ में कोई कानून बनाने और अनुसूचित क्षेत्र ों में नगरपालिकाओ ंसे संबंधित 
प्रावधानो ंका विस्तार करने की शक्ति नही ंह।ै
इस संदर्भ में न्यायालयो ंने भी समय-समय पर हस्तक्षेप करते हुए निर्णय सुनाये ह,ै वह 
चाहे समता जजमेंट हो या फिर नियमगिरि मामलो ंमें आदिवासियो ंके हित के लिए लिया 
गया फैसला हो।
लेकिन इसके उलट न्यायालयो ंद्वारा तमाम ऐसे फैसले भी दिए गए हैं, जो संविधान में दिए 
गए आदिवासी हितो ंको अमान्य करते हैं, जिसके कारण सरकारें अपनी मनमानी करती हैं 
और आदिवासियो ंकी जमीन की लूट और उन्हें विस्थापित होने के लिए विवश करती ह।ै 
इसका ताजातरीन उदाहरण गुजरात के नर्मदा जिले में स्टैचू ऑफ यनूिटी ह।ै सरदार पटेल 
की मूर्ति (स्टैचू ऑफ यनूिटी) पाचंवी ंअनुसूची क्षेत्र में स्थापित की गई ह,ै उस क्षेत्र को शहरी 
क्षेत्र घोषित करने के लिए गुजरात सरकार ने असंवैधानिक तरीके से ‘स्टैचू ऑफ यनूिटी 
क्षेत्र विकास और पर्यटन शासन अधिनियम 2019’ पास करके वहा ंशहरी क्षेत्र बनाने का 
कार्य शुरू कर दिया ह,ै जबकि संविधान में राज्य सरकारो ंके पास पाचंवी ंअनुसूची क्षेत्र ों में 
नगर निगम और नगर पालिका अधिनियम का विस्तार करने की शक्ति नही ंह।ै
पेसा काननू का निर्माण 
आजादी के बाद पंचायतो ंमें सुधार और स्व-शासन के लिए समय-समय पर कई समितियो ं
का गठन किया गया, इसी कड़ी में वर्ष 1989 में पंचायतो ंको संवैधानिक दर्जा देने के लिए 
तत्कालीन राजीव गाधंी सरकार द्वारा 64वा ंसंविधान संशोधन विधयेक संसद में पेश किया 
गया। परन्तु यह विधयेक लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा में पारित नही ंहो 
सका।
अतंतः वर्ष 1992 में नरसिहंा राव सरकार द्वारा 73वें संविधान संशोधन अधिनियम-1992 
के तहत पंचायतो ंको संवैधानिक मान्यता मिल गई। पंचायती राज अधिनियम को संसद द्वारा 
पारित किये जाने के बाद 20 अप्रैल, 1993 को राष्ट्रपति की स्वीकृति  मिली और 24 अप्रैल, 
1993 से इसे देश में लागू कर दिया गया। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम-1992 
के तहत भारतीय संविधान के भाग- 9 में पंचायती राज से संबंधित नियमो ं की चर्चा 
(अनुच्छेद-243) में की गई। भाग-9 में ‘पंचायतें’ नामक शीर्षक के तहत अनुच्छेद 243 
से 243 (ण) तक पंचायती राज से संबंधित नियमो ंका उल्लेख किया गया। इस संशोधन 
द्वारा संविधान में 11वी ंअनुसूची जोड़ी गई, जिसके माध्यम से पंचायतो ंको कुल 29 विषयो ं
पर काम करने का अधिकार दिया गया।
लेकिन पाचंवी ंअनुसूची वाले राज्यों  के आदिवासी अपने परम्परागत स्व-शासन व्यवस्था 
को बचाने के लिए पंचायती राज अधिनियम के खिलाफ मुखर हो गये। अलग कानून बनाने 
की मागं को लेकर प्रत्येक राज्यों  (पाचंवी ंअनुसूची वाले राज्य) में बड़ी-बड़ी रैली, धरना 
और प्रदर्शन किये जाने लगे। कई राज्यों  के हाई कोर्ट में पंचायती राज अधिनियम के 
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खिलाफ याचिकाएं दायर कर दी गयी। आदिवासी क्षेत्र ों में बढ़त ेआक्रोश को देख कर जनू 
1994 में, भारत सरकार न ेअनुसूचित क्षेत्र ों में 73वें संविधान संशोधन को लागू करन ेके 
लिए आवश्यक संशोधनो ंऔर अपवादो ंपर विचार करन ेके लिए दिलीप सिहं भूरिया की 
अध्यक्षता में सासंदो ंऔर विशेषज्ञों  की एक समिति नियकु्त की। भूरिया समिति को निम्न 
संदर्भ की शर्तों (ToR) के साथ विचार करना था-

(क) संविधान की 5वी,ं 6ठी, 11वी ं एवं 12वी ं अनुसूची के प्रावधान पंचायती 
राज संस्थाओ ंको प्रभावित (impinge) करने के कारण इन्हें कैसे अनुरूप 
(harmonization) बनाया जा सकता ह,ै उसके उपाय सुझाना;

(ख) संविधान का अनुच्छेद 244 (1) से संदर्भित अनुसूचित क्षेत्र में अनुच्छेद 243-
M (4)(b) के अनुसार ज़रूरतें अपवादो ंऔर उपान्तरणो ंके साथ संविधान के 
भाग 9 को कैसे विस्तार किया जाएगा, ताकि संसद इस हेत ुकानून बनाने के 
समय मुख्य विशेषताओ ंको ध्यान में रखें, उसके लिए उपाय तयैार करना;

(ग) 5वी ंअनुसूची क्षेत्र में स्वायत्त शासन इकाईयो ंको सुदृढ करने के लिए अनुसूचित 
क्षेत्र में प्रचलित कानूनो ंको विविधताओ ंऔर उपान्तरणो ंके साथ कैसे सुसंगत 
किया जा सकता ह,ै उसके लिए उपाय सुझाना।

पाचंवी ंअनुसूची क्षेत्र ों में पंचायती राज अधिनियम के खिलाफ आदिवासियो ंके अदंर बढ़त े
आक्रोश को देखते हुए भूरिया समिति ने तेजी से काम करते हुए 7 महीनें में 17 जनवरी 
1995 को ग्रामीण क्षेत्र ों के लिए अपनी रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत कर दी। 15 जलुाई 1995 
को भूरिया कमेटी ने शहरी क्षेत्र ों के लिए अपनी दूसरी रिपोर्ट भी संसद में पेश कर दी। 
इस रिपोर्ट में समिति ने अनुसूचित क्षेत्र ों में नगरपालिका तथा अन्य नगरीय क्षेत्र ों की विशेष 
व्यवस्था के बारे में व्यापक सिफारिशें की। इस रिपोर्ट में उद्योग पर समाज की मालिकी के 
सिद्धांत को स्वीकार करने की अनुशंसा की गई। भूरिया समिति ने जो सिफारिशें दी, उनमें 
से महत्वपूर्ण सिफारिशें है-

1.	 अनुसूचित क्षेत्र में पंचायत का उद्देश्य जनजातियो ंके शोषण का विरोध करना, 
इसे रोकना और जनजातिय समुदायो ंकी राजनैतिक, आर्थिक एवं सामाजिक 
शक्ति को बढ़ाना होना चाहिए।

2.	 पंचायतो ंको छठी अनुसूची में जिला परिषदो ंके पैटर्न पर अधिकार होने चाहिए। 
इसमें भूमि के प्रयोग, वनो ं के प्रबंधन, जल संसाधनो ं के प्रयोग, सम्पत्ति का 
उत्तराधिकार, सहकारिता और सामाजिक रिवाजो,ं धन उधार देने के विनियमन 
और नियंत्रण तथा उत्पाद नीति पर विधान बनाने का अधिकार सम्मलित है।

3.	 ग्राम सभा को जनजातियो ंके अधिकारो ंकी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार प्राकृति क 
संसाधनो ंपर परम्परागत अधिकारो ंको लागू करने का अधिकार होना चाहिए। 
उन्हें विकास के छोटे-मोटे काम भी करने चाहिए और नशीली वस्तुओ ं के 
निर्माण, बिक्री और उपभोग को भी विनयमित करना चाहिए।
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4.	 अनुसूचित क्षेत्र ों की भूमि को ग्राम सभा की सहमति से अधिग्रहण किया जाना 
चाहिए और ऐसा उन परिवारो ं के लिए वैकल्पिक जिविका की व्यवस्था करने 
के बाद करना चाहिए, जो अपनी भूमि के अधिग्रहण के कारण विस्थापित हो 
जायेगें।

5.	 जनजातिय भूमि की बिक्री पर प्रतिबंध होना चाहिए और भूमि का अतंरण केव ल 
अनुसूचित जनजातियो ंके सदस्यों  को होना चाहिए, चाहे अतंरणकर्ता अनुसूचित 
जनजाति का सदस्य हो या नही।ं

6.	 ग्रामीण पंचायतें और मध्यम पंचायतें, जिला परिषदो ंद्वारा दिए गये अनुदेशो ंके 
अतंर्गत, विकास योजनायें तयैार करेंगी और ग्रामीण विकास के लिए स्कीमो ंका 
निष्पादन करेंगी।

7.	 पुलिस, खनन, वन जसेै विभाग के पदाधिकारियो ं की भूमिका न्यूनतम होनी 
चाहिए। इन क्षेत्र ों में तनैात सरकारी कर्मचारियो ंको जिला परिषदो ंके नियंत्रण 
में रखा जाना चाहिए।

8.	 परम्परागत जनजातिय निकायो ंको कार्य जारी रखने के लिए मान्यता दी जानी 
चाहिए। जनजातिय निकायो ं के क्षेत्राधिकार में आने वाले मामलो ं में कोई 
हस्तक्षेप नही ंहोना चाहिए।

9.	 जब ग्राम सभाएं शिकायतो ं के लिए संकल्प लेती ह,ै तो केव ल ग्राम सभा के 
क्षेत्राधिकार के भीतर आने वाले मामलो ं के बारे में इसका संज्ञान पुलिस को 
लेना चाहिए। इन क्षेत्र ों में तनैात व्यावसायिक विधि अधिकारियो ंको जनजातिय 
परम्परागत कानूनो ंमें प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

10.	जनजाति योजना और विभिन्न स्कीमो ं के अतंर्गत अन्य निधियो ं का नियंत्रण 
पंचायतो ंको सौपा जाए।

11.	पंचायतो ंमें अनुसूचित जनजातियो ंका बहुमत सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इन 
निकायो ंके अध्यक्ष अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति होने चाहिए।

12.	स्व-शासन के प्रयोजन से अनुसूचित क्षेत्र में पंचायतो ं को छठी अनुसूची की 
तरह जिला परिषद ्के शक्तिया ंमिलनी चाहिए। जब कभी अनुसूचित क्षेत्र ों की 
पंचायत को विशेष परिस्थतियो ंमें भंग किया जाना हो तो इन पंचायतो ंको केव ल 
उस राज्य के राज्यपाल के आदेश से ही भंग किया जा सकता है।

उपरोक्त सिफारिशो ंके आधार पर यह कहा जा सकता ह ैकि कमेटी का मुख्य जोर इस बात 
पर था कि रुढीजन्य विधियो,ं समाजिक प्रथाओ ंऔर सामुदायिक संसाधनो ंके परम्परागत 
प्रबंधन के अनुरूप स्थानीय स्तर पर सहभागी लोकतंत्र की स्थापना की जाय।
भूरिया कमटेी की रिपोर्ट पेश होने के बाद उसे लागू करन ेके लिए नवंबर 1995 में झारखंड 
के विभिन्न आदिवासी संगठनो ंन ेमिलकर आदिवासियो ंमें जन जागरण के लिए चतरा से 
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राचंी तक 600 किलोमीटर लंबी पदयात्रा निकाली। पदयात्रा 18 दिनो ंतक विभिन्न जिलो ंसे 
होती हुई राचंी पहुंची, जहा ंभूरिया कमटेी की सिफारिशो ंको लागू करन ेकी मागं को लेकर 
सम्मेलन किया गया। राचंी सम्मेलन में हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, 
महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा आदि प्रांतो ंके आदिवासियो ंने भी हिस्सा लिया।
1995 में मध्य प्रदेश के आदिवासियो ंने खरगोन जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया, जिसमें 
लगभग 1 लाख आदिवासियो ंने भाग लिया। 1995 में मध्य प्रदेश के आदिवासी संगठनो ं
ने विभिन्न जिलो ंमें पदयात्रा निकाली। दिल्ली के जंतर मंतर पर देश के आदिवासियो ंद्वारा 
किए गए प्रदर्शन में मध्य प्रदेश से 4 हजार लोगो ंने हिस्सा लिया।
15 फरवरी 1996 को आदिवासियो ंके लिए नया कानून बनान ेको लेकर राजघाट दिल्ली 
में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की गयी। यह भूख हड़ताल “आदिवासी स्व-शासन 
के लिए राष्ट्रीय मोर्चा” के बनैर तले की गयी। भूख हड़ताल के 11वें दिन भारत सरकार से 
समझौता हुआ। समझौत ेमें सरकार ने वादा किया कि संसद के आगामी सत्र में सरकार नए 
कानून का विधयेक पशे करेगी।
सरकार की वादा खिलाफी के विरोध में देश भर के आदिवासी संगठनो ंने 2 अक्टूबर 1996 
को दिल्ली में एक बार फिर संकल्प रैली की, रैली महात्मा गाधंी के समाधि स्थल पर पहुंची, 
जहा ंसंकल्प सभा की गयी। इस रैली में देशभर से लगभग 10 हजार आदिवासी शामिल 
हुए, सभी आदिवासी अपने-अपने गावं की मिट्टी साथ लेकर आए थ।े आदिवासियो ंद्वारा 
लाई गई मिट्टी को समाधि स्थल पर इकट्ठा कर मिलाया गया। सभा समाप्त होने के बाद 
देशव्यापी आदिवासी एकता संकल्प दिवस के रूप में उस मिट्टी से दो-दो मुठ्ठी मिट्टी लेकर 
सभी आदिवासी अपने अपने गावं गए।
एक तरफ जहा ंआदिवासियो ंद्वारा राष्ट्रव्यापी आदंोलन किया जा रहा था, वही ंदूसरी तरफ 
संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के खिलाफ आधं्र प्रदेश तथा पूर्ववर्ती बिहार में 
कई मामले उच्च न्यायालय में दायर कर दिए गये, जिसमें दोनो ं संशोधनो ं के प्रावधान 
पाचंवी ंअनुसूची क्षेत्र ों में स्वत: लागू करने का विरोध किया गया था। आदंोलनो ंऔर उच्च 
न्यायालयो ंमें दायर किये जा रहे मुकदमो ंसे मजबरू होकर कें द्र सरकार ने अनुसूचित क्षेत्र ों 
में स्व-शासन व्यवस्था के लिए लोकसभा में 15 दिसंबर 1996 को विधयेक पेश किया। 
लोकसभा में विधयेक पास होने के बाद 18 दिसंबर 1996 को उसे राज्यसभा में पेश किया 
गया, जहा ंएकमत से विधयेक पास कर दिया गया। 24 दिसंबर 1996 को राष्ट्रपति के 
अनुमोदन से पंचायत उपबंध (अनसूुचित क्षेत्रों  पर विस्तार) अधिनियम 1996 (पेसा) 
देश के सभी अनुसूचित क्षेत्र ों में लागू हो गया। 
पेसा कानून की धारा 5 के अनुसार उसके लागू होने के एक साल की अवधि समाप्त होने 
तक अर्थात 23 दिसंबर 1997 को सभी कानून जो पेसा कानून की भावना से असंगत 
हैं, उन्हें राज्यों  द्वारा संशोधित किये जाने थ ेनही ंतो अपने आप निरस्त हो गये, ऐसा माना 
जाएगा। परंत ुआज भी सभी अनसूचित क्षेत्र ों के प्रदेशो ंमें न तो सभी प्रचलित कानूनो ंको 
पेसा कानून के अनुरूप संशोधन कर लागू किए गये, न ही पेसा कानून के नियम सही रूप 
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से बनाए गए हैं।
आगे के अध्यायो ंमें हम राज्यवार पेसा के क्रियान्वयन की स्थिति का आकंलन करते हुए 
जमीनी हकीकत को जानने-समझने का प्रयास करेंगे।
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पाचंवी अनसूुची की विफ़लता में राज्य की भमूिका
-आदिल अली1

पाचंवी ंअनुसूचित क्षेत्र ों के लिए पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्र ों पर विस्तार) अधिनियम 
(पेसा)-1996, 24 दिसंबर 1996 को अधिसूचित किया गया और इसके साथ ही भारत 
के राष्ट्रपति द्वारा चिहंित पाचंवी ंअनुसूची के क्षेत्र ों में स्थानीय स्व-शासन का विस्तार कर 
दिया गया। जाक्सा समिति ने देश भर के पाचंवी ंअनुसूची क्षेत्र खासतौर से आदिवासी 
बहुल आबादी वाले निर्धारित क्षेत्र ों के बारे में कहा ह ैकि “भारत का राष्ट्रपति संविधान की 
पाचंवी ंअनुसूची के तहत ऐसे क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकत ेहैं।” देश के पहले 
अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति आयोग (ढेबर आयोग 1960) ने ऐसे किसी भी 
क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने की कसौटी को चिहंित करते हुए पाचंवी ंअनुसूची 
क्षेत्र घोषित करने की अहर्ता का निर्धारण किया- “ऐसे क्षेत्र जहा ंआदिवासी आबादी की 
प्रधानता, क्षेत्र की सघनता और उचित आकार, क्षेत्र की अल्प विकसित प्रकृति  और लोगो ं
के आर्थिक स्तर में स्पष्ट असमानता हो।’’2

2016 में ‘सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च’ की शोधार्थी नमिता वाही ने अपने शोध पत्र (द 
लीगल रिजीम एंड पोलिटिकल इकोनोमी ऑफ लैंड राइटस् ऑफ शिड्यूल टर्ाइब इन द 
शिड्यूल्ड एरियाज ऑफ इंडिया) में कहा कि भारतीय राज्य और ब्रिटिश शासन के बीच 
आदिवासियो ंके संबंध में एक अतंर्द्वंद ह।ै वह कहती ह ैकि ब्रिटिश हुकूमत ने आदिवासी 
समुदाय को जिस रूप में चिहंित किया था, वह यह ह ैकि “सासं्कृति क और भौगोलिकता 
के हिसाब से आदिवासी एक अलग और विशिष्ट समुदाय ह’ै’ उसके हिसाब से आदिवासी 
जीवन शैली भारत की मुख्य धारा में रह रहे लोगो ंकी तुलना में पिछड़ी हुई ह।ै जबकि 
भारतीय राज्य ने आदिवासियो ंकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति को तथाकथित विकास 
के नजरिय से सुधारना चाहा है, ताकि आदिवासियो ंको मुख्यधरा के लोगो ंके साथ जोड़ा 
जा सके।
2013 में भारत सरकार ने आदिवासी समुदायो ंकी आर्थिक, सामाजिक, स्वास्थ्य और 
शिक्षा के स्तर की जाचं करने के लिए जाक्सा समिति का गठन किया। समिति ने अपनी 
रिपोर्ट में बताया कि “आज़ादी के बाद भारतीय राज्य की नीतियो ंका पूरा ज़ोर सुरक्षा और 
सुरक्षा उपायो ंके लिए न्यूनतम सम्मान के साथ एक खास तरह के ‘विकास’ की ओर था। 
वास्तव में पूर्वोत्तर भारत के अलावा, भारतीय राज्य आदिवासी क्षेत्र ों में जिस तरह से आगे 
बढ़ रहा है, वह एकीकरण वाला है, जो राज्य के दावो ंके विपरीत है। जबकि संविधान में 

1. यह नोट सबसे पहले संवाद, झारखंड द्वारा कमीशन किया गया था और अनुमति के साथ 
उसका संपादित अंश पुनर्मुद्रित किया जा रहा ह।ै 
2. (जाक्सा 2014)
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निहित विविधता में एकता की नीति, उनकी (आदिवासियो ंकी) विशिष्ट पहचान की सुरक्षा 
और सुरक्षा उपायो ं के लिए जगह प्रदान करती है। हालाकंि, यह जो भारतीय सरकार 
की नीतिया ंहै, वह वर्तमान में चल रहे विकास की अवधारणा और सासं्कृति क वर्चस्व के 
माध्यम से संविधान की भावना को कमजोर कर रही है।’’3 इस प्रकार जाक्सा समिति ने 
एकीकरण और घुलमिल (एक-दूसरे की भाषा, संस्कृति , रीति-रिवाज का आदर करते 
हुए एक साथ रहना) कर रहने के बीच के अंतर को और अधिक स्पष्ट कर दिया। जाक्सा 
समिति हमें पेसा 1996 और एफआरए 2006 के क्रियान्वयन के बाद की एक लंबी 
कहानी बताती है कि भारतीय राज्य और विभिन्न सरकारो ंद्वारा कैसे आदिवासी पहचान, 
संस्कृति  और समुदाय की विशिष्टताओ ंकी रक्षा करने के बजाय, भारतीय संविधान की 
पाचंवी ंअनुसूची का इस पूरे काल में किस तरह से नुकसान किया गया है।
हमें भारत के उन दस राज्यों  में फैले पाचंवी ंअनुसूची के क्षेत्र ों के लिए जो प्रक्रिया चली और 
जिन नीतियो ंका निर्माण किया गया, उनकी प्रगति पर एक नज़र डाल लेनी चाहिए, जो उस 
भौगोलिक सीमा का निर्धारण करते हैं, जिस पर पेसा अधिनियम 1996 लागू होता है। 
स्वतंत्रता के पूर्व अंग्रजो ंने विशेष रूप से भारत सरकार अधिनियम, 1919 के माध्यम से 
आदिवासी बहुल आबादी वाले क्षेत्र ों को ‘बहिष्कृ त क्षेत्र’ और ‘आशंिक रूप से बहिष्कृ त 
क्षेत्र’ के रूप में चिहंित किया था। भारत सरकार अधिनियम, 1935 में भी इस ‘वर्जित 
क्षेत्र’ और ‘आशंिक वर्जित क्षेत्र’ को जारी रखा गया। राज्यपाल को उनके अधिकार क्षेत्र 
के अंतर्गत इन क्षेत्र ों के प्रशासन की भूमिका दी गई और समुदायो ंको आदिवासी स्व-
शासन के साथ, रीति-रिवाजो ंके पालन, आजीविका और अपनी भूमि की रक्षा करने की 
अनुमति प्रदान की गई थी। इसके बावजूद औपनिवेशिक शासन द्वारा आदिवासी क्षेत्र ों से 
उत्पादन पर राजस्व वसूली जारी थी।
देश आजाद होने पर संविधान में अगं्रेजो ंद्वारा घोषित ‘आशंिक वर्जित क्षेत्र’ को पाचंवी ं
अनुसूची तथा ‘पूर्ण वर्जित क्षेत्र ों’ को छठी अनुसूची के रूप में वर्गीकृत किया गया। मध्य 
भारत के 10 राज्यों  (राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओड़िशा, आधं्र प्रदेश, 
तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात और हिमाचल प्रदेश) को पाचंवी ंअनुसूची तथा पूर्वोत्तर के 
राज्यों  को छठी अनुसूची में रखा गया। पाचंवी ंअनुसूची के क्षेत्र ों के लिए संविधान में राज्य 
स्तरीय जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन किया गया, जिसकी सलाह से राज्यपाल 
राष्ट्रपति को पाचंवी ंअनुसूची क्षेत्र ों की रिपोर्ट प्रतिवर्ष भेजेंगे और राज्यपाल को शासन 
व्यवस्था की जिम्मेदारी सौपं गई। कें द्र सरकार के अनुमोदन से आदिवासी समुदाय अपने 
प्राकृति क संसाधनो ंकी रक्षा राज्यपाल के माध्यम से करेंगे।
आजादी के बाद कें द्र और राज्य सरकारो ंने जो भी नीतिया ंऔर कानून बनाये, उसे अगं्रेजो ं
के समय आदिवासी समुदाय के लिए घोषित ‘वर्जित क्षेत्र’ और ‘आशंिक वर्जित क्षेत्र’ में भी 
उसी रूप में लागू किये जाते रहे। कुछ अपवादो जसेै कश्मीर को छोड़कर। औपनिवेशिक 
भारत के नजरिए से देखें तो यह एक स्पष्ट परिवर्तन था, जिसमें आदिवासी क्षेत्र ों में भी 

3. (पेज 30 जाक्सा 2014)
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वही कानून लागू किए जा रहे थ,े जो सामान्य क्षेत्र ों के लिए बने थ।े जैसे संविधान के 73वें 
संशोधन के माध्यम से लाया गया पंचायती राज अधिनियम या फिर हाल ही में लागू की 
गई स्वामित्व योजना।
आजाद भारत में बड़े पैमाने पर शुरू की गयी सिचंाई परियोजनाओ,ं बाधं, खनन और 
राष्ट्रीय उद्यानो ंके निर्माण आदि के कारण जंगलो ंसे स्थानीय समुदायो ंके बड़े पैमाने पर 
विस्थापन के साथ-साथ खनिजो ंकी निकासी जारी रही। नमिता वाही ने 2016 के अपने 
शोध में कहा कि पाचंवी ंअनुसूची के क्षेत्र भारत के कुल भू-भाग का 11.3%, भारत 
की कुल जनसंख्या का 5.7% और देश की अनुसूचित जनजातियो ंकी कुल आबादी का 
35.2% है। जनजातीय क्षेत्र ों में समुदायो ंके जीवन में वनो ंके महत्व को रेखाकंित करने के 
लिए वे आगे कहती है कि देश भर में कुल क्षेत्रफल का 21.2% जंगल है, जबकि पाचंवी ं
अनुसूची के अंतर्गत आने वाले जिलो ंमें यह लगभग 30% है।4 उन्हों ने अनुसूचित क्षेत्र ों 
में बड़े बाधं और खनन परियोजनाओ ंकी उपस्थिति को भी रेखाकंित किया है, क्योंकि  
परियोजनाएं समुदायो ंके आतंरिक विस्थापन और उसके नतीजे में आजीविका के नुकसान 
का एक प्रमुख कारण रही हैं। अनुमानो ंसे जाहिर होता है कि 3771 छोटे-बड़े बाधं और 
राष्ट्रीय महत्व के 59 बाधं हैं, जिनमें से क्रमश: 62.3% और 74.6% पाचंवी ंअनुसूची के 
क्षेत्र वाले जिलो ंमें स्थित हैं। महत्वपूर्ण खनन गतिविधियो ंवाले 50 में से 27 जिले पाचंवी ं
अनुसूची के क्षेत्र ों में पड़ते हैं। इसके अतिरिक्त खनिज उत्पादन का 65% पाचंवी ंअनुसूची 
क्षेत्र ों वाले राज्यों  में कें द्रित है, जिससे हासिल होने वाली रॉयल्टी भारत में प्राप्त होने वाली 
कुल रॉयल्टी का 88.5% है। 
उपरोक्त विश्लेषण स्पष्ट रूप से पाचंवी ंअनुसूची क्षेत्र ों में उपलब्ध प्राकृति क संपदा को 
इंगित करता है और इस तथ्य को सामने लाता है कि पाचंवी ंअनुसूची के क्षेत्र ों से इन 
प्राकृति क संसाधनो ंका दोहन बड़ी मात्रा में होता है और वे देश में धन सृजन में महत्वपूर्ण 
योगदान देते हैं। हालाकंि, लगता नही ंहै कि इन क्षेत्र ों में स्थानीय समुदायो ंकी स्थिति में 
कोई उल्लेखनीय सुधार हुआ है और इसका एक संकेत आदिवासी समुदायो ंद्वारा महसूस 
किए जाने वाले व्यापक अलगाव के कारण इन क्षेत्र ों में दशको ंसे ‘वामपंथी चरमपंथ’ की 
उपस्थिति है। पाचंवी ंअनुसूची के जिलो ंतथा उनसे सटे जिलो ंऔर चरमपंथ प्रभावित जिलो ं
के बीच बहुत घालमेल है, जो चुनौतियो ंको रेखाकंित करता है (34 सबसे अधिक प्रभावित 
जिलो ंमें से 29 और चरमपंथ से प्रभावित 83 जिलो ंमें से 61)।5 इसके बावजूद, इन 
क्षेत्र ों में कई समुदाय-आधारित समूह और नागरिक समाज संगठन भी हैं, जो आदिवासी 
समुदायो ंके मानवाधिकारो ंके उल्लंघन और लोकतातं्रिक अधिकारो ंके मुद्दों  को उठाते रहे 
हैं। राज्य और समुदाय-आधारित प्रतिक्रिया के रूप में लगातार जारी सशस्त्र या शातंिपूर्ण 
संघर्ष स्थानीय समुदायो ंद्वारा महसूस किए जा रहे गहरे अलगाव को रेखाकंित करता है। 

4. उनका कहना है कि यह एक अधिक अनुमान है क्योंकि  वन डेटा केव ल जिला स्तर पर 
उपलब्ध था, जबकि पाचंवी ंअनुसूची क्षेत्र ों को निचले प्रशासनिक स्तरो ंपर नामित किया गया है।
5. IIPA प्रेजेंटेशन (अदिनाकंित-नुपुर तिवारी) के अनुसार।



42 | पेसा काननू के 25 वर्ष : पाचंवी ंअनुसूची के राज्य ों में क्रियान्वयन की समीक्षा   

वे इससे प्रभावित होते हैं, क्योंकि  प्रशासनिक तंत्र आदिवासियो ंसमेत स्थानीय समुदायो ंके 
अधिकारो ंके बचाव और सुरक्षा के बजाय इन क्षेत्र ों में मौजूद समृद्ध वन और खनिज संपदा 
के दोहन को बढ़ावा देना चाहता है।
हालाकंि, इसका मतलब यह नही ंह ैकि इस तरह के मुद्दे पाचंवी ंअनुसूची क्षेत्र ों तक ही सीमित 
हैं, जहा ंआदिवासी बहुल समुदाय (पूर्वोत्तर भारत के अलावा) कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल 
और पश्चिम बंगाल जसेै अन्य राज्यों  में बड़ी संख्या में फैले हुए हैं, वहा ंभी इसी तरह के मुद्दे 
रहे ह।ै इन आदिवासी बहुल क्षेत्रों , विशेष रूप से केरल के कुछ क्षेत्रों  को छोड़ कर कही ं
भी पाचंवी ंअनसूुची के तहत घोषित करने के लिए सक्रिय रूप से वकालती प्रक्रियाएं भी 
नही ंअपनाई गई हैं। हालाकंि, कें द्र सरकार इस विचार के प्रति उदासीन बनी रही है; और 
इसमें कोई आश्चर्य की बात नही ंह,ै क्योंकि  इसका कारण इन क्षेत्र ों के किसी विशेष दर्जे को 
जारी रखने के प्रति कें द्र सरकार की बढ़ती हुई अनिच्छा है।
भारत की राजनीतिक अर्थव्यवस्था के बदलते संदर्भ में इसकी तह तक पहुंच बनाने की 
जरूरत है। संघीय ढाचें को ध्यान में रखते हुए संविधान सभा न ेअनुसूचित क्षेत्र ों में रहने 
वाले समुदायो ंके लिए सुरक्षा उपाय निर्मित किया है। पाचंवी ंअनुसूची क्षेत्र ों वाले प्रत्येक 
राज्य के राज्यपाल को स्थानीय समुदायो ंके हितो ंको ध्यान में रखते हुए इन क्षेत्र ों में कानूनो ं
की प्रासंगिकता का आकंलन करने की जिम्मेदारी दी गई ह।ै हालाकंि, कें द्र सरकार द्वारा 
कें द्रीकरण में वृद्धि के चलते संविधान की पाचंवी ंअनसूुची की भावना कमजोर हुई है, 
क्य ोंकि कें द्र सरकार स्वयं बहुत अधिक हस्तक्षेपकारी हो गई है और राज्य ों पर संघ का 
प्रभतु्व बढ़ा है। मोटे तौर पर कहा जाए तो सत्ता के इस कें द्रीकरण के साथ ऐसे कानून भी 
हैं जो देश के व्यापक ‘विकास’ के लिए दोहन की भूमिका को बढ़ाते हैं और इसका पाचंवी ं
अनुसूची के क्षेत्र ों में रहने वाले आदिवासी और अन्य समुदायो ंके हितो ंपर प्रतिकूल प्रभाव 
पड़ा ह।ै जहा ंसहायक कानून पारित किए गए हैं, वहा ंसमझ की कमी और राज्य और 
स्थानीय स्तर के अधिकारियो ंद्वारा क्रियान्वयन की कमी का सामना करना पड़ा है। स्थानीय 
समुदायो ं की ज़रूरतो ं के लिए संवेदनशील पेसा, वन अधिकार अधिनियम और भूमि 
अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनःस्थापन अधिनियम (एलएआरआर) जसेै कानूनो,ं नियमो ं
और दिशा-निर्देशो ंको जानबझूकर कमज़ोर कर दिया गया ह।ै मिसाल के तौर पर, भूरिया 
और भूरिया 20216 इंगित करते हैं कि ‘‘पेसा ने पाचंवी ंअनुसूची के क्षेत्रों  में औपचारिक 
रूप से आदिवासियो ंके स्व-शासन के अधिकारो ंको स्वीकार किया। पहली बार पेसा ने 
आदिवासी ग्राम सभा को भूमि अधिग्रहण, लघु खनिजो ंके लिए खनन, लघु वन उपज के 
स्वामित्व आदि सहित शासन के कई मुद्दों  पर निर्णय लेने के अधिकार को प्राथमिकता दी। 
पेसा ने मौजदूा राजनीतिक-प्रशासनिक ढाचें के भीतर लोकतंत्र को अधिक विचारशील, 
विकें द्रीकृत और स्वायत्त रूप में फिर से देखने की कोशिश की।

6. भूरिया के और वी भूरिया 2021 “The Question of Integration” in Xaxa 
and Devy 2011 (ed) BEING ADIVASI: Existence Entitlement, 
Exclusion, Vintage, New Delhi 2021
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इस ढाचें पर आग ेबढ़ते हुए 2006 के एफआरए ने आदिवासियो ंऔर अन्य पारंपरिक 
वनवासियो ं(ओटीएफडी) के गैर-मान्यता प्राप्त लेकिन प्रथागत अधिकारो ंको वैधानिक 
मान्यता दी। एफआरए ने भूमि के साथ-साथ लघु वन उत्पाद के नियंत्रण और प्रबंधन के 
समुदायिक अधिकार को मान्यता दी, जो अब तक वन विभाग के अधीन था। इसने ग्राम 
सभा को वन शासन का कें द्र बना दिया।
इसी तरह भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनःस्थापन (एलएआरआर) अधिनियम 2013 
में उचित मुआवज ेऔर पारदर्शिता के अधिकार ने भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 का 
स्थान ले लिया। विस्थापित लोगो ंके लिए मुआवज ेको बढ़ाने और पुनर्वास और पुनःस्थापन 
की उचित व्यवस्था करने के अलावा, एलएआरआर अधिनियम ने आदिवासी भूमि की मागं 
करने वाली किसी भी विकास परियोजना को ग्राम सभा को पूर्व सूचना देना और उसकी 
सहमति लेना अनिवार्य कर दिया। यह भी आवश्यक हो गया कि यदि किसी निजी फर्म या 
सार्वजनिक-निजी परियोजना द्वारा भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा ह ैतो कम से कम 
70% प्रभावित लोगो ंकी सहमति लेनी होगी।’’ 
लेकिन इस अवधि में हमने इन तीनो ंकानूनो ंको कमजोर होते देखा ह,ै जिनका प्रयास 
आदिवासी समुदायो ं को आधनुिक ‘विकासात्मक प्रक्रियाओ’ं की लुटेरी पहुंच से कुछ 
सुरक्षा प्रदान करना था। जसैा कि हमने ऊपर देखा, ये विकासात्मक हस्तक्षेप स्थानीय 
समुदायो ंको अपनी बात कहने का अवसर या कोई लाभ दिए बिना उनके जीवन और 
आजीविका को सीध ेतौर पर प्रभावित करने वाले संसाधनो ंका अमानवीय ढंग से दोहन 
और उपभोग करत ेहैं।
दसो ंपाचंवी ंअनुसूची क्षेत्र वाले राज्य सरकारो ंने समय-समय पर पेसा कानून के क्रियान्वयन 
के लिए, जो कदम उठाएं, उनको इस तालिका के माध्यम से समझ सकते ह-ै

राज्य राज्य पीआरआई काननूो ंया 
अन्य काननूी प्रक्रियाओ ंके 
अनरुूप संशोधन

राज्य पेसा नियम

आधं्र 
प्रदेश

आधं्र प्रदेश पंचायती राज 
संशोधन अधिनियम 1998

आधं्र प्रदेश पंचायत अनुसूचीत क्षेत्र ों 
पर विस्तार नियम, 2011

तेलंगाना तेलंगाना, आधं्र प्रदेश को 
विभाजित करके बनाया गया 
था। आधं्र प्रदेश के कानूनो ंको 
अपनाया गया था। तेलंगाना 
पंचायती राज अधिनियम, 2018

तेलंगाना राज्य ने आधं्र प्रदेश के पेसा 
नियम, 2011 को अपनाया ह।ै
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हिमाचल 
प्रदेश

हिमाचल प्रदेश पंचायती  
राज अधिनियम 1993, संशोधित 
1997

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज  
(अनुसूचीत क्षेत्र ों पर विस्तार) 
नियम, 2011

राजस्थान राजस्थान पंचायत राज (उपबंधो ं
का अनुसूचीत क्षेत्र ों में उपातंरण) 
अधिनियम, 1999

राजस्थान पंचायती राज (उपबंधो ं
का अनुसूचीत क्षेत्र ों में उपातंरण) 
नियम, 2011

महाराष्ट्र महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम, 
1997

महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अनुसूचीत 
क्षेत्र ों पर विस्तार नियम, 2014

गुजरात गुजरात पंचायती राज अधिनियम 
1993, 1997 में अध्यादेश के 
माध्यम से संशोधित, अधिनियम 
1998 में संशोधन किया गया।

गुजरात पंचायतो ंके प्रावधान  
(अनुसूचीत क्षेत्र ों पर विस्तार) 
नियम, 2017 

मध्य 
प्रदेश

मध्य प्रदेश पंचायती राज  
अधिनियम 1993, 1997 में 
संशोधन, 1999 और 2001 में 
संशोधन।

19 सितंबर 2022 को पेसा नियम 
डर्ाफ्ट जारी।

ओड़िशा ओड़िशा  ग्राम पंचायत संशोधन 
अधिनियम, 1997 
ओड़िशा पंचायत समिति संशोधन 
अधिनियम, 1997 
ओड़िशा  जिला परिषद संशोधन 
अधिनियम, 1997

2011 में राज्य पेसा नियमो ंका 
मसौदा तयैार हुआ, उसके बाद से 
उस पर कोई चर्चा नही।ं

झारखंड झारखंड पंचायती राज अधिनियम 
2001

2015 में डर्ाफ्ट बनाया गया, आगे 
कोई प्रगति नही।ं

छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ पंचायती राज 
अधिनियम, 2000

छत्तीसगढ़ पंचायत उपबंध 
(अनुसूचित क्षेत्र ों पर विस्तार) 
नियम, 2022

24 दिसंबर 1996 को पेसा अधिनियम अधिसूचित करते हुए यह आशा की गयी थी कि 
पाचंवी ंअनुसूची वाले आठ राज्य (उस समय), कें द्रीय पेसा कानून की अधिसूचना से एक 
साल के अदंर उसी के अनुरूप कानून पारित करेंगे या पंचायत से संबंधित अपने कानूनो ं
को संशोधित करेंगे। लगभग सभी राज्यों  ने 1997 तक अपने राज्यों  में ग्राम पंचायत 
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अधिनियमो ंमें संशोधनो ंपारित कर दिए। इसके बाद डेढ़ दशक तक राज्य सरकारो ंने पेसा 
नियम बनाने की दिशा में कोई पहल नही ंकी।
जसैा कि उपरोक्त तालिका से पता चलता है कि 15 साल बाद मार्च 2011 में आधं्र प्रदेश, 
हिमाचल प्रदेश और नवम्बर 2011 में राजस्थान ने राज्य पेसा नियम अधिसूचित किये। 
राजस्थान सरकार द्वारा तो जोधपुर उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद पेसा नियम, 2011 
बनाये गये। इसके बाद मार्च 2014 में महाराष्ट्र और जनवरी 2017 में गुजरात ने अपने 
राज्य पेसा नियम लागू कर दिए। 25 वर्ष बाद अगस्त 2022 में छत्तीसगढ़ राज्य ने भी 
अपने पेसा नियम लागू कर दिए, लेकिन एक भी राज्य ने पेसा के मुताबिक पंचायती राज 
कानून में फिलहाल कोई संशोधन नही ंकिया ह ैऔर न ही राज्यों  के कानूनो ंको पेसा की 
मूल भावना के अनुपालन में बनाएं गये ह;ै राज्यों  ने कें द्रीय पेसा के प्रावधानो ंका पालन 
नही ंकिया ह।ै अभी भी तीन राज्यों  (ओड़िशा, झारखण्ड और मध्य प्रदेश) ने पेसा नियम 
नही ंबनाये ह।ै
पेसा के क्रियान्वयन की स्थिति को जानने के लिए जरूरी है कि कानून में वर्णित मुख्य 
बातो ंको धरातल पर उतरने के लिए पाचंवी ंअनुसूची वाले राज्यों  ने क्या कदम उठाएं ह,ै 
उनको जाना-समझा जाये। जैसे- गावं, ग्राम सभा, केव ल उपयकु्त स्तरीय पंचायत, ग्राम 
सभा का स्वामित्व, विवादो ंका निपटारा, भूमि अधिग्रहण, भूमि का हस्तांतरण, संसाधनो ं
पर नियंत्रण और प्रबंधन, ग्राम सभाओ ंकी संस्तुति, परामर्श, उनकी प्रथा/रिवाज संबंधी 
नियम, गावं की सामाजिक एवं आर्थिक विकास की योजनाएं, लघु जल निकाय, गौण 
खनिज, लघु वन उपज, ऋणदाता/साहूकार, सामाजिक लाभर्थियो ं का चयन, निधि के 
उपयोग का प्रमाण पत्र, ग्रामीण हाट बाजार, मादक पदार्थों, सामाजिक कार्यकर्ता/राजकीय 
कर्मचारियो ंकी निगरानी एवं नियंत्रण इत्यादि। 

आगे हम पाचंवी ंअनुसूची के दसो ंराज्यों  में राज्यवार यह जानने-समझने का प्रयास करेंगे 
कि इऩ 25 वर्षों में यह कानून जमीनी स्तर पर कितना लागू हो पाया? क्या आदिवासी स्व-
शासन को महत्व दिया जा रहा है? क्या ‘पेसा’ के तहत दिए गए अधिकार ग्राम सभाओ ंको 
मिले हैं? क्या आदिवासियो ंकी भाषा, संस्कृति  तथा परम्परागत रीति-रिवाज को शासन-
प्रशासन में सम्मान दिया गया है? क्या गावं के विकास की प्रक्रिया ग्राम सभाओ ंके द्वारा 
तय की जा रही है? जबरन थोपे जा रहे विकास के कारण अपने प्राकृति क संसाधनो ंको 
बचा पाने में क्या ग्राम सभाएं सक्षम साबित हुई है? इसके अलावा इन क्षेत्र ों में पेसा कानून 
के क्रियान्वयन में लगे जन संगठनो ंकी भूमिका तथा उनके सामने आने वाली चुनौतियो ंको 
गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। 
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1. 
ओड़िशा 

 पेसा काननू के क्रियान्वयन की समीक्षा

 पेसा काननू के क्रियान्वयन में लगे जन संगठनो ंकी केस स्टडी- 

·	 नियमगिरि सुरक्षा समिति, कालाहाडंी 

·	 आदिवासी जनजाति अधिकार मंच, नबरंगपुर 

·	 प्रिएड़ी ग्राम सभा, कंधमाल 
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विधानसभा की देहरी पर 11 बरस से अटके नियम
-संदीप कुमार पटनायक 

परिचय
पाचंवी ंअनुसूची क्षेत्र में रहने वाले समुदायो ं के अधिकारो ंऔर संसाधनो ंको बचाने की 
सख्त जरुरत को मानते हुए संसद ने उनके स्व-शासन के अधिकार को मान्यता देते हुए 
1996 में पेसा कानून लागू किया। हालाकंि, पेसा कानून को पास हुए 25 साल होने के बाद 
भी पेसा के लागू होने के बाद भी पाचंवी ंअनुसूची क्षेत्र ों की स्थिति में सकारात्मक परिवर्तन 
नही ंहुआ ह।ै ओड़िशा राज्य सरकार को जो विधान संबंधी (नियम) और कार्यकारी कार्य 
करना था, वह अभी भी अधरूा ह।ै पेसा के लागू न होने के कारण आदिवासी समुदाय को 
अभी भी जल, जंगल और जमीन जसेै प्राकृति क संसाधनो ंको उनके परंपरागत नियम के 
अनुसार संरक्षित और प्रबंधित करने से रोका जाता ह।ै  
अनुसूचित जनजाति, जो भारत की जनसंख्या का 8.2% (ओड़िशा में 84 लाख से अधिक) 
हैं, भारतीय समाज के सबसे हाशिए पर रहने वाला वर्ग हैं। यह हाशिए पर सामाजिक, 
आर्थिक और राजनीतिक तौर पर हैं। प्राकृति क संसाधनो ं के व्यवसायिक शोषण और 
औद्योगीकरण की प्रक्रिया जो औपनिवेशिक शासन के तहत शुरू हुई और स्वतंत्रता के बाद 
भी जारी रही, ने अनुसूचित जनजातियो ंको उनकी आजीविका के पारंपरिक साधनो ं से 
धीरे-धीरे वंचित कर दिया। पिछले दशक में कुछ प्रगति के बावजदू, भारत में अनुसूचित 
जनजातिया ंअपने मानवाधिकारो ंको पहचानने और बनाए रखने में भारतीय राज्य की 
विफलता के कारण कठिनाई और खतरे में जी रही हैं।

ओड़िशा का अनसूुचित क्षेत्र
भारत में अनुसूचित क्षेत्र वे हैं, जहा ं जनजातीय आबादी की प्रधानता ह ै और वे एक 
विशेष शासन प्रणाली के अधीन हैं, जिसमें कें द्र सरकार क्षेत्र की अनुसूचित जनजातियो ं
के सासं्कृति क और आर्थिक हितो ंकी रक्षा करने में प्रत्यक्ष भूमिका निभाती ह।ै जिलो ंके 
पुनर्गठन के बाद, ओड़िशा में अनुसूचित क्षेत्र ों के तहत कुल 7 जिले पूर्ण रूप से और 6 जिले 
आशंिक रूप से शामिल किए गए हैं।
ओड़िशा की लगभग एक-चौथाई आबादी अनुसूचित जनजातियो ं की ह।ै संविधान के 
प्रावधानो ंके अनुसार, राज्य का लगभग आधा भौगोलिक क्षेत्र पाचंवी ंअनुसूची क्षेत्र में 
आता ह।ै7

7. Discussion Note of Status of PESA in Odisha prepared by Mr. 
Chitta Ranjan Behera and Mr. Sandeep Pattnaik on 06.10.2020
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टेबल-1; ओड़िशा के अनुसूचित क्षेत्र ों का विवरण

क्र.सं. जिला संपूर्ण/आशंिक ब्लॉक/तहसील
1. कोरापुट पूरा जिला 
2. नबरंगपुर पूरा जिला 
3 रायगड़ा पूरा जिला 
4. मालकानगिरी पूरा जिला 
5. संुदरगढ़ पूरा जिला 
6. मयरूभंज पूरा जिला 
7. कंधमाल पूरा जिला 
8. सम्भलपुर जिले का भाग कुचिदंा तहसील 
9. क्योंझर जिले का भाग क्योंझर, तलेकोइ, चम्पुआ, बरबिल तहसील 
10. कालाहाडंी जिले का भाग थमुुल रामपुर और लाजंीगढ़ ब्लॉक   
11. बालासोर जिले का भाग नीलगिरि ब्लॉक
12. गंजाम जिले का भाग सुरुदा तहसील (गजलबाड़ी और गोछा ग्राम 

पंचायत को छोड़ कर)
13. गजपति जिले का भाग परलाखेमुं डी तहसील का आर।उदयगिरि 

तहसील, गुम्मा और रायगड़ा ब्लॉक 
श्रोत: (1) डिस्ट्रिक्ट स्टैटिस्टिकल हैंडबकु ऑफ़ द डिस्ट्रिक्स, 2007। (2) ओड़िशा इकॉन-
मिक सर्वे, 2013-14

भारतीय गणराज्य स े अनुसूचित जनजातियो ं का बढ़ता अलगाव, भारतीय गणराज्य के 
हाशिए पर खड़े समुदायो ं की सुरक्षा तथा उनकी भागीदारी को सुनिश्चित कर सकन े में 
राजनीतिक तथा व्यवस्थागत विफलता का एक बड़ा उदाहरण ह।ै देश को इस अलगाव को 
सीध ेसंबोधित करत ेहुए अनुसूचित जनजातियो ंतक पहुंच बनान ेऔर लोकतंत्र को और 
मजबतू करने के प्रयास करने चाहिए।
उदाहरण के तौर पर, ओड़िशा भारत के उन राज्यों  में से एक ह,ै जहा ंअनुसूचित जनजातियो ं
की संख्या सबसे अधिक ह।ै ग्रामीण क्षेत्र ों में 73 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जनजातिया,ं 
अभी भी गरीबी रेखा से नीचे रह रही हैं।8 यह आर्थिक रूप से सबसे कमजोर और सबसे 
अधिक शोषित वर्ग हैं और इन्हें समाज में विकास की सीढ़ी के सबसे निचले पायदान पर 
रखा गया ह।ै ओड़िशा 62 प्रकार के अनुसूचित जनजाति (एसटी) समुदायो ंकी भूमि ह,ै 
जिसमें 13 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) शामिल हैं। ओड़िशा 

8. Monsoon session 2007, Question Hour in Parliament, Published 
by NCAS
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में 94.5% अनुसूचित जनजाति ग्रामीण क्षेत्र ों में रहती हैं। राज्य का हर चौथा व्यक्ति 
अनुसूचित जनजाति का ह।ै यह ध्यान देने योग्य ह ैकि ओड़िशा का आदिवासी समुदाय राष्ट्र 
के आदिवासी सासं्कृति क ताने-बाने का प्रतीक है।
अनुसूचित जनजातियो ं के विकास के परिदृश्य पर अंधरेा छाया हुआ ह।ै 2018 में, 
ओड़िशा के जाजपुर जिले के नगाड़ा गावं में जहा ंएक साल में 19 बच्चों  की मौतें हुई 
ह;ै और ओड़िशा के कंधमाल जिले में गुमुदमुाहा गावं में जहा ंपुलिस फायरिंग में पाचं 
आदिवासी मारे गए थ।े ये दोनो ंप्रकरण मानव अस्तित्व को सुनिश्चित और सुरक्षित करने में 
प्रशासनिक विफलता की लंबी सूची में नवीनतम उदाहरण के रूप में सामने आए हैं। दरु्भाग्य 
से इन दो गावंो ंकी भीषण गरीबी और बनुियादी कल्याण सेवाओ ंकी कमी का पता कीमती 
मानव जीवन के नुकसान के बाद ही चल पाया। विडम्बना ह ैकि गुमुदमुाहा में ग्रामीणो ंको 
पेयजल, स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए बनुियादी ढाचंा भी नही ंह।ै 
नगाड़ा में भी ऐसी ही स्थिति ह।ै दोनो ंगावंो ंमें बिजली की आपूर्ति नही ंह ैऔर ग्रामीणो ं
को पानी लाने के लिए मीलो ंपैदल चलना पड़ता ह।ै विडंबना यह ह ैकि नगाड़ा ओड़िशा के 
औद्योगिक कें द्र कलिगं नगर औद्योगिक परिसर से 50 किलोमीटर दूर स्थित है।
जनजातीय क्षेत्र ों में सीआरपीएफ और ओड़िशा पुलिस की अत्यधिक टुकड़ियो ंकी उपस्थिति 
के साथ-साथ उनके द्वारा लगातार गश्त और निगरानी करने से स्थानीय लोगो ंमें असुरक्षा 
की भावना पैदा होती ह।ै उनके खुल कर घूमने-फिरने पर रोक लगाई जाती ह ैऔर निर्दोष 
व्यक्तियो ंको झठेू मुकदमो ंमें फंसाया जाता ह।ै इन सबका नतीजा यह हुआ ह ैकि पुलिस 
और प्रशासन के प्रति लोगो ंमें आक्रोश और विरोध ह ैऔर अलगाव पैदा हुआ ह,ै जिससे 
अतंतः इन क्षेत्र ों में विकास कार्यक्रम प्रभावित हुए हैं।
हालाकंि, राज्य सरकार आर्थिक सर्वेक्षण 2004 में दावा कर रही ह ैकि वह राज्य में शोषण 
विरोधी, सुरक्षात्मक, आर्थिक, सामाजिक, सासं्कृति क और कल्याणकारी उपायो ंके प्रभावी 
क्रियान्वयन के माध्यम स ेइन समुदायो ंके त्वरित विकास को सुनिश्चित करन ेके लिए प्रतिबद्ध 
ह।ै ओड़िशा की सत्तारूढ़ सरकार दावा कर रही है कि आदिवासी समुदायो ंके सामाजिक-
आर्थिक शोषण और सशक्तिकरण तथा उनके सतत विकास की जाचं के लिए गरीबी को 
हटाने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। जसैा कि ऊपर उल्लेख किया गया ह ैवसेै कई वादे 
हैं, जो ओड़िशा में सत्ताधारी सरकार द्वारा चुनावी घोषणापत्र स ेलेकर सस्टनेबल डेवलपमेंट 
गोल्स (एसडीजी) की पूर्ति, विभागो ंकी वार्षिक योजनाओ ंऔर कार्यक्रमो ंमें किए गए हैं।

पेसा के प्रावधान और ओड़िशा में इसका क्रियान्वयन 
भारत में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम और उसके बाद के राज्य स्तरीय पंचायती राज 
संशोधन अधिनियमो ंने जमीनी स्तर पर एक सतत लोकतातं्रिक प्रक्रिया के महत्त्व को आगे 
बढ़ाया था। जनू 1994 में, भारत सरकार ने अनुसूचित क्षेत्र ों में 73वें संविधान संशोधन 
को लागू करने के लिए आवश्यक संशोधनो ंऔर अपवादो ंपर विचार करने के लिए दिलीप 
सिहं भूरिया की अध्यक्षता में सासंदो ंऔर विशेषज्ञों  की एक समिति नियकु्त की। समिति 
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की सिफारिशो ंके आधार पर पेसा अधिनियम, यानी पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्र ों पर 
विस्तार) अधिनियम, 1996 को संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था।

ओड़िशा में स्थिति 
ओड़िशा के मामले में, राज्य के पांचवी ंअनुसूचित क्षेत्र ों में इस अधिनियम का विस्तार 
1997 में ओड़िशा पंचायती राज संशोधन अधिनियम (ओड़िशा ग्राम पंचायत संशोधन 
अधिनियम (1997), ओड़िशा पंचायत समिति संशोधन अधिनियम (1997) और 
ओड़िशा जिला परिषद संशोधन अधिनियम (1997) के अनुसार लागू हुआ।
हालाकंि, यह एक तथ्य है कि राज्यों  के कानूनो ंका संशोधन पेसा की मूलभावना के तहत न 
करते हुए फौरी तरीके से ही किया गया है। कें द्रीय अधिनियम में अनिवार्य प्रावधान, जिसमें 
यह सुनिश्चित करना कि प्राकृति क संसाधनो ंपर जनजातीय समुदाय का पूरा हक़ हो और 
सरकार द्वारा विकास परियोजनाओ ंके लिए जमीन का अधिग्रहण और लघु खनिजो ंका 
खनन ग्राम सभा की सहमति के जरिए किया जाना है, उसे नही ंकिया गया है।
ओड़िशा सरकार ने 2011 में राज्य पेसा नियमो ं का मसौदा तैयार किया। हालाकंि, 
पिछले 11 वर्षों से इसे विधान सभा में पास होने का मौका नही ंमिला है।
यह देखा गया ह ैकि ओड़िशा ग्राम पंचायत अधिनियम, 1964 और अन्य पंचायत संबंधी 
कानूनो ंमें अधिकाशं तथाकथित संशोधन कें द्रीय पेसा अधिनियम 1996 की भावना के 
अनुरूप नही ंथ।े कहने की जरूरत नही ंहै कि इन 3 पंचायत कानूनो ंमें संशोधन किए गए। 
इससे पहले 1994 में ओड़िशा राज्य विधायिका द्वारा 73वें संशोधन के अनुपालन में भी 
उन्हें संशोधन कहना उचित नही ंहोगा। इसके अलावा, आधिकारिक और नागरिक समाज 
दोनो ंहलको ंमें कई सवाल और भ्रम हैं कि ओड़िशा राज्य न केव ल पेसा अधिनियम 1996 
में रोड़ा लगा रहा ह,ै बल्कि पहले के कानून यानी 1992 के 73वें संविधान संशोधन के भी 
रास्ते में खड़ा ह।ै
ओड़िशा के तीनो ंपंचायत कानूनो ंमें प्रमुख समस्याएं निम्नलिखित हैं, जो 73वें संशोधन और 
पेसा अधिनियम 1996 की मूल भावना के विपरीत ह-ै

पहली समस्या : 
 अधिकाशं राज्यों  के पास एक समेकित/संगठित (कंसॉलिडेटेड) और समसामयिक 

(अपडेटेड) पंचायत कानून ह।ै जसेै- आधं्र प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 
1994, तमिलनाडु राज्य पंचायती राज अधिनियम 1994, केरल राज्य पंचायती 
राज अधिनियम 1994, असम राज्य पंचायती राज अधिनियम 1994, आदि जो 
संबंधित राज्यों  में सभी 3-स्तरीय पंचायतो ं(ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत और 
जिला पंचायत) को नियंत्रित करता ह।ै इसके विपरीत ओड़िशा में 3 अलग-अलग 
पंचायत कानून मौजदू हैं- ओड़िशा ग्राम पंचायत अधिनियम 1964, ओड़िशा 
पंचायत समिति अधिनियम 1959 और ओड़िशा जिला परिषद अधिनियम 
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1991। इनमें से हर एक पंचायत के एक विशिष्ट स्तर के अनुरूप ह।ै 
 जसैा कि उनके अधिनियमन के वर्ष से स्पष्ट ह,ै ये पंचायत कानून 73वें संविधान 

संशोधन, 1992 (जो 24 अप्रैल, 1993 को प्रभाव से लागू किए गए थ)े से 
पहले से लागू हैं। इसके अलावा, ओड़िशा के 3 पंचायत अधिनियमो ंके तहत 
बनाए गए नियमो ंको भी अलग-अलग समय पर प्रख्यापित किया गया था- जसेै 
कि OGP रूल 1968, OPS (एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ़ अफेयर्स) रूल 1987 
और OZP (कंडक्ट ऑफ़ बिज़नेस) नियम 1996, आदि। देश के अधिकाशं 
राज्यों  में नागरिको ं और प्रशासको,ं दोनो ं की सुविधा के लिए संविधान के 
अनुच्छेद 243-N का अनुपालन करते हुए यजूर-फ्रेंड ली सरल कानून प्रभावी 
रूप से लागू हैं। इसके विपरीत ओड़िशा में 3 पंचायत अधिनियमो ंऔर नियमो ं
के उपयोगकर्ताओ ंको जिन समस्याओ ंका सामना करना पड़ता ह,ै उसमें सबसे 
पहली और सबसे महत्वपूर्ण समस्या ओड़िशा के पीआरआई के सभी 3 स्तरो ंको 
नियंत्रित करने वाले एक समेकित/संगठित (कंसॉलिडेटेड) और समसामयिक 
(अपडेटेड) पंचायत कानून की स्पष्ट अनुस्पथिति है।  
 अगली समस्या और भी जटिल ह,ै जो संविधान के 73वें संशोधन के मूल अधिदेश 

का सीधा उल्लंघन करती ह।ै उदहारण के तौर पर संविधान का अनुच्छेद 243-
G, जो पंचायतो ंको ऐसी शक्तिया ंऔर अधिकार प्रदान करने का प्रावधान 
करता ह,ै जो उन्हें योजनाओ ंकी तयैारी के मामले में पंचायतो ंको शक्तियो ंऔर 
जिम्मेदारियो ंके हस्तांतरण के साथ-साथ स्व-शासन के संस्थानो ंके रूप में कार्य 
करने में सक्षम बनाते हैं। साथ ही आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए 
योजनाओ ंके क्रियान्वयन के साथ कई विषयो ंपर कें द्रित हैं, जिसमें संविधान की 
ग्यारहवी ंअनुसूची में सूचीबद्ध मामले शामिल हैं। इसकी सीमा यहा ंतक सीमित 
नही ंह।ै हालाकंि, ओड़िशा विधान सभा ने संविधान के अनुच्छेद 243-N का 
कथित अनुपालन करते हुए 1994 और 1995 में 3 प्रमुख पंचायत कानूनो ंमें 
संशोधन किए, लेकिन यह संशोधन पंचायत कानूनो ंको समय के साथ अपडेट 
करने के बजाय जगुाड़ की तरह इधर-उधर बठैा दिए गए। इसमें प्रतिगामी पुराने 
कानून और प्रगतिशील नए कानून के पहिए लगा कर ऐसी गाड़ी तयैार की गई, 
जो कही ंबढ़ ही नही ंपाती ह।ै इस प्रकार यह संविधान के 73वें संशोधन के मूल 
भावना का सीधा निषेध करती ह।ै
 उदाहरण के लिए, ओड़िशा के तीनो ं प्रमुख पंचायत कानूनो ं में ‘कंटर्ोल’ 

शीर्षक वाला एक चैप्टर है, जसेै- ओजीपी अधिनियम में अध्याय-XI, OPS 
अधिनियम में अध्याय-VI और OZP अधिनियम में अध्याय-IV, जो स्पष्ट 
रूप से पंचायती राज संस्थाओ ंसे बाहर के कार्यकारी अधिकारियो ंको पूरे कंटर्ोल 
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के साथ ओवरराइडिगं पॉवर देता ह।ै इस प्रकार यह संविधान के अनुच्छेद 243-
G के तहत पंचायती राज संस्थाओ ंको स्व-शासन की संस्थाओ ंके रूप में सशक्त 
बनाने के मैंडेट का उल्लंघन करता ह।ै इस प्रकार जब तक कंटर्ोल चैप्टर जैसे 
सभी प्रतिगामी प्रावधानो ंको ओड़िशा के पंचायती राज कानूनो ंसे एक बार में 
एक साथ हटा नही ंदिया जाता ह,ै तब तक ओड़िशा के लोग 73वें संशोधन द्वारा 
परिकल्पित स्वशासी और स्वायत्त पंचायती राज संस्थाओ ंका अनुभव नही ंकर 
सकते हैं।
 इन परिस्थितियो ं में, ओड़िशा के 3 प्रमुख पंचायत कानूनो ं में सुधार की 

आवश्यकता ह,ै ताकि उद्देश्यों  को प्राप्त किया जा सके। पहला- ओड़िशा के 
3 पंचायती राज कानूनो ंको एक कर के कंसॉलिडेटेड और यजूर-फ्रेंड ली बनाया 
जाये, अन्य राज्यों  की तरह। दूसरा- राज्य पंचायत कानूनो ंमें अभी भी मौजूद 
प्रतिगामी और अनैच्छिक प्रावधानो ंको हटाया जाना सुनिश्चित किया जाए, ताकि 
पंचायती राज संस्थाओ ंको अनुच्छेद 243-G के तहत परिकल्पित स्व-शासन 
की संस्थाओ ंके रूप में कार्य करने में सक्षम बनाया जा सके। 

दूसरी समस्या : 
 जसैा कि सर्वविदित ह,ै संविधान के अनुच्छेद 243-M(1) ने अनुसूचित  

क्षेत्र ों में 73वें संशोधन के तत्काल विस्तार पर रोक लगा दी, लेकिन अनुच्छेद 
243-M(4)(B) ने इसके विस्तार की सशर्त अनुमति दी। जिसके अनुसार 
संसद अनुसूचित  क्षेत्र ों में भाग-IX का विस्तार करते हुए उपयकु्त अपवाद 
और संशोधन के साथ एक कानून बना सकती ह।ै इस संवैधानिक जनादेश के 
अनुसार, पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्र ों पर विस्तार) अधिनियम 1996, 
जिसे संक्षेप में पेसा अधिनियम कहा जाता ह,ै 24 दिसंबर 1996 को राष्ट्रपति  
द्वारा अधिनियमित किया गया था। पेसा अधिनियम की धारा 3 के अनुसार, 
भाग- IX के प्रावधान अधिनियम की धारा 4 में निहित अपवादो ंऔर संशोधनो ं
के अधीन अनुसूचित क्षेत्र ों में विस्तारित किया जा रहा ह।ै इस प्रकार पेसा 
अधिनियम की धारा 4 साफ तौर पर कहती ह ै कि कोई भी राज्य विधायिका 
उसके तहत निर्धारित प्रावधानो ंको कमतर करते हुए कोई कानून नही ंबनाएगी।
 सेक्शन 4 के सब-सेक्शन (a) से (o) में अपवादो ं और संशोधनो ं का एक 

संक्षिप्त लेकिन समावेशी चार्टर ह,ै जिसका पालन अनुसूचित क्षेत्र ों वाले राज्य के 
पंचायत कानूनो ंद्वारा किया जाना आवश्यक ह।ै इसके अलावा, पेसा अधिनियम 
(पंचायतो ंपर मौजदूा कानूनो ंकी निरंतरता) के पैरा-5 ने स्पष्ट रूप से निर्धारित 
किया कि सभी सक्षम विधायिकाओ ं(जसेै संसद और राज्य विधानसभाओ)ं 
और अन्य सक्षम अधिकारियो ं (जसेै कि पाचंवी ं अनुसूची के तहत राष्ट्रपति 
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और राज्यपाल) को अनुसूचित क्षेत्र ों में पंचायतो ं से संबंधित सभी प्रावधान, 
पेसा अधिनियम में निर्धारित भाग- IX में किए गए अपवादो ंऔर संशोधनो ंके 
अनुरूप पेसा अधिनियमन के एक वर्ष के भीतर यानी 23 दिसंबर 1997 तक 
निरस्त या संशोधित करना चाहिए। असफल होने पर पंचायत से संबंधित कानूनो ं
के सभी प्रावधान यदि पेसा अधिनियम के साथ असंगत पाए जाते हैं, तो स्वतः 
ही निरस्त हो जायेंगे। वास्तव में, अनुसूचित क्षेत्र ों वाले कई अन्य राज्यों  की तरह, 
ओड़िशा राज्य ने पेसा अधिनियम के पैरा- 5 के अनुपालन में निर्दिष्ट समय सीमा 
के भीतर अपने 3 प्रमुख पंचायत कानूनो ंमें संशोधन किया; लेकिन दरु्भाग्य से 
इस तरह के संशोधन ने कुछ बदलाव नही ंकिया। संशोधन पुराने कानूनो ंके साथ 
चलते रहे, जो पेसा कानून के साथ साफ संघर्ष में खड़े हैं।
 नतीजतन, ओड़िशा के आज के पंचायत कानून, जिसमें सतही रूप से पेसा 

अधिनियम के प्रावधान शामिल हैं, वास्तव में पेसा और पेसा विरोधी दोनो ं
प्रावधानो ंका एक अराजक कें द्र हैं। साथ ही किसी भी तरह से उक्त अधिनियम 
के सर्वोत्कृष्ट  अधिदेश के अनुरूप नही ं हैं, जिसके अनुसार ग्राम सभा एक 
गावं वालो ंके एक स्वशासी और स्वायत्त निकाय के रूप में किसी पंचायत या 
प्रशासनिक निकाय के संबंध में एक वरिष्ठ प्राधिकारी के रूप में कार्य कर सकती 
ह।ै संक्षेप में, हालाकंि ओड़िशा के मौजदूा 3 पंचायत कानून औपचारिक रूप से 
धारा 243-N और 1994 और 1997 में क्रमशः पेसा अधिनियम के संविधान 
और पैरा-5 के कथित अनुपालन में संशोधित किए गए हैं, लेकिन वास्तव में यह 
न केव ल संविधान के भाग-IX की भावना के साथ, बल्कि पेसा अधिनियम के 
पैरा-5 के अतंर्निहित अधिदेश का भी उल्लंघन करत ेहैं।
 इन परिस्थितियो ंमें ओड़िशा के 3 अलग-अलग पंचायत कानून को संविधान 

के भाग- IX के प्रावधानो ं के अनुरूप कर समेकित/संगठित (कंसॉलिडेटेड) 
और यजूर फ्रेंड ली समसामयिक (अपडेटेड) पंचायत कानून बनाने की कार्रवाही 
सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। साथ ही अनुसूचित  क्षेत्र ों के संबंध में 
उपयकु्त स्थानो ं पर उस कानून के संशोधित निकाय में पेसा अधिनियम के 
प्रावधानो ंको शामिल करने के लिए सावधानीपूर्वक प्रयास किए जाने चाहिए, 
ताकि पेसा अधिनियम के पैरा- 5 में अंतर्निहित अधिदेश का पालन किया जा 
सके।

तीसरी समस्या : 
 पेसा अधिनियम की धारा 5 के कथित अनुपालन में उनके संशोधन के बाद भी 

ओड़िशा के पंचायत कानून, ग्राम सभा की परिभाषा और गठन के संबंध में एक 
विरोधाभासी विसंगति से ग्रस्त हैं, जो पंचायती राज और अनुसूचित क्षेत्र शासन 
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दोनो ंका मूलभूत आधार ह।ै यह बड़ी विडम्बना ह ैकि ओजीपी अधिनियम में 
उक्त अधिनियम की धारा 2(g) के तहत ‘ग्राम’ और धारा 2(u) के तहत ‘ग्राम’ 
की दो अलग-अलग, भ्रमित करने वाली परिभाषाएं हैं। विशेष रूप से, ‘ग्राम’ 
जसैा कि धारा 3 के तहत आगे परिभाषित किया गया ह-ै ‘किसी भी गावं या 
निकटवर्ती गावंो ंके समूह’ - जिसका अर्थ ह ैकि यह जरुरी नही ंह ैकि ग्राम एक 
गावं हो। वह गावंो ंका समूह भी हो सकता ह।ै जहा ंतक ​​सवाल ह ैकि गावं क्या 
ह,ै इसे अधिनियम की धारा 2(u) में परिभाषित किया गया ह-ै ‘जिले के राजस्व 
रिकॉर्ड में गावं के रूप में दर्ज कोई भी क्षेत्र’ इस तरह के किसी भी रिकॉर्ड के 
अभाव में ‘इस अधिनियम के तहत जिले का कलेक्टर कोई भी क्षेत्र समय-समय 
पर ग्राम घोषित कर सकता ह।ै इस प्रकार, स्पष्ट रूप से एक ग्राम एक गावं नही ं
ह;ै और इसके विपरीत, एक गावं एक ग्राम नही ंह।ै इसलिए कोई ‘गावं’ को ग्राम 
और ‘ग्राम’ को गावं अनुवाद नही ंकर सकता ह।ै इसके अलावा, एक ग्राम की 
जनसंख्या धारा 3(3) के तहत न्यूनतम दो हजार से लेकर अधिकतम दस हजार 
तक हो सकती ह,ै जबकि एक गावं की न्यूनतम या अधिकतम जनसंख्या कही ं
भी निर्धारित नही ंकी गई है।
 शायद, ग्राम और गावं के इर्द-गिर्द कें द्रित इस पहेली को टालने के लिए, OGP 

अधिनियम ने अपनी धारा 6 के तहत ‘पल्ली सभा’ ​​नामक एक और अवधारणा 
तयैार की है। धारा 8 के तहत गठित ग्राम यदि एक से अधिक गावंो ंसे मिलकर 
बनता ह,ै तो उस मामले में केव ल एक पल्ली सभा होगी। इस प्रकार, पल्ली 
सभा, सैद्धांतिक और व्यावहारिक दोनो ंरूप से कहें तो, न तो एक गावं के साथ 
और न ही एक वार्ड के साथ सहसंबद्ध है। इसके अलावा, यह पल्ली सभा ह,ै न 
कि ग्राम सभा, जो ओजीपी अधिनियम की धारा 6(7) के तहत योजनाओ ंऔर 
कार्यक्रमो ंके निर्माण और लाभार्थियो ंके चयन के संबंध में निर्णायक निकाय के 
रूप में कार्य करती ह।ै हालाकंि, पंचायती राज की बुनियादी शब्दावली के इर्द-
गिर्द इस तरह की समस्याग्रस्त और भ्रमित करने वाली बाजीगरी किसी अन्य 
राज्य के पंचायत कानूनो ंमें नही ं मिलती ह।ै इसके अलावा, ओड़िशा पंचायत 
कानूनो ंके आस-पास के इस जटिल परिदृश्य को पेसा अधिनियम के लागू होने 
के बाद और भी उलझा दिया गया ह।ै यहा ंगावं और ग्राम सहसंयोजक संस्थाएं 
हैं और इसमें एक या कई बसावट शामिल हो सकत ेहैं, यहा ंगावं और ग्राम 
सहसंयोजक संस्थाएं हैं, इसमें एक ही समुदाय की एक या कई बस्तिया/ंबसावट 
शामिल हो सकती हैं। जबकि पेसा अधिनियम की धारा 4(b) के तहत और 
गावं या ग्राम के सभी सदस्य जो उस गावं/ग्राम के पंचायत की मतदाता सूची में 
शामिल हैं, वे पेसा अधिनियम की 4(c) के तहत ग्राम सभा का गठन करेंगे।
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 हालाकंि ओजीपी अधिनियम ने 1997 के अपने संशोधन में ओजीपी अधिनियम 
1964 की धारा 3 के प्रावधान के तहत अनुसूचित क्षेत्र ों में गावं/ग्राम के पुनर्गठन 
से संबंधित पेसा अधिनियम के उपरोक्त प्रावधानो ंको औपचारिक रूप से शामिल 
किया है, लेकिन इसने एक गावं/ग्राम- ‘एक समुदाय या समुदायो ंसे बन सकता 
है’- का उल्लेख कर के एक समुदाय के द्वारा एक ग्राम/गावं बनाने के पेसा के 
महत्त्व को कमजोर कर दिया ह।ै इन सब से अलग ओड़िशा सरकार ने पेसा 
अधिनियम के तहत अनुसूचित क्षेत्र ों में गावं/ग्राम के पुनर्गठन के लिए कोई 
प्रयास ही नही ंकिया ह।ै इन परिस्थितियो ंमें, संविधान के भाग IX के अनुसार 
और अनुसूचित क्षेत्र ों में पेसा अधिनियम के अनुसार गैर-अनुसूचित क्षेत्र ों में 
गावंो/ंग्रामो ंका पुनर्गठन करने के लिए राज्य स्तर पर ग्राम पुनर्गठन आयोग का 
गठन ओड़िशा के पंचायती राज में सुधार के लिए बहुत जरूरी है।             

चौथी समस्या : 
 जसैा कि पहले ही कहा गया ह,ै अनुच्छेद 243-G राज्य विधानसभाओ ंद्वारा 

पंचायतो ंको ऐसी शक्तियो ंऔर अधिकारो ंके हस्तांतरण को अनिवार्य करता 
ह,ै ताकि वे ग्यारहवी ंअनुसूची में सूचीबद्ध मामलो ं के संबंध में स्व-शासन के 
संस्थानो ंके रूप में कार्य कर सकें । जैसा कि सर्वविदित ह,ै ग्यारहवी ंअनुसूची, 
जिसे 73वें संविधान संशोधन के एक भाग के रूप में संविधान में जोड़ा गया 
था, में 29 विषयो ंकी एक सूची ह ैजो सीध ेतौर पर ग्रामीणो ं के जीवन और 
आजीविका से संबंधित है। जसेै- कृषि , भूमि सुधार, सिचंाई, पशुपालन, लघु 
वनोपज, पेयजल, ग्रामीण विद्युतीकरण, सड़क और पुल, गैर-पारंपरिक ऊर्जा, 
शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कल्याण, 
सार्वजनिक वितरण प्रणाली, बाजार और मेले, परिवार कल्याण, महिला और 
बाल विकास, सामुदायिक संपत्ति का रख-रखाव आदि। वास्तव में, ओड़िशा के 
3 प्रमुख पंचायत कानून और 1994 के उनके अनुरूप संशोधन 73वें संविधान 
संशोधन के मद्देनजर लागू किए गए, जो पंचायतो ं को विभिन्न विषयो ं और 
ग्यारहवी ंअनुसूची में सूचीबद्ध विषयो ं[ओजीपी अधिनियम की धारा 5 (ग्राम 
सभा और उसके कार्यों) और अध्याय VI (ग्राम पंचायत के अधिकार, कर्तव्य 
और कार्य)] पर औपचारिक शक्तिया ंऔर अधिकार प्रदान करते हैं। लेकिन 
जमीनी हकीकत यह ह ैकि वास्तविक शक्तियो ंका प्रयोग करने का अधिकार 
अभी भी सचिवालय या निदेशालय के स्तर पर राज्य सरकार के विभिन्न विभागो ं
के पास ह ैऔर यह इस संबंध में पहले से मौजदू राज्य कानूनो ंमें पेसा के अनुसार 
किसी भी संशोधन के न होने के कारण है।
 ग्राम सभा और पंचायतो ंको शक्तियो ंऔर अधिकारो ंके हस्तांतरण के संबंध में 
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एक बदतर परिदृश्य पेसा अधिनियम 1996 और ओड़िशा में इसके क्रियान्वयन 
की दृष्टि से ध्यान देने योग्य है। पेसा अधिनियम राज्य विधानसभाओ ंऔर सक्षम 
अधिकारियो ंको अनुसूचित क्षेत्र ों में रहने वाले लोगो ंके जीवन और आजीविका 
से संबंधित विभिन्न मामलो ंमें ग्राम सभा और पंचायतो ंको अधिकार सौपंने का 
आदेश देता ह;ै चाहे वह उनका धर्म, संस्कृति , प्राकृति क संसाधन, भूमि उपयोग, 
लघु वनोपज, लघु खनिज, किसी भी प्रकार का विकास और यहा ं तक कि 
जनजातीय उप-योजना को भी। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी 
बया ंकरती ह,ै क्योंकि  राज्य के विभागो ंऔर उनके पदाधिकारियो ंद्वारा पहले 
से मौजदू पंचायती कानूनो ंके अनुसार नियंत्रण जारी रखा जाता ह।ै उदाहरण 
के लिए, एक भी ग्राम सभा या पंचायत नही ंह ैजो पेसा अधिनियम की धारा 4 
(k और l) के तहत ओड़िशा के अनुसूचित क्षेत्र ों में लघु खनिजो ंके निष्कर्षण 
के लिए लाइसेंस और रॉयल्टी एकत्र करती हो। सच्चाई यह ह ैकि इसका पूरा 
व्यवसाय ओड़िशा लघु खनिज रियायत नियम 2004 के तहत राजस्व विभाग 
के तहसीलदार के नियंत्रण में किया जाता ह।ै
 जसैा कि संविधान और पेसा अधिनियम 1996 के भाग- IX के अनुसार 

आवश्यक ह,ै ओड़िशा में ग्राम सभा और पंचायतो ंकी शक्तियो ंऔर अधिकारो ं
के हस्तांतरण में बाधा डालने वाले उन पुराने कानूनो ं और उप-नियमो ं तथा 
असंगत प्रशासनिक व्यवस्थाओ ंकी पहचान कर उनमें व्यापक संशोधन करने के 
लिए उपयकु्त दिशा-निर्देश (रोडमैप) तयैार करने की आवश्यकता ह।ै             

पाचंवी ं समस्या : 
 जसैा कि सर्वविदित ह,ै पेसा अधिनियम की धारा 4(d) अन्य बातो ंके साथ-साथ 

अनुसूचित क्षेत्र ों में विवाद समाधान के पारंपरिक तरीके की सुरक्षा और संरक्षण 
के लिए ग्राम सभा को सक्षम प्राधिकारी के रूप में घोषित करती ह।ै वास्तव में, 
ओजीपी (संशोधन) अधिनियम 1997 में इस प्रावधान को शामिल किया, जिसे 
पेसा अधिनियम के पैरा- 5 के कथित अनुपालन में अधिनियमित किया गया था, 
जो अब संशोधित ओजीपी अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (6) के रूप में 
ह।ै हालाकंि, यह प्रावधान आज तक कई कारणो ंसे क़ानून की किताब पर एक 
मृत पत्र बना हुआ है।
 सबसे पहली बात यह ह ै कि परंपरागत विवाद समाधान के प्रावधान को लागू 

करने के लिए ओजीपी नियम 1968 को अभी तक उस प्रभाव के अनुरूप 
संशोधित नही ंकिया गया ह।ै
 सिविल और आपराधिक दोनो ंक्षेत्र ों में न्याय के प्रशासन को नियंत्रित करने वाली 

मुख्यधारा की न्यायिक संहिताएं जसेै कि आईपीसी 1860, सीआरपीसी 1973, 
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पुलिस अधिनियम 1961, सीपीसी 1908 और साक्ष्य अधिनियम 1872 आदि 
सामान्य रूप से आदिवासी समुदायो ं और विशेष रूप से अनुसूचित क्षेत्र ों में 
प्रचलित प्रथागत विवाद समाधान के लिए अभी तक की परंपरा और प्रथा को 
मान्यता तथा समायोजित नही ंकर पाई हैं।
 तीसरा, संविधान की पाचंवी ंअनुसूची के पैरा- 5 के तहत अनुसूचित क्षेत्र ों वाले 

राज्य के राज्यपाल को उक्त क्षेत्र ों में शातंि और सुशासन के लिए (हेत)ु कोई भी 
नियम बनाने के लिए विशेष और अभिभावी शक्तिया ं(ओवरराइडिगं पॉवर) 
प्रदान की गई हैं। राज्यपाल आवश्यकतानुसार पेसा अधिनियम की धारा 4 
(डी) के तहत परिकल्पित ह ैया संशोधित ओजीपी अधिनियम की धारा 5 (6) 
के निर्धारण के तहत अनुसूचित क्षेत्र ों में परंपरागत विवाद समाधान के संचालन 
के लिए प्रक्रियात्मक नियमावली प्रदान कर सकता ह।ै ओड़िशा के राज्यपाल को 
अपनी विशेष और अभिभावी शक्तियो ंका उपयोग करते हुए विशेष कानूनो ंकी 
घोषणा का श्रेय दिया भी जाता ह।ै ओड़िशा के राज्यपाल ने अनुसूचित क्षेत्र ों में 
अचल संपत्ति के हस्तांतरण (अनुसूचित जनजातियो ंद्वारा) विनियमन 1956 
और ओड़िशा (अनुसूचित क्षेत्र ों) में साहूकारो ंके विनियमन 1967 जसेै विशेष 
कानूनो ंकी घोषणा की। हालाकंि अभी तक अनुसूचित क्षेत्र ों में विवाद समाधान 
की प्रथागत पद्धति को प्रभावी बनाने के लिए ऐसा कोई विनियम नही ंबनाया 
गया ह।ै
 चौथा, पेसा अधिनियम 1996 के बहुत पहले अनुसूचित क्षेत्र ों में परंपरागत 

विवाद समाधान के लिए ओजीपी अधिनियम 1948 (ओजीपी अधिनियम 
1964 द्वारा निरस्त), पंचायत पुलिस और अदालती पंचायत के एक व्यावहारिक 
तंत्र के प्रारूप में प्रदान किया गया था। यह उक्त अधिनियम के अध्याय VI और 
VII तथा अनुसूची II और III में शामिल ह।ै दिलचस्प बात यह ह ैकि ओजीपी 
अधिनियम 1948 के इन प्रावधानो ंको ओजीपी अधिनियम 1964 द्वारा रिपील 
करने से बचा लिया गया था, जिसने ओजीपी अधिनियम 1948 को निरस्त और 
प्रतिस्थापित किया था। अब तक मौजदूा ओजीपी अधिनियम 1964 की धारा 
153 (ई) और धारा 154 पंचायत पुलिस और अदालती पंचायत के प्रावधान 
को जारी रखने का प्रावधान करते हैं। हालाकंि, उक्त वैधानिक प्रावधानो ं के 
पत्राचार में मौजदूा ओजीपी नियम 1968 में किए गए किसी भी आवश्यक 
प्रावधान के अभाव में पंचायत पुलिस और अदालती पंचायत की स्वस्थ व्यवस्था, 
जो कि पेसा की भाषा में प्रथागत विवाद समाधान की एक प्रणाली के अलावा 
और कुछ नही ं है, अनुसूचित  क्षेत्र ों की तो बात ही छोड़िए, ओड़िशा के पूरे 
ग्रामीण इलाको ंसे स्पष्ट रूप से गायब ह।ै इस तरह के नियम ओजीपी अधिनियम 
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1964 की धारा 154 (पंचायत पुलिस और अदालती पंचायत के संबंध में 
बचाव) को प्रभावी करने के लिए ओड़िशा विधान सभा द्वारा अनुमोदन के 
अधीन या तो पंचायत राज विभाग द्वारा या राज्यपाल द्वारा आकार में बनाए जा 
सकते हैं। पेसा अधिनियम की धारा 4(d) को प्रभावी करने के लिए संविधान 
की पाचंवी ंअनुसूची के पैरा- 5 के तहत एक विनियमन जो अनुसूचित क्षेत्र ों में 
विवाद समाधान के प्रथागत तरीके को सुनिश्चित और संरक्षित करने के लिए ग्राम 
सभा को क्षमता प्रदान करता है। हालाकंि, उपरोक्त अधिकारियो ंमें से किसी 
ने भी ओजीपी अधिनियम 1964 और पेसा अधिनियम 1996 में निहित स्पष्ट 
अधिदेश के बावजूद, विवाद समाधान के प्रथागत तरीके को उसके सही स्थान 
पर बहाल करने का तो छोड़ें कोई पहल भी नही ंकी है।
 पाचंवा,ं कें द्र सरकार के पंचायती राज मंत्रालय या जनजातीय मामलो ं के 

मंत्रालय के पास पेसा की धारा 4(d) के तहत अनुसूचित क्षेत्र ों में विवाद 
समाधान के प्रथागत तरीके के प्रावधान को प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका 
ह।ै अधिनियम, संविधान की पाचंवी ंअनुसूची के पैरा- 3 के तहत यह अपनी 
शक्ति का प्रयोग करके, जो अन्य बातो ंके साथ-साथ यह कहता ह,ै “...इन क्षेत्र ों 
में संघ की कार्यकारी शक्ति राज्य के प्रशासन के बारे में राज्य को निर्देश देने के 
लिए विस्तारित होगी।” वास्तव में, इस शक्ति का प्रयोग करते हुए पंचायत राज 
मंत्रालय, भारत सरकार ने डॉ. बी.डी. शर्मा, जिन्हों ने अनुसूचित क्षेत्र ों वाले सभी 
राज्यों  द्वारा अपनाने के लिए ‘पेसा अधिनियम के तहत परिकल्पित शक्तियो ंके 
साथ ग्राम सभाओ ंको निहित करने के लिए मॉडल दिशा-निर्देश’ प्रस्तुत किए। 
उक्त मॉडल दिशा-निर्देशो ंमें अन्य बातो ंके साथ-साथ निर्धारित किया गया था 
कि अनुसूचित क्षेत्र ों में एक ग्राम सभा पेसा अधिनियम के तहत परिकल्पित 
विवाद समाधान के प्रथागत तरीके को कैसे कार्यान्वित कर सकती ह।ै लेकिन, 
पेसा राज्यों  को पंचायती राज मंत्रालय द्वारा एक छोटी अवधि में जारी किए गए 
पत्र ों और परिपत्र ों के अलावा कें द्र सरकार या उक्त राज्यों  द्वारा अब तक मॉडल 
दिशा-निर्देशो ंके संचालन के संबंध में कोई कार्रवाई नही ंकी गई है।
 इन परिस्थितियो ंमें, सभी सक्षम विधायिकाओ ं(संसद और राज्य विधानसभा) 

और अन्य सक्षम अधिकारियो ं(संविधान की पाचंवी ंअनुसूची के अनुसार भारत 
का राष्ट्रपति और राज्यों  के राज्यपाल द्वारा पेसा अधिनियम की धारा 4(d) के 
तहत परिकल्पित संकल्प के तहत विवाद के पारंपरिक निपटारे के तरीके को 
बनाने का प्रयास करना समय की आवश्यकता ह।ै जबकि संसद इस प्रावधान 
को प्रमुख कानूनी संहिताओ ंजसेै आईपीसी, सीआरपीसी और सीपीसी आदि 
में शामिल करने के लिए एक कानून बना सकती ह।ै वही ँ ओड़िशा सरकार 
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और ओड़िशा विधान सभा के जरिए पेसा के फॉलोअप में मौजदूा ओजीपी 
अधिनियम 1964 की धारा 154 के सेविगं क्लॉज को प्रभावी करने के नियम 
बना सकती है, जब तक ​​कि संविधान के भाग-IX और पेसा अधिनियम 1996 
के साथ पंचायत कानूनो ंको एक जगह कंसोलिडेट करने का काम लंबित हो। 
उपरोक्त दो विकल्पों के अलावा तीसरे विकल्प के रूप में, ओड़िशा के राज्यपाल 
अपनी शक्तियो ंका प्रयोग करते हुए संविधान की पाचंवी ंअनुसूची के पैरा- 5 
के तहत निहित शक्ति, पेसा अधिनियम की धारा 4(d) के अनुपालन में राज्य 
के अनुसूचित  क्षेत्र ों के लिए विवाद समाधान के प्रथागत तरीके के प्रावधान को 
प्रभावी करने के लिए एक व्यापक विनियम जारी कर सकते हैं।

पेसा प्रावधानो ंमें अतंर : हम कें द्रीय पेसा अधिनियम के प्रावधान और ओड़िशा ग्राम 
पंचायत अधिनियम के प्रावधानो ंके बीच जो अंतर है, उनको निम्न तालिका के माध्यम से 
समझ सकते ह-ै

कें द्रीय पेसा अधिनियम के प्रावधान ओड़िशा ग्राम पंचायत अधिनियम के प्रावधान
धारा 4(i) : विकास परियोजनाओ ं के 
लिए अनुसूचित क्षेत्र ों में भूमि अधिग्रहण 
करने से पहले और अनुसूचित क्षेत्र ों में ऐसी 
परियोजनाओ ं से प्रभावित व्यक्तियो ं के 
पुनर्वास या पुनर्वास से पहले ग्राम सभा या 
पंचायतो ं से उचित स्तर पर परामर्श किया 
जाएगा।

ओड़िशा जिला परिषद अधिनियम 1991 में 
कहा गया ह ैकि भूमि अधिग्रहण से पहले जिला 
पंचायत से परामर्श किया जाएगा। राजस्व 
विभाग ने कलेक्टरो ं को भूमि अधिग्रहण के 
दौरान ग्राम सभा की अनुशंसा प्राप्त करने के 
निर्देश जारी किए हैं। कानून ग्राम सभा पर 
नौकरशाही नियंत्रण भी सुनिश्चित करता ह;ै 
‘कलेक्टर या ऐसा अन्य अधिकारी या राज्य 
सरकार की ओर से विशेष रूप से अधिकृत 
व्यक्ति’ निरीक्षण, पर्यवेक्षण शक्तियो ंके प्रयोग, 
कर्तव्यों  के निर्वहन और ग्राम पंचायत द्वारा कार्यों 
के प्रदर्शन पर नियंत्रण की सामान्य शक्तियो ंका 
प्रयोग करेगा। 

धारा 4(j): अनुसूचित क्षेत्र ों में लघु जल 
निकायो ंकी योजना और प्रबंधन उचित स्तर 
पर पंचायतो ंको सौपंा जाएगा।

ओड़िशा जिला परिषद अधिनियम 1991 ने 
यह शक्ति जिला पंचायतो ंको सौपंी ह।ै
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धारा 4 (k): ग्राम सभा की सिफारिशो ंया 
ग्राम पंचायत की सिफारिशो ं को अनुदान 
से पहले माना जाएगा, ग्राम सभा की पूर्व 
सिफारिश अनिवार्य ह।ै

ओड़िशा जिला परिषद अधिनियम 1991 ने यह 
शक्ति जिला पंचायतो ंको सौपंी ह,ै उचित स्तर 
पर पंचायतो ंको नीलामी द्वारा संभावित लाइसेंस 
या खनन पट्टा देने से पहले अनिवार्य किया 
जाएगा। उत्खनन पट्टा एवं उत्खनन अनुज्ञापत्र 
प्रदान करने पर ग्राम पंचायत की अनुशंसा प्राप्त 
की जायेगी।

धारा 4 (l): नीलामी द्वारा गौण खनिजो ंके 
दोहन के लिए रियायत प्रदान करने के लिए 
उचित स्तर पर ग्राम सभा या पंचायतो ंकी 
पूर्व अनुशंसा अनिवार्य होगी।

ओड़िशा जिला परिषद अधिनियम 1991 ने 
यह शक्ति जिला पंचायतो ंको सौपंी ह।ै

धारा 4(m)(i): किसी भी मादक द्रव्य की 
बिक्री और खपत को प्रतिबंधित करने या 
नियंत्रित करने की शक्ति ग्राम सभा के पास 
होगी।

ओड़िशा जिला परिषद अधिनियम 1991 ने 
ग्राम पंचायत को ग्राम सभा के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण 
के तहत प्रयोग करने की शक्तिया ं प्रदान की हैं।

धारा 4 (m)(ii): लघु वनोपज का 
स्वामित्व।

ओड़िशा जिला परिषद अधिनियम 1991 ने 
ग्राम पंचायत को ग्राम सभा के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण 
के तहत प्रयोग करने की शक्तिया ं प्रदान की हैं।

धारा 4(m)(iii): अनुसूचित क्षेत्र ों में ग्राम 
सभा को भूमि के हस्तांतरण को रोकने और 
अनुसूचित जनजाति की किसी भी अवैध 
रूप से अलग की गई भूमि को बहाल करने 
के लिए उचित कार्रवाई करने की शक्ति।

ओड़िशा ग्राम पंचायत अधिनियम 1964 ने 
ग्राम पंचायत को ग्राम सभा के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण 
के तहत प्रयोग करने की शक्तिया ं प्रदान की हैं।

धारा 4(m)(iv): गावं के बाजारो ंको किसी 
भी नाम से प्रबंधित करने की शक्ति।

ओड़िशा ग्राम पंचायत अधिनियम 1964 में 
ग्राम पंचायत को ग्राम सभा के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण 
के तहत प्रयोग करने की शक्तिया ं प्रदान की हैं।

धारा 4 (m)(v): अनुसूचित जनजातियो ं
को धन उधार देने पर नियंत्रण रखने की 
शक्ति।

ओड़िशा ग्राम पंचायत अधिनियम 1964 ने 
ग्राम पंचायत को ग्राम सभा के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण 
के तहत प्रयोग करने की शक्तिया ं प्रदान की हैं।

	

ओड़िशा में अनसूुचित क्षेत्रों  के प्रमखु मदु्दे : पिछले 25 सालो ंमें ओड़िशा के अनुसूचित 
क्षेत्र ों में प्रमुख रूप से जो मुद्दे उभर कर सामने आये ह,ै वे है- 

भमूि से बेदखली और विस्थापन : भूमि आजीविका और खाद्य सुरक्षा का स्रोत ह।ै भूमि 
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का स्वामित्व लोगो ंको सामाजिक गरिमा, आर्थिक व्यवहार्यता और सुरक्षा की भावना देता 
ह।ै भारत में भूमि स्वामित्व का पैटर्न मौजदूा सामाजिक पदानुक्रम का अनुसरण करता ह।ै 
जबकि बड़े भूमि मालिक हमेशा उच्च जातियो ंके होते हैं, किसान मध्यम वर्ग के होते हैं और 
कृषि  श्रमिक बड़े पैमाने पर आदिवासी और दलित समुदायो ंके होते हैं। (शंकरन, 1996, 
मोहती 2001)। ओड़िशा में भूमि सुधारो ंका संविधान की पाचंवी ंअनुसूची के क्षेत्र ों में 
सीमित प्रभाव पड़ा ह।ै आदिवासियो ंके नाम की अधिकाशं भूमि, अभी भी गैर-आदिवासी 
भू-स्वामियो ंके कब्जे में ह।ै ऐसे मामलो ंकी समीक्षा की जानी चाहिए और बदेखल की गई 
जमीन को उसके असली मालिको ंको वापस दिलाने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने 
चाहिए।

हाशिए पर पड़े लोगो,ं विशेषकर आदिवासी परिवारो ंको भूमि से लगातार बेदखल किया 
जाता रहा है। अध्ययनो ंका अनुमान है कि ओड़िशा में आदिवासियो ंकी भूमि का 50 
प्रतिशत से अधिक गैर-आदिवासियो ंने 25-30 वर्षों की अवधि में ऋणग्रस्तता, बंधक 
और जबरन कब्जे के माध्यम हथिया लिया हैं। हाल के वर्षों में आदिवासियो ंकी भूमि से 
बेदखल होने की प्रक्रिया तीब्र हो गयी है, यानी जनजातिया ंधीरे-धीरे पारंपरिक चीजो ंतक 
अपनी पहुंच खो रही हैं। गैर-आदिवासी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किसानो ंऔर कंपनियो ंद्वारा 
अनुसूचित क्षेत्र ों में जनजातियो ंसे बड़े पैमाने पर भूमि हथियाने के मामले भी हैं।

हालाकंि, आदिवासी भूमि के स्वामित्व के हस्तांतरण के लिए जिम्मेदार भ्रष्ट अधिकारियो ं
द्वारा किये गए नकली या ठगने वाले जमीन के सौदो ं की जाचं करने और उन्हें उसके 
लिए दंड देने के लिए भी कोई प्रयास नही ं किया गया ह।ै जबकि तथ्य तो यह ह ै कि 
ग्राम सभाओ ं को पेसा अधिनियम की धारा 4 (m)(iii) के अनुसार इन मामलो ं पर 
निर्णय लेना आवश्यक है। यदि यह लाभकारी प्रावधान ठीक से लागू किया जाता ह,ै तो 
अनुसूचित क्षेत्र ों में संचालित करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 323-B के तहत गठित 
भूमि न्यायाधिकरण या फास्ट ट्रैक कोर्ट जो अनुसूचित क्षेत्र ों के अलावा अन्य क्षेत्र ों के 
लिए हैं, की कोई आवश्यकता नही ंहोगी, क्योंकि  ये अर्ध-न्यायिक संस्थान मुख्यधारा की 
न्यायपालिका का विस्तार होगंे।

विकास परियोजनाओ,ं औद्योगिक प्रतिष्ठानो,ं राष्ट्रीय उद्यानो,ं वन्य जीव अभ्यारण्यों  और 
वन संरक्षण आदि की स्थापना के नाम पर आदिवासियो ंकी भूमि अधिक से अधिक छीनी 
जा रही ह।ै अनुमानो ंके अनुसार, ओड़िशा में 10 लाख से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं, 
जबकि 50 लाख से अधिक लोग शारीरिक रूप से विस्थापित हुए बिना अब तक विकास 
परियोजनाओ ंद्वारा अलग-अलग कारणो ंसे प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए हैं। विस्थापित 
आदिवासी जो ओड़िशा में कुल विस्थापित आबादी का 35% से अधिक हिस्सा हैं, जो 
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सबसे ज्यादा पीड़ित हैं।9 पचास के दशक में स्थापित राउरकेला स्टील प्लांट ने 7,917.84 
हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया और 2,464 परिवारो ंको विस्थापित किया, जिनमें से 
1231 परिवार आदिवासी थ।े कोरापुट जिले में 1940 के दशक में शुरू हुआ मचाकंुड 
बाधं, ओड़िशा की पहली बड़ी नदी बाधं परियोजना थी। इसने 2,938 परिवारो ं को 
विस्थापित किया, जिनमें से 51% अनुसूचित जनजाति के थ।े एक अनुमान के अनुसार, 
ओड़िशा में, 13,772 (17.30%) अनुसूचित जनजातियो ंसहित 79,621 परिवार हैं, जो 
विकास परियोजनाओ ंसे विस्थापित और प्रभावित हुए हैं। जनजातीय परिवारो ंकी संख्या 
अधिक हो सकती ह,ै क्योंकि  पूरी जानकारी उपलब्ध नही ंह।ै

पेसा अधिनियम 1996 के पारित होने के बाद भी, अनुसूचित क्षेत्र ों में ग्राम सभा की 
सहमति के बिना प्रमुख खनन और औद्योगिक परियोजनाएं शुरू की गईं। जैसे कोरापुट 
जिले के काशीपुर ब्लॉक में यएूआईएल एल्युमिना रिफाइनरिया ंऔर कालाहाडंी जिले के 
लाजंीगढ़ ब्लॉक में वेदातंा प्लांट आदि।

यह दर्शाता ह ै कि विस्थापितो ं की दरु्दशा और विस्थापन के बाद वास्तविक जरूरतो ं के 
आकलन के संबंध में कोई व्यवस्थित सर्वेक्षण नही ं किया गया है। पुनर्वास के मामलो ं
में भी राज्य का एक विवादास्पद ट्रैक रिकॉर्ड रहा ह।ै जनजातीय मुद्दों  पर काम करने 
वाले अधिकाशं कार्यकर्ता और शिक्षाविद सोचते हैं कि यह इनका पारंपरिक सामुदायिक 
संसाधनो ंसे बदेखल होना जनजातीय आक्रोश और विद्रोह का आधार बनता है।

पेसा अधिनियम सामुदायिक स्वामित्व की प्रथा को मान्यता देता ह ैऔर प्रथागत अधिकारो ं
की मान्यता, लेकिन केव ल मान्यता तेजी से लुप्त हो रही आदिवासी स्व-शासन व्यवस्था को 
नही ंबचा सकती ह।ै सदियो ंसे गैर-आदिवासी लोग और अलगाववाद पारंपरिक प्रथाओ ं
को नष्ट कर रहा ह।ै हालाकंि पेसा प्रथागत अधिकारो ंकी सुरक्षा के लिए घोषणा करता ह,ै 
लेकिन इसे ओड़िशा ग्राम पंचायत अधिनियम में दोहराया नही ंजाता ह ैऔर इसलिए यह 
जनजातियो ंकी प्रथागत प्रथाओ ंकी रक्षा और संरक्षण करने में विफल रहता ह।ै

वन भमूि पर अधिकारो ंकी मान्यता : वन भूमि और संसाधनो ंपर आदिवासी अधिकारो ं
को सुरक्षित करने के लिए महत्वपूर्ण कानूनो ंमें से एक अनुसूचित जनजाति और अन्य 
पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारो ंकी मान्यता) अधिनियम 2006 ह।ै वन अधिकार 
अधिनियम (एफआरए), 2006 न केव ल आदिवासी स्व-शासन को पुनर्जीवित करने के 
लिए कहा गया ह,ै पाचंवी ं अनुसूची के क्षेत्र ों में, जसैा कि कें द्रीय पेसा अधिनियम, 1996 में 
प्रोविजन था, बल्कि इसने गैर-अनुसूचित क्षेत्र ों तक भी पेसा अधिनियम के कुछ प्रावधानो ं

9. A.B. Ota , Development Projects and Displaced tribals : An 
empirical study, SCSTRTI, GOO, 2010। 
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का विस्तार किया है, जसेै कि सभी प्रकार की वन भूमि के स्वामित्व और प्रबंधन के संबंध 
में ग्राम सभा को अतंिम अधिकार के रूप में सशक्त बनाना। इसके अलावा, प्राकृति क 
संसाधनो ंकी रक्षा में ग्राम सभा की भूमिका को सर्वोच्च न्यायालय (18 अप्रैल 2013 को 
नियमगिरि मामले में) ने बरकरार रखा ह।ै
ओड़िशा सरकार दावा कर रही ह ैकि व्यक्तिगत वन अधिकारो ंको मान्यता देने में ओड़िशा 
देश के राज्यों  में पहले नंबर पर ह।ै कुल 5,37,429 आवेदनो ंमें से राज्य सरकार ने 
3,25,087 मामलो ंमें जमीन के पट्टे दिए हैं। राज्य सरकार द्वारा एक लाख इंदिरा आवासो ं
के लक्षित वितरण में से 95,786 हितग्राहियो ंको ऐसे आवास उपलब्ध कराए गए हैं। 
सरकार का दावा है कि एफआरए के तहत सामुदायिक अधिकारो ंके लिए राज्य सरकार को 
मिले 5384 आवेदनो ंमें से 2900 आवेदनो ंका निपटारा कर दिया गया है।10

हालाकंि, ऐसा प्रतीत होता ह ैकि ओड़िशा सरकार ने व्यक्तिगत दावेदारो ंको भूमि अधिकार 
प्रदान करने, सामुदायिक वन अधिकारो ंकी उपेक्षा करने और संरक्षित क्षेत्र ों में अधिकारो ं
के लिए गैर-एसटी वनवासियो ंके अधिकारो ंपर अधिक ध्यान कें द्रित किया ह।ै फिर भी, 
राज्य में आदिवासी परिवारो ंकी कुल संख्या की तलुना में आदिवासी परिवारो ंको दिए जाने 
वाले सरकारी योजनाओ ंके लाभ की संख्या कम ह।ै कैं पेन फॉर सर्वाइवल एंड डिग्निटी 
(सीएसडी), ओड़िशा, जिसने देश में ऐतिहासिक वन अधिकार अधिनियम, 2006 को 
लागू करने के लिए संघर्ष किया था, ने “राज्य स्तरीय निगरानी समिति (एसएलएमसी) 
द्वारा तयैार की जा रही एफआरए स्थिति रिपोर्ट” पर अपनी आलोचनात्मक टिप्पणिया ं
की हैं जिसे मुख्य सचिव, ओड़िशा सरकार और मंत्री, जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत 
सरकार को प्रस्तुत किया ह।ै सीएसडी रिपोर्ट में आरोप लगाया गया ह ैकि सामुदायिक वन 
अधिकारो ंकी मान्यता की उपेक्षा की जा रही ह ैऔर यह घोघंे की गति से आगे बढ़ रहा 
ह।ै आदिवासियो ंमें भी सामुदायिक वन अधिकारो ंके बारे में उचित जागरूकता नही ंह।ै

इसके अलावा, जबकि राज्य में 13 विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समुदाय (पीवीटीजी) 
हैं, एफआरए की धारा 3(1)(e) के अनुसार एक भी पीवीटीजी के आवास अधिकारो ंको 
मान्यता नही ंदी गई ह।ै धारा 3(1)(h) के तहत एक भी वन ग्राम या बिना सर्वेक्षण वाले 
गावं को राजस्व गावं में नही ंबदला गया है और धारा 3(1)(i) और एफआरए की धारा 5 
के तहत एक भी वन संरक्षण एवं प्रबंधन समिति का गठन आज तक किसी भी ग्राम सभा 
द्वारा नही ंकिया गया ह।ै11

10. khttp://www.tathya.in/news/Home/tabid/55/articleType/
ArticleView/articleId/246/Odisha-tops-on-FRA.aspx
11.  http://www.orissadiary.com/CurrentNews.asp?id=41484#sthash.
MKmEeR70.dpuf
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लघु वनोपज (एमएफपी) : ओड़िशा सरकार दावा कर रही ह ैकि पेसा के अनुपालन में 
लघु वनोपज की 69 वस्तुओ ंके संग्रहण और निपटान का अधिकार ग्राम पंचायतो ंको सौपं 
दिया गया है। हालाकंि, सरकार उच्च राजस्व अर्जित करने वाले उत्पादो ं(जसेै तेंदू पत्ते, 
बासं, साल के बीज) पर नियंत्रण रखती ह,ै जहा ंशोषण अधिक होने की संभावना होती ह।ै 
इसके अलावा, इन एमएफपी पर ग्राम सभाओ ंकी भूमिका के बारे में लोगो ंमें जागरूकता 
की कमी के कारण लाभ कमाने वाले बिचौलियो ंको आदिवासी लोगो ंकी तलुना में अधिक 
लाभ हुआ ह।ै दूसरी ओर वनो ंकी कटाई का सिलसिला बदस्तूर जारी है। यह अनुमान ह ै
कि ओड़िशा ने पिछले 25 वर्षों में अपने वनो ंका एक चौथाई से अधिक भाग खो दिया ह,ै 
जिसके परिणामस्वरूप एमएफपी द्वारा योगदान की गई जनजातीय आय के अनुपात में 
काफी गिरावट आई ह।ै12

मौजदूा ओड़िशा ग्राम पंचायत (लघ ुवनोपज प्रशासन) नियम 2002, एफआरए 2006 
और पेसा 1996 दोनो ंके लिए अल्ट्रा वायरस ह,ै क्योंकि  यह ग्राम सभा को लघ ुवन उपज 
के संबंध में अतंिम प्राधिकरण के रूप में मान्यता नही ंदेता ह,ै जिसे वन अधिकार अधिनियम 
2006 की धारा 6 और पसेा अधिनियम 1996 की धारा 4 (m) के तहत मान्यता प्राप्त ह।ै 
यह एफआरए 2006 के अनुरूप मौजदूा ओड़िशा एमएफपी नियम 2002 में भारी संशोधन 
की मागं करता है, जिसके अनुसार तेंदू पत्ता, बासं और शाल के बीज जसैी व्यावसायिक रूप 
से मूल्यवान वस्तुओ ंको एमएफपी की ओड़िशा सूची स ेबाहर रखा गया ह ैऔर एमएफपी की 
व्यापक परिभाषा के अतंर्गत आते हैं। एमएफपी स ेनिपटने वाली मौजदूा सरकारी एजेंसियो ं
को एमएफपी के मालिक और नियंत्रक होने के बजाय, आदिवासियो ंऔर अन्य एमएफपी 
एकत्र करने वालो ंको इन्हीं  लोगो ंद्वारा संचालित सहकारी समितियो ंके माध्यम से उनके 
लघ ुवनोपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) प्राप्त करन ेमें मदद करनी चाहिए। 
ट्राइबल सब प्लान : टर्ाइबल सब प्लान (टीएसपी), जनजातियो ं के समग्र विकास को 
सुरक्षित करने के लिए एक रणनीतिक पहल ह,ै जिसे पहली बार भारत की पाचंवी ंपंचवर्षीय 
योजना में पेश की गई थी। टीएसपी का फोकस “जनजातीय विकास के लिए कम से कम 
उनकी आबादी के अनुपात में बजटीय आवंटन हासिल करना ह,ै ताकि उन्हें समाज के 
अन्य वर्गों के बराबर लाया जा सके और उन्हें शोषण से बचाया जा सके।”

टीएसपी इम्प्लीमेंटेशन ने अनुसूचित क्षेत्र ों या मॉडिफाइड एरिया डेवलपमेंट एजेंसी (माडा) 
और क्लस्टर एरिया में रहने वाले आदिवासी और अन्य समुदायो ंकी गरीबी में कमी या 
एकीकृत विकास में कोई ठोस प्रभाव नही ंडाला ह।ै टीएसपी के पैसे को गैर-टीएसपी क्षेत्र ों 
में फ्लाईओवर, ओवर ब्रिज, जेल, पार्क , बंगले आदि के निर्माण पर अवैध रूप से खर्च 
किया गया ह।ै गैर-टीएसपी क्षेत्र ों के लिए टीएसपी फंड का डायवर्जन गंभीर चितंा का विषय 

12.  http://www.ihdindia.org/IHD-Unicefwp-PDF/IHD-
UNICEF%20WP%2010_saumya_kapoor.pdf
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ह।ै उदाहरण के लिए, सीएजी की रिपोर्ट के अनुसार, क्रमशः 6 करोड़ और 5 करोड़ रुपये 
का उपयोग राज महल स्क्वायर पर फ्लाई ओवर के निर्माण और भुवनेश्वर में दया नहर के 
सुधार के लिए टीएसपी फंड से किया गया था।

टीएसपी फंड नॉन-डायवर्टेबल और नॉन-लैप्सेबल होना चाहिए। अनुसूचित क्षेत्र ों में 
टीएसपी फंड के नियोजन, पर्यवेक्षण और आवंटन के लिए टीएसपी में सिगंल लाइन 
प्रशासन होना चाहिए। पेसा की धारा 4 (m-vii) के तहत, ग्राम सभाओ ंको आदिवासी 
क्षेत्र में उप-योजनाओ ंसहित सभी स्थानीय योजनाओ ंपर नियंत्रण रखने के लिए विशिष्ट 
अधिकार दिए गए हैं। लेकिन व्यवहार में, उपरोक्त मामलो ंमें ग्राम सभा की कोई भागीदारी 
नही ंह।ै अनुसूचित क्षेत्र ों में जनजातीय और अन्य समुदायो ंको विशेष रूप से उनके विकास 
के लिए बनाए गए टीएसपी फंड की योजना बनाने, क्रियान्वित करने और निगरानी में 
शामिल करने के लिए सरकार द्वारा कोई गंभीर प्रयास नही ंकिया गया ह।ै जब तक ग्राम 
सभा को स्थानीय स्तर पर टीएसपी फंड के बारे में निर्णय लेने की शक्तिया ं निहित नही ं
होगी, नौकरशाही टीएसपी पर इसके फंड सहित समग्र रूप से हावी होती रहेगी।

74वा ंसंशोधन (अनुसूचित क्षेत्रों  पर विस्तार) : यद्यपि भूरिया समिति की पहली रिपोर्ट 
की सिफारिशो ंको पेसा अधिनियम 1996 में शामिल किया गया है, लेकिन अनुसूचित 
क्षेत्र ों में शहरी इलाको ं के संबंध में 19 जुलाई,1995 को प्रस्तुत की गई इसकी दूसरी 
रिपोर्ट को संसद द्वारा आज तक पूरी तरह से नजर अंदाज कर दिया गया है। भूरिया की 
सिफारिश के विपरीत, अनुसूचित क्षेत्र ों में शहरी इलाके अभी भी गैर-अनुसूचित क्षेत्र ों पर 
लागू सामान्य कानूनो ंद्वारा शासित हैं। संविधान (नगर पालिकाओ)ं के भाग- IX A में 
आने वाले अनुच्छेद 243-ZC के अनुसार, इस भाग के प्रावधान अनुसूचित क्षेत्र ों पर 
लागू नही ंहोते हैं और उपरोक्त अनुच्छेद के खंड (3) के अनुसार संसद को एक अलग 
कानून पेसा (ग्रामीण क्षेत्र ों के लिए लागू) की तरह उपयुक्त अपवादो ंऔर संशोधनो ंके 
अधीन अनुसूचित क्षेत्र ों के शहरी इलाको ंमें भाग- IXA के प्रावधानो ंके विस्तार के लिए 
बनाना चाहिए था। लेकिन दरु्भाग्य से, उपर्युक्त अनुच्छेद 243-ZC के अनुपालन में 
कथित रूप से तैयार किए गए नगर पालिकाओ ंके प्रावधान (अनुसूचित क्षेत्रों  के लिए 
विस्तार) (म्यूनिस्पिलटीज एक्सटेंशन टू दि शेड्यूल्ड एरियाज- मेसा) विधयक 2001 
के रूप में एक विधेयक संसद में अभी भी लंबित है, और इस तरह के कानून के अभाव में 
सभी वर्ग और समूह निहित स्वार्थों ने शहरी स्थानो ंको अनुसूचित क्षेत्र ों में आदिवासियो ं
और अन्य समुदायो ंके शोषण का अड्डा बना दिया है। इसलिए यह बहुत ही जरूरी है कि 
पाचंवी ंअनुसूची वाले क्षेत्रों  के शहरी इलाको ंमें स्व-शासन की एक समग्र और फुलप्रूफ 
व्यवस्था स्थापित करने के लिए संसद में लंबित मेसा विधयक 2001 को जल्द से जल्द 
अधिनियमित किया जाए।
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जबकि यह एक तथ्य ह ै कि देश में अनुसूचित क्षेत्र ों में आने वाले सभी शहरी मामलो ं
को संविधान के अधिकार के बिना प्रबंधित किया जा रहा ह,ै सरकारी अधिसूचना के 
माध्यम से ग्राम पंचायतो ंको नगर पंचायतो ंमें परिवर्तित करने की एक प्रक्रिया भी ह,ै ताकि 
आदिवासियो ंकी जमीन को कॉर्पोर�ेट को सौपंा जा सके और आसानी से इस संदिग्ध यकु्ति 
के माध्यम से अनुसूचित क्षेत्र ों के प्रशासन को गैर-अनुसूचित क्षेत्र ों से आने वाले सभी प्रकार 
के निहित स्वार्थों के साथ आसानी से सुनिश्चित किया जा सके। 

सुझाव
·	 पंचायतो ं के अनुसूचित क्षेत्र (पेसा) 1996, वन अधिकार अधिनियम 

(एफआरए) 2006 और जनजातीय उप-योजना (टीएसपी) के उचित 
क्रियान्वयन के माध्यम से भागीदारी वाली विकास प्रक्रिया जनजातीय क्षेत्र ों में 
शासन और विकास में सुधार कर सकती ह।ै गौण वनोपज, गौण खनिज, शराब 
नीति तथा अनुसूचित क्षेत्र ों के एकीकृत विकास से संबंधित अन्य पहलुओ ंके बारे 
में निर्णय लेने के लिए ग्राम सभा को सशक्त बनाने के लिए सरकार को राज्य में 
पेसा अधिनियम को अक्षरश: लागू करना चाहिए।

·	 संविधान की पाचंवी ंअनुसूची के पैरा- 3 के अनुसार, राज्यपाल को एक वार्षिक 
रिपोर्ट या एक रिपोर्ट जब भी आवश्यक हो भारत के राष्ट्रपति को अनुसूचित 
क्षेत्र ों में प्रचलित मामलो ंकी स्थिति के बारे में भेजना चाहिए। लेकिन यह बहुत 
चितंा का विषय ह ै कि न तो अनुसूचित जनजाति और न ही आम जनता को 
ऐसी रिपोर्टों के बारे में पता ह,ै जो संविधान की घोषणा के बाद से भारत के 
राष्ट्रपति को भेजी गई हैं। इसलिए जोर देकर यह आग्रह किया जाता है कि 
राज्यपाल स्वयं इस तरह की संवैधानिक रूप से अनिवार्य रिपोर्टों को समय पर 
तयैार कर भेजना सुनिश्चित करें और विशेष रूप से जनजातियो ंतक पहुंचा कर 
और सामान्य रूप से जनता के बीच उनके व्यापक प्रसार को सुनिश्चित करें।

·	 निहित स्वार्थों के सभी तरीको ंसे अनुसूचित क्षेत्र ों में भूमि हथियाने को रोकने के 
लिए और साथ ही उसके वैध स्वामियो ंको हस्तांतरित करने के लिए ग्राम सभा 
के अधिकार को फैसिलिटेट और सप्लीमेंट करने के लिए सरकारी स्तर पर एक 
बेहतर और प्रभावी इंस्टीट्यूशनल मेकेनि ज़्म होना चाहिए।

·	 तमाम कमियो ं से ग्रस्त ओड़िशा भूमि सुधार अधिनियम 1964, जो गैर-
अनुसूचित क्षेत्र ों के लिए ह,ै को गलती से अनुसूचित क्षेत्र ों में लागू किया जा 
रहा ह।ै 1964 का उपरोक्त अधिनियम जो तहसीलदार, सब-कलेक्टर और 
कलेक्टर जसेै राजस्व अधिकारियो ंको नियंत्रण की सभी शक्तिया ंप्रदान करता 
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ह,ै पाचंवी ंअनुसूची के पैरा- 2 की भावना के विपरीत चलता ह,ै जो राज्यपाल 
को सभी राजस्व मामलो ंसे व्यावहारिक रूप से निपटने के लिए अधिकृत करता 
ह।ै यह अधिनियम संविधान की पाचंवी ंअनुसूची और पेसा अधिनियम 1996 
के साथ भी संघर्ष करता ह,ै जो ग्राम सभा और पंचायतो ंको भूमि से संबंधित 
सभी मामलो ंको प्रशासित करने का अतंिम अधिकार देता ह।ै इन परिस्थितियो ं
में, अनुसूचित क्षेत्र ों के संबंध में राज्यपाल अनुसूचित क्षेत्र ों के लिए एक अलग 
लैंड एडमिनिस्ट्रेशन कोड बना सकता ह ैऔर जब तक ऐसा नही ंहोता ह,ै तब 
तक राजस्व और अन्य भूमि-संबंधित अधिकारी विभागो ंको ग्राम सभा और 
पंचायतो ंद्वारा सभी राजस्व शक्तियो ंके प्रयोग की सुविधा प्रदान करनी चाहिए।

·	 सभी अवैध रूप से हड़प ली गई आदिवासी भूमि और संसाधनो ं को मूल 
आदिवासी मालिको ंको बहाल करना अनिवार्य है। बड़ी संख्या में आदिवासी 
परिवारो ंने अपनी जमीनें बईेमान साहूकारो ंऔर अन्य निहित स्वार्थों के कारण 
संदिग्ध सौदो ंऔर लेन-देन के माध्यम से खो दी हैं। इसके अलावा, बड़ी संख्या 
में आदिवासी किसान कई पीढ़ियो ं से भूमि पर खेती कर रहे हैं, जो अभी भी 
उनके नाम दर्ज नही ंहैं। बहुत बार, ऐसी भूमि को निहित स्वार्थों द्वारा सूदखोरी 
की प्रथाओ ंके माध्यम से हड़प लिया जाता है। पेसा अधिनियम 1996 की धारा 
4(एम)(iii) को ध्यान में रखते हुए ग्राम सभाओ ंको इन मामलो ंपर निर्णय लेने 
का अधिकार होना चाहिए।

·	 सरकार के लिए यह भी अनिवार्य है कि आदिवासी क्षेत्र ों में खनिज, तले, गैस, 
कोयला आदि के निष्कर्षण/खनन में शामिल अंतरराष्ट्रीय निगमो/ंकंपनियो ंके 
प्रवेश को रोकने के लिए और आदिवासी क्षेत्र ों में प्रभावित समुदायो ंकी बिना 
दबाव और पहले से सूचित सहमति प्राप्त किए बिना कोई भूमि अधिग्रहण नही ं
किया जाना चाहिए। 

·	 कानून प्रवर्तन अधिकारियो ंको जनजातीय लोगो ंके खिलाफ भेदभाव के मामलो ं
का पर्याप्त रूप से जवाब देने के लिए प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए। पीड़ितो ंकी 
देखभाल करने और यथास्थान जाचं करने के लिए पुलिस अधिकारियो ं द्वारा 
त्वरित-प्रतिक्रिया प्रोटोकॉल विकसित और कार्यान्वित किए जाने चाहिए। कानून 
प्रवर्तन अधिकारियो ंको आपराधिक दंड दिया जाना चाहिए जो जानबझूकर 
उपेक्षा करते हैं या अनुसूचित  जनजातियो ंसे संबंधित व्यक्तियो ंद्वारा दर्ज की गई 
शिकायतो ंकी जाचं या मुकदमा नही ंचलाने का निर्णय लेते हैं।

·	 टीएसपी फंड नॉन-डायवर्टेबल और नॉन-लैप्सेबल होना चाहिए। अनुसूचित 
क्षेत्र ों में टीएसपी फंड के नियोजन, पर्यवेक्षण और आवंटन के लिए टीएसपी में 
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सिगंल लाइन प्रशासन होना चाहिए। पेसा की धारा 4 (m-vii) के तहत, ग्राम 
सभाओ ंको आदिवासी क्षेत्र में उप-योजनाओ ंसहित सभी स्थानीय योजनाओ ं
पर नियंत्रण रखने के लिए विशिष्ट अधिकार दिए गए हैं। लेकिन व्यवहार में, 
उपरोक्त मामलो ंमें ग्राम सभा की कोई भागीदारी नही ंह।ै अनुसूचित क्षेत्र ों में 
जनजातीय और अन्य समुदायो ंको विशेष रूप से उनके विकास के लिए बनाए 
गए टीएसपी फंड की योजना बनाने, क्रियान्वित करने और निगरानी में शामिल 
करने के लिए सरकार द्वारा कोई गंभीर प्रयास नही ंकिया गया ह।ै जब तक ग्राम 
सभा को स्थानीय स्तर पर टीएसपी फंड के बारे में निर्णय लेने की शक्तिया ंनिहित 
नही ंहोती,ं तब तक नौकरशाही अनुसूचित क्षेत्र ों में लोगो ंकी हानि के लिए उसी 
का कुप्रबंधन करती रहेगी।

·	 मनरेगा 2005, अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन 
अधिकारो ंकी मान्यता) अधिनियम, 2006, लैंड एक्वीजीशन, राइट टू फेयर 
कंपनसेशन एंड टर्ांसपेरेंसी इन रिसेटलमेंट एंड रिहबैिलिटेशन एक्ट, 2013 जसेै 
प्रगतिशील कानूनो ं के प्रभावी और समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए प्रयास तेज 
करने की आवश्यकता ह।ै

·	 मौजदूा राजस्व और अन्य कानूनो ंके प्रावधानो ंमें उपयकु्त संशोधन किए जाने 
की आवश्यकता है, जो पेसा और अन्य प्रासंगिक कानूनो ं से विरोधाभास में 
हैं। इस तरह के संशोधनो ंसे अनुसूचित  क्षेत्र ों में भूमि बंदोबस्त और शासन से 
संबंधित मामलो ंमें ग्राम सभा/ग्राम समुदाय के लिए कानूनी और संस्थागत स्थान 
बनाना चाहिए।

·	 आदिवासी संघर्षों के इतिहास और आदिवासी विरासत पर पाठ स्कू लो ं में 
पाठ्यक्रम का अनिवार्य हिस्सा होना चाहिए। स्कू ली पाठ्य पुस्तको ंमें इस्तेमाल 
की जाने वाली पुरानी शैली की भाषा को व्यवस्थित रूप से संशोधित किया जाना 
चाहिए, ताकि अनुसूचित  जनजातियो ंऔर अनुसूचित  जातियो ंके अछूतपन 
और अलगाव को व्यक्त करने वाले अपमानजनक चित्रणो ंकी रूढ़ियो ंको खत्म 
किया जा सके।

·	 जनजातीय भाषाओ ंकी एक विस्तृत सूची तयैार की जानी ह ैऔर ओरल ट्रेडिशंस 
को विभिन्न भारतीय भाषाओ ंमें लिखित ग्रंथो ंमें लिपिबद्ध किया जाना चाहिए।

·	 संविधान की पाचंवी ं अनुसूची के पैरा- 6 और 7 के अनुसार ओड़िशा में 
अनुसूचीयो ंके क्षेत्र ों की सीमा और सीमाओ ंमें भारी संशोधन की आवश्यकता 
ह,ै ताकि अब तक छूटी हुई अनुसूचित जनजाति की आबादी के क्षेत्र ों को शामिल 
किया जा सके।
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·	 ओड़िशा में प्रचलित पारंपरिक सामुदायिक वन प्रबंधन प्रथाओ ंको मान्यता दी 
जानी चाहिए, जो कि लोकतातं्रिक, समतावादी और टिकाऊ सामाजिक-आर्थिक 
और सासं्कृति क विरासत का एक त्रुटिहीन प्रतीक ह,ै जो उन्नत संरचनाओ ंऔर 
टिकाऊ मॉडल का प्रदर्शन करती ह,ै जिस पर पारंपरिक भारतीय अर्थव्यवस्था 
का निर्माण किया गया ह।ै

·	 एफआरए में किए गए दृढ़ प्रावधान के मद्देनजर ग्राम सभा और वन अधिकार 
समिति सभी वन अधिकारो ं के मामले में सक्षम अधिकारियो ं के रूप में कार्य 
करती ह,ै तथाकथित ओड़िशा जॉइंट मैनेजमेंट रिसोल्यूशन, 2011 जो वन 
अधिकारियो ंको पर्याप्त अधिकार सौपंता ह,ै वन अधिकारो ंके धारक एफआरए, 
2006 के भावना के खिलाफ ह,ै इसलिए इसे तरंुत वापस लेने की आवश्यकता 
ह।ै

·	 आदिवासियो ंके बीच बढ़ती अलगाव की भावना को दूर करने और उनके शोषण 
के खिलाफ लड़ने में उनकी मदद करने के लिए, यह उचित समय ह ैकि भारत 
सरकार को राष्ट्रीय जनजातीय नीति तयैार करनी चाहिए। इसके अलावा भारत 
सरकार को वर्ष 2006 में जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा तयैार 
राष्ट्रीय जनजातीय नीति (नेशनल टर्ाइबल पॉलिसी) के मसौदे पर जनता की 
राय/सुझाव आमंत्रित करना चाहिए और उस पर नीति को अपनाने से पहले उसे 
अतंिम रूप देना चाहिए।

·	 भारत सरकार को 1989 में इंडिजिनस लोगो ंपर आयोजित ILO कन्वेंशन 
नंबर 169 की पुष्टि करनी चाहिए। भारत सरकार को कन्वेंशन के सिद्धांत को 
स्वीकार करना चाहिए कि पृथ्वी की सतह के नीचे स्थित सभी खनिज संपदा भी 
इंडिजिनस लोगो ंकी ह,ै जो इस तरह की संपदा की सदियो ंसे रखवाली कर रहे 
हैं। 

·	 यह अनिवार्य ह ैकि यनूाइटेड नेशंस डिक्लेरेशन ऑन दि राइटस् ऑफ इंडिजिनस 
पीपल्स- 2007 को प्रभावी ढंग से लागू किया जाना चाहिए और इसे इंडिजिनस 
लोगो ंको प्रभावित करने वाले सभी निवेशो ंऔर विकास नीतियो ंका मार्गदर्शन 
करने के लिए मुख्य फ्रे मवर्क  के रूप में उपयोग किया जाना चाहिए।

निष्कर्ष:
ओड़िशा सरकार द्वारा पेसा प्रावधानो ं को ठीक से लागू करने के लिए राजनीतिक 
इच्छाशक्ति की कमी के चलते आदिवासी अपनी राजनीतिक पहचान खो रहे हैं और समाज 
में आदिवासी स्व-शासन प्रणाली का तरीका खो रहे हैं। पेसा प्रावधान खनिज संपदा से भरी 
उस भूमि पर रहने वाले जनजातीय समुदायो ंको सुरक्षा और राहत की कोई भावना प्रदान 
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करने में विफल रहे हैं, जिस भूमि पर कॉर्पोर�ेट नजर गड़ाए बठेै हैं। पंचायतो,ं पल्ली सभाओ ं
और ग्राम सभाओ ंको स्व-शासन की संस्थाओ ंके रूप में बढ़ावा देने के वास्तविक तर्क  ने 
वाछंित परिणाम प्राप्त नही ंकिया ह।ै जहा ंतक ​​परंपरागत संस्थाओ ंके कामकाज का संबंध 
ह,ै इन संस्थाओ ंके पंचायतो ंके साथ इंटरफेस की प्रकृति  प्रचलित सामाजिक-राजनीतिक 
सिनेरियो पर आधारित ह,ै जिसमें पेसा अधिनियम इस प्रक्रिया से सख्ती से जुड़ा हुआ ह।ै 
पेसा के कई फायदे हैं। पेसा के प्रभावी क्रियान्वयन से न केव ल विकास होगा, बल्कि पाचंवी ं
अनुसूची के क्षेत्र ों में लोकतंत्र भी गहरा होगा। इससे निर्णय लेने में लोगो ंकी भागीदारी 
बढ़ेगी। यह नक्सलियो ंको “रेड कॉरिडोर” में पिछड़ेपन और गरीबी की उपजाऊ जमीन 
से वंचित कर देगा और उन्हें निराधार बना देगा। यह वनो ंऔर स्थानीय पारिस्थितिकी 
को भी संरक्षित करता है, क्योंकि  सिर्फ  वही लोग अपनी भूमि और उसके संसाधनो ंको 
सबसे अच्छे से जानते हैं। इसलिए, पेसा अधिनियम के प्रावधानो ंके आधार पर पंचायत 
संस्थाओ ंके मौजदूा कानूनी ढाचें और संचालन के तौर-तरीको ंपर फिर से विचार करने की 
आवश्यकता ह।ै
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पेसा काननू के क्रियान्वयन में लगे जन संगठनो ंकी केस स्टडी
-जितेंद्र चाहर 

भमूिका
ओड़िशा राज्य की लगभग एक चौथाई आबादी आदिवासी समुदाय से आती ह।ै संविधान 
के प्रावधानो ं के अनुसार राज्य का लगभग आधा भौगोलिक क्षेत्र पाचंवी ंअनुसूची क्षेत्र 
में आता ह।ै ओड़िशा के 7 जिले मयरूभंज, संुदरगढ़, कोरापुट, मलकानगिरी, कंधमाल, 
नबरंगपुर और रायगडा पूर्ण रूप से पाचंवी ं अनुसूची क्षेत्र में आत े हैं। इसके अलावा 
सम्बलपुर, क्योझर, कालाहाडंी, बालसोर, गंजाम, गजपति समेत 6 जिले आशंिक रूप से 
अनुसूचित क्षेत्र में हैं। ओड़िशा में जनजाति सलाकार परिषद का गठन 2014 में दो साल 
के लिए किया गया था। वर्तमान राज्य सरकार न ेअभी तक जनजाति सलाकार परिषद का 
गठन नही ंकिया ह,ै जबकि जनजाति सलाकार परिषद की सलाह के अनुसार, राज्यपाल 
पाचंवी ंअनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन के लिए जिम्मेदार ह।ै  
आदिवासी संगठनो ं का कहना ह ै कि आदिवासियो ं की सुरक्षा के लिए कई सुरक्षात्मक 
क़ानूनी प्रविधान संविधान में किये गए हैं। जसेै- पाचंवी ंअनुसूची, पेसा अधिनियम 1996, 
वनाधिकार 2006, एससी-एसटी (अत्याचार निवारण) संसोधन अधिनियम 2015, 
वार्षिक योजना और उप-योजनाओ ंके तहत धन का विशेष आवंटन और आदिवासी उप-
योजना अनुदान पाचंवी ंअनुसूची क्षेत्र को स्पष्ट रुप से आवंटित किया गया ह।ै लेकिन कोई 
वाछंित परिवर्तन अब तक नही ं हुआ। ओड़िशा के आदिवासियो ं में निरक्षरता, गरीबी, 
कुपोषण, आवास का संकट, पुनर्वास, आजीविका के घटत ेसाधन, बरेोजगारी भयंकर 
रूप से बढ़ रही ह।ै उदारीकरण और निजीकरण न ेउनके जीवन को नारकीय बना दिया 
ह।ै इस निजीकरण के चलत ेबाधं, खनन, शहरीकरण तथा अन्य परियोजनाओ ंके आन ेसे 
आदिवासी क्षेत्र ों में  गैर-आदिवसी लोगो ंका दखल तेजी से बढ़ा ह,ै जिससे आदिवासियो ं
के भूमि, जल, जंगल को तो छीना ही जा रहा ह ैउनकी भाषा, संस्कृति , आस्था, विश्वास, 
रीति-रिवाज भी नष्ट हो रहे ह।ै इसी को बचाने के लिए आदिवासियो ंके संघर्ष का लंबा 
इतिहास ह।ै    
ओड़िशा राज्य के आदिवासी संगठनो ं का यह भी कहना ह ै कि कें द्र सरकार न े पेसा 
अधिनियम 1996 में पास किया, लेकिन ओड़िशा राज्य सरकार आदिवासियो ंके उत्थान 
के लिए कितनी गंभीर ह,ै उसका पता इसी से चल जाता ह ैकि जो पेसा कानून को लागू 
करने के लिए डर्ाफ्ट नियम 2011 में बनाये गये थ,े वे अभी तक लागू ही नही ंकिये गये 
हैं। नियम लागू नही ंहोने से आदिवासी अपने हको ंसे वंचित हो रहे हैं। राज्य में आ रही 
समस्त परियोजनाओ ंके लिए आदिवासियो ंकी जमीनो,ं जंगलो ंऔर उनके जल स्रोतो ंका 
अधिग्रहण किया जा रहा ह।ै आदिवासी संगठन उसके खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं और कें द्रीय 
पेसा कानून के सहारे कई लड़ाइया ंजीती भी ह ैऔर कई हार भी गए। मौजदूा समय में 
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अपने अस्तित्व को बचाने के लिए जहा-ंजहा ंभी आदिवासी पेसा कानून के अतंर्गत संघर्ष 
कर रहे हैं, उनमें कुछ संगठनो ंके बारे में जानकारी नीचे दी जा रही ह-ै

नियमगिरि सुरक्षा समिति, कालाहाडंी13 
22 जनू 2002 को अख़बारो ंमें खबर आई कि ओड़िशा सरकार और वेदातंा, जो तब 
स्टरलाइट के नाम से जाना जाता था, के बीच लाजंीगढ़ में बॉक्साइट के खनन और एक 
एल्युमिना प्लांट के लिए एमओय ूपर साइन किया गया ह।ै चार दिन में ही 26 जनू को 
तत्कालीन स्थानीय विधायक की मौजदूगी में जिला प्रशासन ने कें दगुुड़ा गावं में पहली ग्राम 
सभा की बठैक आयोजित की, जो कि पेसा (1996) कानून के अनुसार एक आवश्यक 
प्रावधान ह,ै क्योंकि  लाजंीगढ़ का क्षेत्र पाचंवी ंअनुसूची के अतंर्गत आता है।  
यह खबर फैलते ही स्थानीय लोग खनन कंपनी के आने के विरोध में इकठ्ठा होना शुरू हो 
गए। इसी सिलसिले में लोगो ंने 2003 में नियमगिरि सुरक्षा समिति (एनएसएस) का गठन 
किया और जगन्नाथपुर के कुमुटी माझंी को इसका पहला संयोजक बनाया। 18 अप्रैल 
2003 को लाजंीगढ़ पुलिस स्टेशन के सामने एक बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ, जिसमें हजारो ं
की संख्या में आदिवासी और दलित जनता ने भाग लिया। यह एनएसएस के बनैर तले 
आयोजित पहली कार्रवाई थी। कालाहाडंी सचेतना नागरिक मंच, समाजवादी जन परिषद, 
प्राकृति क संपदा सुरक्षा परिषद, लोक शक्ति अभियान और अन्य संगठनो ंने इस आदंोलन 
को अपना समर्थन दिया। एनएसएस, आज भी अलग-अलग राजनीति और विचारधारा 
वाले लोगो ंऔर संस्थानो ंको एक साथ जोड़ती ह,ै जिनका एक मात्र लक्ष्य बॉक्साइट खनन 
का विरोध करना और नियमगिरि पर्वत को बचाना ह।ै14 आदंोलन के स्थानीय नेता लादो 
सिकाका जो लाखपादर गावं के रहने वाले हैं, वो कहते हैं कि “यहा ंके लोग यह होने नही ं
देंगे। नदियो ंकी तरह हमारा खून बहने दो, लेकिन हम खनन होने नही ंदेंगे।”    

नियमगिरि सुरक्षा समिति की चितंाएं
डोगंरिया अपनी आजीविका, अपनी पहचान के साथ अपने पूज्य स्थल की पवित्रता को खो 
देंगे। नियम डोगंर, नियमगिरि पर्वत श्रृंखला का एक पहाड़ है, जिसे डोगंरिया आदिवासी 
अपने देवता- नियम राजा का निवास स्थल मानते हैं। डोगंरिया कोधं जनजाति का धर्म 
प्रकृति  के सम्मान पर आधारित ह ैऔर प्रकृति  से प्राप्त होने वाली हर चीज का संबंध 
पारंपरिक ‘नियम’ से जड़ुा हुआ ह।ै इन नियमो ंके तहत पहाड़ की चोटी पर पेड़ को काटना 
वर्जित माना जाता है और इसे उनके देवता के अनादर के रूप में देखा जाता ह।ै   
नियम डोगंर की चोटी पर स्थित 700 लाख टन बॉक्साइट का भंडार एक सोख्ते के रूप में 

13. इस केस स्टडी के संकलन में संदीप कुमार पटनायक का सहयोग रहा है।
14. Corporate loot and Peoples’ Resistance in Niyamagiri , A Fact 
Finding Report in Niyamagiri ,  Lanjigarh  area by CDRO and GASS, 
July 2019, niyamgiriORIGINAL22.pdf (pudr.org)



पेसा काननू के 25 वर्ष : पाचंवी ंअनुसूची के राज्य ों में क्रियान्वयन की समीक्षा  | 75

कार्य करता ह,ै जो बारिश के पानी को सोख के रखता ह ैऔर गर्मियो ंके महीनो ंके लिए पानी 
को जमा रखता ह।ै यह भंडार नियमगिरि पर्वत श्रृंखला में जल धाराओ ंके बारहमासी प्रवाह 
को सुनिश्चित करता ह,ै जो डोगंरिया कोधं आदिवासियो ं के जीवन के अस्तित्व के लिए 
महत्वपूर्ण ह,ै क्योंकि  यह पीने का पानी और सिचंाई का पानी उपलब्ध कराते हैं। पहाड़ की 
चोटी पर खनन का कोई भी कार्य इन बारहमासी जल धाराओ ंके सूखने का कारण बनेगा। 
ड्रिलिगं, ब्लास्टिंग, क्रशिगं और टर्ांसपोर्टेशन के कार्यों से डोगंरिया कोधं लोगो ं की 
आजीविका और विभिन्न लुप्तप्राय वन्यजीवो ंके आवास को हानि होगी। इससे नियमगिरि 
पर्वत श्रृंखला के समृद्ध इकोसिस्टम का विनाश होगा और वन्यजीवो ंके प्राकृति क आवास 
का विस्थापन होगा। 
मूल्यवान औषधीय पौधो ं सहित कई संकटग्रस्त पौधो ं की प्रजातिया ं दस्तावेजीकरण से 
पहले ही गायब हो जाएंगी। पर्वतो ंके बीच स्थित गलियारो ंके नष्ट जाने से हाथियो ंऔर अन्य 
वन्यजीवो ंके आवाजाही में बाधा आएगी। 
खनन क्षेत्र से खतरनाक भारी धातएंु और जहरीले रसायन भू-जल तक पहुंच सकते हैं और 
इसके संपर्क  में आने वाले सभी पौधो ंके जीवन को नष्ट कर सकते हैं।
खनन क्षेत्र से निकलने वाली लाल मिट्टी और अन्य प्रदूषणकारी पदार्थों को जल धाराओ,ं 
नदियो ंमें छोड़ दिया जाएगा, जिससे गंभीर रूप से जल प्रदूषण होगा, जिसे स्थानीय लोग 
सिचंाई और रोजमर्रा के उपयोग में लाते हैं।  

वेदातंा कंपनी द्वारा कानूनो ंका उल्लं घन 
22 सितम्बर, 2004 को पर्यावरण मंत्रालय ने खनन परियोजना से अलग एक रिफाइनरी 
के निर्माण के लिए वेदातंा (स्टरलाइट) को पर्यावण मंजरूी दी। मंत्रालय ने यह शर्त रखी 
कि कंपनी को एल्युमिना रिफाइनरी का काम शुरू करने के पहले नियमगिरि में खनन की 
मंजरूी लेनी चाहिए।
तीन याचिकाकर्ताओ ंने सेंट्रल एम्पॉवर्ड कमेटी (सीईसी) के पास आवेदन दायर किया, 
जिसमें अधिकारियो ंसे वेदातंा की संदिग्ध पर्यावरणीय मंजरूी को देखने की अपील की गई।
सुनवाई करने और विवादित क्षेत्र का दौरा करने के बाद, सीईसी ने 21 सितंबर, 2005 
को स्थानीय अधिकारियो ंकी अयोग्यता और प्रस्तावित परियोजना से होने वाले विनाश 
पर सवाल उठात ेहुए सुप्रीम कोर्ट को एक तीखी रिपोर्ट सौपंी। इसने सिफारिश की कि 
रिफाइनरी स्थापित करने के लिए वेदातंा को दी गई पर्यावरण मंजरूी को रद्द कर दिया जाए। 
कंपनी को परियोजना पर आगे काम रोकने और नियमगिरि पहाड़ियो ंपर खनन पर प्रतिबंध 
लगाने का निर्देश दिया जाए। इसने यह भी बताया कि नियमगिरि भारतीय संविधान की 
पाचंवी ंअनुसूची के अतंर्गत आता ह,ै जो आदिवासी भूमि को गैर-आदिवासी समूह को 
हस्तांतरित करने पर रोक लगाता ह।ै
8 अगस्त, 2008 को सुप्रीम कोर्ट ने सीईसी की सिफारिशो ंको पूरी तरह से नकारत ेहुए 
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नियमगिरि पहाड़ियो ंमें खनन के लिए वन भूमि की मंजूरी दे दी।
इस फैसले की निदंा हुई और बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए, लोगो ंके दखुो ंके प्रति, 
पर्यावरणीय चितंाओ ंके प्रति और कानून एवं आवश्यक दिशा-निर्देशो ंकी अनदेखी के प्रति 
सुप्रीम कोर्ट की उदासीनता को लेकर डोगंरिया कोधं आदिवासियो ंऔर कार्यकर्ताओ ंने रोष 
प्रकट किया और कोर्ट के फैसले की निदंा की। जोरदार विरोध के बावजूद, अप्रैल 2009 
में स्टरलाइट इंडस्ट्रीज को खनन कार्यों के लिए पर्यावरण मंजरूी दी गई।15 

डोगंरिया कोधं आदिवासियो ंके निरंतर विरोध और उनके लिए चारो ंतरफ से आ रहे समर्थन 
को देखते हुए भारत सरकार ने 2010 में नियामगिरी हिल्स में विशेषज्ञों  की एक टीम भेजी। 
टीम को खनन परियोजना का डोगंरिया कोधं आदिवासियो ंपर पड़ने वाले प्रभाव पर एक 
रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। विशेषज्ञों  की टीम ने मार्च, 2010 में अपनी रिपोर्ट 
में निष्कर्ष निकाला कि वेदातंा की प्रस्तावित बॉक्साइट खदान डोगंरिया कोधं के अस्तित्व 
के लिए हानिकारक होगी। यह एक ऐसा प्रभाव ह,ै जिसे अनदेखा नही ंकिया जा सकता। 
रिपोर्ट में सरकार से कंपनी को वन भूमि देने से भी इनकार करने की सिफारिश की गई थी। 
पर्यावण मंत्रालय की टीम की रिपोर्ट निर्णायक थी, क्योंकि  यह वेदातंा के लिए वन मंजरूी 
पर अतंिम विचार करने के लिए महत्वपूर्ण थी।
21 अगस्त, 2010 को डोगंरिया कोधं विजयी हुआ, जब पर्यावरण मंत्रालय द्वारा किए गए 
खनन परियोजना की समीक्षा में कंपनी द्वारा कई पर्यावरण नियमो ंके उल्लंघन का खुलासा 
किया गया। कुछ दिनो ंबाद, पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने परियोजना को रोक दिया। 
2010 में कंपनी को फॉरेस्ट क्लीयरेंस से इनकार करने के बाद जयराम रमेश ने जलुाई, 
2011 में वेदातंा की पर्यावरण मंजूरी को रद्द करके एक अंतिम झटका दिया। डोगंरिया 
कोधं ने पूरे नियमगिरि में उत्सव मनात ेहुए और जलूुस के साथ मंत्रालय के फैसले का 
स्वागत किया।
इन असफलताओ ंके बाद, उड़ीसा सरकार ने राज्य के स्वामित्व वाली कंपनी, ‘उड़ीसा 
माइनिगं कॉरपोरेशन’ के माध्यम से वेदातंा पर खनन प्रतिबंध को उलटने और एल्यूमिना 
रिफाइनरी के छह गुना विस्तार की अनुमति देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। 
डोगंरिया कोधं ने विनाशकारी कंपनी के खिलाफ अपने आदंोलन को मजबतू किया और 
बड़े पैमाने पर विरोध और आदंोलनो ंका आयोजन किया। नियमगिरि के गावंो ंमें अक्सर 
जनसभाएं आयोजित की जाती थी,ं जहा ंस्थानिय  निवासियो ंको खनन के खतरो ंऔर 
बदेखली के खतरे से अवगत कराया जाता था। जनजाति ने नियमित रूप से रैलियो ंका 
आयोजन किया और यहा ंतक कि इस क्षेत्र की अन्य स्थानीय जनजातियो ंका समर्थन भी 
प्राप्त किया।
वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) अनुसूचित जनजातियो ंऔर अन्य वनवासियो ंको 

15. Claiming Niyamgiri: the Dongria Kondh’s Struggle against 
Vedanta - ritimo
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वन भूमि (व्यक्तिगत वन अधिकार) पर खेती करने, लकड़ी के अलावा अन्य लघु वन उपज 
का संग्रह और निपटान, चराई भूमि और जल निकायो ं(सामुदायिक वन अधिकार) का 
उपयोग करने का अधिकार देता ह ैऔर उनके वनो ंकी रक्षा और प्रबंधन (सामुदायिक वन 
संसाधन अधिकार)। वन अधिकार अधिनियम के अनुसार, वेदातंा खनन के लिए आगे नही ं
बढ़ सकता, क्योंकि  इससे डोगंरिया कोधं को खतरा ह।ै कैं पेन फॉर सर्वाइवल एंड डिग्निटी 
बताता ह ैकि “अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारो ंकी 
मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 4 (5) में कहा गया ह ैकि किसी भी वनवासी को 
उनकी भूमि से तब तक नही ंहटाया जा सकता ह,ै जब तक कि उनकी अधिकार की मान्यता 
की प्रक्रिया पूरी नही ंहो जाती। इसके अलावा, इसके पूरा होने के बाद भी, उन अधिकारो ं
का सम्मान किया जाना चाहिए, जिसमें पारंपरिक आवासो ंऔर सामुदायिक वन संसाधनो ं
के सामुदायिक अधिकार शामिल हैं।” 2011 में ओएमसी ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट 
में चुनौती दी थी। पेसा कानून के अनुसार, यदि विकास परियोजनाओ ंके लिए भूमि का 
अधिग्रहण किया जाना ह,ै तो संबंधित ग्राम सभाओ ंकी सहमति प्राप्त करना अनिवार्य ह,ै 
जो भूमि के हस्तांतरण को रोकने के लिए जिम्मेदार हैं। ग्राम सभाओ ंके निर्णय सर्वमान्य 
होने चाहिए और उस निर्णय पर सवाल नही ंउठाया जा सकता। लेकिन ओड़िशा सरकार 
ग्राम सभाओ ंके इस “अधिकार” को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा 
रही ह,ै जो कि अपने आप में अतार्किक और सवाल खड़े करने वाला कदम है।  
18 अप्रैल, 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनात ेहुए कहा कि मंजूरी 
तभी दी जा सकती है, जब ग्राम सभाएं या ग्राम परिषदें खनन परियोजना को मंजरूी दें।  
अदालत ने कहा कि ग्राम सभाओ ं ने एफआरए के तहत अधिकाशं व्यक्तिगत और 
सामुदायिक दावो ंका निपटारा किया ह,ै लेकिन धार्मिक अधिकारो ंका मामला उनके सामने 
ठीक से नही ंरखा गया। ग्राम सभाएं तीन महीने में धार्मिक अधिकारो ंपर अपने विचार 
देंगी, जिसके आधार पर पर्यावरण मंत्रालय तय करेगा कि परियोजना को दूसरे चरण की 
मंजरूी दी जाए या नही।ं ग्राम सभा एफआरए के तहत नए दावो ंपर भी विचार कर सकती 
ह।ै यह सुनिश्चित करने के लिए कि ग्राम सभा की कार्यवाही परियोजना के प्रस्तावको,ं राज्य 
सरकार या कें द्र से प्रभावित नही ंहो, इसके लिए अदालत ने निर्देश दिया कि कार्यवाही 
जिला न्यायाधीश के रैंक के न्यायिक अधिकारी की उपस्थिति में दर्ज की जाए।
अदालत ने वेदातंा की एल्यूमिना रिफाइनरी परियोजना को पर्यावरण मंजरूी दिए जाने के 
मामले में कथित उल्लंघनो ंको ठीक करने का भी निर्देश दिया। वेदातंा को झठूी सूचना के 
आधार पर मंजरूी मिली कि परियोजना के लिए किसी भी वन भूमि का उपयोग नही ंकिया 
जाएगा और बिना मंजूरी के रिफाइनरी क्षमता का छह गुना विस्तार करना शुरू कर दिया। 
अदालत ने कहा कि खनन परियोजना पर निर्णय लेते समय पर्यावरण मंत्रालय सही उपायो ं
पर विचार करेगा।16

16. Gram sabha gets a boost (downtoearth.org.in)
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इस निर्णय ने दशक भर चले आदंोलन को भी सही ठहराया, यह देखते हुए कि वेदातंा 
लिमिटेड अरबपति अनिल अग्रवाल के स्वामित्व वाली वेदातंा रिसोर्सेज पीएलसी (वित्त 
वर्ष 2017 में राजस्व: $ 11.5 बिलियन) की एक सहयोगी कंपनी ह,ै जो लंदन स्टॉक 
एक्सचेंज में सूचीबद्ध है। आदंोलन ने अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी का ध्यान आकर्षित किया 
था।  

ग्राम सभा के अधिकारो ंका दावा
इसके बाद, ओड़िशा सरकार ने पल्ली सभा आयोजित करने के लिए रायगड़ा और कालाहाडंी 
जिलो ंमें 12 गावंो ंकी “प्रभावित होन ेकी संभावना” वाले गावंो ंकी एक सूची तयैार की। 
इस सूची की जनजातीय मामलो ंके मंत्रालय न ेआलोचना की, क्योंकि  इसमें गावंो ंकी संख्या 
सीमित थी। स्थानीय प्रतिरोध समूह नियमगिरि सुरक्षा समिति का दावा ह ैकि खनन से कम 
से कम 112 गावं प्रभावित होगं।े
18 जलुाई से 19 अगस्त 2013 तक, सुदूर जंगलो ंके अदंर, नियमगिरि पहाड़ियो ंमें, छोटे 
आदिवासी बस्तियो ंके लोगो ंको, उनके आवास में बॉक्साइट खनन पर अपनी राय रखने 
के लिए कहा गया था। समुदाय को धमकी देने वाले सशस्त्र बलो ंकी उपस्थिति के बीच, 
12 पल्ली सभाओ ंकी सुनवाई में से प्रत्येक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि समुदाय 
पहाड़ों  को नही ंछोड़ेगा और वेदातंा को इस क्षेत्र में नही ंचाहता ह।ै
सुप्रीम कोर्ट द्वारा बठैको ं के लिए नियकु्त पर्यवेक्षक जिला न्यायाधीश से सभा ने कहा 
कि खनन उनके भगवान और उनके जीविका के स्रोत को नष्ट कर देगा, 100 से अधिक 
बारहमासी झरने, कटहल और आम जसेै फलो ंके पेड़, हल्दी और अदरक जसेै मसाले, 
जंगली जड़ें, कंद और मशरूम, झमू खेती के लिए भूमि के अलावा, डोगंरिया कोधं जहा ं
वे देशी बाजरा, दाल और तिलहन का एक आकर्षक मिश्रण उगाते हैं, सब कुछ नष्ट 
हो जाएगा। पेसा और एफआरए के प्रावधानो ंके आधार पर, सभी 12 ग्राम सभाओ ंने 
नियमगिरि पर अपने सामुदायिक अधिकारो ं का दावा किया और कहा ह ै कि ओड़िशा 
सरकार द्वारा लगभग 700 एकड़ वन भूमि को वीएएल (वेदातंा एल्युमिनियम लिमिटेड) 
को बक्साइट के खनन के लिए सौपंने के फैसले को नही ंमानते ह।ै
बॉक्साइट खनन के खिलाफ लोगो ंके ग्राम सभा के फैसले के आधार पर, 9 जनवरी 2014 
को, पर्यावरण मंत्रालय ने अतंिम वन मंजरूी को खारिज कर दिया। नियमगिरि मामले में 
सुप्रीम कोर्ट का फैसला एफआरए के तहत स्थानीय समुदायो ंके अधिकारो ंपर आधारित 
था। इसने यह भी तर्क  दिया कि इस परियोजना ने डोगंरिया कोधं और कुटिया काधंा के 
धार्मिक अधिकारो ंका उल्लंघन किया है, जो अपने देवता नियम राजा के निवास के रूप 
में नियमगिरि की पहाड़ी की चोटी की पूजा करते हैं, यह कहत ेहुए कि स्थानीय लोगो ंके 
अधिकारो ंको वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अनुसार मान्यता नही ंदी गई थी।
लेकिन ओड़िशा सरकार ने 2016 में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक नई याचिका दायर कर 
परियोजना पर नए सिरे से विचार करने के लिए कहा, इस आधार पर कि ग्राम सभाओ ंने 
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2013 में अपने जनादेश को पूरी तरह से क्षेत्र में खनन को खारिज कर दिया था, जबकि 
निर्देश केव ल था उनके धार्मिक और सासं्कृति क अधिकारो ं पर प्रभाव पर विचार करें। 
सुप्रीम कोर्ट ने ओड़िशा सरकार की इस याचिका को खारिज कर दिया।

निष्कर्ष 
डोगंरिया कोधं न केव ल अपनी पहाड़ियो ंको बचान ेके लिए लड़ रहे हैं, जिसे वे मानत ेहैं कि 
उनके भगवान नियम राजा का घर ह,ै लेकिन वे जीवन के एक तरीके को बचान ेके लिए लड़ 
रहे हैं। नियमगिरि आदंोलन शोषक कॉर्पोर�ेट के खिलाफ एक जमीनी स्तर पर आदिवासियो ं
का आदंोलन ह।ै सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस बात को मान्यता देता ह ैकि प्रकृति  के साथ-साथ 
आदिवासियो ंके जीवन का एकीकृत तरीका ह।ै अदालत न ेग्राम सभा को एक वधैानिक, 
कानूनी इकाई के रूप में उसी रैंक पर माना ह,ै जसेै कि पर्यावरण मंत्रालय को। पाचंवी ं
अनुसूची राज्य पर स्वायत्तता और भूमि, जंगलो ंऔर संसाधनो ंपर लोगो ंके स्व-शासन को 
बनाए रखन ेके लिए एक संवधैानिक कर्तव्य की परिकल्पना करती ह।ै भारत में आदिवासी 
समुदाय गैर-आदिवासियो ं और सरकारी अधिकारियो ं के खिलाफ अपन े अधिकारो ं की 
रक्षा के लिए निरंतर संघर्ष में हैं। आजादी के बाद से, भारत के आदिवासी समुदायो ंको 
सशक्त बनान ेकी क्षमता वाले कई ऐतिहासिक कानून हैं, जसेै कि वन अधिकार अधिनियम 
(एफआरए) और पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्र ों पर विस्तार) अधिनियम (पेसा)। लेकिन 
यह दरु्भाग्यपूर्ण ह ैकि आदिवासी समुदायो ंके लिए मुख्य चितंा इन अधिनियमो ंके माध्यम से 
अपन ेअधिकारो ंकी सुरक्षा सुनिश्चित करने तक सीमित हो गई है।
इन ग्राम सभाओ ंकी सुनवाई को भारत के लोकतातं्रिक इतिहास में एक निर्णायक क्षण के 
रूप में सम्मानित किया गया है। इस देश के लोगो ंको अपनी राय व्यक्त करने के अपने 
अधिकार का प्रयोग करने की क्षमता दी गई थी। देश के आदिवासी जनता के अधिकारो ं
लिए तो एक लंबी अवधि अधंरेे में बीती ह,ै पर यह फैसला एक आशा की किरण के समान 
ह ैकि अभी तक सब कुछ नही ंलुटा ह ैऔर एक न एक दिन हम बस नाम के ही नही,ं बल्कि 
सचमुच के लोकतंत्र के तौर पर इस देश को चलता हुआ देख पाएंगे।  

आदिवासी जनजाति अधिकार मंच, नबरंगपुर17

नबरंगपुर जिला ओड़िशा का आदिवासी जिला ह।ै पूरा जिला पाचंवी ंअनुसूची के क्षेत्र में 
आता ह।ै राजधानी भुवनेश्वर से लगभग 700 किमी दूर छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा से सटा 
हुआ ह।ै जिले में 10 से अधिक जनजातिया ंनिवास करती हैं। ये लोग अपनी आजीविका 
के लिए खेती और वन उत्पादो ं पर निर्भर हैं। यहा ं आदिवासियो ं के साथ हिदूं, ईसाई, 
मुस्लिम अच्छी संख्या में हैं। जिले में बागं्लादेशी शरणार्थी भी हैं, जिन्हें कें द्र सरकार न े
बसाया था। नबरंगपुर मुख्यरूप से कृषि  प्रधान जिला ह।ै 90 प्रतिशत से अधिक आबादी 
अपनी आजीविका के लिए कृषि  पर आधारित ह।ै सिचंाई की सुविधा नही ंहोन ेसे किसान 

17. इस केस स्टडी के संकलन में अरुण सिंह का सहयोग रहा ह।ै
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बरसात पर ही निर्भर हैं। जिले में लोहा, क्लोराइड, अभ्रक, क़्वार्टज, हेमेटाइट, लिमोनाइट, 
ग्रेनाइट के प्रचुर भंडार हैं। जिले के आदिवासियो ंकी स्थिति राज्य के अन्य आदिवासियो ंसे 
कुछ भिन्न नही ंह,ै बल्कि यह जिला राज्य के सबसे गरीब जिलो ंकी सूची में ह।ै यहा ंकृषि  
मुख्य जीविका का साधन तो ह,ै लेकिन प्रकृति  भरोसे। अतिवृष्टि या सूखा दोनो ंस्थितियो ं
में खाद्य पदार्थ का संकट हो जाता ह।ै लोग भुखमरी की स्थिति में पहुंच जात ेहैं। इस जिले 
के आदिवासी संगठन पेसा कानून की जानकारी होन ेपर अब अपने संघर्षों को पेसा कानून 
के अतंर्गत जारी रखन ेकी कोशिश कर रहे हैं और इसी संघर्ष को आदिवासी जनजाति 
अधिकार मंच, नबरंगपुर जिले में आग ेबढ़ा रहा ह।ै
आदिवासी जनजाति अधिकार मंच का गठन 2009 में नबरंगपुर जिले के अमरकोट गावं 
में हुआ, जो नबरंगपुर जिले का ब्लॉक भी ह।ै वर्तमान समय में संगठन की अध्यक्ष हीरावती 
गौड़ हैं और उसके अन्य नेता चतरु सिहं नायक, विनाय ओनाथ, तलुसी गौड़ ह।ै सभी नेता 
40 वर्ष से कम उम्र के हैं।
संगठन की अध्यक्ष हीरावती गौड़ जनजाति अधिकार मंच के गठन से पहले दलित समाज 
संगठन में कार्यकर्ता थी।ं नबरंगपुर, मलकानगिरि और कोरापुट जिले में आदिवासियो ंकी 
जमीन गैर-आदिवासियो ंद्वारा कब्ज़ा की जा रही थी, उसके खिलाफ दलित समाज संगठन 
न ेआदंोलन किया, उस आदंोलन में हीरावती न ेमहत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी।

जमीन वापसी आदंोलन 
भारत और पाकिस्तान के साथ युद्ध के बाद बांग्लादेश के बहुत सारे शरणार्थी भारत 
पहुंचे। उन शरणार्थियो ंमें से कुछ को ओड़िशा के तीन जिलो ंनबरंगपुर, मलकानगिरि 
और कोरापुट में बसाया गया। शरणार्थियो ंके प्रत्येक परिवार को खेती के लिए 6 से 7 
एकड़ जमीन और घर बनाने के लिए आधा एकड़ से ज्यादा जमीन दी गई। सरकार ने 
उनके लिए तालाब, पूजाघर, स्कू ल, सामुदायिक भवन भी बना कर दिया। यह जमीन 
डी.एन.के (दण्डाकरण्य) सेटलमेंट के तहत सरकार ने दी थी। यह सभी जमीनें जंगल की 
थी।ं यह शरणार्थी बंगाल के खत्री ब्राहमण थे, जिनको सरकार ने एससी बना कर जमीन े
आवंटित की थी। इस समय इन शरणार्थियो ंके लगभग 2 लाख मतदाता हैं।
आदंोलन की शुरुआत 2000 में नबरंगपुर जिले के रायघर ब्लॉक से हुई। जब एक शरणार्थी 
किसान अपने तालाब और जमीन को लगातार बढ़ा रहा था। आदिवासियो ंन ेउस किसान 
को रोका और उससे कहा कि यह पेसा क्षेत्र ह,ै यहा ंआदिवासियो ंकी जमीन पर आप कब्ज़ा 
नही ंकर सकते, लेकिन किसान न ेउनकी बात नही ंसुनी, क्योंकि  उसे पुलिस और प्रशासन 
से मदद मिल रही थी। जिसके चलत ेउसन े25 एकड़ जमीन कब्जा कर ली। इस तरह की 
घटनाएं तीनो ंजिलो ंमें हो रही थी,ं जिसमें पुलिस और प्रशासन ने पैसा लेकर शरणार्थियो ं
को जमीन कब्जा करन ेकी छूट दे रखी थी। संगठन के पदाधिकारियो ंने संबंधित गावंो ंमें 
पेसा कानून में मिले जमीन वापसी के अधिकार को लेकर ग्राम सभाओ ंमें बठैकें  शुरू की। 
इन ग्राम सभाओ ंकी बठैको ंमें जमीन वापसी के अधिकार पर विस्तृत चर्चा करने के बाद 
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ग्राम सभाओ ंने जमीन वापस लेने का प्रस्ताव पारित करने का निर्णय लिया। प्रस्ताव पारित 
होने के बाद प्रस्ताव की प्रतिलिपि के साथ आदिवासियो ंन ेतसीलदार को ज्ञापन भी दिया, 
लेकिन कोई कार्यवाही नही ंहुई। तब गावं के लोगो ंन ेअपनी ग्राम सभा आयोजित की और 
ग्राम सभा में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुआ कि उनकी धान की फसल जो आदिवासियो ं
की जमीन पर ह,ै गावं के लोगो ंद्वारा काटी जायेगी। अक्टूबर 2000 में जब धान की फसल 
पक गई, तब 3 हज़ार आदिवासी हसिया लेकर धान काटन ेपहुंच गए। उसी समय पुलिस 
भी इसे रोकने पहुंची। आदिवासी ग्रामीणो ंन ेधान की कटाई शुरू कर दी और तब पुलिस न े
पहले हवाई फायरिंग की और उसके बाद आदिवासियो ंके ऊपर गोली चला दी। जिसमें 2 
आदिवासी किसान घटना स्थल पर ही शहीद हो गए और 25 लोग गंभीर रूप से घायल हो 
गए। उन घायलो ंमें से कुछ लोग अब मर चुके हैं और जो बचे हैं, वह विकलागं हो गए हैं।
इस घटना में पुलिस न े100 लोगो ंको गिरफ्तार किया और 500 अज्ञात लोगो ंपर मुकदमा 
किया। घटना के 15 दिन बाद रायघर ब्लॉक मुख्यालय पर 8 हजार महिलाओ ंन ेरैली की। 
पुलिस ने इस रैली में हीरावती सहित कई महिलाओ ंको जो नेतृत्व में थी, उनको गिरफ्तार 
करन ेका प्रयास किया। लेकिन वह सभी लोग जिन्हें पुलिस गिरफ्तार करना चाहती थी, रैली 
से बाहर निकल कर भूमिगत हो गये और 2003 के ओड़िशा पंचायत चुनाव तक भूमिगत 
रहे। 2003 के ओड़िशा पंचायत चुनाव में जिसमें रायघर ब्लॉक के सभी 26 पंचायतो ंसे 
सरपंच, वार्ड सदस्य, ब्लॉक समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य तथा रायघर ब्लॉक 
अध्यक्ष सभी संगठन के सदस्य चुने गए। 8 सरपंच, 6 ब्लॉक समिति सदस्य, 1 ब्लॉक 
अध्यक्ष और 4 जिला परिषद सदस्य जले से चुनाव जीत।े चुनाव बाद 2003 में सभी 8 
भूमिगत नेताओ ंहीरावती गौड़, गजबंध ुमाझी, कोयलसनाग, रामनाथ केव ट, जतिन राव 
गौड़, डब्लू गौड़, हीरा सिहं गौडं और श्रीवास्तव न ेकोर्ट में समर्पण कर दिया और बाद में 
जमानत पर छूट गए। अभी भी 15 लोगो ंके ऊपर मुकदमा सेशन कोर्ट में चल रहा ह।ै
इस आदंोलन के भय से तीनो ंजिलो ंके जिन-जिन शरणार्थियो ंन ेअवैध रूप से हज़ारो ंएकड़ 
ज़मीन कब्ज़ा कर ली थी, उस जमीन को छोड़ दिया।

शराब बंदी के लिए आदंोलन
नबरंगपुर जिला आदिवासी जिला ह,ै जिसमें 10 ब्लॉक हैं। इनमें 5 ब्लॉको ंझारीगावं, 
चंदा हाड़ी, डाब ूगावं, उमरकोट और रायघर में वैध और अवैध देशी शराब की भट्ठिया ं
हैं। 2018 में आदिवासी जनजाति अधिकार मंच ने उमरकोट गावं की ग्राम सभा (जंहा 
ब्लॉक मुख्यालय भी ह)ै में गावंो ंमें चल रही शराब भट्ठी को बंद करन ेके लिए पेसा कानून 
में मिले शराब पर नियंत्रण के अधिकार के अतंर्गत प्रस्ताव पारित कर निर्णय लिया कि गावं 
में चल रही शराब कि भट्ठियो ंको बंद करवाया जाये। उमरकोट गावं में चल रही शराब भट्ठी 
जो जिले की सबसे बड़ी भट्ठी भी ह,ै इसके चलत ेगावं में शराब पीने वालो ंकी संख्या बहुत 
ज्यादा हो गई ह;ै साथ ही साथ गावं के बगल से बहन ेवाली उमरली नदी में शराब की भट्ठी 
से जो गंदा पानी छोड़ा जाता ह,ै उससे नदी प्रदूषित हो गई ह।ै उसमें नहान ेसे लोगो ंके शरीर 
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में खुजली होती ह।ै भट्ठी बंद करन ेका ज्ञापन जब तहसीलदार को दिया गया तो तहसीलदार 
न ेउसे सरकारी भट्ठी होन ेका हवाला देकर बंद करन ेसे इंनकार कर दिया। 
आदिवासी जनजाति अधिकार मंच न े एक आरटीआई लगाई, जिसमें मागं किया कि 
नबरंगपुर जिले में देशी शराब की भट्ठियो ं की सूची संगठन को उपलब्ध कराई जाय। 
आरटीआई में जानकारी दी गई की जिले में कुल 6 भट्ठिया ंसरकारी हैं, जबकि संगठन 
द्वारा किये गये सर्वे में 38 भट्ठिया ंमिली हैं। झरिगावं, चंदहाडी, ड़ाबगुावं, रायघर, उमरकोट 
ब्लॉक में ज्यादा शराब भट्ठिया ंहोन ेसे लोग ज्यादा शराब पीत ेहैं। इसके खिलाफ अप्रैल 
2018 में 3 हज़ार महिलाओ ंन ेउमरकोट ब्लॉक मुख्यालय पर शराब भट्ठी (जो उमर कोट 
गावं में थी) को बंद करन ेके लिए रैली निकाली। 2 अक्टूबर 2019 को गाधँी जयंती पर 
5 हज़ार महिलाओ ं न े पुनः उमरकोट ब्लॉक मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन 
की खासियत थी कि सभी महिलाओ ंके हाथ में गाधंी का प्रतीक लाठी थी। आदिवासी 
जनजाति अधिकार मंच पेसा काननू का इस्तेमाल करते हुए दो स्तर पर कार्य कर रहा 
था- पेसा काननू में मिले अधिकारो ंकी जानकारी दे कर गावं सभाओ ंको जागरूक तथा 
संघर्ष के लिए तैयार कर रहा था, वही ँप्रशासन पर दबाव बनने के लिए रैली, धरना, 
प्रदर्शन और ज्ञापन भी दिया जा रहा था। 
इस प्रदर्शन के बाद एक प्रतिनिधि मंडल जिलाधिकारी से मिला। जिलाधिकारी न ेउन्हें 
आश्वासन दिया कि भट्ठी को जरूर बंद किया जायेगा; लेकिन एक कानूनी अड़चन थी कि 
सरकारी भट्ठी को बंद करन ेकी प्रक्रिया काफी लंबी ह,ै जिसमें काफी समय लग सकता ह ै
और जरूरी नही ंसरकार उसे बंद कर दे। इस मामले में जिलाधिकारी न ेगावं वालो ंका 
साथ दिया और शराब भट्ठी के पास एक जमीन खाली पड़ी थी। उसे आदिवासी बच्चों  के 
छात्रावास निर्माण के लिए आवंटित कर दिया। छात्रावास में 500 बच्चों  के ठहरन ेकी 
व्यवस्था होगी। छात्रावास का निर्माण प्रगति पर ह।ै अब क़ानूनी रूप से उस भट्ठी को हटाना 
पड़ेगा, क्योंकि  विद्यालय और छात्रावास के बगल में शराब की भट्ठी नही ंहो सकती।

फोरलेन सड़क निर्माण के विरोध में आदंोलन 
ओड़िशा के नबरंगपुर जिले में विशाखापटन्म से रायपुर फोरलेन (भारत माला परियोजना 
के अतंर्गत) सड़क निर्माण के सर्वे का कार्य चल रहा ह।ै यह सड़क ओड़िशा के नबरंगपुर 
जिले की नबरंगपुर, पापड़ा हाड़ी, डाबगूावं, उमरकोट, झारीगावं, रायघर तहसील से होकर 
गुजरेगी। पूरा जिला आदिवासी जिला ह।ै इन तहसीलो ंके आदिवासियो ंको इस परियोजना 
की जानकारी 2019 में अख़बार की खबर के माध्यम से हो गई थी, लेकिन सर्वे 2021 
में शुरू किया गया। सर्वे से पहले कोई जनसुनवाई भी प्रशासन द्वारा नही ंकी गई। इस 
परियोजना में तक़रीबन 6 हजार परिवार प्रभावित हो रहे ह।ै गावं सभाएं पेसा कानून के 
तहत सड़क के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर प्रशासन को दे रही हैं, लेकिन प्रशासन कोई भी 
बात मानने को तयैार नही ंह।ै इसमें जमीन का मुआवजा उन्हीं  आदिवासियो ंको मिलेगा, 
जिनके नाम जमीन के पट्टे हैं और जमीन उनके कब्जे में तो ह ैपर जमीन के पट्टे नही ंहैं, उस 
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पर उन्हें कोई मुआवजा नही ंमिलेगा। जंगल, चरागाह, बगीचा जो सामुदायिक जमीन ह,ै 
उसका भी मुआवजा उन्हें कुछ नही ंमिलेगा। जिन आदिवासियो ंके कब्जे में जमीन तो ह,ै 
लेकिन उसके पट्टे उन्हें नही ंमिले हैं, उनको कुछ भी नही ंमिलेगा। इसके खिलाफ आदिवासी 
जनजाति अधिकार मंच प्रभावित गावंो ंमें पेसा कानून के तहत पेसा ग्राम सभाओ ंकी बठैक 
कर अपने गावं की जमीन सड़क परियोजना में नही ंदेन ेका प्रस्ताव पारित कर रही ह ैऔर 
इसके खिलाफ एक ताकतवर जन आदंोलन की तयैारी संगठन द्वारा जोर-शोर से की जा 
रही ह।ै

प्रिएड़ी ग्राम सभा को सामुदायिक अधिकार की मान्यता, कंधमाल18 
ओड़िशा राज्य का कंधमाल एक आदिवासी बहुत जिला ह।ै जिले का पूरा क्षेत्र पाचंवी ं
अनुसूची के अतंर्गत आता ह।ै कंधमाल अपनी स्थानीय हल्दी के लिए प्रसिद्ध ह।ै इस 
जिले में खेती की जान ेवाली जवैिक हल्दी को कंधमाल हल्दी के नाम से जाना जाता ह।ै 
यह अपनी शुद्धता के लिए प्रसिद्ध हैं। जिले की 79 प्रतिशत भूमि क्षेत्र में घन ेजंगल हैं। 
यहा ंमात्र 12 प्रतिशत जमीन ही खेती योग्य ह।ै चावल यहा ंका मुख्य भोजन ह।ै कंधमाल 
जिला प्रकृति  का स्वर्ग कहा जाता ह।ै यहा ंबासं और बासं निर्माण कार्य काफी मशहूर ह।ै 
घन ेजंगलो ं से वन उपज अधिकार को प्राप्त करन ेके लिए कंधमाल जिले के एक गावं 
प्रिएड़ी न ेपेसा कानून और वनाधिकार अधिनियम 2006 का इस्तेमाल करत ेहुए अपने उस 
अधिकार को हासिल किया, जिसे उनके पूर्वजो ंसे कें द्र और राज्य सरकार न ेछीन लिया था। 
ओड़िशा के कंधमाल जिले में फिरीगंिया तहसील के क्राडीबाली ग्राम पंचायत का 
प्रिएड़ी एक राजस्व गावं है। इस प्रिएड़ी ग्राम सभा को 7 दिसंबर 2017 को तत्कालीन 
जिलाधिकारी भपूेंद्र सिहं पुनिया द्वारा सामदुायिक वनाधिकार स्वीकृति पत्र प्रदान किया 
गया।
सामुदायिक वन संपदा प्रबंधन कमेटी प्रिएड़ी के अध्यक्ष पूर्णचंद मालिक न ेअपने गावं के 
बारे में बात चीत करते हुए बताया कि प्रिएड़ी गावं के लोग 5 पीढ़ियो ंसे गावं में रहत ेआ 
रहे ह।ै गावं में कुल 27 घर हैं। 20 आदिवासी, 5 घर विधंाणी और 2 घर गोपालो ंके हैं। 
प्रिएड़ी गावं में बसन ेसे पहले हमारे पारंपारिक गावं की सीमा में स्थित एक क्षेत्र ह,ै जहा ं
हमारे पूर्वज रहत ेथ।े गावं चारो ंओर जंगलो ंसे घिरा ह।ै जंगल से शाल और सियाली के 
पत्ते, शाल का बीज, नपा कादंा, उडगी कादंा, सेबी कादंा, लयर कादंा तरह-तरह के साग 
कुकरमुत्ते, शहद, धपू, लोहबान, तरह-तरह के फल (आम, आवंला, हर्रे, बहेरा आदि) 
जड़ी-बटूी, जलान ेकी लकड़ी, कृषि  उपकरण और घर बनान ेके लिए लकड़ी बासं आदि 
पूर्वजो ंके समय से लात ेरहे हैं। खेती में झनुगा, मंडिया, कादंलु, जन्हा, कुलथी, कुएरी, मंूग, 
उड़द, धान, कल्का, भुट्टा, तिलहन आदि प्रचुर मात्रा में पैदा हो रहा था।
आजादी के बाद राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर पर वन अधिनियम लागू करके हमारे गावं के लोगो ं

18. इस केस स्टडी के संकलन में श्रीचरण बेहरा का सहयोग रहा है।
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को जंगल में प्रवेश और वन उपज लाने पर रोक लगा दी गई। गावं के लोगो ंके प्रवेश पर 
रोक लगान ेसे जंगल के संरक्षण और संवर्धन का नुकसान तो हुआ ही गावं का पारंपरिक 
अधिकार वन पर समाप्त हो गया। वन अधिनियम 2006 जब आया और 2008 में जब 
लागू हुआ तो ग्रामवासियो ंको एक उम्मीद जगी कि जंगल की सुरक्षा, संरक्षण और प्रबंधन 
के साथ-साथ सभी लोगो ंको वन उत्पाद का उपयोग करन ेका अधिकार पुनः मिल सकता 
ह,ै जिसे छीन लिया गया ह।ै

वन को गावं सभा के नियंत्रण में लेने की प्रकिया 
बातचीत को जारी रखत ेहुए उन्हों ने न ेबताया कि जंगल को ग्राम सभा के नियंत्रण में लेन े
के लिए प्रिएड़ी गावं के लोगो ंन ेसामुदायिक वन संपदा, सरक्षण एवं प्रबंधन कमेटी का 
गठन किया। कमेटी न ेसामुदायिक वन संपदा की स्थाई तौर पर तथा समानता के आधार 
पर संरक्षण और प्रबंधन की योजना को वन विभाग कार्यालय में प्रस्तुत करन ेके लिए जो 
प्रक्रिया अपनाई गई वह निम्नलिखित ह-ै

1.	 ग्राम सभा की बठैक के लिये ग्राम सभा के सदस्य को सूचना दी गई।
2.	 वन के साथ आदिवासियो ं के सहजीवन, आजीविका, परंपरा, संस्कृति , रीति-

रिवाज, प्रथा, अनुष्ठान, पारंपारिक ज्ञान और कौशल की चर्चा गावं सभा में की 
गई।

3.	 सामुदायिक वन क्षेत्र में पाई जान ेवाली जैव-विविधता की स्थिति का आकंलन।
4.	 सामुदायिक वन संपदा प्रबंधन कमेटी का गठन। 
5.	 जल सरंक्षण और प्रबंधन की विशेष जानकारी के लिए वन खंड अधिकारी के 

साथ बठैक करके ज्ञान जानकरी का आदान-प्रदान।
6.	 लघु वन उपज का उपयोग करन े के लिए पारंपरिक वैद्य, पारंपरिक मुखिया, 

चरवाहा, जैव-विविधता और पर्यावरण पर विशेष जानकरी रखन ेवाले व्यक्ति, 
संस्कृति  और प्रकृति  की पूजा करन ेवाले पुजारी के साथ चर्चा।

7.	 गावं के लोगो ंद्वारा अलग-अलग दलो ंमें बंट कर वन क्षेत्र का निरीक्षण करन ेके 
साथ-साथ वन प्राणियो ंके आवास स्थल, उनके आन-ेजान ेका रास्ता, संभावित 
आग की चपेट में आन ेवाला क्षेत्र, औषधीय पेड़ व लता, विभिन्न पक्षियो ंकी 
प्रजाति और उनके रहन ेका स्थान, वन प्राणियो ंद्वारा उपयोग में लाये जान ेवाली 
जल धाराओ ंकी पहचान, बासं की झाड़ियो ंकी गिनती, शिआली लता, आवंला 
आदि के वृक्षों  की गणना, जंगल की खाली जगह की निशानदेही का उल्लेख।

8.	 पेड़-पौधो ंके अनुसार जंगल का वर्गीकरण। 

9 सितम्बर 2016 को सामुदायिक वन संपदा प्रबंधन कमेटी ने वन प्रबंधन योजना ग्राम 
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सभा के सामने विचार के लिए प्रस्तुत की। ग्राम सभा ने योजना के संदर्भ में विस्तृत चर्चा 
की। चर्चा के बाद जो जरुरी संशोधन थ ेवह किए गये, फिर उसे ग्राम सभा द्वारा सर्वसहमति 
से पारित किया गया। इस प्रक्रिया को गावं सभा ने तीन माह में पूरा कर लिया। फिर इसको 
वन विभाग कार्यालय में प्रस्तुत किया गया। 

ग्राम सभा के निर्णय के अनुसार 15 लोगो ंकी वन संपदा प्रबंधन कमेटी गठित की गई। 
जिसमें पूर्णचंद मलिक अध्यक्ष, जेहेली कहर उपाध्यक्ष, रविदं्र कन्हर संपादक, विश्वामित्र 
कन्हर सह-संपादक चुन े गए। इसके अलावा काशिरा विधंाणी, ब्रह्मानंद मलिक, वामी 
कन्हर, शजीव कन्हर, संजय मलिक, टटी विधंाणी, निरमति कन्हर, नृपति कन्हर, भगवान 
मलिक, विबंाधर मलिक, विष्णुचरण मलिक सदस्य चुने गए। 15 सदस्यों  की कमेटी में 
10 पुरुष और 5 महिला शामिल की गई। इस 15 सदस्यों  की कमेटी को ग्राम सभा 
न ेसामुदायिक वन संपदा प्रबंधन योजना को वन विभाग कार्यालय में प्रस्तुत करन ेकी 
जिम्मेदारी सौपंी। 

सामदुायिक वन संपदा प्रबंधन कमेटी का कार्य निर्धारण 
1.	 ग्राम सभा की पूर्व अनुमति के अनुसार सभी दायित्वों  का निर्वहन करना। 
2.	 कमेटी द्वारा वन संपदा प्रबंधन योजना ग्राम सभा में प्रस्तुत करना और ग्राम सभा 

से अनुमोदन प्राप्त करना।
3.	 लघु वनोपज को बिक्री का मूल्य निर्धारण कारण। 
4.	 सामुदायिक वन संपदा प्रबंधन से होन ेवाली आय तथा सरकारी या गैर-सरकारी 

संस्था से मिलन ेवाली आय का प्रबंधन करना। 
5.	 ग्राम सभा के निर्देश और उद्देश्य के अनुसार कार्य करना। 
6.	 कार्य की प्रगति, संग्रहित फंड तथा सभी कार्यक्रम से ग्राम सभा को अवगत 

करना।
7.	 सामुदायिक वन संपदा संबंधित सभी कागजातो ं तथा रिकार्डो का रख-रखाव 

करना।
8.	 ग्राम सभा की ओर से सभी चिट्ठी-पत्री का लेन-देन करना।  
9.	 जैव-विविधता रजिस्ट्रर का रख-रखाव करना।
10.	कार्यक्रम संबंधित सभी फोटोग्राफ्स और कागजात ग्राम सभा में प्रस्तुत करना। 
11.	आर्थिक प्रबंधन के फैसले ग्राम सभा के अनुमोदन से कराना फिर कमेटी द्वारा 

क्रियान्यवन करना। 
12.	अध्यक्ष और संपादक के नाम से किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलना, पैसा 

निकालन ेसे पहले कमेटी की अनुमति लेना।
13.	बैंक पास बकु, चैक बकु तथा अन्य संबंधित कागजात कार्यालय में रखना।
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14.	आय तथा व्यय का ब्यौरा ग्राम सभा में रखना।
15.	जरुरत पड़न ेपर कोई भी फैसला ग्राम सभा द्वारा लेना। 

लघु वन उपज का संग्रह और प्रबंधन नियम 
वनाधिकार कमेटी के अध्यक्ष पूर्णचंद मलिक न ेबताया कि हमारे जंगल में शाल, शियाली 
लता, पियाशाल, मिगीअम्राहनु, बासं, डागाणाम्रहानु, काताम्रहान,ु हारसिगंार, चार, तेंदू, 
साडम्रहान,ु बले, इमली, आम, हरड, बेहडा, आवंला, अजंीर, पीपल, आदि वृक्ष और 
लतायें पाई जाती हैं। जंगलो ंमें हमें बासं शिआली पत्ता, धपू, शहद, पलुआ, कादा, साग, 
फल, सूखी लकड़ी, लोहबान, आवंला, हरड़, बहेरा, आदि वस्तुएं मिलती ह।ै लघु वनोपज 
संग्रह के लिए ग्राम सभा और कमेटी न ेनियन बनाये हैं जो निम्नवत हैं-

·	 जीविका निर्वाहन के लिए गावं के लोग पारंपारिक तरीके से वन उपज का उपयोग 
जसेै करत ेआ रहे थ,े वैसे ही करेंगे। जंगल की सुरक्षा, संरक्षण और प्रबंधन के 
लिए गावं के सभी लोगो ंका समान दायित्व होगा।

·	 गावं के लोगो ंतथा पारंपरिक रूप से निर्भर रहन ेवाले पड़ोसी गावंो ंके अलावा 
ग्राम सभा की अनुमति के बगैर दूसरा कोई भी जंगल से लघु वन उपज संग्रह 
नही ंकर सकता।  

·	 विभिन्न प्रकार के कादंा, जड़ी-बटूी संग्रह के उपरातं उनके कुछ भाग को मिट्टी में 
गाड़ दिया जयेगा, जो पुनः जनन के लिए सहायक होगा।

·	 आवंला, हर्रे और बहेड़ा फल पक कर पेड़ के नीचे गिरे ही भाग संग्रह किये 
जायेंगे। जरूरी होने पर पेड़ की डाल हिला कर या लट्ठ से धीरे-धीरे पीट कर नीचे 
गिरे फल बटोरे जायेंगे। डाल को काट कर फल संग्रह नही ंकिया जा सकता।

·	 बारिश के बारे में पूर्व सूचना पाने के लिए चिहंित की गई शतावरी लताओ ंकी 
शाखा, जड़, तना, फूल संग्रह नही ंकिया जायेगा। शतावरी से बरसात की पूर्व 
सूचना पारंपरिक तौर से मिलती ह।ै इसलिए इस लता को संपूर्ण सुरक्षा प्रदान 
की जाएंगी।

·	 महुआ बीनन ेके लिए पेड़ के नीचे पड़े सूखे पत्तों  को इक्कठा कर पेड़ से दूर जला 
दिया जाएगा और आग बझुन ेतक वहा ंरहना होगा। ज्यादा हवा चल रही हो तो 
आग नही ंजलाई जाएंगी।

·	 हर वर्ष सितम्बर (भादो) महीन ेमें जंगल में शिआली पत्तों  (पत्तल और दोना 
बनान ेके लिए) की स्थिति आकंी जाएंगी। इससे पहले व्यावसायिक उद्देश्य के 
लिए पत्ते तोड़े नही ंजायेंगे। कमेटी शिआली पत्तों  का आकलन करन ेके बाद ग्राम 
सभा को अवगत कराएगी। उसके बाद विक्रय निति निर्धारण जी जाएंगी, फिर 
बिक्री के उद्देश्य से शिआली पत्तों  का संग्रह किया जाएगा।           
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·	 वन्य जंतओु ंके रहन ेकी गुफा या निवास स्थान से उचित दूरी पर लघु वनोपज 
संग्रह किया जायेगा। 

·	 आग न लगा कर पौधो ंकी कटाई द्वारा तेंदू पत्ते को बढ़न ेदिया जायेगा। ग्राम 
सभा द्वारा पत्तों  का संग्रह किया जायेगा और बाद में बिक्री की जाएंगी।

·	 शिआली लत्ता को तीन वर्गों में बाटंा जायेगा-
•	 कम ऊंचाई वाला शीआली का पौधा। 
•	 मध्याम ऊंचाई वाले पेड़ में फैली शिआली लत्ता। 
•	 काफी ऊंचाई वाले पेड़ में फैली शिआली लत्ता, कम ऊंचाई वाली शिआली 

लत्ता का तना पाचं वर्ष में एक बार काटा जायेगा। 
·	 बासं पहली गाठं के ऊपर से काटा जायेगा, पुराना तथा सूखा बासं पहले काटा 

जायेगा।      

जल संरक्षण, सुरक्षा और प्रबंधन  
सामुदायिक वन संपदा प्रबंधन कमेटी जल संरक्षण के लिए सभी नालो,ं झरनो ं और 
तालाबो ंकी साल में दो बार सफाई और मरम्मत करेगी। जलाशयो ंके प्राकृति क ढाचंा को 
अप्राकृति क रूप से बदला नही ंजायेगा। जल के बारे में गावंो ंके बीच विवाद संबंधित गावंो ं
की गावं सभा विवाद का निपटारा करेगी। एक घटना का जिक्र करत ेहुए उन्हों ने बताया 
कि 9 अप्रैल 2017 को पड़ोसी गावं कंटापागंी की एक महिला और बंदलुी गावं का एक 
पुरुष महुआ बीनन ेके लिए अपने जंगल क्षेत्र में आग दी, जो प्रिएड़ी गावं के सामुदायिक 
जंगल क्षेत्र के श्रेकसरु पहाड़ तक पहुंच गई। इसके लिए प्रिएड़ी वन प्रबंधन कमेटी न ेउन 
दोनो ंको नोटिस जारी किया। गावं सभा की बठैक में दोनो ंलोग उपस्थित हुए। गावं सभा 
न ेसर्वसम्मति से महिला को 500 रूपये और पुरुष को 1000 रूपये जुर्माना लगाया। दोनो ं
लोगो ंन ेगावं सभा में जुर्माना जमा कर दिया।

श्रीचरण बेहरा बताते ह ैकि इस समय प्रिएड़ी गावं के लोग पूरी लगन से जंगल का संरक्षण 
और प्रबंधन कर रहे हैं। धीरे-धीरे जंगल अब पहले की स्थिति में पहुंच गया ह।ै जंगल के 
पुनर्जीवित हो जान े से पेड़ो ंऔर लताओ ंकी वृद्धि के साथ-साथ जीव, जंतओु,ं पक्षियो,ं 
कीट-पतंगो ंकी संख्या में भी वृद्धि हुई ह,ै जिससे जंगल का पारिस्थतिकी तंत्र काफी मजबतू 
हुआ ह।ै जंगल की सुरक्षा से गावं का कृषि  उत्पादन भी काफी बढ़ गया ह।ै पहले जो मिट्टी 
का कटाव होता था, अब उस पर भी नियंत्रण कर लिया गया ह।ै गावं के लोग जंगल और 
कृषि  उत्पादन से काफी खुश हैं, उनका जीवन पहले से बेहतर हुआ ह।ै
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2.
झारखंड 

 पेसा काननू के क्रियान्वयन की समीक्षा

 पेसा काननू के क्रियान्वयन में लगे जन संगठनो ंकी केस स्टडी- 

·	 गावं गणराज्य परिषद, कोल्हान 

·	 आदिवासी मूलवासी अस्तित्व रक्षा मंच, खूं टी-गुमला 

·	 संवाद, झारखण्ड 

·	 केन्द्री य जन संघर्ष समिति, लातेहार-गुमला

·	 पत्थलगड़ी आदंोलन, खंूटी 
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22 में से केवल सात प्रावधानो ंके भरोसे
-राजेश कुमार

 

पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्युल्ड एरियाज़ एक्ट (PESA), 1996 आदिवासियो ंके लिए सबसे 
महत्वपूर्ण कानून बन गया, क्योंकि  इसन ेभारतीय संविधान की पाचंवी ंअनुसूची क्षेत्र ों के 
आदिवासियो ं के लिए विशेष प्रावधान स्थापित किए हैं। अपन ेवास्तविक मायनो ंमें पेसा 
कानून ग्राम सभा में ‘ग्राम गणराज्य’ के स्व-शासन के माध्यम स ेलोकतातं्रिक प्रक्रिया में 
आदिवासियो ंकी स्थिति को काफी मज़बतू करता ह।ै यह आजीविका पर नियंत्रण रखन,े 
प्राकृति क संसाधनो ंकी रक्षा और प्रबंध करन ेऔर अपन ेपारंपरिक अधिकारो ंकी सुरक्षा 
करन ेके मामले में समुदायो ंको सक्षम बनाता ह।ै
आदिवासियो ंके कल्याण के लिए काम करने वाले समुदाय आधारित संगठन और स्वयंसेवी 
संस्थाओ ंने पेसा को अधिनियमित करने के लिए भारत सरकार पर दबाव बनाने में महत्वपूर्ण 
भूमिका निभाई। भूरिया समिति ने आदिवासी फ्रेंड ली एक्ट को अधिनियमित करने की 
अनुशंसा की और आदिवासी CBOs और NGOs के नेटवर्क  ने इसकी अनुशसाओ ं
के क्रियान्वयन के लिए लगातार समर्थन जटुाने का काम किया, जिसका नतीजा 1996 
में हासिल हुआ। इस सफलता के बावजदू, पेसा का क्रियान्वयन नही ंहुआ और बहुत से 
आदिवासी समुदाय अधिनियम की शक्तियो ंऔर प्रावधानो ं से बेखबर रहे। जबकि वही 
राज्य सरकारें इससे असहज हो गयी ंऔर इसके कुछ प्रावधानो ंको पलट देने का प्रयास 
करती रही।ं
यद्यपि पेसा कानून राज्य सरकारो ंके लिए अधिनियम की पुष्टि करने के मामले में अपनी 
अनुशंसाओ ंमें बिल्कु ल स्पष्ट ह।ै इसके बावजदू किसी राज्य ने इसको सही मायनो ंमें लागू 
नही ंकिया तथा कें द्रीय और राज्य स्तर पर अधिनियम के प्रावधानो ंकी व्याख्या के बीच 
बहुत असंगतिया ंहैं। स्थानीय समुदायो ंके लिए शासन के बदलाव के अधिनियम के रूप में 
पेसा की शुरूआत कर के बड़ा राजनीतिक प्रण लिया गया ह।ै वर्तमान में, राज्य–विशिष्ट 
पेसा के नियमो ंको दस पेसा राज्यों  में से सात ने नियम लागू किये ह।ै केव ल झारखंड, उड़ीसा 
और मध्य प्रदेश के पास नियम नही ंहैं।
झारखंड में जनजातीय आबादी कुल आबादी का 26.2 प्रतिशत ह।ै उनका संबंध 32 
जनजातीय समूहो ंसे ह।ै 2011 की जनगणना के अनुसार 91.7% जनजातीय आबादी 
ग्रामीण क्षेत्र ों में रहती ह।ै झारखंड के 24 जिलो ंमें से कुल 13 जिले पूर्ण एवं 3 जिले 
आशंिक रूप से पाचंवी ंअनुसूची क्षेत्र में आत ेहैं, जहा ंपेसा के प्रावधान लागू हैं। इसमें राज्य 
के 135 ब्लॉको ंमें 2,071 ग्राम पंचायतें शामिल हैं।
झारखंड में पेसा के अतंर्गत आने वाले जिले, ब्लॉक, ग्राम पंचायतें और गावं
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क्र. स. जनपद ब्लॉको की कुल 
संख्या

ग्राम पंचायतो ं
की कुल संख्या

गावंो ंकी 
कुल संख्या

1. राचंी 18 303 1326
2. खूं टी 6 86 758
3. गुमला 12 159 949
4. लोहरदगा 7 66 354
5. सिमडेगा 10 94 451
6. पश्चिमी सिहंभूम 18 216 1684
7. पूर्वी सिहंभूम 11 231 1764
8 सरायकेला-खरसावाँ 9 136 1191
9. दमुका 10 206 2930
10. जामताड़ा 6 118 1164
11. पाकुर 6 128 1251
12. लातेहार 9 115 773
13. साहेबगंज 9 166 1821
  योग 131 2024  16416
  पाचंवी ंअनसूुची क्षेत्र में आशंिक रूप से आने वाले 3 जिले
क्र.स. जनपद ब्लाको ंकी 

कुल संख्या
ग्राम पंचायतो ं
की कुल संख्या

गावंो ंकी 
कुल संख्या

14. गोड्डा 2 35  
15. गढ़वा 1 10  
16. पालामू 1 2  

योग 4 47
  कुल योग  135 2071 16416

पेसा अधिनियम को बने दो दशक से अधिक और झारखंड के अलग राज्य के रूप में 
अस्तित्व को 20 साल से ज्यादा का समय हो चुका ह,ै लेकिन पेसा के लिए राज्य–विशिष्ट 
नियम अभी तक नही ंबनाये गये हैं। झारखंड एक महत्वपूर्ण राज्य है, जहा ंजनजातीय 
भूमि अधिकारो ंको सुरक्षित करने के लिए कई अधिनियम मौजदू हैं। झारखंड ने अलग से 
पेसा अधिनियम पारित नही ंकिया ह,ै बल्कि पेसा के कुछ तत्वों  को झारखंड पंचायती राज 
अधिनियम 2001 में समाविष्ट करने का प्रयास किया ह।ै आश्चर्यजनक रूप से, झारखंड ने 
पेसा के 22 प्रावधानो ंमें से केव ल 7 को शामिल किया है और पंद्रह को गैर अनुसूचित  क्षेत्र ों 
के लिए पंचायत व्यवस्था के सामान्य प्रशासनिक कानूनो ंद्वारा बदल दिया ह।ै 
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राज्य का वन क्षेत्र बहुत विशाल है। जनजातीय और गैर–जनजातीय आबादी का बहुत 
बड़ा भाग अपनी आजीविका  और गुज़ारे के लिए वन क्षेत्र ों पर निर्भर ह।ै यह असीम 
खनिज संपदा का भी क्षेत्र ह,ै जो उद्योग के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। और यहा ंके लोगो ंका 
अपने घरो ंतथा रोज़ी–रोटी से बड़े पैमाने पर विस्थापन का इतिहास रहा ह।ै चंूकि राज्य 
ने पेसा के अतंर्गत उचित कानून नही ंबनाए हैं, इसलिए अधिकारिक प्रणाली ने पेसा का 
संचालन नही ंकिया है। इस तरह से एक संभावित रास्ता छीन लिया गया, जिसके माध्यम 
से स्थानीय जनजातीय आबादी अपने पारंपरिक अधिकारो ंका दावा कर पाती और अपने 
जीवन एंव आजीविका को प्रभावित करने वाले इस प्रकार के विकास हस्तक्षेपो ंमें अपनी 
बात रख पाती। 
राज्य में पिछले 25 सालो ं में पेसा कानून के क्रियान्वयन के लिए सरकार ने न केव ल 
आवश्यक नियम ही नही ंबनाए, बल्कि भूमि अधिग्रहण, एक्साइज़, वन उत्पाद, खदान 
और खनिज, कृषि  उत्पाद, बाज़ार और ऋण देने से संबंधित अपने कानूनो ंको पेसा के 
अनुपालन में संशोधित करने में भी नाकाम रही है।
नतीजे के तौर पर, जनजातीय लोग इन कानूनो ंका उचित लाभ नही ंउठा पा रहे हैं और 
स्थानीय स्व-शासन में संवैधानिक भूमिका निभाने के लिए संबंधित विभागो ंद्वारा ग्राम 
सभा के कार्यों को सुगम बनाने के लिए कोई कदम नही ंउठाए गए हैं। झारखंड में कुछ 
विकास और राजस्व/भूमि अधिग्रहण प्राधिकारी पेसा अधिनियम के प्रावधानो ंकी उपेक्षा 
कर रहे हैं और अन्य पंचायती राज संस्थानो ंऔर ग्राम सभाओ ंकी भूमिका को कमज़ोर 
कर रहे हैं। 
पंचायतो ंके प्रावधानो ंका (अनुसूचित क्षेत्र ों पर विस्तार) अधिनियम {पेसा अधिनियम} 
संविधान (73वें संशोधन) के प्रावधानो ं का विस्तार है। प्रावधान आवश्यक बनाते हैं 
कि जल, भूमि, खनिज या अन्य सामुदायिक संसाधनो ंका उपयोग करने की राज्य की 
योजना चाहे जो भी हो, अपनी ग्राम सभाओ ंके माध्यम से समुदाय से विचार विमर्श किया 
जाना चाहिए। भारतीय संविधान की पाचंवी ं अनुसूची अनुसूचित क्षेत्र ों में ‘शातंि और 
संतोषजनक शासन’ की न्यूनतम गारंटी देती है। अभी तक कार्यपालिका ने भी इन मुद्दों  
को पूरी तरह दरकिनार कर रखा है। मिसाल के तौर पर, अपनी बस्ती के अंदर मौजूद 
प्राकृति क संसाधनो ंका प्रबंधन करने के मामले में ग्राम सभाओ ंकी भूमिका पर बहुत कम 
स्पष्टता है। योजना आयोग ने अपनी रिपोर्ट19 में टिप्पणी करते हुए कहा है कि “स्व-शासन 
के कानूनो ंऔर संसाधनो ंको नियंत्रित करने के लिए विभिन्न विभागो ंको शक्ति प्रदान 
करने वाले वर्तमान नियमो ंमें नीतिगत खामिया ंहैं। इसके अतिरिक्त, ऐसे कई दूसरे कार्य 
हैं जिनकी (पेसा के प्रावधानो ं के अनुसार) व्यवस्था स्वं य पंचायतो ंको करनी चाहिए। 
आधुनिक राज्य और इसकी वैधानिक प्रणाली भूमि स्वामित्व के ऐसे पारंपरिक अधिकारो ं
को मान्यता नही ंदेती जो आदिवासी समुदाय में कमोबेश लिखित रूप में नही ंहैं। इसलिए, 

19. http://planningcommission.nic.in/reports/sereport/ser/ser_pesa.
pdf
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अगर जनजातीय समुदाय पारंपरिक तरीके से अपन ेअधिकारो ंका प्रयोग नही ंकर सकता है 
तो ग्राम सभा द्वारा भूमि संसाधनो ंके प्रबंधन के लिए पसेा में किए गए प्रावधान के पीछे की 
भावना पराजित हो जाती ह।ै इसी तरह का टकराव जल संसाधनो ंके स्वामित्व के अधिकार 
के मामले में भी होता ह।ै गावं के अधिकाशं तालाब या तो समुदाय की भूमि पर या राजस्व या 
वन भूमि पर हैं। वर्तमान परिस्थितियो ंमें स्थानीय लोगो ंको इन तालाबो ंका इस्तेमाल करने से 
रोक दिया जाता ह ैया रुकावट डाली जाती ह।ै इस तरह स्वामित्व अधिकारो ंका थोड़ा बहुत 
अतिक्रमण होता रहता है और ऐसे मुद्दों  पर स्पष्टता केव ल तभी मुमकिन ह ैजब भारतीय 
वन अधिनियम और अन्य संबंधित अधिनियमो ंको पसेा के प्रावधानो ंके अनुरूप संशोधित 
किया जाए।’’ विशेषज्ञों  का कहना ह ैकि निर्णय लेन ेकी प्रणाली में जनजातीय आबादी की 
भागीदारी बहुत कम है।
पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्र ों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 (पेसा) भारत के 
अनुसूचित  क्षेत्र ों में रहने वाले आदिवासियो ंके लिए जनजातीय स्व-शासन को सुनिश्चित 
करने के मकसद से वजदू में आया था। पेसा कानून निर्णय लेने की प्रक्रिया की पारंपरिक 
व्यवस्था को मान्यता देता ह ैऔर जनता के स्व-शासन के पक्ष में है। झारखंड में आदिवासियो ं
की अपनी स्व-शासन प्रणाली ह,ै जो जाति व्यवस्था के विपरीत गैर–पदानुक्रमिक ह।ै स्व-
शासन की बनुियादी इकाई के रूप में प्रत्येक जनजातीय गावं में एक ग्राम सभा है। हालाकंि, 
अलग-अलग जनजातियो ंमें नाम अलग हैं, लेकिन झारखंड के विभिन्न आदिवासी समूहो ं
की संरचना में बहुत समानताएं हैं। इस पारंपरिक व्यवस्था में बहुत सी खामियो ंके बावजूद 
स्व-शासन व्यवस्था आदिवासी समुदायो ंको अपने फैसले खुद करने में मदद करती ह।ै गैर–
आदिवासी क्षेत्र ों को ध्यान में रखते हुए बनाए गए कई अधिनियमो ंऔर नीतियो ंके समावेश 
से अब यह पारंपरिक व्यवस्था कमज़ोर कर दी गई ह।ै औद्योगीकरण, आदिवासियो ंके 
विस्थापन और शहरीकरण द्वारा इसमें और बिगाड़ पैदा कर दिया गया ह।ै 
यह पारंपरिक व्यवस्थाएं अब शहरो ंसे दूर केव ल गावंो ंमें दिखाई देती हैं। उन गावंो ंमें भी 
यह त्योहारो ंऔर शिकारो ंसे संबंधित मामलो ंतक सीमित रह गई हैं। पेसा निर्णय करने 
के पारंपरिक तरीको ंको मान्यता देता ह ैऔर लोगो ंके लिए स्व-शासन का समर्थन करता 
ह।ै पेसा के अक्षरशः लागू न होने की वजह से झारखंड के जनजातीय क्षेत्र में स्व-शासन 
व्यवस्था को यह फिर से जीवित और मज़बतू करने में नाकाम हो गया। यह पारंपरिक 
शासन व्यवस्था की खामियो ंके सुधार का अवसर भी पैदा कर सकता था तथा इसे और 
ज्यादा लिगं–समावेशी और लोकतातं्रिक समाविष्ट बना सकता था।
झारखंड के आदिवासी क्षेत्र ों में रहने वाले आदिवासियो ंको पेसा के विशेष अधिकारो ंके 
रूप में जो मिलना चाहिए था उसकी तुलना में आशंिक रूप से ही मिल पाया है। झारखंड 
के आदिवासी क्षेत्र ों में पेसा के आशंिक क्रियान्वयन ने स्व-शासन को और बदतर कर दिया 
है। स्पष्टता की कमी, वैधानिक दरु्बलता, नौकरशाही की उदासीनता, राजनीतिक इच्छा-
शक्ति के अभाव, शक्ति के पदानुक्रम में बदलाव के प्रतिरोध के कारण पेसा योगदान 
नही ंकर पाया है।
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संविधान के 73वें संशोधन और पेसा का उद्देश्य कें द्र और राज्य सरकारो ंकी शक्ति को 
विकें द्रीकृत करना और इसे स्वतंत्र और आत्म–निर्भर स्थानीय स्व-शासन के लिए स्थानीय 
शासन प्रणाली के हाथो ंमें सौपं देना था। लेकिन पेसा झारखंड में अपने उद्देश्यों  को प्राप्त 
करने में नाकाम हो गया, क्योंकि  पेसा को लागू करने के लिए राज्य ने अपने राज्य कानूनो ं
को अब तक तयैार नही ं किया ह।ै योजना निर्माण के विभिन्न चरणो ंके दौरान और कई 
कार्यक्रमो ंको लागू करते हुए झारखंड में ग्राम सभा के प्रस्तावो ंको नज़रअदंाज़ कर दिया 
गया है। वास्तव में विभिन्न विकास योजनाओ ंको चर्चा के लिए, बिना किसी बठैक और 
निर्णय के जाचं संस्था के रूप में ग्राम सभा द्वारा कागज़ पर अनुमोदित किया जा रहा ह।ै 
मुश्किल से ही ग्राम सभा की कोई नियमित बैठक होती है।
राजनीतिक उदासीनता, कॉर्पोर�ेट हित और लोगो ंमें जानकारी के अभाव के कारण झारखंड 
में पेसा स्व-शासन की भावना का साथ नही ंदे पा रहा ह।ै विकास के साथ जनजातियो ंकी 
स्थिति सकारात्मक दिशा में नही ंबदली ह,ै जिसकी आशा पेसा के लागू होने के बाद की 
जाती थी; खासकर झारखंड में प्राकृति क संसाधनो ं(जल, जंगल और जमीन) के संरक्षण 
के मामले में। 

झारखंड में पेसा का वैधानिक ढाचंा
73वें संशोधन और कें द्रीय पेसा अधिनियम, 1996 के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धान्तों  में से 
एक ग्राम सभा को विशिष्ट शक्तियो ंऔर कार्यों का अधिकार प्रदान करना ह,ै ताकि इसे 
जनजातियो ंकी अनोखी पहचान, संस्कृति  और परंपराओ ंके अनुरूप गावं का आर्थिक और 
सामाजिक विकास करने में सक्षम बनाया जाए। पेसा अधिनियम ग्राम सभा को पूर्ण शक्ति 
प्रदान करता ह,ै जबकि राज्य विधान मंडल ने पंचायतो ंऔर ग्राम सभाओ ंके सुचारू रूप से 
काम करने को सुनिश्चित करने के लिए परामर्शी भूमिका दी ह।ै ग्राम सभा को दी गई शक्ति 
में उच्च स्तर से कटौती नही ंकी जा सकती और उसमें पूरी आज़ादी होगी। ग्राम सभा को 
निम्न शक्तिया ंऔर कार्य सौपंे गए हैं-

•	 जनजातीय समुदाय के पारंपरिक विश्वास, संस्कृति  की रक्षा करना।
•	 स्थानीय विवादो ंका निपटारा करना।
•	 भूमि हस्तानातंरण को रोकना।
•	 जनजातीय समुदायो ंकी सार्वजनिक संपत्तियो ंकी उनकी परंपराओ ंके आधार 

पर सुरक्षा और प्रबंधन करना।
•	 ग्राम बाज़ारो ंका प्रबंधन करना।
•	 शराब के उत्पादन, वितरण और प्रतिबंध को नियंत्रित करने का अधिकार।
•	 ऋण देने पर नियंत्रण करना।
•	 अनुसूचित  जनजातियो ंके संबंधित कोई अन्य अधिकार।

कें द्रीय पेसा 1996 में प्रतिपादित बनुियादी सिद्धान्तों  की पृष्ठिभूमि में ग्राम सभा के 
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सशक्तीकरण के ताल्लुक से, यहा ंविभिन्न मौजदूा प्रावधानो ंऔर नियमो ंका मूल्यांकन करने 
का प्रयास किया गया ह,ै जो झारखंड में पेसा के सिद्धान्तों  का अनुपालन या खंडन करते हैं।

राज्यपाल20 और जनजातीय सलाहकार परिषद की भमूिका21

संविधान के अनुसार किसी राज्य का राज्यपाल अनुसूचित क्षेत्र ों में शातंि और संतोषजनक 
शासन का वास्तविक रखवाला है। इसके विपरीत, विगत 21 सालो ंमें झारखंड के प्रभारी 
कई राज्यपालो ंने जनजातियो ंके मामलो ंमें पड़ने से परहेज़ किया है; खासकर अनुसूचित  
क्षेत्र ों की समस्याओ ंऔर चितंाओ ंसे संबंधित मामलो ंमें। पाचंवी ंअनुसूची के अधिनियम 
राज्य के राज्यपाल को जनजातीय आबादी के हितो ंकी रक्षा करने की शक्ति प्रदान करते 
हैं, जिसमें संसद या विधान मंडल द्वारा बनाए गए कानूनो ंकी पड़ताल करना और अन्य 
चीज़ों  के साथ-साथ जनजातियो ंके पारंपरिक कानून, सामाजिक और धार्मिक प्रथाओ ंके 
हितो ंको ध्यान में रखते हुए उसके अनुरूप अंकुश लगाना या अनुमति प्रदान करना शामिल 
है। कई अधिकार सक्रियतावादी कहते हैं कि राज्यपाल ने पाचंवी ं अनुसूची के प्रावधानो ं
और पेसा को अक्षरशः लागू करने के लिए अपनी शक्तियो ंका प्रयोग कभी नही ंकिया। 
उन्हों ने लगातार यहा ंतक शिकायत की है कि एक भी ऐसी मिसाल नही ंहै, जहा ंराज्यपालो ं
ने हस्तक्षेप के लिए दी गई अर्ज़ियो ंपर कोई प्रतिक्रिया दी हो। जनजातीय लोगो ंकी हालत 
के बारे में राज्यपाल अपने तौर पर अनजान बने रहे हैं। यहा ंतक कि पाचंवी ंअनुसूची 
के पैरा-3 के अंतर्गत अनुसूचित  क्षेत्र ों के प्रशासन के संबंध में राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति 
को अनिवार्य वार्षिक रिपोर्टें तक नियमित रूप से नही ंभेजी गई हैं। उनमें भी प्रशासन 

20. अनुच्छेद 244(1) पाचंवी ंअनुसूची धारा 3, अनुसूचित क्षेत्र ों के बारे में राज्यपाल द्वारा 
राष्ट्रपति को भेजी जाने वाली रिपोर्ट– जिन राज्यों  में अनुसूचित क्षेत्र हैं, उनमें से प्रत्येक राज्य 
का राज्यपाल वार्षिक या जब कभी राष्ट्रपति द्वारा मागंी जाए उस राज्य के अनुसूचित क्षेत्र ों के 
प्रशासन के संबंध में रिपोर्ट भेजेगा और संघ की कार्यपालन शक्ति उक्त क्षेत्र ों के प्रशासन के 
लिए राज्य को दिशा-निर्देश देने के लिए प्रसारित करेगी। राज्यपाल अनुसूचित क्षेत्र में शातंि और 
संतोषजनक शासन के लिए पैरा- 5(2) के अतंर्गत एसटी के सदस्यों  द्वारा या उनके बीच भूमि 
हस्तानातंरण पर प्रतिबंध या रोक लगाने {(उप धारा(a)} और ऐसे क्षेत्र में एसटी के सदस्यों  को 
भूमि के पट्टे को नियंत्रित करने {उप–धारा (b)} और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों  को उधार 
देने के कारोबार {उप–धारा (c)} को नियंत्रित करने के नियम भी बना सकता है।
21. पाचंवी ंअनुसूची का पैरा- 5 किसी भी राज्य में जहा ंजनजातीय क्षेत्र हैं, वहा ंजनजातीय 
सलाहकार परिषद (TAC) स्थापित करने का प्रावधान करता है– अनुसूचित क्षेत्र ों वाले राज्यों  
में जनजातीय सलाहकार परिषद की स्थापना की जानी है। भारत के राष्ट्रपति ऐसे राज्य में भी 
टीएसी के गठन का निर्देश जारी कर सकता है, जिसमें अनुसूचित क्षेत्र नही ंह,ै लेकिन अनूसूचित 
जनजातिया ंहैं। टीएसी में बीस से अधिक सदस्य शामिल नही ंहोगंे, जिनमें से तीन चौथाई राज्य 
की विधान सभा में एसटी के प्रतिनिधियो ंमें से होने हैं। टीएसी की भूमिका राज्य सरकार को 
राज्य में अनूसूचित जनजातियो ंके कल्याण और तरक्की से संबंधित मामलो ंमें सलाह देना ह।ै
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के ज़रूरी मुद्दों  के उल्लेख के बिना, अधिकाशंतः विभागीय कार्यक्रमो ंके पुराने विवरण 
शामिल होते हैं, जो पाचंवी ंअनुसूची का मुख्य विषय है। कई विशेषज्ञ समूहो ंने आनुशंसा 
की है कि पाचंवी ंअनुसूची क्षेत्र ों के प्रशासन के बारे में राज्यपाल की वार्षिक रिपोर्ट व्यापक 
होनी चाहिए और उसमें शासन के सभी पहलुओ,ं खासकर पेसा के प्रावधानो ंको कवर 
किया जाना चाहिए।
पेसा अधिनियम सुझाव देता है कि राज्यपाल और जनजातीय सलाहकार परिषद को 
नियमो ंकी सुसंगत रचना का पालन और जनजातीय कल्याण के लिए काम करना चाहिए 
और उनके स्व-शासन को महत्व देना चाहिए। यद्यपि, जनजातीय कानून का आधार होने 
के नाते पेसा को शक्तिशाली अधिनियमो ंमें से एक माना जाता है। फिर भी बहुत सी 
समस्याएं और सीमाएं पेसा अधिनियम के प्रावधानो ंके प्रभावी क्रियान्वयन में दिक्कत पैदा 
कर रही हैं। ग्राम सभाओ ंके स्थानीय विकास और संसाधनो ंके खुद से संचालित करने के 
लिए सशक्तीकरण द्वारा पेसा को पाचंवी ंअनुसूची क्षेत्र ों को आत्म निर्भर बनाने के लिए 
अधिनियमित किया गया था। 
जहा ंतक जनजातीय सलाहकार परिषद (TAC) का संबंध ह,ै इसकी बठैक कभी नियमित 
रूप से नही ंहोती ह ैऔर अपनी स्थापना से ही टीएसी जनजातियो ंके किसी काम की नही ंह।ै 
यह केव ल परामर्शी निकाय है, जिसके पास बहुत कम या बिल्कु ल भी शक्ति नही ंह।ै यहा ं
इस बात का ज़िक्र करना अहम होगा कि झारखंड टीएसी की पिछली बठैक जून 2021 में 
हुई थी, जहा ंइसके सदस्यों  द्वारा पेसा के क्रियान्वयन के संबंध में न कोई चर्चा की गई या 
सुझाव दिया गया। बठैक के बाद टीएसी के पदेन चेयरमैन के रूप में मुख्यमंत्री ने कहा कि 
राज्य में विगत 20 सालो ंसे टीएसी के नियम नही ंबनाए गए थ।े वर्तमान सरकार ने इसके 
नियम बनाए और सदस्यों  का उचित तरीके से नामाकंन किया।
झारखंड में राज्यपाल और टीएसी दोनो ं जनजातीय क्षेत्र ों में अनुसूचित जनजातियो ं के 
अधिकारो ंसे संबंधित अपनी संवैधानिक ज़िम्मेदारियो ंमें नाकाम रहे हैं या उसकी उपेक्षा की 
ह,ै बावजदू इसके कि पाचंवी ं अनुसूची के क्षेत्र ों के संबंध में उनको कुछ विशेष शक्तिया ं
प्राप्त थी।ं उन्हों ने पेसा के प्रभावी क्रियान्वयन में बहुत कम या बिल्कु ल भी दिलचस्पी नही ं
दिखाई ह।ै 

भमूि हस्तानातंरण की रोकथाम
झारखंड में कई अधिनियम हैं, जो वहा ंके आदिवासियो ंके भूमि अधिकारो ंकी रक्षा करते 
हैं। इनमें छोटा नागपुर टीनैंसी एक्ट, 1908 (CNT) और संथाल परगना टीनैंसी एक्ट, 
1949 (SPT) दो मज़बतू काश्तकारी कानून हैं, जो झारखंड के अलग-अलग क्षेत्र ों में 
लागू हैं। यह अधिनियम संथाल परगना और छोटा नागपुर क्षेत्र में आदिवासी समुदाय की 
भूमि गैर-आदिवासियो ंद्वारा लिए जाने के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता ह।ै एसपीटी एक्ट 
और सीएनटी एक्ट के अतंर्गत उपायकु्त आदिवासी समुदाय की भूमि का प्रबंधक या रक्षक 
ह ैऔर विवादग्रस्त पक्षों  द्वारा निर्दिष्ट किए जाने पर अधिनियम के अतंर्गत सभी विवाद 
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उपायकु्त के पास आते हैं। विवादग्रस्त पक्षों  को पहले विभिन्न पारंपरिक शासन प्रणालियो ं
के अतंर्गत विवाद को हल करने का प्रयास करना होता है।
भूमि हस्तानातंरण की रोकथाम के मामले पर विचार करें तो दोनो ंअधिनियम राज्य पेसा 
से कुछ अनुकूलता में हैं, हालाकंि कुछ अंतर भी हैं। राज्य का झारखंड पंचायती राज 
अधिनियम, 2001 प्रावधान करता है कि “जिला परिषद जैसा कि राज्य द्वारा निर्धारित 
किया जा सकता है, किसी आदिवासी की हस्तानातंरित भूमि को बहाल कराने का ज़िम्मेदार 
होगा, जबकि एसपीटी और सीएनटी के अंतर्गत यह शक्ति उपायुक्त को दी गई है।
इसके अलावा, झारखंड पंचायती राज अधिनियम (जपेीआरए) ने अनुसूचित  क्षेत्र में 
भूमि हस्तानातंरण की रोकथाम के संबंध में कोई विशेष प्रावधान नही ंकिया ह।ै जपेीआरए 
अधिनियम केव ल यह उल्लेख करता ह ैकि “नियमो ंके अधीन, जसैा कि राज्य द्वारा समय-
समय पर निर्धारित किया जा सकता ह ैऔर निधि की उपलब्धता के एतबार से जिला परिषद 
77(A)(xxiii) (i) में किसी आदिवासी की गैर–कानूनी तरीके से हस्तानातंरित भूमि को 
बहाल करान ेके कार्य को अजंाम देगा ….।”
जहा ंतक वन अधिकार अधिनियम, 2006 का मामला ह,ै बहुत से प्रावधान आपस में 
जुड़े हुए हैं। पेसा भारत के अनुसूचित क्षेत्र ों में रहने वालो ंके लिए जनजातीय स्व-शासन 
सुनिश्चित करने पर फोकस (कें द्रित) करता ह ैऔर वन अधिकार अधिनियम (FRA) 
जनजातियो ंके लिए भूमि के स्वामित्व या वनवासियो ंके जीवन और आजीविका की रक्षा 
करता ह।ै दूसरे शब्दों  में, जनजातीय स्व-शासन वन उत्पाद का प्रभावी रूप से प्रबंधन करने 
और अपनी ग्राम पंचायतो ंके अदंर मौजदू प्राकृति क संसाधनो ंके नियोजन और प्रबंधन 
की अनुमति देगा। यह केव ल प्राकृति क संसाधनो ंके प्रबंधन तक मार्ग दर्शन नही ंकरेगा, 
बल्कि स्थानीय क्षेत्र में खदानो ंऔर लघु खनिजो ंपर नियंत्रण के साथ कृषि  और भूमि भी 
जनजातियो ंके नियंत्रण में आ जाएंगी।

शराब का उत्पादन, वितरण और उपयोग पर नियंत्रण या प्रतिबंधित करने का 
अधिकार 
कें द्रीय पेसा के अनुसार, उचित स्तर पर ग्राम सभा और पंचायत किसी तरह के मादक 
पदार्थ की बिक्री और उपभोग को प्रतिबंधित करने, विनियमित करने या रोकथाम करने 
को बाध्य कर सकती है। हालाकंि, जेपीआरए में मादक पदार्थों के मामले में कोई प्रावधान 
शामिल नही ं है। केव ल जिला परिषद में समाज कल्याण के कार्यों में इसका उल्लेख 
“अंधविश्वास, नशा, अस्पृश्यता और अन्य के खिलाफ अभियान” के रूप में किया गया 
है। इस मामले में वास्तविक शक्तिया ंसरकार के पास हैं। बिहार एंड ओड़िशा ओपियम 
स्मोकिग अधिनियम, 1928 राज्य द्वारा निर्धारित किसी प्राधिकारी द्वारा अफीम पीने 
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वालो ंका पंजीकरण करने और अफीम पीने वालो ंका रजिस्टर तैयार करने का प्रावधान 
करता है। इसी तरह से बिहार एंड ओड़िशा एक्साइज़ अधिनियम, 1915 मादक पदार्थों 
के उत्पादन, अधिपत्य और बिक्री के मामले में लाइसेंस प्रदान करने के सभी अधिकार 
जिला कलेक्टर को देता है।
इसके अलावा, राज्य में मादक पदार्थों के आयात, निर्यात और आवागमन को नियंत्रित करने 
का कर्त्तव्य राज्य का ह।ै इस प्रकार राज्य के अधिकारियो ंको मादक पदार्थों की बिक्री और 
उपभोग पर समस्त नियंत्रण प्राप्त ह।ै हालाकंि, अधिनियम मादक पदार्थों के बिना लाइसेंस 
निर्माण के बारे सूचना देन े की ज़िम्मेदारी पंचायतो ं पर डालता ह,ै लेकिन ऐसे गुनहगार 
व्यक्तियो ंके खिलाफ करवाई राज्य के अधिकारियो ंद्वारा की जाएंगी। झारखंड के अनुसूचित 
क्षेत्र ों में यह अधिकार प्रभाव वाले क्षेत्र की बनुियाद पर ग्राम सभा के साथ-साथ उचित स्तर 
पर पंचायत (PAL) को दिए जाने की ज़रूरत ह।ै बिहार एंड ओड़िशा एक्साइज़ एक्ट, 
1915 को संशोधन अधिनियम के माध्यम से नवीनीकृत किए जाने की आवश्यकता ह।ै

ऋण देने पर नियंत्रण की कवायद
कें द्रीय पेसा अनिवार्य बनाता ह ैकि “राज्य विधान मंडल सुनिश्चित करेगा कि उचित स्तर 
पर पंचायतो ं(PAL) और ग्राम सभा को अनुसूचित  जनजातियो ंको कर्ज देने पर नियंत्रण 
के लिए खासतौर से शक्ति प्रदान की गई ह”ै {धारा 4(m)(v)}। जपेीआरए में कर्ज देने 
पर अकुंश लगाने के लिए कोई प्रावधान नही ंह।ै दूसरे शब्दों  में यह अधिकार ग्राम सभा या 
उचित स्तर पर पंचायत (PAL) को नही ंदिया गया है।
झारखंड में अनुकूलित बिहार मनी लेंडर्स एक्ट, 1974 ग्राम सभा या पीएएल को क्रमशः 
उनके अधिकार क्षेत्र ों में कर्ज देने और अनुसूचित  क्षेत्र ों में प्रचालन करने वाले साहूकारो ंपर 
अकुंश लगाने की भूमिका को परिभाषित नही ंकरता ह।ै अधिनियम के अतंर्गत, आवेदन 
प्राप्त करने, पंजीकरण शुल्क की वसूली और साहूकारो ंको पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदान 
करने का काम अचंल अधिकारी को या राज्य सरकार द्वारा नियकु्त ऐसे ही अन्य अधिकारी 
को सौपंा गया है। पेसा अधिनियम के आरंभ के बाद बिहार मनी लेंडर्स अधिनियम, 1974 
में कोई संशोधन नही ंकिया गया ह,ै जबकि यह समय की मागं थी। 

लघु वन उत्पाद का स्वामित्व
लघु वन उत्पाद के मामले में कें द्रीय पेसा ग्राम सभा और पीएएल द्वारा एमएफपी के 
“स्वामित्व” के लिए प्रावधान करता है। इसका पूरी तरह उल्लंघन करते हुए जपेीआरए 
अधिनियम इसके स्वामित्व के बारे में बात नही ंकरता। इसके बजाय, लघु वन उत्पादो ं
के प्रबंधन, वसूली, भंडारण और क्रय–विक्रय के सभी अधिकार त्रिस्तरीय पंचायती राज 
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संस्थाओ ंको प्रदान करता ह।ै इसके अलावा, यह कार्य पीआरआई के सामान्य कार्यों के 
तहत सूचीबद्ध ह,ै जो राज्य द्वारा निर्धारित शर्तों और ग्राम पंचायत के पास उपलब्ध धन 
के अधीन हैं। ग्राम सभा के साथ-साथ उचित स्तर पर पंचायत के स्वामित्व का सबसे 
महत्वपूर्ण पहलू छूटा हआ है, जो पेसा का पूरी तरह से उल्लंघन ह।ै
बिहार वन उत्पाद (व्यापार नियंत्रण) अधिनियम, 1984 (झारखंड में लागू) कुछ निश्चित 
वन उत्पादो ंके व्यापार में राज्य का एकाधिकार निर्मित करता है। अधिनिमय के आधार 
पर, राज्य सरकार अपने नाम पर वन उत्पाद को बेचने और व्यापार करने का काम करने 
के लिए एजेंट नियुक्त कर सकती है। यहा ं इस बात का उल्लेख करना उचित है कि 
जनजातीय सहकारियो ंजैसे- एलएएमपीएस (बृहद स्तर की बहु उद्देशीय संस्था), व्यापार 
मंडल या पीएसीएस आदि को छोड़कर राज्य सरकार ग्राम पंचायत को अपने एजेंट के रूप 
में नियुक्त कर सकती है। इसके अलावा, यह प्रावधान किया गया है कि सरकार या इसके 
एजेंट के अलावा कोई भी व्यक्ति विनिर्दिष्ट वन उत्पाद का क्रय या आवागमन, आयात या 
निर्यात नही ंकरेगा। इस प्रकार वन उत्पाद जुटाने वाले सभी प्राथमिक संग्रहकर्ताओ ंको 
इसे सरकार द्वारा कायम किए गए डिपो पर राज्य के एजेंट के हाथो ंसरकार द्वारा निर्धारित 
मूल्य पर बेचना पड़ता है।
झारखंड में वन विभाग की एक शाखा राज्य व्यापार संगठन राज्य के प्रमुख वन उत्पाद को 
एकत्र और क्रय–विक्रय करती ह।ै ये प्रावधान पेसा और जेपीआरए अधिनिमय से साफ 
तौर पर टकराते हैं, क्योंकि  पंचायती राज संस्थाओ ंको लघु वन उत्पादो ंके क्रय–विक्रय 
और प्रबंधन पर अधिकार ह,ै जिसे पूर्व कानून राज्य का एकाधिकार उत्पन्न कर के नियंत्रित 
करना चाहता है। 
झारखंड राज्य ने “झारखंड लघु वन उपज (ग्राम सभा को स्वामित्व का संदान) विधयेक 
2000” के शीर्षक से अध्यादेश जारी करने की प्रक्रिया शुरू की थी। हालाकंि, अध्यादेश के 
मसौदे का ध्यानपूर्वक अध्ययन साफ कर देता ह ैकि वन विभाग सरलता उत्पन्न करने वाला 
नही,ं बल्कि अंतिम नियंत्रक बना हुआ ह।ै अध्यादेश को फिर से जाचंने और पेसा से सुसंगत 
मसौदा तयैार करने की ज़रूरत ह।ै वन अधिकार अधिनियम (FRA) के अधिनियमन के 
साथ अब यह देखना भी ज़रूरी ह ै कि गुज़र–बसर और प्रमाणिक आजीविका के लिए 
एमएफपी का स्वामित्व एफआरए के अतंर्गत समुदाय के वन अधिकार के रूप में वन 
अधिकार धारको ंको प्रदान किया गया है।

गौण खनिजो ंका अन्वेषण लाइसेंस या उत्खनन पट्टा प्रदान करने से पूर्व अनशंुसा
कें द्रीय पेसा न ेराज्य के पदाधिकारियो ंके लिए अनुसूचित  क्षेत्र ों में गौण खनिजो ंका पट्टा 
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देन ेसे पहले ग्राम सभा या पीएएल स ेविचार विमर्श को बाध्यकारी बना दिया ह।ै जेपीआरए 
अधिनियम 2001 में ऐसा प्रावधान शामिल नही ंह,ै जिसका मतलब ह ैऐसे क्षेत्र ों में उत्खनन 
प्रशासनिक विवेक के अनुसार किया जाता ह ैऔर ग्राम समुदाय उसमें कोई रुकावट नही ंपैदा 
कर सकता। इसमें गौण खनिजो ंको परिभाषित भी नही ंकिया गया ह।ै हालाकंि, अधिनियम 
ग्राम सभा को अन्य चीज़ों  के साथ इसके भूमि संसाधनो ं के प्रबंधन की शक्ति देता ह।ै 
दरअसल इसमें गौण खनिजो ंसमेत खनिजो ंको भी शामिल किया जाएगा।    
झारखंड गौण खनिज नियम, 2004 गौण खनिजो ंका पट्टा और दोहन के लिए अनुमति 
प्रदान करने से संबंधित है, यद्यपि खनन पट्टा प्रदान करने से पहले यह ग्राम सभा और 
उपयकु्त स्तर पर पंचायत की पूर्व अनुशंसा के लिए प्रावधान तो करता ह,ै लेकिन अनुसूचित  
क्षेत्र ों में नीलामी द्वारा लघु खनिजो ंके अन्वेषण लाइसेंस या दोहन के लिए छूट देने के मामले 
में नही ंकरता। इस हद तक नियम पेसा से असंगत हैं और उनको संशोधित किए जाने की 
ज़रूरत ह।ै इसके अलावा, नियम पूर्व अनुशंसा को अजंाम देने की प्रक्रिया का प्रावधान 
भी नही ंकरते हैं।

जनजातीय उप-योजनाओ ंसमेत स्थानीय योजनाओ ंऔर ऐसी योजनाओ ंके 
संसाधनो ंपर नियंत्रण
कें द्रीय पेसा अनिवार्य बनाता है कि अनुसूचित क्षेत्र ों में स्व-शासन की संस्था के रूप में 
कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए पंचायतो ंको आवश्यक शक्ति और प्रभार प्रदान करते 
हुए राज्य विधान मंडल सुनिश्चित करेगा कि उपयुक्त स्तर पर पंचायतें और ग्राम सभा को 
खासतौर से जनजातीय उप–योजनाओ2ं2 समेत स्थानीय योजनाओ ं और संसाधनो ं पर 
नियंत्रण का अधिकार है। 

22. भारत सरकार ने 1975 में अनुसूचित जनजातियो ंके लिए टर्ाइबल सब प्लान (TSP) के 
नाम से एक अलग विकास योजना तयैार की। टीएसपी अनुसूचित जनजातियो ं के साथ निरंतर 
और व्यापक सामाजिक–आर्थिक भेदभाव और उसके परिणामस्वरूप आए पिछड़ेपन को संबोधित 
करन ेके लिए नवीन नीतिगत हस्तक्षेप के लिए महसूस की गई आवश्यकता का जवाब ह।ै टीएसपी 
के माध्यम स े संसाधनो ं के लक्षित प्रवाह, आय सृजन, शिक्षा और रोज़गार कार्यक्रमो ं के जरिए 
जनजातीय आबादी को अतिरिक्त प्रत्यक्ष सहयोग प्रदान करना चाहती ह ैऔर पीन ेके सुरक्षित पानी 
की आपूर्ति, लिकं रोड, स्वास्थ्य कें द्र ों, शिक्षण संस्थानो,ं पशु चिकित्सा कें द्र ों, पोषण, बिजली आदि 
प्रदान कर अनुसूचित जनजाति के परिवारो ंके रहन–सहन की स्थितियो ंको बेहतर बनाना चाहती 
ह।ै नीति आयोग 2013 के ताज़ा दिशा-निर्देशो ंके अनुसार टीएसपी की रणनीतियो ंका मतलब यह 
सुनिश्चित करना है कि योजना के सामान्य क्षेत्र ों से खपत और लाभ का प्रवाह भौतिक और वित्तीय 
दोनो ंरूपो ंमें कम से कम कुल आबादी में आदिवासियो ंके हिस्से के अनुपात में उनकी तरफ हो। यह 
आवंटन क्षेत्रीय कार्यक्रमो ंके लिए हैं, जिनके अतंर्गत आदिवासियो ंकी विशिष्ट ज़रूरतो ंको संबोधित 
करन ेके लिए सरकार द्वारा कार्यान्वित विभिन्न योजनाओ ंमें सामंजस्य स्थापित करने की ज़रूरत ह।ै 
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धरातल पर व्यापक रूप स ेदेखा गया ह ैकि झारखंड में ग्राम सभाओ ंसे कभी विचार विमर्श 
नही ंकिया जाता या जनजातीय उप–योजना जसै ेसबस ेमहत्वपूर्ण नीतिगत हस्तक्षेप वाली 
स्थानीय योजना की तयैारी में उनका हिस्सा नही ंहोता। जिन ग्राम सभाओ ंके लिए माना 
जाता ह ैकि उनको अपन ेअधिकार क्षेत्र में जनजातीय उप–योजना के कार्यक्रमो ंको नियंत्रित 
और कार्यान्वित करना ह,ै उन्हें ऐसे अधिकारो ंके प्रयोग से वंचित कर दिया गया ह।ै इसी के 
साथ, ग्राम स्तर के संस्थानो ंको ऐसे अधिकार प्रदान करन ेके बजाय, जसैा कि कें द्रीय पेसा 
के इस प्रावधान द्वारा आवश्यक बनाया गया ह,ै स्थानीय योजनाओ ंके मामले में उच्च स्तरीय 
पीआरआई को शक्ति प्रदान कर के राज्य ने स्वं य इसका उल्लंघन किया ह।ै जेपीआरए 
अधिनियम के अनुसार पंचायती राज संस्थाओ ंके सभी तीनो ंस्तर जनजातीय उप–योजना 
समेत स्थानीय योजनाओ ंपर “नियंत्रण” रख सकत ेहैं। इन क्षेत्र ों में, त्रिस्तरीय पंचायती राज 
प्रणाली को अधिक महत्व दिया गया ह।ै गावंो ं के पारंपरिक नेताओ ंको नज़रअदंाज़ कर 
दिया गया ह ैऔर पंचायत प्रतिनिधियो ंको अधिक महत्व दिया गया ह।ै ग्राम सभाओ ंको 
पंचायत स्तर पर बलुाया जाता ह ैऔर सरकारी योजनाओ ंके आयोजन और क्रियान्वयन में 
उनसे मशविरा नही ंलिया जाता। पसेा द्वारा ग्राम सभा या पंचायत के लिए “या तो – या का 
विकल्प” के प्रावधान न ेकुछ मामलो ंमें निर्णय लेन ेके लिए सरकार को स्वं य अपनी हितपूर्ति 
के लिए दोस्ताना विकल्प को चुनने का लाभ दे दिया ह।ै
झारखंड में जनजातीय उप–योजना के आयोजन और क्रियान्वयन में समुदाय के सदस्यों  
के सीमित दखल की वजह से आदिवासियो ंके विकास के लिए हजारो ंकरोड़ के टीएसपी 
फंड को अन्य क्षेत्र ों और उद्देश्यों  के लिए दूसरी ओर मोड़ दिया जाता ह।ै यह टीएसपी के 
नीतिगत दिशा-निर्देशो ंके बनुियादी उसूलो ंके खिलाफ भी ह।ै कई शोधकर्ताओ,ं अकादमिक 
विशेषज्ञों  और अधिकार समूहो ंद्वारा झारखंड में हर साल बड़े पैमाने पर टीएसपी निधि को 
अन्यत्र खर्च करने की रिपोर्ट की गई है।
2014 में तहलका पत्रिका द्वारा “वे हाशिए पर क्यों  रह जात ेहैं” शीर्षक से प्रकाशित एक 
पड़ताली रिपोर्ट में झारखंड  राज्य में इन कमियो ंको उजागर किया गया था।
“झारखंड में टीएसपी निधि के करोड़ों  रूपयो ंको आदिवासियो ंके विकास में न खर्च कर 
अन्य मदो ंमें खर्च कर दिया गया– “दो जहाज़ों – वीआईपी संस्करण का एक प्रशिक्षक 
एयरक्राफ्ट तथा मोटर ग्लाइडर खरीदने और हज़ारीबाग़, पालामू, धनबाद, दमुका और 
गिरीडिह स्थित झारखंड फ्लाइंग इस्टीट्यूट के ढाचंागत विकास, विभिन्न जनपद मुख्यालयो ं
में रनवे के विस्तार/निर्माण, न्यायालय भवनो ंके निर्माण कार्यों/आवासीय भवन/न्यायालय 
परिसर में पुलिस बरैक और न्यायालय से संबंधित अन्य निर्माण कार्य, मुख्यमंत्री आवास 
में हेलीपैड, राचंी में अधिकारियो ंका आवास और राचंी और खूं टी के कलेक्टर भवन एंव 
अन्य कार्य।
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टीएसपी का प्रयोग पाचंवी ंअनुसूची क्षेत्र ों प्रावधानो ंको “उप–योजना क्षेत्र ों” तक विस्तार 
देने के लिए करना था। जनजातीय समुदायो ं के लिए सुरक्षा और विकास दोनो ं उद्देश्य 
टीएसपी की रीढ़ की हड्डी थ।े लेकिन दरु्भाग्य से, वर्तमान में यह केव ल सामान्य योजनाओ ं
की गणना का अभ्यास बन कर रह गई ह।ै इस प्रकार जनजातियो ं को उनके विकास 
अधिकारो ंसे वंचित कर दिया गया ह।ै “फर्स्ट पोस्ट” में टीएसपी पर प्रकाशित एक व्यापक 
रिपोर्ट कई तथ्यों  की पोल खोलती ह ैकि किस तरह सरकार ने पेसा और टीएसपी के बीच 
बनुियादी जडु़ाव की पूरी तरह से उपेक्षा कर दी ह ैऔर इस प्रकार, झारखंड और अन्य 
राज्यों 23 में अकल्पनीय अनुपात में आदिवासियो ंकी लूटपाट की योजना को अजंाम दिया।     
झारखंड में पेसा अधिनियम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण हस्तक्षेप        

•	 झारखंड पंचायती राज अधिनियम- इस अधिनियम को पंचायती राज संस्थाओ ं
(2001) के माध्यम से “स्थानीय स्व-शासन” को सहज बनाने के लिए 
अधिनियमित किया गया था

•	 झारखंड सरकार ने एमएफपी पर स्वामित्व का अधिकार ग्राम पंचायत को प्रदान 
करते हुए 08.02.2007 में एक प्रस्ताव स्वीकार किया ह।ै

•	 झारखंड पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम- 2010, 15 अप्रैल 2010 को 
लागू हो गया।

•	 24 अगस्त 2016 को पंचायती राज विभाग द्वारा इस विषय पर अलग-अलग 
विशेषज्ञता के लोगो ंकी सात सदस्यीय पेसा वर्किंग कमेटी बनाने के लिए एक 
अधिकारिक आदेश संख्या 181 जारी किया गया। इस समिति को राज्य–
विशिष्ट पेसा के दिशा-निर्देशो ंके निर्माण के लिए अपने विचार और सुझाव के 
साथ एक रिपोर्ट देनी थी।

•	 झारखंड के खूं टी जिले से 2017 में पत्थलगड़ी आदंोलन की शुरूआत हुई, जहा ं
आदिवासी गावं स्व-शासन (ग्राम सभा के शासन) की घोषणा कर रहे थ।े

सुझाव 
वर्तमान कानूनो ंमें बदलाव और इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कुछ सुझाव-
1.	 पेसा प्रावधानो ंको शामिल करना और अतंर्विरोधो ंको कम करना

•	 राज्य और कें द्र के कानूनो ं को पेसा के प्रावधानो ं के साथ अनुपालक और 
सुसंगत बनाने के काम को शीघ्रतम पूरा करने की ज़रूरत है। पेसा के प्रावधानो ं
के साथ जनजातीय क्षेत्र ों में लागू किए जाने वाले विभिन्न कानूनो ंऔर सरकारी 
योजनाओ ंको सुसंगत करने की ज़रूरत है।

23. https://www.firstpost.com/india/adivasis-and-the-indian-
state-successive-govts-distorted-tribal-sub-plan-policy-denied-
community-fair-share-of-budgetary-reserves-7235461.html
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•	 राष्ट्रपति को भेजी जाने वाली राज्यपाल की रिपोर्ट में अनुसूचित क्षेत्र ों में पेसा 
के क्रियान्वयन की स्थिति पर एक पूर्ण और विस्तृत खंड अवश्य होना चाहिए। 
ऐसे खंड में राज्य के किसी भी कानून या नियम के साथ अतंर्विरोध और इसके 
क्रियान्वयन में रुकावट पैदा कर सकने वाले कें द्र के कानूनो ंमें अतंर को अवश्य 
शामिल किया जाना चाहिए।

•	 शक्तियो ंको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए ताकि, ग्राम सभा की 
स्वायत्तता ग्राम पंचायतो ंकी शक्तियो ंसे प्रभावित न हो।

2.	 भमूि अधिग्रहण की प्रक्रिया
•	 भूमि अधिग्रहण के मामलो ंमें विचार-विमर्श का अधिकार केव ल ग्राम सभा 

को दिया जा सकता ह,ै जो संभव ह ै कि अधिग्रहण चाहने वाले पक्षों  के लिए 
बाध्यकारी न हो। इस शब्द ‘कंसलटेशन’ को और स्पष्ट करने या ‘पूर्व अनिवार्य 
अनुमोदन’ से बदलने की ज़रूरत है।

•	 प्रभावित पक्षों  के पुनर्वास और क्षतिपूर्ति के वर्गीकरण पर ग्राम सभा की 
अनुशंसाओ ंको बाध्यकारी बनाया जाना चाहिए।

•	 पुनर्वास और क्षतिपूर्ति की ग्राम सभा की अनुशंसाओ ंके उल्लंघन के मामलो ं
को संबोधित करने के लिए राज्य सरकार को एक कष्ट निवारण सेल स्थापित 
करना चाहिए।

•	 जनजातीय भूमि के अधिग्रहण के मामलो ंमें जिला कलेक्टर की मौजदूगी में 
अतंर्राष्ट्रीय निगमो/ंकंपनियो ंऔर ग्राम सभा/पंचायत के बीच अनिवार्य संवाद 
को पेसा प्रावधानो ंमें शामिल किया जाना चाहिए। बातचीत के लिए अतंर्राष्ट्रीय 
निगमो/ंकंपनियो ं को प्रस्तावित परियोजना की व्यापक रूपरेखा ग्राम सभा/
पंचायत के सामने रखनी चाहिए।

•	 प्रभावित लोगो ंकी हस्तानातंरित भूमि की बहाली सुनिश्चित करने के लिए ग्राम 
सभा को सशक्त बनाया जाना चाहिए। एक खास समय सीमा के अदंर ऐसी 
ज़मीन की बहाली के लिए ग्राम सभा के आदेशो ंपर अमल को अनिवार्य बनाया 
जा सकता है।

•	 इसके अलावा, भूमि हस्तानातंरण की रोकथाम और हस्तानातंरित भूमि की 
बहाली के लिए उन जनजातियो ं को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने का 
प्रावधान होना चाहिए, जिन्हों ने जनजातीय भूमि के अधिग्रहण के संबंध में 
न्यायिक शिकायत दर्ज कराई ह।ै

3.	 लघु वन उत्पाद
•	 संबंधित विभाग से विचार विमर्श कर ग्राम सभा लघु वन उत्पाद के इस्तेमाल या 

दोहन के बारे में करवाई योजना बना सकती ह।ै
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•	 न्यूनतम मूल्य निर्धारण में ग्राम सभा की कें द्रीय भूमिका होनी चाहिए। एक या 
एक से अधिक ग्राम सभाओ ंको वन विभाग से विचार विमर्श कर के एमएफपी 
की खरीद या विनिमय दरो ंके न्यूनतम मूल्य का निर्णय करना चाहिए।

•	 किसी भी अधिनियम, नियम या प्रशासनिक निर्देश के तहत जटुाई गई एमएफपी 
को ले जाने से पहले सभी विभागो ंऔर संस्थाओ ंके लिए ग्राम सभा को उनकी 
विस्तृत जानकारी देना और ग्राम सभा से निकासी प्रमाण पत्र प्राप्त करना 
अनिवार्य बनाया जाना चाहिए। 

•	 ग्राम सभा/पंचायत, ब्लॉक और जिला स्तर की पंचायतो ंके चुनिदंा सदस्यों  के 
साथ विचार-विमर्श से संबंधित राज्य में तेंदू के पत्तों  की कीमत का मानकीकरण 
करने के लिए कानूनी प्रक्रिया की ज़रूरत है।

4.	 धन उधार देना
•	 ग्राम सभा को किसी गावं में सक्रिय साहूकारो ंकी संख्या को नियंत्रित करने का 

अधिकार दिया जाना चाहिए और साहूकारो ंद्वारा बनाए गए खातो ंऔर लेखा-
जोखा की निगरानी करने के लिए सशक्त किया जाना चाहिए।

•	 आवश्यकता पड़ने पर, राज्य और कें द्र सरकार दोनो ंके मंत्रालयो ंके प्राधिकरण 
के अतंर्गत जनजातियो ंको ऋण देने और वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 
जनजातीय सहकारी समितियो ं का गठन किया जाना चाहिए और ऋण देने 
को संबोधित करने वाले पेसा के प्रावधान में नई उप-धाराएं बढ़ाकर उसे ग्राम 
पंचायत के साथ जोड़ना चाहिए।

5.	 भमूि, जल और जंगल
•	 भूमि, जल और जंगल पर ग्राम सभा और पंचायत को और अधिक नियंत्रण 

दिया जाना चाहिए।
•	 वन से संबंधित प्रबंधन के लिए ग्राम सभा से सलाह–मशविरा को अनिवार्य 

बनाया जाना चाहिए। इसमें वन सुरक्षा समितियो ं और वन अधिकारियो ं को 
शामिल करना चाहिए।

6.	 सामदुायिक संसाधनो ंका प्रबंधन, संसाधनो ंके प्रबंधन करने की पारंपरिक पद्धतियो ं
की काननूी मान्यता और विवाद निस्तारण
•	 अनुसूचित क्षेत्र ों में ग्राम सभा के माध्यम से विवाद निस्तारण की पारंपरिक 

व्यवस्था का प्रोत्साहन और समर्थन किया जाना चाहिए। संसाधन प्रबंधन और 
विवाद निस्तारण की जनजातीय व्यवस्था का व्यवस्थित दस्तावेज़ीकरण शुरू 
किए जाने की ज़रूरत है।

•	 ऐसा दस्तावेज़ीकरण समुदाय के रीति-रिवाजो ं और परंपराओ ं को कानूनी 
मान्यता प्रदान करने का पहला कदम हो सकता है।
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•	 जनजातियो ंको एक खास हसैियत हासिल ह,ै उनका विशेष इतिहास, संस्कृति  और 
सामाजिक मूल्य हैं और ऐतिहासिक रूप से वे खनिज और वन संपदा से मालामाल 
इन क्षेत्र ों में रहत ेहैं। नियमो ंके विभिन्न समुच्चय के माध्यम स ेउनका आर्थिक, 
सामाजिक और संस्कृति क रूप से शोषण किया जाता ह।ै इस तरह से प्रशासन 
पर उनका विश्वास कम हो गया ह।ै इसलिए अब हमें विश्वास बढ़ाना ह ैऔर एक 
निश्चित समयावधि के लिए ऊपर, नीचे, दायें और बाएं हर तरफ से स्पष्ट कानून 
और उनको सफाई से लागू करन ेवाली संवेदनशील मशीनरी चाहिए। नौकरशाही 
और प्रशासको ंन ेजनजातीय क्षेत्र ों को इस प्रक्रिया में अपनी प्रयोगशाला बना 
लिया था और समस्याएं पैदा की थी।ं

7. ग्राम सभा के माध्यम से सामान्य विश्वास निर्माण
•	 राज्य और जनता के बीच संपर्क  को व्यापक बनाने के लिए ठोस कदम उठाए 

जाने की ज़रूरत है।    
•	 ग्राम सभा, ग्राम पंचायत के सदस्यों  तथा कें द्र और राज्य के अधिकारियो ं के 

बीच विशेष ‘सभाएं’ आयोजित करने के लिए व्यवहारिक पहलकदमी की जा 
सकती ह।ै

•	 ऐसा विकास एजेंडो,ं परियोजनाओ,ं योजनाओ ंऔर स्थानीय आबादी पर उनके 
प्रभाव पर चर्चा करने के लिए विशेष वार्षिक बठैको ंके रूप में किया जा सकता 
ह।ै

•	 निर्वाचित सदस्यों  और पंचायत स्तर पर काम करने वाली अन्य प्रशासनिक 
समितियो ंद्वारा अक्सर संचालित की जाने वाली निधियो ंके इस्तेमाल के संबंध में 
पारदर्शिता लाने के लिए और अधिक प्रयास शुरू किए जाने चाहिए।    
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पेसा काननू के क्रियान्वयन में लगे जन संगठनो ंकी केस स्टडी
-जितेंद्र चाहर 

भमूिका 
सन 2000 में झारखंड राज्य का गठन किया गया, जो पहले बिहार राज्य का हिस्सा था। 
झारखंड की कुल आबादी में 26% आदिवासी ह।ै झारखंड के कुल जिलो ंमें 13 जिले पूर्ण 
रूप से तथा 3 जिले आशंिक रूप से पाचंवी ंअनुसूची क्षेत्र में आते हैं। इन 16 जिलो ंमें पेसा 
कानून लागू हैं। पेसा कानून को बने हुए 25 साल हो गए, लेकिन झारखंड सरकार ने अभी 
तक नियम ही नही ंबनाए हैं। इससे झारखंड में पेसा कानून लागू करने के प्रति सरकारो ं
की मंशा का पता चलता ह।ै इतना ही नही,ं झारखंड में आज तक की सरकारो ंने खासकर 
भाजपा सरकार आदिवासियो ं के लिए बने पुराने कानून जो पेसा के समकक्ष ह,ै छोटा 
नागपुर काश्तकारी अधिनियम (सीएनटी एक्ट) 1908 और संथाल परगना काश्तकारी 
अधिनियम (एसपीटी एक्ट) 1949 में संशोधन का प्रयास करती रही ह।ै यह अलग बात ह ै
कि झारखंड के आदिवासी संगठनो ंऔर ग्राम सभाओ ंके विरोध के कारण भाजपा सरकारो ं
के यह प्रयास सफल नही ंहो सके।
झारखंड में भाजपा सरकार द्वारा 2016 में प्रत्येक ग्राम पंचायत के 18 से 35 वर्ष के गावं 
के चार निवासियो ंको पंचायत सेवक के रूप में नियकु्त किया गया। सरकार का दावा था 
कि पंचायत स्वयं सेवको ंने ग्राम पंचायत को सशक्त किया, जबकि हकीकत में स्वयं सेवक 
प्रखड विकास अधिकारी के आदेश पर कार्य करते थ,े न कि पंचायत के अधीन हो कर, 
प्रशासन इनसे ही योजनाओ ंका चयन करवा रहा था।
सन 2018 में भाजपा सरकार ने प्रत्येक अनुसूचित गावं में आदिवासी विकास समिति के 
गठन का निर्णय लिया। यह समिति पाचं लाख रूपये तक की योजना जसेै- कुआ,ं तालाब, 
चेक डैम, एनीकट का चयन और उसका क्रियान्वयन करेगी। पहले भी कई सरकारी 
परियोजनाओ ंजसेै- झारखंड आदिवासी विकास परियोजना, आदिवासी उप-योजना, मेसो 
(समेकित सामाजिक विकास) परियोजना आदि का क्रियान्वयन संबंधित गावं में कार्यक्रम 
के लिए चुनी गई समिति द्वारा किया गया। जिसमें यह देखा गया कि गावं के 2-3 दबंग, जो 
कि भाजपा बथू समिति के सदस्य भी थ,े उनको गावं की विकास समिति का सदस्य बनाया 
जाता था, जो सभी काम खुद ठेकेदारो ं के रूप में करवाते थ।े गावं सभा की भागीदारी 
इसमें न के बराबर थी। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भाजपा प्रमंडलीय सम्मेलन में कार्यकर्ताओ ं
को निर्देश दिया था कि वे अपने गावं में इन समितियो ंका गठन कराएं। इन समितियो ंको 
प्रशासन मान्यता देगा।
भाजपा सरकार द्वारा यह सभी कार्यवाहिया ंपेसा कानून के खिलाफ की जा रही थी, जबकि 
पेसा कानून में विकास कार्य की योजना का अनुमोदन ग्राम सभा करेगी, न कि कोई समिति। 
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यह सब किया जा रहा था, ग्राम सभा को कमजोर करने के लिए। क्योंकि  आदिवासियो ंकी 
जमीन को उनकी इच्छा के विरुद्ध अधिग्रहित करने के लिए कमजोर ग्राम सभाएं सरकार 
के लिए मददगार साबित होगी अथवा कमजोर ग्राम सभाओ ंका दमन आसानी से किया 
जा सकता ह।ै झारखंड राज्य में पेसा कानून लागू करने का यह तरीका भाजपा सरकार ने 
अपना रखा था।
पेसा कानून बनाने और पेसा कानून गावं में लागू करने के लिए 1992 से संघर्ष कर रहे 
गावं गणराज्य परिषद के संयोजक कुमार चंद मार्डी का झारखंड में पेसा कानून की स्थिति 
पर कहना ह ैकि अब तक जितनी भी सरकारें आई किसी ने भी पेसा कानून लागू करने 
का कोई प्रयास नही ंकिया। उन्हों ने आगे कहा कि 1865 में अगं्रेजो ंद्वारा बनाया गया वन 
विभाग स्वतंत्र भारत में आज भी वैसे ही कायम ह,ै जबकि पेसा कानून में आदिवासियो ं
को लघु वनोपज पर स्वामित्व का अधिकार मिला हुआ ह,ै तो पेसा क्षेत्र में वन विभाग की 
क्या जरूरत है? वन विभाग तो आदिवासियो ंको अतिक्रमणकारी मानता ही ह ैऔर अब 
न्यायालय भी उनको अतिक्रमणकारी मानता ह।ै न्यायालय ने तो आदिवासियो ंके अस्तित्व 
पर ही प्रश्नचिह्न लगा दिया है, जबकि पेसा कानून के अनुसार वन विभाग ही वास्तविक 
अतिक्रमणकारी ह।ै हम तो पीढ़ी दर पीढ़ी यही ं रहत ेआये हैं। जंगलो ं से आदिवासियो ं
की बदेखली अगं्रेजो ं से शुरू हुई थी और आजादी के 75 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी 
वही किया, जो अगं्रेजो ने किया। फिर पेसा कानून का क्या मायने ह?ै उनका कहना ह ैकि 
सरकारो ंकी यह कोशिश है कि लोग उत्पादन के साधनो ंके मालिक न बन सकें । 
उन्हों ने बड़े दखु के साथ कहा है कि 1996 में पेसा कानून बनने के बाद उम्मीद थी कि 
अब हमारे अधिकार और हमारी जमीने कोई जबरदस्ती नही ं ले सकता। लेकिन पेसा 
कानून, सी.एन.टी एक्ट और एस.पी.टी एक्ट जैसे 3 कानूनो ंके रहत ेसरकारें आदिवासियो ं
की जमीनो ंका उद्योगपतियो ंके साथ समझौता कैसे कर सकती हैं? यह समझौते ही गैर 
कानूनी होते हैं। इन समझौतो ंके खिलाफ संघर्ष में अगर हमारी ताकत कमजोर हो जाए 
तो न्यायपालिका भी हमारी कोई मदद नही ंकरती। कुछ अपवाद अगर छोड़ दिए जाएं तो 
न्यायपालिका भी सरकार और उद्योगपतियो ंके साथ खड़ी नजर आती है।
आदिवासी मूलवासी अस्तित्व रक्षा मंच की संयोजक दयामणि बरला कहती ह ैकि गावं में 
ग्राम सभा की बठैक करके गावं विकास योजना पारित तो की जाती ह,ै लेकिन ग्राम पंचायत 
में जमा करने के बाद उस पर कोई कार्यवाही नही ंहोती ह।ै ज्यादातर ग्राम पंचायते उसको 
लेने से ही इनकार कर देती हैं, जिसे खंड विकास कार्यालय में जमा करना पड़ता है। वहा ं
वह अलमारियो ंमें पड़ी ही रह जाती हैं, जबकि पेसा कानून में ग्राम पंचायत, ग्राम सभा 
के अधीन ह।ै पेसा कानून ऐसा पहला कानून ह,ै जिसमें कानून का पालन कराने की सारी 
शक्तिया ंग्राम सभा को दी गई हैं। लेकिन सरकार, पुलिस, प्रशासन और उद्योगपतियो ंके 
गठजोड़ के चलते ग्राम सभाओ ंको मजबतू नही ंकिया जा रहा है।
यहा ंहम आपके साथ झारखंड प्रदेश में पेसा कानून के क्रियान्वयन में लगे कुछ संगठनो ंकी 
केस स्टडी साझा कर रहे हैं -
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गावं गणराज्य परिषद, कोल्हान 
झारखंड राज्य का सिहंभूम जिला जल, जंगल, नदी और पहाड़ो ंसे भरपूर है, इस जिले में 
खनिज संपदा का प्रचुर भण्डार ह।ै यहा ंलौह अयस्क, ताबंा, यरुेनियम, गोल्ड केनाईट मुख्य 
खनिज ह।ै 1990 में सिहंभूम जिले के 9 ब्लॉको ंको अलग करके पूर्वी सिहंभूम जिला 
बनाया गया और बाकी हिस्सा पश्चिमी सिहंभूम के नाम से जाना जाने लगा। सन ्2001 
में पश्चिमी सिहंभूम को दो भागो ंमें बाटंकर एक और जिले का गठन किया गया, जो अब 
सरायकेला-खरसावा ंके नाम से जाना जाता है। 
झारखंड खनिज संपदा में देश के अन्य प्रांतो ंमें सबसे ज्यादा समृद्ध राज्य ह।ै झारखंड के 
सिहंभूम जिले में सबसे पहले खनिज संपदा का दोहन करने के लिए 1907 में टाटा ने अपना 
उद्योग ‘टाटा स्टील प्लांट’ स्थापित किया। वहा ंउसने एक शहर बसाया जो जमशेदपुर के 
नाम से आज मशहूर ह।ै टाटा को खनन के लिए जमीन देने के लिए वहा ंसीएनटी कानून 
की अवहेलना भी की गयी और आदिवासियो ंकी जमीन को टाटा को आवंटित कर दी गयी 
और हजारो ंआदिवासियो ंको विस्थापित कर दिया गया। टाटा स्टील प्लांट को पानी की 
आपूर्ति के लिए डिमना बाधं का निर्माण किया गया, जिसमें हजारो ंएकड़ खेती की जमीन, 
जंगल, सब बाधं में डूब गये। आदिवासियो ंको अपने गावं, खेत, जंगल छोड़ कर दूसरी 
जगहो ंपर विस्थापित होना पड़ा। आदिवासियो ंकी जमीन का बाधं और खनन के नाम पर 
बतेहासा अधिग्रहण होता रहा और वह उसका विरोध करते रहे। कुछ जगह वह अपनी 
जमीन जंगल बचा पाए, कुछ जगह संघर्ष कमजोर होने से अपना सब कुछ गवा ंबठेै।

संगठन निर्माण 
आदिवासियो ंके प्राकृति क संसाधनो ंकी लूट और उनके साथ हो रहे अन्याय को रोकने के 
लिए कें द्र सरकार ने 10 जनू 1994 को आदिवासी सासंद दिलीप सिहं भूरिया की अध्यक्षता 
में एक समिति बनाकर अनुसूचित जनजाति के इलाको ंमें मुनासिब पंचायती व्यवस्था के 
लिए सिफारिशें देने की जिम्मेदारी सौपंी। जनवरी 1995 में समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत 
की और आदिवासियो ंके अधिकारो ंको लेकर महत्वपूर्ण सुझाव दिए। 1996 में संसद ने 
आदिवासियो ंके हित के लिए पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्र ों पर विस्तार) अधिनियम 
पारित किया। उसी दौरान 1995 में पोटका ब्लॉक के गोडगावं में कुछ साथियो ंके साथ 
बठैक करके भूरिया कमेटी की सिफारिशो ं के आधार पर आदिवासियो ं के लिए अलग 
कानून बनाने की मागं को लेकर विस्थापन विरोधी एकता मंच से जुड़े कुमार चंद मार्डी द्वारा 
“गावं गणराज्य परिषद” संगठन की शुरुआत की गयी। उसके बाद पूर्वी सिहंभूम जिले के 
पोटका ब्लॉक के ही बड़ा सिगदी गावं में सम्मेलन किया गया, जिसमें गावं गणराज्य परिषद 
(संगठन) की विधिवत घोषणा की गयी। उस सम्मेलन में मुख्य रूप से कुमार चंद मार्डी, 
हरीश भूमिज, सुदर्शन भूमिज, हरिपद मुर्मू ने नेततृ्त्व की भूमिका निभाई। आज इन सभी 
नेताओ ंकी उम्र लगभग 58 से 70 वर्ष के बीच ह।ै 
सम्मेलन में मखु्य रूप से तीन बिन्दुओ ंपर विचार करते हुए प्रस्ताव पास किया कि-
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•	 आदिवासी स्व-शासन व्यवस्था को मजबतू करना। 
•	 दिलीप सिहं भूरिया कमेटी की सिफारिशो ंके आधार पर संविधान संशोधन करके 

कानून बनाना। 
•	 सिफारिशो ंको लागू करने के लिए राष्ट्रीय मोर्चा (आदिवासी स्व-शासन के लिए 

राष्ट्रीय मोर्चा) का गठन।

समदुाय के मुद्दे और उसका समाधान 
विभिन्न आदिवासी समुदायो ंकी अपनी अलग-अलग मान्यताएं और परंपराएं ह।ै अगं्रेजो ं
के समय में समुदाय का राजनैतिक गठबंधन बहुत ही मजबतू था, अपनी समस्याओ ंके 
निवारण के लिए ग्राम सभा की जाती थी और निर्णय सामूहिक होता था। ग्राम सभा का 
निर्णय सभी को मान्य होता था। ग्राम सभा को संचालित करने के लिए पंच होत ेथ।े उन 
पंचो ंके कार्य का बटवारा होता था कोई किसी के कार्य में हस्तक्षेप नही ंकरता था। उदाहरण 
के लिए संथाल समुदाय जो संयकु्त सिहंभूम जिले का मुख्य आदिवासी समुदाय ह,ै उसके 
ग्राम सभा का नेतृत्त्व माझंी, जोग माझंी, परामानिक, जोग परामानिक, नायके, कदम 
नायके और गोरैत करते है। इन सभी नेततृ्त्वकर्ता के कार्य का बटवारा ह ैऔर कोई भी एक 
दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नही ंकरता ह।ै 
संगठन के संयोजक कुमार चंद मार्डी ने बड़े दःुख और पीड़ा के साथ बताया कि अंग्रेजो ंके 
समय से आदिवासियो ंकी संपत्ति अपहरण का जो अभियान शुरू हुआ, वह आजादी के 
बाद और तीव्र गति से अनवरत आज तक जारी है। खनन और बाधं में बर्बाद आदिवासियो ं
के डूबते घर, उनकी कृषि  भूमि, उनके अपने जंगल, नष्ट होते अपने सभी जीवन यापन 
के साधन को देखने और विस्थापित हो जाने के लिए अभिशप्त है। सब कुछ लुट जाने के 
बाद, उनके जीवन की सबसे भयानक त्रासदी तब शुरू होती है, जब उनको खाने के लिए 
भोजन और रहने के लिए छत भी मयस्सर नही ंहोती है। जिदंा रहने के लिए मारे-मारे 
फिरते है। 
देश में लगभग 12 करोड़ आदिवासी ह,ै जिसमें से 3 से लेकर 5 करोड़ आदिवासी विस्थापित 
हो चुके हैं। विस्थापितो ंकी नारकीय जिदंगी, आस-पास के क्षेत्र ों में विभिन्न परियोजनाओ ंमें 
अपनी संपत्ति गवा ंचुके लोगो ंकी जिदंगी की दरु्दशा, सरकार द्वारा आदिवासियो ंके विकास 
पर ध्यान न देना, पेसा कानून में उनकी परम्परा, मान्यतायें, रूढ़िया ंतथा निर्णय लेने के 
अधिकार पर ध्यान न देना। आदिवासियो ंने समस्याओ ंके समाधान के रास्ते तलाशने में 
अपने पूर्वजो ंके संघर्ष का गौरवशाली इतिहास भी काम आया। 
अभी संगठन पेसा ग्राम सभाओ ंके संचालन और उसमें मिले सीमित अधिकारो ंका प्रयोग 
करते हुए आदिवासियो ंके परम्परागत अस्तित्व को बचाए रखने का संघर्ष जारी रखे हुए 
है। संगठन के संयोजक कुमार चंद मार्डी को विश्वास है कि अगर पुलिस, प्रशासन और 
न्यायपालिका पेसा कानून को ईमानदारी से लागू करें और परम्परागत ग्राम सभा के नेतृत्त्व 
को वैधानिक पंचायतीराज व्यवस्था में उचित स्थान दे तो आदिवासियो ंकी समस्या का 
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समाधान कुछ हद तक हो सकता है और कार्पोर�ेट द्वारा उनकी संपदा की लूट को रोका 
जा सकता है। 

देश के जन संगठनो ंको एकजटु करने का प्रयास 
कुमार चंद मार्डी ने बताया कि सन 1995 से पहले वह विस्थापन विरोधी एकता मंच से जड़ुे 
हुए थ।े यह संगठन सिहंभूम जिले के कोल्हान प्रमण्डल में विस्थापित लोगो ंके लिए संघर्ष 
कर रहा था, जो विभिन्न परियोजनाओ ंमें विस्थापित कर दिए गये थ।े विस्थापन विरोधी 
एकता मंच आज भी उन विस्थापितो ंके लिए लड़ रहा ह।ै कुमार चंद मार्डी अभी भी इस 
संगठन से जड़ुे हुए ह।ै 1994 में भूरिया कमटेी के गठन और 1995 में उनकी सिफारिशें 
जब संसद में रखी गयी और 1996 में जब पसेा अधिनियम पास हुआ तो उन्हों न ेअपन ेसंघर्ष 
को कानूनी रूप से और मजबतू तथा ताकतवर बनाने के लिए पेसा कानून का सहारा लिया। 
पसेा कानून राज्य में लागू हो, इसके लिए ही गावं गणराज्य परिषद का गठन किया गया। 
साथ ही साथ दूसरे राज्यों  के संगठनो ंसे जो पेसा कानून लागू करने के लिए अपने-अपने 
राज्य में संघर्ष कर रहे थे, उनकी एकता और आदिवासी स्व-शासन के लिए राष्ट्रीय मोर्चा 
के गठन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देश के हर प्रांतो ंमें राज्य सरकारो ंद्वारा विभिन्न 
परियोजनाओ ंके लिए जो भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है और उसके खिलाफ जो जन 
संगठन संघर्ष कर रहे है, उन जन संगठनो ंने मिल कर 2010 में दिल्ली में बैठक करके जन 
संघर्ष समन्वय समिति का गठन किया, जिसमें ओड़िसा, झारखंड , बिहार, उत्तर प्रदेश, 
छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के जन संगठन मुख्य रूप से शामिल 
थे। कुमार चंद मार्डी वर्तमान समय में जन संघर्ष समन्वय समिति के संयोजक ह।ै उनका 
प्रयास ह ैकि देश में भूमि अधिग्रहण और जल जंगल को बचान ेके लिए देश में एक ताकतवर 
जन आदंोलन खड़ा किया जाये। 

राज्य के विभिन्न संगठनो ंके साथ एकता 
1996 में कें द्र सरकार द्वारा पेसा अधिनियम पास कर देने के बाद गावं गणराज्य परिषद 
ने झारखंड में नियम बनाने की मागं शुरू की। संगठन अभी पेसा कानून की अच्छाइयो ं
और कमियो ंको समझने का प्रयास कर ही रहा था कि 1998 में पोटका के मिरोल डंूगरी 
गावं में एक बंगाली व्यापारी बादल पाल द्वारा क्रे शर बठैाने का प्रयास शुरू किया गया, उस 
समय पहली बार पहाड़ बचाने के लिए संगठन ने पेसा कानून का सहारा लिया और उसमें 
सफलता पाई। 
सबसे पहला शिलालेख संगठन द्वारा पोटका ब्लॉक के पिछली गावं खूं टी में किया गया, 
जिसमें 1995 में भूरिया कमेटी की सिफारिशो ंको लागू करने के लिए जिन लोगो ंने दिल्ली 
के राजघाट पर अनशन किया था। इस शिलालेख के उद्घाटन समारोह में उन सभी लोगो ं
जसेै- मोरा कंुडा, हरीश भूमिज, हरेन्द्र नाथ मुर्मू तथा क्षेत्र के देश परगना धड़ा दिशुम को 
सम्मानित किया गया। इस शिलालेख समारोह में तत्कालीन कें द्र सरकार के अनुसूचित 
जनजातीय आयकु्त श्री बी.डी. शर्मा भी उपस्थित हुए थ।े 
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संगठन ने यह महसूस किया कि आदिवासियो ंके साथ-साथ गैर-आदिवासियो ंकी भी जमीनें 
अधिग्रहित की जा रही ह,ै तो उनको भी संगठन ने अपन ेसाथ संगठित किया, जिससे संगठन 
की ताकत और बढ़ी। गैर-आदिवासियो ंको संगठन में जोड़ने के साथ ही साथ आदिवासियो ंके 
हक के लिए लड़ रहे अन्य संगठनो ंभूमि रक्षा वाहिनी, किसान मोर्चा, भूमि रक्षा संघर्ष समिति, 
खुं ट कट्टी रयैत भूमि सुरक्षा संघर्ष समिति, भूमि बचाओ आदंोलन, विस्थापन विरोधी एकता 
मंच, भूमि रक्षा ग्रामीण एकता मंच, विस्थापित मुक्ति वाहिनी के साथ संबंध स्थापित करके 
अपन ेसंघर्ष को आगे बढ़ाया।  

स्व-शासन अभियान 
सन 2000 में झारखंड राज्य बनने के बाद संगठन ने पोटका क्षेत्र की स्वर्णर�ेखा, खड़कई 
और गुड़रा नदियो ंमें बालू की हो रही अवैध खनन को रोकने के लिए पेसा ग्राम सभा द्वारा 
प्रयास शुरू किया और बालू खनन माफियाओ ंको भगाया गया। परम्परागत गावं सभाओ ं
ने सभी बालू घाट को अपने नियंत्रण में ले लिया और निर्णय लिया कि ग्राम सभाएं बालू का 
खनन स्वयं करेगी और जो आय होगी वह गावं के विकास में खर्च की जाएगी। ग्राम सभाएं 
स्वयं बालू खनन करने लगी और उसका पैसा ग्राम सभा कोष (माझंी के पास) में रखा गया। 
जहा-ंजहा ंग्राम सभाएं मजबतू और ताकतवर थी, वहा-ंवहा ंगौण खनिज पर नियंत्रण और 
वन उपज का उपभोग, जंगल की सुरक्षा ग्राम सभाओ ंद्वारा शरू की गयी तथा विकास कार्यों 
की एन.ओ.सी. भी ग्राम सभाओ ंद्वारा दी जाने लगी। 
लेकिन जहा ंकमजोर ग्राम सभाएं थी, वहा ंवन विभाग के साथ मिल कर ठेकेदारो ंने जंगलो ं
की कटाई भी की और वन उपज को भी ले गये। सयकु्त सिहंभूम जिले के आदिवासियो ं
ने जंगल बचाओ आदंोलन और झारखंड नामधारी संगठन के साथ मिलकर वनाधिकार 
समितियो ंका गठन किया और वनाधिकार समिति द्वारा घाटशिला, मुसाबनी, डंुगरिया, 
चाईबासा, चक्रधरपुर, सोनुआ, गोयलकेरा, मनोहरपुर, वनगावं, खरसावा,ं कुच्चाई में 
वनाधिकार के दावे किये गये। ये सभी वन क्षेत्र अविभाजित सिहंभूम में थ।े 

जिदंल-भषूण-मित्तल कंपनियो ंके खिलाफ संघर्ष 
अगस्त 2005 में झारखंड सरकार ने मित्तल कंपनी के साथ एम.ओ.य.ू (सहमति पत्र) पर 
हस्ताक्षर किया। इसमें मित्तल कंपनी को 12 हजार हेक्टेयर भूमि देने का समझौता किया 
गया। इस भूमि पर कंपनी आयरन माइनिगं, कोल ब्लॉक, टाउनशिप, सेज, सड़क, रेलवे 
मार्ग, पानी के लिए बाधं जसैी बनुियादी सुविधाएं जटुाना चाहती थी। 
झारखंड के पोटका ब्लॉक के असोवनी गावं में एक स्टील संयंत्र स्थापित करने के लिए जिदंल 
स्टील एंड पॉवर लिमिटेड व झारखंड सरकार के बीच सहमति पत्र पर 5 जुलाई 2005 
को हस्ताक्षर किया गया। कंपनी ने बताया कि उसे 1417 एकड़ भूमि अधिग्रहण करने की 
जरूरत ह,ै जबकि राज्य सरकार के दस्तावेज “स्टेटस आफ एम.ओ.य.ू साइंड फार मेंगा 
इन्वेस्टमेंट” के अनुसार कुल 3 हजार एकड़ जमीन की जरूरत ह।ै जिसमें आसोवनी गावं 
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के अलावा विरधा, लालमोहनपुर, दिगरसाही, घाटीडूबा, तिलपमुड़ा, गोपालपुर, चातरो, 
गोविदंपुर, कलिकोला, कुडापाल, लोखड़ी, आजाद बस्ती गावं की जमीन अधिग्रहित होनी 
थी। 
सन 2005 में भूषण स्टील एंड पॉवर लिमिटेड कंपनी ने सरकार के साथ बिना कोई 
समझौते किये ही पूर्वी सिहंभूम जिले में पोटका प्रखड के 14 गावंो ंको भूमि अधिग्रहण के 
लिए चिहंित किया। जब गावं वालो ंको इसकी जानकारी हुई कि भूषण कंपनी 14 गावंो ं
की जमीन अधिग्रहण करना चाहती ह,ै तो 5 सितम्बर 2005 को गावं वासियो ंने पोटका 
के बी.डी.ओ. और सी.ओ. को ज्ञापन दिया और भूषण कंपनी की परियोजना तथा भूमि 
अधिग्रहण के संबंध में जानकारी मागंी। लेकिन इन अधिकरियो ंने इस मामले में अपनी 
अनभिज्ञता जाहिर की। भूषण स्टील एंड पॉवर लिमिटेड ने 7 सितम्बर 2006 झारखंड 
सरकार के साथ स्टील प्लांट और पॉवर प्लांट, पोटका प्रखड में लगाने के लिए सहमति 
पत्र पर हस्ताक्षर किया। 2 अक्टूबर 2006 को कंपनी ने पिछली गावं में परियोजना का 
शिलान्यास करने की योजना बनाई। जब गावं वालो ंको इसकी खबर लगी तो 5 हजार 
ग्रामीणो ंने परियोजना स्थल पर जाने वाले सभी रास्तो पर बरैिकेट लगा कर ‘जनता कर्फ्यू’ 
घोषित कर दिया। कंपनी के पदाधिकारयो ंको जब जनता कर्फ्यू का पता चला तो ग्रामीणो ं
के डर से दूसरे रास्ते जमशेदपुर भाग निकले।  

आदंोलन और सफलताएं
22 सितम्बर 2007 को भूषण कंपनी के 11 सर्वेयर पिछली गावं में सर्वे करने पहुंचे। 
ग्रामीणो ंको जब इसकी जानकारी मिली तो वे सभी 11 सर्वेयर को पकड़ कर ग्राम सभा में 
ले आये। सर्वेयरो ंको इसके बाद इस क्षेत्र में फिर कभी न आने की बात लिखित रूप से लेकर 
छोड़ दिया। 2008 में भूषण कंपनी ने एक बार फिर अपने 3 सर्वेयर को खड़िया गावं में सर्वे 
के लिए भेजा। गावं वालो ंने तीनो ंसर्वेयरो ंको पकड़ कर उनके मुँ ह पर कालिख पोता और 
उन्हें बाधं कर पूरे गावं में घुमाया। उसके बाद उन्हें पोटका थाने में सपुर्द कर दिया। ग्रामीणो ं
ने थाने पर पुलिस वालो ंसे कहा कि पोटका अनुसूचित क्षेत्र में आता हैं, जहा ंग्राम सभा 
सर्वोपरि ह।ै इसलिए भूमि अधिग्रहण के लिए ग्राम सभा की अनुमति अतिआवश्यक हैं। 
इसके बाद भूषण कंपनी के खिलाफ पोटका प्रखड के आदिवासियो ं ने आदंोलन, धरना, 
प्रदर्शन, रैली की झड़ी लगा दी। 10 जलुाई 2008 को कालिकापुर में आम सभा। 8 अगस्त 
2008 को कालिकापुर में जनता कर्फ्यू लगा कर सभी सड़को को बंद कर दिया। सड़को 
पर गावं के लोग चारपाई बिछाकर बठै गए। 9 अगस्त 2008 को 6 ग्रामीणो ंपर मुकदमा 
दर्ज किया गया। 11 सितम्बर 2008 को गुर्ररा नदी के पास भूषण कंपनी के 3 सर्वेयर को 
महिलाओ ंने पकड़ लिया। फिर ग्राम सभा की बठैक बलुाई गयी। उसमें महिलाओ ंने तीनो ं
सर्वेयरो ंके मँुह पर गोबर पोता, पुआल खिलाया और जतू ेकी माला पहनाई। इस घटना की 
सूचना पुलिस को मिल गयी। गावं में पुलिस आयी और तीनो ंसर्वेयरो ंको गाड़ी में बिठा कर 
थान ेले जाने का प्रयास किया। महिलाओ ंने इसका विरोध किया और कहा कि बार-बार मना 
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करन ेपर भी ये लोग हमारी ज़मीन का सर्वे करने आ जात ेहैं, इसकी सजा इनको मिलनी 
चाहिए। ग्रामीणो ंने एक रैली निकाली और 7 किलोमीटर दूर पोटका थान ेमें सर्वेयरो ंको 
पैदल ले जाकर सुपुर्द किया। सर्वेयरो ंको पकड़न ेके खिलाफ 12 अगस्त को 4 ग्रामीणो ंके 
ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया। उसके बाद 18 ग्रामीणो ंके ऊपर फिर स ेमुकदमा दर्ज हुआ। 
पोटका थाना प्रभारी और प्रखड विकास अधिकारी स ेआदंोलनकारी मिले और उनसे कहा 
कि अगर झठेू मुक़दमें रद्द नही ंकिये गये तो विधि-व्यवस्था की समस्या आ जाएंगी, जिसकी 
सारी जिम्मेदारी पुलिस और प्रशासन की होगी। 
15 सितम्बर 2008 को उद्योगपतियो ंके दवाव में आकर पुलिस ने कई आदंोलनकारियो ं
के ऊपर पोटका थाने में फर्जी मुकदमा दर्ज किया। फर्जी मुकदमो ंके खिलाफ 22 अगस्त 
को पोटका में ग्रामीणो ंने रैली की, जिसमें हजारो ंलोग शामिल हुए। इस रैली में घोषणा की 
गयी कि भूषण कंपनी को पोटका में एक इंच भी ज़मीन नही ंदी जाएंगी और कंपनी द्वारा 
आदंोलनकारियो ंके ऊपर फर्जी मुक़दमें दर्ज करवाने के खिलाफ कार्यवाही की जाएंगी। 
परिणामस्वरुप पोटका पुलिस नरम पड़ गयी और किसी की भी गिरफ़्तारी नही ंहुयी। 25 
सितम्बर 2008 के पोटका प्रखड के बाजार में आम सभा हुई, जिसमें पारंपारिक हथियारो ं
के साथ कई संगठनो ंने भाग लिया। 26 सितम्बर 2008 को घाटिडबा गावं में विशाल 
रैली और आम सभा की गयी, जिसमें संकल्प लिया गया कि भूषण और जिदंल कंपनिया ं
को एक इंच ज़मीन नही ंदी जाएंगी और इन कंपनियो ंको पोटका से भगाया जायेगा। 11 
नवम्बर 2008 को जमशेदपुर में भूषण कंपनी के खिलाफ विशाल रैली का आयोजन 
किया गया। इस रैली में पुलिस-प्रशासन को चेतावनी भी दी गयी की प्रशासन और पुलिस 
जोर जबरदस्ती से भूमि अधिग्रहण का कार्य न करे। इस विशाल रैली में भी ज़मीन न देने 
का संकल्प दोहराया गया। लगातार हो रहे आदंोलन के दबाव में 2009 में कंपनी की 
गतिविधिया ंबंद रही।  
23 फरवरी 2010 को गावं गणराज्य परिषद के संयोजक कुमार चंद मार्डी को भूषण कंपनी 
के सीएमडी पर हमला करने के फर्जी आरोप में पोटका से गिरफ्तार करके जमशेदपुर जेल 
भेज दिया गया। 10 मार्च 2010 को पोटका में धरना दिया गया, जिसमें कुमार चंद मार्डी 
को रिहा करने का मागं की गयी। कुमार चंद मार्डी को रिहा करने के लिए 31 मार्च 2010 
को जमशेदपुर में विशाल रैली निकाली गयी।
13 अप्रैल 2010 को विभिन्न जनसंगठनो ंने जनजातीय आयकु्त के कार्यालय पर धरना 
दिया, जिसमें मागं की गयी कि आदिवासियो ंके जल, जंगल, ज़मीन, खनिज और प्राकृति क 
संसाधनो ंपर आदिवासियो ंका संवधैानिक अधिकार सुनिश्चित किया जाये। 18 अप्रैल को 
जानी-मानी लेखिका महश्वेता देवी ने पोटका के रोलाडीह और कलिकापुर गावं की आम 
सभा में आदंोलन का साथ देन ेकी घोषणा की। 15 मई 2010 को भूषण कंपनी न ेएक 
बार फिर भूमि पूजन का आयोजन किया। ग्रामीणो ंने जनता कर्फ्यू लगा कर गावं में जाने 
के सभी रास्ते बंद कर दिये, जिससे कंपनी की भूमि पूजा योजना फिर विफल हो गयी। 2 
जनू 2010 को भूषण कंपनी के 2 सर्वेयरो ंको ग्रामीणो ंने गुर्ररा नदी के पास से पकड़ कर 
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रोलाडीह की ग्राम सभा लाया गया, जहा ं1000 आदंोलनकारियो ंने बठैक करने के बाद 
दोनो ंसर्वेयरो को पोटका थान ेमें सुपुर्द कर दिया। इसके बाद कंपनी की गतिविधिया ंबंद 
रही।
भूषण कंपनी ने जनू 2016 में फिर पोटका में सर्वे कार्य शुरू किया, जिसके खिलाफ पोटका 
प्रखड के अचंल अधिकारी को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में प्रमुख मागं थी कि जब भूषण 
कंपनी का एमओय ूरद्द हो गया ह,ै तब यह प्रकिया कैसे शुरू की गयी और इसकी जानकारी 
ग्राम सभा को क्यों  नही ंदी गयी?

जन-सुनवाई का विरोध 
भूषण कंपनी के खिलाफ चल रहे आदंोलन के साथ ही साथ जिदंल स्टील एंड पॉवर लिमिटेड 
कंपनी के खिलाफ भी संगठन ने मोर्चा खोल रखा था। 8 मार्च 2014 पोटका ब्लॉक के 
असोवनी गावं में आयोजित एक जन-सुनवाई में जिदंल कंपनी का विरोध गावं वालो ं ने 
किया। यह जन-सुनवाई झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने आसोवनी गावं में आयोजित 
की थी। परियोजना का विरोध कर रहे ग्रामवासी इस जन-सुनवाई को रदद करन ेकी मागं 
की। लेकिन पुलिस के संरक्षण में यह जन-सुनवाई 11 बज ेशुरू हुई और आध ेघंटे बाद 
पुलिस और कंपनी के गंुडो द्वारा ग्रामीणो ंपर हमला किया गया। इस हमले में गावं गणराज्य 
परिषद के संयोजक कुमार चंद मार्डी, प्रवीण महतो, साध ूपरमानिक और दो अन्य ग्रामीण 
घायल हुए। 8 मार्च को ही गावं वालो ंने जादूगोड़ा थाने में कंपनी के अधिकारियो ंऔर उनके 
गंुडो ंके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। कंपनी ने भी ग्रामीणो ंपर मामला दर्ज कराया। इस 
अधिग्रहण का विरोध प्रभावित सभी 13 गावंो ंके लोग कर रहे थ।े जन-सुनवाई के दिन 
एक ग्रामीण बनमाली महतो प्रभावित गावंो ंके 1200 लोगो ंकी आपत्ति और उनके मतदाता 
पहचान पत्र की फोटो कॉपी साथ लेकर आये थ।े इस अधिग्रहण के विरोध में एक प्रतिनिधि 
मंडल 1 नवंबर 2014 को पूर्वी सिहंभूम जिले के उपायकु्त से मुलाकात की और राज्यपाल 
को भी ज्ञापन सौपंा कि आसोवनी में जिदंल स्टील कंपनी के साथ झारखंड सरकार के किये 
गए एमओय ूसमेत सभी एमओय ूरदद ्किये जाय। ग्रामीणो ंके संयकु्त प्रबल विरोध और 
पसेा ग्राम सभाओ ंकी मंजरूी नही ंमिलने के कारण यह कंपनिया ंअपनी परियोजनाएं पूरी 
नही ंकर पायी और ग्रामीणो ंके ऊपर किये गये फर्जी मुकदमे भी वापस हुए। 

सफलताएं
गांव गणराज्य परिषद ने गांवो ंमें स्व-शासन अभियान के तहत पेसा ग्राम सभा द्वारा 
विभिन्न समस्याओ ंका समाधान किया, जिसमें जिंदल, भूषण और मित्तल कंपनियो ंके 
द्वारा लायी जा रही विभिन्न परियोजनाओ ंको रदद ्कराया जाना। गांवो ंमें शराबबंदी, 
आपसी विवादो ं का निपटारा, क्रे शर पर रोक, पुलिस और प्रशासन की मिलीभगत 
से कराए जा रहे अवैध खनन पर रोक, भूमि अधिग्रहण और बांध पर रोक, पुलिस 
प्रशासन और कंपनियो ं द्वारा नेताओ ं और ग्रामीणो ं के ऊपर किये गये फर्जी मुकदमो ं
को खत्म करवाना, जनता कर्फ्यू लगा कर बाहरी लोगो ंके गांव में प्रवेश पर रोक आदि 
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कार्य ग्राम सभाओ ंकी एकजुटता विभिन्न संगठनो ंके सहयोग और पेसा कानून के तहत 
सफलतापूर्वक संपन्न किये गये।

पेसा काननू के संबंध में 
गावं गणराज्य परिषद के संयोजक कुमारचंद मार्डी का कहना ह ैकि अगर पुलिस प्रशासन 
और न्यायपालिका ईमानदारी स ेआदिवासी क्षेत्र ों में पेसा कानून के प्रावधानो ंको लागू करें, 
तो आदिवासियो ं की सभी समस्याओ ं का समाधान संभव तो नही ं ह,ै लेकिन वह अपनी 
आजीविका को बचा सकत ेहैं। वनो ंका संरक्षण, संवर्धन और प्रबंधन बेहतर तरीके से किया 
जा सकता ह।ै कंपनियो ंद्वारा की जा रही उनकी संपदा की लूट, पुलिस अत्याचार को समाप्त 
किया जा सकता ह।ै शिक्षा और स्वास्थ्य की समस्याओ ंको कुछ हद तक हल किया जा सकता 
ह।ै अपन ेकठिन संघर्षों के दौरान संगठन और आदिवासी समुदाय न ेदेखा कि उनकी अपनी 
एकजटुता पेसा कानून की समझ, अन्य संगठनो ं के सहयोग से हम अपन ेपरंरागत और 
संवधैानिक अधिकारो ंको प्राप्त कर सकत ेहैं, लेकिन यह इतना आसान भी नही ंह।ै   

चुनौतिया ं
अपने संघर्षों के दौरान संगठन और समुदाय ने जो अनुभव किया वह बहुत ही भयावह 
है, अपने अधिकारो ंको पाने की लड़ाई में उन्हें सबसे पहले कंपनी और पुलिस का सामना 
करना पड़ता है, तब पता चलता है कि सरकार ने कंपनियो ं के साथ सहमति पत्र पर 
हस्ताक्षर पहले ही कर दिया है। उसके बाद कंपनिया ं पुलिस और प्रशासन की मदद से 
उनकी जमीनो ंका अधिग्रहण करने गावंो ंमें पहुंचती हैं। इस कार्य में भू-माफिया और 
दलालो ंकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वह पहले गावं के कुछ लोगो ंको लालच और धोखे 
में रखकर उनकी जमीन कंपनी के नाम रजिस्ट्री करा देते हैं। गावं के कुछ लोगो ंको पैसा 
और शराब पिला कर संगठन के विरोध में खड़ा कर देते हैं। राजनैतिक पार्टिया ंभी उनकी 
कोई मदद नही ंकरती।ं सत्ता में आसीन राजनैतिक पार्टी उनके खिलाफ़ खुलकर मैदान में 
आ जाती है। आदंोलन शुरू होने पर नेताओ ंऔर ग्रामीणो ंके ऊपर फर्जी मुकदमे दायर 
किये जाते हैं। नेताओ ंको लालच देकर उनको आदंोलन से तोड़ने का प्रयास कंपनियो ंद्वारा 
किया जाता है। सरकारो ंद्वारा आदंोलनकारियो ंके ऊपर देशद्रोह तक का मुकदमा दर्ज 
करा दिया जाता है। राज्य सरकारें आदिवासियो ंके लिए कितनी संवेदनशील हैं, इसका 
पता इस बात से चल जाता है कि पेसा कानून बने 25 वर्ष होने को आये, लेकिन कई राज्यों  
ने अपने यहा ंनियम तक नही ंबनाए। बहुत सारे अधिकारी जो पेसा क्षेत्र में आते हैं, उनको 
पेसा कानून की कोई भी जानकारी नही ंहोती हैं, न ही सरकार द्वारा उनको इसकी जानकारी 
देने की कोई योजना होती है। जिसके कारण अपने हक की लड़ाई लड़ रहे आदिवासियो ं
की मुसीबतें और बढ़ जाती हैं। 
गावंो ंमें जहा ंग्राम सभाएं मजबतू और ताकतवर हैं, वहा ंपंचायती राज द्वारा पंचायत में 
आये धन का गावं में उपयोग ग्राम सभाओ ंकी सहमति से होता ह,ै लेकिन जहा ंग्राम सभाएं 
कमजोर हैं, वहा ंपंचायत मुखिया और खंड विकास अधिकारियो ंकी मनमानी चलती ह।ै 
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खास कर गावं विकास की योजना बनाते समय परंपरागत पेसा ग्राम सभा उनके लिए कोई 
मायने ही नही ंरखती। पंचायत प्रतिनिधि और पंचायत अधिकारी ग्राम सभा की एक भी 
बात नही ंसुनत।े कभी-कभी तो ऐसा लगता ह ैकि पेसा कानून केव ल किताबी कानून बन 
कर रह गया है। 

पेसा काननू में कमिया ं
गावं गणराज्य परिषद के संयोजक कुमारचंद मार्डी कहत ेह ै कि पेसा कानून बनात ेसमय 
आदिवासियो ंकी परम्परा, रुढियो,ं रीति-रिवाज, विवाद निपटाने के तौर-तरीको ंऔर अपनी 
संस्कृति  को बचाये रखन ेको स्व-शासन में संरक्षण दिया गया है। लेकिन गावं के परम्परागत 
गावं सभा के पंचो ंका पंचायती राज व्यवस्था में कोई भूमिका नही ंह।ै संगठन का मानना 
ह ैकि आदिवासियो ंकी परम्परागत ग्राम सभाओ ंके नेततृ्त्वकर्ता पंच (माझंी, जोग माझंी, 
परामानिक, जोग परामानिक, नायके, कदम नायके और गोरैत) को वधैानिक पंचायत में 
कोई जगह नही ंदेन ेके कारण आदिवासी समाज में आपसी फूट बढ़ गयी ह।ै यह वधैानिक 
पंचायत उनकी परम्परागत एकता को खतरा पैदा कर रही ह।ै आदिवासी समुदाय के 
परम्परागत सामाजिक ढाचंो ंका पंचायती राज के साथ कोई भी सामंजस्य नही ंह।ै उदहारण 
के लिए अगर हम संथाल समुदाय के परम्परागत सामाजिक गठन को देखे तो उसमें पंचो ंकी 
महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पूरे समुदाय पर पंचो ंका नेततृ्व होता ह ैऔर वह समुदाय के लिए 
सर्वमान्य है। संथाल समुदाय का नेततृ्व निम्नलिखित लोग करते ह-ै
माझंी– माझंी ग्राम सभा का मुखिया होता ह।ै जोग माझंी– माझंी का सहायक जोग माझंी 
कहलाता ह।ै  परामानिक– माझंी की अनुपस्थिति में ग्राम सभा की अध्यक्षता परामानिक 
करता है। जोग परामानिक– जोग परामानिक परामानिक का सहायक होता है। नायके– 
नायके गावं का पुजारी होता ह।ै कदम नायके– कदम नायके नायके का सहायक होता ह।ै 
गोरैत– गोरैत गावं का संवाद वाहक होता ह ैऔर परगनैत- संथाल समुदाय के 10 से 12 
गावं को मिला कर परगना बनता ह,ै जिसके प्रधान को परगनैत कहा जाता है।
जब से पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई ह,ै तब से गावं में दो समान्तर संगठन खड़े हो गए 
ह।ै कोर्पोर�ेट, पुलिस, प्रशासन, सरकार के दमनात्मक कार्यवाहियो ंके विरोध में परम्परागत 
ग्राम सभाओ ंके द्वारा लिए गए निर्णय सर्वमान्य होत ेह।ै लेकिन जब गावं के विकास योजना 
की बात हो तो वहा ंपरम्परागत ग्राम सभा और उसके नेततृ्वकर्ता की कोई भूमिका न होने से 
पंचायत मुखिया, वार्ड सदस्य और पंचायत अधिकारी अपनी मनमानी करते ह,ै जिसमें गावं 
के कुछ लोग भी शामिल हो जाते है। यह पंचायती राज संस्थान संथाल समुदाय को ही नही,ं 
अन्य सभी समुदायो ंके परम्परागत संगठनो ंको धीरे-धीरे खत्म कर रहा है।
पंचायती राज व्यवस्था लागू होने के बाद, गावंो ंमें परम्परागत ग्राम सभा एक तरह से बिखर 
गयी ह।ै शिक्षा का प्रचार, वैधानिक न्यायालय, राजनैतिक पार्टियो ंकी शक्तिशाली भूमिका 
ने आदिवासी समुदाय की परम्परागत सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और सासं्कृति क 
ढ़ाचें को छिन्न-भिन्न कर दिया ह।ै 
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पेसा कानून में कुछ ऐसे शब्दों  का प्रयोग किया गया ह,ै जिसकी व्याख्या कानून के मूल 
विचार के खिलाफ़ कर ली जाती ह।ै उदाहरण के लिए भूमि अधिग्रहण के मामले में कानून 
कहता है कि ग्राम सभा से परामर्श किया जायेगा, इस परामर्श शब्द का अर्थ अधिकारी 
और यहा ंतक कि न्यायालय भी (कुछ मामलो ंको छोड़कर कर) परामर्श को सहमति मान 
लेते ह।ै 
कें द्र सरकार के पेसा कानून में गावं सभा बठैक का कोरम 5% वयस्कों की उपस्थिति में 
पूरा मान लिया जाता ह,ै जिसके चलते कम्पनिया ंपुलिस प्रशासन की मदद से गावं के 
दलालो ंऔर कुछ को पैसा और शराब पिला कर फर्जी ग्राम सभा बनाकर कोरम पूरा कर 
लेते ह।ै ऐसी फर्जी ग्राम सभाएं हर उस गावं में मिल जाएंगी, जहा ं परम्परागत ग्राम सभाएं 
ताकतवर नही ंह ैया वहा ंकिसी तरह का संघर्ष नही ंहो रहा ह।ै जहा ंकही ंभी छोटे-छोटे 
अवैध खनन हो रहे ह ैया क्रे शर लगे हुए ह ैअथवा गावं विकास की योजनाओ ंको लागू करने 
में इन फर्जी ग्राम सभाओ ंकी सहमति दिखा कर कार्य किया जा रहा है। 
कें द्रीय पेसा अधिनियम पास करते समय अपने-अपने राज्य में नियम बनाने का निर्देश तो 
दिया गया, लेकिन यह नियम कब तक बन जाना चाहिए, इसके लिए कोई दिशा-निर्देश 
नही ंदिया गया है। राज्य सरकारें नियम कब तक बनाएंगी यह स्पष्ट नही ंहोने से अभी तक 
कई राज्यों  में नियम नही ंबन सके। 
पेसा कानून के अतंर्गत ग्राम सभाओ ंका गठन और संचालन राज्य सरकार के पंचायती 
राज अधिकारियो ंकी जिम्मेदारी ह,ै लेकिन अभी तक देश के किसी भी राज्य के किसी भी 
गावं में ऐसा उदाहरण नही ंमिलता ह,ै जहा ंसरकार द्वारा पेसा ग्राम सभाओ ंका गठन और 
संचालन किया गया हो। जहा ंकही ंभी पेसा ग्राम सभाओ ंका गठन हुआ ह,ै वहा ंइस कार्य 
को सामाजिक कार्यकर्ता या सामाजिक संगठनो ंने स्वयं किया ह ैऔर कर भी रहे ह।ै 
मार्डी आगे कहत ेह ैकि ग्राम सभा बठैक का कोरम तो 5% वयस्कों की उपस्थिति ह,ै लेकिन 
शराब बंदी के लिए दो तिहाई वयस्कों की सहमति ह।ै इसके कारण नशाबंदी में काफी 
रूकावटे आती है, प्रक्रिया की जटिलता भी नशाबंदी करने में बाधक हो रही ह।ै 
पेसा ग्राम सभाओ ंको बजट का कोई प्रावधान नही ंहोने से वैधानिक ग्राम पंचायत अपनी 
मनमानी करती ह।ै 
पेसा कानून के संदर्भ में पाचंवी ंअनुसूची के अतंर्गत अनुसूचित क्षेत्र ों में राज्य सरकार 
के अधिकारो ंको सीमित करके राज्यपाल को व्यापक अधिकार दिए गये हैं। जिसमें यह 
प्रावधान ह ैकि यदि राज्यपाल चाहे तो सामान्य अधिसूचना जारी करके संसद या विधान 
सभा द्वारा पारित किसी भी अधिनियम के बारे में यह निर्देश दे सकत ेह ैकि यह सम्पूर्ण या 
किसी हिस्से को लागू नही ंकिया जायेगा या जरूरी फेरबदल के साथ लागू होगा। राज्यपाल 
द्वारा इन क्षेत्र ों के प्रशासन के बारे में हर साल एक रिपोर्ट तयैार करके राष्ट्रपति को भेजने 
का नियम ह,ै लेकिन अभी तक ऐसा कोई उदाहरण नही ंमिला ह ैकि पाचंवी ंअनुसूची राज्य 
के राज्यपाल ने अपने अधिकारो ंका प्रयोग किया हो और आदिवासियो ंकी समस्याओ ंके 
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निवारण का प्रयास किया हो। जबकि 24 दिसम्बर 1996 को पेसा कानून को राष्ट्रपति द्वारा 
स्वीकृति  मिल जाने के बाद, पाचंवी ंअनुसूची क्षेत्र ों में राज्य कानून निष्प्रभावी है। 
देश के जिन-जिन प्रांतो ंया जिलो ंमें आदिवासी ह,ै लेकिन वह पाचंवी ंअनुसूची में नही ंहोने 
से उन आदिवासियो ंको पाचंवी ंअनुसूची का कोई लाभ नही ंमिलता ह।ै 
संगठन, पुलिस, प्रशासन, कोर्पोर�ेट और उसके गुं डो ं के साथ संघर्ष करते हुए अनवरत 
आदिवासियो ंके हको की लड़ाई जारी रखे हुए है।    
संगठन का पत्र व्यवहार गावं– गोडगावं, पोस्ट– बटूगौड़ा, ब्लॉक– पोटका, जिला- पूर्वी 
सिहंभूम, राज्य झारखंड के पते से होता ह।ै 

आदिवासी मलूवासी अस्तित्व रक्षा मंच, खूं टी-गुमला24 
झारखंड के खूं टी जिले के कर्रा प्रखड में 2006 में आदिवासी अस्तित्व रक्षा मंच का गठन 
किया गया। इस संगठन का निर्माण झारखंड में लोकसभा और विधानसभा की आदिवासी 
सीटो ंमें कटौती और झारखंड राज्य सरकार द्वारा मित्तल कंपनी के साथ समझौता पत्र पर 
हस्ताक्षर किये जाने के विरोध में हुआ। झारखंड मे विधान सभा की 81 सीटें हैं जिसमें 
28 विधानसभा सीटे आदिवासियो ंके लिए आरक्षित थी, जिसमें 7 सीटो ंकी कटौती करके 
21 सीटें आरक्षित की जा रही थी ंतथा लोकसभा की 14 सीटो ंमें 5 सीटे आदिवासियो ंके 
लिए आरक्षित थी, जिसको घटा कर 2 की जा रही थी और 2006 में ही मित्तल कंपनी के 
साथ झारखंड सरकार द्वारा खूं टी और गुमला जिले में स्टील प्लांट और बाधं बनाने के लिए 
समझौता पत्र पर हस्ताक्षर हुआ। इन दोनो ंराजनीतिक और आर्थिक घटनाओ ंके खिलाफ 
आदिवासियो ंको एकजटु करने के उद्देश्य से संगठन का निर्माण हुआ।  
झारखंड में आदिवासी सीटो ंकी कटौती के विरोध में राज्य के सभी आदिवासी संगठनो ंने 
मिल कर प्रखड, जिला और राज्य के मुख्यालय पर धरना-प्रदर्शन, रैलिया ंकरके जबरदस्त 
विरोध किया। 2007 में सभी संगठनो ंने संयकु्त रैली का आयोजन किया। रैली में शामिल 
सभी लोग टाटा नगर से राचंी तक पैदल मार्च किया और राचंी में विशाल जनसभा हुई। 
आदिवासियो ंके जबरदस्त विरोध के चलते झारखंड में आदिवासी सीटो ंकी कटौती नही ं
की जा सकी। इस आदंोलन में आदिवासी अस्तित्व रक्षा मंच ने भी अपनी पूरी ताक़त के 
साथ हिस्सेदारी की। 
2007 में मित्तल कंपनी ने खूं टी जिले के कर्रा प्रखड में अपनी परियोजना के लिए ज़मीन 
तलाशना शुरू किया।  इसके लिए प्रखड के कई गावंो ंमें कंपनी के आधिकारियो ंने दौरा 
भी शुरू किया। आदिवासी अस्तित्व रक्षा मंच ने ज़मीन बचाओ संगठन बना कर प्रभावित 
गावंो ंके लोगो ंको एकजुट करना शुरू किया और कंपनी के खिलाफ आदंोलन करने का 
एलान किया। आदंोलन के कारण मित्तल कंपनी खूं टी जिले को छोड़ कर गुमला जिले 
में ज़मीन तलाशना शुरू किया। आदिवासी अस्तित्व रक्षा मंच के नेतृत्व को जैसे ही पता 

24.  इस केस स्टडी के संकलन में अरुण सिहं  का सहयोग रहा है।
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चला की कंपनी अब गुमला जिले में भूमि अधिग्रहण का प्रयास कर रही हैं, तो संगठन ने 
अपना कार्य क्षेत्र गुमला जिले को बनाया और आदिवासी अस्तित्व रक्षा मंच के बैनर तले 
किसानो ंको एकजुट करके कंपनी के खिलाफ संघर्ष छेड़ दिया। और कंपनी को गुमला 
जिला छोड़ कर भागने को मजबूर कर दिया। कंपनी ने आदंोलन के दवाब में गुमला जिले 
में भी भूमि अधिग्रहण की अपनी योजना बंद कर दी। खंूटी और गुमला जिले में मित्तल 
कंपनी द्वारा किये जा रहे भूमि अधिग्रहण के खिलाफ सन 2007 में आदिवासी अस्तित्व 
रक्षा मंच ने राज्यपाल निवास का घेराव भी किया था। इस घेराव आदंोलन के बाद संगठन 
की समीक्षा बैठक हुई। उस बैठक में एक बात उभर कर सामने आयी की कंपनियो ंद्वारा जो 
भूमि अधिग्रहण का प्रयास किया जा रहा है, उसमें जो गैर-आदिवासी समुदाय है उनकी 
भी ज़मीने जाएगी तो उनको भी अपने साथ जोड़ना होगा, जिसके लिए संगठन का नाम 
ऐसा होना चाहिए जिससे गैर-आदिवासी भी उसे अपना संगठन समझ सकें । काफी चर्चा 
और बहस के बाद 2008 में आदिवासी अस्तित्व रक्षा मंच का नाम बदल कर आदिवासी-
मूलवासी अस्तित्व रक्षा मंच कर दिया गया। 

संगठन का उद्देश्य 
•	 आदिवासियो ंऔर मूलवासियो ंके जल-जंगल-ज़मीन और पहाड़ को बचाना।
•	 आदिवासियो ंकी भाषा और संस्कृति  को बचाना।
•	 आदिवासियो ं के पलायन को रोकना, महिलाओ ं और नौजवानो ं के मुद्दे को 

उठाना। 
•	 पाचंवी ंअनुसूची, सी.एन.टी. एक्ट और एस.पी.टी. एक्ट को लागू करवाना। 

संगठन की संयोजक दयामनी बरला सबसे पहले 1995 में कोयल कारो पन बिजली 
परियोजना के खिलाफ चल रहे आदंोलन में शामिल हुई। इस परियोजना और परियोजना 
में विस्थापित होने वाले गावंो ंका अध्ययन करने के बाद, उन्हें पता चला कि इस बाधं 
परियोजना से क्षेत्र का एक बड़ा इलाका डूब स्थल में समा जायेगा, भारी संख्या में जनजातीय 
लोगो ंको विस्थापित होना पड़ेगा, लाखो ंपेड़ खत्म हो जायेंगे और पर्यावरण को भी भारी 
नुकसान होगा। लोगो ंके जीने का साधन छिन जायेगा, लोग कैसे जिदंा रहेंगे इसकी कोई 
भी योजना सरकार के पास नही ंहै। इस परियोजना से जुडने से उनको जो अनुभव हुआ 
उसमें सबसे मखु्य लडाई जल, जंगल और ज़मीन बचाने को लेकर है, क्य ोंकि अगर जिदंा 
रहे तो ही आगे की लडाई लड़ी जा सकती है और इस जल, जंगल, ज़मीन को बचाने की 
लडाई में संगठन काफी हद तक सफल भी है। 
1995 में कोयल-कारो बाधं परियोजना के विरोध में चल रहे आदंोलन में जुड़ने के कारण 
उन्हें अनुभव हुआ कि जो जल, जंगल, ज़मीन इस बाधं में डूबेंगे उससे आदिवासियो ं
के आर्थिक स्वावलम्बन ख़त्म हो जाने के साथ-साथ उनकी भाषा और संस्कृति  भी नष्ट 
हो जाएंगी, क्योंकि  जल, जंगल, ज़मीन उनकी जीविका नही ंबल्कि उनका अस्तित्व ह।ै 
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2006 में संगठन बनने के बाद आदिवासी सीटो ंकी कटौती और भूमि अधिग्रहण के मुद्दों  
को लेकर संघर्ष शुरू किया गया, तब राज्य के आदिवासियो ंके मुद्दों  को पहचानने, मुद्दों  को 
लेकर लोगो ंको एकजटु करने और अन्य संगठनो ंसे सहयोग लेने की समझ बढ़ी। 

गावं में स्व-शासन 
स्व-शासन से मुद्दों  के समाधान के संदर्भ में संगठन और समुदाय दोनो ंका मानना हैं कि स्व-
शासन की परंपरा ने उनकी लडाई जीतने में पूरी भूमिका अदा की। किसी समस्या को लेकर 
परंपरागत ग्राम सभा की बठैक करना, उसमें सभी गावं के लोगो-ं बच्चे, नौजवान, बजुरु्ग, 
महिलाओ—ं का शामिल होना, मुद्दों  पर चर्चा-बहस करना, सर्वसम्मति से निर्णय लेना, 
निर्णय के अनुसार कार्यवाही करना, यह सब कार्य गावं के लोग स्वयं और सभी मिलकर 
करते ह।ै परंपरागत ग्राम सभा की जब भी जरुरत हो बठैक होती ह,ै बठैक में जिन मुद्दों  
पर बात होनी होती हैं, उस मुद्दे के अनुभवी व्यक्ति को ही अध्यक्ष बनाया जाता ह।ै यहा ं
सभी की बातो ंको महत्व दिया जाता ह।ै बठैक में अगर बच्चे भी सही राय देते हैं तो उसे 
निर्णय में शामिल किया जाता ह।ै इसी स्व-शासन की भूमिका के चलते ही कोयल-कारो 
बाधं परियोजना हो; भूषण, मित्तल कंपनियो के भूमि अधिग्रहण का प्रयास हो, आदिवासी 
विधान सभा-लोकसभा सीटो ंकी कटौती हो या अन्य कोई भी संघर्ष हो, सभी स्व-शासन 
की आदिवासी परंपरा से जीते गये हैं। इसके विपरीत ग्राम पंचायतो ंमें तय ह ैकि अध्यक्षता 
कौन करेगा, उसमें शामिल कौन-कौन लोग होगंे, निर्णय क्या लेना ह,ै यह सब ग्राम पंचायत 
अधिकारियो ंके अनुसार तय होता है।  

समदुाय को संगठित करने के संदर्भ में
संगठन की संयोजक दयामनी बरला ने समुदाय को संगठित करने के बारे में बातचीत करते 
हुए बताया कि आदिवासियो ंके परंपरागत स्व-शासन की पद्धति, स्वयं का अनुभव, राज्य 
में चल रहे अन्य आदंोलनो ंसे जडुाव, देश में चल रहे आदंोलनो ंके मोर्चे के साथ काम करने 
का अनुभव, झारखंड में 2007 में मनरेगा मजदूरो ंके जाबँ कार्ड बनवान,े उनके काम के 
दिनो ंमें हो रहे फर्जीवाड़े और मजदूरी में हो रही धाधंली के खिलाफ लडाई, भूषण कंपनी 
और मित्तल कंपनी के भूमि अधिग्रहण के विरोध में किये गए 7 महीनो ंके अथक प्रयासो ंसे 
मिली सफलताएं, समुदाय को संगठित करन ेमें मददगार रही।ं इसके अलावा समुदाय को 
संगठित करने, उनकी समझ बढ़ान,े ज़मीन के हाथ से चले जाने के बाद होने वाली दरु्दशा 
का प्रत्यक्ष अनुभव करने के उद्देश्य से विभन्न परियोजनाओ ंमें अपना सब कुछ गंवा चुके उन 
आदिवासियो,ं जो विस्थापन का जीवन जी रहे थ,े उन लोगो ंके बीच एक टीम का दौरा कराया 
जाना भी समुदाय को एकजटु करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया। दौरा करन ेवाली टीम 
न ेविस्थापन की जिदंगी जी रहे लोगो ंकी व्यथा, पीड़ा, दःुख, दर्द और जलालत की जिदंगी 
को अपनी आखंो ंसे देखा, सुना और महसूस किया। दौरा करन ेके लिए खूं टी और गुमला 
जिले की ग्राम सभाओ ंने 33 लोगो ंका चयन किया, जिन्हें विस्थापित लोगो ंके बीच में जाना 
था और उनकी स्थिति की जानकारी ले कर अपने गावंो ंके लोगो ंके बीच साझा करना था। 



122 | पेसा काननू के 25 वर्ष : पाचंवी ंअनुसूची के राज्य ों में क्रियान्वयन की समीक्षा   

सबसे पहले उन लोगो ंकी टीम पूर्वी सिहंभूम जिले के जादूगोड़ा यरूेनियम खान के लिए 
अधिग्रहित गावंो ंके विस्थापितो ंके बीच गयी। टीम के सभी लोगो ंसे कह दिया गया कि 
सभी लोग अलग-अलग जाकर विस्थापित लोगो ंसे मिले और उनकी स्थिति की जानकारी 
लें। दिन भर टीम विस्थापित लोगो ंके बीच में जाकर जानकारिया ंइकट्ठा करती रही। शाम 
को सभी लोग एक विद्यालय में इकट्ठा हुए, जहा ंसभी के लिए रात में रुकने की व्यवस्था 
की गयी थी। रात में खाना खाने के बाद सभी लोगो ंने अपने-अपने अनुभव एक-दूसरे के 
साथ साझा किया तो पता चला कि किसी के घर में खाना नही ंह,ै तो किसी को रहने का 
घर नही ंमिला, बिजली नही,ं रोजगार नही,ं यरूेनियम से होने वाले विकिरण के कारण बच्चे 
जन्मजात विकलागं पैदा हो रहे हैं, गर्भवती महिलाओ ंका गर्भपात हो जाना सामान्य घटना 
ह,ै पैदा होने के महीने भर के अदंर मरने वाले बच्चों  की संख्या काफी अधिक है, कैं सर के 
मरीज, महिलाओ ंमें बाझंपन, शिशुओ ंमें जन्मजात विकृति  के मामले काफी बढ़ गए हैं। 
जादूगोड़ा (जादू की भूमि) गावं जो एक समय प्राकृति क संुदरता, घने जंगल, पहाडियो ंसे 
घिरा मेहनती आदिवासियो ंका वसेरा था, आज वहा ंलोगो ंका जीवन नरक से भी बदतर है। 
दूसरे दिन चाडंिल बाधं विस्थापितो ंके बीच टीम ने दौरा किया। वहा ंभी विस्थापितो ंकी कोई 
व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा नही ंकी गयी ह।ै लोगो ंको अभी तक मुआवजा भी नही ंमिला 
ह।ै बाढ़ की स्थिति में विस्थापित परिवारो ंके घर भी डूब जाते हैं, उनको दूसरे जगहो ंया 
अपने रिश्तेदारो ंके यहा ंशरण लेनी पड़ती ह।ै उनकी जमीन और जंगल डूब जाने से उनके 
जीविका के साधन तो छिन ही चुके हैं, उनके पास कोई रोजगार भी नही ंह।ै 
दूसरी बार उन्हीं  33 लोगो ंकी टीम बोकारो स्टील प्लांट के विस्थापितो ंके बीच गयी। पूरी 
टीम दिन भर विस्थापितो ंके बीच रह कर उनसे जानकारी इकट्ठा की और उनके ददुर्शाग्रस्त 
जीवन को आपनी आखँो ं से देखा। बोकारो स्टील प्लांट 1965 में शुरू किया गया था, 
जिसमें 31287 एकड़ भूमि अधिग्रहण की गयी, जिसमें सैकड़ो ंगावंो ंको विस्थापित किया 
गया। उन विस्थापितो ंकी दशा यह ह ैकि अभी तक ज्यादातर लोगो ंको न तो मुआवजा 
मिला ह,ै न ही पुर्नवास की व्यवस्था की गयी ह,ै न ही उनके रोजगार की कोई व्यवस्था की 
गयी और न तो सरकार या कंपनी के पास रोजगार देने की कोई योजना ह।ै बोकारो क्षेत्र 
में विस्थापन की लड़ाई लड़ रहे कुल लगभग 56 संगठन हैं। इन संगठनो ंके नेता कंपनी के 
पैसे व प्रशासन की ताक़त के सामने जल्द ही समर्पण कर देते हैं। संगठन को तो कुछ भी 
लाभ नही ंमिलता, लेकिन नेता आदंोलन के जरिए काफी पैसा कमा लेते हैं। स्टील प्लांट 
की चिमनियो ंसे निकलता बशेुमार धआु ंऔर प्लांट की धलू से लोगो ंको फेफड़े की बीमारी 
हो रही ह।ै एक गावं के लोगो ंने बताया कि पूरे गावं में एक भी हैंडपंप नही,ं लोग कुए का 
पानी पीते ह,ै जिसमें प्लांट की धलू भरी होती ह।ै प्लांट के नज़दीक बसे गावंो ंके किसानो ं
की खेती भी नष्ट हो जाती ह,ै क्योंकि  प्लांट की धलू फसलो ंकी पत्तियो ंपर जम जाने से 
पैदावार बहुत कम होती ह।ै  
विस्थापित लोगो ंका दौरा करने के बाद जब टीम वापस अपने गावं आयी तो टीम के साथ 
आदिवासी मूलवासी अस्तित्व रक्षा मंच के नेततृ्व द्वारा दो दिन की समीक्षा बठैक की गयी। 
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समीक्षा बठैक में टीम के सभी सदस्यों  ने एकमत से कहा कि हम अपनी ज़मीन किसी भी 
कीमत पर नही ंछोड़ेंगे। 

जन प्रतिनिधियो ंऔर अधिकारियो ंको शामिल करने के संदर्भ में
संगठन का प्रयास रहता ह ै कि जनप्रतिनिधि और अधिकारी उनके आदंोलनो ंमें अगर 
मदद न भी करें तो कम से कम विरोध में न जायें। इसके लिए जरुरी होता ह ैकि संगठन 
अपनी ताकत को मजबतू करने के साथ-साथ उसका विस्तार भी करता रहे। जिस भी 
इलाके में आदंोलन शुरू होता ह ैतो धीरे-धीरे उसकी ताक़त बढ़ती जाती है, उस बढ़ती 
ताक़त का प्रभाव सभी पर पड़ता ह।ै जन प्रतिनिधि भी बढ़ी हुई ताक़त से प्रभावित होते ह ै
और सामान्यतया आदंोलन के विरोध में नही ंजात ेहैं। कोयल-कारो बाधं के खिलाफ चल 
रहे आदंोलन में उस क्षेत्र के विधायक आदंोलन के खिलाफ नही ंजा सके, जबकि सरकार 
और विधायक दोनो ंभाजपा के थ।े सरकार अपने विधायक को आदंोलन में शामिल करके 
आदंोलन कमजोर करना चाहती थी, लेकिन विधायक आदंोलन को प्रभावित नही ंकर सके, 
यह आदंोलन की अपनी मजबतू ताक़त के कारण हुआ। 2010 में जब पंचायत का चुनाव 
हुआ तो संगठन ने तय किया कि चुनाव बहिष्कार हम वहा ंकरेंगे, जहा ंग्राम सभा में चुनाव 
का विरोध करने वालो ंका बहुमत होगा। अन्यथा चुनाव में हिस्सा लिया जायेगा। ग्राम 
सभाओ ंमें चुनाव में हिस्सा लेने वाले लोगो ंका बहुमत था, इसलिए संगठन ने कर्रा प्रखड में 
चुनाव में हिस्सा लिया और 6 पंचायतो ंमें मुखिया और वार्ड परिषद सदस्य का चुनाव लड़ा। 
जिसमें से 4 मुखिया संगठन के जीत ेऔर 85% वार्ड सदस्य चुनाव जीत।े वार्ड सदस्य के 
बहुमत होने से सभी 6 पंचायतो ंमें उप-मुखिया पद का चुनाव संगठन के लोगो ंने जीता। 
सभी वार्ड सदस्य और मुखिया जो चुनाव जीते थ,े उनकी आदंोलन में महत्वपूर्ण भूमिका 
थी। इस तरह से संगठन का प्रयास रहा कि जनप्रतिनिधि आदंोलन के विरोध में न जा सकें । 
सन 2010 में काटंी जलाशय परियोजना जो खूं टी जिला के कर्रा प्रखड में बननी थी, उसके 
खिलाफ संघर्ष में प्रशासनिक अधिकारियो ंको शामिल करने के लिए आर.टी.आई. लगाई। 
जिसमें बाधं में जा रही कुल ज़मीन का रकबा, जिन-जिन लोगो ंकी ज़मीन जा रही ह ैउनके 
नाम, मुआवजा की राशि, विस्थापित लोगो ंकी संख्या, विस्थापित लोगो ंके पुनर्वासन की 
योजना, आदि की सूची मागंी। इस सूची की जानकारी के लिए ब्लॉक, जिला और प्रांत के 
जल संसाधन विभाग के अधिकारियो ंके पास आर.टी.आई. लगाई गयी। आर.टी.आई. में 
संगठन को जो सूचना अधिकारियो ंद्वारा उपलब्ध कराई गयी, उसमें हर जगह से यही जवाब 
आया कि हमें कुछ भी पता नही ंकि कितनी ज़मीन जा रही, कितने लोग विस्थापित हो रहे 
ह ैया कितना मुआवजा तय किया गया ह।ै इस आर.टी.आई. की सूचना मिलते ही ठेकेदार 
और इंजीनियर सभी भाग गए। 
आर.टी.आई. की सूचना देन ेके 8 महीन ेबाद गृह मंत्रालय की ओर से ग्राम पंचायत सदस्य 
की बठैक अधिकारियो ंके साथ कर्रा ब्लॉक पर आयोजित की गयी। इस बठैक में केव ल 
मुखिया और वार्ड सदस्य को शामिल होना था लेकिन मुखिया और वार्ड सदस्य सभी ग्रामीणो ं
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को अपन ेसाथ लेकर ब्लॉक कार्यालय पहुंच गये। बठैक में अधिकारियो ंसे बातचीत करते 
हुए पंचायत प्रतिनिधियो ंने कहा कि हमें गावं वालो ंने प्रतिनिधि चुना है, इसलिए हम लोग 
सभी गावं वालो ंको साथ लेकर आये हैं। ज़मीन उन सभी लोगो ंकी जानी है अतः वह बठैक 
में सभी बातो ंको सुनेंग ेऔर वही बताएंग ेकि बाधं के लिए ज़मीन के संदर्भ में क्या करना ह?ै 
सभी ग्रामीणो ंने ऑफिस में अधिकारियो ंके पास पहुंच कर कहा कि हम ज़मीन नही ंदेंगे। 
संगठन इस तरह से अधिकारियो ंऔर ग्रामीणो ंके बीच संवाद का प्रयास करता ह।ै कभी-
कभी ईमानदार अधिकारी भी आत ेह,ै जो पेसा कानून और सीएनटी एक्ट का सम्मान करते 
हैं और उसके आधार पर निर्णय भी करते हैं। संगठन की संयोजक दयामनी बारला न ेऐसी 
ही एक घटना का जिक्र करते हुए बताया कि खंूटी जिले में कोबरा बटालियन न ेजिलाधिकारी 
से 50 एकड़ ज़मीन की मागं की। जिलाधिकारी न े50 एकड़ ज़मीन कोबरा बटालियन 
को आवंटित कर दिया। ज़मीन देखने के बाद बटालियन के अधिकारियो ंने जिलाधिकारी 
को बताया कि ज़मीन पथरीली और उबड़-खाबड़ ह,ै समतलीकरण में काफी पैसा खर्च हो 
जायेगा, हमें दूसरी समतल ज़मीन चाहिए। तब जिलाधिकारी राकेश कुमार ने बटालियन के 
अधिकारी स ेकहा कि अगर आवंटित ज़मीन आपको पसंद नही ंह ैतो हम आपको दूसरी 
ज़मीन नही ंदे सकत,े क्योंकि  यह ज़मीन सीएनटी एक्ट के इलाके में ह ैऔर सी.एन.टी. एक्ट 
अनुसूचित  क्षेत्र का इलाका ह।ै कानूनी तौर पर यहा ंहम आपको कृषि  भूमि नही ंदे सकत ेह।ै 

पेसा काननू का इस्तेमाल करने में आ रही चुनौतिया ं 
2010 में जब पहला पंचायती राज चुनाव झारखंड में हुआ तो पेसा कानून और पंचायती 
राज कानूनो ंमें टकराव शुरू हो गया। पहले सरकारी कर्मचारी गावं में जा कर गावं के 
लोगो ंके साथ बठैक करते थ।े पंचायत चुनाव के बाद अब गावं में बठैक नही ंकरत,े बाहर 
पंचायत प्रतिनिधियो ंके साथ बठैक करते ह।ै खास कर विकास योजना तैयार करने में। 
पूरे प्रदेश में लगभग 98% ग्राम सभा फर्जी तरीके से होती हैं। स्व-शासन के हिमायती 
अपने परंपरागत ग्राम सभाएं करके उसमें विकास योजना के प्रस्ताव बना कर अधिकारियो ं
के पास जमा करते हैं, लेकिन वो पास नही ंहोत ेहैं। विस्थापन के आदंोलन, जल, जंगल, 
ज़मीन बचाने के आदंोलन में परंपरागत ग्राम सभाएं ही निर्णय लेती हैं। वह अनवरत रूप 
से चल रहा ह।ै फर्जी ग्राम सभा में ठेकेदार और दलाल के आदमी होते हैं जो अपराधी 
प्रवृत्ति के होते हैं। मुखिया और वार्ड सदस्य भी उसमें शामिल होते हैं। सभी मिल कर धन 
की लूट करते हैं, उनके खिलाफ लड़ना अभी मुश्किल ह।ै स्व-शासन आदंोलन से जुड़े लोग 
साधनविहीन हैं। फर्जी ग्राम सभाओ ंके खिलाफ लड़ने की अभी ताक़त नही ंह।ै कही-ंकही ं
इसके खिलाफ संघर्ष किया गया। इसके खिलाफ संघर्ष में कई ग्राम प्रधानो ंकी हत्या भी 
कर दी गयी। कही-ंकही ंआदिवासी और गैर-आदिवासी का भी अंतरद्वंद ह।ै पेसा कानून 
में गौण खनिज पर ग्राम सभा का अधिकार तो ह,ै लेकिन जब ग्राम सभा इसे अपने नियंत्रण 
में लेना चाहे तो टेंडर डालना पड़ेगा। टेंडर डालने में माफिया और अधिकारी सब मिले हुए 
ह।ै इन माफियाओ ंसे लड़ना इतना आसान नही ंह।ै ऐसी स्थिति में पेसा कानून को धरातल 
में लागू करना काफी कठिन ह।ै 
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दयामनी बारला ने सामुदायिक संसाधन में वनाधिकार कानून और पेसा कानून के इस्तेमाल 
पर कहा कि वनाधिकार कानून ज़मीन को टुकड़े में करके देखता ह,ै जबकि झारखंड में 
अलग-अलग समुदाय की अलग-अलग व्यवस्था है। कानून और समुदाय की व्यवस्थाओ ं
में काफी विरोधाभास ह।ै उन्हों ने कहा कि उदाहरण के लिए हम मुण्डा समुदाय को ले तो 
प्रत्येक गावं में गावं का मुखिया मुण्डा ह।ै 15-20 गावं मिला कर एक मानकी होता ह।ै 
मानकी के अधीन सभी गावं के मुण्डा होत ेह।ै सभी मुण्डा अपने-अपने गावं का चंदा 
(टैक्स नही)ं मानकी को देते हैं, मानकी सरकार को जमा करता है। इस समुदाय के लोग 
पूरे मानकी इलाके को अपना समझत ेहैं। सामुदायिक ज़मीन तो पूरा इलाका है। खेल का 
मैदान, परती ज़मीन, खेती की ज़मीन, बागीचा, चरागाह सभी सबका ह।ै एक साल जिस 
जमीन में खेती किया उसे अगले साल परती छोड़ देते ह।ै दूसरी ज़मीन पर खेती किया जो 
चरागाह था, वह खेती की ज़मीन हो गयी, जो खेती की ज़मीन थी वह चरागाह की जमीन 
हो गयी जिसमें सभी के जानवर चरते हैं। ज़मीन को टुकड़े में देखने की सोच ही नही ंह।ै 
सब सबका ह,ै आज जिसमें खेती कर रहे ह ैअगले वर्ष जानवर चरायेंगे। इसमें तो कानून 
इनके लिए बाधा ह।ै आगे उन्हों ने कहा कि हम पेसा कानून और वनाधिकार कानून का 
उपयोग केव ल जल, जंगल, ज़मीन के अधिग्रहण में कानूनी लड़ाई के लिए करते हैं और 
उसमें काफी हद तक सफल भी रहे हैं। लेकिन इन कानूनो ंको ग्रामीण स्तर पर लागू करना 
बहुत कठिन है। 
पहले कें द्र या राज्य सरकारो ंके खिलाफ़ जो आदंोलन होत ेथ,े उसमें कुछ सफलतायें मिल 
जाती थी।ं कोयल-कारो बाधं विरोधी आदंोलन, नतेर हाट फायरिंग रेंज के लिए भूमि 
अधिग्रहण विरोधी आदंोलन, काटंी बाधं, भूषण-जिदंल-मित्तल कंपनियो ंके विरोध में चलने 
वाले आदंोलन की सफलतायें इसका उदहारण हैं; लेकिन आज आदंोलन में लग ेलोगो ंको 
कार्पोर�ेट घरानें साम, दाम, दंड, भदे से निपट रहे हैं। आज कार्पोर�ेट घरानें ग्रामीणो ंको 
आपस में बाटं कर, पैसा दे कर वहा ंघसु रहे हैं। इसका सबसे अच्छा उदहारण बोकारो स्टील 
प्लांट परियोजना में विस्थापित लोगो ंके आदंोलन में देखा जा सकता ह।ै जहा ंसंगठन के 
नतेाओ ंको कंपनी प्रबंधको ंद्वारा खरीद लिया जाता है। ईमानदार नतेाओ ंके ऊपर तमाम 
फर्जी केस करके जले में डाल दिया जाता ह।ै दोनो ंस्थिति में आदंोलन टूट जाता ह।ै इसी 
का परिणाम ह ैकि आज बोकारो में विस्थापन विरोधी लगभग 56 संगठन आदंोलनरत है।
कारर्पोर�ेट घराने अब स्वयं ज़मीन न खरीद कर दलालो ंसे टुकड़े में ज़मीन खरीद करवा 
रहे हैं। कुछ एनजीओ भी ज़मीन खरीद में मदद कर रहे ह।ै नक्सलवाद के नाम पर गावंो ं
में फ़ोर्स भेजी जा रही ह।ै जो नक्सली के नाम पर आम ग्रामीणो ंका उत्पीड़न कर रही ह।ै 
कारर्पोर�ेट घरानो ंके विरोध में तो आदंोलन हो रहे ह,ै लेकिन राज्य के द्वारा किये जा रहे 
दमन के विरोध में आदंोलन नही ंखड़े हो रहे हैं।  
झारखंड में हो रही प्राकृति क संसाधनो ंकी लूट केव ल आदिवासी, आदंोलन करके नही ंबचा 
सकते, उसमें सभी लोगो ंको शामिल होना होगा। तभी हम अपने प्राकृति क संसाधनो ंको 
बचा पायेंगे। आदिवासी संगठनो ंऔर आदिवासी मंचो ंको अपनी संकीर्ण सोच के दायरे से 
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बहार निकलना होगा। आज देश का राजनैतिक ढ़ाचंा जन मुद्दों  पर आधारित नही ंरहा। 
व्यक्ति फायदे की राजनीति की जा रही ह।ै जन आदंोलन को ऐसे विकल्प तलाशने की 
ज़रूरत ह,ै जो जनता के हको ंऔर अधिकारो ंको संरक्षण दे सके।  

पेसा की कमियां
जब तक झारखंड राज्य अपनी नियमावली नही ंबना देता, तब तक पेसा कानून की कमिया ं
उजागर नही ंहोगंी, राज्य के नियम बन जाने के बाद ही यह पता चल सकेगा कि उसे लागू 
करने में कौन-कौन सी बाधाएं आ रही हैं? हम लोग नियमावली बनाने की मागं कर रहे हैं, 
लेकिन उसके बनने के आसार अभी दूर-दूर तक नजर नही ंआ रहे हैं।  

आदंोलन की वर्तमान स्थिति
दयामनी बारला कहती है कि आदंोलन की वर्तमान स्थिति के बारे में अगर हम समीक्षा करे 
तो पहले और आज में काफी अतंर दिखेगा। पहले हम किसी कंपनी या जमीन अधिग्रहण 
की किसी योजना में बाहरी व्यक्ति को गावं में घुसने नही ंदेते थ।े ग्रामीणो ंद्वारा जनता कर्फ्यू 
लगा कर रास्तों  की नाकेबंदी कर दी जाती थी। अब हर जगह टू लेन फोर लेन सड़कें  बन 
रही हैं। गैस पाइप लाइन बिछाई जा रही ह।ै बाहरी लोगो ंको घुसने के मौके बनाये जा रहे 
हैं, लेकिन मुद्दों  में अभी कोई परिवर्तन नही ंह।ै कोई समझौता भी नही ंह।ै  

संवाद, झारखण्ड25  
बीसवी ंसदी में जब विश्व के कई देश आदंोलित थ,े तब भारत के पूर्वी दिशा के छोटा 
नागपुर व संथाल परगना में और उसके आसपास के क्षेत्र में भी एक आदंोलन हो रहा था। 
वो आदंोलन था एक अलग राज्य की मागं को लेकर ताकि उनकी परंपरा, संस्कृति  और 
पहचान बची रहे और उस पर किसी बाहरी का दखल ना हो। और उसके आदंोलनकर्ता थ,े 
उस क्षेत्र के वासी। यानी आदिवासी व मूलवासी। 
लगभग दस दशको ंतक चले एक लंब ेसंघर्ष व आदंोलन का परिणाम झारखंड प्रदेश के 
रूप में देखा जाता ह।ै दो दशक पूर्व 2000 ईसवी में बिहार के दक्षिणी हिस्से को विभाजित 
कर झारखंड प्रदेश का गठन जिस उद्देश्य के लिए किया गया, दरु्भाग्यपूर्ण वो बीस साल बाद 
भी पूर्ण होता नही ंदिख रहा है। 
उसी उद्देश्य को पूरा करने में संवाद जसैी संस्था लगी हुई ह।ै वर्तमान में संवाद का झारखंड 
की राजधानी राचंी के डंगरा टोली और देवघर के मधपुुर के 52 बिगहा, में दो कार्यलय चल 
रहे हैं। संस्था को 21 मार्च 2001 को ट्रस्ट के तौर पर पंजीकृत किया गया। इसको खड़ा 
करने वालो ंमें लेखिका डॉक्टर रोज केरकेट्टा 80 वर्ष (संस्था अध्यक्ष), एक्टिविस्ट घनश्याम 
67 वर्ष (संस्था के सचिव), डॉक्यूमेंटर्ी मेकर शेखर 58 वर्ष (संस्था कोषाध्यक्ष), एक्टिविस्ट 
उदय 60 वर्ष, पूनम 60 वर्ष, कुरदूला कुजरू 47 वर्ष ने प्रमुख भूमिका निभाई।

25. इस केस स्टडी के संकलन में असगर खान  का सहयोग रहा है।



पेसा काननू के 25 वर्ष : पाचंवी ंअनुसूची के राज्य ों में क्रियान्वयन की समीक्षा  | 127

संस्था के उद्देश्य-
•	 आदिवासी व मूलवासियो ंमें संवैधानिक अधिकारो ंको लेकर उनमें जागरूकता 

पैदा हो। 

•	 ग्राम स्तर पर स्व-शासन और स्वावलंबन की प्रथा को सशक्त किया जाए।

•	 वंचित समाज यानी आदिवासी-मूलवासियो ंके अधिकारो ंका संरक्षण एवं संवर्धन 
किया जाए। 

•	 समुदाय का राज्य के प्राकृति क संसाधानो ंपर सामुदायिक अधिकार एवं नियंत्रण 
होना अनिवार्य हो।

उपरोक्त उद्देश्य के बिदंओु को लेकर संवाद का मानना ह ैकि यह तभी संभव ह,ै जब वंचित 
समाज के अधिकारो ंका संरक्षण एवं संवर्धन किया जाएगा। और इससे आदिवासी समुदाय 
का राज्य के प्राकृति क संसाधानो ंपर सामुदायिक अधिकार एवं नियंत्रण सुनिश्चित होगा। 
एक रिपोर्ट कहती ह ै कि झारखंड की जमीनो,ं जंगलो ंव पहाड़ों  में देश का 40 प्रतिशत 
खनिज पदार्थ ह ैऔर यह राज्य देश का सबसे बड़ा खनिज क्षेत्र ह।ै यहा ंकोयला, लोहा, 
बॉक्साइट, ताबंा, माइका, यरूेनियम, ग्रैफाइट आदि प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। 
लेकिन इसके बावजदू झारखंड का आदिवासी समाज गरीबी के सबसे पिछले पायदान 
पर ह।ै आदिवासियो ंके पिछड़ेपन और गरीबी की वजह को संवाद जसैी संस्था राज्य के 
संसाधनो ंपर आदिवासियो ंका मालिकाना हक नही ंहोने को, एक बड़ी वजह मानती ह।ै 
संस्था के अनुसार यहा ंके संसाधनो ंपर कानूनन यहा ंके आदिवासियो ंका मालिकाना हक 
होना चाहिए। और अलग राज्य के गठन के बनुियादी मागंो ंमें से एक प्रमुख मागं भी यही 
थी। 
संवाद की ताकत और पहचान उससे जडु़ी महिलाएं और यवुा तबका ह।ै झारखंड के 17 
जिलो ंके 750 गावंो ंमें सीध ेतौर पर इस संस्था से 125 जबकि बतौर वालंटियर 1500 
लोग जडु़े हैं। इनमें अधिकतर महिलाएं और यवुा शामिल हैं। 
संवाद का कहना ह ैकि इस संस्था को खड़ा करने में इन यवुाओ ंऔर महिलाओ ंकी अहम 
भूमिका रही ह।ै क्योंकि  संवाद जसैी संस्था बनाने का निर्णय इन्हीं  का ह।ै संस्था के सचिव 
घनश्याम बताते हैं कि जो लोग संवाद से जुड़े हैं, वे झारखंड के सुदूरवर्ती गावं, कस्बों  से 
आत ेहैं और इन्हों ने अपने क्षेत्र ों में कई तरह के शोषण और दमन को झलेा ह।ै इसी का 
नतीजा ह ैकि इनके रोष ने और दमनकारी नीति के खिलाफ उठाई गई आवाज के बाद 
बठैक कर संवाद जसेै संगठन का आगे का रास्ता तय हुआ।

संवाद के कार्यों का कें द्र
•	 ग्राम सभा को सशक्त करना तथा उसमें महिलाओ ं एवं यवुाओ ं की निर्णायक 

भूमिका को बढ़ाने में मदद करना। 
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•	 बनुियादी लोकतंत्र को मजबतू करना। 

•	 धर्मनिरपेक्षता की रक्षा और उसको बढ़ावा देना।

•	 लैंगिक समानता को आगे बढ़ाना।
संस्था के जो उपरोक्त कार्यों के कें द्र हैं, उनमें ग्राम सभा के सशक्तिकरण व धर्मनिरपेक्षता 
का मुद्दा झारखंड में बीते कुछ सालो ंसे काफी सुर्खियो ंमें रहा है। 

ग्राम सभा
ग्राम सभा को जिस कानून के तहत सशक्त करने की बात कही जाती ह,ै उस कानून को लागू 
करन ेके लिए झारखंड में आज तक नियमावली नही ंबन पाई ह।ै झारखंड के 24 में से 13 
जिले पूर्ण रूप से और तीन जिलो ंका कुछ भाग अनुसूचित क्षेत्र में आत ेहैं, यानी संविधान की 
पाचंवी ंअनुसूची के तहत आते हैं। इसी अनुसूची के तहत आदिवासियो ंके विकास और उनके 
अधिकारो ंकी रक्षा को सुनिश्चित करने के लिए 1996 में पसेा कानून यानी पंचायत के उपबंध 
(अनुसूचित क्षेत्र ों पर विस्तार) अधिनियम लाया गया। जिसके तहत राज्यों  के अनुसूचित  
जनजाति, यानी आदिवासी बहुल क्षेत्र ों में स्व-शासन प्रणाली लागू हो। गावं समाज में उनकी 
परंपरा, संस्कृति  व उनके अधिकार की रक्षा हो। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक पसेा कानून को 
लागू करन ेके लिए जिन दस राज्यों  को जरूरी नियम बनान ेथ,े उस में से तीन राज्यों  न ेनियम 
नही ंबनाये ह।ै इनमें मध्य प्रदेश, ओड़िशा और झारखंड शामिल हैं। 
झारखंड में, वन अधिकार कानून 2006 के तहत मिलने वाले वन पट्टा के वितरण में एक 
बड़ी अड़चन ग्राम सभा का सशक्त नही ंहोना भी ह।ै 2011 के जनगणना की मुताबिक 
झारखंड में 26.2 प्रतिशत के करीब आदिवासी समुदाय हैं, जिनकी 75 प्रतिशत से अधिक 
आबादी गावं में निवास करती ह।ै कई रिपोर्ट व सर्वे के अनुसार झारखंड में 50 लाख से 
भी अधिक लोग वन पट्टा के लाभार्थियो ंके दायरे में आते हैं। जिनमें अधिकतर आबादी 
आदिवासियो ंकी बताई जाती है। लेकिन यह दरु्भाग्यपूर्ण ह ैकि झारखंड में इस कानून के 
15 साल बीत जाने के बाद भी यहा ंएक लाख लोगो ंको भी वन पट्टा नही ंमिल पाया ह।ै   
वन पट्टा यानी आदिवासियो ंव अन्य परंपरागत वन निवासियो ंको मिलने वाले वो कागज 
जो उन्हें जमीन पर मालिकाना हक देता ह।ै जानकारो ं के अनुसार झारखंड में एक तो 
वन अधिकार कानून 2006 को सही से लागू नही ंकिया ह।ै दूसरा मूलतः ग्रास सभा ही 
तय करती ह ै कि किसको कितनी जमीन पर वन पट्टा मिलेगा। इसे लेकर ग्राम सभा ही 
वन पट्टा के आवेदक के दावो ंका सत्यापन करती ह ैऔर उसे ब्लॉक, अनुमंडल स्तर के 
पदाधिकारियो ंके पास भेजा जाता ह।ै भारी संख्या में संबंधित पदाधिकारी उस वन पट्टे 
के आवेदन को रद्द कर देते हैं, जिन्हें ग्राम सभा सत्यापित करके भेजती ह।ै जबकि उस 
सत्यापित आवेदन को रद्द करने का अधिकार उन पदाधिकारियो ंको नही ंह।ै जानकार इन 
सारी कमियो ंका कारण झारखंड में राज्य सरकार द्वारा पेसा कानून को लागू नही ंकरना और 
ग्राम सभा के सशक्त नही ंहोने को मानते हैं। 
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इसीलिए संवाद का जोर ग्राम सभा को सशक्त करने पर भी ह।ै संवाद के मुताबिक जब 
गावं स्तर पर ग्राम सभा सशक्त होगी और उसमें यवुाओ ंकी निर्णायक भागीदारी होगी, तो 
गावंो ंके मुद्दों  का समाधान भी होगा। 
संवाद के सचिव घनश्याम कहत ेह ैकि झारखंड में प्राकृति क संसाधनो ंकी रक्षा यानी, जल, 
जंगल, जमीन का मुद्दा प्रमुख मुद्दा ह।ै आज इन्हीं  संसाधानो ंकी लूट हो रही ह।ै झारखंड 
स्व-शासन और स्वावलंबन की धरती रही ह,ै जिसे आज तेजी से खत्म किया जा रहा ह।ै 
और इसकी वजह से यहा ंके आदिवासी व मूलवासियो ंको कई समस्याएं झलेनी पड़ रही 
हैं। जसेै बड़े पैमाने पर यवुाओ ंमें बरेोजगारी, बच्चों  में कुपोषण, महिलाओ ंमें रक्तहीनता 
(खून की कमी) का बढ़ना। इन समस्याओ ंके हल के लिए भी ग्राम सभा का सशक्त होना 
जरूरी ह।ै
घनश्याम ने बताया कि कें द्र सरकार ने पेसा कानून 1996 में पास कर दिया ह,ै लेकिन 
राज्य सरकारो ंने 25 वर्ष बीत जाने के बाद भी आज तक नियमवाली नही ंबनाई। वर्तमान 
हेमंत सोरेन सरकार नियम बनने की प्रक्रिया में आगे बढ़ रही ह।ै लेकिन संस्था ने स्थानीय 
स्व-शासन में, संसाधनो ंके प्रबंधन में, सामुदायिक संसाधनो ंपर अधिकार जताने में, कानूनी 
मामलो ंमें, कें द्र के पेसा कानून का इस्तेमाल गावं स्तर पर कर रही है।

स्थानीय स्व-शासन में 
पेसा कानून आदिवासियो ंके परंपरागत रीति-रिवाज और उसकी व्यवस्था को मान्यता देता 
हैं। संवाद परंपरागत रूप से जिम्मेदार व्यक्तियो ंको पेसा कानून से अवगत कराते हुए उसे 
सशक्त बनाने की प्रक्रिया में लगा हैं।

संसाधनो ंके प्रबंधन में
पेसा कानून के प्रावधानो ंके तहत गावं में संसाधनो ंसे संबंधित सारे वाद-विवाद पर निर्णय 
ग्राम सभा बठैकर करती ह।ै

सामदुायिक संसाधनो ंपर अधिकार जताने में
पेसा कानून के तहत सामुदायिक संसाधन, जसेै- जंगल, जमीन, जल आदि पर अधिकार 
हेत ु निर्णय गावं के जिम्मेदार व्यक्ति जिसे ग्राम सभा मानती ह,ै वह लोग मिल बठैकर 
निर्णय लेते ह ैया पंच अथवा पाचं प्रतिनिधि के साथ मिल बठैकर निर्णय लिया जाता ह।ै

काननूी मामलो ंमें 
पेसा कानून के तहत, पहली कोशिश होती ह ैकि गावं के स्तर पर ही किसी भी मामले का 
निपटारा हो। दूसरा आस-पास के गावं में रहने वालो ंके साथ बठैकर मामले को सुलझाया 
जाए। जब इसके बावजदू भी मामले का निपटारा नही ंहो पाता ह ैतो फिर न्यायालय का 
सहारा लिया जाता है।
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संवाद जिन 17 जिलो ंमें काम कर रहा ह,ै उनमें पाचंवी ंअनुसूची के तहत झारखंड के 
वह सभी 14 जिले भी शामिल हैं, जो पूर्ण रूप से अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में आते हैं। 
घनश्याम बताते हैं कि संस्था ने शुरूआत में 2001 से 2008 तक झारखंड के सभी जिलो ं
में कई लंबी पदयात्रा की है। इस दौरान जिन-जिन गावं में हम गए वहा ं के लोगो ं के 
साथ बठैको ंके माध्यम से विचार-विमर्श कर उनकी समस्याओ ंको जाना-समझा। वहा ंके 
यवुाओ ंको प्रशिक्षण दे कर उन्हें प्रशिक्षित किया। प्रशिक्षण के दौरान उनके मुद्दों  को समझा 
और उसके हल के लिए संविधान के दायरे में रहकर समझाया। उन्हें उनके अधिकारो ंके 
प्रति जागरूक औऱ सचेत किया। 
घनश्याम कहते ह ैकि हमें विश्वास है कि गावं के मुद्दों  को हल तभी कर सकत ेहैं जब इस 
प्रक्रिया को अपनाएं। यानी जिसका मुद्दा उसकी लड़ाई। और जिसकी लड़ाई उसकी अगुवाई 
और अगुवाई में सामूहिकता हो। यह कार्य संवाद, आदिवासी, दलित, अल्पसंख्यक, 
पिछड़ा, महिला और यवुा वर्ग के बीच कर रहा ह।ै संवाद का मानना ह ैकि गावं में यह 
तबका संसाधनो,ं अधिकारो ंसे वंचित ह।ै

पेसा काननू के इस्तेमाल से मिली सफलता
हालाकंि, झारखंड सरकार ने पेसा कानून को लागू तो नही ं किया है, लेकिन संवाद का 
मानना है कि गावं में ग्राम सभा के स्तर पर इस कानून का इस्तेमाल हो रहा है। संवाद 
का कहना है कि गावं वाले कें द्र के पेसा कानून में जो अधिकार दिए गए हैं, उनमें से कई 
अधिकारो ंका इस्तेमाल अपनी स्व-शासन प्रणाली के तहत कर रहे हैं। इसे लेकर संवाद 
ने पेसा कानून के तहत इनके बीच काफी जागरूकता और प्रशिक्षण का कार्य किया है, 
जिसका नतीजा है कई चीजो ंपर ग्राम सभा ने अपना नियंत्रण किया है।
घनश्याम बताते हैं कि सबसे बड़ी सफलता यह ह ैकि कुछ साल पूर्व तक झारखंड में बालू 
पर माफियाओ ंका अधिकार होता था। सरकार बिना ग्राम सभा की अनुमति के इन्हें बालू 
घाट लीज पर आवंटित किया करती थी। लेकिन जिन-जिन गावं में बालू घाट थ ेवहा ंकी 
ग्राम सभाओ ंने सरकार को मजबरू किया, लीज पर रोक लगाने को और सरकार को उस 
लीज को वापस लेना पड़ा। आज उन बालू घाटो ंपर ग्राम सभाओ ंका अधिकार ह।ै पेसा 
कानून कहता ह ैकि माइनर मिनरल, जसेै बालू-मिट्टी, गिट्टी, मकान बनाने के पत्थर आदि 
पर मालिकाना हक ग्राम सभा को है यानी सामुदायिक हक। और सरकार इस पर बाहर से 
कोई हस्तक्षेप नही ंकर सकती है।
दूसरी बड़ी सफलता यह ह ै कि जिन जमीनो ंको सरकार ने कंपनियो ंको दिया था, बिना 
ग्राम सभा के अनुमित के उनमें से कई जमीनो ंको ग्राम सभा ने पेसा कानून के तहत वापस 
लिया ह ैऔर वहा ंसे कंपनियो ंको वापस जाना पड़ा ह।ै उदहारण के तौर पर हम दमुका के 
काठीकंुड को देख सकत ेहैं, जहा ंकंपनी ने पॉवर प्लांट प्रस्तावित किया था।
संवाद के प्रमुख मुद्दे और उसके कार्य क्षेत्र का दायरा पेसा कानून के तहत ही आता है। 
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संवाद का मानना है कि पेसा कानून के कारण ही संवाद ने अपने कार्य क्षेत्र के कई प्रमुख 
मुद्दों  को हल किया ह।ै जसेै, गावं-ग्रामीणो ंमें जल, जंगल, जमीन के प्रति चेतना बढ़ी ह।ै 
बालू घाट बंद हुआ है। अवैध ढंग से लगने वाली फैक्ट्रियो ंपर कुछ हद तक रोक लगी ह।ै 
कई जगहो ंपर अवैध ढंग से खनिज पदार्थ के दोहन पर रोक लगी है।
घनश्याम कहते हैं कि प्राकृति क संसाधनो ंपर सामुदाय का नियंत्रण स्थापित करने के लिए 
पेसा कानून का इस्तेमाल जरूरी है। जो अधिकार पेसा कानून के तहत ग्राम सभा को प्रदत्त 
ह,ै उसके बारे में ग्राम सभा के सदस्यों  को प्रशिक्षित और सशक्त कर प्राकृति क संसाधनो ं
पर सामुदायिक नियंत्रण स्थापित किया जा सकता हैं। 
जसेै- लघु वनोपज एवं गौण खनिज पर पेसा कानून का इस्तेमाल किया जा सकता है। 
दूसरा महाजनो ंद्वारा हड़पी गई जमीन के विवाद के निपटारे को ग्राम सभा में पेसा कानून 
का इस्तेमाल कर हल किया जा सकता है।

पेसा काननू के इस्तेमाल में जन संगठनो ंके समक्ष चुनौतियां
संवाद का कहना ह ै कि पेसा कानून के इस्तेमाल में संगठन के समक्ष सरकारी तंत्र की 
कई चुनौतिया ंआती हैं। पेसा कानून के क्रियान्यवन में संवाद के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती 
नौकरशाही ह।ै वे नही ंचाहते हैं कि ग्राम सभा सशक्त हो और वे अपना अधिकार इस्तेमाल 
करें। इसी तरह ठकेदार और नेता भी नही ंचाहते हैं। ये भी एक चुनौती ह।ै इसके अलावा 
पेसा कानून का इस्तेमाल नही ंहो, ऐसा धार्मिक कट्टरता की सोच रखने वाले लोग भी चाहते 
हैं। 
झारखंड के संदर्भ में पेसा कानून में संवाद कुछ कमियो ंको भी देखती ह।ै जसेै जल, जंगल, 
जमीन, खनिज पदार्थ पर जो मालिकाना हक राज्य सरकार को देना चाहिए था, वो यहा ंनही ं
दिया गया ह।ै यह राज्य के जंगल विभाग के कब्जे में होता है।
पेसा कानून के तहत आज ग्राम सभा यानी सामुदायिक स्तर पर कई समस्याओ ंका हल 
किया जा रहा ह।ै पेसा के तहत आज सामुदाय को परंपरागत अधिकार देकर, रीति-रिवाज 
को मान्यता देकर, संसाधनो ंपर मालिकाना अधिकार देकर, सामाजिक न्याय में फैसले का 
अधिकार देकर। इसके अलावा भी कई स्तर पर ग्राम सभा पेसा कानून के दायरे में रहकर 
समस्याओ ंका समाधान कर रही है।
संवाद के मुताबिक पंचायती राज्य व्यवस्था में ग्राम सभा एक बुनियादी इकाई है। 
पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम सभा की मजबूत भागीदारी हो, इसे लेकर भी संवाद 
काम कर रहा है। इसे समझाते हुए घनश्याम ने बताया कि ग्राम सभा से ही लोग चुनकर 
पंचायती राज व्यवस्था में जाते हैं। ग्राम सभा मजबूत होगी तो ही मजबूत प्रतिनिधियो ंकी 
भागीदारी पंचायती राज व्यवस्था में होगी। यानी ये प्रतिनिधि ग्राम सभा के होगंे और जब 
ये जीतकर पंचायती राज व्यवस्था में जाएंगे तो ये स्थानीय स्व-शासन और स्वावलंबन की 
बात करेंगे। यानी ग्राम स्तर पर आदिवासियो ंव मूलवासियो ंके परंपरागत रीति-रिवाज, 
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उनकी संस्कृति  व जल, जंगल, जमीन पर उनके अधिकार सुनिश्चित होगंे। इसके मद्देनजर 
संवाद ऐसे प्रतिनधियो ंको प्रशिक्षित करता है। उन्हें पेसा कानून, पंचायती राज व्यवस्था 
के अधिकारो ंऔर कर्तव्यों  के बारे में बताया जाता है। 
संवाद ने अपने कार्यों के दौरान यह पाया है कि स्थानीय समुदाय के द्वारा अपने अधिकारो ं
को प्राप्त करने के लिए पेसा कानून एवं उसके समवर्ती कानून जैसे वनाधिकार कानून के 
इस्तेमाल में चुनौतियां और अवसर दोनो ंही मिले हैं। चुनौतियो ंके रूप में नौकरशाही, 
सामंती सोच, कॉर्पोर�ेट हस्तक्षेप, पितृसत्ता इत्यादि। ग्राम सभा के अधिकारो ंकी चेतना, 
पंरपरागत अधिकार के प्रति समझ का विकसित होना, महिलाओ ंको संगठित करने में 
मदद मिलना, गांव में वंचित सामुदाय को एक साथ लाने और सद्दभाव बनाएं रखने में 
मदद मिलना, इत्यादि को संवाद अवसर के रूप में देखता है। 

केन्द्रीय जन संघर्ष समिति, लातेहार-गुमला26 
झारखंड सरकार ने नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज की अवधि विस्तार रद्द कर दी ह।ै 11 मई 
2022 को इसकी अवधि समाप्त हो गई थी, जिसे आगे बढ़ाया जाना था। अविभाजित 
बिहार सरकार ने 1954 में सेना मैनूवर्स फील्ड फायरिंग आर्टिलरी एक्ट, 1938 की धारा 
9 के तहत नेतरहाट पठार के सात राजस्व गावंो ंमें 8 वर्ग किलोमीटर को सेना द्वारा तोप 
अभ्यास के लिए अधिसूचित किया गया था। 1964 से लेकर 1994 तक लगभग तीस 
सालो ंतक यहा ंनियमित तोप अभ्यास होता रहा है। 
1991-92 में अविभाजित बिहार सरकार ने गजट नोटिफिकेशन के जरिये इस फायरिंग 
रेंज के क्षेत्र का दायरा और अवधि बढ़ा दी। इस गज़ट नोटिफिकेशन के जरिये इसमें 
लातेहार और गुमला के 157 मौजो ंके मातहत 245 गावं की 1471 वर्ग किलोमीटर भूमि 
को अधिसूचित किया गया था, जिसे 2002 तक के लिए बढ़ा दिया गया। जिसे 1999 में 
पुन: बिहार सरकार ने इसकी अवधि 11 मई 2022 तक के लिए बढ़ा दी। 
1964-94 तक तोप दागने का सघन और निरंतर अभ्यास चला था। शुरूआत के चार-
छह सालो ंयानी 1964-70 के बीच यहा ंसेना अपनी छावनी बनाकर रही और सघन तोप 
अभ्यास किया। उसकी कड़वी ंयादें अभी भी पीढ़ी दर पीढ़ी यहा ंबसे आदिवासी समुदायो ं
में मौजदू हैं। इन 6 सालो ंमें सघन अभ्यास के दौरान जो प्रताड़ना और उत्पीड़न इन दो 
जिलो ंके जंगली इलाको ंमें सदियो ंसे बसे आदिवासी समुदायो ंका हुआ, उससे यहा ंफील्ड 
फायरिंग रेंज विरोधी कें द्रीय जन संघर्ष समिति जसैा संगठन वजदू में आया। यह संगठन 
आज़ाद हिदंसु्तान में उन कुछ विरले सामाजिक संगठनो ंऔर अहिसंक आदंोलनो ंमें गिना 
जाता ह,ै जो तीन दशको ंकी लंबी अवधि में निरंतर जारी रहा। 
यह पूरा क्षेत्र संविधान की पाचंवी ंअनुसूची के दायरे में आता ह,ै जहा ं1996 में संसद 

26. सत्यम श्रीवास्तव द्वारा तयैार यह रिपोर्ट डाउन टू अर्थ पर छपी थी, अनुमति के साथ उसे 
संपादित कर पुनर्मुद्रित किया गया ह।ै
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से पारित हुआ पेसा कानून लागू ह।ै हालाकंि, झारखंड में पंचायती राज व्यवस्था का 
क्रियान्वयन बहुत देर से हुआ ह,ै इसलिए पेसा कानून के क्रियान्वयन की स्थिति भी अच्छी 
नही ंह।ै हालाकंि, जन समुदायो ंमें इस कानून और उन्हें मिले विशिष्ट सावंैधानिक संरक्षण 
को लेकर बड़े पैमाने पर जागरूकता रही है और यह भी पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती ही गयी है। 
निसंदेह, नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज को झारखंड सरकार द्वारा पुनः अधिसूचित नही ं
करने का निर्णय लिये जाने का श्रेय 1471 वर्ग किलोमीटर के प्रभावित इलाके में पसरी 
242 ग्राम सभाओ ंको जाता ह।ै इन सशक्त ग्राम सभाओ ंने 90 के दशक से ही कें द्रीय 
जन संघर्ष समिति का गठन कर गाधंी के सत्याग्रह के रास्ते पर चलते हुए कागजी प्रक्रिया 
का अच्छा इस्तेमाल कर अर्टलरी प्रैक्टिस के दौरान तोप से निकलने वाली गर्जन को रोक 
दिया था। लंब ेसंघर्ष के दौरान कई नेताओ ंके ऊपर सरकार विरोधी काम करने के आरोप 
में संगीन मामले लादे गए। इन चुनौतियो ंके बावजदू अपनी जन्मस्थली को बचाने के लिए 
वे नेतरहाट के पठार पर वैसे ही डटे रहे जसेै वहा ंशाल के पेड़ खड़े हैं। 
नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज को अवधि विस्तार न दिये जाने के पीछे जो कारण गिनाए 
जा रहे हैं, उनका विस्तार से ज़िक्र 4 जनू 2022 को लातेहार जिले के उपायकु्त (कमिश्नर) 
के उस पत्र में मिलता है, जो उन्हों ने झारखंड सरकार के प्रधान सचिव को लिखा ह।ै इस 
पत्र में उपायकु्त ने कें द्रीय जन संघर्ष समिति के उस सर्वे को शामिल किया जो इस संगठन 
ने फायरिंग रेंज में अभ्यास करने आए सैनिको ं द्वारा स्थानीय समुदायो,ं विशेष रूप से 
आदिवासी महिलाओ ंपर हुए अत्याचारो ंको जानने के लिए कराया गया था। इस सर्वे से 
निकले निष्कर्षों को उपायकु्त ने दिल दहलाने वाला बताया।
अपने इस पत्र में इस सर्वे के निष्कर्षों को ज्यों  का त्यों  उल्लेख करते हुए लिखा गया ह ैकि 
“सेना के जवानो ं द्वारा आदिवासी महिलाओ ं के साथ बलात्कार किया जाना एक आम 
घटना थी। ऐसी दो महिलाओ ंका ज़िक्र इस सर्वे में आया ह,ै जो सैनिको ंद्वारा सामूहिक 
बलात्कार के बाद जिदंा नही ं बच पायी।ं जो बलात्कार के बाद भी बची रह गईं, ऐसी 
महिलाओ ंकी संख्या कम से कम 28 ह।ै तोप अभ्यास  के दौरान और उसकी वजह से कम 
से कम 30 लोगो ंको अपनी जान गंवानी पड़ी। गोला विस्फोट की वजह से 3 लोगो ंको 
अपंगता का शिकार होना पड़ा। इसके अतिरिक्त आदिवासियो ंकी भेड़, बकरिया,ं मुर्गिया ं
सेना के जवानो ंद्वारा लूटी जाती रही।ं” 
इस पत्र में समय-समय पर संगठन और सरकार के बीच हुई बातचीत का भी हवाला दिया 
गया, लेकिन इसका किसी ठोस नतीजे पर नही ंपहुंच पाने के कारणो ंका भी ज़िक्र किया 
गया ह।ै 
इस पत्र में आयकु्त ने कें द्रीय जन संघर्ष समिति के उन तर्कों को उचित करार दिया जो इस 
आदंोलन के दौरान पिछले तीस सालो ंसे दिये जा रहे हैं। उपायकु्त ने अपने पत्र में लिखा ह ै
कि “लातेहार व गुमला जिला संविधान की पाचंवी ंअनुसूची क्षेत्र के अतंर्गत आता ह।ै यहा ं
पेसा एक्ट लागू ह।ै जिसके तहत ग्राम सभा को सावंैधानिक अधिकार प्राप्त हैं। इसी के 
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तहत नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज के प्रभावित इलाके की ग्राम सभाओ ंने नेतरहाट फील्ड 
फायरिंग रेंज के लिए गावं की सीमा के अदंर की ज़मीन सेना के फायरिंग अभ्यास के लिए 
उपलब्ध न कराने का निर्णय लिया ह।ै साथ ही नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज की अधिसूचना 
को आगे और विस्तार न कर विधिवत अधिसूचना प्रकाशित कर परियोजना को रद्द करने 
का अनुरोध किया ह।ै” 
इस पत्र में 2021 और 2022 के बीच आयोजित हुईं ऐसी 39 ग्राम सभाओ ंका विवरण 
भी दिया गया है, जिन्हों ने सर्वसम्मति से इस परियोजना को रद्द किए जाने के प्रस्ताव 
पारित किए हैं, जो राज्यपाल को भी भेजे गए हैं। 
अतं में यह सिफ़ारिश इस पत्र में की गयी ह ैकि “सेना मैनूवर्स फील्ड फायरिंग आर्टिलरी 
एक्ट, 1938 के अध्याय- 2 की धारा 9 में फील्ड फायरिंग रेंज और तोप अभ्यास के 
संचालन संबंधी समस्त शक्तिया ंराज्य सरकार के अधीन हैं, अत: राज्य सरकार इस बावत 
निर्णय ले सकती ह।ै ग्राम सभाओ ंद्वारा पारित प्रस्तावो ंको सम्मान देते हुए ही इस विषय में 
यथोचित निर्णय लिया जाना चाहिए”। 
इस पत्र को संज्ञान में लेत ेहुए ही राज्य सरकार न ेइसकी अवधि विस्तार को रद्द करन ेका 
निर्णय लिया ह।ै हेमंत सोरेन को इस कदम के लिए ज़रूर श्रेय दिया जाना चाहिए कि उन्हों ने 
आदिवासी समुदायो ंके हितो ंको ध्यान में रखा ह।ै यहा ंउल्लेखनीय ह ैकि सरकार में आकर 
हेमंत सोरेन ने वो दोनो ंवादे पूरे कर दिये हैं जो उन्हों न ेजनता से किए थ।े पहला वादा था ऐसे 
सभी लोगो ंपर लगे देशद्रोह के मुकदमें वापिस लेना जो राज्य में चले पत्थलगड़ी आदंोलन 
के दौरान भाजपा की सरकार ने थोपे थ ेऔर दूसरा फील्ड फायरिंग रेंज को निरस्त करना। 
कें द्रीय जन संघर्ष समिति इसे एक बड़ी जीत मानती है और 1964 से उनके ऊपर हुए 
अत्याचारो ं से मुक्ति के रूप में देख रही है, लेकिन जहां तक सवाल इन समुदायो ंकी 
खुशहाली का है, तो अभी बाक्साइट खनन और टाइगर रिजर्व के रूप में नयी और गंभीर 
चुनौतिया ँसामने हैं। समिति के संयोजक जेरोम जेराल्ड कुजूर कहते हैं कि “हालांकि, 
अभी यह परियोजना पूरी तरह से रद्द नही ंहुई है, बल्कि अभी झारखंड सरकार ने इसकी 
अवधि को आगे नही ंबढ़ाने का फैसला ही लिया है। लेकिन, कें द्रीय जन संघर्ष समिति 
सरकार के इस फैसले का स्वागत करती है और यह मांग करती है कि कें द्रीय गृहमंत्रालय 
से भी इसे पूरी तरह रद्द करवाने का प्रयास करे"।  
जेरोम कुजूर कहते हैं कि “इस बात का संतोष है कि हेमंत सोरेन और गठबंधन की 
सरकार ने आदिवासियो ंके सांवैधानिक अधिकारो ंको तवज्जो दी है और उनका सम्मान 
किया है, लेकिन अभी भी पेसा कानून अपनी मूल भावना के साथ इस राज्य में लागू नही ं
हो पाया है और वनाधिकार कानून की स्थिति भी बहुत खराब है। अब सरकार को चाहिए 
कि वो इन दोनो ंक़ानूनो ंके सही क्रियान्वयन पर जोर दे, जिसमें उसे समुदाय की तरफ से 
पूरा समर्थन हासिल होगा। खुद समुदाय भी अब वनाधिकार के तहत अपने अधिकारो ं
को हासिल करने की दिशा में सक्रिय पहल करेंगे”।
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पत्थलगड़ी आदंोलन, खूं टी27 
वर्ष 2016-17 में जिस आदंोलन को लेकर झारखंड सुर्खियो ंमें रहा, उसने देश-विदेश तक 
लोगो ंका ध्यान खीचंा। इस आदंोलन का नाम था पत्थलगड़ी। आदिवासी बहुल खूं टी जिले 
से शुरू हुआ ये आदंोलन झारखंड के और जिलो ंतक भी पहुंचा, लेकिन इसका गढ़ और कें द्र 
खूं टी ही रहा। उस समय की भाजपा सरकार न ेइस आदंोलन को गैर-संवधैानिक और इसे 
देश के खिलाफ बताया। दस हजार आदिवासियो ंपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया। उस 
समय विपक्ष की प्रमुख पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इसे मुद्दा बनाया और वादा किया कि वो 
सत्ता में आएंगे तो दर्ज देशद्रोह के मुकदमे को वापस लेंग।े
सत्ता में आत ेही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 29 दिसंबर 2019 को मंत्री परिषद की हुई पहली 
बठैक में पत्थलगड़ी आदंोलन से संबंधित सभी मुकदमो ंको वापस लेने का निर्णय लिया 
था। हालाकंि, अभी तक राजद्रोह के सभी मुकदमें वापस नही ंहुए हैं। लेकिन आदिवासी 
एक्टिविस्ट ग्लैडसन डंुगडंुग के मुताबिक पश्चिमी सिहंभूम जिलातंर्गत सरायकेला थाने में 
दर्ज दोनो ंपत्थलगड़ी के मामले को वापस ले लिया ह।ै इसी तरह सरायकेला-खरसावा ंके 
इचागढ़ थाने में दर्ज दोनो ंमामलो ंके अलावा कुचाई थाने में दर्ज देशद्रोह के दो मामले 
सहित सभी तीन मामलो ंको वापस लिया गया है। वही ंखूं टी जिले में 23 दर्ज मामलो ंमें से 
16 मामलो ंको वापस ले लिया है। इस तरह झारखंड के कई जिलो ंमें पत्थलगड़ी से संबंधित 
दर्ज कुल 30 मामलो ंसे 23 मामलो ंको सरकार ने वापस ले लिया ह।ै
लेकिन सवाल है कि क्या ये पत्थलगड़ी आंदोलन गैर-संवैधानिक था, क्या आंदोलन 
के मद्देनजर जो मांग आदिवासी समाज कर रहे थे, वो गैर-संवैधानिक नही ंथी? कई 
आदिवासी संगठनो ंके समूह के तौर पर पिछले साल अस्तित्व में आए आदिवासी स्व-
शासन अधिकार मंच के 66 वर्षीय सदस्य वाल्टर कंडुला कहते हैं, “जो पत्थलगड़ी 
आंदोलन प्रदेश में चला, वो संविधान के दायरे में रहकर और संविधान में मिले अधिकारो ं
को लेकर ही चला है। क्योंकि  पत्थलगड़ी आंदोलन का उदेश्य पेसा कानून 1996 में 
मिले अधिकारो ंको लेकर है। आंदोलन का फोकस आदिवासी परंपरा और संस्कृति , स्व-
शासन प्रणाली को सशक्त करना है। और ये अधिकार हमें पेसा कानून देता है।
आदिवासी स्व-शासन अधिकार मंच के सदस्य वाल्टर कंडुला कहत ेहैं कि सरकार ने लोगो ं
फर्जी मुकदमो ंमें फसाया ताकि उनके संसाधनो ंको लूटा जा सके, इसलिए दो दशक से चले 
आ रहे संवैधानिक पत्थलगड़ी आदंोलन को बदनाम किया गया।
संगठन के मुताबिक पत्थलगड़ी आदंोलन संवैधानिक था, और ह।ै आदिवासियो ंकी बीच 
में कई तरह के पत्थलगड़ी होत ेहैं। लेकिन जो पत्थलगड़ी चर्चा या खबरो ंके जरिये सुर्खिया ं
बना, वो 1996 के पेसा कानून के आने के बाद से शुरू हुआ। इसके तहत पत्थरो ंपर पेसा 
के प्रावधान को लिखकर गावं-गावं में उसे गाड़ा जाता है। और ये काम 1996 से होता आ 
रहा ह।ै सैकड़ों  गावं में ऐसा हुआ, लेकिन उसका वैसा प्रभाव नही ंहुआ जसैा होना चाहिए। 

27. इस केस स्टडी के संकलन में असगर खान  का सहयोग रहा है।
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वाल्टर कहत ेहैं कि इसी काम को वे लोग आज आगे बढ़ा रहे हैं जो पाचंवी ंअनुसूची में 
मिला उनका संवैधानिक अधिकार ह।ै 1996 में बजाफ्ता पर्चा बाटंकर, जागरण कर 
आदंोलन किया जाता था। पर्चा और जागरण में बताया जाता था कि पेसा कानून हमारी 
परंपरा को प्रोटेक्ट करता ह।ै ये हमें संविधान में मिले अधिकार देता ह।ै पेसा ग्राम सभा को 
सशक्त करने की बात करता है।

कैसे की जाती है पत्थलगड़ी
आदिवासी स्व-शासन अधिकार मंच कार्यलय राचंी वार्ड नंबर 52 में पड़ने वाले बॉस्को 
नगर में ह।ै जिसका पोस्ट ऑफिस हटिया और तहसील नामकुम ह।ै वाल्टर कंडुला के 
अलावा 40 साल के अमरनाथ लकड़ा, 50 साल के डॉ संतोष लकड़ा, 55 साल के डॉ 
संतोष कुजरू, 50 साल की सुषमा बिरूली भी जडु़ी ह।ै यह संगठन सामुदायिक नेततृ्व में 
काम कर रहा ह।ै इसके मातहत आने वाले संगठन झारखंड जन अधिकार महासभा, कें द्रीय 
जनसंघर्ष समिति, बाइस पड़हा राजा, आदिवासी बदु्धिजीवी मंच, आदिवासी एकता परिषद 
आत ेहैं। ये क्रमशः 05, 30, 40, 13, व 06 से आदिवासी के मुद्दे और ग्राम सभा को 
सशक्त करने में लगे हैं। आदिवासी स्व-शासन अधिकार मंच ने अपनी बनुियाद पड़ने के 
बाद पहली बार राचंी के जले मोड़ के निकट सरना भवन स्थित परिसर में एक बठैक की। 
बठैक में संवैधानिक दायरे में आदिवासी स्व-शासन परंपरा के तहत पत्थलगड़ी आदंोलन 
को आगे कैसे बढ़ाये, इस पर चर्चा की गई।
संगठन के मुताबिक आदिवासियो ंमें पत्थलगड़ी की प्रक्रिया आमतौर पर सिगंबूंगा के नाम 
पर होता था। सिहं मतलब सबसे बड़ा और बूं गा मतलब ईश्वर। उस पत्थर को लेत े हैं 
जिस पर पहले से ही पेसा के प्रावधान लिखे रहत ेहैं, और सिगंबूं गा के नाम को पुकारते 
हुए पत्थर पर पानी और चावल छिड़कत े हैं। उसके बाद गावं की सीमा पर उस पत्थर 
को गाड़ देत ेहैं। उस पत्थर पर पेसा में मिले अधिकारो ंको लिखा जाता ह।ै जो अमूमन 
इस प्रकार रहता ह,ै सबसे उपर भारतीय संविधान। उसके बाद ग्राम सभा के अधिकार हैं। 
पसेा कब पास हुआ, वो डेट। अब अधिकार, जसेै नशाबंदी का अधिकार, संसाधन और 
जंगल पर स्वामित्व अधिकार। किसी की जमीन जो गैर-कानूनन ढंग स ेहड़प या ले लिया 
हो, तो ग्राम सभा उसके मालिक को वापस दिलाएगी। गावं के बाजार को प्रबंध करने का 
अधिकार, सूदखोरी पर रोक लगाना। पाचंवी ंअनुसूची वाले क्षेत्र में जो सामाजिक क्षेत्र होगं,े 
उस पर ग्राम सभा का नियंत्रण होगा। जो भी सरकार की तरफ स ेसब प्लान के तहत पैसा 
मिलना ह,ै उसको कैसे खर्च करना, उसका अधिकार। ये सारी बात लिखी रहती हैं पत्थर पर।
वाल्टर कहत ेहैं, “वर्तमान में हम लोगो ंका कई संगठन हैं, जो एक बनैर तले काम कर रहे 
हैं। इन संगठनो ंने अलग-अलग गावं में अपने स्तर से ग्राम सभा के साथ बठैक कर लोगो ं
को संगठित किया। संविधान में मिले अधिकार, पाचंवी ंअनुसूची के तहत प्राप्त अधिकार 
की बातो ंको पर्चों के जरिए लोगो ंतक पहुंचाया और पहुंचाते हैं। इसी अधिकारो ंकी बातो ं
को हम लोग पत्थलगड़ी कर यानी पत्थर गाड़कर भी गावं तक पहुंचाये हैं। लोगो ंको इस 
तरह से पत्थलगड़ी करने के लिए जागरूक किया है।
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गावं में स्व-शासन व्यवस्था की मागं
संगठन का मानना ह ैकि स्व-शासन व्यवस्था के माध्यम से आदिवासी अपने मामले को 
हल कर सकते हैं। अगर उन्हें और उनके ग्राम सभा को जो संवैधानिक शाक्तिया ंप्राप्त ह,ै 
वो मिल जाए तो बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के वो अपने हर मसले को हल कर सकत ेहैं। 
संगठन का कहना ह ैकि इस बात को लेकर उनके भीतर बहुत जागरूकता भी आई ह।ै 
वाल्टर कहते हैं कि इसलिए आप देखिएगा कि राज्य में आदिवासी समाज झारखंड पंचायत 
राज्य अधिनियम 2001 का विरोध कर रहा ह ैऔर चुनाव का भी विरोध कर रहा ह।ै हमें 
जो पेसा के तहत स्वायत्तता, शाक्ति दी गई ह,ै वो पंचायत राज्य अधिनिमय 2001 में नही ं
ह।ै अधिकाशं जनता जान गई है ये कानून गलत ह।ै पेसा ये अधिकार देता ह ैकि उसका 
प्रशासन होगा, उसको कस्टमरी लॉ (परंपरागत) के तहत अधिकार होगा। आपकी परंपरा 
आपके प्रशासन का आधार होगा। जल, जंगल जमीन पर आपका अधिकार होगा। आपके 
कई मामलो ंका हल ग्राम सभा करेगी न कि सराकरी प्रतिनिधि करेंगे जसेै मुखिया। और ये 
सब बात झारखंड पंचायती राज चुनाव अधिनियम 2001 में नही ंह।ै
हालाकंि, संगठन का कहना ह ैकि स्थानीय स्व-शासन में सामुदायिक संसाधनो ंपर अधिकार 
जताने में, संसाधनो ंका प्रबंधन करने में और कानूनी मामलो ंमें ग्राम सभा उस अधिकार 
का इस्तेमाल नही ंकर पाती जो पेसा कानून के तहत संवैधानिक अधिकार प्राप्त ह।ै क्योंकि  
झारखंड में पेसा कानून के लागू नही ं हो पाने के कारण उपरोक्त स्तर पर संवैधानिक 
अधिकार का इस्तेमाल नही ंहो पाता ह।ै हम लोग विभिन्न संगठनो ंके माध्यम से बठैक 
कर इसे लेकर गावं में लोगो ंको जागरूक कर रहे हैं। ग्राम सभा के माध्यम से ग्रामीणो ंको 
ये बताया जा रहा ह ैकि पेसा कानून के तहत इन अधिकारो ंको इस्तेमाल करें। हालाकंि, 
इन अधिकारो ंका पूर्ण रूप से झारखंड में कोई संगठन इस्तेमाल नही ंकर सका। उदाहरण 
के तौर पर आप देखिए कि हाल ही में गोड्डा जिले के एक गावं में जियो रिलायंस के लिए 
जमीन अधिग्रहण की जा रही थी तो उस गावं के आदिवासी और ग्राम सभा ने विरोध 
किया और कहा कि पेसा कानून उन्हें अधिकार देता ह ै कि वो चाहे तो जमीन नही ंभी 
दे सकते हैं। लेकिन वहा ं जमीन ग्राम सभा के विरोध के बाद भी अधिग्रहित की गई। 
दूसरा उदाहरण लिजिए नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज का, जहा ंबीते तीस सालो ंसे वहा ंके 
आदिवासी और ग्राम सभा विरोध कर रहे हैं कि यहा ंफील्ड फायरिंग रेंज हटाया जाए। वो 
इसके लिए अपनी जमीन नही ंदेंगे। इसको लेकर ग्राम सभा में सैकड़ों  बार प्रस्ताव लाया 
गया, लेकिन आज तक उन आदिवासियो ंकी जमीन नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज के नाम 
पर चिहंित ह।ै
वाल्टर कंडुला कहत ेहैं कि 25 साल से ज्यादा हो गए हैं, पेसा कानून को लागू हुए और 
22 साल हो गए हैं झारखंड बने हुए। लेकिन पेसा कानून का इस्तेमाल झारखंड में आज 
भी पाचंवी ंअनुसूची वाले क्षेत्र में नही ं हो पाता ह,ै क्योंकि  आज तक झारखंड में पेसा 
की नियमावली तक नही ंबन पाई ह।ै इसलिए इसे लेकर कोई मुख्य या प्रमुख सफलता नही ं
मिली ह।ै पेसा कानून लागू नही ंहो पाने के कारण ग्राम सभा को अपना अधिकार जताने 
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में प्रशासन और मुखिया अड़चन लगाते हैं। संविधान में पेसा के तहत ग्राम सभा को मिले 
अधिकार का इस्तेमाल करने में काफी चुनौतिया ंसामने आती ह।ै राज्य में कानून सिर्फ  
कागज पर है।
वर्तमान में आदिवासी स्व-शासन अधिकार मंच विभिन्न जन संगठनो ं के साथ गावं-गावं 
में पत्थलगड़ी आदंोलन कर पेसा कानून में प्राप्त अधिकारो ंके प्रति आदिवासी समाज को 
जागरूक कर रहा ह।ै इन बातो ंको ग्राम सभा के स्तर, सोशल मीडिया के माध्यम से, लोगो ं
को उनका अधिकार बता रहा है ताकि लोग जागरूक हो,ं और आवाज उठाएं। सरकार 
पेसा कानून लागू करेगी, तभी ग्राम सभा और आदिवासियो ं के स्व-शासन व्यवस्था को 
अमलीजामा पहनाया जा सकता ह।ै
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3. 
छत्तीसगढ़  

 पेसा काननू के क्रियान्वयन की समीक्षा

 छत्तीसगढ़ पेसा नियम 2022 : संवैधानिक प्रावधानो ंपर नासमझी या 
शातिराना छल !

 छत्तीसगढ़ पेसा नियम, 2022 बनाने की प्रक्रिया

 पेसा काननू के क्रियान्वयन में लगे जन संगठनो ंकी केस स्टडी- 

·	 हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति, सरगुजा  

·	 गावं गणराज्य संगठन, बलरामपुर 
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‘सहमति’ को ‘परामर्श’ से बदलने का कागजी खेल
-विजेंद्र अजनबी28

छत्तीसगढ़ में पेसा (PESA) की पहुंच और विस्तार
दिसंबर 24, 1996 भारत के गणतंत्र का ऐतिहासिक दिन बन गया, जब ग्राम सभाओ ं
और पंचायतो ंकी विकें द्रीकृत लोकतातं्रिक संस्था के माध्यम से स्थानीय स्व-शासन की 
अवधारणा को विधि निर्माण के जरिए परिकल्पित किया गया। पंचायत उपबंध (अनुसूचित  
क्षेत्र ों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 (जिसका उल्लेख बाद में पेसा के तौर पर किया गया) 
को संसद के अधिनियम द्वारा कानून का रूप दे दिया गया। इसके क्रियान्वयन का अधिकार 
क्षेत्र पाचंवी ंअनुसूची क्षेत्र (FSA)29 वाले राज्यों  तक सीमित था। उस समय छत्तीसगढ़, 
मध्य प्रदेश राज्य का हिस्सा था।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40, गावंो ंको स्व-शासन की स्थानीय इकाई मानता है। 
हालाकंि, संविधान के 73वें संशोधन के पारित होने से पहले वे अनियमित चुनावो ंके साथ 
राज्य सरकार की मेहरबानी और महत्वहीन जवाबदेही पर निर्भर थे। ऐतिहासिक रूप से, 
पाचंवी ंअनुसूची के क्षेत्र ब्रिटिश शासन के अंतर्गत आशंिक रूप से अपवर्जित क्षेत्र थे। 
इसका ज़िक्र गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में किया गया है। यह क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से 
कानून के अंतर्गत शासित नही ंथे। कुछ हद तक यह क्षेत्र जनजातीय स्वायत्त द्वीप जैसे थे, 
जहा ंपरंपरागत शासन के हिसाब से गावंो ंको संगठित किया गया था। इस प्रकार, इन्हीं  
तथ्यों  के आधार पर अधिनियमित पेसा 1996 कानून अनुसूचित  क्षेत्र ों में प्रथागत और 
पारंपरिक स्वायत्तता के साथ वास्तविक स्वराज की कल्पना करता है। प्राकृति क संसाधानो ं
पर नियंत्रण, पारंपरिक तरीके से विवादो ंका निपटारा और स्थानीय विकास योजना तैयार 
करने के लिए पेसा ग्राम सभा को कानून बनाने का अधिकार प्रदान करने का अभिप्राय 
रखता है। 

28. जनवरी 5, 2022 को लिखा गया और अगस्त 22, 2022 को संपादित किया गया।
29. भारत के संविधान की पाचंवी ंअनुसूची में अनुच्छेद 244(1) अनुसूचित क्षेत्र को ऐसे क्षेत्र 
के रूप में परिभाषित करता ह,ै जिसे राष्ट्रपति संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श के बाद 
आदेश द्वारा अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता ह।ै किसी क्षेत्र को पाचंवी ंअनुसूची क्षेत्र घोषित 
करन ेके लिए सामान्य कसौटी एसटी आबादी की प्रमुखता, सघनता और क्षेत्र का पर्याप्त आकार 
और क्षेत्र का पिछड़ापन ह।ै अनुच्छेद की धारा 5 खासतौर से राज्यपाल को आदिवासी समुदाय 
के हित में किसी कानून (कें द्रीय या राज्य स्तरीय दोनो)ं को पूर्वव्यापी प्रभाव से रद्द या संशोधित 
करन ेका अधिकार देता ह।ै 1977 में अधिसूचना के माध्यम से मध्यप्रदेश के कुछ जनजातीय 
क्षेत्र ों को एफएसए के रूप में घोषित किया गया था। 2003 में छत्तीसगढ़ में एफएसए के अतंर्गत 
क्षेत्र को चिन्हित करन ेके लिए एक अलग अधिसूचना लाई गई थी।
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1997 में पंचायती राज अधिनियम में संशोधन कर मध्य प्रदेश न ेपेसा के प्रावधानो ंको 
राज्य के कानून में शामिल कर लिया और पाचंवी ंअनुसूची क्षेत्र (एफएसए) की पंचायतो ं
पर लागू कर दिया। अनुसूचित  क्षेत्र में पंचायती राज अधिनियम लागू करत ेसमय छूट और 
सुधारो ंके समुच्चय के साथ पेसा कानून का एक ढाचंा प्रदान करता ह।ै
जब मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के आधार पर नवम्बर 1, 2000 को छत्तीसगढ़ 
अलग राज्य बन गया, तो मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1993 को छत्तीसगढ़ में 
भी छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम (इसके बाद से CGPRA) के नाम से लागू कर 
दिया गया। आज छत्तीसगढ़ में पाचंवी ंअनुसूची क्षेत्र बस्तर क्षेत्र के सभी 7 जिलो ंऔर 
उत्तरी छत्तीसगढ़ के 8 जिलो ंतक फैला हुआ ह।ै राजनंदन गावं से मोहला, मानपुर–चौकी 
(MMC) के नाम से नवनिर्मित जनपद भी पूरी तरह से पाचंवी ंअनुसूची क्षेत्र (एफएसए) 
के अतंर्गत ह,ै जबकि 5 और जिले आशंिक रूप से एफएसए30 के अतंर्गत आत ेहैं।
छत्तीसगढ़ के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 65% क्षेत्र और कुल 19567 राजस्व गावंो ंमें से 
7952 गावं एफएसए के अतंर्गत आत ेहैं, जहा ंपेसा कानून लाग ूह।ै

विलुप्त कार्यवाहिया ं: कागज़ पर ठोकर खाते राज्य के काननू 
पेसा कानून के लागू होन ेके साथ ही कुछ निश्चित सुधारो ंऔर छूटो ंके साथ यह अनुसूचित  
क्षेत्र ों में राज्य अधिनियम पर लागू हो जाता ह।ै पेसा के कें द्रीय अधिनियम न ेअपने-अपने 
राज्य कानूनो ंको पेसा के प्रावधानो ंके अनुरूप बनान ेके लिए राज्यों  को इसके आरम्भ की 
तारीख से एक साल का समय दिया था या दूसरी स्थिति में कें द्रीय कानून प्रभावी होगा। 
हालाकंि, यह सुनिश्चित करन ेका कोई पैमाना नही ंह ैकि राज्यों  के कानून किस हद तक 
पेसा से संगत और अनुरूप हैं। 
नियम बनाने के अधिकार के प्रावधानो ंपर भी पेसा कानून खामोश ह।ै लेकिन पंचायती राज 
मंत्रालय (भारत सरकार) द्वारा एक पहल कदमी के बाद 2010 से 2013 के बीच आधं्र 
प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश और बाद में तेलंगाना और पिछले 
दिनो ंमें मध्य प्रदेश ने भी पेसा नियम लागू करने की घोषणा की, लेकिन अभी नियम 
अधिसूचित नही ंकिये गये हैं। अभी हाल ही में 9 अगस्त 2022 को विश्व आदिवासी दिवस 
के अवसर पर छत्तीसगढ़ सरकार न ेभी पेसा नियम, 2022 की अधिसूचना जारी कर दी। 
राज्य नियमो ंके बिना केव ल झारखंड, उड़ीसा और मध्य प्रदेश बचे हैं। 

30. पूरी तरह पेसा के अतंर्गत आने वाले जनपद: बस्तर क्षेत्र में बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, 
काकेंर, कोडंागावं, नारायणपुर, और सुकमा। उत्तर छत्तीसगढ़ में बलरामपुर, गोरेल्ला–मरवाही–
पेंडरा (GMP), जशपुर, कोरबा, कोरेया, महेंद्रगढ़, सूरजपुरा और सरगूजा। 
आंशिक रूप से एफएसए के अंतर्गत आने वाले जनपद: रायगढ़ जिला (रायगढ़ तहसील के 
अलावा), बिलासपुर जिले का कोटा राजस्व क्षेत्र, बालोद का डोडंी ब्लॉक, धमतारी जिला का 
नागरी (सिहावा) ब्लॉक और गरियाबाद जिला में गरियाबंद, छूरा और मेनपुर ब्लॉक।
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छत्तीसगढ़ में 2018 में कागं्रेस सरकार सत्ता में आई। अपने चुनावी घोषण पत्र में उसन े
पेसा को अक्षरशः लागू करन ेका वादा किया था। पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्रालय 
न े पेसा नियमो ंका मसौदा तयैार करन े के लिए विमर्श की प्रक्रिया जनू 2020 में शुरू 
की। हालाकंि, कोरोना काल को छोड़कर वर्ष 2021 के मध्य तक कई स्थानो ंपर बहुत से 
विचार-विमर्श हुए। विमर्शों का आयोजन विभाग द्वारा किया गया, लेकिन कई आदिवासी 
अधिकार समूहो,ं आदिवासी सामाजिक संगठनो ंऔर नागरिक समाज समूहो ंन ेसक्रिय रूप 
से उसमें भाग लिया। पेसा के संचालन के लिए स्पष्ट नियमो ंकी ज़रूरत पर बल देत ेहुए 
संवैधानिक प्रावधानो ं के उल्लंघन, भूमि हस्तानातंरण, यातनाओ ंसे संबंधित कई बयान 
प्रतिनिधि मंडल के समक्ष दर्ज कराए गए। बहुत सारी मागंो ंमें प्रमुख रूप से ग्राम सभा 
को अपने मामले संचालित करन ेलिए अधिकार और नियंत्रण देना तथा अनुसूचित क्षेत्र ों 
में कारपोरेट और सार्वजनिक क्षेत्र को ज़मीन हासिल करन ेकी सख्त मनाही शामिल थी। 
पंचायत विभाग द्वारा नवंबर 2021 में पेसा नियमो ंका मसौदा जनता की टिप्पणी के लिए 
जारी किया। इसमें ग्राम सभा के कार्य और कार्यशीलता से संबंधित बहुत से सुझावो ंको 
शामिल किया गया था, लेकिन ग्राम सभा को स्वायत्त संस्था के रूप में मान्यता नही ंदी गई 
थी। पेसा की धारा 4(O) के आलोक में जिला परिषद की स्थापना का उल्लेख करना भी 
छूटा हुआ था। मसौदा नियमो ंमें 29 विभागो ंसे संबंधित विषयो ंकी सूची को छोड़ दिया 
गया था; हालाकंि एफएसए में पंचायतो ंको हस्तानातंरित करन ेके लिए उनकी समुचित 
समीक्षा की ज़रूरत थी। मसौदा नियम के तथ्यों  की जाचं का मकसद यह देखना ह ैकि क्या 
यह ग्राम सभाओ ंको अपनी पारंपरिक सीमा के भीतर प्राकृति क संसाधानो ंको नियंत्रित 
करन ेकी शक्ति प्रदान करता ह ैऔर उन्हें शातंि और सद्भाव कायम करने की अनुमति देता 
ह।ै
इस प्रक्रिया के विपरीत, राज्य योजना आयोग ने राज्य में पेसा कानून के कार्यान्वयन के 
लिए सिफारिशो ंकी पेशकश करने के लिए एक विशेष कार्य समूह के साथ एक टास्क फोर्स 
(कार्य दल) का गठन किया।
अभी यह प्रक्रिया चल ही रही थी कि 9 अगस्त 2022 को छत्तीसगढ़ सरकार ने पेसा नियम 
2022 को अधिसूचित कर दिया। आदिवासियो ंकी पैरवी करने वाले संगठनो ंका कहना 
ह ैकि अधिसूचित पेसा नियम 2022 आदिवासी क्षेत्र ों में स्व-शासन की उम्मदो ंपर खरा 
नही ंउतरता ह।ै 
आदिवासियो ंऔर उन तमाम लोगो ंको निराशा हुई ह,ै जो पेसा को उसकी मूल भावनाओ ं
के साथ लागू करन ेके लिए नियमो ंकी मागं करत ेरहे हैं, दखु की बात ह ैकि अधिसूचित 
नियम खुद मुखौटे तक सीमित हो कर रह गए हैं। अधिसूचित नियमो ंमें 56 धाराएं और 
पाचं अध्याय हैं। संलग्नक में 26 अपराधो ंको सूचीबद्ध किया गया ह,ै जो निपटारे के लिए 
ग्राम सभा के क्षेत्राधिकार में आत ेहैं। हालाकंि, मसौदे में विचार के लिए ऐसे 36 मामलो ं
की सिफारिश की गई थी।
कें द्रीय पेसा अधिनियम में ग्राम सभा के गठन को लेकर कोई शर्त नही ंह,ै लेकिन छत्तीसगढ़ 
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सरकार के वर्तमान पसेा नियम 2022 में नई ग्राम सभा के प्रस्ताव के लिए पंचायत की कुल 
आबादी का एक तिहाई या 100 में से जो अधिक हो, की ज़रूरत ह।ै यह शर्त अधिनियम 
की भावना के अनुकूल नही ंह।ै
मसौदा नियमो ंमें सुझाया गया था भूमि अधिग्रहण/खनन से जड़ुे मुद्दों  पर ग्राम सभा से 
‘सहमति’ ली जायेगी, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार पेसा की भावना और आदिवासी समुदाय 
की जल, जंगल, ज़मीन की रक्षा करन ेके लिए किए गए कागं्रेस के संकल्प के खिलाफ जात े
हुए अधिनियमित नियमो ंमें बदलकर ‘परामर्श’ कर दिया गया ह।ै यह यपूीए के दौरान 
प्रस्तावित उस संशोधन के भी खिलाफ ह,ै जिसमें समुचित सहमति का प्रावधान किया गया 
था।
आदिवासियो ंको इस नियम के खिलाफ भी आपत्ति हैं, जिनके तहत ग्राम अध्यक्ष एक 
साल के कार्यकाल के लिए चुना जाएगा और वर्तमान ग्राम पंचायत सचिव ग्राम सभा का 
सचिव नामज़द किया जाएगा। यह ग्राम सभा की स्वायत्ता और कार्य को खतरे में डालेगा 
और विधि निर्माताओ ंद्वारा अक्सर इसका प्रयोग उन्हें काबू करने लिए किया जाएगा।
नियमो ंमें ग्राम सभा के प्रस्ताव रजिस्टर के साथ अलग से उपस्थिति पत्र रखन ेका भी 
सुझाव ह।ै यह व्यवस्था कोरम पूरा करन ेऔर ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से लिए फैसलो ं
में हेरफेर की आशंका पैदा करती ह।ै नियम सरपंच और सचिव द्वारा ग्राम सभा कोष के 
नाम पर बैंक खात ेके संचालन की अनुमति देत ेहैं, जो दोनो ंके बीच गठजोड़ को बढ़ावा 
दे सकता ह।ै इससे पंचायत में अविश्वास बढ़ेगा और ग्राम सभा को खुद अपन ेमामलो ंकी 
योजना बनान ेऔर नियंत्रित करन ेमें नुकसान पहुंचाएगा।
वन अधिकार अधिनियम न ेग्राम सभा को एनटीएफपी पर स्पष्ट रूप से स्वामित्व प्रदान 
किया ह ैजसैा कि अधिनियम में परिभाषित किया गया ह,ै लेकिन पेसा नियम राष्ट्रीयकृत 
और गैर–राष्ट्रीयकृत का भेद कर के साफ तौर पर तेंदू पत्तों  पर नियंत्रण से वंचित करत ेहैं, 
जिसे कई स्थानो ंपर ग्राम सभा न ेवन विभाग को देन ेसे मना किया ह।ै इसके अलावा पेड़ों  
को काट कर वन विभाग इमारती लकड़ी पर अपना अधिकार कायम रखना चाहता ह ैऔर 
इस प्रकार सीएफआरआर के बड़ी संख्या में हकदारिया ंप्रदान करन ेके बावजदू वन प्रबंधन 
के ग्राम सभा के अधिकार पर पेसा के नियमो ंको अस्पष्ट रखन ेकी अनुमति देता ह।ै
ग्राम सभा के क्षेत्र में जल निकायो ंको नियम 26 के तहत 10 हेक्टेयर तक सीमित करना 
भी वन अधिकार के प्रावधानो ं के खिलाफ प्रतिगामी कदम ह,ै जो ग्राम सभा को अपने 
पारंपरिक क्षेत्र में मौजदू जल निकायो ंको व्यवस्थित और सुरक्षित रखने की अनुमति देता 
ह।ै ऐसे कई प्रावधान हैं, जिससे सक्रियतावादी और आदिवासी समुदाय खुद को ठगा 
महसूस कर रहा है और उनमें रोष पैदा हो रहा है। 
अब तक छत्तीसगढ़ सरकार बार-बार दावा करती रही ह ैकि राज्य के नियम 4(m) (लघु 
वन उत्पादन का स्वामित्व) के अलावा (उपधारा 4(d) से 4(m)(vi)) तक पेसा की 
सभी उप-धाराओ ंका समर्थन करती हैं। इसी तरह सभी नियमो ंको पेसा का अनुपालक 
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बनाने की बात पर यह बलपूर्वक कहती रही ह ै कि भूमि अधिग्रहण, एक्साइज़, खदानो ं
और खनिजो,ं ग्राम बाज़ार और पैसे उधार देने संबंधी अब तक के सभी कानून पूरी तरह से 
अनुरूप हैं। वन उत्पादो3ं1 से संबंधित केव ल एक कानून को अनुरूप बनाना शेष है। 
सही मायनो ंमें पसेा को लागू किए जान ेके लिए ग्राम सभा की स्थापना और अपनी रीति-
रिवाज और परंपराओ ंके अनुसार अपन ेमामलो ंको सुलझानें की भूमिका और शक्ति को 
मान्यता देना अत्यंत महत्वपूर्ण है। पेसा प्रचलित कानूनो,ं सामाजिक प्रथाओ,ं पारंपरिक 
प्रबंधन प्रक्रियाओ ंको स्वीकार करन ेपर बल देता है, हालाकंि हालिया वर्षों में विकासात्मक 
मॉडल द्वारा इसको चुनौती दी जाती रही है।
सीजीपीआरए पेसा के अनुसार ग्राम सभाएं बनाने की बात तो करता ह,ै लेकिन सामुदायिक 
संसाधनो ंके प्रबंध के लिए प्रचलित कानूनो ंऔर परंपराओ ंके बारे में खामोशी बनाए हुए 
ह।ै सीजीपीआरए धारा 129(A) की उप-धारा A और B में वर्णित ग्राम सभा और ग्राम 
को परिभाषित करते हुए समुचित रूप से किसी गावं में ग्राम सभा के गठन को अगंीकार 
करता ह।ै जबकि धारा 129(B) ग्राम घोषित करने की राज्यपाल की शक्ति, ग्राम सभा 
को गठित करने की प्रक्रिया, ग्राम सभा की बठैक के लिए आवश्यक कोरम (उपस्थित 
न्यूनतम सदस्यों  की संख्या) और बठैक की अध्यक्षता के बारे में बात करती ह ै(उप-धारा 1 
से 4)। लेकिन जब पेसा की धारा 4(d) में स्पष्ट रूप से बताया गया कि प्रत्येक ग्राम सभा 
लोगो ंकी परंपराओ ंऔर रस्मों , उनकी सासं्कृति क पहचान, सामुदायिक  संसाधनो ंऔर 
विवादो ंके समाधान के प्रचलित तरीको ंको सुरक्षित और पूर्ववत रखने में सक्षम होगी तो 
इस संबंध में सीजीपीआरए के पास पेश करने के लिए कुछ भी नही ंह।ै वैधानिक रूप से 
प्रभावी बनाने के लिए प्रचलित कानून, सामाजिक और धार्मिक प्रथाओ ंऔर सामुदायिक 
संसाधानो ंके पारंपरिक प्रबंधन का दस्तावेज़ीकरण राज्य में अब तक नही ंकिया गया ह।ै 
इसके अतरिक्त सीजीपीआरए में सामुदायिक संसाधनो ंको परिभाषित नही ंकिया गया ह।ै 
इस तरह इस महत्वपूर्ण प्रावधान को निष्प्रभावी बना दिया गया। कें द्रीय मंत्रालय ने प्रचलित 
कानून, सामाजिक और धार्मिक प्रथाओ ंऔर सामुदायिक संसाधनो ंके पारंपरिक प्रबंधन 
का दस्तावेज़ीकरण करने का सुझाव दिया ह।ै भूमि जसेै चरागाह, गोथान, खलियान, 
कब्रिस्तान, चमड़ा छीलने का मैदान, जानवरो ंका तालाब, मढ़ाई का मैदान सामुदायिक  
संसाधनो ंमें शामिल हैं। इसके अलावा इसमें सार्वजनिक इस्तेमाल के क्षेत्र, जल संसाधन 
जसेै- तालाब, झील, पानी के निकाय, आर्द्रभूमि; वन उत्पाद जसेै पंचायत वन, ग्राम वन, 
संलग्न आरक्षित (भूमि), आरक्षित जंगल और कोई अन्य जंगल चाहे जिन किसी नामो3ं2 
से भी जाने जात ेहो,ं शामिल हैं। वन अधिकार अधिनियम 2006 (एफआरए) की धारा 

31. स्रोत– पंचायती राज मंत्रालय (भारत सरकार) की वेबसाइट (अपैल 1, 2014 तक का 
आकंड़ा) http://www.panchayat.gov.in/documents/10198/348968/
Table3.pdf
32. भारत सरकार के पंचायत मंत्रालय (MoPR) ने पेसा 2011 में उचित बदलाव के लिए 
राज्य सरकार को एक मान्यता प्राप्त रिपोर्ट की संस्तुति की थी।
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3(1)(i) के अतंर्गत सामुदायिक वन संसाधन की मान्यता ने मजबतूी से स्थापित किया ह ै
कि गावं की पारंपरिक सीमा के भीतर मौजदू वन इसके सामुदायिक संसाधन हैं। छत्तीसगढ़ 
सरकार की सर्वोत्कृष्ट  योजना नरुआ, गरूआ घुरवा, बाड़ी (एनजीजीबी)33 में आर्थिक 
गतिविधियो ंके लिए गोथान (पशु बाड़ा) के विकास का एक घटक ह।ै लेकिन एफएसए 
में इसका प्रबंधन ग्राम सभा के पास नही ंह,ै इसके बजाए ग्राम पंचायत की स्थाई समिति 
गोथान समिति के पास ह ैजिसको सीजीपीआरए में संशोधन द्वारा लाया गया था।
पेसा न ेग्राम सभा को धारा 4(e) से लेकर (m) तक शक्ति और कार्यभार के मामले में कई 
प्रावधान प्रदान किए, यद्यपि ग्राम सभा और पंचायतो ंके साथ उपयकु्त स्तर पर (PAL) 
घुसपैठ किया ह।ै इसके अलावा धारा 4(n) राज्य सरकार को उच्च स्तरीय पंचायतो ंद्वारा 
ग्राम सभा और स्थानीय पंचायत की शक्तियो ंको न छीने जान ेको सुनिश्चित करन ेका 
सुझाव देती ह।ै यद्यपि, सीजीपीआरए की धारा 11 ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और 
जिला पंचायत की संगठित समूह और अनवरत सिलसिले के रूप में पुष्टि करती ह,ै लेकिन 
ग्राम सभा के मामले में खामोश ह।ै सीजीपीआरए की कई धाराएं विशिष्ट रूप से ग्राम सभा 
(धारा 7), ग्राम पंचायत (धारा 43A), जनपद पंचायत (धारा 40), जिला पंचायत (धारा 
50) और राज्य सरकार (धारा 53) के कार्यों का उल्लेख करती हैं, लेकिन अधिक प्रभावी 
शक्तियो ंके मामले में खामोश हैं।
इसके अलावा, पेसा की धारा 4(O) छठवी ंअनुसूची के साथ जिला पंचायत के प्रशासन 
की परिकल्पना करती ह।ै इसमें क्षेत्र के विकास और प्रशासन से संबंधित विषयो ंपर उच्च 
कोटि की स्वायत्तता और नियंत्रण वाली एक स्वायत्त जिला परिषद (ADC) गठित की 
गयी ह।ै पेसा का यह प्रावधान जिला स्तरीय पंचायत पर नौकरशाही के नियंत्रण को कम 
करने और उसकी स्वायत्तता का संकेत अधिक करता था। दरु्भाग्य से, आदिवासियो ंकी लंब े
समय से चली आ रही मागं के बावजूद छत्तीसगढ़ में, खासकर बस्तर में वैधानिक हस्तक्षेप 
के माध्यम से ऐसे किसी प्रयास की शुरूआत नही ंकी गई।

ग्राम सभा का अस्तित्व कहा ंहै?
पाचंवी ंअनुसूचित  क्षेत्र में ग्राम सभा को समझने के लिए सीजीपीआरए की धारा 120-
A(A) और धारा 129-B(2) की जाचं पड़ताल करने की ज़रूरत है। यह ग्राम सभा को 
लोगो ंसे मिलकर बने ऐसे निकाय के रूप में परिभाषित करता है, जिनके नाम संबंधित क्षेत्र 
की ग्राम पंचायत या उसके किसी भाग की निर्वाचक सूची में दर्ज हैं, जिसके लिए यह गठित 
की गई ह।ै किसी भी गावं के लिए ग्राम सभा होगी, लेकिन शर्त यह ह ैकि ग्राम सभा के 
सदस्य ऐसा चाहते हो।ं निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप एक गावं में एक से अधिक ग्राम सभा 
का गठन किया जा सकता ह।ै प्रत्येक ग्राम सभा में निवास स्थान या उप-गावं (पुरवा) या 

33. NGGB- Narua, Garua, Ghurwa, Badi means rivulet, Cattle, 
Compost and Homestead. They are four pillar to revive the rural 
economy based on management of natural resources. 
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उप-गावं समूह शामिल हो सकत ेहैं, जो अपनी परंपराओ ंऔर रीति-रिवाजो ंके अनुरूप 
अपने मामलात का प्रबंधन कर रहे हैं।
जसैा कि ऊपर उल्लेख किया गया ह,ै धारा 129-B राज्य को एक गावं में एक से अधिक 
ग्राम सभा के गठन को मान्यता देन ेके लिए नियम बनान ेकी शक्ति प्रदान करती ह।ै शक्ति 
प्राप्ति के बाद छत्तीसगढ़ न ेछत्तीसगढ़ ग्राम सभा इन शेड्युल्ड एरियाज़ (कासं्टीट्युशन, 
प्रोसीजर ऑफ मीटिगं एंड कंडक्ट बिज़नेस) रूल्स 1998 नामक कानून बनाया। नियम 
4(2) प्रावधान करता ह ै कि ग्राम पंचायत या ग्राम सभा इस आशय का प्रस्ताव पारित 
करे कि किसी निश्चित क्षेत्र या उसके भाग के लिए ग्राम सभा का निर्माण किया जाना ह ैया 
असके लिए निर्धारित प्राधिकारी को प्रार्थना पत्र दिया जा सकता ह।ै निर्धारित प्राधिकारी 
संयोग से एसडीओ (राजस्व) होता ह,ै जो विनिर्दिष्ट प्रस्ताव या प्रार्थना पत्र प्राप्त करन ेके 
बाद नियम 2(f) के अतंर्गत सार्वजनिक अधिसूचना जारी करता ह।ै उक्त अधिसूचना के 
संबंध में एक निश्चित समय सीमा के अदंर आपत्ति और सुझाव मागं ेजाएंग ेऔर निर्धारित 
प्राधिकारी उनकी सुनवाई करेगा। उचित सोच-विचार के बाद निर्धारित प्राधिकारी क्षेत्र 
और आबादी के साथ नई ग्राम सभा की घोषणा करेगा और इस आशय की अधिसूचना 
प्रकाशित34 की जाएंगी। 

विकास के नाम पर भमूि हस्तानातंरण को सुरक्षित करना?
पसेा की धारा 4(j) में अनुसूचित  क्षेत्र में किसी भी तरह के भूमि अधिग्रहण से पहले ग्राम 
सभा के साथ विमर्श का प्रावधान किया गया ह।ै सीजीपीआरए ग्राम सभा या पीएएल से भूमि 
अधिग्रहण से पहले अनिवार्य विमर्श के इस प्रावधान पर खामोश ह।ै प्रस्तावित पसेा संशोधन 
विधयेक 2013 (जो अतंतः खत्म हो गया) में किसी भी भूमि अधिग्रहण से पहले ग्राम सभा 
की परू्व सूचित स्वीकृति  को अनिवार्य बनान ेकी बात की गई थी। यह इसे अतंर्राष्ट्रीय विकास 
के सुसंगत बनाएगा, जहा ंपरियोजनाओ ंके स्थान निर्धारण और उसके महत्व के बारे में 
‘मफु्त परू्व सूचित विमर्श’ (FPIC) परू्व शर्त के रूप में विकसित हुई ह।ै विमर्श के नाम पर, 
छत्तीसगढ़ आरएफसीटी–एलएआरआर (सोशल इम्पैक्ट असेस्मेंट, कंसेन्ट, एंड पब्लिक 
हिअरिंग) नियम 2016 में कहा गया कि भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू किए जान ेसे पहले 
ग्राम सभा से विचार विमर्श किया जाएगा। अगर प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण पर ग्राम सभा 
कोई आपत्ति करती ह,ै तो उसके बाद कलेक्टर द्वारा उचित सुनवाई के बाद उसे निपटाया 
जाएगा।
हालाकंि, छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (CGLRC) की धारा 170(B) न ेअनुसूचित  
क्षेत्र (उप-धारा 1 और 2) में अनुसूचित  जनजाति (एसटी) की ज़मीन का गैर एसटी को 
हस्तानातंरण अवैध बना दिया। इसमें एसटी की हस्तांतरित भूमि की बहाली का प्रावधान 
ह।ै राजस्व संहिता न ेहस्तानातंरित भूमि की बहाली के लिए एफएसए की ग्राम सभा के साथ 

34. अनुसूचित क्षेत्र ों में छत्तीसगढ़ ग्राम सभा (गठन, बैठको ंकी कार्यवाही और कार्य का 
संचालन) नियम, 1998 का नियम 4(3) और 5 विस्तृत विवरण के लिए।
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एक व्यवस्था बनाई ह।ै 1998 में संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई धारा 170(B) की उप-
धारा 2(A) में उस भूमि के कब्ज़ा बहाली का प्रावधान किया गया ह,ै जो मूल रूप से किसी 
एसटी व्यक्ति या उसके (अगर वह मर चुकी/चुकी ह)ै उत्तराधिकारी की थी और अगर गैर 
एसटी व्यक्ति को किसी वैध प्राधिकार के बिना हस्तानातंरित कर दी गई थी। परंत ुअगर 
ऐसी भूमि का कब्ज़ा वापस कराने में यह नाकाम हो गई तो यह मामले को एसडीओ के 
पास भेज देगी जो तीन महीन ेके अदंर ऐसी भूमि पर कब्ज़ा बहाल कराएगा। आदेशो ंऔर 
व्याख्याओ ंमें इसका उल्लेख किया गया ह ैकि इस उपधारा के प्रावधान उन ज़मीनो ंपर लागू 
नही ंहोत ेजो आरएफसीटी–एलएआरआर अधिनियम 2013 के अतंर्गत प्राप्त की गई हैं। 
हालाकंि, कमज़ोर सुरक्षा एजेंसियो ंजसेै धारा 170(b) को संबोधित करन ेवाली फास्ट ट्रैक 
कोर्ट में ऐसी हस्तानातंरित ज़मीनो ंकी बहाली की दर बहुत ही कम ह।ै
उत्तर छत्तीसगढ़ और बस्तर दोनो ंमें भूमि अधिग्रहण अधिनियम के माध्यम से या अन्य 
तरीके से भूमि हासिल कर लेन ेके कई मामलो ंमें प्रभावित समुदाय न ेविरोध प्रदर्शन किए 
हैं। यह बार-बार साबित हो चुका ह ै कि ग्राम सभा के माध्यम से समुदाय की स्वीकृति  
प्राप्त नही ंकी गई ह ैया जालसाज़ी के माध्यम से या जोर जबरदस्ती से हासिल की गई 
ह।ै माओवादी हिसंा प्रभावित बस्तर में नया पुलिस कैं प खोलने के लिए जोर जबरदस्ती 
से किए गए भूमि अधिग्रहण पर सीपीआई (मार्क्सवादी) नेता न ेदोहराया कि ‘अगर लोग 
कैं प नही ंचाहत ेतो इसे हटा दिया जाना चाहिए। पेसा और पाचंवी ंअनुसूची के प्रावधान 
सरकार को मनमान ेढंग से कैं प खोलने की अनुमति नही ंदेत।े इससे अतरिक्त बलो ंकी 
तैनाती आदिवासियो3ं5 के लोकतातं्रिक अधिकारो ंको कुचलने का कारण बनेगी। बस्तर में 
जनू 2020 से 28 नए कैं प खोले जा चुके हैं या स्थापित किए जान ेकी प्रक्रिया में हैं। पिछले 
दो सालो ंमें महामारी की पाबंदियो ंके बावजदू पुलिस कैं पो ंको हटान ेया पवित्र पहाड़ियो ंके 
खनन को रोकने के लिए 14 बड़े विरोध प्रदर्शन हो चुके हैं। यह सिलजर का विरोध प्रदर्शन 
रहा हो जो आज तक जारी ह ैया पखंजरू, कोयलीबेड़ा, अलानार, गंगलूर, अमदाई पहाड़ी 
विरोध प्रदर्शन या नंदराज पहाड़ी36 पर होन ेवाले विरोध प्रदर्शन। पिछली साल जलुाई में 
आदिवासियो ंके सबसे बड़े क्षेत्रीय संगठन सर्व आदिवासी समाज न ेछत्तीसगढ़ में सिलजर 
में शातंिपूर्ण प्रदर्शनकारियो ंपर पुलिस फायरिंग पर विरोध दर्ज कराने के लिए रैली निकाली 
थी, लेकिन सूची में उनकी पहली मागं राज्य37 में वैध तरीके से पेसा लागू करन ेकी थी। 

35. https://www.newsclick.in/chhattisgarh-security-forces-open-
fire-tribal-protesters-activists-stopped-visiting-site
36. https://scroll.in/article/997617/silger-protest-taps-into-wider-
anger-in-bastar-over-security-camps-coming-up-in-the-name-of-
roads
37. https://www.news18.com/news/india/chhattisgarh-tribals-block-
highways-railway-tracks-demanding-compensation-for-silger-
victims-4148489.html
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लघु वन उत्पादो ं(MFP) के स्वामित्व पर सवाल
छत्तीसगढ़ की 44% भूमि पर जंगल है, जो कि वन विभाग के अंतर्गत आता है। इसका 
80% वन क्षेत्र पाचंवी ं  अनुसूचित  क्षेत्र के अंतर्गत आता है, इसलिए उसका संचालन 
भी विशेष प्रावधानो ं के अंतर्गत होता है। आदिवासियो ंऔर जंगल में रहने वाले अन्य 
समुदायो ंकी अपनी आजीविका के लिए निर्भरता खेती की तुलना में वन पर अधिक है। 
पेसा कानून लघु वन उत्पादो ं के स्वामित्व का अधिकार ग्राम सभाओ ंको प्रदान करता 
है। हालाकंि, एमएफपी का मतलब क्या है, पेसा कानून उसको परिभाषित नही ंकरता। 
सामान्य शब्दों  में उन्हें गैर–इमारती लकड़ी वाले वन उत्पाद (एनटीएफपी) भी कहा 
जाता है। हिमाचल प्रदेश के पेसा नियम एमएफपी को विस्तारपूर्वक परिभाषित करते हैं, 
हालाकंि यह खासतौर से राज्य विशेष के लिए है। इसी प्रकार राजस्थान राज्य द्वारा बनाया 
गया नियम भी एमएफपी को परिभाषित करता है। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट की धारा 2(i) 
एमएफपी को परिभाषित करते हुए कहती है– ‘बासं, झाड़ झंखाड़, डंडा, गन्ना, कोया, मधु, 
मोम, लैक, तेंदू पत्ता, चिकित्सकीय पौधे और जड़ी बूटिया,ं जड़ें, कंद और इसी तरह के 
उत्पाद समेत वनस्पति मूल की सभी एनटीएफपी इसमें शामिल हैं’। 
लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य के कानून, खासकर जिससे वन और वन संसाधन संचालित होत े
हैं, का अभी पेसा के साथ समन्वित होना बाकी हैं। भारतीय वन अधिनियम 1927 और 
वन्य जीव अधिनियम (WLPA ऑफ 1927) के अतंर्गत यह कानून अब भी बासं को 
इमारती लकड़ी के तौर पर मानत ेहैं। तेंदू पत्ता प्राप्त करना और लाभाशं में हिस्सा बटाना 
छत्तीसगढ़ तेंदू पत्ता (रगुलेशन ऑफ ट्रेड) अधिनियम 1969 और छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट 
प्रोड्यूस (रेगुलेशन ऑफ ट्रेड) 1969 से लिया गया ह ै जिसे पेसा की धारा 4(M)(ii) 
अर्थात नॉन फॉरेस्ट टिम्बर प्रोड्यूस (एनटीएफपी) के स्वामित्व के साथ समन्वित नही ं
किया गया ह।ै इसी प्रकार, छत्तीसगढ़ का दावा था कि बासं से हासिल होन ेवाले लाभ का 
100% समुदाय में वितरित किया जाता ह।ै यह प्रावधान कानून में किसी प्रकार के बदलाव 
के माध्यम से नही ंह,ै बल्कि संयकु्त वन प्रबंधन (JMF) के अतंर्गत वन विभाग द्वारा 
जारी परिपत्रक में ह।ै मज़े की बात यह ह ैकि लाभ ग्राम सभा से नही ंजेएमएफ समितियो ं
(JMFCs) के साथ साझा किया जाता था। जबकि समिति के कुछ सदस्यों  से बातचीत 
में पता चला कि वे ऐसे लाभाशं के बारे में जानत ेही नही ंथ।े उन्हों ने आरोप लगाया कि 
जेएमएफ खातो ंमें पैसे आन ेके बारे उन्हें वर्षों  से कोई जानकारी नही ंह,ै क्योंकि  वहा ंकोई 
नियंत्रण और पारदर्शिता नही ंह।ै
ग्राम सभा द्वारा वनो ंके नियंत्रण में इज़ाफा करते हुए एफआरए ने जंगल की पारंपरिक 
सीमा के अंदर मौजूद वन संसाधनो ंका प्रबंधन ग्राम सभा [धारा 3(1)(i)] द्वारा किए 
जाने का प्रावधान किया था। गांवो ंकी पहुंच के अंदर की ऐसी वन सीमाओ ंकी हदबंदी 
पारंपरिक रूप से वन विभाग के साथ संस्थानिक सहमति से करने की ज़रूरत है। यह 
जेएमएफ के अंतर्गत प्रबंधन इकाई के रूप में वन विभाग की सीमाओ ंकी पुष्टि करती 
है। अक्सर, जेएमएफ की सीमाएं गांव की पारंपरिक सीमा का अतिक्रमण करती हैं और 
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जेएमएफ समितियो ंऔर समुदाय के साथ टकाराव पैदा करती हैं। पेसा के नियम इस 
विवादास्पद मुद्दे पर एफआरए के प्रावधानो ंसे तालमेल के साथ और स्पष्टता ला सकते थे। 

लघु खनिजो ंपर किसका नियंत्रण?
छत्तीसगढ़ खनिज संसाधन सम्पन्न है और इस प्रकार खनन की अति वाला स्थान भी है। 
देश के खनिज भंडार में इसका महत्वपूण हिस्सा है। मिसाल के तौर पर, देश के कुल भंडार 
में 17% कोयला, 16% कच्चा लोहा और 12% डोलोमाइट का योगदान छत्तीसगढ़ का 
है। छत्तीसगढ़ राज्य देश की स्टील का लगभग 20%, सीमेंट का 15%, एलूमिनियम 
का 30% उत्पादन करता है। प्रमुख खनिजो ं द्वारा अर्जित की गई राष्ट्रीय संपत्ति  का 
13% भाग छत्तीसगढ़ देता है। इसमें पाचंवी ं  अनुसूची क्षेत्र के 13 जिले 77% का 
योगदान करते हैं (2019-20)। जबकि लघु खनिजो ं के मामले में ये जिले मिलकर 
उस राजस्व का कुल 18% का योगदान करते हैं। 2019-20 में 13 एफएसए जिलो ं
में कुल मिलाकर38 लघु खनिजो ंकी रॉयल्टी के माध्यम से 37 करोड़ रूपये अर्जित किए 
गए थे। एमएमडीआर (संशोधित) अधिनियम 2014, की धारा 9B(4) का प्रावधान ह ै
कि ‘द माइंस एंड मिनरल्स (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) (संशोधित) अधिनियम, 2014’ 
(एमएमडीआर) पर राज्य सरकार के नियमो ंको पेसा या एफआरए का उल्लंघन नही ं
करना चाहिए [खासकर 9B(1) और (3), जो प्रत्येक जिले में जिला खनिज प्रतिष्ठान 
गठित किए जाने और इसके कार्यों के बारे में है]। प्रत्येक जिले में स्थापित जिला खनिज 
प्रतिष्ठान को बड़ी और लघु दोनो ंतरह की खनिजो ंसे प्राप्त रॉयल्टी द्वारा वित्तपोषित है। वर्ष 
2021 में 8219 रूपया छत्तीसगढ़ के हिस्से में आया था, जो उड़ीसा के बाद देश में दूसरा 
सबसे बड़ा भाग है। यह मामला देखने और पता लगाने का है कि अगर 30% रॉयल्टी 
जिला खनिज प्रतिष्ठान की निधि में जमा हो रही है तो प्रभावित पंचायतो ंके हिस्से का क्या 
हुआ। दूसरे, डीएमएफ ट्रस्ट खनन प्रभावित समुदायो ंऔर एफएसए में जिलो ंके अंतर्गत 
आने वाले क्षेत्र के साथ कैसे न्याय कर रहा है, जबकि खनन पट्टा का अधिकार देने से पहले 
समुदाय से विचार विमर्श नही ंकिया जा रहा है।
पट्टा या लाइसेंस देने से पहले अनिवार्य रूप से परामर्श के लिए ग्राम सभा को किसी तरह 
की शक्ति या अधिकार प्रदान करने के लिए सीजीपीआरए में कोई प्रावधान नही ंह,ै जबकि 
पेसा की धारा 4(k) पीएएल द्वारा लघु खनिज के लाइसेंस/खनन का पट्टा देने का प्रावधान 
करती ह।ै जबकि छत्तीसगढ़ लघु खनिज नियम, 2015 की धारा 9(2) में अन्वेषण 
लाइसेंस की संभावना के लिए सामान्य क्षेत्र में ग्राम पंचायतो ंकी और एफएसए क्षेत्र में ग्राम 
सभा की ‘राय’ हासिल करने का प्रावधान किया गया ह।ै छत्तीसगढ़ लघु खनिज कानून 
2015 का नियम 76(2) खनन और संबंधित ऑपरेशन से प्रभावित क्षेत्र को सरकार द्वारा 
निर्धारित नियमो ंऔर दिशा-निर्देशो ं के मुताबिक रॉयल्टी वितरित करने का सुझाव देता 
ह।ै प्राप्त सूचना के अनुसार, खदान और खनिज विभाग (छत्तीसगढ़ सरकार) ने पंचायत 

38. वार्षिक रिपोर्ट 2020: खदान और खनिज विभाग (छत्तीसगढ़ सरकार)



पेसा काननू के 25 वर्ष : पाचंवी ंअनुसूची के राज्य ों में क्रियान्वयन की समीक्षा  | 151

निदेशालय39 के माध्यम से एफएसए के जिलो ंकी संबंधित ग्राम पंचायतो ंऔर जनपद 
पंचायतो ंको लघु खनिजो ंके विक्रय और रॉयल्टी से प्राप्त किए गए राजस्व का 95% हिस्सा 
साझा किया है जो 30.15 करोड़ रूपया बनता ह।ै
छत्तीसगढ़ माइनर मिनरल ऑर्डिनरी सैंड (उत्खनन और व्यापार) रूल्स 2019 के नियम–
3(5) के अनुसार अनुसूचित  क्षेत्र ों में रेत खनन क्षेत्र घोषित करने के लिए अनिवार्य 
रूप से ग्राम सभा के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होगी। इसके अलावा, नियम 13 
अनुसूचित  क्षेत्र ों की किसी तरह की स्वीकृति  के बिना पंचायतो/ंनगरीय क्षेत्र ों के साथ 
रॉयल्टी साझा करने की बात करता ह।ै नियम 13 में कहा गया कि विगत पाचं सालो ंमें 
ग्राम पंचायतो/ंजनपद पंचायतो ंऔर स्थानीय नगरीय निकायो ंद्वारा रेत खदानो ंसे प्राप्त होने 
वाली अधिकतम रॉयल्टी 25% बढ़ाई जाएंगी। इस प्रकार प्राप्त समान राशि आने वाले 
वित्तीय वर्ष में संबंधित पंचायतो/ंशहरी निकायो ंको आवंटित की जाएंगी। 
लघु खनिजो ंसे प्राप्त रायल्टी को ग्राम सभा और पीएएल से साझा करने के बारे में कोई 
स्पष्ट नियम नही ंहैं, लेकिन 10, अक्तूबर 2012 की खनन विभाग द्वारा जारी की गई एक 
अधिसूचना स्पष्ट करती ह ैकि लघु खनिजो ंके माध्यम से पिछले वित्त वर्ष में जटुाए गए 
राजस्व की 33% राशि के बराबर पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग को हस्तानातंरित 
की जाएंगी और बचा हुआ 67% संबंधित ग्राम सभा और जनपद पंचायतो ंको निम्न तरीके 
से हस्तानातंरित किया जाएगा–

क्र.स. राशि रूपये में ग्राम पंचायत के साथ 
साझा होना

जनपद पंचायत के साथ 
साझा होना

1. 5 लाख रूपये तक 100% -
2. 5 से 7.5 लाख रूपये 90% 10%
3. 7.5 से 10 लाख रूपये 80% 20%
4. 10 से 15 लाख रूपये 70% 30%
5. 15 से 20 लाख रूपये 60% 40%
6. 20 लाख रूपये से अधिक 50% 50%

राजस्व साझा करने के अलावा, सीजीएमएम नियम 2015 एक और प्रावधान करता है, 
जिसमें कलेक्टर/अतरिक्त कलेक्टर और खनन अधिकारियो ंके साथ ग्राम पंचायत और 
पीएएल को जुर्माना लगान,े खदान क्षेत्र का निरीक्षण करने और खनिजो/ं उत्पादो ंको ज़ब्त 
करने की शक्ति देता है (नियम 51)। पंचायतो ंको खनन के बारे में सूचना देने के लिए 
नियम में प्रावधान किया गया ह।ै नियम 39 खदान लाइसेंस के नवीनीकरण या प्रदान करने 

39. छत्तीसगढ के पाचंवी ंअनुसूची क्षेत्र के प्रशासन पर राज्पाल महोदय की रिपोर्ट: 2019 द्वारा 
जनजातीय विकास विभाग (छत्तीसगढ़ सरकार)।
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की सूचना ग्राम पंचायत और पीएएल को उपलब्ध कराने का प्रावधान करता ह।ै ऐसा जिले 
की संबंधित जिला पंचायत, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित 
करने के लिए पहले भेज कर किया जाएगा। नियम 47(5) के अंतर्गत कलेक्टर को पट्टे की 
प्रति जनपद पंचायत को भेजनी चाहिए और पट्टे की शर्तों के अतंर्गत पट्टाधारी को चाहिए 
कि खनन की मात्रा का मासिक विवरण ग्राम पंचायत में दर्ज कराए।

जल निकायो ंपर अधिकार
पेसा कानून गावं विकास योजना और प्रबंधन के माध्यम से अनुसूचित क्षेत्र ों के लघु जल 
निकायो ंपर नियंत्रण का अधिकार पंचायतो ंको देता ह।ै लेकिन सीजीपीआरए ने धारा 
129(C)(3) और धारा 7(J)(2) के अतंर्गत गावं के अधिकार क्षेत्र के अदंर प्राकृति क 
संसाधनो ं(भूमि, जल और वन) का प्रबंधन पारंपरिक व्यवस्था और संवैधानिक प्रावधानो ं
के अनुरूप करने का प्रस्ताव करता ह।ै इसके अतरिक्त, धारा 7(J) की उप-धारा 3 ग्राम 
सभा को जल निकायो ंके बंदोबस्त और प्रयोग के लिए ग्राम पंचायत को सुझाव देने की 
शक्ति देती ह।ै दिलचस्प बात यह ह ैकि सीजीपीआरए में लघु जल निकायो ंको परिभाषित 
नही ंकिया गया ह।ै लेकिन 200 हेक्टेयर तक के पानी के तालाब पीएएल को दे दिए गए 
हैं, उसके बाद इसका अर्थ लघु जल निकाय लगाया जाता ह।ै 200 से अधिक और 5000 
हेक्टेयर से कम तक के जलाशय मत्स्य विभाग के नियंत्रण में ह ैजो उनको मत्स्य पालन 
सहकारी समितियो ंऔर उनके संघो ंको पट्टे पर देता ह।ै 2003 के विभागादेश के अनुसार 
10 हेक्टेयर से कम के जल निकाय मत्स्य पालन के लिए ग्राम पंचायत द्वारा पट्टे पर दिए जा 
सकते हैं। इसी प्रकार 100 हेक्टेयर से कम के जल निकाय को पीएएल पट्टे पर दे सकता 
ह।ै इस प्रावधान में एक संशोधन है कि अगर पीएएल छह महीने की समय सीमा के भीतर 
जल निकायो ंको पट्टा पर देने में नाकाम रहा तो उसके बाद संबंधित जिला कलेक्टर के पास 
पंचायतो ंकी संस्तुति/सहमति के बिना जल निकायो ंका फिर से पट्टे पर देने का अधिकार 
होगा। 
चंूकि पेसा की धारा 4(J) खासतौर से पीएएल द्वारा लघु जल निकायो ंके प्रबंधन की बात 
करती थी, इसलिए इस सूत्र को सीजीपीआरए तक ले जात ेहुए धारा 49-A(11 से 13) 
न ेप्रावधान को ग्राम पंचायत को हस्तानातंरित कर दिया। इसमें मत्स्य पालन के लिए पट्टा 
देन ेऔर लघु जल निकायो,ं नदियो ंऔर अन्य स्रोतो ंको नियंत्रित करन ेकी शक्ति शामिल 
ह।ै इसके अतरिक्त, धारा 49(20) ग्राम सभा को स्थानीय इस्तेमाल के पानी की आपूर्ति 
के लिए तालाबो ंऔर पानी के टैंको ंके निर्माण, मरम्मत और रख रखाव की ज़िम्मेदारी देती 
ह।ै इसके अलावा, धारा 129 (F)(1) अनुसूचित  क्षेत्र ों में पीएएल (जनपद पंचायत या 
जिला पंचायत) को विनिर्दिष्ट क्षेत्र में लघु जन निकायो ंकी योजना बनान,े प्रबंध करन ेऔर 
स्वामित्व में लेन ेकी शक्ति देती ह।ै

क्या शराब और मादक पदार्थों को वास्तव में नियंत्रित किया जा रहा है?
शराब की दकुानो ंकी नीलामी और आवंटन आदि के प्रावधानो ंका उल्लंघन करते हुए 
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अनुसूचित  क्षेत्र में एक्साइज़ में सुधार करने से छत्तीसगढ़ में शराब के उपभोग में बढ़ोत्तरी 
देखी गई है। इसके साथ ही सरकार का एक्साइज़ राजस्व भी बढ़ा है। वर्ष 2001-02 
में राजस्व के रूप 323.6 करोड़ रूपया प्राप्त किया गया था, जो अंततः 2019-2040 में 
बढ़कर 6831 करोड़ रूपया हो गया। पेसा के अनुसंगत राज्य में एक्साइज़ अधिनियम के 
प्रावधानो ंके अनुसार अपने अधिकार क्षेत्र41 में शराब के उत्पादन और बिक्री पर प्रतिबंध 
और नियंत्रण की शक्ति ग्राम सभा को प्राप्त है। छत्तीसगढ़ एफएसए में मादक पदार्थों 
की बिक्री और उत्पादन को नियंत्रित करने में ग्राम सभा शक्ति के विशेष प्रावधान जोड़ने 
के लिए छत्तीसगढ़ एक्साइज़ अधिनियम 1997 को उपयुक्त रूप से संशोधित किया 
गया था। अधिनियम ‘मादक पदार्थ’ को शराब या किसी अन्य मादक पदार्थ के रूप में 
परिभाषित करता है। इसके अलावा, शराब को मादक पदार्थ के रूप में परिभाषित किया 
गया, जिसमें शराब की स्प्रिट, ताड़ी, बियर और शराबयुक्त सभी द्रव्य शामिल हैं। इसमें 
कोई अन्य वस्तु भी शामिल हो सकती है, जिसे राज्य सरकार अधिसूचना के माध्यम से 
इस अधिनियम के उद्देश्य के लिए शराब घोषित कर सकती है। इस तरह, ग्राम सभा और 
पीएएल के पास अपने अधिकार क्षेत्र में मादक पदार्थों के उत्पादन, स्वामित्व, पहुंचाने, 
बेचने और उपभोग करने के विनियमन और नियंत्रण की शक्ति प्राप्त है। अधिनियम में 
राज्य सरकार की प्रवर्तन एजेंसी और अन्य संस्थाओ ंके सहयोग का उल्लेख किया गया 
है– जैसे अनुरोध करने पर ग्राम सभा के आदेश को लागू करने के लिए संबंधित क्षेत्र के 
एसडीएम।
राज्य सरकार ग्राम सभा की सहमति या अनुमति के बिना मादक पदार्थों के उत्पादन या 
बिक्री की कोई इकाई नही ंखोल सकती ह।ै अगर ग्राम सभा अपने क्षेत्र में मादक पदार्थों के 
उत्पादन, उसे रखन,े बचेने और उपभोग करन ेपर इस आशय के साथ पाबंदी लगा देती ह ै
कि ग्राम सभा के अधिकार क्षेत्र में ऐसी कोई नई उत्पादन इकाई नही ंखुलेगी, तो ग्राम सभा 
के अधिकार क्षेत्र में नई विक्रय इकाई या काउंटर नही ंखुलेगा। साथ ही मौजदूा काउंटर 
अगले वित्त वर्ष के पहले दिन से बंद कर दिए जाएंगे। हालाकंि, कानून में यह प्रावधान 
मौजदू नही ंह,ै इसलिए इसका क्रियान्वयन भी नही ंहुआ ह।ै मिसाल के तौर पर, अनुसूचित 
जिलो ंमें शराब की दकुानें और काउंटर खोलने के लिए खुली निविदाओ ंमें आवेदको ंके 
ग्राम सभा से सहमति प्राप्त करन ेकी ज़रूरत का कोई उल्लेख नही ंहोता ह।ै

पेसा के नियमो ंको स्थापित करने की संस्तुति
पेसा कानून बनाने के लिए नीतिगत संस्तुति के साथ आगे बढ़ने से पहले इस बात 
का उल्लेख करना लाभकर होगा कि पेसा को नकारा बनाने के लिए प्रशासनिक और 

40. https://timesofindia.indiatimes.com/city/raipur/min-
chhattisgarh-earns-over-rs-6800-cr-revenue-from-liquor-sale-in-
june-2019-2020/articleshow/77801643.cms
41. छत्तीसगढ़ एक्साइज (संशोधन) अधिनियम की 1977 की उपधारा 4(e)(i)।
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राजनीतिक अकुशलता के अलावा कई अवसरो ंपर देखा गया है कि राज्य की संस्थाओ ं
ने उसके प्रावधानो ंका उल्लंघन किया है। इस चीज़ ने आदिवासियो ंमें विश्वास का अभाव 
पैदा किया है। विगत के कुछ उदाहरणो ंका स्मरण करें तो 2012 में सार्वजनिक क्षेत्र 
की एक कोयला कंपनी एसईसीएल ने कोरबा जिला में गावंो ंको सूचित किया कि कोल 
बियरिंग एक्ट, 1957 के अंतर्गत जहा ंभूमि प्राप्त की गई है, वहा ंकोयले के खनन के 
लिए भूमि अधिग्रहण पर पेसा कानून की उप-धाराएं लागू नही ंहोती।ं दिसंबर 2021 में, 
छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट ने उसी जिले में पारसा कोल ब्लॉक के लिए भूमि अधिग्रहण के 
एक और मामले में कें द्र से कोल बियरिंग एक्ट, 1957 के माध्यम से पेसा के प्रावधान 
पर भूमि अधिग्रहण की कानूनी हैसियत पर जवाब दाखिल करने को कहा। अक्तूबर 
14, 2021 को लगभग 300 प्रदर्शनकारियो ंने राज्यपाल से मुलाकात की और अपने 
गावं को बस्तर नागपुर पंचायत (नगरी निकाय) से वापस दिलाने की मागं की। 13 साल 
पहले इन गावंो ंको पेसा नियमो ंका उल्लंघन करते हुए बस्तर नगर पंचायत में शामिल कर 
लिया गया था। इसके निवासियो ंको शहरी क्षेत्र ों की बुनियादी सुविधाएं नही ंमिलती थी ं
और गावं की स्वयत्तता का नुकसान उठाना पड़ा था (खासकर निर्णयकर्ता निकाय ग्राम 
सभा)42। एफएसए में नगर पालिका43 के प्रावधानो ंपर व्यापक कानून की गैर-मौजूदगी में 
छत्तीसगढ़ स्थानीय ग्रामीण शासित इकाई का शहरी इकाई में बदल दिया जाना विवाद का 
मामला रहा है। अधिकाशं मामलो ंमें ग्राम सभा की हैसियत खो देने की वजह से समुदाय 
के कोप को दावत देने जैसा था, क्योंकि  यह पेसा के अंतर्गत मिलने वाली सुरक्षा से उनको 
वंचित करता था। इस तरह, नई नगर पंचायतो ंका बनना और पहले से पेसा में मौजूद 
इकाइयो ंके विस्तार से पहले संसद द्वारा कानून अवश्य बनाया जाना चाहिए।
राज्य में अब तक कें द्रीय मंत्रालय द्वारा पेसा को लागू करन े के प्रयास आध-ेअधरेू मन 
से और नरमी के साथ किया गया। जसेै- राजीव गाधंी पंचायत सशक्तीकरण अभियान 
(RGPSA) ग्राम सभा को ताकत देता ह ैऔर उन्हें पेसा के प्रावधानो ंके अनुसार काम 
करन ेमें सक्षम बनाता ह।ै इससे पहले 2010 में, मंत्रालय न ेराज्यों  से मॉडल पेसा नियमो ं
को स्वीकार करन ेका आग्रह करत ेहुए दिशा-निर्देश जारी किया। साथ ही ग्राम सभा के 
निर्माण को सुनिश्चित करन ेके लिए गावंो ंकी सीमा के निर्धारण की ज़िम्मेदारी चुनाव आयोग 
को सौपंन ेका सुझाव दिया। टर्ाइब्स एडवाइज़री कौसंिल और टर्ाइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट को 
इस संबंध में सक्रिय बनान ेऔर पेसा क्षेत्र में प्रशासनिक तंत्र को मज़बतू करन ेऔर भूमि 
अधिग्रहण के मामले में ग्राम सभा के सामन ेपूरी सूचना के पहुंचन ेको सुनिश्चित करन ेऔर 

42. https://jsnewstimes.com/cg/tribals-protest-give-us-our-village-
the-doors-of-the-raj-bhavan-opened-for-the-agitating-tribals-the-
governor-told-the-governments-mistake
43. संसद में पेश किया गया ‘नगरपालिका (अनुसूचित क्षेत्र ों तक विस्तार) विधयेक 2001’ का 
प्रावधान 74वें संविधान संशोधन के बाद एफएसए में नगरपालिका कानून के पूरक के रूप में ह।ै 
चंूकि विधयेक संसद में पारित नही ंहो सका, इसलिए वह अब खत्म हो चुका ह।ै  
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ग्राम सभा, खासकर महिलाओ ंको शराब और मादक पदार्थों के विक्रय पर नियंत्रण के लिए 
निर्णय लेन ेमें सक्षम बनान ेजसैी महत्वपूर्ण सिफारिशें की गई थी।ं 
2008 में चरमपंथ प्रभावित क्षेत्र ों में विकास की चुनौतियो ंकी पड़ताल करने के लिए 
योजना आयोग द्वारा बनाई गई विशेषज्ञ समिति की कुछ सिफारिशें अब भी प्रासंगिक हैं। 
जाक्सा समिति44 ने महत्वपूर्ण सिफारिशो ंके साथ रिपोर्ट पेश किया कि “पेसा ने एफएसए 
के प्रशासन और नियंत्रण में जो बदलाव लाए हैं उनमें नौकरशाही और न्यायिक संस्थानो ं
का परिचय कराने की ज़रूरत है”। दिलचस्प बात यह है कि राज्य सरकार ने उन वर्षों में 
ऐसी संस्तुतियां अनसुनी कर दी थी।ं
एक तरफ छत्तीसगढ़ धारा 129 के अंतर्गत संपूर्ण पेसा को स्वीकार करते हुए अति 
सुधारवादी दिखाई देता है, दूसरी ओर सीजीपीआरए में स्पष्ट नियमो ंकी गैर-मौजूदगी 
इसके क्रियान्वयन को दूर का सपना बना देती है। सीजीपीआरए और अन्य अधीन कानूनो ं
का विश्लेषण करने पर कोई भी इस नतीजे पर पहुंच सकता है कि पेसा के साथ अनुपालन 
के लिए प्रावधानो ंको अनुपयुक्त रूप से बनाया गया था, वस्तुतः इस पर पानी डाल दिया 
गया था या अस्पष्ट भाषा में लिखा गया था। 10 राज्यों  में से मध्य प्रदेश, झारखंड और 
उड़ीसा जैसे तीन राज्यों  में पेसा की वास्तविकता यह है कि पेसा कानून बनने के 25 साल 
पूरे हो जाने के बाद भी इन्हों ने अपने राज्य के नियम नही ंबनाए हैं। हालाकंि, जिन राज्यों  
ने नियम पारित कराए हैं, उन्हों ने उसे इतना अस्पष्ट और विवादास्पद बना दिया है कि 
जनजातीय स्व-शासन का मकसद पूरा नही ंकर रहा है।
जनजातीय स्व-शासन के समर्थक पूर्व नौकरशाह और ‘भारत जन आदंोलन’ के संस्थापक 
डॉ. बी.डी. शर्मा न ेएक बार भारत के राष्ट्रपति को पत्र लिखा और हवाला देत ेहुए कहा “पेसा 
के प्रावधान रक्षक के रूप में दिखाई देत ेथ,े जो आदिवासियो ंके साथ किए गए ऐतिहासिक 
अन्याय को मिटान ेके लिए बनाई गई योजना थी। इसन ेदेश भर में आदिवासियो ंके बीच 
अभूतपूर्व उत्साह पैदा कर दिया था। इसे उनकी प्रतिष्ठा और स्व-शासान की परंपरा के 
बहाली के रूप में माना गया जो ‘मावा नात ेमावा राज’ (मेरा गावं मेरा शासन) का प्रतीक 
लगता था”। लेकिन उसन े महसूस किया यह उत्साह मुरझा गया ह,ै क्योंकि  सत्ताधारी 
अभिजात वर्ग पेसा45 की भावनाओ ंके साथ चलने के लिए तयैार नही ंह।ै 
पेसा की धारा 4(N) की भावना पंचायतो ंको स्थानीय स्व-शासन के रूप में काम करन ेदेन े
के लिए राज्य सरकारो ंको प्रोत्साहित करती ह।ै यह राज्य सरकार को सुझाव देती ह ैकि 
ग्राम सभा (और स्थानीय पंचायत) की शक्ति को उच्च स्तरीय पंचायतो ंद्वारा छीना न जाए। 
लेकिन स्व-शासन की धरुी ग्राम सभा को और अधिक सुरक्षा की ज़रूरत ह।ै एक संशोधन 

44. जनजातीय मामलो ंके मंत्रालय (MoTA) द्वारा 2013 में भारत अनूसूचित जातियो ंकी 
समस्याओ ंकी पड़ताल करने के लिए डॉ. वर्जिनसएक्सा की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय दल 
का गठन किया गया था।
45. पाडंेय कंुदन: पेसा के 25 साल मोगाब ेभारत
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स्पष्ट रूप से पंचायतो ंकी श्रेणी में ग्राम सभा के लिए सुरक्षा को समय की मागं की बताता ह।ै
अगर पेसा कानून के बनन ेके 25 साल पीछे देखें तो वास्तव में कुछ प्रगतिशील कें द्रीय 
कानून जसेै आरटीएफसी–एलएआरआर 2013 और एफआरए 2006 के मुकाबले में 
क्रियान्वयन के मामले में यह पीछे छूट गया ह।ै इन कानूनो ं न े पेसा से ग्राम सभा की 
भावनाओ ंकी ओर संकेत किया ह ैऔर समुदाय को अधिकारो ंऔर हितो ंके लिए बेहतर 
भागीदारी की उम्मीद दिलात ेहैं। इस प्रकार, पेसा पर केव ल व्यापक नियम ही नही,ं बल्कि 
सही मायनो ंमें लागू करन ेके लिए प्रगतिशील सक्षम कानून के साथ साथ गंभीर राजनीतिक 
इच्छा शक्ति की भी आवश्यकता ह।ै अपनी ज़मीनो,ं संसाधनो ंऔर संस्कृति  की सुरक्षा के 
मामले में आदिवासियो ंमें विश्वास की कमी के रूप में जो फासला बढ़ा ह,ै उसे कम करना 
राज्य की प्राथमिक राजनीतिक सहमति होनी चाहिए। 
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छत्तीसगढ़ पेसा नियम 2022 : संवैधानिक प्रावधानो ंपर 
नासमझी या शातिराना छल !

-बिजय पाडंा 

छत्तीसगढ़ पेसा नियम, 2022 पर चर्चा करने से पहले जरुरी ह ै कि हम एक बार पेसा 
कानून के सैद्धांतिक परिक्षेत्र को समझ लें, ताकि छत्तीसगढ़ पेसा नियमो ंका कें दीय पेसा 
कानून की रोशनी में विश्लेषण कर पाये। 

‘पेसा’ काननू का सैद्धांतिक परिक्षेत्र
‘पेसा’ कानून, “पंचायत कानून (भाग 9) का विस्तार होते हुए भी पंचायत कानून से 
बहुताशं भिन्नता रखता ह,ै क्योंकि  पेसा कानून की धारा 4 “किसी राज्य का विधान मंडल”, 
ऐसे “अपवादो ंऔर उपान्तरणो”ं के अधीन रहत ेहुए सुसंगत विधि बनाने की अनिवार्यता 
पर जोर देती ह।ै
[पंचायत कानून (भाग 9) राज्य विधान मंडल को विकल्प का आधार (may, by law) 
लेने की इज़ाज़त देता ह,ै लेकिन ‘पेसा’ के संबंध में वह विकल्प नही ंह।ै स्पष्ट निर्देश ह,ै 
अर्थात ‘shall’ शब्द उपयोग किया गया है]
‘अपवादो ंऔर उपान्तरणो’ं वाक्य खण्ड संविधान के विशेष प्रावधानो ंमें ही उल्लेख किया 
गया ह,ै जसेै पाचंवी ं अनुसूची का पैरा- 5 (1), जिस बात को भाग- 9 का अनुच्छेद 
243 ड (4)(ख) में स्पष्ट उल्लेख किया गया ह।ै पेसा कानून की धारा 4  ‘अपवादो ंऔर 
उपान्तरणो’ं का लक्षणीय बातो ंको चिन्हित किया है-

1.	 प्रत्यक्ष लोकतंत्र (भारत की संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली का मौलिक 
पायदान; (कार्यपालिका का कार्य, संसद का निर्णय का पालन) 
ग्रामवासियो ंके सामूहिक निर्णय द्वारा ग्राम का गठन); [धारा 4 (ख)]
पंचायत काननू में ग्राम, राज्यपाल द्वारा लोक अधिसूचना से अर्थात 
कार्यपालिका द्वारा बनता ह।ै [अनचु्छेद 243 (छ)]

2.	 सक्षम एवं स्वशासी ग्राम सभा या ग्राम-राज्य का निर्धारित शासन एवं 
प्रशासनिक क्षमता (पारंपरिक आधार पर चयनित जनसंख्या, ग्राम संसद, 
सामुदायिक संसाधन का सरंक्षण एवं परिरक्षण की क्षमता, पारंपरिक न्याय 
व्यवस्था की मान्यता) संविधान (अनचु्छेद 12) सम्मत ग्राम राज्य– ग्राम 
सरकार का ढाचंा [धारा 4 (घ)] राज्य सरकार के लिए इस प्रावधान का 
पालन करना अनिवार्य ह।ै
इसके विपरीत पंचायत कानून में ग्राम सभा ‘पंचायत क्षेत्र के भीतर समाविष्ट 
किसी गावं (अनुच्छेद 243 ख) तथा ‘ऐसी शक्तियो ंका प्रयोग और ऐसे 
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कृत्यों   का पालन कर सकेगी ‘...जो ....राज्य विधान मंडल द्वारा उपबंधित 
किये जाएं’ [अनुच्छेद 243 (क)]

3.	 ग्राम सभा द्वारा संविधान की प्रवेशिका सम्मत (क) रूढ़िजन्य– विधि का 
सरंक्षण; (ख) सासं्कृ तिक पहचान का परिरक्षण का अधिकार (सामाजिक 
और धार्मिक प्रथाओ)ं [धारा 4 (घ )] 

जिला सरकार : अनुसूचित क्षेत्र ों में जिला स्तर पर प्रशासनिक व्यवस्था (छठी अनसूुची 
पैटर्न का अनसुरण) की अनिवार्यता का परिपालन करते हुए राज्य विधान मंडल द्वारा 
पंचायत कानूनो ं में संशोधन, अर्थात विद्यमान जिला पंचायत के बदले स्वशासी जिला 
परिषद ् (जिला सरकार) का गठन, जिसकी स्वयं विधायिका– कार्यपालिका तथा 
न्यायपालिका की क्षमता होगी। [धारा 4 (ण)] (जिसके संबंध में भूरिया समिति ने अपनी 
सिफारिशो ं(Annexure-D) में ज़िक्र किया है।  
स्वायत्त ढाचंा : ऐसे स्वशासी ढ़ाचंें में उच्चतर संस्थाएं, निम्न स्तर की पंचायतें या ग्राम सभा 
की शक्तिया ंऔर प्राधिकारो ंका उपयोग नही ंकर सकती हैं। [धारा 4 (ढ)] 
अनुसूचित क्षेत्र में स्वशासी व्यवस्था को लागू करने की प्रक्रिया में 25.12.1997 तक राज्य 
में प्रचलित सारे कानूनो ंमें संशोधन कर पेसा सुसंगत करना अनिवार्य ह।ै [धारा 5] 
राज्य विधान मंडल द्वारा स्वशासी व्यवस्था को संविधान के 11वी ंअनुसूची में सूचीबद्ध 
विषयो ंके संबंधित  धनराशि, कार्यों तथा कर्मचारियो ंका हस्तांतरण करने के लिए कानून 
बनाया जाना। [संविधान अनचु्छेद 243 (छ)]
अनुसूचित क्षेत्र ों में स्वशासी निकायो ंद्वारा कर अधिरोपित करने की शक्तिया ंऔर उनकी 
निधिया ंराज्य विधान मंडल द्वारा प्राधिकृत करना। [संविधान अनचु्छेद 243 (ज)]
कानून का प्रावधान का अर्थ वही माना जाता ह,ै जो नवीनतम कानून में जसैी परिभाषित 
की गयी ह,ै अर्थात पेसा कानून का विभिन्न प्रावधानो ंके संबंध में बाद में किसी कानून में 
परिवर्तित परिभाषा या व्याख्या हुई ह,ै तो नवीनतम कानून की व्याख्या की मान्यता होगी।  

छत्तीसगढ़ पेसा नियम, 2022
9 अगस्त, 2022 विश्व आदिवासी दिवस के पूर्व संध्या पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 
अधिसूचित पेसा नियम, 2022  का जब अध्ययन करेंगे, तो पता चलता ह ैकि जो नियम 
बनाये गए हैं, वह उपरोक्त बातो ं पर नही ं होत े हुए सिर्फ  खानापूर्ति, शब्द-वाक्य ों की 
उलझन एवं अतंर्विरोधी (कानूनो ंका) सरंचना द्वारा सरकारी नियंत्रण (कार्यपालिका द्वारा) 
के मजबतूीकरण का एक दस्तावेजी पुलिदंा ह,ै जो संविधान– कानून से कोसो ंदूर ह।ै 
पेसा’ नियम सैद्धांतिक परिक्षेत्र पर आधारित नही ंह।ै छत्तीसगढ़ पंचायत राज कानून को ही 
सामान्य फेर बदल कर तयैार कर दिया गया ह।ै अनुसूचित क्षेत्र में पंचायत अर्थात स्वशासी 
व्यवस्था। (लोक-नियंत्रित), लेकिन पूरी प्रक्रिया लोगो ंके हाथ में न दे कर अधिकारियो ंके 
नियंत्रण में ह।ै विद्यमान कानूनो ंको (पंचातात राज अधिनियम के साथ-साथ अन्य प्रचलित 
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कानूनो)ं पेसा सम्मत बनाने के लिए संशोधन करने का प्रयास सुझाया नही ंगया ह।ै 

नियमो ंमें अतंर्विरोध :
ग्राम : ग्राम की परिभाषा तो पेसा कानून से ली गयी ह ै(नियम 2.2), लेकिन नए ग्राम के 
गठन की प्रक्रिया (नियम 4.2) राज्य सरकार का कार्यपालिका के अधीन तथा पंचायत की 
सहूलियत के आधार पर कर दिया गया। पेसा कानून (धारा 4 ख) की मंशा थी कि नए 
ग्राम बनाने का इच्छु क समुदाय सामूहिक प्रस्ताव पारित कर विहित अधिकारी को सूचित 
करने पर वह अपने कागज़ में दर्ज कर एक सरल प्रक्रिया द्वारा अधिसूचित किया जायेगा। 
अब उस प्रक्रिया को पंचायत की जनसंख्या आधारित (1/3 या 100 जो अधिक हो) 
बनाने से पेसा कानून की मंशा के अनुरूप स्वशासी गावं न हो कर सरकारी सुविधा-ग्रहण 
(बेनीफिसिअरी/हितग्राही) क्षेत्र होगा अर्थात नियम नागरिको ंके हक़ अधिकार के बदले 
कंज्यूमर के समूहो ंके गठन की दिशा में प्रयत्न कर रहा है।
ग्राम सभा : अध्याय- 1, परिभाषाएं की कंडिका 3 में ग्राम सभा की परिभाषा दी गयी 
ह,ै “ऐसा निकाय.....जो ...ग्राम स्तर पर या उसके ऐसे भाग में, जिसके लिए उसका 
गठन किया जायेगा”, लेकिन अध्याय- 2, नियम 5(1) में कहा गया ह ै कि “....परन्तु 
आवश्यकतानसुार ग्राम या ग्रामो ंके समहू......., के लिए एक से अधिक ग्राम सभाओ ं
का गठन किया जा सकेगा”। यह पेसा कानून के विरुद्ध ह।ै ग्रामो ंके समूह के लिए कैसे 
एक से अधिक ग्राम सभाओ ंका गठन किया जा सकेगा? 
लघु जल निकाय : “गावं की सीमा............सरंचनाएं आएगी, जिसकी क्षेत्रफल 10 
हेक्टेयर तक होगा”। यह परिभाषा, वन अधिकार (मान्यता) कानून, 2006 में दी गयी 
अधिकारो ंका हनन ह,ै जिसमें स्पष्ट लिखा गया कि गावं का पारंपरिक सीमा में आने वाले 
सारे संसाधन तथा सीमा से “लगा हुआ जलागम क्षेत्र, जलस्रोत” पर अधिकार होगा 
(सेक्शन 5), उस क्षेत्र को सिमित करना कानून का हनन होगा तथा पेसा कानून की धारा 
4 (घ) एवं धारा 4 (ढ) का हनन है।
साहूकार : छत्तीसगढ़ साहूकारी अधिनियम, 1934 को संविधान की पाचंवी ंअनुसूची पैरा- 
5 (2)(क)(ख)(ग) से सुसंगत करते हुए संशोधन करना होगा, अर्थात साहूकारी में समस्त 
निजी–सरकारी लेन-देन को शामिल करते हुए अनुसूचित क्षेत्र में भू-हस्तांतरण किसी भी 
हालत में नही ंहोगा, यह  सुनिश्चित करना है, जो नही ंकिया गया ह।ै

अध्याय-2 के संदर्भ में आपत्तिया ं
•	 नियम 4 (2) तथा नियम 5 (1) के संबंध में पहले चर्चा हुई है।

•	 नियम 5 (2) : “नयी ग्राम सभा गठन हेत ु विद्यमान ग्राम सभा के 50% से 
अधिक कोरम”  में संकल्प पारित करने के संदर्भ में ग्राम सभा के महिला सदस्यों  
का स्थान निश्चित न करना कानून की अवहेलना ह।ै
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•	 नियम 5 (5) नयी ग्राम सभा के गठन के संबंध में विहित अधिकारी को “विनिश्चय 
करने का अधिकार” देना पेसा कानून का स्वशासी चरित्र के विपरीत ह।ै नए गावं 
के गठन में किसी शिकायत का निराकरण ग्राम सभाओ ंकी सम्मिलित सभा 
में लिया जा सकता ह,ै जिस के लिए विहित अधिकारी संयकु्त ग्राम सभा का 
आयोजन करते हुए भूमिका निभाएंगे, जब अधिकारियो ंके हाथ में निर्णय लेने 
की क्षमता होगी तो गावं या ग्राम सभा कानून सम्मत स्वशासी नही ंहो सकते।

•	 नियम 6 (क) : इस नियम में जिस भाषा-विन्यास की सरंचना की गयी ह,ै वह 
पूर्णतः पेसा कानून के विपरीत है। जब पेसा कानून की धारा 4, राज्य सरकार 
को पेसा असंगत कोई विधि-नियम-आदेश न बनाने के लिए आदेशित किया ह,ै 
तो राज्य सरकार सुसंगत आदेश पारित नही ंकिये तो ग्राम सभा कैसे उस गलत 
आदेश को मान्य करेगा? इसलिए छत्तीसगढ़ पंचायतराज अधिनियम, 1993 
को पहले पेसा सुसंगत करना अनिवार्य ह।ै

•	 नियम 6 (9) :  भूमि  के अन्य संक्रमण तथा विधि विरुद्ध संक्रमित भूमि का 
प्रत्यावर्तन के संबंध {भू-राजस्व संहिता की धारा 170 (ख)} में विद्यमान 
नियम के अनुसार ग्राम सभा भूमि प्रत्यावर्तन के लिए अनुविभागीय अधिकारी 
(राजस्व) को आदेशित करेगा एवं ग्राम सभा के आदेश के 3 महीने के अतंराल 
में अनुविभागीय अधिकारी को उस आदेश का पालन करते हुए कार्यवाही करना 
अनिवार्य ह।ै 

विद्यमान नियम में जब अनिवार्यता का प्रावधान है, तब इस नियम में परामर्श 
शब्द का उपयोग करना कानून के विरुद्ध है।

•	 नियम 6 (11) : “योजना बना सकती ह”ै के स्थान पर बनाएगी, जो कानून 
सम्मत होत ेहुए सरकारी विभागो ंके द्वारा पालन किया जायेगा।

•	 नियम 7 (1) : “ग्राम सभा अपने अध्यक्ष का निर्वाचन करेगी”, जब ग्राम सभा 
अपनी पारंपरिक व्यवस्था को अनुशरण करते हुए कार्य करेगी, जहा ंचुनाव की 
कोई व्यवस्था नही ंहै, तो निर्वाचन शब्द उपयोग न करते हुए पारंपरिक व्यवस्था 
को मान्य करना कानून सम्मत है। {पेसा धारा 4 (क) एवं 4 (घ)}

•	 नियम 7 (4) : बहुमत शब्द, ग्राम सभा स्तर पर उपयोग करना पेसा कानून का 
हनन है।

•	 नियम 7 (5) : जब पेसा कानून ग्राम स्तर पर पारंपरिक व्यवस्था को मान्य 
करने की बात करता है, अध्यक्ष का पद चक्रानुक्रम करने की कोई औचित्य 
नही ंहै। यह राज्य सरकार द्वारा ग्राम सभा (ग्राम सरकार), जैसे संवैधानिक 
प्राधिकारी का अधिकार क्षेत्र पर अतिक्रमण है, जो गैर कानूनी है।  
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•	 नियम 8(1) : ग्राम पंचायत का सचिव जब ग्राम सभा का सचिव होगा, तो ग्राम 
सभा कैसे संविधान सम्मत [पेसा धारा 4 (घ)] स्वशासी एवं संप्रभ ुहोगी? 
अतः यह प्रावधान गैर-संवैधानिक ह।ै ग्राम सभा, ग्राम संसद ह।ै भारत का 
संवैधानिक “संसदीय लोकतातं्रिक व्यवस्था” में संसद का व्यवस्था स्वशासी ह,ै 
अतः ग्राम संसद स्वयं  अपनी व्यवस्था करेगी। यह नही ंहोगा, तो ग्राम सभा के 
ऊपर कार्यपालिका का नियंत्रण ही होगा, जो पेसा कानून इज़ाज़त नही ंदेता ह।ै

ग्राम पंचायत का सचिव सरकार नियकु्त कर सकती ह,ै जिसका काम होगा कि 
ग्राम सभा के सचिव के साथ समन्वय स्थापित कर कार्य करेगा/करेगी। 

•	 नियम 9 : भारत का ‘संसदीय लोकतातं्रिक ढाचंा’ में विधानसभा-संसद का 
कार्यालय ‘सचिवालय’ में न होकर स्वतंत्र होता है। संविधान का ‘शक्ति का 
विभाजन’ (सेपरेशन ऑफ़ पॉवर) सिद्धांत को अनुशरण नही ंकिया गया।

•	 नियम 10 (कंडिका 5); ग्राम सभा की वार्षिक बठैक ग्राम पंचायत के मुख्यालय 
में होने से ग्राम सभा का प्रतिनिधात्मक चरित्र होगा (पेसा कानून का प्रत्यक्ष 
लोकतंत्र), जो पेसा कानून के विपरीत ह।ै

•	 नियम 11 (कंडिका 3) : दो स्थगित बठैक के बाद ‘कम से कम 25 प्रतिशत 
कोरम पूर्ति’ वन अधिकार (मान्यता) कानून के आवश्यक कोरम के विपरीत 
होगा, अतः गैर-कानूनी है।

•	 नियम 12 (कंडिका 3) : ‘बहुमत द्वारा गुप्त मतदान’ व्यवस्था पारंपरिक न 
होने के कारण ‘अपवादो ंऔर उपान्तरणो’ं सिद्धांत का हनन होने से पेसा सम्मत 
नही ंहो सकता है।

•	 नियम 13 (कंडिका 2) : कार्यवाही पंजी एवं उपस्थिति पंजी अलग-अलग किये 
जाने से कार्यपालिका की शक्ति, विधायिका (ग्राम सभा) पर  निर्णायक होने की 
आशंका ह,ै जो प्रक्रियागत गलत है। 

•	 नियम 14 (कंडिका 1) : पुनर्विचार हेतु इस कंडिका में ‘30 दिवस’ का 
प्रावधान, नियम 12 कंडिका 4 में ‘अगली बैठक’ का प्रावधान का ही उलंघन 
ह।ै प्रक्रिया एक ही सुझाया जाना चाहिए। नियम 14 (कंडिका 2) में अपीलीय 
अधिकारी, ‘अनुविभागीय अधिकारी’ को बनाना विधायिका (ग्राम सभा) 
पर कार्यपालिका का हस्तक्षेप ह,ै जो भारत के संसदीय लोकतंत्र का हनन ह।ै 
कार्यपालिका, न्यायपालिका का भूमिका लेना गैर-लोकतातं्रिक पहचान ह।ै 
इसके बजाए अपील अधिकारी पारंपरिक न्याय सरंचना को मान्य करते हुए  
निहित करना चाहिए।

•	 नियम 15 : विहित अधिकारी, कार्यपालिका से सलग्न होने के कारण, उचित 
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कार्यवाही हेतु ‘ग्राम सभा निर्देशित करेगी’, न की ‘सूचित कर सकेगी।’

•	 नियम 16 : (कंडिका 1) ग्राम सभा की संयुक्त बैठक : संयुक्त ग्राम सभा 
हर हालत में प्रतिनिधात्मक होने के कारण न वह सभा पेसा सम्मत हो सकती 
है न पारंपरिक हो सकती है। (कंडिका 3): सभा का अध्यक्ष चुना जाना पेसा 
का पारम्परिकता- सिद्धांत का हनन होगा। (कंडिका 4): इस सभा में कोरम 
‘33 % अथवा 30 सदस्य’ का प्रावधान वन अधिकार (मान्यता ) कानून के 
विपरीत है, अतः गैर-कानूनी है। 

•	 नियम 17 : जब कंडिका 1 में कहा गया की पंचायत, ग्राम सभा की कार्यपालिका 
होगी, तब कंडिका 5 का ‘सामानातंर समिति ग्राम पंचायत/ग्राम सभा के स्थायी 
समितिया ंके अधीन गठित की जा सकेगी’ ऐसा कहना  पेसा कानून की धारा 
4ढ के सिद्धांत के विपरीत होने से गैर-कानूनी हो जाती ह।ै ग्राम पंचायत, ग्राम 
सभा का कार्यपालिका होने से ग्राम सभा का स्थायी समिति का निर्णय का पालन 
करना आवश्यक ह।ै

•	 नियम 18 : विशेष सभा कौन करवाएंगे, निश्चित न होने की स्थिति में महत्वहीन 
ह।ै

•	 नियम 19 : कंडिका 4 ग्राम सभा के अध्यक्ष RPMC के पदेन अध्यक्ष का 
प्रावधान, संसदीय लोकतातं्रिक  व्यवस्थागत सिद्धांत के विपरीत होगा।

•	 नियम 20 : ( कंडिका 3) इस प्रावधान में पेसा कानून की धारा 4 (घ) में 
परिभाषित ग्राम सभा का संप्रभु चरित्र का हनन ह,ै न ऐसी व्यवस्था पारंपरिक ह,ै 
न पारंपरिक न्याय-व्यवस्था सम्मत ह।ै धारा 4 (घ) से प्रदत्त स्वायत्त अधिकार 
का राज्य सरकार द्वारा स्पष्ट हनन है। वही रवैया कंडिका 4 में भी वर्णित ह।ै

•	 नियम 21 : क्या यह बजट की उपलब्धता संविधान के अनचु्छेद 243 छ तथा 
अनचु्छेद 243 झ  के तहत की जाएगी स्पष्ट न होने के कारण, प्रचलित तरीके 
से की जाएगी तो पेसा सम्मत ‘आर्थिक स्वायत्तता’ का अभाव से कार्यपालिका 
का वर्चस्व से निरर्थक साबित होत ेहुए गैर-संवैधानिक होगा। वही बातें नियम 
22 के लिए भी लागू होगी।

•	 नियम 23 : कंडिका 3 ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत का कोष का संचालन 
सरपंच-सचिव के संयकु्त हस्ताक्षर से की जाएगी तो कार्यपालिका की शक्ति, 
विधायिका (ग्राम सभा) की क्षेत्राधिकार पर अतिक्रमण भारत का संसदीय 
लोकतातं्रिक सरंचना का उलंघन है।

•	 नियम 24 : जब ग्राम पंचायत, ग्राम सभा की कार्यपालिका ह,ै तो ग्राम सभा 
निर्देश देगी, न की ‘परामर्श’ देगी।
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•	 नियम 25 : ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत की स्थायी समितिया ंगठित कर कार्य 
करने से विधायिका एवं कार्यपालिका के बीच शक्ति का अतंर्विरोध होगा (जो 
गैर-संवैधानिक ह)ै, इसलिए ग्राम सभा का स्थायी समितियो ं के निर्णय पर 
कार्यवाही ग्राम पंचायत करेगी, कहना ही उचित तथा पेसा  कानून सम्मत होगा।

•	 नियम 26 : कंडिका 1 का सीमित क्षेत्रफल (10 हेक्टेयर) पेसा कानून धारा 
4 (घ) तथा वन अधिकार मान्यता कानून की धारा 5 का घोर उलंघन ह।ै साथ 
ही ‘परामर्श’ शब्द उपयोग कर उक्त धाराओ ंका मजाक बना दिया गया ह,ै 
जो गैर-संवैधानिक होते हुए गैर-कानूनी भी ह।ै कंडिका 2 में वर्णित व्यवस्था 
कार्यपालिका का विधायिका पर अतिक्रमण तो ह ै ही, साथ ही पेसा कानून की 
धारा 4 (घ) एवं धारा 4 (ढ) तथा वन अधिकार मान्यता कानून की धारा 5 
का घोर उलंघन है।  

•	 नियम 27 : कंडिका 1 ग्राम सभा ही करेगी, न की ग्राम सभा के परामर्श से 
की जाएगी। कार्यपालिका का कार्य, ग्राम सभा के निर्णय का पालन करना ह।ै 
परामर्श शब्द उपयोग से प्रक्रिया उलट जाती ह।ै कार्यपालिका निर्णय लेने के 
समय ग्राम सभा से परामर्श करेगी, जो बाध्यकारी नही ं होगा। कंडिका 2 में 
वर्णित प्रक्रिया कार्यपालिका (कलेक्टर) के हाथ में जाने से वह प्रक्रिया न पेसा 
सम्मत ह,ै  न संसदीय लोकतातं्रिक  व्यवस्था सम्मत ह।ै विवाद की स्थिति में 
पारम्परीक न्याय व्यवस्था की उपयोगिता ही पेसा सम्मत होगी।

•	 नियम 30 : कंडिका 2 में वन अधिकार मान्यता नियम, 2008 के नियम 2 (1) 
(घ) के साथ स्पष्टीकरण (1), (2), (3) का ज़िक्र होना आवश्यक ह।ै कंडिका 
4 : ‘लघु वनोपज के प्रसंस्करण’ के लिए स्वयं (जोड़ा जाना चाहिए) या कोई भी 
इकाई स्थापित करने की सहमति दे सकेगी।

•	 नियम 31 : लघु वनोपज को राष्ट्रीयकृत एवं अराष्ट्रीयकृत रूप में विभाजन करना 
पेसा कानून की धारा 4 ड (ii) तथा वन अधिकार मान्यता कानून की धारा नियम 
2 (1) (घ) तथा स्पष्टीकरण (1), (2), (3) का उलंघन ह ै।

•	 नियम 32 कंडिका 1 : स्पष्ट नही ं है। यह कहना कानून सम्मत होगा कि वन 
अधिकार मान्यता कानून की धारा 2 (क); 3 (1)(झ) एवं धारा 5 एवं पेसा 
कानून की धारा 4 (घ) के अनुसार होगी। यह इसलिए महत्वपूर्ण है कि यह धाराएं 
ग्राम सभा को न सिर्फ  प्रबंधन का अधिकार देता ह ैबल्कि गवर्नेंस (प्रशासकीय) 
शक्ति तथा क्षमता संपन्न इकाई के रूप में प्रस्तापित करता ह।ै

•	 नियम 33 पेसा (घ) तथा वन अधिकार मान्यता कानून का धारा 5 एवं नियम 
4 (1)(e) एवं नियम 4 (1)(f) के विपरीत ह।ै कानून का तकाजा ह ैकि वन 
विभाग अपने वर्किंग प्लान को ग्राम सभा द्वारा बनायी ंगयी वर्किंग प्लान के 
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अनुरूप बनाएगा। इस हेत ुवन विभाग को अपने कानून एवं नियम में संशोधन 
करना अनिवार्य आवश्यकता है।

•	 नियम 34 : जब सारे अपराध (नॉन-कग्नीजिब्ल अपराध) पर पेसा कानून की 
धारा 4 (घ) ग्राम सभा की पारंपरिक न्याय प्रणाली को क्षमता प्रदान करती ह,ै 
तो संबंधित वन अपराध कानूनो ंतथा नियमो ंमें आवश्यक संशोधन करते हुए 
पेसा सुसंगत बनाना पड़ेगा, अन्यथा पेसा कानून लागू नही ंकिया जा सकता ह।ै 
वन विभाग, अनुसूचित क्षेत्र में स्वशासी व्यवस्था की कार्यपालिका के रूप में कार्य 
करेगा न की विधायिका की भूमिका में होगा।

•	 नियम 35 : कंडिका 3 ‘शासकीय अथवा सामदुायिक भमूि’ वाक्य खण्ड का 
उपयोग पसेा धारा 4 (घ) तथा वन अधिकार मान्यता कानून का धारा 5  द्वारा 
ग्राम सभा के क्षेत्राधिकार में आन ेके कारण इस हेत ुछत्तीसगढ़ भ-ूराजस्व संहिता, 
1958 तथा संबंधित वन काननूो ंमें संशोधन आवश्यक ह,ै नही ंतो प्रचलित कानूनो ं
के प्रावधानो ंको ऐसे ही रखत ेहुए पेसा सुसंगत नियम बनाना असंभव ह।ै इस हेत ु
छत्तीसगढ़ सरकार अनसूुचित क्षेत्र की भमूि संबंधित काननू को पेसा सुसंगत 
करने के लिए ‘आधं्र प्रदेश अनसूुचित क्षेत्र भ-ूहस्तांतरण विनियम अधिनियम 
(संशोधित 1 /1970)’ के अनरुूप काननू बनाना अनिवार्य है। अन्यथा नियम 
35 में लिखी गयी विभिन्न कंडिकाओ ंका कोई अर्थ नही ंहोगा। कानून में संशोधन 
करने के बाद आधं्र प्रदेश राज्य जसेै ‘लैंड कंसोलिडेशन फण्ड’ (संविधान के 
अनुच्छेद 275 परंतकु के तहत) का गठन किया ह,ै वसेै छत्तीसगढ़ सरकार को 
प्रावधान करन ेसे ही होगा।

•	 नियम 36 : भूमि अधिग्रहण शासकीय क्रय/हस्तांतरण से पहले ग्राम सभा की 
सहमति; इसमें राज्य सरकार अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजाति के साथ 
भद्दा मजाक किया ह।ै नियम का हैडिगं ‘ग्राम सभा की सहमति’ लिखकर 
कंडिका 1 में ‘प्रचलित सभी कानून/निति के अतंर्गत’ ‘ग्राम सभा से परामर्श’ 
लिखना झठू ह।ै तथा कंडिका 5 में कलेक्टर को अपीलीय अधिकारी (जो 
प्रचलित काननू से भ-ूअर्जन अधिकारी) बनाना, पेसा  कानून धारा 4 (घ) 
तथा वन अधिकार मान्यता कानून की धारा 5 का एवं संवैधानिक लोकतातं्रिक 
व्यवस्था का घोर उलंघन ह।ै  

•	 नियम 37 : भमूि की वापसी (कंडिका 3) की भाषा ‘सूचना’ के स्थान पर धारा 
170 ख -2 (क) में उपयोग किया गया शब्द  ‘निर्देशित करेगी’ तो ग्राम सभा 
की गरिमा के साथ न्याय होगा।

•	 नियम 38 : परियोजना प्रभावित व्यक्तियो ंका पुनर्वास : इस हेत ु प्रचलित 
कानूनो ं एवं नियमो ंमें पेसा सुसंगत संशोधन न करते हुए लागू करने से गैर-



पेसा काननू के 25 वर्ष : पाचंवी ंअनुसूची के राज्य ों में क्रियान्वयन की समीक्षा  | 165

कानूनी प्रक्रिया होगी। वन अधिकार मान्यता कानून की धारा 4 (2)(ख)(ग)
(घ) का ढाचंा तथा LARR कानून की धारा 41-42 के अनुरूप पुनर्वास नियम 
बनाना चाहिए।

•	 नियम 39 : कंडिका 4 में ‘प्राप्त राजस्व’ को किस अनुपात से ग्राम सभा 
तथा त्रि-स्तरिय पंचायतो ंमें बंटवारा होगा, निश्चित न होने से कार्यपालिका का 
अधिकार क्षेत्र का निर्णायक भूमिका गैर-संवैधानिक होगा। 

•	 नियम 40 शातंि एवं सुरक्षा तथा विवाद समाधान : इस नियम में वर्णित ढाचंा 
एवं विवरण पेसा कानून धारा 4 (घ) का स्वशासी अधिकार का उलंघन करता 
ह।ै इसमें न पारंपरिक न्याय व्यवस्था–सरंचना की मान्यता ह,ै  न ग्राम-न्यायलय 
के गठन का कोई रूप-रेखा ह।ै अतः सम्पूर्ण रूप से कानून का स्वशासी चरित्र 
का हनन है।

•	 नियम 41 ग्राम सभा द्वारा दंड : जब नियम परिशिष्ट-2 अनुसार दंड देने का 
प्रावधान रखेगा, तो पारंपरिक न्याय व्यवस्था का औचित्य को नकारना ही होता 
ह।ै

•	 नियम 42 गिरफ़्तारी की कार्यवाही : पुलिस कानून में संशोधन के बिना पेसा 
लागू होना निरर्थक प्रयास ह।ै सारे नॉन-काग्निजिब्ल अपराधो ं को पारंपरिक 
न्याय-व्यवस्था के अतंर्गत करने से ही न्याय व्यवस्था सरल एवं सफल होगी। 
इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के न्यायधीशो ंद्वारा बार-बार आग्रह की जा रही ह।ै 
नागालैंड का कानूनी सफलता दिग्दर्शक ह।ै

•	 नियम 49 : इस संबंध में छत्तीसगढ़ साहूकारी अधिनियम, 2010 का संशोधन 
आवश्यक ह ैजिसके तहत  किसी भी स्थिति में अनुसूचित जनजाति की ज़मीन, 
नीलामी या कुड़की से हस्तांतरित नही ंहो। यह प्रावधान संविधान की पाचंवी ं
अनुसूची पैरा- 5 (2)(क)(ख)(ग) में वर्णित ह।ै अन्यथा इस नियम का कोई 
अर्थ नही ंहोगा।

•	 नियम 50 : जैव-विविधता संबंधित कानूनो ंको पेसा तथा वन अधिकार मान्यता 
कानून की धारा 5 के तहत सुसंगत करने के लिए राज्य सरकार को पाचंवी ं
अनुसूची के तहत विनियम (रेगुलेशन) की अनुशंसा करते हुए संशोधन करना 
पड़ेगा, नही ंतो निरर्थक साबित होगा। इसलिए कि संघीय सरकार इस संबंध में 
विद्यमान कानून में जवै-विविधता को निजी हाथो ंमें देने के लिए जो संशोधन कर 
रही ह,ै वे पेसा कानून के विपरीत ह।ै   

2018 के चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ के आदिवासियो ंके साथ कागं्रेस ने जो वादा किया 
था कि सरकार में आने के बाद हम राज्य पेसा नियम बनाकर राज्य में आदिवासियो ंकी 



166 | पेसा काननू के 25 वर्ष : पाचंवी ंअनुसूची के राज्य ों में क्रियान्वयन की समीक्षा   

प्राकृति क संपदा की लूट को रोकें गे, लेकिन ऐसा हुआ नही।ं राज्य कागं्रेस सरकार ने पेसा 
नियम तो बनाकर लागू कर दिये, परंतु नियमो ंमें ऐसा कोई प्रावधान नही ंकिया, जिससे 
आदिवासियो ंकी प्राकृति क संपदा की लूट को रोकने का अधिकार ग्राम सभा को मिला हो। 
ग्राम सभा की स्वायत्तता खत्म करके उसे कार्यपालिका के अधीन कर दिया ह।ै कहा जा 
सकता ह ैकि एक तरह से आदिवासियो ंकी संपदा की लूट को राज्य पेसा नियमो ंके द्वारा 
कानूनी जामा पहना दिया गया ह।ै राज्य के आदिवासी अपने अधिकारो ंको आदंोलनो ंके 
दम पर भले ही हासिल कर लें, लेकिन इस राज्य पेसा नियम से तो कुछ भी हासिल होने 
वाला नही ंहै। राज्य पेसा नियम जल-जंगल-जमीन की लूट को और तीव्र ही करेगा, क्योंकि  
कानूनी लड़ाई में राज्य पेसा नियम आदिवासियो ंकी कोई मदद नही ंकरेगा।
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छत्तीसगढ़ पेसा नियम, 2022 बनाने की प्रक्रिया
-जितेंद्र चाहर 

दिसंबर 24, 1996 को पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्र ों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 
को संसद के अधिनियम द्वारा कानून का रूप दे दिया गया। इसके क्रियान्वयन का अधिकार 
क्षेत्र पाचंवी ंअनुसूची क्षेत्र वाले राज्यों  तक सीमित था। उस समय छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश 
राज्य का हिस्सा था।
जब मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के आधार पर 1 नवम्बर 2000 को 
छत्तीसगढ़ अलग राज्य बन गया तो मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1993 को 
छत्तीसगढ़ में भी छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम (CGPRA) के नाम से लागू कर 
दिया गया। आज छत्तीसगढ़ में पांचवी ंअनुसूची क्षेत्र बस्तर क्षेत्र के सभी 7 जिलो ंऔर 
उत्तरी छत्तीसगढ़ के 8 जिलो ंतक फैला हुआ है।
पिछले दो दशक से आदिवासी संगठन राज्य में पेसा नियम लागू करवाने के लिए संघर्ष 
कर रहे थे, उनके संघर्षों के फलस्वरूप 22 साल बाद 9 अगस्त 2022 को राज्य में पेसा 
नियम लागू हो पाये। 
इस प्रकिया की शुरुआत तब हुई, जब 2018 में छत्तीसगढ़ राज्य विधान सभा चुनाव 
के समय कागं्रेस पार्टी ने अपना चुनावी घोषणा पत्र तयैार करने के लिए एक कमेटी का 
निर्माण किया। इस कमेटी में टीएस सिहंदेव भी शामिल थ।े कमेटी ने छत्तीसगढ़ के पाचंवी ं
अनुसूची क्षेत्र ों में आदिवासी संगठनो ंके साथ विचार-विमर्श कर उनकी मागंो ंको सूचीबद्ध 
किया। आदिवासी संगठनो ंने जो प्रमुख मुद्दे कमेटी के सामने रखे थ,े उनमें आदिवासियो ं
की भूमि की लूट, राज्य पेसा नियम और वनाधिकार अधिनियम का क्रियान्वयन प्रमुख था। 
कागं्रेस पार्टी ने आदिवासी संगठनो ं और संस्थाओ ं को आश्वासन दिया कि अगर हम 
चुनाव जीत कर प्रदेश में सरकार बनाएं तो छत्तीसगढ़ में पेसा को अक्षरशः लागू कर देंगे। 
आदिवासियो ंकी प्राकृति क संपदा और उनकी आजीविका की लूट बंद कर देगें। पार्टी ने 
आदिवासी संगठनो ंको यह भी आश्वासन दिया कि नियम बनाते समय आदिवासियो ंद्वारा 
दिए गये सुझावो ंको पेसा नियम में शामिल किया जायेगा।
दिसम्बर, 2018 में कागं्रेस पार्टी ने भाजपा को हरा कर छत्तीसगढ़ में सरकार का गठन 
कर लिया। आदिवासी संगठन कागं्रेस पार्टी के दिए गये आश्वासन पर बठेै रहे। 2020 में 
दो साल के लंब ेइंतजार के बाद आदिवासी संगठनो ंने पंचायती राज मंत्री टीएस सिहंदेव 
से मुलाकात कर उन्हें कागं्रेस पार्टी द्वारा चुनावी घोषणा पत्र में किये गये वादो ंके संदर्भ 
में याद दिलाया कि सरकार को बने दो वर्ष बीत गये ह,ै लेकिन आदिवासियो ंकी समस्या 
जस की तस बनी हुई ह।ै जल, जंगल, जमीन की लूट अभी भी जारी ह।ै जबकि आपने 
चुनाव से पहले वादा किया था कि कागं्रेस की सरकार बनने के बाद राज्य पेसा नियम बना 
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कर छत्तीसगढ़ के आदिवासियो ंके जल, जंगल, जमीन की हो रही लूट पर रोक लगायेंगे। 
पंचायती राज मंत्री ने कहा कि सरकार की मंशा ह ैकि जिन 6 राज्यों  में पेसा नियम बने 
हैं, उनका अध्ययन कर बेहतर राज्य पेसा नियम बनाए जायें, इसके लिए सरकार जल्द ही 
कार्य शुरू करने जा रही ह।ै जल्दी ही पेसा नियम का डर्ाफ्ट तयैार हो जायेगा। इस डर्ाफ्ट 
में आप लोगो ंके सुझाव भी शामिल किये जायेगें। पंचायत राज मंत्री के आश्वासन के बाद 
छत्तीसगढ़ के कई आदिवासी संगठन अपने-अपने स्तर पर पेसा नियम के डर्ाफ्ट तयैार 
करने शुरू कर दिये।
इसी प्रक्रिया में सर्व आदिवासी समाज के एक धड़े ‘कोया भूमकाल क्रांति सेना’ ने पेसा 
नियम के डर्ाफ्ट पर काम करना शुरू कर दिया। 2020 में कोया भूमकाल क्रांति सेना ने 
अपना 164 पेज का डर्ाफ्ट तयैार कर लिया। कोया भूमकाल क्रांति सेना की डर्ाफ्ट कमेटी 
में भारत जन आदंोलन के संयोजक और संविधान विशेषज्ञ बिजय पाडंा भी सदस्य थ।े 
बिजय पाडंा पंचायती राज द्वारा तैयार डर्ाफ्ट की प्रक्रिया में भी शामिल थ ेऔर बाद में बनी 
राज्य योजना आयोग (प्लानिगं कमीशन) के पेसा डर्ाफ्ट टास्क फोर्स के भी सदस्य चुने 
गये। वह कहते है कि ‘छत्तीसगढ़ के संगठनो ंखास कर कोया भूमकाल क्रांति सेना ने डर्ाफ्ट 
तयैार करने में इस बात का पूरा ध्यान रखा कि 6 राज्यों  के पेसा नियम में जो कमिया ंह,ै 
वह छत्तीसगढ़ राज्य पेसा नियम में न हो। जिन राज्यों  ने पेसा नियम बनाये हैं, वह पेसा 
अधिनियम 1996 के अनुरूप नही ंहैं; जिसके कारण उन राज्यों  में आदिवासियो ंके जल, 
जंगल, जमीन उसी तरह से कब्जा किये जा रहे हैं, जसेै नियम बनने से पहले किये जा रहे 
थ।े अब यह लूट धड़ल्ले से नियम की आड़ में की जा रही ह।ै छत्तीसगढ़ के आदिवासी 
संगठन इस बात को अच्छी तरह से समझ रहे थ ेकि नियम में कोई भी कमी आदिवासियो ं
के भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को और तेज कर देगी।’
आदिवासी संगठनो ंने अपने ड्राफ्ट में कहा है कि पेसा नियम में केव ल उनकी गांव सभा 
को ही मान्यता न दी जाये, बल्कि उनकी परंपरागत स्व-शासन व्यवस्था- मुण्डा-मानिकी, 
पड़हा, महाड़ो कालो, माझी-परगनैत, मुकद्दम-मुड़ाधार के अनुरूप हो। जैसे- गांव सभा, 
परगना न्याय सभा, गढ़ सभा और कोर्ट गढ़ सभा।
आदिवासी संगठनो ंका कहना ह ैकि आदिवासी समुदाय के सीध ेऔर सरल स्वभाव होने 
के कारण अपनी बात अपनी रूढ़िगत स्व-शासन व्यवस्था और अपने समुदाय में बेहतर 
और सहज तरीके से रख पाते हैं। अधिकारियो ं से वह डरे रहत ेहैं एवं उनकी धमकियो ं
से वह भयभीत हो जात ेहैं। अधिकारी उनके रजिस्टर भी गावं सभाओ ंसे छीन ले जाते 
ह।ै मनमाने तरीके दे डरा-धमका कर उनसे सहमति ले लेते ह।ै गावं गणराज्य संगठन के 
संयोजक जगसाय पोया का कहना ह ैकि जब फर्जी ग्राम सभा बनाकर या जबरन गावं सभा 
की सहमति ले ली जाती ह,ै तब वह विवाद संवैधानिक अदालतो ंमें चला जाता ह,ै जहा ंलंब े
समय तक मामले को लटकाए रखा जाता ह ैऔर इस बीच में हमारी जमीन अधिग्रहित कर 
ली जाती ह।ै हमारी अपनी परंपरागत स्व-शासन व्यवस्था लागू होगी तो हमारे सभी मामले 
आसानी से और समय रहते न्यायपूर्ण तरीके से निपटाए जा सकें गे।
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इसलिए संगठन इस पर पुरजोर कोशिश कर रहे थ ेकि छत्तीसगढ़ में जो नियम बनाए जाएं, 
उसमें परंपरागत स्व-शासन की व्यवस्था को पूरी तरह से कानूनी मान्यता दी जाए।
2020 में कोया भूमकाल क्रांति सेना ने पाचंवी ंअनुसूची क्षेत्र में ‘पेसा नियम के डर्ाफ्ट’ 
पर जगह-जगह सम्मेलनो/ंविचार-विमर्शों के माध्यम से स्थानीय आदिवासियो ंसे सुझाव 
आमंत्रित करने शुरू कर दिए। इन सम्मेलनो ंमें पंचायती राज मंत्री टीएस सिहंदेव को भी 
आमंत्रित किया जाता था। सम्मेलन में मंत्री के साथ पंचायती राज विभाग के अधिकारी भी 
शामिल होने लगे। इन सम्मेलनो ंमें पंचायती राज विभाग द्वारा 24 सवाल चर्चा के लिए रखे 
जाने लगे, जिस पर सम्मेलन में चर्चा होती थी। इस प्रक्रिया के बाद कोया भूमकाल क्रांति 
सेना ने अपने 160 पेज के डर्ाफ्ट को अतंिम रूप देते हुए 80 पेज में करके डर्ाफ्ट को अतंिम 
रूप देने के बाद उसे पंचायती राज मंत्री टीएस सिहंदेव को सौप दिया।
इस बीच छत्तीसगढ़ के अन्य आदिवासी संगठनो ंद्वारा 7 डर्ाफ्ट तैयार कर पंचायती राज 
विभाग और राज्यपाल को सौपे गये।
फरवरी, 2021 में पंचायती राज मंत्री द्वारा निम्बोरा में एक तीन दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन 
का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न आदिवासी संगठनो ंद्वारा तयैार डर्ाफ्ट प्रस्तुत किये 
गये। निम्बोरा में हुए तीन दिवसीय सम्मेलन में पंचायती राज मंत्री, पंचायती राज विभाग, 
छत्तीसगढ़ के आदिवासी संगठन और विभिन्न प्रांतो ंके प्रतिनिधि शामिल हुए। सम्मेलन में 
केव ल कोया भूमकाल क्रांति सेना के डर्ाफ्ट पर चर्चा हुई। तीन दिन की चर्चा के बाद कोया 
भूमकाल क्रांति सेना के 80 पेज के डर्ाफ्ट को संशोधित करके पंचायती राज विभाग ने 32 
पेज में पेसा नियम के डर्ाफ्ट को समेट दिया।
नवंबर, 2021 में पंचायती राज विभाग द्वारा पसेा नियमो ंका मसौदा जनता की टिप्पणी 
के लिए जारी किया गया। इसमें ग्राम सभा के कार्य और कार्यशीलता से संबंधित बहुत से 
सुझावो ंको शामिल किया गया था, लेकिन ग्राम सभा को स्वायत्त संस्था के रूप में मान्यता 
नही ंदी गई थी। पसेा की धारा 4(O) के आलोक में जिला परिषद की स्थापना का उल्लेख 
करना भी छूटा हुआ था। मसौदा नियमो ंमें 29 विभागो ंसे संबंधित विषयो ंकी सूची को छोड़ 
दिया गया था; हालाकंि एफएसए में पंचायतो ंको हस्तानातंरित करन ेके लिए उनकी समुचित 
समीक्षा की ज़रूरत थी। मसौदा नियम के तथ्यों  की जाचं का मकसद यह देखना था कि क्या 
यह ग्राम सभाओ ंको अपनी पारंपरिक सीमा के भीतर प्राकृति क संसाधानो ंको नियंत्रित करन े
की शक्ति प्रदान करता ह ैऔर उन्हें शातंि और सद्भाव कायम करन ेकी अनुमति देता ह।ै
मसौदे पर अभी आदिवासी और आदिवासियो ंकी पैरवी करने वाले संगठन अपनी आपत्ति/
सुझाव दर्ज करवा ही रहे थ ेकि इस प्रक्रिया के विपरीत, राज्य योजना आयोग ने राज्य में 
पेसा कानून के क्रियान्वयन के लिए सिफारिशो ंकी पेशकश करने के लिए एक विशेष कार्य 
समूह के साथ एक टास्क फोर्स (कार्य दल) का गठन कर दिया।
टास्क फोर्स ने जिन 6 राज्यों  में पेसा नियम बने हैं, उनका अध्ययन किया और अपनी 
सिफारिशो ंपर आधारित संक्षिप्त रिपोर्ट का पहला डर्ाफ्ट राज्य योजना आयोग को भेज 
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दिया। अभी टास्क फोर्स अपना अतंिम डर्ाफ्ट तयैार कर ही रहा था कि छत्तीसगढ़ सरकार 
ने कैबिनेट में पंचायती राज विभाग द्वारा तयैार डर्ाफ्ट को मंजरूी दे दी। 
इस तरह से हम कह सकते ह ैकि छत्तीसगढ़ में पेसा नियम के डर्ाफ्ट को तयैार करने के लिए 
तीन स्तर पर प्रक्रिया चली- पहली; आदिवासी संगठनो ंद्वारा दूसरी; पंचायती राज विभाग 
द्वारा और तीसरी; राज्य योजना आयोग द्वारा। 
पंचायती राज विभाग द्वारा तयैार डर्ाफ्ट कोया भूमकाल क्रांति सेना के डर्ाफ्ट को काट-छाट 
कर संशोधित करके 22 पन्नों  में समेंट दिया गया ह,ै जिसे 7 जलुाई 2022 की कैबिनेट में 
मंजरूी मिल गई।
छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य योजना आयोग द्वारा गठित टास्क फोर्स (कार्य दल) से पेसा 
नियम निर्माण के संबंध में न तो विचार-विमर्श किया, न ही उनकी सिफारिशो ंपर ध्यान 
दिया गया। जबकि टास्क फोर्स ने राज्य पेसा नियमो ंके संदर्भों जो सिफारिशें दी थी, वह 
उन राज्यों  के नियमो ंसे ज्यादा बेहतर थी, जहा ंपेसा नियम लागू है। ऐसे में टास्क फोर्स 
बनने का क्या औचित्य था, इसका जबाव तो छत्तीसगढ़ सरकार ही दे सकती है। 
7 जलुाई 2022 को छत्तीसगढ़ पेसा नियम को कैबिनेट में मंजरूी मिलने के बाद, 16 
जलुाई 2022 को पंचायती राज मंत्री टीएस सिहंदेव ने यह कहत ेहुए मंत्री पद से इस्तीफा 
दे दिया कि पंचायती राज विभाग में मेरी बात नही ंसुनी जा रही थी। टीएस सिहंदेव के 
इस्तीफे से ही साफ हो गया था कि छत्तीसगढ़ पेसा नियम से आदिवासियो ंको कुछ भी 
हासिल होने वाला नही ंह।ै
9 अगस्त 2022, विश्व आदिवासी दिवस के दिन छत्तीसगढ़ राज्य ने इस महत्वपूर्ण कानून 
के लिए नियमो ंको राजपत्र में अधिसूचित किया, जिसमें राज्य सरकार ने पेसा कानून के 
साथ छल किया ह।ै उम्मीद की जा रही थी कि छत्तीसगढ़ राज्य पेसा नियम अन्य राज्यों  से 
बेहतर होगें, लेकिन ऐसा कुछ नही ंहुआ सभी महत्वपूर्ण नियम कारपोरेट हित के हिसाब से 
बनाये गये। ग्राम सभा की भूमिका गौण कर दी गयी, उसे केव ल परामर्श देने तक सिमित 
कर दिया गया।  
छत्तीसगढ़ में पेसा कानून के नियम बनाने की चली प्रक्रियाओ ंमें करीब से जुड़े रहे वरिष्ठ 
सामाजिक कार्यकर्ता बिजय पाडंा इसे एक बड़ा छल बताते हैं। वे कहत ेहैं कि इन नियमो ंमें 
सबसे पहले तो कें द्रीय कानून में परिभाषित गावं की अवधारणा को ही बदल दिया गया है। 
जसेै कि इसमें कहा गया ह ैकि ऐसा गावं जिसमें साधारणतया आवास या आवासो ंका समूह 
अथवा छोटा गावं या छोटे गावं का समुह् होगा, इन नियमो ंके तहत ‘गठित किया जायेगा’ 
जिसका मतलब ह ैकि जो समुदाय परम्पराओ ंऔर रूढ़ियो ंके अनुसार अपने जीवन का 
संचालन कर रहा है, वह एक सामूहिक प्रस्ताव पारित कर गावं बन सकता ह।ै जिस प्रस्ताव 
को सरकारी व्यवस्था एक प्रक्रिया के तहत अपने अभिलेखो ंमें दर्ज करेगी। 
अध्याय- 2 नियम 7 में ग्राम सभा अध्यक्ष के चुनाव में कई शर्ते जोड़ दी गयी ह।ै ग्राम 
सभा अध्यक्ष बनने की योग्यता सरपंच बनने की योग्यता के समान रख दी गयी ह।ै पंचायत 
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स्तर के किसी पद पर पराजित प्रत्याशी ग्राम सभा अध्यक्ष नही ंबन सकता। ग्राम सभा 
के मुखिया परम्परागत रूप से मुकद्दम होता ह,ै अगर ग्राम सभा अध्यक्ष का चुनाव किया 
जायेगा तो परम्परागत मुकद्दम का क्या होगा? 
आदिवासी क्षेत्र ों में भूमि अधिग्रहण सबसे महत्वपूर्ण मसला रहा है, इस पर अध्याय- 5 
नियम 36 (1) में कहा  गया है कि "शासन में प्रचलित सभी कानून/निति के अंतर्गत कोई 
भी भूमि अधिग्रहण करने से पूर्व ग्राम सभा से परामर्श लेना होगा।" नियम 36 (5) में 
कहा गया है कि भूमि अधिग्रहण संबंधी निर्णय के विरुद्ध कलेक्टर के समक्ष अपील की 
जा सकेगी। इसमें ग्राम सभा की स्वायत्तता  कहा ँहै? सम्पूर्ण अधिकार तो जिला कलेक्टर 
के पास कें द्रित कर दिया गया है। ग्राम सभा तो केव ल परामर्शदाता की भूमिका में है। यह 
कलेक्टर के ऊपर निर्भर करता है कि वह ग्राम सभा के परामर्श को मानता है या नही।ं 
ऐसी स्थति में ग्राम सभा अपने प्राकृति क संसाधनो ंको कैसे बचा पाएगी। पेसा नियम बनने 
से पहले भी ग्राम सभाएं अपने प्राकृति क संसाधनो ंको नही बचा पा रही थी, नियम बनने 
के बाद भी नही ंबचा पायेगी। 
इसी तरह से लघु वन उपज और गौण खनिज के मामले में भी वन विभाग और खनन 
विभाग ही सर्वे-सर्वा ह।ै ग्राम सभा यहा ंभी परामर्शदाता की भूमिका में ह,ै कुल मिला कर 
देखा जाय तो छत्तीसगढ़ पेसा नियम अन्य राज्यों  से कतई भिन्न नही ंह।ै राज्य के नियम 
कारपोरट लूट को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे।
योजना आयोग द्वारा गठित कार्य-बल के समूह के अध्यक्ष रवि रेब्बा प्रगड़ा कहत ेहैं कि 
“हमने सिफ़ारिश की थी कि पेसा काननू अकेले कुछ नही ंहै, बल्कि इसके लिए तमाम 
मौजदूा क़ाननूो ंमें आमलू बदलाव किए जाने की जरूरत को रेखाकंित किया था। लेकिन 
इन नियमो ंको देखकर लगता नही ं कि हमारे उस कार्य-बल की सिफ़ारिशो ंको पढ़ा भी 
गया ह।ै”
राज्य योजना आयोग के टास्क फोर्स के सदस्य बिजय पाडंा कहत ेहैं कि टास्क फोर्स द्वारा 
तयैार किया जा रहा ‘पेसा नियम डर्ाफ्ट’ पंचायती राज विभाग द्वारा तयैार पेसा नियम डर्ाफ्ट 
से बहुत बेहतर ह।ै उनका कहना ह ैकि अगर राज्य योजना आयोग द्वारा तयैार किये जा रहे 
डर्ाफ्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य पेसा नियम बनाये गये होते तो यह ‘नियम’ देश के सभी 
राज्यों  से बेहतर होते, उन्हों ने आगे कहा कि टास्क फोर्स ने जो डर्ाफ्ट राज्य योजना आयोग 
के पास भेजा ह ैउसमें कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिया गये थ,े जो निम्नलिखित हैं-

1.	 पेसा अधिनियम, 1996 के अनुरूप सभी विभागो ं (राजस्व, आबकारी, 
खनन, पंचायती राज, पुलिस, वन, कृषि , सिचंाई आदि) के कानूनो ंमें बदलाव 
किया जाय।

2.	 न्याय व्यवस्था के लिए ग्राम सरकार और जिला सरकार का गठन किया जाय।
3.	 आधं्र प्रदेश के पेसा गाइड लाइन के अनुसार लैंड कंसोलिडेशन फंड बनाया 

जाय।
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4.	 अनुच्छेद 275 के अनुसार ग्राम सभा के कर्ज माफ़ी की व्यवस्था की जाय।
5.	 लघु वन उपज के साथ इमारती लकड़ी पर गावं सभा को अधिकार दिया जाय।

बिजय पाडंा आगे कहत ेह ै कि पंचायती राज विभाग द्वारा तयैार डर्ाफ्ट केव ल पेसा के 
क्रियान्वयन पर कें द्रित ह,ै जबकि छत्तीसगढ़ के आदिवासियो ंको उम्मीद थी कि राज्य में 
पेसा नियम अन्य 6 राज्यों  से बेहतर होगंे, लेकिन ऐसा हुआ नही।ं पंचायत विभाग द्वारा 
जारी डर्ाफ्ट में केव ल दो नियमो में अन्य राज्यों  की अपेक्षा सुधार किया गया था, जिसे बाद 
में हटा दिया गया-

1.	 भूमि अधिग्रहण के मामले में गावं सभा की सहमति अनिवार्य की गयी थी, 
जबकि अन्य राज्यों  में गावं सभा से परामर्श किया जाता ह।ै 

2.	 गावं सभा का सचिव अलग से नियकु्त किया जायेगा और ग्राम पंचायत के 
लिए दूसरा सचिव नियकु्त किया जायेगा। गावं सभा का सचिव, गावं सभा 
की कार्यवाहिया ंलिखेगा और उसे ग्राम पंचायत सचिव को अग्रसारित करेगा। 
जबकि अन्य राज्यों  में पंचायत सचिव ही गावं सभा सचिव होता है।

पाचंवी ं अनुसूची क्षेत्र ों में हर समय कृषि  भूमि और वन का मामला बेहद संवेदनशील 
रहा ह।ै कृषि   भूमि और वन का मामला पाचंवी ंअनुसूची क्षेत्र ों में रहने वाले आदिवासी 
समुदाय के अस्तित्व के साथ जड़ुा ह।ै कानूनो ं में एक छोटा बदलाव भी उनके जीवन 
के बिखर जाने का कारण बन जाता ह।ै राज्य योजना आयोग के टास्क फोर्स के सदस्य 
बिजय पाडंा कहत ेह ैकि टास्क फोर्स ने अपने डर्ाफ्ट में लैंड कंसोलिडेशन फंड (LAND 
CONSOLIDATION FUND) का सुझाव दिया था, जो आदिवासी समुदाय के 
लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ह।ै आधं्र प्रदेश के पेसा नियमो ंमें लैंड कंसोलिडेशन की व्यवस्था 
की गयी ह।ै जिसमें प्रावधान किया गया ह ैकि आदिवासी अपनी ज़मीन आदिवासी को ही 
बचेेगा, गैर-आदिवासी भी अपनी जमीन आदिवासी को ही बचे सकता ह।ै अगर गावं में 
जमीन का कोई आदिवासी खरीदार नही ंमिलता है, तब उस जमीन को गावं सभा खरीदेगी। 
गावं सभा के पास अगर पैसा नही ंह ैतो गावं सभा अनुच्छेद 275 के तहत जमीन खरीदने 
का प्रस्ताव पास कर जिलाधिकारी को भेजगेी। जिलाधिकारी गावं सभा का प्रस्ताव राज्य 
सरकार को भेजेगा और राज्य सरकार गावं सभा को उपयकु्त राशि उपलब्ध कराएगी। 

संविधान के अनुच्छेद 275 में आदिवासी क्षेत्र ों के लिए प्रावधान किया गया है कि “....
किसी राज्य के राजस्वों  में सहायता अनुदान के रूप में भारत की संचित निधि में से ऐसी पूंजी 
और आवर्ती राशिया ंसंदत्त की जाएंगी जो उस राज्य को उन विकास स्कीमो ंके खर्चों को 
पूरा करने में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हो,ं जिन्हें उस राज्य में अनुसूचित  जनजातियो ं
के कल्याण की अभिवृद्धि करने के प्रयोजन के लिए उस राज्य द्वारा भारत सरकार के 
अनुमोदन से हाथ में लिया जाये।” 
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बिजय पाडंा ने आगे कहा कि टास्क फोर्स द्वारा तयैार डर्ाफ्ट में न्याय संबधी सुधार के लिए 
भी सुझाव दिया गया था। जिसमें ग्राम सरकार और जिला सरकार का प्रावधान किया गया 
था। इसमें गावं के विवाद, गावं सरकार में परंपरागत तरीके से निपटाये जायेंगे। यदि विवाद 
का निपटारा गावं सरकार में नही ंहुआ, तब उसे जिला सरकार में भेजा जायेगा। वहा ंभी 
फैसला आदिवासी परंपरा के अनुसार ही होगा। अगर कोई व्यक्ति अपना विवाद जिला 
सरकार में नही ंले जाना चाहता ह,ै तो उसे संवैधानिक अदालत में अपने विवाद को निपटाने 
की पूरी छूट दी गयी है। 

पाडंा ने आगे कहा कि वन का विनाश आदिवासियो ंकी आजीविका का विनाश ह।ै आज भी 
आदिवासी क्षेत्र ों में आजीविका का 65% आधार वन ही ह।ै पेसा कानून और वनाधिकार 
अधिनियम आदिवासियो ंके लिए लघु वन उपज पर गावं सभा के अधिकार को मान्यता 
तो देता ह,ै लेकिन इमारती लकड़ियो ंपर वन विभाग के अधिकार को मान्यता देता ह।ै 
जिसके चलते वन विभाग मनमाने तरीके से पेड़ो की कटाई करता ह।ै जिससे वनो ं के 
उजड़ने के मामले बढ़ गये हैं। टास्क फोर्स के डर्ाफ्ट में इमारती लकड़ी पर गावं सभा के 
अधिकार की सिफारिश की गई ह,ै क्योंकि  इमारती लकड़ी पर गावं सभा का अधिकार होने 
से वनो ंका संरक्षण बेहतर तरीके से गावं सभा द्वारा किया जा सकेगा। यह ज्ञात सच ह ैकि 
वन आदिवासियो ंके लिए आजीविका का साधन ह,ै न कि व्यापार की वस्तु। महाराष्ट्र के 
गढ़चिरौली जिले का मेंढा लेखा गावं का जंगल जो आज पूरे देश में मॉडल के रूप में प्रस्तुत 
किया जाता ह,ै उसका संरक्षण, संवर्धन और प्रबंधन गावं सभा द्वारा ही किया जा रहा है। 

बिजय पाडंा कहत े हैं कि इन नियमो ं का असल मकसद आदिवासियो ं के पास मौजदू 
संसाधनो ंको कारपोरेटस् को देने का ही लगता ह।ै वे आगे कहते ह ै कि राज्य योजना 
आयोग द्वारा तैयार पेसा नियम डर्ाफ्ट पंचायती राज विभाग के नियमो ं से काफी बेहतर 
थ।े उसे अगर लागू कराना ह ैतो छत्तीसगढ़ के आदिवासियो ंको एकजटु होकर ताकतवर 
आदंोलन खड़ा करना होगा। आदिवासी और उनके संगठनो ंको यह समझना होगा कि 
केव ल “हमारे गावं में हमारा राज” का नारा देने से कुछ भी हासिल नही ंहोने वाला ह।ै 
इसके लिए एक सशक्त राजनैतिक ताकत निर्मित करनी पड़ेगी। इसके अलावा देश में चल 
रहे अन्य आदंोलन के साथ भी अपने आप को जोड़ना होगा। इस बात को छत्तीसगढ़ के 
आदिवासी संगठन समझ पाने में चूक रहे हैं। अब जबकि छत्तीसगढ़ में पेसा नियम बन गये 
हैं, उनमें बदलाव के लिए एक जझुारू जन आदंोलन की जरुरत ह।ै आदंोलन के दबाब के 
बगैर बेहतर पेसा नियमो ंकी संभावना समाप्त हो गयी है।
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पेसा काननू के क्रियान्वयन में लगे जन संगठनो ंकी केस स्टडी
-जितेंद्र चाहर 

भमूिका
छत्तीसगढ़ राज्य 1 नवम्बर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग होकर अस्तित्व में आया, 
जिसमें कुल 28 जिले हैं, जिनमें से बस्तर, नारायणपुर, दंतेवाडा, बीजापुर, सुकमा, 
सूरजपुर, बलरामपुर, कोडागावं, काकेंर, सरगुजा, कोतिया, कोरबा, गोरेला-मारवाही, 
मानेंद्र्गढ़ एवं जसपुर पूर्ण रूप से तथा बिलासपुर, दूर्ग, राजनादंगावं, रायपुर, धमतरी, 
रायगढ़ आशिक रूप से पाचंवी ंअनुसूची क्षेत्र में आते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार 
राज्य में अनुसूचित जनजातियो ंकी संख्या 78.22 लाख ह,ै जो कुल जनसंख्या का 30.6 
प्रतिशत ह।ै पूरे छत्तीसगढ़ का करीब 60 प्रतिशत भू-भाग अनुसूचित क्षेत्र में आता ह,ै जहा ं
पेसा कानून लागू है। इस पाचंवी ंअनुसूची क्षेत्र में गावं स्तर पर ग्राम सभा को अपने गावं के 
प्राकृति क तथा मानवीय संसाधनो ंके संरक्षण, संवर्धन और प्रबंधन के लिए अपनी परंपरा 
के अनुसार निर्णय लेने का अधिकार मिला हुआ ह।ै इसके साथ अपनी संस्कृति , भाषा, 
रीति-रिवाज और परंपराओ ंके संरक्षण और संवर्धन के लिए ग्राम सभाएं स्वतंत्र ह।ै ग्राम 
सभा के अतंर्गत सभी संस्थाएं- सरकारी, गैर-सरकारी और कर्मचारी ग्राम सभा के प्रति 
जिम्मेदार हैं। कें द्र और राज्य में बने नियम और कानून सीध ेपाचंवी ंअनुसूची क्षेत्र ों में लागू 
नही ंहो सकत ेह।ै पाचंवी ंअनुसूची में यह प्रावधान ह ैकि राज्यपाल यदि चाहे तो सामान्य 
अधिसूचना जारी करके संसद या विधान सभा द्वारा पारित किसी भी अधिनियम के बारे 
में यह निर्देश दे सकत ेहैं कि संपूर्ण रूप से अनुसूचित क्षेत्र में या उसके किसी हिस्से में लागू 
नही ंहोगा या जरूरी फेर बदल के साथ लागू होगा। पाचंवी ंअनुसूची के क्षेत्र में राज्यपाल 
को ही सभी अधिकार दिए गये ह।ै लेकिन आज तक किसी राज्यपाल ने, सिवाय तीन-चार 
को छोड़कर, अपनी इस शक्ति का या स्वविवेक का प्रयोग कभी नही ंकिया। महाराष्ट्र के 
राज्यपाल भगत सिहं कोश्यारी ने वन अधिकार अधिनियम, 2006 को संशोधित किया ह,ै 
जिससे वन अधिकार के वास्तविक दावेदारो ंको जिला स्तरीय समिति के निर्णयो ंके खिलाफ 
अपील करने की अनुमति मिलती ह।ै दूसरा आधं्र प्रदेश के राज्यपाल सी रंगराजन ने 2000 
में अनुसूचित क्षेत्र ों में शिक्षको ंकी नियकु्ति में अनुसूचित जनजातियो ंको 100 प्रतिशत 
आरक्षण का आदेश दिया था। 
7 जलुाई, 2022 को छत्तीसगढ़ सरकार की मंत्री परिषद (केबिनेट) की बैठक में पंचायत 
उपबंध (अनसूुचित क्षेत्रों  पर विस्तार) नियम, 2022 को मंजरूी दी गयी। 9 अगस्त से 
पेसा नियम राज्य में लागू कर दिए गये, लेकिन अन्य राज्य ों में जहा ंपेसा नियम बनाये गये 
थे, वहा ंकी तरह यहा ंभी कें द्रीय पेसा काननू के अनरुूप नियम नही ंबनाये गये। खास कर 
भमूि अधिग्रहण, गावं घोषित करने, वित्त संबंधी अधिकार, खनिजो ंपर नियंत्रण करने के 
अधिकार को राज्य नियमावली बना कर ग्राम सभा के अधिकार को संकुचित ही नही ंएक 
तरीके से ख़त्म कर दिया गया ह।ै ग्राम सभाओ ंको परामर्शदाता बना दिया गया है, जबकि 
कें दीय पेसा कानून में ग्राम सभा की सहमति अनिवार्य ह।ै
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कें द्र और राज्य सरकार छत्तीसगढ़ में आदिवासियो ंके अधिकारो ंका हनन किस तरह से 
कर रही ह,ै यह आदिवासियो ंके भूमि अधिग्रहण के मामले से पता चलता ह।ै कें द्र सरकार 
के कोयला मंत्रालय ने 24 दिसम्बर 2020 को कोयला धारक क्षेत्र अर्जन और विकास 
अधिनियम 1957 की धारा 7 की उप-धारा 1 के प्रावधानो ंका उपयोग करते हुए कोरबा 
जिले के मदनपुर के दक्षिण इलाके में वाणिज्यिक कोयला खनिज के लिए मंजरूी दे दी। 
भूमि अर्जन के लिए अधिसूचना जारी कर भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी। 
करीब 1760 एकड़ में फैले इस कोयला खदान का लगभग 1603 एकड़ इलाका वन क्षेत्र 
ह,ै जो कुल खनन का 91 प्रतिशत ह।ै कें द्र सरकार ने इस पाचंवी ंअनुसूची के क्षेत्र में ग्राम 
सभा की सहमति के बगैर खनन के लिए भूमि अधिग्रहण किया जो पेसा कानून का उल्लंघन 
ह।ै इसके अलावा वनाधिकार मान्यता कानून के तहत आदिवासियो ंको उनके दावो ंका 
निस्तारण किए बगैर उनकी जमीन से नही ंहटाया जा सकता। कोल वेयरिंग एक्ट के तहत 
भूमि अधिग्रहण पूरी तरह से गैर-कानूनी ह।ै जबकि 1996 में पेसा कानून और 2006 
में वनाधिकार कानून लागू हुआ जो पुराने कोल वेयरिंग एक्ट, 1957 के बने कानून पर 
प्रभावी ह।ै सवाल ह ैकि कें द्र सरकार कैसे 1957 के कानून के अनुसार भूमि अधिग्रहित 
कर सकती ह।ै यह तो कें द्र और राज्य सरकारो ंद्वारा आदिवासियो ंके संवैधानिक अधिकारो ं
और जल, जंगल, जमीन की दिनदहाड़े लूट है।
सरकारो ंद्वारा आदिवासियो ंकी प्राकृति क संपदा की लूट कैसे की जा रही ह ैऔर पेसा कानून 
की धज्जिया ंकैसे उड़ाई जा रही ह,ै इसके लिए सूरजपुर जिले की घटना का जिक्र जरूरी 
ह।ै राज्य के सुरजपुर जिले में प्रेम नगर इलाका पाचंवी ंअनुसूची क्षेत्र में ह ैऔर यहा ंपेसा 
कानून लागू ह।ै 4 जनू 2005 को इफको (खाद कंपनी) और छत्तीसगढ़ सरकार के बीच 
प्रेम नगर इलाके में एक पॉवर प्लांट लगाने का समझौता हुआ। जिसमें 1320 मेगावाट 
बिजली पैदा करने की योजना थी। इसकी घोषणा राज्य सरकार द्वारा की गयी। ग्राम सभा 
ने विरोध करते हुए पॉवर प्लांट लगाने के विरोध में प्रस्ताव पारित किया। राज्य सरकार 
ने पुन: ग्राम सभा आयोजित कराई ग्राम सभा ने फिर प्रस्ताव पारित किया कि वह पॉवर 
प्लांट लगाने के खिलाफ ह।ै इसके बाद राज्य सरकार द्वारा एक के बाद एक 13 ग्राम सभा 
आयोजित की गयी। लेकिन हर बार पॉवर प्लांट लगाने के खिलाफ प्रस्ताव पारित हुआ। 
ग्राम सभा के इस रुख से आजिज आकर सरकार ने दूसरा रास्ता अपनाया और 2009 
में प्रेम नगर को नगर पंचायत घोषित कर दिया। नगर पंचायत में पेसा काननू लागू नही ं
होता है। इस तरह से सरकार ने पॉवर प्लांट लगाने का रास्ता साफ़ कर दिया। अभी तक 
राज्य सरकार ने आदिवासियो ंकी जमीन कब्ज़ा के लिए छत्तीसगढ़ में 27 ग्राम पंचायतो ंको 
नगर पंचायत बना दिया जिससे आदिवासियो ंद्वारा भूमि अधिग्रहण का विरोध न हो सके।
इन कठिन परस्थितियो ंमें भी कुछ संगठन हैं जो पेसा कानून के क्रियान्वयन में लगे ह।ै 
उनमें से हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति और गावं गणराज्य संगठन की केस स्टडी 
हम यहा ंसाझा कर रहे हैं -
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हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति, सरगुजा 
हसदेव अरण्य उत्तरी कोरबा, दक्षिणी सरगुजा और सुरजपुर जिले में 1500 वर्ग किमी के 
क्षेत्रफल में फैला भारत का सबसे पुराना जंगल ह।ै इस जंगल में लगभग 3 हजार किस्म 
के पेड़-पौध ेऔर लगभग 3 हजार किस्म की जड़ी-बटूिया ंपायी जाती हैं। यहा ंके जंगल 
में कई वन्य जीव ऐसे ह,ै जो विलुप्त होने की कगार पर ह।ै यहा ंहसदेव वागंो (मिनी माता 
वागंो बाधं) का कैचमेंट क्षेत्र (जल ग्रहण क्षेत्र) ह।ै इस बाधं से जाजंगीर, चम्पा, कोरबा 
और बिलासपुर जिले के किसानो ंकी लगभग 4.53 लाख हेक्टेयर भूमि की सिचाई होती 
ह ैऔर इन जिलो ंमें लोगो ंके पेयजल की आपूर्ति भी इसी बाधं से होती ह।ै यहा ंहाथियो ं
का प्रवास भी होता है। इस घने जंगल में गोडं, उराव, लोहार, कंुवर, कोरवा और पंडो 
जनजातियो ं के आदिवासी निवास करते ह।ै पंडो जनजाति अपने को महाभारत कलीन 
पाडंवो ंतथा कोरवा जनजाति अपने को कौरव के वंशज होने का दावा करते ह।ै एतिहासिक 
रूप से इन जनजातियो ंको संरक्षित रखना एक अहम मसला ह।ै इन सभी जनजातियो ंका 
अस्तित्व हसदेव अरण्य पर ही निर्भर करता ह।ै  
हसदेव अरण्य क्षेत्र में कोयले का प्रचुर भंडार ह।ै यहा ंकुल 30 कोल ब्लॉक चिहंित किये 
गये हैं, जिसके कोरबा कोल ब्लॉक में 28 कोल पट्टिया ं ह,ै जिसकी 7 कोल पट्टियो ं में 
उच्च कोटि का कोयला ह।ै यह काला सोना (कोयला) ही हसदेव अरण्य के विनाश का 
कारण बन रहा ह।ै जो अपने साथ मानव (आदिवासियो)ं, वन्य जीव, जलीय जीव, 
पर्यावरण, परिस्थितिकी तंत्र को समेटे हुए ह।ै हसदेव अरण्य की इस जैव विविधता और 
पर्यावरण संतलुन को बनाये रखने तथा आदिवासियो ं की आजीविका, भाषा, संस्कृति , 
उनकी परंपराओ ंको संरक्षित करने के लिए 2009 में कोयला, पर्यावरण एवं जल मंत्रालय 
के संयकु्त शोध के आधार पर 2010 में कें द्रीय वन मंत्रालय, पर्यावरण एवं जलवाय ु
परिवर्तन मंत्रालय ने खनन के लिए ‘नो गो क्षेत्र’ घोषित कर दिया, लेकिन एक साल बाद ही 
उद्योगपतियो ंके दबाव में 2011 में तत्कालीन पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने हसदेव क्षेत्र 
में 3 कोयला ब्लॉक- परसा ईस्ट, केते वासन और तारा को यह कहत ेहुए खनन की स्वीकृति  
दी कि “यह तीनो ंकोल ब्लॉक बाहरी भाग में हैं, इसलिए इसके खनन से जैव विविधता पर 
ज्यादा असर नही ंपड़ेगा। इसके बाद हसदेव अरण्य क्षेत्र में किसी खनन परियोजना को 
अनुमति नही ंदी जाएंगी।” 
हसदेव अरण्य के कोयला खदान के लिए 2005-06 से ही प्रयास किया जा रहा ह।ै 2007 
में केते वासन कोल ब्लॉक को राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम को आवंटित कर दिया 
गया था। 2011 में वन मंत्रालय से स्वीकृति  मिलने के बाद राजस्थान सरकार ने केते वासन 
कोल ब्लॉक को खनन के लिए अडानी इंटर प्राइजजे को दे दिया। अडानी इंटर प्राइजेज 
ने 2013 में पहले चरण का खनन शुरू कर दिया, जिसमें 762 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित 
की गयी। 2021 में केते वासन कोल ब्लॉक का खनन कार्य पूरा हो गया। 2015 में कें द्र 
सरकार द्वारा परसा कोल ब्लॉक  भी राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम को आवंटित कर दी 
गयी। परसा कोल ब्लॉक भी राजस्थान सरकार द्वारा अडानी इंटर प्राइजजे को दे दी गई।
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वर्तमान में इसी परसा ओपेन कास्ट खदान-1 को लेकर विरोध जारी ह।ै इस खदान की 
वन भूमि स्वीकृति  13 फरवरी 2019, पर्यावरण स्वीकृति  12 जलुाई 2019 को अडानी 
कंपनी को मिल गयी। इस खदान के लिए 841 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित होनी ह।ै इस 
परियोजना में साल्ही, हरिहरपुर, घाटबर्रा, फतेहपुर, जनार्दनपुर और तारा गावं प्रभावित 
ह।ै इन गावंो ंके लगभग 1000 परिवारो ंके ऊपर विस्थापन की तलवार लटक रही ह।ै इसी 
कोल ब्लॉक को रोकने के लिए 2015 से आदंोलन जारी है।  
आदिवासियो ंके विरोध के बावजदू छत्तीसगढ़ सरकार ने 6 अप्रैल 2022 को परसा कोल 
ब्लॉक के खनन की अंतिम मंजरूी दे दी। अडानी इंटरप्राइजजे के कर्मचारियो ंने पुलिस 
की मदद से रात के अधंरेे में चोरी-छुपे पेड़ों  की कटाई शुरू कर दी। अडानी को खनन की 
अधिकारिक स्वीकृति  मिलने के बाद 11 अप्रैल 2022 को महाराष्ट्र के ऊर्जा मंत्री नितिन 
राऊत रायपुर आ धमके। महाराष्ट्र के उर्जा मंत्री ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से मुलाकात 
कर रायगढ़ की गारे पेलमा सेक्टर 2 में कोल ब्लॉक खनन की अनुमति मागंी। गारे पेलमा 
कोल ब्लॉक- 2 महाराष्ट्र को आवंटित ह।ै नितिन रावत ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से खनन 
के लिए सभी औपचारिकताओ ंको शीघ्र पूरा करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री बघेल ने 
रावत को सभी क्लीयरेंस के लिए मदद करने का आश्वासन दिया ह।ै खबरो ंके मुताबिक 
गुजरात सरकार भी जल्दी ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से मिलने वाली ह,ै क्योंकि  उसे भी 
कें द्र सरकार द्वारा गारे पेलमा- 1 कोल ब्लॉक आवंटित किया गया ह।ै अगर छत्तीसगढ़ 
सरकार महाराष्ट्र और गुजरात को खनन के लिए दोनो ंकोल ब्लॉक  दे दिया तो बड़े पैमाने पर 
आदिवासियो ंका विस्थापन होना तय ह।ै केव ल गारे पेलामा- 2 कोल ब्लॉक  जो महाराष्ट्र 
को आवंटित ह,ै उसके खनन में लगभग 6570 एकड़ भूमि का अधिग्रहण होना ह।ै इसमें 
तामनार ब्लॉक के 26 गावंो ंकी कृषि  भूमि का अधिग्रहण होगा। इस कोल ब्लॉक के खनन 
होने पर लगभग 100 हेक्टेयर संरक्षित वन क्षेत्र समाप्त हो जाएगा और इसका प्रभाव केलो 
नदी और महानदी पर भी पड़ेगा।

संगठन निर्माण 
छत्तीसगढ़ बचाओ आदंोलन के संयोजक आलोक शुक्ला ‘हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष 
समिति’ के गठन के बारे में कहते ह ैकि जनू 2011 में पूर्व अनुसूचित जनजाति आयोग 
के अध्यक्ष बी.डी. शर्मा और पूर्व विधायक हीरा सिहं मलकान के कहने पर वह उनके साथ 
हसदेव क्षेत्र के मदनपुर गावं की एक बठैक में शामिल हुए। उसी दिन अख़बारो ंमें एक 
खबर छपी कि हसदेव में 3 कोल ब्लाको ंके खनन की मंजरूी दे दी गयी ह।ै बठैक में हसदेव 
क्षेत्र के लगभग 40 गावंो ंके स्थानीय आदिवासी जटेु हुए थ।े उनके साथ कोल ब्लॉक पर 
जब चर्चा शुरू हुई तब पता चला की अडानी कंपनी इस क्षेत्र में कोयला खनन के लिए बड़े 
पैमाने पर जमीन की खरीद कर रही है। लोगो ंसे स्टाम्प पेपर पर हस्ताक्षर भी कराये जा 
रहे ह।ै आपसी बात-चीत से पता चला ह ैकि ग्राम सभाओ ंकी न तो कोई बठैक हुई ह,ै न 
ही ग्राम सभाओ ंकी भूमि अधिग्रहण के लिए सहमति ली गयी ह ैऔर न ही वन भूमि का 
डायवर्जन (भूमि उपयोग परिवर्तन) हुआ है। स्थानीय आदिवासियो ंको खनन की प्रक्रिया 
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के बारे में कुछ भी पता नही ंथा। लोगो ंको बस इतना ही पता था कि क्षेत्र में खनन होने वाला 
ह।ै पर्यावरण स्वीकृति , वन भूमि स्वीकृति , भूमि अधिग्रहण, ग्राम सभा की सहमति इत्यादि 
किसी भी प्रक्रिया की कोई जानकारी गावं के लोगो ंको नही ंदी गई थी। 
बठैक में कोल ब्लॉक की स्वीकृति  पर गावं वालो ंके साथ गम्भीर चर्चा हुई और सहमति 
बनी कि इसका विरोध किया जायेगा। बठैक में एक प्रस्ताव तयैार किया कि यह क्षेत्र पाचंवी ं
अनुसूची में आता ह।ै पाचंवी ंअनुसूची क्षेत्र में ग्राम सभा एक संवैधानिक इकाई ह ैऔर पेसा 
अधिनियम 1996 के अनुसार पाचंवी ंअनुसूची के क्षेत्र ों के संपूर्ण  मानव और प्राकृति क 
संसाधनो ंपर ग्राम सभा का अधिकार ह।ै ग्राम सभा की सहमति के बगैर कोई भी ग्राम सभा 
के प्राकृति क संसाधनो ंको नही ंले सकता है। इस निर्णय के साथ बठैक समाप्त हो गयी। 
अलोक शुक्ला कहते ह ैकि ज्यादातर जगह आदिवासियो ंके संघर्ष तब शुरू होते ह,ै जब 
परियोजना की सभी प्रक्रियाएं पूरी हो जाती ह ैऔर परियोजना से उत्पादन शुरू हो जाता ह।ै 
लेकिन हसदेव का मामला दूसरा था। यहा ंअभी वन भूमि डायवर्जन, पयार्वरण स्वीकृति , 
भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू ही हुई थी। ऐसी स्थिति में संघर्ष को अजंाम तक पहुंचाने 
का मौका था और जीत भी सम्भावित थी। जीत के लिए समुदाय को जागरूक और संगठित 
करना था। 
2012 में हसदेव क्षेत्र के आदिवासियो ंको संगठित करने के लिए हसदेव क्षेत्र के घाटबर्रा 
गावं में बठैक हुई, जिसमें यह तय किया गया कि खनन रोकने के लिए हसदेव क्षेत्र के 
प्रभावित गावं के लोगो ंसे संपर्क  करना, बातचीत करना, पेसा कानून की जानकारी देना, 
आने वाले संकट को बताना, लोगो ंके साथ एक अच्छा रिश्ता कायम करना आदि कार्य 
किये बिना इस संघर्ष को आगे नही ंबढ़ाया जा सकता ह।ै बठैक में शामिल लोगो ंने प्रभावित 
गावंो ंके लोगो ंसे संपर्क  करना शुरू कर दिया। 
2013 में मदनपुर गावं में एक बठैक हुई जिसमें 25 गावंो ंके आदिवासी शामिल हुए। इस 
बठैक में संघर्ष को आगे बढ़ाने की योजना पर बातचीत की गयी। हसदेव क्षेत्र के हर गावं 
में कोल ब्लॉक ह,ै इस लिए यह तय किया गया कि यह लड़ाई केव ल प्रभावित गावंो ंकी नही ं
होगी। पूरे हसदेव अरण्य को बचाने की लड़ाई शुरू करनी पड़ेगी। इस संघर्ष को शुरू करने 
के लिए उसी दिन बठैक में “हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति” का गठन किया गया। 
बठैक में उपस्थित सभी 25 गावंो ंके आदिवासियो ंने हसदेव अरण्य को बचाने का संकल्प 
लेते हुए तय किया कि हसदेव बचेगा तभी वन, जमीन, पर्यावरण, बाधं, नदी, आदिवासियो ं
की आजीविका, उनकी भाषा, संस्कृति  भी बचेगी। बठैक में यह भी तय किया गया कि 
लड़ाई लोकतातं्रिक और संवैधानिक तरीके से लड़ी जाएंगी। इस लड़ाई में आदिवासियो ं
को मिले क़ानूनी अधिकार (पेसा) का इस्तेमाल किया जायेगा। सभी आदिवासियो ंको हर 
प्रक्रिया, वन भूमि डायवर्जन, पर्यावरण मंजरूी, भूमि अधिग्रहण में ग्राम सभा की भूमिका 
और पेसा कानून की जानकारी दी जाएंगी। 
हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति के संयोजक मंडल के सदस्य उमेंश्वर सिहं अर्मो कहते 
ह ैकि बठैक में संघर्ष समिति के संयोजक मंडल के लिए 7 सदस्यों  का भी चयन कर लिया 
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गया। यह सात सदस्य सामूहिक तौर पर आदंोलन का नेतृत्व कर रहे ह ैऔर संघर्ष को आगे 
बढ़ाने का निर्णय भी ले रहे ह।ै प्रत्येक गावं में 7-7 लोगो ंकी कमेटी बनाई गई, जिनका 
काम गावं में संगठन को खड़ा करना था। इन निर्णयो ंके साथ सभा का समापन हुआ। 

संगठन का विस्तार 
अलोक शुक्ला कहते ह ैकि किसी भी संगठन में लोगो ंको शामिल करने के लिए लोगो ंका 
विश्वास और भरोसा अर्जित करना सबसे कठिन काम होता है। यह तब और कठिन हो 
जाता ह,ै जब संघर्ष पुलिस, प्रशासन, सरकार और उद्योगपतियो ंके ताकतवर गठजोड़ के 
खिलाफ हो। इस कठिन परिस्थिति में समुदाय को संगठित करने के साथ ही साथ संगठन 
ने इस संघर्ष को केव ल प्रभावितो ंका संघर्ष होने से ऊपर उठकर सभी का संघर्ष बनाने का 
प्रयास शुरू किया गया।  
संगठन ने दो तरीके से लोगो ंको एकजटु करने का प्रयास शुरू किया। पहला; हसदेव 
क्षेत्र में सभी आदिवासी गावंो ंमें लोगो ंको व्यक्तिगत वनाधिकार दावे और सामुदायिक 
वनाधिकार दावे करवाना शुरू किया। क्योंकि  वनाधिकार अधिनियम में 2005 तक जो 
लोग वन भूमि में काबिज हैं और खेती करते हैं, उन्हें खेती की जमीन का पट्टा आवटित 
किया जायेगा। संगठन की सोच थी कि अगर भूमि अधिग्रहण हो भी गया तो कम से कम 
लोगो ंको मुवावजा तो मिलेगा ही। अगर उनके नाम से जमीन के पट्टे नही ंह ैतो कुछ भी नही ं
मिलेगा। वनाधिकार की धारा 5 ग्राम सभा को अथारिटी मानत ेहुए यह अधिकार देती ह ै
कि ग्राम सभा द्वारा गठित वनाधिकार समिति अपने जंगल, वन्यप्राणी, जल, जवै विविधता 
और संस्कृति  को बचाएगी। खनन होने से इन सभी के बर्बाद हो जाने का खतरा था, पेसा 
कानून और वन अधिकार कानून के तहत ग्राम सभाएं अपने जंगल और आजीविका को 
बचाने का प्रयास कर सकती हैं। 
2013 में आदिवासी समुदाय के जन जागरण के लिए संगठन द्वारा सुरपुर गावं से हसदेव 
बचाओ पदयात्रा की शुरुआत की गई। पदयात्रा विभिन्न गावंो ंसे गुजरते हुए 8वें दिन मोरगा 
गावं में पहुंची। मोरगा गावं में हुई समापन सभा में लगभग 3 हज़ार आदिवासी पहुंचे। 
इस पदयात्रा से हसदेव अरण्य के लोगो ंका आपस में रिश्ता बहुत मजबतू हो गया। अन्य 
संगठनो ंके लोग भी संपर्क  में आये। सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि अतंिम दिन सम्मेलन 
में सभी लोग अपनी स्वेच्छा से शामिल हुए, जिसने यह तय कर दिया कि हसदेव के लोग 
हसदेव अरण्य को बचाना चाहते ह।ै जरुरत एक ईमानदार प्रयास की थी। उसी दौरान ग्राम 
सभाओ ंकी सहमति से संगठन द्वारा हसदेव क्षेत्र के सभी गावंो ंका सामुदायिक दावा करवा 
दिया गया। सरगुजा जिले के 7 गावंो ंको वनाधिकार के अंतर्गत सामुदायिक दावा पत्र मिल 
गया। इस घटना ने संगठन के प्रति लोगो ंके विश्वास को और बढ़ा दिया।  
दूसरा; संगठन का प्रयास था कि इस संघर्ष को केव ल प्रभावितो ंका संघर्ष नही ंबनाया जाये। 
इस संघर्ष के साथ क्षेत्र के अन्य समुदायो ंको जोड़ने से आदंोलन ज्यादा ताकतवर और 
प्रभावी होगा। इसके लिए पहले उन किसानो ंको जोड़ने का प्रयास किया गया, जिनके खेतो ं
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की सिचंाई हसदेव बाधं से होती ह,ै जो लगभग 4 लाख 53 हजार हेक्टेयर ह।ै इसके बाद 
उन शहरो ंमें लोगो ंसे मिला गया, जहा ंबाधं से पीने के पानी की आपूर्ति होती ह।ै पर्यावरण 
प्रेमी, वन्य जीव प्रेमी, बदु्धिजीवी, पत्रकार सभी को इस संघर्ष में शामिल करने का प्रयास 
किया गया। संगठन इस प्रयास में काफी हद तक सफल भी रहा। जिसके चलते हसदेव 
अरण्य को राष्ट्रीय ही नही,ं अतंर्राष्ट्रीय स्तर पर भी समर्थन मिला। 

पेसा काननू का इस्तेमाल 
2011 में जब पहली बार हसदेव क्षेत्र के आदिवासी एकजटु हो रहे थ,े तब वहा ं के 
आदिवासी समुदाय को पाचंवी ंअनुसूची क्षेत्र ों के लिए बने पेसा कानून की बहुत जानकारी 
नही ंथी। लोगो ंको सिर्फ  यह पता था की वहा ंखनन होने वाला ह;ै लेकिन इसे कैसे रोका 
जाये, अपने जल-जंगल-जमीन और आजीविका को किस तरह बचाया जाये, इसकी कोई 
स्पष्ट योजना नही ंबना पा रहे थ।े 2012 से धीरे-धीरे लोगो ंको पेसा कानून और पाचंवी ं
अनुसूची के क्षेत्र ों के लिए मिले अधिकारो ंकी जानकरी होनी शुरू हुई तो लोगो ंने अपने-
अपने गावं में पेसा ग्राम सभाओ ंका गठन करना प्रारंभ कर दिया। जसेै-जसेै ग्राम सभाएं 
पेसा कानून, वनाधिकार कानून, पर्यावरण स्वीकृति  प्रक्रिया, वन भूमि डायवर्जन प्रक्रिया, 
ग्राम सभा के अधिकार, भूमि अधिग्रहण में ग्राम सभा की भूमिका आदि सब समझने 
लगी,ं वैसे-वैसे ग्राम सभाएं सशक्त होने लगी।ं संगठन के प्रयास से गावं के सभी लोग ग्राम 
सभाओ ंमें शामिल होने लगे। ग्राम सभाओ ंमें भूमि अधिग्रहण संबंधित सभी प्रक्रियाओ ं
पर गंभीर चर्चा/बहस शुरू हो गयी और कृषि  तथा वन भूमि किसी भी कीमत पर नही ंदेने 
के प्रस्ताव पारित किये जाने लगे। 
2013 में मदनपुरा गावं में कोल ब्लॉक के लिए अडानी कंपनी द्वारा फर्जी तरीके से ग्राम 
सभा में प्रस्ताव पारित करवाने का प्रयास किया गया। सरपंच और ग्रामीणो ंके जबरदस्त 
विरोध के कारण कंपनी अपने प्रयास में सफल नही ंहो सकी।  
जब 2014 में परसा वन भूमि के डायवर्जन का प्रयास किया जा रहा था, तब साल्ही और 
हरिहरपुर गावं के आदिवासी इसके खिलाफ संघर्ष कर रहे थ।े इन ग्राम सभाओ ंने प्रस्ताव 
पारित किया कि हम इसके लिए अपनी वन भूमि नही ंदेग।े उसी समय 2014 में सुप्रीम 
कोर्ट में कोल ब्लॉक आवंटन में हुई धाधंली स ेजड़ुे एक मुकदम ेकी सुनवाई चल रही थी। 
इस मुकदमे की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपन ेफैसले में कामर्शियल कोयला खनन 
पर रोक लगत ेहुए 1999 से 2011 के बीच आवंटित सभी कोल ब्लाको ंको रद्द कर दिया। 
इस फैसले से आदिवासियो ंको थोड़ी राहत मिली, लेकिन 2015 में कें द्र की मोदी सरकार ने 
सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को बदलने के लिए कोल आर्डिनेंस (अध्यादेश) 2015 ले कर 
आ गई। इस अध्यादेश के माध्यम स ेकोयला खनन के कामर्शियल उपयोग का प्रावधान 
किया गया था। इस कामर्शियल कोयला खनन अध्यादेश के विरोध में हसदेव क्षेत्र के 20 
गावंो ंने अपनी-अपनी ग्राम सभाओ ंमें कामर्शियल कोल ब्लॉक आवंटन के खिलाफ प्रस्ताव 
पारित किया था। इसके बावजदू सरकार ने 7 कोल ब्लॉक का आवंटन कर दिया।  
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2020 में जब कें द्र सरकार “द मिनरल लॉ एमेंडमेंट एक्ट, 2020” ले आई, जिसमें 
कोल ब्लॉक निजी कंपनियो ंको देने और उन निजी कंपनियो ंको कामर्शियल खनन करने 
की भी छूट दे दी गई। इसमें हसदेव क्षेत्र के कोल ब्लॉक  मोरगा, मोरगा साऊथ, मदनपुर 
नार्थ, स्याव, फतेहपुर ईस्ट भी शामिल थे। हसदेव की 20 ग्राम सभाओ ंतथा पंचायतो ंने 
इसके विरोध में प्रस्ताव पारित किया और प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा कि हमने पहले 
भी खनन का विरोध किया हैं और अब भी विरोध कर रहे हैं। हम नही ंचाहते हैं कि यहा ं
पर खनन हो। हम निजी कंपनियो ं के कामर्शियल माइनिगं का विरोध करते हैं। इसके 
बावजूद भी अगर आपने नीलामी प्रक्रिया शुरू किया तो हम एक इंच भी जमीन नही ंदेंगे। 

जन प्रतिनिधियो ंका सहयोग 
हसदेव अरण्य को बचाने के लिए सबसे जरुरी था कि ग्राम सभाएं भूमि अधिग्रहण के लिए 
अपनी सहमति न दे, क्योंकि  ग्राम सभाएं जब तक सहमति नही ंदेगी, खनन नही ंहोगा। 
इसके लिए यह आवश्यक हो गया कि ग्राम पंचायत प्रतिनिधि ग्राम सभा के साथ रहे और 
पैसे के लालच में न आयें। इसके लिए संगठन द्वारा 2013 में महाराष्ट्र के गढ़चिरौली 
जिले के मेढालेका गावं की ग्राम सभा द्वारा किए जा रहे वन संरक्षण, संवर्धन और प्रबंधन  
को देखने के लिए एक प्रतिनिधि मंडल भेजा गया, जिसमें ग्रामीणो ंके साथ पंचायत के 
प्रतिनिधि भी शामिल थ।े वहा ंजाकर प्रतिनिधियो ंने देखा कि ग्राम सभा लघु वन उपज 
के साथ बड़े पैमाने पर बासं की बिक्री भी करती ह।ै प्रतिनिधि मंडल ने वापस आकर ग्राम 
सभाओ ंकी बठैक में मेढालेका गावं की ग्राम सभा द्वारा किये जा रहे वन प्रबंधन की चर्चा 
की। प्रतिनिधि मंडल ने बताया कि अगर हमारी ग्राम सभाएं भी उसी तरह से वन प्रबंधन 
करे तो लघु वन उपज और बासं की बिक्री से करोड़ों  की आमदनी कर सकती ह,ै तो यहा ं
खनन क्यों करने दिया जाए। ग्राम पंचायत प्रतिनिधियो ंको ग्राम सभा के सहयोगी बनाने के 
उद्देश्य से 2014 के ग्राम पंचायत चुनाव में ग्राम सभा ने बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया और कई 
गावंो ंमें सरपंच और वार्ड सदस्य संगठन में शामिल लोग जीत।े ग्राम पंचायत प्रतिनिधियो ं
की इस जीत से संगठन और ग्राम सभाओ ंकी ताकत और मजबतू हुई। 
2015 में हसदेव के लोगो ंके व्यापक विरोध को देखते हुए कागं्रेस ने संगठन से संपर्क  किया 
और 15 जनू 2015 को राहुल गाधंी मदनपुरा गावं आये। मदनपुरा की जन सभा के मंच से 
राहुल गाधंी ने कहा कि हम हसदेव अरण्य  के लोगो ंके आदंोलन के साथ ह।ै अपने जंगल 
और आजीविका को बचाना ग्राम सभा का हक ह,ै हम वनो ंके कॉर्पोर�ेट द्वारा किए जा रहे 
उपयोग के खिलाफ ह।ै उन्हों ने आदिवासियो ं से वादा किया कि अगर हमारी (कागं्रेस) 
सरकार बनी तो हसदेव अरण्य के सभी कोल ब्लॉक निरस्त कर दिए जाएंगे। लेकिन प्रदेश 
में 2018 के चुनावो ंमें बहुमत मिलने के बावजदू कागं्रेस सरकार जबरन परियोजना को 
आगे बढ़ा रही ह ैऔर पेड़ो ंकी कटाई में लगी हुई ह।ै स्थानीय स्तर पर आदिवासियो ंमें 
कागं्रेस के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा ह।ै
27 अगस्त 2017 को फतेहपुर, 24 जनवरी 2018 को हरिहरपुर और 27 जनवरी 
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2018 को साल्ही की ग्राम सभाओ ंमें फर्जी तरीके से अडानी कंपनी द्वारा परसा कोल 
ब्लॉक खनन का प्रस्ताव पारित करा लिया गया। स्थानीय आदिवासियो ंने इसका विरोध 
किया और सरगुजा जिला पंचायत सदस्यों  से मुलाकात की। आदिवासियो ंने जिला पंचायत 
सदस्यों  को बताया कि तीनो ंग्राम सभाओ ंमें कोयला खनन की कोई चर्चा नही ंहुई थी। 
सहमति का प्रस्ताव ग्राम सभा की बठैक के बाद फर्जी तरीके से दस्तावेज में शामिल किया 
गया ह।ै जिला पंचायत सदस्यों  ने जिलाधिकारी के सामने इन तीनो ंगावंो ंकी विशेष ग्राम 
सभा बलुाने की मागं को रखा। मागं पत्र में जिला पंचायत सदस्यों  ने कहा कि लोगो ंका 
स्पष्ट मत जानने के लिए सभी प्रभावित गावंो ंकी ग्राम सभा हो, जिससे एक-एक परिवार 
का स्पष्ट मत आ सके। विशेष ग्राम सभा की बठैक में ही यह पता चल सकेगा कि प्रशासन 
का दावा कितना सही है। 
हसदेव क्षेत्र की ग्राम सभाओ ंने कोरबा सासंद और विधान सभा अध्यक्ष से मुलाकात कर 
हसदेव अरण्य को बचाने के लिए मदद मागंी। परिणाम स्वरूप कोरबा सासंद जोत्सना महंत 
ने 19 अप्रेल 2022 को कें द्रीय वन, पर्यावरण और जलवाय ुपरिवर्तन मंत्रालय के राज्य 
मंत्री अश्विनी चौब ेसे मुलाकात कर हसदेव क्षेत्र में कोयला खदानो ंके लिए दी गई वन एवं 
पर्यवरण मंजरूी रद्द करने की मागं की। राज्य के विधान सभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने 
राज्य और कें द्र सरकार को कोल ब्लॉक खारिज करने के लिए पत्र लिखा। उन्हों ने हसदेव 
अरण्य बचाओ संघर्ष समिति को अपना समर्थन भी दिया ह।ै इस तरह से संगठन का प्रयास 
रहा ह ैकि सभी जन प्रतिनिधि आदंोलन के समर्थन में आए। संगठन जन प्रतिनिधियो ंको 
अपने आदंोलन में शामिल करने और उनका समर्थन पाने में सफल रहा है। 

परियोजना का पर्यावरण पर प्रभाव
वनाधिकार कानून 2006 की धारा 4(5) और पर्यावरण, वन एवं जलवाय ु परिवर्तन 
मंत्रालय के आदेश (30 जलुाई 2009) के अनुसार जब तक वन संसाधनो ंपर व्यक्तिगत 
और सामुदायिक दावो ंके मान्यता की प्रक्रिया समाप्त नही ंहो जाती और संबंधित ग्राम सभा 
की लिखित सहमति नही ंमिल जाती, तब तक किसी भी परियोजना के लिए वन भूमि का 
डायवर्जन नही ंहो सकता।  
2010 में कें द्रीय वन पर्यावरण एवं जलवाय ुमंत्रालय न ेसंपूर्ण हसदेव अरण्य क्षेत्र में खनन को 
प्रतिबंधित करके ‘नो गो क्षेत्र’ घोषित कर दिया। कॉर्पोर�ेट के दबाव में इसी मंत्रालय की वन 
सलाहकार समिति ने 2011 में परसा ईस्ट और केत ेवासन कोल ब्लॉक के खनन के लिए वन 
स्वीकृति  दे दी। इसके चलत े2013 में परसा केत ेवासन कोल ब्लॉक में खनन का कार्य प्रारम्भ 
हो गया। इस वन स्वीकृति  के विरोध में लोग एनजीटी में मुकदमा दायर कर दिए। 2014 में 
एनजीटी (ग्रीन ट्रिब्यूनल) ने वन सलाहकार समिति की वन स्वीकृति  को रद्द कर दिया। 
2014 से हसदेव अरण्य क्षेत्र का अध्ययन कर रहे भारतीय वन्य जीव संस्थान ने 2021 में 
जारी अपनी 277 पेज की रिपोर्ट में कहा ह ैकि हसदेव अरण्य क्षेत्र को ‘नो गो क्षेत्र’ घोषित 
किया जाय। यहा ंकिसी भी नई कोयला खनन परियोजना के स्वीकृति  नही ंदी जानी चाहिए। 
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इस सघन वन क्षेत्र में बहुत से वन्य जीव ऐसे हैं, जो दरु्लभ और विलुप्त होने की कगार पर 
ह।ै यहा ंखनन की स्वीकृति  देने से हाथियो ंके प्रवास में खलल भी पैदा होगा। हाथियो ंके 
प्रवास में हस्तक्षेप से हाथी और मानव संघर्ष बढ़ेगा, जिसे संभालना राज्य सरकार के लिए 
असम्भव हो जायेगा। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि वनो ंकी कटाई से अन्य जगहो ंपर 
उगने वाले जंगलो ंपर गहरा प्रभाव पड़ता ह,ै क्योंकि  वन कटने से हवा के तापमान और 
वर्षा पर असर पड़ता है। 
कोयला खदानो ंके आस-पास जहा ंकोयले के ढेर लगाये जात ेह,ै वहा ंके निवासियो ंमें श्वास 
के साथ कोयले की धलू भी अदंर जाती ह।ै जिससे श्वास संबंधी बीमारी होती ह।ै खनन के 
कारण पर्यावरण संबंधी अनके समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। वनो ंका विनाश, उपरी सतह की 
उपजाऊ मिट्टी की बर्बादी, जमीन धसना, कोयले में आग लगना, कृषि  भूमि और वनस्पतियो ं
का नुकसान, जल स्तर का नीचे चले जाना, ब्लास्टिंग के धमाके से वन्य जीवो ंपर दषु्प्रभाव 
के साथ स्थानीय निवासियो ंकी आजीविका, भाषा, संस्कृति  भी धीरे-धीरे नष्ट हो जाती है। 
क्षेत्र का पूरा परिस्थितिकी तंत्र अस्त-व्यस्त हो जान ेसे तापमान में वृद्धि, अनिमियत मानसून, 
वन्य जीवो ंका विलुप्त हो जाना जसैी घटनाएं घटित होती हैं। खदानो ंसे निकाले जाने वाले 
जल तथा खदान में काम आने वाली मशीन की धलुाई स े निकलने वाले तले, ग्रीस तथा 
बरसात के समय खनन में निकाली गयी मिट्टी से नदिया ंतथा भू-जल प्रदूषित हो जाता ह।ै 
बरसात में जमा गाद पानी के साथ-साथ मिलकर पारंपरिक जल श्रोतो ंको सुखा देती ह ैऔर 
कृषि  भूमि को बर्बाद कर देती है, जो स्थानीय निवासियो ंऔर वन्य जीवो ंके लिए प्राण घातक 
साबित होता ह।ै 
पर्यावरण बचाने के लिए संघर्ष कर रहे लोगो ं का कहना ह ै कि यह क्षेत्र हसदेव वागंो 
(मिनीमाता वागंो बाधं) का कैचमेंट क्षेत्र (जल ग्रहण क्षेत्र) ह।ै खदानो ंके खुलने से हसदेव 
और चोरनाई नदियो ंका अस्तित्व संकट में आ सकता ह,ै जिससे बाधं के सूख जाने की 
प्रबल संभावना ह;ै जबकि इससे 4 लाख 53 हज़ार हेक्टेयर जमीन की सिचाई होती ह ैऔर 
जाजंगीर, चम्पा, कोरबा और बिलासपुर जिलो ंमें पीने के पानी की आपूर्ति होती ह।ै खनन 
होने से सिचाई और पेयजल आपूर्ति दोनो ंपर प्रभाव पड़ना निश्चित है। 
खनन के कारण हाथियो ंके प्रवास में खलल पड़न ेसे परसा कोल ब्लॉक के प्रभावित गावं 
घाटबर्रा में जनवरी 2018 को तीन महिला, 2019 में परसा गावं के एक वृद्ध व्यक्ति और एक 
नव विवाहित महिला की हाथियो ंके आक्रमण से मृत्यु हो चुकी है। जब आदिवासी आदंोलन 
कर रहे थ,े उसी समय वन विभाग द्वारा साल्ही, हरिहरपुर, फतेहपुर, घाटबर्रा गावं के लोगो ं
को सतर्क  रहन ेकी चेतावनी जारी की गयी कि आठ हाथियो ंका दल क्षेत्र में मौजदू ह।ै लेकिन 
परसा कोल ब्लॉक की पर्यावरण स्वीकृति  के लिए तयैार की गई पर्यावरण प्रभाव आकलन 
रिपोर्ट में 2013 के बाद हाथियो ंके प्रवास को नही ंबताया गया ह।ै 
इस रिपोर्ट में वन्य जीवो,ं जलीय जीवो ंतथा आदिवासियो ंके सासं्कृति क महत्व के पेड़ो ंया 
जलीय जीवो ंके बारे में कोई भी चर्चा नही ंहै। स्थानीय आदिवासियो ंका कहना है कि हमारे 
पवित्र पेड़ करमी स ेही करमा त्यौहार, करमा नतृ्य का नाम पड़ा ह,ै जो इस खनन में नष्ट हो 
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जायेगा। करमी पेड़ और जीवंटी मछली हमारी संस्कृति  का हिस्सा ह,ै इसीलिए करमी पेड़ 
और जीवंटी मछली की पूजा की जाती ह।ै 

परियोजना के खिलाफ आदंोलन
हसदेव अरण्य क्षेत्र में खनन के लिए 2004-05 से ही प्रयास चल रहा है। 2011 तक 
पर्यावरण स्वीकृति , वन डायवर्जन स्वीकृति  और भूमि अधिग्रहण नही ंहोने तथा 2010 में 
हसदेव अरण्य को ‘नो गो क्षेत्र’ घोषित हो जाने के बाद खनन प्रक्रिया बाधित रही। 2011 
में कॉर्पोर�ेट के दबाव में सरकार ने वन सलाहकार समिति से परसा ईस्ट और केते वासन 
कोल ब्लॉक के खनन के लिए वन स्वीकृति  उद्योगपतियो ंको दिलवा दी। 
2014 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश से कोल खनन के खिलाफ आदंोलन को थोड़ी राहत मिली 
थी, लेकिन मोदी सरकार के आने के बाद से खनन के लिए कोल ब्लॉक का आवंटन बहुत 
तेजी से किया जाने लगा।  
2011 में खनन की स्वीकृति  मिलने और 2013 से परसा ईस्ट केते वासन कोल ब्लॉक 
में खनन शुरू होने से ही हसदेव अरण्य में रहने वाले आदिवासियो ंने पर्यावरण वन भूमि 
डायवर्जन, भूमि अधिग्रहण, पाचंवी ंअनुसूची, ग्राम सभा की भूमिका को लेकर वैधानिक 
आपत्तियो ंके साथ आदंोलन शुरू कर दिया। 
2013 में हसदेव अरण्य क्षेत्र में कोयला खनन के विरोध में मदनपुर गावं में 20 गावंो ंके 
आदिवासियो ंने सभा का आयोजन किया, जिसमें संयकु्त रूप से प्रस्ताव पारित किया गया 
कि हसदेव अरण्य को बचाने के लिए संयकु्त रूप से सभी गावं मिलकर संघर्ष करेंगे। उसके 
बाद हसदेव क्षेत्र के गावंो ंमें जागरूकता लाने के लिए 8 दिन की पदयात्रा सुरपुर गावं से शुरू 
की गई। विभिन्न गावं में सभा और बठैक करते हुए आठवें दिन यात्रा मोरगा गावं पहुंची, 
जहा ंपर यात्रा का समापन हुआ। मोरगा गावं में हुई समापन सभा में स्थानीय आदिवासियो ं
ने हसदेव अरण्य को बचाने को संकल्प लिया। 
फरवरी 2013 में जनार्दनपुर गावं में परसा कोल ब्लॉक की जन-सुनवाई आयोजित की 
गई। इस जन-सुनवाई में संगठन और ग्राम सभाओ ंने जबरदस्त विरोध किया। अगले 
दिन हरिहरपुर में जन-सुनवाई आयोजित की गयी। इस जन-सुनवाई में महिलाओ ं ने 
2 बजे तक तंब ूनही ंलगने दिया, जबकि वहा ंबड़ी संख्या में पुलिस बल तनैात थी। उस 
दिन ग्रामीणो ंके प्रबल विरोध के कारण जन-सुनवाई नही ंहो सकी। बाद में कंपनी और 
प्रशासन ने चोरी से जन-सुनवाई कर के फर्जी दस्तावेज लगा दिये। 2014-15 में गावं 
की ग्राम सभा ने लगातार कोयला खनन के विरोध में प्रस्ताव पारित किया और राज्यपाल 
तथा मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया। ग्राम सभा ने वनाधिकार कानून के तहत व्यक्तिगत और 
सामुदायिक वन दावे किए, जिससे लोगो ंको व्यक्तिगत और सामुदायिक दावे भी मिले। 
2015 में स्थानीय स्तर पर चल रहे धरने पर राहुल गाधंी आदंोलन को समर्थन देने पहुंचे। 
सभा के मंच से राहुल गाधंी ने आदंोलन का साथ देने की घोषणा की और वादा किया कि 
हमारी सरकार आने पर हसदेव अरण्य के सभी कोल ब्लॉक निरस्त किए जाएंगे। 
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2016 में हसदेव क्षेत्र की 20 ग्राम सभाओ ंने परसा कोल ब्लॉक के खिलाफ ग्राम सभाओ ं
में प्रस्ताव पारित किए कि हमारा इलाका पाचंवी ंअनुसूचित क्षेत्र में है, जो आदिवासियो ंको 
प्राकृति क संसाधनो ंके संरक्षण का अधिकार देता है। कोई भी परियोजना तब तक स्वीकृत 
नही ंहो सकती, जब तक वन भूमि डायवर्जन और भूमि अधिग्रहण न हो। इस प्रक्रिया 
को पूरा करने के लिए ग्राम सभा की सहमति जरूरी है और हम इसकी सहमति नही ंदेंगे। 
इस प्रस्ताव की प्रतिलिपि के साथ 4 ग्राम सभाओ ंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा 
कि हम पहले से ही कह रहे हैं कि कोल ब्लॉक के खनन की सहमति हमारी ग्राम सभाएं 
नही ंदेंगी। यह हमारा हक है कि हम अपने वनो ंकी रक्षा करें। हमारी आप से अपील ह ै
कि हसदेव अरण्य में किसी कोल ब्लॉक की नीलामी और आवंटन न किया जाए। यह पत्र 
हसदेव अरण्य की ग्राम सभाओ ंके प्रतिनिधि मंडल ने दिल्ली जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 
और पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को सौपंा। इसके बाद दिल्ली के प्रेस क्लब में प्रेस 
काफ्रें स भी की गई। 
13 फरवरी 2019 को परसा कोल ब्लॉक के प्रथम चरण की स्वीकृति  कें द्र सरकार द्वारा 
जारी की गई, जिसमें कें द्र सरकार ने कहा कि यह स्वीकृति  राज्य सरकार की सिफारिश पर 
आधारित ह।ै इस स्वीकृति  के खिलाफ ग्राम सभाओ ंने आपत्तिया ंलगाई और कहा कि 26 
अगस्त 2017 को फतेहपुर, 24 जनवरी 2018 को हरिहरपुर तथा 27 जनवरी 2018 
को साल्ही गावं के ग्राम सभाओ ंके फर्जी दस्तावेज तयैार कर वन भूमि डायवर्जन के लिए 
जमा किए गए हैं। इसकी स्वतंत्र एजेंसी से जाचं करवाई जाये।
उपरोक्त तीनो ंगावं की फर्जी ग्राम सभाओ ंके विरोध में ग्रामीण 2018 से ही आदंोलन कर 
रहे थ।े इस आदंोलन में मदद करने के लिए तीनो ंगावं की ग्राम सभाओ ंने सरगुजा जिला 
पंचायत सदस्यों  से मदद मागंी। जिला पंचायत सदस्यों  ने जिला अधिकारी से फर्जी ग्राम 
सभाओ ंकी जाचं की मागं की। अपनी मागंो ंमें यह भी कहा कि प्रभावित गावं की विशेष 
ग्राम सभा बलुाई जाए और प्रत्येक परिवार से कम से कम एक व्यक्ति उपस्थित रहे, यह भी 
सुनिश्चित किया जाए। फर्जी ग्राम सभाओ ंकी जाचं की मागंो ंको लेकर 2019 में ग्रामीणो ं
ने फतेहपुर गावं में 73 दिन तक लगातार धरना दिया। 
4 अक्टूबर 2021 को हसदेव अरण्य बचाओ पदयात्रा मदनपुर गावं से राज्यपाल निवास, 
रायपुर के लिए शुरू हुई। यात्रा शुरू करन ेसे पहले सभी लोगो ंने लखीमपुर खीरी के शहीद 
किसानो ंको श्रद्धांजलि दी। यह वही मदनपुर गावं ह,ै जहा ंराहुल गाधंी न े2015 में हसदेव 
अरण्य के आदिवासियो ंको भरोसा दिया था कि हमारी (कागं्रेस) सरकार आने के बाद 
हसदेव अरण्य के सभी कोल ब्लॉक निरस्त कर दिए जाएंगे। 
इस यात्रा में हसदेव क्षेत्र के 30 गावंो ं के हजारो ं आदिवासी शामिल थ।े जल, जंगल, 
जमीन, पहाड़, आजीविका, वन्य जीव, पर्यावरण, परिस्थितिकी तंत्र बचाने के लिए 4 
अक्टूबर को शुरू हुई पदयात्रा 13 अक्टूबर को 300 किलोमीटर की लंबी दूरी तय करने 
के बाद राजभवन, रायपुर पहुंची। 
राज्यपाल ने पदयात्रा में शामिल सभी लोगो ंको राजभवन में बलुाकर आश्वासन दिया कि 
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हसदेव क्षेत्र के सभी मामले पर नियमानुसार कार्रवाई करेगें। राज्यपाल से मुलाकात के बाद 
एक प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री से भी मिला। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधि मंडल की सभी बातें 
सुनने के बाद कहा कि उस मदनपुर गावं और उससे जडु़े वन क्षेत्र को संरक्षित करने के 
लिए हम संकल्पित हैं, जहा ंराहुल गाधंी ने ग्रामीणो ंसे मुलाकात कर संघर्ष के साथ रहने का 
वचन दिया था। फर्जी ग्राम सभा की जाचं करने का आश्वासन भी दिया। प्रतिनिधि मंडल 
ने मुख्यमंत्री को अपनी 6 मागं वाला ज्ञापन भी दिया। 
हसदेव बचाओ आदंोलन में बहुत से सामाजिक संगठन और यवुा भी धीरे-धीरे जडु़ रहे 
हैं। 10 मई 2022 को 10-12 यवुा तपती धपू में रायपुर की सड़को ंपर नंगे पावं 4 दिन 
की यात्रा पूरी करके राजभवन पहुंचे और राज्यपाल को हसदेव अरण्य में खनन रोकने के 
लिए ज्ञापन दिया। 
4 जनू 2022 को हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति के आह्वान पर विभिन्न संगठनो ं
द्वारा देश व्यापी (10 राज्यों  में) प्रदर्शन किया गया। दिल्ली में भी कई सामाजिक संगठनो ं
के कार्यकर्ताओ ंने राहुल गाधंी के आवास पर उनके अपने किये गये वादे से मुकर जाने के 
खिलाफ प्रदर्शन किया। 

सरकारो ंद्वारा काननूो ंका उल्लं घन
हसदेव अरण्य क्षेत्र में कोयला खनन की स्वीकृति  में शुरू से ही पर्यावरण, वन भूमि 
स्वीकृति , पाचंवी ंअनुसूची, पेसा कानून सभी का घोर उल्लंघन किया गया है। कॉर्पोर�ेट के 
दबाव में कें द्र और राज्य सरकारें उनके मुनाफे के लिए एजेंटो ंके रूप में काम किया है और 
अभी भी कर रही है। जबकि न्यायालय, एनजीटी, पर्यावरण मंत्रालय द्वारा समय-समय 
पर कोयला खनन के खिलाफ आदेश पारित किए हैं। 
2014 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में सभी 20 कोल ब्लॉको ंके आवंटन को रद्द कर 
दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि कोल ब्लाको ंकी नीलामी नही ंहुई ह ैऔर 
आवंटन में पारदर्शिता नही ंथी। सभी कोल ब्लाको ंकी सरकार द्वारा बंदर-बाटं की गई ह।ै 
इस आदेश में हसदेव के सभी कोल ब्लॉक निरस्त कर दिए गए थे। 
सामाजिक कार्यकर्ता सुदीप श्रीवास्तव ने एनजीटी में परसा कोल ब्लॉक आवंटन को चुनौती 
दी। एनजीटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि परसा कोल ब्लॉक गलत तरीके से झटू बोल कर 
हासिल किया गया। इसमें किसी भी प्रक्रिया को ठीक से पूरा नही ंकिया गया, इसलिए इसे 
निरस्त किया जा रहा ह।ै सुप्रीम कोर्ट ने हसदेव अरण्य कोल खनन के अध्ययन का आदेश 
दिया, जिसे पर्यावरण और वन संरक्षण के लिए काम करनी वाली दो संस्थाओ इंडियन 
काउंसिल ऑफ़ फॉरेस्ट्री रिसर्च एण्ड एजकेुशन (ICFRC) और वाइल्ड लाइफ इंस्टिट्यूट 
(WII) ने किया। दोनो ंके अध्ययनो ंमें पाया गया कि हसदेव अरण्य में जहा ंखनन हो रहा 
ह,ै वहा ंघना जंगल ह।ै खनन से वन्य जीवो ंको नुकसान होगा और वागंो बाधं की क्षमता 
पर असर पड़ेगा। खेतो ंकी सिचाई और पीने के पानी की आपूर्ति पर संकट बढ़ेगा। इससे 
तीन जिलो ंकोरबा, रायगढ़ और जाजंगीर के लोगो ंकी परेशानी बढ़ेगी। 
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2014 में सुप्रीम कोर्ट ने कोल ब्लॉक की नीलामी और आवंटन में हुई धाधली के कारण 
सभी कोल ब्लॉक आवंटनो ंको रद्द कर दिया था। 2015 में कें द्र की मोदी सरकार कोल 
आर्डिनेंस (अध्यादेश) 2015 ले आयी, जिसमें कोयला खनन की नीलामी और आवंटन 
के लिए नए नियम बनाए गए। इस नियम में कें द्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को 
बदल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले (2014) में कहा था कि कोल ब्लॉक राज्यों  को 
आवंटित किये गए थ,े जिससे राज्यों  को कम दामो ंपर कोयला मिले। राज्यों  को कम दामो ं
पर कोयला मिलने से उपभोक्ताओ ंको फायदा मिलेगा। लेकिन राज्य सरकार ने आवंटित 
कोयला खदानो ंको निजी कंपनियो ंको दे दिया, जिससे मुनाफा निजी कंपनियो ंको होगा। 
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि आवंटन के बाद कोई आपसी लाभ के लिए संयकु्त 
उद्यम नही ंहोगा। मतलब कामर्शियल खनन पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। लेकिन मोदी 
सरकार ने कोल आर्डिनेंस 2015 ला कर सुप्रीम कोर्ट की रोक पर कामर्शियल खनन की 
छूट दे दी। अब यह कानून बन गया ह ैऔर इस कानून के तहत निजी उद्योगपतियो ंको 
कामर्शियल खनन के लिए आवंटन शुरू हो गया है। 
इस कामर्शियल खनन के खिलाफ 2015 में ही हसदेव अरण्य की 20 ग्राम सभाओ ंप्रस्ताव 
पारित किया कि हम कामर्शियल खनन के लिए एक इंच भूमि नही ंदेंगे और अपने प्रस्तावो ं
की प्रतिलिपि के साथ राज्यपाल को ज्ञापन भी दिया। 
अडानी कंपनी द्वारा 2011 में परसा कोल ब्लॉक की जन-सुनवाई तहसील मुख्यालय 
उदयपुर में हुई। इस जन-सुनवाई के बारे में प्रभावित गावंो ं के लोगो ंको कोई सूचना 
नही ंदी गयी। जबकि जन-सुनवाई प्रभावित गावंो ंमें होनी चाहिए, जिससे लोग अपनी 
आपत्तिया ंदर्ज करा सकें । इसी तरह से फर्जी ग्राम सभाएं भी 2017 और 2018 में कंपनी 
द्वारा करायी गयी और ग्राम सभा की सहमति के फर्जी दस्तावेज तैयार करके लगाये गए। 
वासने गावं में पर्यावरण स्वीकृति  की जन-सुनवाई में हरिहरपुर गावं के वाल साय कोरार्म ने 
जन-सुनवाई का विरोध किया। अडानी कंपनी के लोगो ंने खदान का विरोध न करन ेऔर 
खदान के लिए ग्राम सभा की सहमति का दबाव बनाया। उनके मना कर देन ेके बाद कंपनी 
न ेउनके ऊपर फर्जी जमीन का पट्टा बनवान ेका आरोप लगाकर फर्जी दस्तावेज के साथ 
उदयपुर थाने में एक एफआईआर दर्ज करा दी। उस फर्जी केस में उनको और उनकी पत्नी 
को गिरफ्तार कर लिया गया। जमानत नही ंहोने के कारण 45 दिनो ंतक दोनो ंलोगो ंको जले 
में रहना पड़ा। 

आदंोलन की वर्तमान स्थिति
हसदेव अरण्य को बचाने के लिए 2011 से संघर्ष कर रहे आदिवासियो ंने अपने आदंोलन 
के दम पर 10 वर्ष तक उसे बचाए रखा। वर्तमान समय में सरकार और अडानी कंपनी के 
ताकतवर गठबंधन के सामने उनका आदंोलन जारी ह।ै जिस परसा ईस्ट और केते वासन 
कोल ब्लॉक खनन को रोकने के लिए 300 किमी की लंबी पदयात्रा अक्टूबर 2021 में की 
गयी और राज्यपाल तथा मुख्यमंत्री द्वारा उसे रद्द करने का आश्वासन भी दिया गया, उसी 
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परसा कोल ब्लॉक के खनन की अतंिम स्वीकृति  राज्य सरकार ने 6 अप्रैल 2022 को दे 
दी ह,ै जिसमें लगभग 4 लाख पेड़ो ंको काटा जायेगा। कंपनी  ने स्वीकृति  मिलने के बाद 
पुलिस और प्रशासन की मदद से पेड़ो ंकी कटाई 26 अप्रैल की रात में शुरू कर दी और 
दर्जनो ंशाल के पेड़ काट दिये, जबकि साल का पौधारोपण नही ंकिया जा सकता ह।ै यह 
प्राकृति क रूप से ही उगता और बढ़ता ह।ै शाल का पेड़ आदिवासियो ंका पवित्र पेड़ ह।ै 
वह इसकी पूजा करत ेह।ै स्थानीय आदिवासियो ंके विरोध और मामले को छत्तीसगढ़ हाई 
कोर्ट भेजने के बाद पेड़ो ंकी कटाई रोक दी गयी। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने पेड़ काटने पर 
सख्त टिपण्णी की ह ैऔर वन विभाग को चेतावनी भी दी। अडानी कंपनी के अधिवक्ता ने 
कहा कि पेड़ो ंकी कटाई कंपनी ने नही,ं वन विभाग ने की ह।ै खदान को सभी तरह की वन 
पर्यावरण अनुमति प्राप्त ह।ै इस पर कोर्ट ने पूछा कि यदि भूमि अधिग्रहण निजी कंपनी 
के हाथ जाने का कारण अवैध साबित होता ह,ै तो क्या इन कटे पेड़ो ंको पुनर्जीवित किया 
जा सकता है। कोर्ट ने अगली सुनवाई का समय देते हुए 4 मई 2022 का समय मुकर्रर 
कर दिया, लेकिन 4 मई 2022 की सुनवाई में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने ग्रामीणो ंकी भूमि 
अधिग्रहण को चुनौती देने वाली याचिका ख़ारिज कर दी। 
29 मई 2022 को परसा कोल ब्लॉक खनन से प्रभावित चार गावो ंके आदिवासियो ंको 
खबर मिली की 30 मई को पुलिस बल लगा कर पेड़ो ंकी कटाई की जाएंगी। इसके विरोध 
की पूरी तयैारी गावं वालो ंकी। 30 मई को भोर में घाटबर्रा गावं के जंगल में बड़ी संख्या में 
पुलिस बल के साथ कंपनी के कर्मचारी पेड़ो ं की कटाई शुरू कर दी। जसेै ही ग्रामीणो ंको 
पता चला कि पेड़ो ंकी कटाई भोर से शुरू कर दी गयी ह,ै तो बड़ी संख्या में महिला, पुरुष 
और बच्चे वहा ंपहुंच गए। उनके पहुंचन ेतक लगभग 300 पेड़ काटे जा चुके थ।े ग्रामीणो ं
के प्रबल विरोध के कारण पेड़ो ं की कटाई लुक-छुप कर हो रही है। 
26-27 सितम्बर 2022 को आयकर विभाग (भारत सरकार) ने छत्तीसगढ़ बचाओ 
आदंोलन के अगुआ अलोक शुक्ला को पूछताछ के लिए दिल्ली कार्यालय में तलब कर 
रखा था, वही ंदूसरी और 27 सितम्बर 2022 को परसा कोल ब्लॉक खनन से प्रभावित 
गावो ंमें पुलिस बल लगा कर पेड़ों  की जबरन कटाई की जा रही थी। क्षेत्र में बड़ी संख्या में 
पुलिसकर्मियो ंकी तनैाती के साथ कई लोगो ंको हिरासत में लिया गया। 

गावं गणराज्य संगठन, बलरामपुर46

देश भर में आदिवासियो ं के साथ हो रहे उत्पीड़न के खिलाफ आदिवासियो ंको एकजटु 
करने के उद्देश्य से बस्तर जिले के अबझु माड़ के आदिवासियो ंने देश के विभिन्न प्रांतो ंके 
आदिवासियो ंऔर उनके संगठनो ं से संपर्क  किया और उनको बस्तर में होने वाली सभा 
में आमंत्रित किया। 1989 में बस्तर जिले के संगम गावं स्थित कोटरी नदी के किनारे 
आयोजित सभा में 15 राज्यों  के आदिवासियो ंने हिस्सा लिया। सभा में लगभग 5 हजार 
आदिवासी और उनके विभिन्न संगठनो ंके प्रतिनिधि शामिल हुए। बस्तर की उस सभा में 

46. इस केस स्टडी के संकलन में अरुण सिहं का सहयोग रहा है।
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जनजातीय आयोग के आयकु्त बी. डी. शर्मा भी उपस्थित रहे। सभा में उपस्थित सभी 
राज्यों  के आदिवासियो ंने संकल्प लिया कि सदियो ंसे चली आ रही अपनी रूढ़िगत स्व-
शासन की परंपरा को जमीनी स्तर पर लागू करेंगे और अपने जल, जंगल, जमीन की 
हर हालत में रक्षा करेगें। इसी सभा में बस्तर संभाग (छत्तीसगढ़) के आदिवासियो ंकी 
समस्याओ ंके खिलाफ संघर्ष के लिए गावं गणराज्य संगठन की घोषणा की गयी। उस समय 
संगठन के संयोजक मवाली भाटा के सरपंच सोमारू को बनाया गया। वर्तमान समय में गावं 
गणराज्य के संयोजक जंगसाय पोया, उम्र 36 वर्ष, सचिव रामजनम टेकाम, उम्र 37 वर्ष, 
तथा कोषाध्यक्ष फिरदेउस एक्का, उम्र 40 वर्ष ह।ै वर्तमान समय में संगठन छत्तीसगढ़ के 
कोरबा, सरगुजा, जसपुर, कोरिया, सूरजपुर, और बलरामपुर जिलो ंमें कार्य कर रहा है।
पंचायती राज अधिनियम, 1992 पास होने के बाद आदिवासी समुदाय को यह आशंका 
हो गयी थी कि यह अधिनियम हमारी परंपरागत स्व-शासन प्रणाली को समाप्त कर देगा। 
आदिवासी समाज में उनके मुखिया का महत्वपूर्ण स्थान होता ह।ै वह अपने इलाके पर पूर्ण 
नियंत्रण रखते ह,ै (हालाकंि, अभी वह बहुत कमजोर हो गया ह)ै स्थानीय नियम वह खुद 
समुदाय के साथ मिल कर बनाते ह।ै आदिवासी समुदाय को यह लगने लगा कि पंचायती 
राज व्यवस्था के माध्यम से सरकार आदिवासी स्व-शासन व्यवस्था के सामानातंर ग्राम 
पंचायत प्रतिनिधियो ंके माध्यम से आदिवासियो ंपर नियंत्रण करना चाहती ह।ै देश भर के 
पाचंवी ंअनुसूची क्षेत्र ों में पंचायती राज व्यवस्था के खिलाफ शुरू हुए आदंोलन में छत्तीसगढ़ 
(उस समय मध्य प्रदेश) के आदिवासी भी शामिल थ।े उस आदंोलन में गावं गणराज्य 
संगठन भी बढ़-चढ़ कर हिस्सा ले रहा था।
1996 में पेसा कानून बनने के बाद प्रदेश के अन्य आदिवासी संगठनो ं के साथ मिल 
कर गावं गणराज्य संगठन मध्य प्रदेश में पेसा नियम बनाने के संघर्ष में शामिल रहा। 
सन 2000 में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से अलग हो कर एक नया राज्य बना। उसके बाद 
छत्तीसगढ़ में भी राज्य पेसा नियम बनाने को लेकर संगठन संघर्ष कर रहा है।

पेसा काननू का इस्तेमाल 
1996 में पसेा कानून बन जाने के बाद से संगठन ने गावंो ंमें पेसा कानून के प्रचार-प्रसार का 
कार्य शुरू किया। पसेा कानून की समझ बढ़ान ेके लिए गावं स्तर पर बठैकें  शुरू की गयी।ं 
संगठन द्वारा गावं सभाओ ंका गठन किया जान ेलगा। पसेा कानून की समझ बढ़ान ेके लिए 
पसेा कानून पर आधारित पुस्तिकाएं और पम्फलटे भी आदिवासियो ंके बीच वितरित किया 
गया। पेसा कानून में मिले 10 अधिकारो ंपर काम करन ेके लिए संगठन ने गावं सभाओ ं
को प्रेरित किया। समझ बढ़न ेके साथ गावं सभाओ ंने अपन ेअधिकारो ंके लिए संघर्ष शुरू 
किया।

सेमरसोत अभ्यारण के खिलाफ संघर्ष में मिली जीत
सेमरसोत अभ्यारण छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के अतंर्गत आता ह।ै इस अभ्यारण 
की स्थापना 1978 में की गयी। यह अभ्यारण 430 वर्ग किमी के क्षेत्र में फैला हुआ 
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ह।ै अभ्यारण में सेमर सोत, सेंदरी, चनान, सासूं, सेंदूर और भोगराही नदिया ंबहती हैं। 
यहा ंबाघ, तेंदआु, भालू, भेड़िया, जंगली कुत्ता जसेै शिकारी जानवरो ंके अलावा चीतल, 
सामंर, नील गाय, वार्कीडियर, चौसिहंा, चिकारा, जंगली भैस, हाथी, जंगली सुअर बागंर 
और मोर आदि जानवर और पक्षी भी पाए जात ेहैं। यहा ंकई दर्शनीय स्थल भी हैं, जिसमें 
पुरातात्विक स्थल, झरन,े उद्यान, पिकनिक स्पाट आदि है। 
राज्य सरकार द्वारा समेरसोत अभ्यारण के लिए 1995 में समेरसोत के 52 गावं और दामोर 
टीला के 42 गावंो ंको विस्थापित करन ेका प्रस्ताव लाया गया। विस्थापन के विरोध में गावं 
गणराज्य संगठन और भारत जन आदंोलन ने मिलकर विस्थापित होन ेवाले 92 गावंो ंके 
साथ संपर्क  करना शुरू किया। 92 गावंो ंके आदिवासियो ंको संगठित करके आदंोलन शुरू 
किया। 1996 में पसेा कानून बन जाने के बाद संगठन को जब जानकारी मिली कि भूमि 
अधिग्रहण के मामले में गावं सभा की सहमति जरूरी है, तब संगठन ने सभी गावंो ंकी गावं 
सभाओ ंका गठन किया और सभी गावं सभाओ ंद्वारा प्रस्ताव पारित किया कि हम लोग 
सदियो ंसे इन जंगलो ंमें रहत ेआये हैं। जंगली जीवो ंके साथ हमारा कभी भी कोई संघर्ष 
नही ंरहा ह।ै जंगल, वन्य जीव तथा आदिवासी का सह अस्तित्व सदियो ंसे ह।ै आकस्मिक 
घटनाओ ंको छोड़कर कमी भी वन्य जीव और आदिवासी एक दूसरे के लिए संकट नही ंरहे 
हैं। सरकार के द्वारा अभ्यारण के नाम पर आदिवासियो ंकी सहमति बगैर उनकी जमीन, 
जंगल और आजीविका छीन कर उन्हे विस्थापित करना पेसा अधिनियम 1996 के विरुद्ध 
ह।ै हम अपनी जमीन अभ्यारण के नाम पर नही ंदेंगे। 1998 में 4 साल के लंब ेसंघर्ष के 
बाद दिग्विजय सरकार ने 92 गावंो ंके विस्थापन का प्रस्ताव वापस ले लिया।

जमीन वापसी
2006 में संगठन ने सरगुजा जिले के लुण्ड्रा विकास खंड के अजीरमा और इकई गावं में जब 
पेसा गावं सभा गठन के लिए संपर्क  किया, तब पता चला कि दोनो ंगावं के आदिवासियो ंकी 
कुछ जमीने बहुत पहले ब्राह्मण परिवारो ंद्वारा कब्ज़ा कर ली गयी है। दोनो ंगावं की 15-15 
एकड़ जमीन ब्राह्मण परिवारो ंद्वारा कब्ज़ा की गयी थी। संगठन ने ग्रामीणो ंके साथ बठैक 
करके बताया कि पेसा कानून में आदिवासियो ंको यह अधिकार मिला है कि अगर कोई भी 
गैर-आदिवासी, आदिवासी की जमीन धोखे से या जबरदस्ती कब्जा कर लिया ह,ै तो उसे 
कब्ज़ा की गयी जमीन वापस करनी पड़ेगी। जमीन वापसी के लिए जरुरी ह ैकि पहले गावं 
सभा का गठन किया जाये और गावं सभा की बठैक करके जमीन वापसी का प्रस्ताव लिया 
जाये। उसके बाद जमीन वापसी के लिए आगे की कार्यवाही की जाएंगी। संगठन के नेततृ्व 
में दोनो ंगावंो ंके ग्रामीणो ंने गावं सभा का गठन किया और गावं सभा की बठैक बलुाई। 
बठैक में आदिवासी परिवारो ंकी जमीन गैर-आदिवासियो ंद्वारा जबरन कब्ज़ा कर लेने और 
उसकी वापसी पर चर्चा की गयी। गावं सभा की बठैक में दो प्रस्ताव लिए गये- 

1.	 जिन लोगो ंने जमीन पर कब्ज़ा किया ह,ै उन्हें आगामी गावं सभा की बठैक में 
उपस्थित होने की नोटिस दी जाय। 
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2.	 कब्ज़ा की गयी जमीन के कागजात गावं सभा की आगामी बठैक में प्रस्तुत करें। 
दोनो ंप्रस्तावो ंको गावं सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया और भूमि कब्जाधारियो ं
को गावं सभा की तरफ से नोटिस जारी किया गया कि वह अपने कागजात ले कर आगामी 
गावं सभा की बठैक में उपस्थित होकर स्थिति स्पष्ट करें।
गावं सभा द्वारा जारी नोटिस मिलने के बाद दोनो ंगावंो ंके ब्राह्मण परिवार अपनी-अपनी 
गावं सभा में उपस्थित हुए और गावं सभा में स्वीकार किया कि उन जमीनो ंके कागजात 
हमारे पास नही ंह।ै यह जमीन हमारे बाप दादाओ ंद्वारा कब्ज़ा की गयी है। इसके कब्ज़ा 
करने में हमारी कोई भूमिका नही ंह।ै हम स्वेच्छा से कब्ज़ा की गयी जमीन गावं सभा को 
वापस करत ेहैं। जमीन वापसी के बाद जिन सात आदिवासी परिवारो ंकी जमीन दोनो ंगावं 
में कब्ज़ा की गयी थी, उन्हें गावं सभा द्वारा जमीन वापस कर दी गयी।
इसी तरह से 2017 में सरगुजा जिले के चंदेली गावं में संगठन को पता चला कि 
आदिवासियो ंकी जमीन को कुछ गैर-आदिवासी लोग कब्ज़ा किये हुए है। संगठन ने 
चंदेली गावं के लोगो ंसे संपर्क  किया और आदिवासियो ंकी जमीन वापसी के संबंध में पेसा 
कानून में आदिवासियो ंको मिले अधिकारो ंके बारे में बातचीत की। बातचीत के दौरान 
पता लगा कि 7 एकड़ जमीन एक मुस्लिम परिवार ने तथा 15 एकड़ जमीन कुछ हरिजन 
परिवार ने कब्ज़ा किया हुआ है। संगठन के सहयोग से गावं के लोगो ं ने गावं सभा की 
बैठक की। गावं सभा की बैठक में जमीन वापसी की चर्चा के बाद प्रस्ताव लिया गया कि 
पाचंवी ंअनुसूची के क्षेत्र में आदिवासी की जमीन कोई गैर-आदिवासी नही ंले सकता है, 
इसलिए जिन लोगो ं ने आदिवासियो ंकी जमीन धोखे से या जबरदस्ती कब्जा कर रखी 
है, उन्हें कब्ज़ा की जमीन गावं सभा को वापस करनी होगी। इस संबंध में मुस्लिम और 
हरिजन परिवार को गांव सभा द्वारा नोटिस जारी की गयी कि वह लोग कब्ज़ा की गयी 
जमीन का कागजात लेकर आगामी गावं सभा की बैठक में उपस्थित हो। नोटिस मिलने 
के बाद गावं सभा की बैठक में दोनो ंपरिवारो ंके लोग उपस्थित हुए और गावं सभा को 
बताया कि जमीन का कोई कागजात हमारे पास नही ंहै। इस जमीन को हमारे पूर्वजो ंने 
कब्ज़ा किया था। हम इसे बिना किसी दबाव के गावं सभा को वापस कर रहे है। जमीन 
वापस मिलने के बाद गावं सभा ने जिन 5 आदिवासी परिवारो ंकी जमीन कब्ज़ा की गयी 
थी, उन्हें वापस कर दिया।

शराब पर नियंत्रण 
आदिवासी क्षेत्र ों में शराब पीने का प्रचलन परंपरागत चल रहा ह।ै आज यह प्रचलन 
आदिवासियो ंमें एक बड़ी बरुाई के रूप में सामने आ रहा ह।ै शराब पी कर लोगो ंसे झगड़ा-
फसाद करना, परिवार में पत्नी और बच्चों  के साथ मारपीट करना आम बात हो गयी ह।ै 
शराबखोरी आदिवासियो ंके लिए उस समय सबसे बड़े खतरे के रूप में प्रकट होती ह ैजब 
किसी परियोजना में उनके जंगल और उनकी जमीन के अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू होती 
ह।ै बहुत सारे नौजवान शराब और पैसे के लालच में दलाली शुरू कर देते ह।ै गावं वालो ं
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के खिलाफ परियोजना अधिकारियो ंके साथ खड़े हो जात ेहैं। इसलिए संगठन की मदद से 
गावं सभाएं शराब पर नियंत्रण करने पर सबसे ज्यादा जोर दे रही हैं।
सूरजपुर जिले के प्रतापपुर विकास खंड के परपटिया गावं और चंद्रेली गावं की गावं सभाओ ं
ने प्रस्ताव पारित करके प्रत्येक परिवार के लिए शराब की मात्रा निर्धारित कर दिया कि 
त्योहारो,ं पूजा और अन्य परिवारिक कार्यक्रमो ंके लिए वह घर में पूरे साल कितनी शराब 
रख सकते ह।ै गावं सभा ने यह भी प्रस्ताव पारित किया है कि शराब पीकर कोई भी व्यक्ति 
अगर सार्वजानिक कार्यक्रम में पहुंचा तो उसे 1000 रु. जुर्माना देना पड़ेगा। 2010 से 
2022 के बीच परपटिया गावं सभा ने शराबखोरी में लगभग 1.5 लाख रु. और चंद्रेली 
गावं सभा ने लगभग 3 लाख रु. जुर्माना वसूल किया ह,ै जो गावं सभा कोष में जमा है।
इसी तरह 2010 में बलरामपुर जिले की परसागुडी भद्रा पाड़ा गावं सभा ने भी शराब पर 
नियंत्रण के लिए प्रस्ताव लिया ह।ै वहा ंभी सार्वजानिक कार्यक्रम में शराब पी कर जाने 
पर 1000 रु. के जुर्माने का नियम गावं सभा ने बनाया है। गावं के लोगो ंद्वारा नियम की 
अवहेलना करने पर शराब पीने वालो ंसे गावं सभा ने लगभग 1 लाख रु. जरु्माना वसूला 
ह।ै इसी तरह से संगठन के क्षेत्र में आने वाली गावं सभाएं शराबखोरी पर नियंत्रण करने 
का प्रयास कर रही है।

गावं विकास योजना तैयार करना
संगठन ने अपने कार्यक्षेत्र (6 जिले) में जहा-ंजहा ंगावं सभाओ ंका गठन हुआ ह,ै वहा-ंवहा ं
गावं विकास की योजना, गावं सभा में तयैार की जाती ह ैऔर उसे ग्राम पंचायत में जमा कर 
दी जाती ह।ै सशक्त गावं सभा के सभी प्रस्ताव ग्राम पंचायत अपने एक्शन प्लान में शामिल 
करती ह।ै गावं विकास की योजना बनाते समय गावं सभाएं इस बात पर विशेष ध्यान देती 
ह ैकि योजना ऐसी बने जिसमें गावं के लोगो ंको गावं में ही अधिकतम रोजगार उपलब्ध हो 
सके। इसके लिए खेत समतलीकरण, तालाब निर्माण, डबरी निर्माण (व्यक्तिगत सिचंाई के 
लिए तालाब), मेडबंदी, कंुआ निर्माण, रास्ता निर्माण आदि कार्यों के प्रस्ताव लिए जात ेहैं। 
गावं सभाएं जहा ंज्यादा सशक्त ह,ै वहा ंग्राम पंचायत चुनाव में सरपंच का चुनाव निर्विरोध 
किया जाता ह।ै गावं सभाओ ंद्वारा चुना गया निर्विरोध सरपंच गावं सभा की सहमति से ही 
सभी कार्य संपन्न करता ह।ै जहा ंगावं सभाएं सशक्त नही ंहै, कमजोर ह;ै वहा ंसरपंच को 
अपनी मनमानी करने का मौका मिल जाता ह।ै

परंपरागत स्व-शासन व्यवस्था को पुर्नजीवित करने का प्रयास
गावं गणराज्य संगठन अपनी पुरानी परंपरा को स्थापित करने का प्रयास कर रहा है, 
जिससे आदिवासी समुदाय अपने प्राकृति क संसाधनो ंके संबंध में निर्णय लेने तथा गावं के 
अंदर अपनी स्व-शासन व्यवस्था को स्थापित करने और निर्णय लेने की रूढ़िगत प्रथा को 
पुर्नजीवित कर सकें । संगठन ने अभी तक 6 जिलो ंकोरबा, सरगुजा, जसपुर, कोरिया, 
सूरजपुर और बलराम पुर में 37 गढ़ सभाओ ंका गठन कर दिया है। एक गढ़ सभा में 7 
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से 12 परगना न्याय सभा शामिल हैं। 37 गढ़ सभाओ ंका एक कोर्ट गढ़ का भी गठन कर 
दिया है, जिसका मुख्यालय अंबिकापुर में है।
बगैा आदिवासी समुदाय में गावं में पाचं पंच होते होत ेहैं। मुकद्दम, दीवान, सेमरथ, कोटवार 
और देवार यह पाचं पंच मिलकर गावं के सभी कार्यों का प्रबंध करते ह।ै पंचो ंद्वारा लिए 
गये फैसले गावं के लिए सर्वमान्य होत ेहैं। यदि किसी मसले पर असमति हो तो उन्हें परगना 
न्याय सभा में अपील करने का भी अधिकार होता ह।ै बगैा आदिवासी समुदाय में परंपरागत 
स्व-शासन व्यवस्था निम्न रूप से कार्य करती ह-ै
मकुद्दम गावं के मुखिया होत ेह,ै जो वंशानुगत होता ह।ै मुखिया का फैसला सभी को मान्य 
होता ह।ै सामाजिक और धार्मिक कार्य, बारात की आगवानी, पैठुल शादी में लड़की की 
सुरक्षा, होली में अग्नि जलना आदि मुकद्दम के हाथो ंसंपन्न होता ह।ै अयोग्य मुकद्दम को 
बगैा समाज या गावं की सहमति से हटाया जा सकता ह ैऔर नये मुकद्दम (मुखिया) का 
चुनाव किया जा सकता ह।ै 
दीवान मुकद्दम का सहायक होता ह।ै इनकी भी नियकु्ति वंशानुगत होती है। इनका कार्य 
गावं सभा की बठैक बलुाना, शादी में निमंत्रण, अतिथि सत्कार, गावं में चंदा इकट्ठा करना 
आदि होता है। 
सेमरथ समाजिक कार्यों और अतिथियो ंके आने पर राशन का प्रबंध करते ह।ै सेमरथ की 
भी नियकु्ति वंशानुगत होती है। 
कोटवार शासकीय सेवक होते ह।ै गावं की सुरक्षा, गावं की रात में रखवाली, जन्म-मृत्यु की 
सूचना देना, मुकद्दम के निर्णय की घोषणा करना आदि कार्य कोटवार का होता ह।ै 
देवार गावं के पुरोहित और पृथ्वी के भक्त होते हैं। गावं के धार्मिक कार्यों को संपन्न करने 
के साथ तंत्र-मंत्र भी करते ह।ै इनको जड़ी-बटूी का भी ज्ञान होता है।
परगना न्याय सभा 
बगैा आदिवासियो ं के 7-12 गावंो ं को मिला कर परगना न्याय सभा होती है, जिसका 
मुखिया मुड़ाधार कहलाता ह।ै मुड़ाधार का सहायक मुड़ी कोटवार होता ह।ै गावंो ंके जो भी 
विवाद गावं सभा में नही ंसुलझ पाते हैं, वह सभी विवाद परगना न्याय सभा में जात ेहैं और 
परगना न्याय सभा का मुखिया विवाद का निपटारा करता ह।ै
गढ़ सभा 
70-100 गावंो ंकी मिलाकर गढ़ सभा बनती ह।ै गढ़ सभा के मुखिया को गढ़ प्रधान या गढ़ 
मुखिया कहा जाता ह।ै जो विवाद परगना न्याय सभा में नही ंनिपट पाते हैं, उन विवादो ंको 
गढ़ सभा में लाया जाता ह ैऔर गढ़ मुखिया उस विवाद का निपटारा करता ह।ै
कोर्ट गढ़ व्यवस्था 
सभी गढ़ सभाओ ंका एक कोर्ट गढ़ होता ह,ै जिसका मुखिया कोर्ट गढ़ मुखिया के नाम 
से जाना जाता ह।ै गढ़ सभा में भी जो विवाद नही ंनिपट पाते हैं, वह विवाद कोर्ट गढ़ में 
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लाये जाते हैं। कोर्ट गढ़ का फैसला अतंिम फैसला होता ह,ै उसे सभी को मानना पड़ता है।
गावं गणराज्य संगठन की मागं ह ैकि राज्य पेसा नियमो ंमें हमारी परंपरागत स्व-शासन 
व्यवस्था को पूरी तरह से लागू किया जाये। कें द्रीय पेसा कानून में केव ल गावं सभा को 
मान्यता दी गई ह।ै गावं सभा का निर्णय ही अतंिम निर्णय माना गया ह,ै जबकि हमारी 
रूढ़िगत स्व-शासन व्यवस्था में गावं सभा से ऊपर परगना न्याय सभा, गढ़ सभा और 
कोर्ट गढ़ व्यवस्था ह,ै जिसमें विवादित मामले निपटाए जाते हैं। जागसाय पोया का कहना 
ह ैकि जब फर्जी ग्राम सभा बनाकर या जबरन गावं सभा की सहमति ले ली जाती ह,ै तब 
वह विवाद संवैधानिक अदालतो ंमें चला जाता ह,ै जहा ंलंब ेसमय तक मामले को लटकाए 
रखा जाता ह ैऔर इस बीच में हमारी जमीन अधिग्रहित कर ली जाती ह।ै हमारी अपनी 
परंपरागत व्यवस्था लागू होगी तो हमारे सभी मामले आसानी से और समय रहते न्यायपूर्ण 
तरीके से निपटाएं जा सकें गे।
इसलिए संगठन इस पर पुरजोर कोशिश कर रहा था कि छत्तीसगढ़ में जो नियम बनाएं 
जाएं, उसमें परंपरागत स्व-शासन की व्यवस्था को पूरी तरह से कानूनी मान्यता दी जाए।

संगठन की मौजदूा स्थिति 
अभी संगठन सक्रिय रूप से परंपरागत रूढ़िगत स्व-शासन व्यवस्था को मजबतू करन,े 
पेसा कानून की शक्तियो ं का इस्तेमाल करने, हसदेव अरण्य, बाबा बछराज कुवंरगढ़, 
कल्याणपुर कोल परियोजना के अरं्तगत जा रहे प्राकृति क संसाधनो ंको बचाने के लिए 
मजबतूी के साथ संघर्षरत है।  

चुनौतिया ं-
1.	 पुलिस द्वारा संगठन के कार्यकर्ताओ ंऔर नेताओ ंपर फर्जी मुकदमें करना।
2.	 छत्तीसगढ़ के आदिवासियो ं की आर्थिक दशा कमजोर होने से वह 

अपनी दैनिन्दिन जीवन की जरूरतें पूरी नही ंकर पाते हैं। जिसके कारण 
आजीविका बचाने के संघर्ष में पूरी ताकत के साथ खड़े नही ंहो पा रहे ह।ै 

3.	 गैर-आदिवासी सोनी, सोनार, पेनिका, पंडित, यादव, मुसलमान, साहू, 
अग्रवाल, जायसवाल जाति के गैर-आदिवासी लोग आदिवासियो ं को 
बहला फुसला कर पैसे का लालच दे कर उनकी लड़कियो ंसे शादी कर रहे 
हैं। शादी करने के बाद वह लोग आदिवासियो ंकी जमीनें खरीद रहे हैं। यह 
धंधा काफी बड़े पैमाने पर छत्तीसगढ़ में चल रहा ह।ै जो धीरे-धीरे एक बड़ी 
समस्या का रूप लेता जा रहा है।

4.	 जो भी अधिकारी पाचंवी ंअनुसूची क्षेत्र में आते हैं, वह पेसा कानून के बारे 
में कुछ भी नही ंजानत ेहैं। इसलिए गावं सभाओ ंके निर्णय को महत्व नही ं
देते ह।ै
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4.  

हिमाचल प्रदेश 
 पेसा काननू के क्रियान्वयन की समीक्षा

 पेसा काननू के क्रियान्वयन में लगे जन संगठनो ंकी केस स्टडी- 

·	 हिम लोक जागृति मंच, किन्नौर 

·	 स्पीति सिविल सोसाइटी, लाहौल-स्पीति 
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आदर्श नियमो ंऔर राज्य पेसा नियमो ंके बीच घालमेल
-संदीप मिन्हास और आदिती चंचानी47

परिचय
2021 में ‘पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्र ों पर विस्तार) अधिनियम, 1996’ लागू हुए 
ढाई दशक पूरे हो चुके हैं। अधिनियम को संविधान के भाग- IX को पाचंवी ंअनुसूची के 
क्षेत्र ों तक बढ़ान ेके लिए अधिनियमित किया गया था। 1995 में प्रस्तुत की गई भूरिया 
समिति की रिपोर्ट के आधार पर और आदिवासियो ंकी व्यापक लामबंदी और नागरिक 
समाज की क्रियाशीलता के बाद सरकार न े कुछ सुधारो ंऔर अपवादो ं के साथ पंचायत 
उपबंध (अनुसूचित क्षेत्र ों पर विस्तार) अधिनियम- 1996, अधिनियमित किया। पाचंवी ं
अनुसूची जनजातीय स्वायत्तता की रक्षा, शातंि और परंपरागत स्व-शासन के संरक्षण, उनके 
सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को सुनिश्चित करन े के लिए ह।ै पसेा कानून 
अनुसूचित क्षेत्र के दस राज्यों  में अधिसूचित किया गया ह,ै जिनमें आधं्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, 
गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओड़िशा, राजस्थान और तलंेगाना 
हैं। इसका विस्तार 108 जिलो ं(45 पूर्ण रूप से और 63 आशंिक रूप से) में ह।ै48 
पेसा अधिनियम अनोखा और उल्लेखनीय अग्रणी कानून ह,ै जो जनजातीय समुदायो ंकी 
क्रमशः अपनी रीति-रिवाजो ंऔर परंपराओ ंसे संचालित परंपरागत व्यवस्था और राज्य की 
औपचारिक व्यवस्था दोनो ंको एक साथ लाता ह।ै पेसा उन्हें स्व-शासन के संस्थान के रूप 
में काम करन ेमें सक्षम बनान ेके लिए आवश्यक शक्तिया ंऔर अधिकार प्रदान करता ह।ै 
अधिनियम उप-ग्राम या उप-ग्राम समूह स्तर के लोगो ंकी सभा (ग्राम सभा) को मान्यता 
देता ह ैऔर इसे निर्वाचित सदस्यों  के (ग्राम पंचायत) विपरीत श्रेष्ठ मानता ह।ै पेसा कानून 
उच्च स्तरीय पंचायतो ंको निचली या ग्राम सभा स्तर की किसी पंचायत की शक्तियो ंऔर 
प्राधिकार को धारण करन ेसे रोकता ह।ै49

47. यह शोधपत्र संदीप मिनहास और आदिती चंचानी द्वारा लिखित ह,ै जो हिमालय नीति 
अभियान से जुड़े हुए हैं। हिमालय नीति अभियान स्थानीय अजीविका, पर्यावरण, सामाजिक 
और दीर्घकालिक पहाड़–आधारित विकास मॉडल के विचार के साथ सामाजिक समता के लिए 
ज़मीनी स्तर के लोगो ंका सामूहिक प्रतिरोध का मंच ह।ै उनके काम का मुख्य क्षेत्र वन अधिकार 
2006 को लागू करने के लिए समर्थन और संघर्ष करना है।    
48. जनजातीय मामलो ंके मंत्रालय और संयकु्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। भूमि और शासन 
अतंर्गत पाचंवी ंअनुसूची: कानून की समीक्षा, https://tribal.nic.in/downloads/
FRA/5.%20Land%20and%20Governance%20under%20Fifth%20
Schedule.pdf 
49. बिजॉय, सीआर (2015), पंचायत उपबंध (एक्सटेंशन टू शेड्युल्ड एरियाज़) अधिनियम, 
1996: द ट्रेवेल्स ऑफ ए गवर्नेंस लॉ। कुरुक्षेत्र, 64, 16-18। 
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पेसा कानून ग्राम सभाओ ंको कई अधिकार क्षेत्र ों पर काम करन ेमें सक्षम बनाता ह,ै जसेै50- 
•	 अपनी परंपराओ ंऔर रीति-रिवाजो,ं सासं्कृति क पहचान, सामुदायिक संसाधनो ं

और विवाद निस्तारण के पारंपरिक तरीको ंकी रक्षा करना और उन्हें जीवित 
रखना।

•	 जनजातियो ंकी भूमि को हस्तानातंरित होन ेसे बचाना और गैर–कानूनी रूप से 
हस्तानातंरित ज़मीनो ंकी वापसी कराना।

•	 सभी सामाजिक क्षेत्र ों में संस्थाओ ंऔर पदाधिकारियो ंपर नियंत्रण रखना।
•	 लघु वन उत्पाद का स्वामित्व।
•	 ग्राम बाज़ारो ंका प्रबंधन।
•	 अनुसूचित जनजातियो ंको ऋण देन ेपर नियंत्रण।
•	 किसी प्रकार के मादक पदार्थ की बिक्री पर निषेध या नियंत्रण या प्रतिबंध लागू 

करना।
•	 स्थानीय योजनाओ ंऔर संसाधनो ंपर नियंत्रण रखना।
•	 सामजिक और आर्थिक विकास कार्यक्रमो ंका अनुमोदन करना।
•	 गरीबी उन्मूलन और अन्य योजनाओ ंके लाभार्थियो ंका चयन करना।
•	 अपने गावं में किए गए सरकारी कार्यों के लिए उपयोगिता प्रमाणपत्र जारी 

करना।
•	 लघु खनिजो ंके अन्वेषण या उनके उत्खनन के लिए पट्टे पर देन ेऔर नीलामी 

द्वारा लघु खनिजो ंके दोहन की अनुशंसा करना।
•	 भूमि अधिग्रहण के मामलो ंपर परामर्श करना।

हिमाचल प्रदेश में पेसा
2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश में जनजातियो ंकी आबादी 392,126 
थी, जो कुल आबादी का 5.71% होती ह।ै इनमें से 125,585 लोग पाचंवी ंअनुसूची क्षेत्र 
में रहत ेथ।े जबकि 268,541 लोग 519 ऐसे गावंो ंमें रहत ेथ ेजिनकी जनजातीय आबादी 
40% से अधिक थी और 405 गावं ऐसे थ,े जिममें उनकी आबादी 40% से कम थी।51 
हिमाचल प्रदेश में पाचंवी ंअनुसूची के अधिसूचित क्षेत्र ों में शामिल हैं-

50. Ibid 3
51. हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित क्षेत्र ों के अलावा जनजातीय आबादी की सघनता वाले गावंो ं
की डायरेक्टरी (जनगणना 2011), जनजातीय विकास विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 
http://himachalservices.nic.in/tribal/pdf/DirectoryofSTVillages2015.
pdf 
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जनपद  
(पूरी तरह से समाविष्ट)

जनपद  
(आशंिक रूप से समाविष्ट)

ब्लॉक पंचायतें गावं

लाहौल-स्पीति तथा किन्नौर चंबा (पागंी और भरमौर के 
उप–मंडल)

7 151 806

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 को अनुसूचित क्षेत्र ों में स्थित ग्राम 
पंचायतो,ं पंचायत समितियो ंऔर जिला परिषदो ंसे संबंधित विशेष प्रावधानो ंको शामिल 
करन ेके लिए 1998 में संशोधित किया गया था। यह संशोधन 24 मई 200452 से प्रभावी 
हुआ था। अधिनियम के हिमाचल प्रदेश में प्रभावी होन े के 7 साल और कें द्रीय पेसा 
कानून निर्माण के 15 साल बाद अधिनियम के इस अनुच्छेद के नियमो ं को 26 मार्च 
2011 को संशोधित किया गया था।53 जिला परिषद के पूर्व सदस्य और हिमाचल प्रदेश के 
‘लाहौल-स्पीति समाज बचाओ’ के अध्यक्ष प्रेम कटोच के अनुसार “यह विलंब जनजातीय 
अधिकारो ंकी रक्षा के प्रति सरकार के रवैये और मानसिकता का पहला लक्षणात्मक संकेत 
था, जो कुल मिलाकर कागज़ पर क्रियान्वयन होन ेके रूप में आज तक जारी ह”ै।54

राज्य सरकार को अपने पंचायती राज अधिनियम को पेसा अधिनियम, 1996 की धारा 
4 का अनुपालक बनाना था। तालिका- 1 पेसा और राज्य के पंचायती राज अधिनियम के 
बीच तलुना प्रस्तुत करती ह।ै55

52. हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994। पेज 58  http://www.
hppanchayat.nic.in/PDF/THE%20HIMACHAL%20PRADESH%20
PANCHAYATI%20RAJ%20ACT,%201994(Final).pdf
53. हिमाचल प्रदेश पंचायती राज नियम, 2011। https://hppanchayat.nic.
in/PDF/PESARules2011.pdfhttps://hppanchayat.nic.in/PDF/
PESARules2011.pdf 
54. हिमाचल प्रदेश में अक्टूबर 16, 2021 को पेसा को समझने के लिए ऑनलाइन चर्चा
55. बिजॉय, सीआर और कमोदंग मार्टिन (2012)। लोकल गवर्नेंस इन फिफ्थ शेड्यूल्ड 
टर्ाइबल एरियाज़:: ए स्टडी ऑफ महाराष्ट्र एंड ओडिशा इन द लाइट का ऑफ पेसा एक्ट  ऑफ 
1996 https://www.researchgate.net/publication/281115151_Local_
Governance_in_the_Fifth_Scheduled_Tribal_Areas_A_Study_of_
Maharashtra_and_Odisha_in_the_Light_of_PESA_Act_of_1996_
Full_Report,  
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तालिका 1: पेसा और राज्य पंचायती राज अधिनियम: अनुपालन

राज्य का 
पंचायती राज 
अधिनियम क्या 
पेसा, 1996 
की धारा 4 का 
अनुपालक ह?ै

4 (d) ग्राम सभा द्वारा विवाद के निस्तारण का पारंपरिक 
तरीका।

हां

4 (e) ग्राम सभा द्वारा योजना के लाभार्थियो ंका चयन। हां
4 (f) ग्राम सभा से ग्राम पंचायत द्वारा उपयोगिता प्रमाणपत्र 
(यसूी) प्राप्त करना।

हां

4 (h) माध्यमिक और जिला पीआरआई प्रतिनिधित्व से 
वंचित एसटी के लोगो ंका सरकार द्वारा नामाकंन। 

हां

4 (i) भूमि अधिग्रहण और पुनःस्थापन एवं पुनर्वास से पहले 
ग्राम सभा या पीआरआई से परामर्श करना।

हां

4 (j) ग्राम सभा या पीआरआई द्वारा जल निकायो ंकी 
योजना और प्रबंधन।

हां

4 (k) खनिजो ंका अन्वेषण या पट्टा लाइसेंस प्रदान करन ेसे 
पहले ग्राम सभा या पीआरआई द्वारा संस्तुति।

हां

4 (l) लघु खनिजो ंके दोहन से पहले ग्राम सभा या 
पीआरआई द्वारा संस्तुति।

हां

4 (m)(i) किसी तरह के मादक पदार्थ की बिक्री और 
उपभोग पर प्रतिबंध या नियंत्रित करन ेया रोक लगान ेको 
लागू करन ेकी शक्ति।

हां

4 (m)(ii) लघु वन उत्पाद का स्वामित्व। हां
4 (m)(iii) अनुसूचित क्षेत्र में भूमि के हस्तानातंरण और 
अनुसूचित  क्षेत्र की किसी भूमि के गैर-कानूनी तरीके से हुए 
हस्तानातंरण की बहाली के लिए उचित कार्यवाही करन ेका 
अधिकार।

सामंजस्य 
में नही ं

4 (m)(iv) ग्राम बाज़ारो ंके प्रबंधन का अधिकार। है
4 (m)(v) अनुसूचित जातियो ंको ऋण देन ेपर अकुंश 
लगान ेकी शक्ति।

हां

4 (m)(vi) सभी सामाजिक क्षेत्र ों में संस्थानो ंऔर 
पदाधिकारियो ंपर अकुंश लगान ेकी शक्ति।

हां

ग्राम पंचायत विकास योजना, मिशन अतं्योदय और लोक योजना अभियान
फरवरी 2015 में 14वें वित्त आयोग ने 2015 और 2020 के बीच ग्राम पंचायतो ंको 
2 लाख करोड़ रूपये देने की अनुशंसा की थी। पंचायतो ंकी ज़रूरत के हिसाब से उनको 
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पैसा राज्य सरकारो ंके माध्यम से देने का विचार था। उसके बाद मंत्रालय ने ग्राम पंचायत 
विकास योजना (GPDP) का विचार किया– यह प्रत्येक पंचायत के लिए वार्षिक 
योजना थी।56 अपने पास उपलब्ध संसाधानो ंका उपयोग करते हुए आर्थिक विकास और 
सामाजिक न्याय हेतु जीपीडीपी तैयार करने के लिए ग्राम पंचायतें संवैधानिक रूप से 
अधिकृत हैं। यह सुझाव दिया गया था कि ग्राम सभा को शामिल करते हुए जीपीडीपी 
सहभागिता पर आधारित हो और कें द्रीय मंत्रालयो/ंलाइन विभागो ंकी 29 विषयो ंवाली 
सभी संबंधित योजनाओ ं के साथ अभिसरण में हो। जैसा कि संविधान की ग्यारहवी ं
अनुसूची में सूचिबद्ध है। एक बार योजना तैयार हो जाती है तो ग्राम सभा उसे पारित कर 
देती है। पाचंवी ंअनुसूची के अंतर्गत ग्राम पंचायतो ं(जीपी) के क्षेत्र ों के मामले में पेसा 
अधिनियम के अनुरूप पुरवा/गावं स्तर पर नागरिको ंकी भागीदारी को सुनिश्चित किया 
जाना चाहिए। जब यह योजनाएं पुरवा/गावं स्तर पर तैयार हो जाती हैं, इन योजनाओ ंको 
बिना किसी सुधार के ग्राम पंचायत स्तर पर जीपीडीपी में जोड़ा जाना चाहिए।
पंचायती राज मंत्रालय न े2015 में पहली बार जीपीडीपी के लिए आदर्श दिशा-निर्देश 
तयैार किए, जिसे बाद में 2018 में संशोधित किया गया। इन्हीं  आदर्श दिशा-निर्देशो ं
के आधार पर सभी राज्यों  न े अपने राज्य में जीपीडीपी के लिए विशिष्ट दिशा-निर्देश 
अधिसूचित किए। हिमाचल प्रदेश न ेअपना जीपीडीपी दिशा-निर्देश 19 जनवरी 2016 
को अधिसूचित किया। 
मिशन अंत्योदय को कें द्रीय बजट 2017-18 में अपनाया गया था। यह ग्रामीण क्षेत्र ों के 
विकास के लिए विभिन्न कार्यक्रमो ंके तहत भारत सरकार के 27 मंत्रालयो/ंविभागो ंद्वारा 
आवंटित संसाधनो ंका अधिकतम उपयोग और प्रबंधन लाने के उद्देश्य से अभिसरण और 
जवाबदेही ढांचा है। यह अभिसरण प्रयासो ंके कें द्र बिदं ुके रूप में ग्राम सभा (जीपी) 
के साथ राज्य के नेतृत्व वाली पहल के रूप में परिकल्पित है। एक महत्वपूर्ण पहलू देश 
भर की ग्राम पंचायतो ंमें वार्षिक सर्वेक्षण है। यह पंचायती राज मंत्रालय के जन योजना 
अभियान (पीपीसी) के साथ किया जाता है और इसका उद्देश्य ग्राम पंचायत विकास 
योजना के लिए भागीदारी योजना की प्रक्रिया को समर्थन देना है।
लोक योजना अभियान के अतंर्गत देश भर में हर साल 2 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक 
जीपीडीपी संचालित की जाती ह।ै इस साल अभियान को जनवरी 2022 तक बढ़ा दिया 
गया। इस लोक योजना अभियान के भाग के रूप में आगामी वित्तीय वर्ष की पंचायत 
विकास योजना तयैार करन ेके लिए संरचित ग्राम सभा बठैकें  आयोजित की जाती हैं।
2021 में हिमाचल प्रदेश में कुल 3615 ग्राम पंचायतो ंमें से 55 के पास ग्राम सभाओ ंमें 

56. हाऊ ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान इज़ चेंजिगं द विलेजेज़ ऑफ इंडिया, द्वारा निधि शर्मा, 
30 जूलाई 2016, https://economictimes.indiatimes.com/news/politics-
and-nation/how-gram-panchayat-development-plan-is-changing-
the-villages-of-india/articleshow/53458749.cms
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अनुमोदित जीपीडीपी थी। यह मुख्य रूप से कंगडा (37), शिमला (11), हमीरपुर (6) 
और मंडी (1) जनपदो ंसे ह।ै57 इसी प्रकार पिछले दो सालो ंसे मिशन अतं्योदय के अतंर्गत 
वार्षिक सर्वेक्षण किए जा रहे हैं। 2019 से सर्वेक्षण के नतीज ेसंकेत करत ेहैं कि 88.5% 
ग्राम पंचायतो ंको कवर किया जा चुका था। पाचंवी ंअनुसूची के क्षेत्र ों में भी वही प्रतिशत 
था।58 अनुलग्नक 1 राज्य और पाचंवी ं  अनुसूची क्षेत्र की तलुना प्रस्तुत करता ह।ै इस 
आकंड़े का व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत नही ंकिया जा रहा ह ैक्योंकि  ऐसा करना इस शोधपत्र 
के दायरे से बाहर ह।ै हालाकंि, एक नज़र में कोई यह अवलोकन कर सकता ह ैकि किन्नौर 
और पागंी 70% से अधिक और लाहौली–स्पिती 60% क्षेत्र ों के साथ राज्य के औसत से 
नीचे ह।ै भरमौर 67% क्षेत्र ों के साथ राज्य के औसत से ऊपर ह।ै ज़मीनी वास्तविकताओ,ं 
गुणात्मक पहलुओ ंको संबोधित करने के संबंध में और उनमें से हर एक के लिए राज्य के 
विशिष्ट कानूनो ंके संदर्भ में इन आकंड़ों  का और अध्ययन करन ेकी ज़रूरत ह।ै
हालाकंि राज्य भर में एक बड़ा वार्षिक मैपिगं का काम चल रहा ह ैऔर बहुत सी ग्राम 
सभाएं लोक योजना अभियान में भाग ले रही हैं, लेकिन धरातल पर इनके बारे में लागो ं
को जानकारी उपलब्ध नही ंह।ै लाहौल और किन्नौर से ग्राम सभा के सदस्यों  और टर्ाइबल 
एडवायज़री कमेटी के एक सदस्य न ेबताया कि उनके पास ग्राम पंचायत विकास योजना, 
मिशन अतं्योदय या लोक योजना अभियान के बारे में कोई जानकारी नही ंह।ै59

पंचायती राज मंत्रालय न ेभी 2019 में हुई अपनी प्रदर्शन समीक्षा समिति बठैक में जीपीडीपी 
कार्यक्रम की अन्य कमियो ंके अलावा जागरूकता और जानकारी की कमी पाई थी60

·	 जीपीडीपी के लिए जागरूकता उत्पन्न करन ेऔर सहभागी योजना का अभाव।
·	 जीपीडीपी को मन मर्जी की तरह तयैार किया जाना।
·	 वित्तीय संसाधन आवरण के लिए चितंा नही।ं
·	 जीपीडीपी की तयैारी के लिए ग्राम पंचायतो ंको तकनीकी सहयोग का अभाव।
·	 वास्तव में शुरू किए कामो ंऔर जीपीडीपी के बीच कोई संबंध नही।ं
·	 कृषि , डब्ल्यूसीडी, स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, पशु पालन, कुशलता विकास 

आदि बड़े क्षेत्र ों की मामूली उपस्थिति।

57. ग्राम सभा में जीपीडीपी अनुमोदित, ब्यौरा,  https://gpdp.nic.in/
gpdpApprovedReport.html?meetingType=S&OWASP_
CSRFTOKEN=UB15-XZGS-NFO8-AQLD-M64N-OIZG-UBTL-
K47L (अंतिम बार देखा गया 20 अक्टूबर 2021)।
58. https://missionantyodaya.nic.in/preloginAnalytics2020.html 
59. हिमाचल प्रदेश में पेसा को समझने पर 16 अक्टूबर 2021 को होने वाली ऑनलाइन 
चर्चा। 
60. https://rural.nic.in/sites/default/files/MoPR.pdf 
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·	 विभागो ंका अलगाव में काम करना।
·	 जीपीडीपी की ब्लॉक/जिला/राज्य स्तरो ंपर समीक्षा का वजदू नही।ं
·	 जीपीडीपी का पूर्ण/आशंिक रूप से पीईएस पर अपलोड न किया जाना।

हिमाचल प्रदेश में पेसा के संबंध में प्रमखु चितंाएं
हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम जो कि 2011 में अधिसूचित हुआ, को एक 
दशक बीत चुका ह।ै विभिन्न मोर्चों पर पेसा अधिनियम का क्रियान्वयन पिछड़ा रहा ह।ै 
यह भाग अधिनियम, नियमो ंऔर इसके क्रियान्वयन के बारे में कुछ प्रमुख चितंाओ ंको 
संबोधित करता ह।ै
अतंर और विलयन
तालिका 2: पेसा 1996 और राज्य पंचायती राज अधिनियम 1994 के बीच तलुाना

पेसा राज्य अधिनियम टिप्पणी
पेसा का भाग 4 संविधान के 
भाग IX के अतंर्गत कुछ न 
कुछ होत ेहुए भी राज्य विधान 
मंडल उस भाग के अतंर्गत कोई 
कानून नही ंबनाएगा जो निम्न 
में से किसी भी गुणो ंसे असंगत 
हो जसेै-

97-A(2) अगर इस 
अधिनियम में कही ंऔर कोई 
असंगति पाई जाती है तो इस 
अध्याय के प्रावधान प्रभावी 
होगंे।
 

पेसा के भाग 4 की 
प्रस्तावना राज्य सरकार 
को उस भाग के अतंर्गत 
ऐसा कोई कानून बनाने 
से रोकती ह,ै जो कें द्रीय 
अधिनियम की सूची में 
निर्धारित किन्हीं  तत्वों  से 
टकराता ह।ै
राज्य अधिनियम उल्लेख 
करता ह ैकि ‘अगर इस 
अधिनियम में कही ंभी 
कोई असंगति पाई जाती 
ह ैतो इस अध्याय के 
प्रावधान प्रभावी होगंे’ इस 
प्रकार, राज्य अन्य कानूनो ं
को पेसा अधिनियम के 
सुसंगत करने के दायरे को 
सीमित कर रहा हैं और 
खुद को जवाबदेह होने से 
बचा रहा ह।ै 
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4(k) अनुसूचित  क्षेत्र में 
अन्वेषण लाइसेंस देने या गौण 
खनिजो ंके लिए उत्खनन पट्टा 
प्रदान करने के लिए उपयकु्त 
स्तर पर पंचायतो ंकी पूर्व 
अनुशंसा को अनिवार्य बनाया 
जाएगा। 

97-H (1) अनुसूचित  क्षेत्र 
में अन्वेषण लाइसेंस या गौण 
खनिजो ंके लिए उत्खनन पट्टा 
प्रदान करने से पहले ग्राम 
सभा की, जसैा कि निर्धारित 
तरीके से की जा सकती है, 
संस्तुतियो ंपर विचार किया 
जाएगा। 

पेसा अधिनियम यह 
स्पष्ट नही ंकरता ह ैकि 
ग्राम सभाएं या पंचायतें 
अनुशंसाओ ंको अनिवार्य 
बनाती है। राज्य 
अधिनियम ग्राम सभा का 
उल्लेख निकाय के रूप में 
करते हुए यह कहता है कि 
इसकी अनुशंसाओ ंपर 
विचार किया जाएगा। 

4(l) अनुसूचित  क्षेत्र में नीलामी 
के माध्यम से गौण खनिजो ंके 
दोहन की छूट प्रदान करने से 
पहले उपयकु्त स्तर ग्राम सभा 
या पंचायतो ंकी अनुशंसा को 
अनिवार्य बनाया जाएगा।

97-H (2) अनुसूचित  क्षेत्र 
में नीलामी द्वारा गौण खनिजो ं
के दोहन की छूट प्रदान 
करने से पहले ग्राम सभा की 
अनुशंसा पर विचार किया 
जाएगा।  

4(m)(iii) अनुसूचित  क्षत्र ों 
में किसी अनुसूचित  जनजाति 
की भूमि के हस्तानातंरण को 
रोकने और अवैधानिक तरीके 
से हस्तानातंरित भूमि को बहाल 
कराने के लिए कार्यवाही करने 
की शक्ति।

भूमि हस्तानातंरण के 
मामले में राज्य अधिनियम 
में यह उप-धारा गायब 
ह,ै हालाकंि नियमो ंमें इस 
मुद्दे को संबोधित किया 
गया ह।ै 

4 (O) राज्य विधान मंडल 
अनुसूचित  क्षेत्र ों में जिला स्तर 
पर पंचायतो ंमें प्रशासनिक 
व्यवस्था की रूपरेखा तयैार 
करते समय संविधान की छठी ं
अनुसूची के प्रतिरूप का पालन 
करेगा। 

यह धारा अधिनियम से 
निकाल दी गई है।
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भाग 5 इस अधिनियम द्वारा 
किए गए अपवादो ंऔर सुधारो ं
के साथ संविधान के भाग 
IX में किसी चीज़ के होने के 
बावजदू, राष्ट्रपति की सहमति 
प्राप्त होने से तत्काल पहले की 
तारीख तक अनुसूचित  क्षेत्र में 
लागू पंचायतो ंसे संबंधित किसी 
कानून का कोई प्रावधान ऐसे 
अपवादो ंऔर सुधारो ंके साथ 
जो भाग IX के प्रावधानो ंसे 
असंगत है, तब तक लागू रहेगा 
जब तक कि सक्षम विधान मंडल 
या अन्य सक्षम प्राधिकरण द्वारा 
संशोधित या खत्म नही ंकर 
दिया जाता या इस अधिनियम 
को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त 
होने की तारीख से एक साल की 
अवधि पूरी नही ंहो जाती।

धारा 5 इस बात पर बल 
देती ह ैकि कानून का कोई 
भी प्रावधान जिसका पेसा 
से टकराव ह,ै तब तक 
लागू रहेगा जब तक किसी 
सक्षम विधान मंडल या 
सक्षम प्राधिकरण द्वारा 
उसे संशोधित या रद्द नही ं
कर दिया जाता या इस 
अधिनियम को राष्ट्रपति की 
मंजरूी मिलने की तारीख से 
एक साल की अवधि पूरी 
नही ंहो जाती है। 
इस एतबार से, संबंधित 
राज्यों  और कें द्र के 
कानूनो ंके सभी प्रावधान 
जो पेसा की धारा 4 में 
निर्दिष्ट मौलिक तत्वों  से 
संगत नही ंहैं, अवैध और 
निरस्त घोषित हो जात ेहैं। 
हालाकंि, वास्तविक स्थिति 
अलग ह ैऔर हकीकत में 
पेसा अधिनियम से मेल न 
खाने वाले बहुत से कानून 
मौजदू हैं। 

उपर्युक्त सूचना संकेत करती ह ै कि हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित क्षेत्र ों में स्थित ग्राम 
पंचायतो,ं पंचायत समितियो ंऔर जिला पंचायतो ंसे संबंधित विशेष प्रावधानो ंको सूत्र रूप 
देत ेहुए कि कुछ महत्वपूर्ण उप-धाराओ ंपर विचार नही ंकिया गया ह।ै यहा ंतक आदर्श 
नियमो ंऔर राज्य पेसा नियमो ंके बीच घालमेल ह।ै

पेसा अधिनियम की धारा 13 कहती ह ैकि ग्राम सभा स्थाई समिति का गठन कर सकती ह।ै 
राज्य के नियम संसाधन आयोजन और प्रबंधन समिति (अनिवार्य), मादक पदार्थ नियंत्रण 
समिति, ऋण नियंत्रण समिति, बाज़ार समिति (पर विचार किया) लेकिन शातंि समिति, 
न्याय समिति और सभा कोष समिति को छोड़ दिया। राज्य नियम न ेजिस ग्राम सभा कोष 
की अनदेखी कर दी वह एक निधि ह,ै जिसमें रोकड़ा, वस्तु और श्रम के रूप ग्रामवासियो ंके 
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श्रम का योगदान; लघु वन उत्पाद, गौण खनिजो ंआदि से सरकार द्वारा प्राप्त राशि शामिल 
ह।ै इसके अलावा इसमें संसाधनो ंके उपभोग पर लगाया गया अधिभार या ग्राम सभा द्वारा 
और उसके अतंर्गत लगाया गया अर्थदंड भी शामिल ह।ै जिन्हें अपने स्वं य के निर्णयो ंके 
अनुसार इसके प्रयोग का पूर्ण अधिकार होगा।
इसी प्रकार, शातंि और सुरक्षा और विवाद निस्तारण (23-33), सिचंाई का प्रबंधन (42), 
श्रमिक (50-54), शराब की दकुानो ंका जारी रहना (59), महिलाओ ंके दृष्टिकोण का 
महत्वपूर्ण होना (60), ऋण पुनर्भुगतान को फिर से नियत करना (70), ग्राम सभा की 
अनुमति के बिना किसी भूमि की कुर्की या नीलामी न करना (71), बीज और अनाज 
गोदाम (72) को राज्य नियमो ंसे बाहर रखा गया ह।ै
पेसा अधिनियम की धारा 3(1) कहती ह ै कि “एक या एक से अधिक ग्राम सभा वन 
विभाग से आपसी परामर्श के साथ लघु वन उत्पाद की खरीद के लिए न्यूनतम मूल्य या 
अन्य वस्तुओ ंजसेै- चिरौजंी और नमक की विनिमय दर तय कर सकत ेहैं”। इसे राज्य 
के नियम की धारा 16(1) में बदल दिया गया ह ैकि “लघु वन उत्पाद के विक्रय मूल्य को 
ध्यान में रखत ेहुए वन विभाग समय-समय पर लघु वन उत्पाद के व्यापारियो ंद्वारा भुगतान 
योग्य रॉयल्टी को निर्धारित और अधिसूचित करेगा।
कुछ अन्य आपत्तिजनक उप-धाराएं ह ैजसेै- धारा 22(3)(b) कहती ह ैकि “अगर उक्त 
विभाग ग्राम सभा के निर्णय से संतषु्ट नही ंह ैतो वह मामले को जिला कलेक्टर के पास भेज 
देगा, जिसका निर्णय अतंिम होगा।” एक अन्य समस्यात्मक उप-धारा का संबंध धारा 9(6) 
से ह ैजो कहती ह ैकि “अगर दूसरी बार विचार-विमर्श के बाद भूमि अधिग्रहण अधिकारी 
ग्राम सभा की अनुशंसाओ ंके विपरीत कोई आदेश पारित करता ह ैतो उसे ऐसा करन ेके 
लिए लिखित कारण दर्ज करना होगा। इसी तरह लघु वन उत्पाद पर रॉयल्टी निर्धारित करन े
की शक्ति वन विभाग को देना वन अधिकार अधिनियम, 2006 के विरुद्ध ह।ै 
हिमाचल प्रदेश में, कानून में एक चार स्तरीय शासन व्यवस्था बनाई गई ह,ै जिसे उप-ग्राम 
सभा के रूप में जाना जाता ह।ै यह निकाय वार्ड स्तर पर ह ैऔर कमोबशे सामुदायिक समूह 
से मिलता जलुता ह ैऔर आपस में परंपराओ ंसे जुड़ा हुआ ह।ै हालाकंि, पेसा के अतंर्गत 
ग्राम सभा को प्राप्त शक्तियो ंको राज्य में उप–ग्राम सभा को हस्तानातंरित नही ंकिया गया 
ह।ै61

राज्य के काननूो ंके साथ सुसंगत करना
राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर अगर कोई कानून पेसा अधिनियम से टकराता ह,ै तो उसे 
संशोधित किया जाना था। राष्ट्रीय स्तर पर, खदान और खनिज (विकास और नियंत्रण) 

61. जनजातीय मामलो ंका मंत्रालय और संयकु्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, पाचंवी ं अनुसूची के 
अतंर्गत भूमि और संचालन: कानून की समीक्षा,  https://tribal.nic.in/downloads/
FRA/5.%20Land%20and%20Governance%20under%20Fifth%20
Schedule.pdf 
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अधिनियम, 1957, भारतीय वन अधिनियम, 1927, वन सुरक्षा अधिनियम, 1980 और 
भारतीय पंजीकरण अधिनियम और राष्ट्रीय योजनाएं। जसेै- राष्ट्रीय जल योजना, 2002, 
राष्ट्रीय खनिज योजना, 2003, राष्ट्रीय वन योजना 1988, वन्य जीव सुरक्षा योजना, 2002 
और राष्ट्रीय पर्यावरण नीति, 2004 को पेसा के साथ सुसंगत बनान ेकी ज़रूरत ह।ै62 अब 
तक केव ल दो अधिनियमो–ं अनुसूचित  जनजातियो ंऔर अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन 
अधिकारो ंकी मान्यता) अधिनियम, 2006, और भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013 में 
ग्राम सभा को शक्ति और अधिकार मिल पाया ह।ै पंचायती राज मंत्रालय न ेपेसा के साथ 
कुछ कें द्रीय कानूनो ंको सुसंगत बनान ेकी संस्तुति करन ेके लिए संगतीकरण समिति का 
गठन किया था। उसे आग ेअन्य मंत्रालयो ंको भी साझा किया गया ह ैऔर उनसे समस्याओ ं
को संबोधित करने का अनुरोध किया गया ह।ै 
बदले में राज्यों  को उसके विषय के सभी कानूनो ं को संशोधित करना था। जसेै- ऋण 
देन,े जंगल, खनन, एक्साइज़, भूमि हस्तानातंरण की रोकथाम और एसटी की गैर-कानूनी 
तरीके से हस्तानातंरित भूमि की बहाली और अन्य। हिमाचल प्रदेश न ेराज्य के कानूनो ंमें 
कुछ संशोधन किए हैं, लेकिन उनमें से कोई भी पेसा अधिनियम से सुसंगत नही ंह।ै
तालिका- 3 : पेसा कानून के साथ राज्य विषय के कानूनो ंका तालमेल63

पेसा के साथ महत्वपूर्ण अधीन कानूनो ं
का अनुकूलन

भूमि अधिग्रहण सुसंगत नही ं
एक्साइज सुसंगत नही ं
वन उत्पाद सुसंगत नही ं
खदानें और खनिज सुसंगत नही ं
कृषि   उत्पाद और बाज़ार सुसंगत नही ं
ऋण दाता सुसंगत नही ं

उपरोक्त बिदं ुको उदाहरण से स्पष्ट करने के लिए, ठाकुर और आशर64 द्वारा लिखित 
एक लेख से उद्धृत करते है, “नवंबर 2013 में हिमाचल प्रदश में लघु जल विद्युत क्षमता 
को तेज़ी से काम में लाने पर समिति की रिपोर्ट” एचपीईआरसी द्वारा जारी की गई थी। 
समिति ने 25 अनुशंसाएं की थी,ं जिनमें से नौ का संबंध राज्य विभाग की एक श्रृंखला 

62. बिजॉय, सीआर. (2015), पंचायत उपबंध (अनूसूचित क्षेत्र पर विस्तार) अधिनियम, 
1996: संचालित कानून के कष्ट। कुरुक्षेत्र, 64. 16-18  
63. बिजॉय, सीआर. (2012), पंचायत उपबंध (अनूसूचित क्षेत्र पर विस्तार) अधिनियम, 
1996 पर नीति सार, यएूनडीपी, नई दिल्ली।
64. ठाकुर, केसंग और अशर, मंशी. (30 नवंबर 2015). ए हिमालयन सेल आउट: कीपिगं 
स्माल हाइडर्ो प्रोजेक्ट्स इन हिमाचंल आउट ऑफ द परविव ऑफ नो आब्जेक्शन सटिफिकेट 
मीन्स पावर प्रोड्युसर्स आर नॉट अकाउंटेबलु, https://www.downtoearth.org.in/
blog/a-himalayan-sell-out-48780 



208 | पेसा काननू के 25 वर्ष : पाचंवी ंअनुसूची के राज्य ों में क्रियान्वयन की समीक्षा   

द्वारा मंजूरी प्रक्रिया में बदलावो ंसे है। पहले वाछंित दो एनओसी– एक आरंभिक चरण 
में और दूसरा क्रियान्वयन सहमतिपत्र पर हस्ताक्षर के बाद– के विपरीत ग्राम पंचायतो ंकी 
भूमिका पर समिति प्रभावी “परामर्श” की अनुशंसा करती है और परियोजनाओ ंके सभी 
पहलुओ ंकी वैधानिक मंजूरी का रास्ता हमवार करने के लिए एकल संयुक्त निरीक्षण की 
सिफारिश करती है।
इन अनुशंसाओ ंके खासकर किन्नौर, लाहौल-स्पिती और चंबा पर गंभीर परिणाम होगंे। 
हिम लोक जागृति मंच, किन्नौर के आर.एस. नेगी कहत ेहैं, “हम ग्राम पंचायत के बजाए 
ग्राम सभा की एनओसी पर जोर दे रह ेथ।े इस नए प्रावधान न ेशब्दावली में परिवर्तन करत े
हुए “सहमति” से “परामर्श” कर के और निर्णय करन ेकी शक्ति को डीसी के हाथ में देकर 
स्थानीय लोगो ंकी सार्थक भागीदारी को और कम कर दिया गया ह”ै। 
समूहो ंन ेनई अधिसूचना को असंवैधानिक बताया ह ैक्य ोंकि यह ग्राम सभा की भूमिका 
को कमज़ोर करती ह ैऔर (जनजातीय क्षेत्रों  के लिए) वन अधिकार अधिनियम 2006 
और पेसा अधिनियम 1996 का स्पष्ट उल्लंघन करती ह।ै उक्त अधिनियम विकास की 
ऐसी गतिविधियो ंके लिए ग्राम सभा की एनओसी को अनिवार्य बनाकर उनके लोकतातं्रिक 
अधिकारो ंकी रक्षा करत ेहैं। लेकिन समिति के अध्यक्ष और प्रधान सचिव (पॉवर) सुभाष 
नेगी से जब नए संशोधन के स्थानीय लोगो ंके अधिकारो ंपर पड़ने वाले प्रभावो ंके बारे में पूछा 
गया तो व ेबहुत स्पष्ट थ,े “राज्य सरकार को यह निर्णय करने का विशेषाधिकार प्राप्त ह ैकि 
सार्वजनिक संसाधन के रूप में पानी का उपयोग किस तरह से किया जाएगा”। 
हिम लोक जागृति मंच, किन्नौर के जिया लाल नेगी द्वारा एक और उदाहरण साझा किया 
गया कि “जागंी थोपन क्षेत्र में 800 मेगावाट की एक जल विद्युत योजना प्रस्तावित ह ैऔर 
सर्वेक्षण का काम शुरू कर दिया गया है। स्थानीय समुदाय चाहता हैं सर्वेक्षण करन ेवाले 
बातचीत के लिए ग्राम सभा के पास आएं इस बात को लेकर टकाराव हो जाता है। हालाकंि, 
4 साल पहले मंत्रीमंडल न ेएक नीति बनाई थी जिसमें निगमो ंको ग्राम पंचायत की अनुमति 
के बिना भूमि का सर्वेक्षण कराने का अधिकार दिया गया था और कहा गया था कि अनुमति 
की आवश्यकता केवल निर्णय स्तर पर थी।65

भूमि हस्तानातंरण की एक मिसाल यह भी है कि जनजातीय व्यक्ति की भूमि को बैंक द्वारा 
किन्नौर में एक गैर–जनजातीय व्यक्ति को नीलाम कर दिया। यह हिमाचल प्रदेश के भूमि 
हस्तानातंरण (नियंत्रण) अधिनियम, 196866 का उल्लंघन है।  

65. हिमालय नीति अभियान, (16 अक्टूबर 2021) हिमाचल प्रदेश में पेसा को समझने के 
विषय पर एक ऑनलाइन चर्चा।
66. हिमालय नीति अभियान, (16 अक्टूबर 2021) हिमाचल प्रदेश में पेसा को समझने के 
विषय पर एक ऑनलाइन चर्चा। 
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हिमाचल प्रदेश नियमो ंके अधिसूचित होने के तत्काल बाद एनवायरो लीगल डिफें स फर्म 
द्वारा कें द्र और राज्य के अधिनियमो ंऔर इनके कानूनो ंका व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत करत े
हुए एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई और इसमें अन्य राज्य के अधिनियमो ंके साथ तालमले को 
आवश्यक बताया गया ह।ै67 

जानकारी का अभाव
सोनम डोलमा जनवरी 2021 में स्पिती के काज़ा ग्राम पंचायत की निर्वाचित प्रधान ह।ै वह 
कहती हैं कि “हिमाचल प्रदश में पेसा कानून 2011 में प्रभावी हुआ लेकिन ग्राम प्रधान के 
रूप में मुझ ेइस अधिनियम का कोई प्रशिक्षण प्राप्त नही ंहुआ। पंचायती राज के 7 दिवसीय 
प्रशिक्षण के दौरान पेसा कानून का ज़िक्र एक बार भी नही ंकिया गया। मैं लोगो ंसे और 
किताबें पढ़कर समझन ेकी कोशिश करती हूं। स्पिती में 13 पंचायतें हैं; हालाकंि हो सकता 
ह ैकि केवल मैं अवगत न रही हूं कि ऐसा कोई अधिनियम अस्तित्व में ह।ै”
डोलमा आगे कहती है कि इसी क्षेत्र के एक मंत्री द्वारा हमें एक बार बताया गया कि हिमाचल 
प्रदश में पेसा कानून लागू नही ंहै। जब मंत्री इस तरह का बयान देत ेहैं तो हम नही ंसमझ 
पात ेकि ऐसा ज्ञान की कमी की वजह से ह ैया वे नही ंचाहत ेकि जनजातिया ंअपने पैरो ंपर 
खड़ी हो।ं हम अपनी भूमि और अपने जंगलो ंको जानत ेहैं और अगर हमें पेसा पर प्रशिक्षण 
मिल जाए तो हम इससे बहुत अधिक कर सकत ेहैं”। 68 
यहा ंतक कि ऐसा ही अनुभव एक पूर्व जिला परिषद सदस्य द्वारा बयान किया गया। प्रेम 
काटोच न ेकहा, “बहुत से नवनिर्वाचित सदस्य ों को दिलचस्पी नही ंहै। एक संभावित कारण 
यह ह ैकि उन्हें पेसा कानून और उसकी मूलभूत भावना के बारे में नही ंबताया गया है। उस 
खास उद्देश्य के बारे में नही ंबताया गया जिसके लिए पेसा कानून वजूद में आया है। उनके 
अदंर जागरूकता पैदा करना हमारे लिए महत्वपूर्ण है।69

केव ल निर्वाचित प्रतिनिधि ही नही ंबल्कि यहा ंतक कि सरकारी अधिकारी और मंत्री भी 

67. जन आदंोलनो ंका राष्ट्रीय समन्वय (22 अगस्त 2021)। पेसा अधिनियम के 25 साल: 
ग्राम सभा और शासन, अनुसूची पाचंवी ंआदिवासी क्षेत्र ों में अनुभव, हिमाचल प्रदेश और 
महाराष्ट्र विषय पर ऑनलाइन चर्चा 
68. जन आदंोलनो ंका राष्ट्रीय समन्वय (22 अगस्त 2021)। पेसा अधिनियम के 25 साल 
पूरे होने पर ऑनलाइन चर्चा: ग्राम सभा और शासन, अनुसूची पाचंवी ं वाले आदिवासी क्षेत्र ों में 
अनुभव, संदर्भ हिमाचंल प्रदेश और महाराष्ट्र।
69. अनुलग्नक 2 में सूचीबद्ध आकंड़ों  द्वारा इस विश्लेषण की पुष्टि होती है। जिसमें संतोषजनक 
शासन पर एक साकेंतक के साथ कि जहा ंराष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना के अतंर्गत 20% लोग 
अनुकूल बनाए गए– आकंड़े बहुत निम्न हैं– किन्नौर के लिए 7%, लाहौल–स्पिती के लिए 3% 
और पनगी के लिए 17%।
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पेसा के बारे में जानकारी नही ंरखत ेया जानकारी न होन ेका बहाना करत ेहैं। राज्य प्रशासन 
और सरकार में अधिनियम के प्रावधानो ंको लागू करन ेको लेकर अनिच्छा ह ैऔर कॉर्पोर�ेट 
की इच्छाओ ंकी पूर्ति की तरफ उनका झकुाव अधिक ह।ै

जियालाल नेगी का मानना है कि निर्वाचित प्रतिनिधियो ं के प्रशिक्षणो ंमें एक सत्र ऐसे 
कानूनो ं के लिए समर्पित होना चाहिए, जैसे- पेसा कानून और संबंधित राष्ट्रीय और 
राज्य स्तरीय कानून, जैसे- वन अधिकार अधिनियम, 2006, भू-अधिग्रहण में उचित 
मुआवज़ा और पारदर्शिता का अधिकार, पुनर्वास और पुनर्स्थापना अधिनियम, 2013 
और भूमि हस्तानांतरण (नियंत्रण) अधिनियम, 1968। जो लोग पांचवी ंअनुसूची के 
क्षेत्र ों में रहते हैं, उनके लिए इन कानूनो ंके बारे में जानकारी अति आवश्यक हो जाती है।

अधिनियम का क्रियान्वयन नही ंकिया जाना 
पेसा नियम 2011 कहता ह ै कि ग्राम सभा एक संसाधन आयोजन और प्रबंधन समिति 
गठित करेगी और इसके अलावा बाद में ज़रूरत के हिसाब से एक मादक पदार्थ नियंत्रण 
समिति, एक ऋण नियंत्रण समिति, एक बाज़ार समिति भी हो सकती ह।ै हालाकंि, जसैा 
जिया लाल नेगी द्वारा बताया गया कि किसी ग्राम सभा न ेसंसाधन आयोजन और प्रबंधन 
समिति का गठन नही ंकिया ह,ै उसके बारे में जानकारी होन ेकी बात ही अलग ह।ै70

2011 से कानूनो ंका नवीनीकरण नही ंकिया गया ह।ै अर्थदंडो ंकी दर लगातार वही बनी 
हुई ह ैजो पंचायतो ंमें समस्या उत्पन्न करती ह।ै सोनम डोलमा कहती हैं कि “लोग उन्हें 
गंभीरता से नही ंलेत।े अगर वे किसी व्यक्ति पर अर्थदड लगाना चाहत ेहैं तो राशि 5, 10, 
50 और 100 रूपया है। उनका मानना ह ैकि अर्थदड की राशि को बढ़ान,े अधिक कठोरता 
लाने और ग्राम सभाओ ंको और अधिक अधिकार देने की ज़रूरत ह।ै”

उन्हों ने दूसरा उदाहरण जिला प्रशासन का साझा किया जो ग्राम सभा के निर्णयो ं को 
गंभीरता से नही ं लेता ह।ै काज़ा ग्राम सभा महसूस करती थी कि शराब की दकुान बंद 
होनी चाहिए। इसलिए उसके खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया। उसे प्रक्रिया के अनुसार 
प्रशासन के पास भेजा गया था, लेकिन अभी जवाब मिलना बाकी ह।ै ग्राम सभा के निर्णयो ं
को सुझावो ंके रूप में अधिक लिया जाता ह।ै जब अत्यंत आवश्यक होता ह,ै तो निर्वाचित 
सदस्यों  को प्रशासन द्वारा बलुाया जाता ह।ै वह महसूस करती हैं कि निर्णय लेन ेकी प्रक्रिया 
में उनकी भागीदारी अधिनियम की वास्तविक भावनाओ ंके ध्यान में रखत ेहुए अनिवार्य 

70. जन आदंोलनो ंका राष्ट्रीय समन्वय (22 अगस्त 2021)। पेसा अधिनियम के 25 साल 
पूरे होने पर ऑनलाइन चर्चा: ग्राम सभा और शासन, अनुसूची पाचंवी ंवाले आदिवासी क्षेत्र ों में 
अनुभव, संदर्भ हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र। 
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होनी चाहिए, केव ल कागज़ पर नही।ं71

जनवरी 2015 में, पंचायती राज मंत्रालय न े राज्य सरकारो ं से राजीव गाधंी पंचायती 
सशक्तीकरण अभियान के अतंर्गत राज्य पंचायत के संसाधन आयोजन कें द्र ों में पेसा के 
लिए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ नियकु्त करन ेका अनुरोध किया था। विशेषज्ञ की ज़िम्मेदारी 
राज्य में पेसा के संबंध में सभी प्रयासो ंको समन्वित करना था। सार्वजनिक रूप से इस बात 
की कोई सूचना उपलब्ध नही ंह ैकि हिमाचल प्रदेश न ेइस भूमिका के लिए किसी को नियकु्त 
किया ह ैया नही।ं

अधिनियम के क्रियान्वयन नही ंकिये जाने के लिए जिम्मेदार जनजातीय अधिकारो ंको लागू 
करन ेके पक्ष में राजनीतिक और प्रशासनिक इच्छा शक्ति की कमी को भी ठहराया जा 
सकता ह।ै कभी-कभी, अधिकारियो ंन ेरुचि ली ह,ै लेकिन एक दो साल में उनका स्थानातंरण 
हो गया, इसलिए काम में रुकावट आ गई। लाहौल-स्पिती और किन्नौर में नियकु्ति को कई 
सरकारी अधिकारी सज़ा के रूप में देखत ेहैं। इसलिए दूसरी जगह स्थानातंरित होन े से 
पहले नाममात्र ही काम करत ेहैं। आखिरकार, राज्य सरकारें क्रमशः जनजातीय समुदायो ं
की सुरक्षा, सम्मान और अधिकारो ंकी हिफाज़त करन,े सासं्कृति क पहचान और हितो ंको 
बचाने के अपने कर्तव्य में असफल हो जाती हैं। इस दृष्टिकोण को एक ऑनलाइन चर्चा के 
दौरान साझा किया गया था।72

जनजातीय सलाहकार परिषद
भारत के संविधान के अनुच्छेद 244(1) में दिए गये प्रावधानो ंको पाचंवी ंअनुसूची के भाग 
B, पैरा- 4 के साथ मिलाकर देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश में 1977 में एक जनजातीय 
सलाहकार परिषद (TAC) का गठन किया गया था। 1978 में इसकी पहली बठैक के 
बाद से कुल 47 बठैकें  हो चुकी हैं। 46वी ंबठैक 19 सितंबर 2017 को हुई थी और उसके 
ढाई साल बाद 47वी ंबठैक 10 जनवरी 2020 को हुई। वर्तमान में जनजातीय सलाहकार 
परिषद में चेयरमैन (मुख्यमंत्री) समेत कुल 24 सदस्य हैं। जनजातीय विकास विभाग की 
वेबसाइट कहती ह,ै “हालाकंि अपने स्वभाव में परिषद परामर्शी ह,ै लेकिन परंपरागत रूप 
से इसकी अनुशंसाओ ंको सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया जाता ह ैया विचार-विमर्श के 
बाद स्वं य परिषद द्वारा छोड़ दिया जाता ह।ै इसके पास भेज ेगए मामलो ंपर सलाह देन े

71. जन आदंोलनो ंका राष्ट्रीय समन्वय (22 अगस्त 2021)। पेसा अधिनियम के 25 साल 
पूरे होने पर ऑनलाइन चर्चा: ग्राम सभा और शासन, अनुसूची पाचंवी ं वाले आदिवासी क्षेत्र ों में 
अनुभव, संदर्भ हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र। 
72. हिमालय नीति अभियान, (16 अक्टूबर 2021) हिमाचल प्रदेश में पेसा को समझने के 
विषय पर एक ऑनलाइन चर्चा । 
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के अलावा यह राज्य में जनजातीय उप-योजना के कार्यान्यवन की निगरानी करती ह।ै’’73

2018 में गठित की गई वर्तमान परिषद के सदस्य शातंना नेगी उल्लेख करत ेहैं कि यह 
दरु्भाग्य की बात ह ैकि अब तक टीएसी की बठैक केव ल एक बार हुई ह।ै इस बठैक के 
दौरान अधिकाशं समय एफआरए और नाटौर भूमि पर चर्चाओ ंमें चला गया। अन्य मुद्दे 
भी उठाए गए थ ेमगर दूसरी बठैक अभी निर्धारित होना बाकी ह।ै74

जमीन से उठती प्रतिक्रिया : नागरिक समाज की कार्यवाहिया ं
भारत के हिमालययी क्षेत्र में आपदाओ ं की तीव्रता और रफ्तार में बढ़ोत्तरी हुई है, 
पहाड़ अंदर की ओर कट रहे हैं, सड़के और नदियां अवरुद्ध हो रही हैं। इससे जीवन, 
आजीविका और संपत्ति को नुकसान हो रहा है। 2021 में, हिमाचल प्रदेश ने 35 बड़े 
भू-स्खलन (2016 में 16 की तुलना में) देखे हैं। बादल फटने की घटनाओ ंमें 121% 
की बृद्धि हुई (इस साल जुलाई 2021 तक लगभग 30 घटनाएं)। अचानक बाढ़ की 
17 घटनाएं (2020 में नौ) घटित हुई हैं। बताया गया है कि हिमाचल प्रदेश में इस 
साल मानसून के दौरान प्राकृति क आपदाओ ंमें 246 लोगो ंकी जान गई है। 11 अगस्त 
2021 को किन्नौर जिले में होने वाले भू–स्खलन में कम से कम 28 लोगो ंकी मृत्यु 
हुई, जबकि लाहौल–स्पिती के ऊंचाई वाले ठंढे रेगिस्तान में 27-28 जुलाई 2021 
को होने वाली अनियमित और मूसलाधार बारिश ने सात लोगो ंका जीवन छीन लिया। 
कीलांग और उदयपुर ने संयुक्त रूप से अचानक बाढ़ की 12 घटनाओ ंका अनुभव 
किया।75 जलवायु परिवर्तन और मानवजनित कारगुज़ारियां इन भारी आपदाओ ं के 
लिए ज़िम्मेदार हैं, जिसका यह राज्य वर्तमान में गवाह76 बन रहा है और परिस्थितिकी 
तंत्र के एतबार से नाज़ुक भू-भाग में विकास मॉडल के गलत दिशा में जाने की सजग 
तस्वीर प्रस्तुत कर रहा है।

इन वास्तविकताओ ं के मद्देनज़र बहुत से नागरिक समाज समूह और संगठन इसकी 

73. राज्यपाल की रिपोर्ट, 2019 और http://himachalservices.nic.in/tribal/en-
IN/tribal-advisory-council.html 
74. हिमालय नीति अभियान, (16 अक्टूबर 2021). हिमाचल प्रदेश में पेसा को समझने के 
विषय पर एक ऑनलाइन चर्चा। 
75. हिमाचल प्रदेश: क्या असंगत विकास राज्य के परिस्थितिकी तंत्र को नष्ट कर रहा है जो 
प्राकृति क आपदाओ ंका कारण बन रहा है? सितंबर 16, 2021, निकिता डी, https://
twocircles.net/2021sep16/443629.html 
76. https://www.moneycontrol.com/news/environment/himachal-
pradesh-and-its-recurring-face-off-with-disasters-7436621.html 
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प्रतिक्रिया में एक साथ आ गए हैं। धरातल पर, हम कई छोटे संघर्षों को बड़े मंच की ओर 
आता हुआ देख रहे हैं। चाहे वह किन्नौर में ‘नो मीन्स नो’ कैं पेन हो या लाहौल-स्पीति एकता 
मंच। लोगो ंकी परंपराओ ंऔर रीति-रिवाजो,ं उनकी सासं्कृति क पहचान, सामाजिक और 
धार्मिक प्रथाओ ंऔर सामुदायिक संसाधन की पारंपरिक प्रबंधन पद्धति की रक्षा करन ेऔर 
बचाने के लिए हम पेसा कानून की भावनाओ ंको ध्यान में रखत ेहुए नागरिक समाज द्वारा 
राज्य में किए गए गंभीर हस्तक्षेपो ंको साझा करत ेहैं।

हिम लोक जागृति मंच न े चुनाव से पहले 28 मार्च 2019 को राजनीतिक दलो ं और 
विभाग को अधिनियम और नियमो ंको लेकर अपनी आपत्तिया ंऔर सुझाव भेज ेथ।े पेसा 
कानून के क्रियान्वयन में लगातार विलंब और फासले को देखत ेहुए हिम लोक जागृति 
मंच के अध्यक्ष आरएस नेगी न े नियमो ंको चुनौती देन ेकी ज़रूरत पर आवाज़ उठाई। 
भूमि अधिग्रहण अधिकारी (9.6) और जिला कलेक्टर (22.3.b) को भूमि अधिग्रण 
पर अधिक महत्वपूर्ण शक्ति प्रदान करना, वन विभाग का लघु वन उत्पाद की रायल्टी का 
फैसला बिना ग्राम सभा के परामर्श से करना (16.1), रेत और गिट्टी (निर्माण सामग्री) की 
नीलामी का अधिकार खनन विभाग को देना, यह सब कुछ पेसा अधिनियम की भावनाओ ं
के खिलाफ जाता ह।ै नियम कही ंभी रीति-रिवाजो ंऔर पारंपरिक प्रावधानो ंका उल्लेख 
नही ंकरते, जिसके द्वारा इन जनजातीय क्षेत्र ों को संचालित किया जाता रहा ह।ै इसी प्रकार, 
अभी राज्य के विभिन्न कानूनो ंको पेसा कानून के अनुरूप किया जाना बाकी ह।ै हिमाचल 
प्रदेश में पेसा कानून के अतंर्गत जनजातीय समुदायो ंके अधिकारो ंकी सुरक्षा को सुनिश्चित 
करन ेके लिए राज्यपाल को एक ज्ञापन सौपंा जाएगा।77

काशागं जल विद्युत परियोजना78 
अप्रैल 30, 2020 को किन्नौर जिले में पहाड़ का सीधी ढलान वाला एक बड़ा हिस्सा पागंी 
गावं की ओर फिसल गया, जिससे सेब का बाग़ तबाह हो गया और एक प्रवासी मज़दूर 
की मौत हो गई। ऊंची हिमालय श्रृंखला का यह भाग अपनी भौगोलिक और परिस्थितिकी 
तंत्र संबंधी अतिसंवेदनशीलता के लिए जाना जाता ह।ै यह चरण 1 के 243 मेगावाट की 
संयकु्त या एकीकृत/समेकित काशागं जल विद्युत परियोजना का स्थल भी ह,ै जो पहले से 
काम कर रहा ह।ै चरण II, III और IV का निर्माण अभी उसी स्थान के निकट किया जाना 

77. पेसा, एफआरए और पर्यटन पर, रिकागँपियो, किन्नौर में 11 नवंबर 2021 की कार्यशाला 
में तय।
78. भौगोलिक रूप से नाज़ुक और परिस्थितिकी तंत्र समबंधी विविध जनजातीय क्षेत्र किन्नौर, 
हिमाचंल प्रदेश में समेकित कशागं जल विद्युत परियोजना की पर्यावरण मंजूरी का विस्तार बंद 
करो,  https://www.himdhara.org/2020/05/11/stopkashanghep-ec/ 
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बाकी ह।ै स्थानीय जनजातीय आबादी द्वारा इसका भारी विरोध इन बनुियादो ंपर किया जा 
रहा ह ैकि यह परियोजना पेसा कानून 1996 और वनाधिकार 2006 का उल्लंघन करती 
ह।ै अगर इस जल विद्युत परियोजना को कार्य रूप दिया जाता ह ैतो यह उनके जीवन, 
आजीविका, सामाजिक–सासं्कृति क विरासत और जैव विविधता के लिए विनाश लेकर 
आएगा। वन और भूमि आधारित आजीविका कन्नौरा के नाम से मशहूर बौद्ध समुदाय की 
सासं्कृति क पहचान के साथ घनिष्ठता से जुड़ी हुई ह।ै परियोजना पहाड़ के नीचे से गुज़रेगी 
जो श्रद्धेय दकचोमपा गोमपा और पवित्र झीलो ंका घर ह।ै

पेसा अधिनियम के अंतर्गत, विकास परियोजनाओ ंके लिए ग्राम सभा (गांव की आम 
सभा) की एनओसी अनिवार्य है। परियोजना के प्रस्तावक इस प्रक्रिया के तहत प्रस्तावित 
परियोजना क्षेत्र में ग्राम सभा की एनओसी लेने में नाकाम रहे। सहमति की इस प्रक्रिया 
के अलावा वन अधिकार अधिनियम 2006 का भी अनुपालन नही ंकिया गया था और 
यह मुद्दा ईआईए प्रक्रिया के भाग के रूप में सार्वजनिक विमर्श के दौरान भी उठाया गया 
था। 2016 में, याचिकाकर्ताओ ंके पक्ष में एनजीटी द्वारा एक ऐतिहासिक निर्णय दिया 
गया था। इस निर्णय के अनुसार सभी सामुदायिक और व्यक्तिगत दावे निपटाया जाना 
और काशांग परियोजना के संपूर्ण प्रस्ताव पर विचार के लिए प्रभावित ग्राम सभाओ ंके 
सामने रखा जाना था।

सीएफआर दावा करता ह ै कि जिला स्तर की समिति द्वारा अगस्त 2018 में होन ेवाली 
अपनी बठैक में लिप्पा गावं को अनुमोदित किया गया था। इसके बाद लिप्पा ग्राम सभा से 
एनओसी प्राप्त किए बिना हिमाचल प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल न ेनवंबर 2018 में अवैध 
रूप से प्रस्तावित वन भूमि के लिए पट्टा विलेख को निष्पादित कर दिया। संबंधित ग्राम सभा 
की सहमति के बिना और एनजीटी का उल्लंघन करत ेहुए एचपीपीसीएल को वन भूमि का 
पट्टा प्रदान करन ेको चुनौती देत ेहुए लिप्पा ग्राम सभा द्वारा एक मुकदमा दाखिल किया गया 
ह,ै जिसकी सुनवाई शिमला हाईकोर्ट में चल रही ह।ै

‘नो मीन्स नो’ कैं पेन79

भारी पर्यावरणीय विनाश, दरु्लभ जैव विविधता को नुकसान, हाल ही में भारी भू-स्खलन के 
कारण बड़ी संख्या में मानव त्रासदियो ंने किन्नौर के यवुको ंके नेतृत्व में जनजातीय आबादी 

79. ‘नो मीन्स नो कैं पेनǃ भू-स्खलन के बाद, किन्नौर के निवासी जल विद्युत परियोजना 
के खिलाफ संघर्ष पथ पर, अशवनी शर्मा, अगस्त 28, 2021, https://www.
outlookindia.com/website/story/india-news-no-means-no-
after-landslides-kinnaur-natives-on-warpath-opposing-hydel-
projects/392902 
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को विकास के विनाशकारी मॉडल का विरोध करन ेऔर प्राकृति क आपदाओ ंकी पृष्ठिभूमि 
में अपने वजदू को बचाने के लिए आदंोलित कर दिया ह।ै इस अभियान की एक प्रमुख मागं 
सतलज नदी में प्रस्तावित सभी जल विद्युत परियोजनाओ ंको रद्द करना ह।ै तात्कालिक 
चितंा 804 मेगावाट के जंगी तोपन परियोजना को लेकर ह,ै जिसन ेन केव ल स्थानीय जैव 
विवधता को संकट में डाल दिया ह,ै बल्कि चिलगोज़ा के जंगलो ंके अस्तित्व और वजदू 
को भी चुनौती देता ह।ै यह जवैिक सूखे मेवे की सबसे अधिक संकट ग्रस्त प्रजातियो ंमें से 
ह।ै बड़ी जल विद्युत परियोजनाओ ंपर प्रतिबंध (अस्थाई) भी इससे होन ेवाले उत्सर्जन के 
आलोक में लगाया गया ह,ै जिसका हिमालय के इस क्षेत्र में जलवाय ुके परिवर्तन पर बहुत 
बड़ा प्रभाव पड़ेगा। इस अभियान में हिम लोक जागृति मंच, वन अधिकार संघर्ष समिति, 
जंगी थोपन पोवरी प्रतिभा संघर्ष समिति और हंगरंग संघर्ष समिति सबसे आग ेहैं। 

जिस्पा बाधं संघर्ष समिति
लाहौल–स्पीति जिले में जिस्पा में हिमाचल प्रदेश पॉवर कारपोरेशन द्वारा भागा नदी (चेनाब 
नदी की सहायक नदी) पर 1300 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना का प्रस्ताव किया 
गया था। तोध घाटी के समुदाय के लोग जिस्पा बाधं संघर्ष समिति के बनैर के अतंर्गत 
2007 से परियोजना का विरोध करत ेरहे हैं। लाहौल–स्पीति समाज बचाओ ंऔर केशागं 
ठाकुर द्वारा निर्मित एक लघु फिल्म इस संघर्ष को दर्शाती ह।ै एक निवासी बताता ह,ै 
“लगता ह ै कि 2-3 सालो ंमें हम विस्थापित हो जाएंगे। हम जिला प्रशासन को बताना 
चाहत ेहैं कि हम विकास विरोधी नही ंहैं। हम मानत ेहैं कि नदिया ंऔर नाले राष्ट्रीय संपत्ति 
हैं, लेकिन अगर परियोजना का निर्माण किया गया तो हमारी घाटी की खूबसूरती तबाह 
हो जाएंगी। अगर हम विस्थापित हो गए तो हम अपनी सासं्कृति क विरासत/मूल खो देंगे, 
जिसका अधिकार पेसा अधिनियम के अतंर्गत हमें दिया गया ह।ै किन्नौर के लोगो ंन ेइस 
बात को साझा किया ह ैकि अगर परियोजना आग ेबढ़ती ह ैतो जीवन किस तरह बर्बाद हो 
जाएगा। “कुछ लोग लगातार परियोजना का विरोध कर रहे थ,े बिना इस बात को समझ े
कि परियोजना का निर्माण क्षेत्र में विकास का द्वार खोल सकता था। चंूकि परियोजना केव ल 
अपने पहले (खोज) चरण में थी इसलिए स्थानीय लोगो ं के निरंतर विरोध के नतीज ेमें 
सीमित संसाधनो ंकी बर्बादी के मद्देनज़र एचपीपीसीएल बोर्ड न ेमानव शक्ति को निकाल 
लेन ेका फैसला किया था”।  डॉ डी. के. शर्मा, प्रबंध निदेशक, एचपीपीसीएल, टाइम्स ऑफ 
इंडिया, सितंबर 15, 2016।80 

80. जन आदंोलनो ंका राष्ट्रीय समन्वय (22 अगस्त 2021)। पेसा अधिनियम के 25 साल 
पूरे होने पर ऑनलाइन चर्चा: ग्राम सभा और शासन, अनुसूची पाचंवी ं वाले आदिवासी क्षेत्र ों में 
अनुभव, संदर्भ हिमाचंल प्रदेश और महाराष्ट्र। 
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तादंी बाधं संघर्ष समिति
प्रेम काटोच कहते ह ैकि “हम गौशाल और तादंी की ग्राम सभाओ ंद्वारा लगाये गये चेतावनी 
बोर्डों जसेै बोर्ड लगाने के लिए सभी पंचायतो ंको प्रोत्साहित कर रहे हैं। किसी व्यक्ति को 
हमारे प्राकृति क संसाधनो ंका इस्तेमाल करने के लिए हमसे अनुमति लेने की ज़रूरत पड़ेगी। 
हमारा प्रयास लोगो ंको पेसा अधिनियम और एफआरए के बारे में शिक्षित करना है”।

लाहौल–स्पीति एकता मंच81

वन–भूमि–नदिया ंऔर जनजातीय पहचान पर मार्च 2020 में दो दिवसीय बातचीत में 
लाहौल–स्पीतिऔर किन्नौर से आए जन संगठनो ंन ेजनजातीय एकता के लिए आह्वान के 
साथ चर्चा समाप्त की। लगभग 25 प्रतिनिधियो ंन ेलाहौल–स्पीति और किन्नौर के पाचंवी ं
अनुसूची क्षेत्र में वन एंव भूमि अधिकार, पर्यावरर्णीय विनाश, आजीविका और पर्यटन के 
मुद्दों  पर चर्चा की।

हमारी जनजातीय पहचान केव ल राजनीतिक नही ंह,ै बल्कि सामाजिक–सासं्कृति क पहचान 
ह।ै इसका संबंध हमारी जीवन पद्धति, भोजन, भाषा, रीति-रिवाज से ह ैजो हमें मुख्यधारा 
के लोगो ंसे अलग करती ह ैऔर हमें इस पहचान को बचाने की ज़रूरत ह।ै यहा ंतक कि 
आज भी हमारे जीवन और आजीविकाएं वन और भूमि पर निर्भर हैं। हम भौगोलिक रूप 
से कठिन परिस्थितियो ंमें परिस्थितिकी तंत्र के रूप में नाज़ुक हिमालय पहाड़ के सुदूर क्षेत्र ों 
में रहत ेहैं, जहा ंनिजी ज़मीनें कम हैं। शुक्र ह ैकि आज़ादी के बाद संविधान के प्रावधानो ं
और पाचंवी ंअनुसूची का दर्जा प्राप्त होन ेकी वजह से लाहौल–स्पीति के इन क्षेत्र ों न ेकुछ 
विकास देखा। हालाकंि, विगत कुछ दशको ं से आधनुिक विकास तेज़ी से सामाजिक–
सासं्कृति क, पर्यावरणीय और आर्थिक बदलाव का कारण बना ह।ै यह विकास हमारे लिए 
गंभीर चितंा का विषय बन गया ह।ै यह बदलाव न केव ल बहुत कम समय में आए, बल्कि वे 
बाहरी कारको ंसे संचालित भी हो रहे हैं, खासकर राज्य की राष्ट्रीय और अतंर्राष्ट्रीय आर्थिक 
नीतियो ंकी वजह से। एक तरफ हम देख रहे हैं कि सरकार हमें जल विद्युत परियोजनाओ ं
की शक्ल में विनाशकारी विकास की तरफ ढकेल रही ह,ै तो दूसरी तरफ हमन ेजनजातीय 
क्षेत्र ों, वन अधिकार अधिनियम, नौटोर नियम और पेसा जसेै कानूनो ंके क्रियान्वयन में पूर्ण 
उदासीनता देखी ह।ै 

इसी संदर्भ में, अपने प्राकृति क संसाधनो ंऔर अपनी पहचान को बचाने हेत ुअपने आदंोलन 

81. Spiti Civil Society webpage, https://b-m.facebook.com/photo.ph
p?fbid=1500026520161121&id=717506911746423&set=a.74639910
5523870&source=48 
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को मज़बतू करन ेके लिए जनजातीय समुदाय के सदस्य और प्रतिनिधि के रूप में हमन े
अपने आदंोलन को विस्तृत आधार देन ेऔर संयकु्त लोक मंच की स्थापना की ज़रूरत को 
महसूस किया। इस उद्देश्य के साथ हम दो दिवसीय बातचीत के बाद निम्न संकल्प पर पहुंचे 
हैं-

·	 हमारे क्षेत्र में वन, भूमि और नदिया ंहमारी पहचान और आजीविका का आधार 
हैं और बनुियादी तौर पर हम इन्हीं  संसाधनो ंकी सुरक्षा के बारे में चितंित हैं।

·	 हमारा आदंोलन इन अधिकारो ंको केव ल अपने लिए स्वीकार करन ेके लिए नही,ं 
बल्कि भविष्य की पीढ़ियो ंऔर जटिलता पूर्वक जुड़ी हुई अपनी सामाजिक–
सासं्कृति क और परिस्थितिकी तंत्र संबंधी विरासत के लिए ह।ै 

·	 पेसा और 73वा ं संविधान संशोधन पाचंवी ं अनुसूची क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण 
ह ैऔर हम इसके क्रियान्वयन को सुनिश्चित कराने के लिए काम करेंगे। इससे 
निर्णय लेन ेकी किसी भी प्रक्रिया में ग्राम सभा की कें द्रीय भूमिका होगी। 

·	 हमन ेशिनाख्त कर लिया ह ैकि हमारे लिए मुख्य चितंा वन और भूमि अधिकारो ं
की स्वीकृति , जल विद्युत परियोजनाओ ंद्वारा थोपे गए खतरे का प्रतिरोध और 
समुदाय कें द्रित परिस्थितिकी तंत्र के रूप में उत्तरदायी पर्यटन के लिए काम करना 
ह।ै

·	 वन अधिकार अधिनियम 2006 और इसका क्रियान्वयन हमारे लिए महत्वपूर्ण 
ह।ै हम केव ल व्यक्तिगत नही ंबल्कि खासकर सामुदायिक वन अधिकारो ं के 
दावे पर ध्यान कें द्रित करेंगे, ताकि हम अपनी वन भूमि संसाधनो ंकी सुरक्षा और 
प्रबंधन के लिए काम कर सकें । हमारे पूर्वजो ंन ेकेव ल इन जंगलो ंका इस्तेमाल 
नही ं किया था, बल्कि सदियो ं से उनका प्रबंध किया था और हम ऐसा करना 
जारी रखेंगे।

·	 हम केव ल अधंो ंकी तरह जल विद्युत परियोजनाओ ंका विरोध अपने पर्यावरण 
और आजीविका के लिए नही ंकर रहे हैं, बल्कि हमारा अभियान यह भी ह ै
कि हमारी नदिया,ं स्पिती, चेनाब और अपर सतलज प्रचंड रूप से बिना किसी 
अवरोध (बाधं और प्रदूषण) के बहती रहें।

·	 पर्यटन को सुनियोजित और नियंत्रित होना ह ैऔर यह केव ल समुदायो ंकी पूर्ण 
सहभागिता से किया जा सकता ह।ै खासकर पंचायतो,ं महिला मंडलो ंऔर वन 
प्रबंधन/सुरक्षा समितियो ं की सहभागिता से, ताकि स्थानीय लोग आजीविका 
कमा सकें  और साथ ही परिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए काम कर सकें ।

·	 हमारा प्रयास धरातल पर सामूहिक भावना उत्पन्न करना और सुनिश्चित करना ह ै
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कि कई जारी पहलकदमिया ंसमान उद्देश्य के लिए एक साथ आएं। हम खासतौर 
से सुनिश्चित करेंग ेकि इस प्रक्रिया में यवुा और महिला सहभागिता और नेतृत्व 
उभर कर आए और ताकतवर बने। हम चंबा जिले के भरमौर  और पागंी जसेै 
अन्य अनुसूचित  क्षेत्र ों के साथ जुड़ाव पर भी काम करेंगे।

·	 हमारा संघर्ष किसी राजनीतिक दल के प्रभाव में काम नही ंकरेगा और स्वायत्त 
और अनौपचारिक मंच होगा।

·	 हम 7 सदस्यों  की एक संयोजन समिति बना रहे हैं जो इस मंच के निर्माण पर 
काम करेगी और इस समिति में साल में एक बार बदलाव किया जाएगा।

उपरोक्त में साझा किए गए जन आदंोलनो ंके अलावा, कई मंच और संगठन हैं। उनके 
नाम हैं– हिमालया नीति अभियान, हिमधारा, हिम लोक जागृति मंच, हायर फाउंडेशन, 
डोलमा फोदरंग फाउंडेशन, किन्नौर बचाओ समिति, साल घाटी बचाओ संघर्ष मोर्चा (चंबा), 
सेव लाहौल-स्पीति, स्पीति नागरिक समाज, वन अधिकार एंव ग्रामीण विकास संगठन, 
वन अधिकार संघर्ष समिति। यह सभी स्थानीय संगठनो ंऔर समुदायो ंके साथ मिलकर 
जागरूकता बढ़ान ेऔर पेसा अधिनियम के क्रियान्वयन के मुद्दे पर काम कर रहे हैं।

आगे बढ़ने का रास्ता
2013 में, एक ऐतिहासिक मुकदमे में पेसा का संदर्भ देत ेहुए भारत के सुप्रीम कोर्ट न े
ओड़िशा सरकार को ओड़िशा के कालाहाडंी और रायगढ़ जिले में ग्राम सभाओ ंके पास 
जान ेऔर बाक्साइट के खनन की अनुमति मागंन ेके लिए कहा था। स्थानीय आदिवासियो ं
से पूछा गया था कि क्या बाक्साइट का खनन उनके धार्मिक और सासं्कृति क अधिकारो ंको 
प्रभावित करेगा और उन्हों ने नियामगिरी पहाड़ियो ंमें खनन के खिलाफ निर्णय लिया। इससे 
एक बड़ी परियोजना निरस्त हो गई। यह मुकदमा मील का पत्थर माना जाता ह,ै जो ग्राम 
सभा की शक्ति को दर्शाता ह।ै यह पेसा कानून की केव ल एक दरु्लभ उपलब्धि ह।ै

हिमाचल प्रदेश में सफलताएं कम और संघर्ष और मुश्किलें ज्यादा रही हैं। राज्य स्तर पर 
ज्ञान वर्धक कार्यक्रम और जागरूकता की अवधारणा तयैार करन ेकी और समर्थन सामग्री 
की हर स्तर पर ज़रूरत ह ैजसेै अधिकारियो,ं निर्वाचित प्रतिनिधियो ंऔर ग्राम सभा सदस्यों  
के लिए। पेसा और संबंधित कानूनो ंपर एक व्यापक प्रशिक्षण किट के बारे में विचार किया 
जाना चाहिए।

राज्य में राज्य के पंचायत कानून और अधीन कानूनो ं की पेसा के प्रावधानो ं के साथ 
विसंगतियो ंऔर गैर–अनुपालन और उनके पुनर्सूत्रीकरण/सूत्रीकरण की आलोचनात्मक 
समीक्षा की जान ेकी ज़रूरत ह ैऔर साथ ही ज़रूरत ह ैकि राज्य के अधिनियम और नियमो ं
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में शिथिलता के क्षेत्र ों को संबोधित करन ेके लिए राज्य द्वारा संयकु्त प्रयास किए जाएं। एक 
अन्य पक्ष ऐसे तंत्र के विकसित करन ेका ह ैजो अधिनियम का अक्षरशः क्रियान्वयन उसके 
अस्तित्व के उद्देश्यों  की पूर्ति को सुनिश्चित करत ेहो।ं

किन्नौर के लोगो ंको ढकेल कर किनारे पर ला दिया गया ह।ै लाहौल-स्पिती और चंबा के 
लोग किन्नौर के रास्ते पर नही ंजाना चाहते। पूरे क्षेत्र में लोगो ंके आदंोलनो ंके अपने अनुभव 
और समझदारी को साझा करन ेऔर एक दूसरे से ताकत हासिल करन ेके लिए एक साथ 
आन ेकी प्रक्रिया जारी ह।ै शासन के लिए नए प्रतिमान के रूप में पेसा की समझदारी का 
निर्माण समय की मागं ह।ै यह समान एजेंडा और कार्यवाही पर आधारित अवधारणा 
निर्माण के लिए बनुियादी कार्यक्रम ह,ै जो लोगो ंको एक साथ लाएगा। धरातल से उठन े
वाला आदंोलन हिमाचल प्रदेश में पेसा अधिनियम के अस्तित्व का संज्ञान लेने के लिए 
प्रशासन और सरकार पर दबाव भी बनाएगा।

अनलुग्नक 1

तालिका 4: हिमाचल प्रदेश में राज्य की पाचंवी ंअनसूुची के क्षेत्रों  से तुलना मिशन 
अतं्योदय (सर्वेक्षण 2019)
  हिमाचल 

प्रदेश 
(%)

किन्नौर 
(%)

लाहौल–
स्पीति 
(%)

चंबा–  
भरमौर 
(%)

चंबा– 
पागंी 
(%)

ग्राम पंचायतें सम्पन्न 88.5 89 91.1 93.5 84.2
ग्राम पंचायतें अनुमोदित 88.4 89 91.1 93.5 84.2
ग्राम सम्पन्न 84.7 76 47.8 46.3 85.5
ग्राम अनुमोदित 84.6 76 47.8 46.3 85.5
क्षेत्र  
शिक्षा प्राथमिक विद्यालय 45 29 55 47

उच्च या माध्यमिक 
विद्यालय 16 11 14 15

कृषि  जल विभाजक 
परियोजनाएं 14 18 34 3

प्रमुख रूप से गैर–
खेती गतिविधिया ं 5 3 3 2

भूमि  सुधार 
और लघु 
सिचंाई 

मिट्टी के परीक्षण कें द्र 2 2 0 1
खाद की दकुाने 7 4 3 0
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पशु पालन पशु चिकित्सा संबंधी  
अस्पताल 16 14 19 9

पशुधन विस्तार 
सेवाएं 9 7 2 13

मछली पालन मत्स्य पालन 1 1 0 1
विस्तर सुविधानी 
(जलीय) 2 2 0 1

ग्रामीण आवास कच्चे मकान <20% 65 63 33 55
पीएमएवाई सुविधा 
का लाभ उठाना 25 15 29 42

पेय जल पूरी तरह से कवर 
निवास स्थान 64 21 67 22

50-100% वास 22 17 23 14
सड़कें सदाबहार सड़कें 63 24 45 31

सार्वजनिक यातायात 76 33 80 53
ग्रामीण 
विद्युतीकरण

>12 घंटे बिजली 82 33 73 4
8-12 घंटे 10 15 16 5

गैर–पारंपरिक 
ऊर्जा

सौर/पवन ऊर्जा 7 6 22 6
>25% घरो ंमें 
विद्युतीकरण 1 2 17 2

सामुदायिक  
संपत्तियो ंका 
रख-रखाव

पंचायत भवन 30 17 19 26
सामान्य सेवा कें द्र 17 1 1 5

ईंधन और चारा सामान्य चरागाह 26 31 31 19
>25% उज्जवला 
(पीएमयवूाई) 
लाभार्थी

18 3 4 9

पुस्तकालय सार्वजनिक 
पुस्तकालय 1 2 2 4

5 किमी. की दूरी के 
अदंर 11 5 4 6

सासं्कृति क 
गतिविधियां

आतंरिक खेल के 
मैदान 1 2 2 0

बाह्य खेल के मैदान 11 11 7 0
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वित्तीय एंव 
संचार की 
आधार भूत 
संरचना

बैंक 7 6 5 4
पोस्ट ऑफिस

17 16 17 17

सार्वजनिक 
वितरण प्रणाली

पीडीएस की 
उपलब्धता 35 16 28 19

>25% राशन कार्ड 
धारक परिवार 18 6 29 34

व्यवसायिक 
शिक्षा

व्यवसायिक प्रशिक्षण 
कें द्र 2 1 2 1

प्रशिक्षण पाने वाले 
प्रशिक्षु

40 9 18 17

बाज़ार और 
मेले

मंडिया ं 1 1 2 0
नियमित बाज़ार 9 4 1 1

स्वास्थ्य और 
स्वच्छता

उप-कें द्र या पीएचसी 
या सीएचसी 21 18 29 23

जल निकास सुविधाएं 70 37 77 33
महिला एंव 
बाल विकास

आगंनबाड़ी कें द्र 63 29 45 49
>80% बच्चे 
पंजीकृत 21 10 17 4

सामाजिक 
कल्याण

एससी/एसटी/
ओबीसी छात्रवृत्ति 36 13 17 26

एससी/एसटी/
ओबीसी को मिलने 
वाला ऋण 

24 8 13 18

परिवार 
कल्याण

परिवार >2 बच्चों  
वाले 51 75 39 86

मातृ एंव शिशु 
स्वास्थ्य सुविधा 31 14 17 12

वयस्क एंव  
अनौपचारिक 
शिक्षा

वयस्क शिक्षा कें द्र 
2 1 0 1
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गरीब वर्ग का 
कल्याण

>25% पेंशन पाने 
वाले परिवार 38 11 44 8

>50% पेंशन पाने 
वाले परिवार 9 3 17 2

गरीबी उन्मूलन 
कार्यक्रम

स्वं य सहायता समूह 
स्थापना 58 26 44 39

स्वं य सहायता समूह 
गावं के संगठनो ंमें 
संबंध किए गए

33 11 26 24

सामाजिक वन 
विद्यालय

सामुदायिक  वन 27 21 34 2

खादी, ग्राम एंव 
कुटीर उद्योग 

मधमुक्खी पालन 2 3 1 3
रेशम उत्पादन 2 2 0 0

लघु वन उत्पाद लघु वन उत्पादन 15 16 20 8
>25% परिवारो ंकी 
आजीविका का स्रोत 
लघु वन उत्पाद है

1 1 0 1

लघु उद्योग कुटीर एंव लघु 
स्तरीय इकाइयां 3 2 1 0

>25% परिवार 
जुड़े हुए 0 0 0 0

संतोषजनक 
शासन

>20% का राष्ट्रीय 
ग्राम स्वराज 
अभियान के अतंर्गत 
अनुकूलन किया गया

26 7 3 17

>20% आरजीएसए 
के अतंर्गत पुनश्चर्या 
प्रशिक्षण 

23 6 2 16
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पेसा काननू के क्रियान्वयन में लगे जन संगठनो ंकी केस स्टडी
-जितेंद्र चाहर

भमूिका	
हिमाचल प्रदेश के तीन जिले किन्नोर, लाहौल-स्पीति और चंबा पाचंवी ंअनुसूची क्षेत्र में 
आत ेहैं। किन्नौर और लाहौल-स्पीति संपूर्ण तथा चम्बा जिले के दो उपमंडल पागंी और 
भरमौर पाचंवी ंअनुसूची में हैं, जहा ंपेसा कानून लागू ह।ै तीनो ं जिलो ं के आदिवासियो ं
के पास मुख्यतः उंची-नीची पहाड़ी कृषि  भूमि ह,ै जो वर्षा और बर्फ  पर आश्रित ह।ै यहा ं
मात्र एक फसल होती है, जिसके कारण उत्पादन कम है। 2011 की जनगणना में तीनो ं
जिलो ंकी जनजातीय आबादी 172717 थी, जिसमें किन्नौर की जनसंख्या 84121 ह।ै 
लाहौल-स्पीति की 31564 थी तथा चंबा जिले के अनुसूचित क्षेत्र पागंी और भरमौर की 
जनजातीय आबादी 49132 थी। किन्नौर और लाहौल-स्पीति जिले विरल जनसंख्या वाले 
क्षेत्र हैं, जहा ंआधारभूत सुविधाओ ंतथा रोगजार के अवसरो ंका अभाव ह।ै इसके अलावा 
कुल्लू, मंडी, ऊना, बिलासपुर, सोलन, शिमला, सिरमौर जिलो ंमें भी आदिवासी समुदाय 
निवास करत ेहैं।
हिमाचल प्रदेश की सरकार ने क्षेत्रीय स्तर पर 5 स्थानो ंपर एकीकृत जनजातीय विकास 
परियोजना कार्यालय किन्नौर (रिकागं पिओ), लाहौल (केलागं), स्पीति (काजा), पागंी 
(किलाड) तथा भरमौर में कायर्रत ह।ै लेकिन राज्य में पेसा कानून लागू करने के लिए 
सरकार ने अभी तक कोई प्रयास नही ंकिया। पेसा कानून लागू करने की इच्छा शक्ति का 
पता इस बात से ही लग जाता ह ैकि पेसा कानून बनने के 15 साल (2011) बाद राज्य 
सरकार ने नियम बनाये। नियम बने भी 11 वर्ष हो गये, लेकिन आदिवासियो ंको उनके 
अधिकार अभी तक नही ंमिले हैं।
पसेा कानून आदिवासियो ं के लिए एक महत्वपूर्ण कानून है, जो आदिवासियो ं को उनके 
रीति-रिवाजो, पंरपराओ,ं और विवाद निपटाने के पंरपरागत तौर-तरीको ंको इस्तेमाल करने 
के लिए सक्षम बनाता ह।ै ग्राम सभा को भूमि अधिग्रहण, विस्थापितो ंके लिए पुर्नवास के 
लिए अनिवार्य परामर्श का अधिकार दिया ह।ै ग्राम सभा को खनन और खनिजो ंके लिए 
अनिवार्य सिफारिशें देन ेका अधिकार भी दिया ह।ै इसके साथ ही गावं विकास योजना तयैार 
करन,े सरकारी संस्थाओ ंपर निगरानी, लघ ुवन उपज पर ग्राम सभा के नियंत्रण आदि कई 
अधिकार दिए गए हैं, लेकिन हिमाचल सरकार की आदिवासियो ंको उनके अधिकार देन ेमें 
कोई भी रूचि नही ंह।ै पेसा कानून बनने के 15 वर्ष बाद जो नियम राज्य सरकार द्वारा बनाये 
गये हैं, वह भी पसेा कानून के अनुरूप नही ंहैं। नियमो ंमें ऐसे प्रवाधान हैं, जो ग्राम सभा 
के अधिकारो ंको कमजोर करत ेहैं। उदाहरण के लिए भूमि अधिग्रहण के संबंध में राज्य 
सरकार न ेजो नियम बनाये हैं, उसमें यदि “भू-अर्जन अधिकारी ग्राम सभा की सिफारिशो ं
से असहमत ह ैतो वह मामले को ग्राम सभा में पुनः विचार के लिए भेजगेा। दूसरे परामर्श के 
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बाद यदि भू-अर्जन अधिकारी ग्राम सभा की सिफारिशो ंके विरुद्ध आदेश पारित कर देता ह ै
तो वह ऐसा करन ेके लिए कारणो ंको लिखित में अभिलिखित करेगा।” इसका मतलब ह ैकि 
ग्राम सभा की सिफारिशो ंका कोई महत्व नही ंह।ै भू-अर्जन अधिकारी अपनी मन मर्जी से 
भूमि अधिग्रहित कर सकता ह ैऔर ग्राम सभा कुछ भी नही ंकर सकती। फिर पसेा कानून 
में प्राकृति क संसाधनो ंपर ग्राम सभा को नियंत्रण देन ेके अधिकार का मायन ेक्या ह?ै पसेा 
कानून बनने के पहले भी तो उनकी मर्जी के विरुद्ध भूमि अधिग्रहण होता रहा है। राज्य द्वारा 
बनाये गये नियमो ंमें कई अधिकार गायब हैं, जसेै- शातंि, सुरक्षा, विवाद समाधान, सिचंाई 
प्रबंधन आदि को नियम में शामिल नही ंकिया गया ह।ै इससे एक बात साफ हो जाती ह ैकि 
सरकार की इच्छा शक्ति का अभाव ही नही,ं बल्कि आदिवासी अधिकारो ंपर कानून लागू 
करन ेके पक्ष में भी नही ंह।ै
पेसा कानून लागू करने के प्रति सरकार की उदासीनता राज्य में जल, जंगल और जमीन 
उद्योगपतियो ंको सौप देने की साजिश का हिस्सा ह।ै इस साजिश के चलते किन्नौर जिले 
के आदिवासियो ं की स्थिति भयावह हो गई ह।ै हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक भूमि 
अधिग्रहण पन बिजली परियोजना के लिए की जा रही हैं। जिससे राज्य की नदिया ंमृत 
प्राय हो रही हैं और पर्यावरण संतलुन भी बिगड़ रहा ह।ै किन्नौर जिले में सतलुज नदी की 
लंबाई लगभग 150 कि.मी. ह।ै इस 150 कि.मी. लंबी नदी पर लगभग 20 जल विधतु 
परियोजनाएं ह ै जिसमें से कुछ परियोजनाओ ंने विद्युत उत्पादन शुरू कर दिया ह।ै कुछ 
निर्माणधीन ह,ै कुछ पर निर्माण शुरू होना ह ैऔर कुछ प्रस्तावित ह।ै यह जिला सतलुज 
नदी के दोनो ंकिनारो ंकी तीव्र ढलानो ंपर स्थिति ह।ै इस क्षेत्र के गावंो ंकी ऊंचाई  समुद्रतल 
से 7 हजार से लेकर 12 हज़ार फुट तक ह।ै जिले में वागंत ूगावं से ऊपर वर्षा बहुत कम 
होती ह।ै मानसूनी हवाए यहा ंतक नही ंपहुंच पाती हैं। वर्षा नही ंहोने से यहा ंपहाड़ो ंपर 
वनस्पतियो ंका अभाव ह।ै इसलिए वागंत ूके ऊपर का क्षेत्र शीत मरुस्थल कहा जाता ह।ै 
इस क्षेत्र के पहाड़ कच्चे ह।ै यह क्षेत्र बेहद संवेदनशील ह।ै यहा ंहर कदम पर भू-स्खलन 
देखा जा सकता ह।ै
किन्नौर जिले में 1980 के दशक में पन बिजली परियोजनाओ ंका कार्य शुरू हुआ और 
1990 के दशक से जिले के आदिवासियो ंके जल, जंगल और जमीन पर उद्योगपतियो ं
का कब्ज़ा बढ़ता गया जो आज तक जारी ह,ै जिसके कारण यहा ं के आदिवासियो ंका 
अस्तित्व खतरे में ह।ै किन्नौर से गुजरने वाली मुख्य नदी सतलुज पर हर 5 कि.मी. पर 
जलविद्युत परियोजना देखी जा सकती हैं। इसका शिकार सतलुज की सहायक नदिया ंभी 
ह।ै जिन पर 13 छोटी जल विधतु परियोजना लगाने की तयैारी हो चुकी है। जिसमें से कुछ 
परियोजनाओ ंने उत्पादन शुरू कर दिया है।
जल विद्युत परियोजनाओ ंमें नदी के पानी को बाधं बना कर रोक लिया जाता ह ैऔर उस 
बाधं के पानी को सुरंगो ं(टनल) से गुजारा जाता है। इन सुरंगो ंकी लम्बाई 2.5 कि.मी. से 
38 कि.मी.तक ह।ै यह सुरंगे पहाड़ो ंके नीचे बनाई जाती ह।ै सुरंगे बनाने में भारी मात्रा में 
विस्फोटक (डायनामाइट) का प्रयोग होता ह।ै जिसके कारण पहाड़ो ंपर बसे गावो ंके घरो ं
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में दरारें पड़ जाती हैं, उनके पानी के श्रोत (चश्मे) सूख जाते हैं। भारी मात्रा में विस्फोटक 
का प्रयोग करने से पहाड़ो ंमें भी दरारें पड़ जाती ह।ै जिसके कारण पहाड़ो ंके धसने की 
घटनाएं होती रहती हैं। पहाड़ो ंके धसने या ढह जाने से कई गावं जमीदंोज हो चुके ह।ै 
इन जल विद्युत परियोजनाओ ंके कारण होने वाले परिस्थितिकीय तंत्र में बदलाव से क्षेत्र 
में बादल फटने से सतलुज नदी में भयंकर बाढ़ आ जाती ह।ै जिससे बाधं टूटने से बाढ़ की 
स्थिति और भी भयानक हो जाती ह।ै 2000 व 2005 में सतलुज तथा 2005 में वस्पा 
नदी में आयी बाढ़ से नथपा झाखड़ी बाधं 1500 मेगावाट, बस्पा 300 मेंगावाट परियोजना 
बरुी तरह से प्रभावित हो गयी थी। अनिमियत बर्फ़ बारी, तापमान में वृद्धि, ध्वनि और वाय ु
प्रदूषण आदि समस्याओ ंसे किन्नौर का आदिवसी समुदाय जझू रहा ह।ै
पाचंवी ंअनुसूची क्षेत्र में आने वाला जिला लाहौल-स्पीति भी इसी तरह की समस्याओ ंको 
भुगत रहा रहा ह।ै आदिवासियो ंके हको की लड़ाई लड़ रहे संगठनो ंमें ज्यादातर संगठन 
वनाधिकार, पर्यावरण, जलवाय ुपरिवर्तन, जलविद्युत परियोजनाओ ंसे होने वाले नुकसान 
को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। जहा ंतक जन संगठनो ंकी बात करें वें अभी पेसा कानून में मिले 
अधिकारो ंके लिए आदिवासी समुदाय को एकजटु करने के संघर्ष में पीछे ह।ै अभी संगठन 
जलविद्युत परियोजनाओ ंके खिलाफ चल रहे संघर्ष में पेसा कानून में भूमि अधिग्रहण के 
अधिकार पर ग्राम सभाओ ंमें प्रस्ताव पारित करके संघर्ष को आगे बढ़ा रहे ह।ै लेकिन दूसरी 
तरफ वहा ंपर्यटन के विकास के लिए जो सड़को का जाल बिछाया जा रहा ह।ै उसमें समुदाय 
अपना विकास देख रहा ह,ै जिसके कारण सड़को ंके लिए किये जा रहे भूमि अधिग्रहण, नये 
सड़क निर्माण और सड़क चौड़ीकरण के लिए तोड़े जा रहे पहाड़ और इसके कारण पहाड़ो ं
में हो रहा भू-स्खलन, वाय ुप्रदूषण को नजरअदंाज कर रहे ह।ै जबकि पर्यटन से होने वाले 
दूरगामी नुकसान और पर्यटन को गावं विकास योजना के साथ जोड़ने तथा पेसा कानून के 
अधिकारो ंकी समझ बढ़ाने और पेसा ग्राम सभाओ ंके गठन पर संगठन अभी कार्यं कर रहे 
ह।ै राज्य में आदिवासियो ंके संगठन पेसा कानून को कें द्र बिदं ुबना कर अपने अधिकारो ंकी 
लड़ाई लड़ने का प्रयास कर रहे है और पेसा कानून का उपयोग जल विद्युत परियोजनाओ ंके 
खिलाफ चल रहे आदंोलनो ंमें विशेष रूप से हो रहा है।
इन सब हालातो ंमें भी कुछ चुनिदंा संगठन हैं, जो पेसा कानून के क्रियान्वयन में लगे हैं, 
उनमें से दो  संगठनो ंकी केस स्टडी साझा कर रहे हैं -

हिम लोक जागृति मंच, किन्नौर
किन्नौर आदिवासी बाहुल्य जिला है और संपूर्ण जिला पाचंवी ंअनुसूची क्षेत्र के अतंर्गत 
आता ह।ै जिले में आदिवासियो ंके अधिकारो ंकी अनदेखी करके सतलुज नदी पर किये 
जा रहे जल विद्युत परियोजनाओ ंके निर्माण का विरोध करने, पेसा कानून और वनाधिकार 
कानून की जानकारी देने तथा जिले के दूषित हो रहे पर्यावरण को बचाने के उद्देश्य से हिम 
लोक जागृति मंच का निर्माण कुछ सेवानिवृत्त लोगो ंद्वारा 2005 में किया गया। उसी समय 
2005 में ही ज.ेपी. ग्रुप द्वारा करछम-वागंत ूजल विद्युत परियोजना शुरू की गई थी और 
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इस परियोजना में कंपनी द्वारा भूमि अधिग्रहण मामले में काफी अनिमियतता की जा रही 
थी। उसके खिलाफ संगठन ने अपनी पहली लड़ाई शुरू किया। इस समय संगठन के नेततृ्व 
में पूर्व आईएएस आर.एस. नेगी 75 वर्ष, जियालाल 48 वर्ष, परमेश्वर 58 वर्ष, नानम चंद 
80 वर्ष और रामानन्द 79 वर्ष सक्रिय भूमिका निभा रहे ह।ै

आदंोलन में जन प्रतिनिधियो ंऔर समदुाय को शामिल करना 
सन 2005 में ज.ेपी. ग्रुप द्वारा किन्नौर जिले में करछम-वागंत ूजल विद्युत परियोजना वागंत ू
गावं में शुरू की जा रही थी। परियोजना में 98 मीटर ऊंचा बाधं, 17.2 किलोमीटर लंबी 
एवं 10.8 मीटर चौड़े व्यास वाले टनल (सुरंग) का निर्माण किया जाना प्रस्तावित था। सुरंग 
बनाने में 68 लाख टन मलबा निकलना था। कंपनी द्वारा बनाए जा रहे बाधं के लिए अवैध 
तरीके से जमीनो ंका अधिग्रहण किया जा रहा था। कंपनी लोगो ंको उचित मुआवजा भी 
नही ंदे रही थी। बाधं बनने से नदी का बहाव रुक जाता और सुरंग बनाने के लिए किए जाने 
वाले विस्फोटो ंसे प्राकृति क जलस्रोत (चश्मे) सूख जाते ह,ै जिससे पीने के पानी और सिचंाई 
का संकट खड़ा हो जाता। कंपनी की अनियमितताओ ंऔर अपने प्राकृति क संसाधन को 
बचाने के लिए हिमलोक जागृति मंच ने परियोजनाओ ंसे प्रभावित गावंो ंमें संघर्ष समितियो ं
का निर्माण शुरू किया। संघर्ष समितियो ंमें पंचायत प्रतिनिधियो ंको शामिल करना, गावं के 
लोगो ंको परियोजना की पूरी जानकारी देना, परियोजना से होने वाले पर्यावरण प्रदूषण, 
कृषि , बागवानी, जलवाय ुपरिवर्तन, विस्फोटो से होने वाले नुकसान आदि की जानकारी के 
लिए शिक्षण शिविरो ंका आयोजन करना शुरू किया गया। विभिन्न सामाजिक संस्थाएं जो 
जनहित की लड़ाई में मदद करती है, उनका भी सहयोग लिया गया।
संगठन को मजबतू करने और आदंोलन को ताकतवर बनाने के लिए होने वाली सभी बठैको ं
में कोशिश रहती थी कि सभी जन प्रतिनिधि शामिल रहे। इसके लिए उनको आमंत्रित किया 
जाता था। बठैको ंऔर आम सभाओ ंमें पंचायत और जिला परिषद सदस्य शामिल होत ेथ।े 
कुछ नही ंभी होत ेथ।े क्षेत्र के विधायक और सासंद सभाओ ंमें शामिल नही ंहोते थ।े ये बड़े 
नेता और जनप्रतिनिधि इन परियोजनाओ ंके निर्माण का समर्थन करते थ ेऔर आज भी 
करते हैं। संगठन के सक्रिय कार्यकर्ता जियालाल ने बताया कि समुदाय को एकत्रित करने 
के लिए कें द्र के जनजातीय अयकु्त बी.डी. शर्मा को भी आमंत्रित किया गया था। उनकी 
बठैक गावंो ंमें करायी गयी, जिसमें पेसा कानून में आदिवासियो ंको मिले सभी अधिकारो ं
की चर्चा की गयी। वनाधिकार अधिनियम 2006 में जंगलो ंपर आदिवासियो ंके व्यक्तिगत 
और सामुदायिक अधिकारो,ं वन उपज के उपयोग और उपभोग पर भी बातचीत की गयी। 

संसाधन बचाने में पेसा काननू का इस्तेमाल
2005 में ज.ेपी. ग्रुप द्वारा शुरू किये गए करछम-वागंत ूजलविद्युत परियोजना में गावं के 
लोगो ंको एकजटु करने, गावं सभा के गठन, गावं सभा में परियोजना में अपनी भूमि नही ं
देने का प्रस्ताव पारित करने में पेसा कानून का उपयोग किया गया। कंपनी के खिलाफ 
करछम-वागंत ूपरियोजना में अवैध खनन, क्रशर प्लांट लगाना, शैगहागं से लेकर नाथपा 



पेसा काननू के 25 वर्ष : पाचंवी ंअनुसूची के राज्य ों में क्रियान्वयन की समीक्षा  | 227

बाधं तक अवैध मक डंपिगं (कीचड़ और कचरा), लीज मंजरू होने से पहले ही निर्माण कार्य 
शुरू करना, करछम और वागंत ूगावं की लगभग 400 बीघा भूमि पर अवैध कब्जा, अवैध 
सुरंगो ंका निर्माण आदि के खिलाफ संगठन द्वारा पेसा कानून के तहत मुकदमा किया गया। 
अदालत ने ज.ेपी. कंपनी को पाचंवी ंअनुसूची क्षेत्र में भूमि संबंधी फर्जीवाड़े के अतंर्गत 
निर्मित बाधं को अवैध पाया। अदालत ने बाधं के आधे निर्माण को तोड़ने और फर्जीवाड़ा 
करने के अपराध में 5.19 लाख रूपये का जरु्माना देने का भी आदेश दिया। अदालत ने 
यह भी पाया कि कंपनी ने 12 बीघा भूमि में अवैध बाधं निर्माण किया था, उसके लिए न तो 
लीज ली गयी थी न ही इसके लिए आवेदन किया गया था।
संगठन द्वारा टिडागं जल विद्युत परियोजना के खिलाफ 2009-10 में पसेा कानून का 
इस्तेमाल किया गया था। इस जल विद्युत परियोजना का निर्माण विडू सीड्स लिमिटेड कर 
रही थी। कंपनी न े39.20 हेक्टेयर वन भूमि पर औसतन 355 पेड़ प्रति हेक्टेयर के हिसाब 
से परियोजना में कुल 13916 पेड़ो ंका नुकसान होना दर्शाया था। लेकिन वन विभाग और 
कंपनी ने फारेस्ट क्लीयरेंस के लिए जो प्रस्ताव पर्यावरण व वन मंत्रालय को भजेा, उसमें 
केव ल 1261 पेड़ काटने की अनुमति मागंी थी। जिसे भारत सरकार ने स्वीकार कर लिया। 
इसमें 80% चिलगोज े का पेड़ था। चिलगोजा दनुिया में केव ल दो जगह किन्नौर और 
अफगानिस्तान में पाया जाता ह।ै जिसका फल बहुत ही पौष्टिक होता ह ैऔर महंगा बिकता 
ह।ै चिलगोजा किन्नौर के आदिवासियो ंको लघ ुवन उपज में प्राप्त होता ह।ै यह फल उनको 
आर्थिक रूप से काफी मदद करता ह।ै जब रिस्पा गावं के लोगो ंको कंपनी की इस चालबाजी 
का पता चला तो रिस्पा गावं सभा न ेकंपनी को अनापत्ति प्रमाण पत्र देन ेसे मना कर दिया। 
ग्राम सभा न े39.20 हेक्टेयर वन भूमि लीज पर देन ेऔर निजी भूमि अधिग्रहण पर आपत्ति 
उठाई। लेकिन प्रशासन ने निजी भूमि अधिग्रहण के लिए अधिनियम की धारा 17(4) की 
अधिसूचना जारी कर दी और वन भूमि लीज पर देन ेके लिए भी अधिसूचना जारी कर दिया 
जो अनुसूचित  क्षेत्र ों में जनजातीय कानूनो ंके विरुद्ध था। ग्राम सभा रिस्पा न ेसंविधान की 
धारा 244(1), हिमाचल प्रदेश टर्ांसफर ऑफ़ लैंड (रेगुलेशन) अधिनियम 1968, पंचायत 
उपबंध (अनुसूचित क्षेत्र ों पर विस्तार) अधिनियम 1996 (पसेा) की धारा 4(ए), (डी), 
(आई), (के), (एल) तथा वनाधिकार कानून 2006 की धारा 3(1) (बी), (सी), (डी), 
(आई), (ज)े, (के), धारा 5 तथा इसके अतिरिक्त संविधान के अनुच्छेद 38, 39, 46, 
47, 48, 51 के तहत मिले क़ानूनी हको ंके आधार पर उपायकु्त किन्नौर को अपनी आपत्ति 
जताई। अदालत ने रिस्पा गावं सभा की आपत्तियो ंको सही पाया और कंपनी को विभिन्न 
धाराओ ंके अतंर्गत अपराधी माना और कंपनी को 3 करोड़ रूपये जरु्माना अदा करने का 
आदेश दिया।
किन्नौर में जंगी-थोपन-पावँरी जल विद्युत परियोजना 2006 में प्रस्तावित की गई। 14 
साल तक विवादो ं में रहने के बाद 4 अप्रेल 2021 को कंपनी भारी मशीनरी के साथ 
आयी और बिना गावं सभा की अनुमति के निर्माण कार्य शुरू कर दिया। इस परियोजना 
से प्रभावित होने वाले 5 गावंो ंने संगठन की मदद से इसका विरोध शुरू किया और निर्माण 
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कार्य को रोक दिया। सभी पाचंो ं ग्राम सभाओ ं ने अपनी-अपनी ग्राम सभा की बठैक 
करके जंगी-थोपन-पावंरी जल विद्युत परियोजना में अपनी जमीन नही ं देने, परियोजना 
से जलवाय ुऔर पर्यावरण को होने वाले नुकसान, स्थानीय निवासियो ंकी संस्कृति  और 
भाषा नष्ट होने के खतरे का प्रस्ताव पारित कर जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया और मागं 
किया कि इस विद्युत परियोजना को तरंुत रद्द किया जाये। इस परियोजना में 80 फीट ऊँचा 
बाधं बनाया जाना ह।ै बाधं के पानी को 12 कि.मी लंबी सुरंग से गुजारा जायेगा। इसके 
लिए 12 कि.मी. लंबी सुरंग बनाई जानी ह।ै इस परियोजना में कुल 295.9 हेक्टेयर भूमि 
अधिग्रहित होनी ह,ै जिसमें 270.43 हेक्टेयर वन भूमि और 25.5 हेक्टेयर निजी भूमि ह।ै 
बाधं में 156 हेक्टेयर भूमि जलमग्न होगी, जिसमें 143 हेक्टेयर वन भूमि तथा 13 हेक्टेयर 
निजी भूमि। जलाशय की लंबाई 10.6 कि.मी. ह।ै
सुरंग का निर्माण जंगराम घाटी के जंगी, थोपन, अकपा, खंडूर और रारंग गावं के नीचे से 
होना ह।ै सुरंग बनाने में भारी मात्रा में विस्फोटक का प्रयोग होगा। जिससे पाचंो ंगावंो ंके 
मकानो ंमें दरारे पड़ने की संभावना ह।ै इन पाचंो ंगावंो ंमें रारंग गावं की स्थिति सबसे नाजकु 
ह।ै यह गावं बिल्कु ल खड़ी पहाड़ी पर बसा है, जो हल्के  धमाके से भी हिल सकता है।

गावं वालो ंकी आपत्तियां
1.	 इस जल विद्युत परियोजना में नदी का पानी 12 कि.मी. लंबी सुरंग से गुजारा 

जाएगा। पानी के डाइवर्जन के कारण नदी के प्राकृति क बहाव में परिवर्तन होगा 
और बाधं के बाद नदी सूख जाएंगी।

2.	 सुरंग बनने और विस्फोट करने से प्राकृति क पानी के स्रोत (चश्मे) सूख जायेंगें, 
जिससे पीने के पानी और सिचंाई का संकट हो जायेगा।

3.	 इस क्षेत्र में तेज हवाएं चलने से ही पहाड़ो ंसे पत्थर गिरने और चट्टानें खिसकने की 
घटनाएं होती रहती हैं। यहा ंके पहाड़ बहुत ही नाजकु हैं। ऐसे में सुरंग बनाने के 
लिए होने वाले विस्फोटो से पहाड़ो ंऔर मकानो ंको भारी नुकसान होगा।

4.	 पाचंो ंगावंो ंके 503 परिवारो ंके सामने विस्थापन का खतरा उत्पन्न होगा।
5.	 जल प्रदूषण, वाय ुप्रदूषण, जलवाय ुपरिवर्तन, तापमान में बढ़ोत्तरी और कम 

बर्फ  गिरने की संभावना बढ़ जायेगी।
6.	 जलवाय ुपरिवर्तन, कम बर्फ  पड़ने और तापमान में वृद्धि से कृषि  और बागवानी 

को ज्यादा नुकसान होने की संभावना ह।ै
इन तमाम आशंकाओ ंके कारण प्रभावित पाचंो ंगावं के लोग इस परियोजना का विरोध कर 
रहे ह।ै साथ ही साथ पेसा कानून में आदिवासियो ंको मिले अधिकारो ंका हनन भी किया 
जा रहा। इस आदंोलन में आदिवासियो ंको मिले संवैधानिक अधिकारो ंको बचाने के लिए 
भी संघर्ष हो रहा ह।ै संगठन के सक्रिय कार्यकर्ता जिया लाल कहते ह ैकि 2005 से पहले 
के संघर्षों में पेसा कानून की कोई जानकारी नही ंहोने से इस कानून का इस्तेमाल नही ंहो 
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सका। अभी गावं में पेसा स्व-शासन लागू करने के लिए किन्नौर के आदिवासी संगठनो ंने 
लोगो ंको जागरूक करने के लिए पेसा कानून की जानकारी देने और पेसा ग्राम सभाओ ंके 
गठन का प्रयास शुरू कर दिया ह।ै पेसा कानून की चर्चा और गावं सभाओ ंका गठन उन 
गावंो ंमें आसानी से हो रहा है, जहा ंभूमि अधिग्रहण की स्थिति बन रही है।

संसाधनो ंके प्रबंधन में
हिमाचल प्रदेश में कस्टमरी राईट (प्रथागत अधिकार) लागू है। सभी लोग उसी के तहत 
अपने वनो,ं प्राकृति क जल स्रोतो,ं नालो ं का संरक्षण और प्रबंधन करते ह ै तथा उसका 
परंपरागत तरीके से उपभोग करते हैं। पूरे किन्नौर जिले में इसी अधिकार के तहत आदिवासी 
समुदाय लघु वनोपज संग्रह करते ह।ै लघु वन उपज लेने में वन विभाग किसी भी प्रकार 
का अवरोध नही ंकरता ह।ै

पेसा काननू से मिली सफलताएं
2005 में करछम-वागंत ूजल विद्युत परियोजना के विरोध में चल रहे आदंोलन में पेसा 
कानून के तहत ग्राम सभाओ ंका गठन किया गया। भूमि अधिग्रहण के विरोध में ग्राम 
सभाओ ंद्वारा प्रस्ताव पारित किया गया और कंपनी की अनियमितता तथा अवैध तरीके से 
भूमि अधिग्रहण करने के खिलाफ अदालत में पेसा कानून की विभिन्न धाराओ ंमें मुकदमा 
किया गया। अदालत ने कंपनी को अवैध तरीके से बाधं निर्माण के अपराध में कंपनी को 
बाधं तोड़ने तथा फर्जीवाड़ा करके वृक्षों  की कटाई करने पर 5.19 लाख का जरु्माना अदा 
करने का आदेश दिया। करछम परियोजना में वन में रहने वाले परिवारो ंको फारेस्ट राईट 
और परंपरागत अधिकार के तहत 500 रु. प्रतिदिन के हिसाब से मुआवजा मिला। जिसमें 
6 पंचायतो ं(पागंी, वारी, पारग, सदस्य , सुदारण) के लोगो ंको 75 हज़ार रु. प्रति परिवार 
मुआवजा मिला। पाचं अन्य पंचायतो ंमें प्रति परिवार 112500 रु. मुआवजा दिया गया। 
टिडोगं परियोजना में कंपनी द्वारा चिलगोजा के पेड़ काटने पर संगठन द्वारा किये गये 
आदंोलन में 2009-10 में कंपनी के उपर अदालत द्वारा 3 करोड़ का जरु्माना किया गया। 
लीपा वन्य जीव अभ्यारण्य में गावं विस्थापन को 10 वर्ष तक रोका गया। जंगी-थोपन-
पोवारी जल विद्युत परियोजना को आदंोलन और पेसा कानून के तहत रोक दिया गया है।

स्पीति सिविल सोसाइटी, लाहौल-स्पीति82

2015 में स्पीति सिविल सोसाइटी संस्था का निर्माण स्पीति घाटी के शिक्षित यवुाओ ंने 
मिल कर किया। संस्था का उद्देश्य घाटी के लोगो ंके बीच उनके अधिकारो ंपर समझ बढ़ाने 
के साथ ही साथ उन्हें अपनी समस्याओ ंजसेै स्वास्थ्या, शिक्षा और पंचायत में आने वाले 
बजट में अनियमितता के खिलाफ लोगो ंको जागरुक तथा एकजुट करना था। संस्था का 
रजिस्ट्रेशन सन 2016 में कराया गया। इस समय संस्था के अध्यक्ष टकपा तने-जिन तथा 

82. इस केस स्टडी के संकलन में अरुण सिहं का सहयोग रहा है।
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उपाध्यक्ष सोनम तारगे हैं। लाहौल-स्पीति जिले में स्पीति घाटी की आबादी वर्तमान समय 
में लगभग 11 हजार ह।ै विरल आबादी वाले इस क्षेत्र में मूलभुत सुविधाओ ंका अभाव 
ह।ै वर्ष में 6 महीने (नवम्बर से अप्रैल) तक बर्फ बारी होने से सभी कार्य रुक जात ेहैं। 
इन 6 महीने में लोग अपने घरो ंमें रहत ेहैं। मार्च-अप्रैल में जब गर्मी शुरू होती ह ैतो बर्फ  
पिघलने के साथ घाटी में फिर से चहल-पहल शुरू होती ह।ै लोग अपने दैनिक कार्यों में 
फिर से जटु जाते हैं। यहा ंपंचायतो ंके विकास कार्य अप्रैल से अक्टूबर तक ही होते ह।ै 
यहा ंकी पचायतो ंमें राज्य और कें द्र सरकार द्वारा बजट जारी किया जाता ह,ै वनाधिकार, 
पीटीटीपी, बीएडीपी (Border Area Development Programme) के अतंर्गत 
काफी बजट आवंटित किया जाता हैं, जिसे पूरे वर्ष के कार्य को 6 महीने में ही निपटाना 
होता ह।ै यहा ंबिना गावं सभा की अनुमति के ही सभी कार्य किये जाते ह ैजिसके कारण 
काफी वित्तीय हेरफेर भी किया जाता ह।ै 

समदुाय को एकजटु करने का प्रयास
2016 में स्वास्थ्य सेवाओ ंकी सुविधा उपलब्ध कराने व लोगो ंके सामुदायिक/व्यक्तिगत 
वनाधिकार दावे करवाने तथा पंचायतो ंके मनमाने तरीके से बजट खर्च करने के खिलाफ 
समुदाय को एकजटु करने के उद्देश्य से संस्था ने चौपाल मंच का गठन किया। चौपाल मंच 
के अतंर्गत गावं के लोगो ंकी समस्याओ ंको सुलझाने और निकट भविष्य में आने वाली 
समस्याओ ंको चिहंित करने की कोशिश शुरू की गयी। लोगो ंके व्यक्तिगत वनाधिकार 
दावे करना, गंभीर रूप से बीमार लोगो ंकी मदद करना, पेसा कानून पर चर्चा करना, किन्नौर 
और लाहौल-स्पीति में सरकार और कंपनियो ंद्वारा आदिवासियो ं के अधिकारो ं के हनन 
के खिलाफ चल रहे आदंोलनो ंकी चर्चा, स्पीति क्षेत्र में प्रस्तावित जल विद्युत परियोजना 
की जानकारी देना और उससे क्षेत्रीय लोगो ंको होने वाले नुकसान के बारे में बताना आदि 
जानकारिया ंसाझा करके उनको एक साथ लाने का प्रयास संस्था द्वारा किया जा रहा ह।ै 
संस्था के अध्यक्ष टकपा तने जिन कहत ेह ैकि लाहौल और स्पीति की आपस में दूरी ज्यादा 
होने तथा जाड़े में रास्ते बंद हो जाने के कारण एक दूसरे के साथ अभी सामंजस्य नही ंबन 
सका ह।ै
संस्था के उपाध्यक्ष सोनम तारगे ने बताया कि लाहौल-स्पीति का चिनाव बेसिन जो चंद्रभागा 
नदी से जानी जाती ह।ै इस चंद्रभागा बेसिन में छोटी-बड़ी कुल 56 जल विद्युत परियोजनाएं 
प्रस्तावित ह,ै जिसमें 5 परियोजनाओ ं(ताडंी 101 मेंगावाट, राशोल में 102 मेगावाट, 
बादरंग में 126 मेगावाट, भमाई में 90 मेगावाट और जिस्पा में 300 मेगावाट) के समझौत े
पत्र पर हस्ताक्षर हो गए है। इन परियोजनाओ ंके खिलाफ लाहौल के गौशाला ग्राम पंचायत 
और ताडंी ग्राम पंचायत ने अपनी-अपनी पंचायत के सभी गावंो ंकी बठैक करके परियोजना 
निर्माण के लिए ग्राम पंचायत द्वारा दिये जाने वाली मंजूरी को नही ंदेने का निर्णय लिया। 
ग्राम पंचायत ताडंी जिसमें 12 गावं शामिल हैं। इस ग्राम पंचायत ने मुख्य रस्ते पर एक 
चेतावनी बोर्ड लगा दिया है। इसमें जल विद्युत परियोजना को लेकर सरकार और कंपनी 
के किसी भी प्रतिनिधि को पंचायत क्षेत्र में आने पर प्रतिबंध लगा दिया ह।ै बोर्ड में पंचायत 
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के सभी 12 गावंो ं(ताडंी, दोलंग, भा-सुमनम, ले-सुमनम, मारवल, वारिंग, गडग, मालंग, 
क्रोजिग, बोकटा, फूक्यर, और मडग) का जिक्र करते हुए चेतावनी दी गयी ह ैकि पंचायत 
के एक दर्जन गावंो ंकि अनुमति के बगैर सरकार व कंपनी के किसी भी प्रतिनिधियो ंका 
ताडंी संगम स्थल से आगे प्रवेश की अनुमति नही ंदी जाएंगी।
पंचायत के लोगो ंका कहना है कि यह क्षेत्र शीत मरुस्थल ह।ै यह क्षेत्र परिस्थितिकी के 
दृष्टिकोण से बहुत नाजकु ह,ै यह भूकंप का भी क्षेत्र ह।ै इस क्षेत्र में कोई जल विद्युत 
परियोजना यहा ंके पर्यावरण और प्राकृति क पारिस्थितिकी तंत्र को नष्ट कर देगी। आदिवासी 
आबादी के एक बड़े हिस्से को विस्थापित होना पड़ेगा और यहा ंकी वनस्पति तथा जीव खतरे 
में पड़ जायेंगे। सारा अचंल बाढ़ में डूब जायेगा और खेती बर्बाद हो जाएंगी। ताडंी पंचायत 
के लोगो ं का कहना ह ै कि उत्तराखंड के चमोली जिले के जोशीमठ में ऋषिगंगा विद्युत 
परियोजना और तपोवन विष्णुघाट विधतु परियोजना में होने वाले निर्माण और विस्फोटो ं
का परिणाम ही ह,ै जिसके कारण भूस्खलन और ग्लेशियर टूटने से धौली गंगा में आयी बाढ़ 
ने भारी तबाई मचाई। हमारे पड़ोसी जिले किन्नौर में सतलुज नदी पर बनाये गए जल विद्युत 
परियोजनाओ ंसे आये दिन हादसे होते रहत ेहैं। हम अपने क्षेत्र (लाहल घाटी) में यह सब 
कुछ नही ंहोने देंगे। इस संबंध में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी दिया ह।ै जिसमें 
निम्न मागंें की गयी है-

1.	 लाहौल-स्पीति आदिवासी जिला है। यह जिला पाचंवी ंअनुसूची क्षेत्र में आता 
ह,ै जहा ंपेसा कानून लागू ह।ै इसलिए बिना ग्राम सभा की अनुमति के कोई 
परियोजना नही ंलगनी चाहिए।

2.	 पेसा कानून को तरंुत ु लागू किया जाये, जिसमें लाहौल-स्पीति के आदिवासी 
अपने रीति-रिवाज और अपनी पारंपारिक मान्यताओ ं के साथ गावं में स्व-
शासन की व्यवस्था लागू कर सके।

3.	 लाहौल-स्पीति में बनने वाले जल विद्युत परियोजनाओ के जो भी समझौते हुए 
हैं, उन्हें रद्द किया जाय।

4.	 वनाधिकार कानून 2006 को कठोरता से लागू किया जाय।

पेसा काननू लागू करने के लिए जनजातीय एकता मंच का गठन
किन्नौर और लाहौल-स्पीति दोनो ंजिले पूर्ण रूप से पाचंवी ंअनुसूची क्षेत्र में आते हैं। स्पीति 
सिविल सोसाइटी संस्था की पहल पर गावंो ं में पेसा कानून के अतंर्गत गावं स्व-शासन 
स्थापित करने के लिए दोनो ं जिले के कुछ आदिवासी संगठनो ं ने मिल कर जनजातीय 
एकता मंच का गठन किया ह।ै इस मंच के संचालक मंडल में 6 लोग हैं, जिसमें लाहौल से 
2, स्पीति से 2 और किन्नौर से 2 लोग ह।ै जनजातीय एकता मंच का प्रयास ह ैकि लाहौल-
स्पीति और किन्नौर जिले के सभी संगठन इस मंच के साथ जड़ु कर अपने स्व-शासन के 
संघर्षों को आगे बढ़ायें। अभी तक किन्नौर या लाहौल-स्पीति में जो भी संघर्ष हो रहे ह,ै वह 
क्षेत्रीय स्तर पर ही ह।ै कोई परियोजना जब आती ह ैया शुरू होती है, तब उस परियोजना 
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के खिलाफ प्रभावित गावं के लोग संघर्ष समितियो ंका गठन करके पेसा कानून के तहत 
विरोध करते हैं और फिर उनका प्रयास रहता ह ैकि अन्य आदंोलन के साथ अपने आदंोलन 
को जोड़ना। जिससे उनके संघर्षों को ताकत मिल सके। जनजातीय एकता मंच का प्रयास 
ह ैकि दोनो ंजिलो ंमें पेसा कानून को लागू करने के लिए जन-जागरण अभियान चला कर 
सरकार को मजबरू किया जाय।
स्पीति के लोगो ं को अभी पेसा कानून के बारे में कोई विशेष जानकारी नही ं है। कुछ 
सामाजिक कार्यकर्ता पेसा कानून आदिवासियो ं को क्या-क्या अधिकार देता है, इसकी 
जानकारी, जागरुक करने तथा पेसा ग्राम सभा गठन के महत्त्व के बारे में चर्चा के लिए गावंो ं
में बठैकें  कर रहे हैं। सरकार या प्रशासन द्वारा लाहौल-स्पीति में पेसा कानून के बारे में लोगो ं
को जानकारी देना और उनको जागरूक करना, इस तरह का अभी तक कोई कार्य नही ं
किया गया ह।ै स्पीति सिविल सोसाइटी संस्था लोगो ंको पेसा कानून के बारे में पूरी जानकारी 
देने तथा ग्राम सभा गठन का प्रयास कर रही है। इसके लिए बठैको ंऔर सेमिनार का 
आयोजन किया जा रहा ह।ै संस्था के कार्यकर्त्ता पेसा कानून को बेहतर तरीके से जानने और 
समझने की कोशिश कर रहे ह।ै मार्च 2021 में स्पीति क्षेत्र के पंचायत सदस्यों  को लेकर 
प्रशासन द्वारा पंचायती राज कानून का प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण शिविर में लाहौल-
स्पीति जिला आयकु्त भी मौजदू थ।े उस समय जिला उपायकु्त से संस्था द्वारा मागं की गयी 
कि स्पीति क्षेत्र में लोगो ंको पेसा कानून का प्रशिक्षण दिया जाय। जिला उपायकु्त ने उस 
समय आश्वासन दिया कि लोकसभा उपचुनाव 2021 के बाद पंचायत प्रतिनिधियो ंके साथ 
ग्रामीणो ंको भी पेसा प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जायेगी। पेसा प्रशिक्षण के लिए उन्हों ने 
आदेश भी जारी किया था। लेकिन चुनाव बाद भी प्रशिक्षण की कोई व्यवस्था प्रशासन द्वारा 
नही ंकी गयी। पेसा कानून की जानकारी गावं के लोगो ंके साथ ही साथ पंचायत प्रतिनिधियो ं
को नही ंहोने से गावं सभाओ ंकी बठैक नही ंहो पाती ह।ै संस्था वर्तमान में सर्दी का मौसम 
बीत जाने के बाद अप्रैल 2022 से पेसा कानून के बारे में स्पीति के लोगो ंको जागरूक करने 
की योजना पर विचार कर रही ह।ै संस्था ने इस योजना के क्रियान्वयन के लिए नवम्बर 
2021 में स्पीति मुख्यालय काजा में एक बठैक का आयोजन किया था।
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5. 
राजस्थान

 पेसा काननू के क्रियान्वयन की समीक्षा

 पेसा काननू के क्रियान्वयन में लगे जन संगठनो ंकी केस स्टडी- 

·	 वागड़ मजदूर किसान संगठन, डंूगरपुर

·	 आदिवासी विकास मंच, उदयपुर 

·	 राजस्थान में पेसा कानून के तहत गावं सभा गठन की प्रक्रिया
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सीमित सफलताओ ंके बीच जारी है संघर्ष  
-नेसार अहमद 

राजस्थान, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है, में आदिवासियो ंकी अच्छी 
खासी आबादी ह।ै 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की आबादी में आदिवासी 
समुदाय का हिस्सा 13.5 प्रतिशत ह।ै राजस्थान के आदिवासी मुख्यतः दक्षिणी राजस्थान 
के 5 जिलो-ं डंुगरपुर, बासंवाड़ा, उदयपुर, प्रतापगढ़ और सिरोही में कें द्रित हैं। हालंाकि, 
अधिकाशं आदिवासी समुदाय दक्षिण राजस्थान में रहते हैं, लेकिन सहरिया समुदाय के 
आदिवासी बारा ंजिले के दो प्रखडो ंमें रहते हैं। सहरिया राजस्थान का एक मात्र समुदाय 
ह,ै जो भारत सरकार द्वारा पहचान किये गये विशेष रूप से कमज़ोर आदिवासी समूह 
(PVTG) में आत ेहैं।83 
सबसे ज्यादा अनुपात में आदिवासी बासंवाड़ा जिले में रहत ेहैं (76.4 प्रतिशत), उसके बाद 
डंुगरपुर (70.8 प्रतिशत), प्रतापगढ़ (63.4 प्रतिशत), उदयपुर (49.7 प्रतिशत) और 
सिरोही (28.2 प्रतिशत) जिलो ंमें आदिवासी आबादी पायी जाती ह।ै ये सभी जिले दक्षिण 
राजस्थान में आत े हैं। राजस्थान की मुख्य आदिवासी जातिया ं हैं- भील, भील-मीणा, 
मीणा/मीना, डामोर, पटेलीया, गमेती, सहरिया, गरासिया आदि।
राजस्थान के आदिवासी सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हैं। राजस्थान की वार्षिक 
योजना 2016-17 के अनुसार-‘‘अधिकतर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति 
परिवारो ंके पास बहुत छोटी या कोई भी ज़मीन नही ंहोती ह।ै उनका निम्न संसाधन स्तर 
और उनमें रोजगार प्राप्त करने लायक गुणो ंका अभाव, जो उनके तलुनात्मक रूप से निम्न 
साक्षरता दर में दिखता ह।ै ये दोनो ंमिलकर उनकी स्थिति और कमज़ोर कर देते हैं। इस 
कारण हाशिये की आबादी के लोगो ंका गरीबी रेखा से नीचे के परिवारो ंमें बहुत बड़ा हिस्सा 
(90 प्रतिशत से अधिक) हो जाता ह।ै उनकी ग़रीबी के कारण आसानी से उनका शोषण 
होता ह।ै इन समूहो ंकी महिलाओ ंमें और भी कम साक्षरता होती ह;ै और वे, और अधिक 
वंचित होती हैं।’’84

2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के आदिवासियो ंमें साक्षरता दर महज़ 52.8 
प्रतिशत ह,ै जबकि राज्य की औसत साक्षरता दर 66 प्रतिशत है। आदिवासी महिलाओ ंमें 
साक्षरता 37.3 प्रतिशत ह,ै जबकि राजस्थान की महिला साक्षरता दर 52 प्रतिशत ह।ै राज्य 
के वयस्क साक्षरता के आकंड़े भी राज्य में व्याप्त उच्च असमानता को दर्शाते हैं। विश्व बैंक 
के अनुसार वर्ष 2012 में अनुसूचित जाति के 58 प्रतिशत वयस्क, अनुसूचित जनजाति के 

83. https://tribal.nic.in/ST/StatewisePvTGsList.pdf
84. https://plan.rajasthan.gov.in/content/dam/planning-portal/
planning-dpt/plan/annual-plans/chapters/year%202016-
17/930082016120118.pdf
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48 प्रतिशत वयस्क, अन्य पिछड़ा वर्ग के 42 प्रतिशत वयस्क और सामान्य वर्ग के केव ल 
21 प्रतिशत वयस्क निरक्षर थे।85 
आदिवासी समाज की अपनी संस्कृति  और परंपराएं हैं, जो सामुदायिक जीवन और प्रकृति  
के साथ सहजीवन पर आधारित हैं।

भमूि हस्तांतरण, भ-ूअधिकार एवं वन अधिकार
पूरे देश के आदिवासियो ं की तरह राजस्थान के आदिवासियो ं के मुख्य मुद्दे भी भूमि 
अधिकार एवं वन अधिकार से जुड़े हुए हैं। जसैा कि हम जानत ेहैं, आदिवासी बहुत हद 
तक जमीन और जंगल पर निर्भर होत ेहैं। कई अध्ययनो ंने दिखाया ह ैकि विभिन्न कानूनो ं
द्वारा उपलब्ध सुरक्षा के बावजदू आदिवासियो ं(और दलितो ंमें भी) में भूमि  हस्तांतरण 
बहुत अधिक होता ह।ै86 
ग्रामीण विकास मंत्रालय के 2007-08 की वार्षिक रिर्पोट के अनुसार ‘‘अलग-अलग 
राज्यों  से मिली सूचना के अनुसार, आदिवासी भूमि हस्तांतरण के 5.06 लाख मामले दर्ज 
किये गये हैं, जो 9.02 लाख एकड़ भूमि से संबंधित हैं। इनमें से 5 लाख एकड़ ज़मीन 
से जुड़े 2.25 लाख मामलो ं(44.46 प्रतिशत) के फैसले आदिवासियो ंके पक्ष में हुए हैं, 
जबकि 4.11 लाख एकड़ ज़मीन से जुड़े 1.99 लाख (39.32 प्रतिशत) मामले अदालतो ं
द्वारा विभिन्न कारणो ंसे खारिज कर दिये गये।’’87 
यह दिखाता ह ैकि काफी बड़े अनुपात में आदिवासी भूमि हस्तांतरण के मामले अदालतो ं
में खारिज हो जाते हैं। मंत्रालय की एक अन्य रिर्पोट के मुताबिक यह प्रतिशत बढ़कर 41 
हो गया था।88 
राजस्थान में भी इसी प्रकार का भूमि हस्तांतरण देखा जा सकता है। ग्रामीण मंत्रालय की 
उसी वार्षिक रिर्पोट (2007-08) के अनुसार राज्य में भूमि हस्तांतरण के 6,615 एकड़ 
भूमि से जुड़े 2,084 मामले अदालतो ंमें दर्ज हुए थ,े जिनमें 3,978 एकड़ भूमि से जुड़े 
1,257 मामलो ंमें फैसले हुए हैं। इनमें से केव ल 187 (587 एकड़ ज़मीन से जुड़े) मामले 
में ही फैसले आदिवासियो ंके पक्ष में हुए हैं। इस मामले में नवीनतम आकंड़े उपलब्ध नही ंहैं 

85. https://documents1.worldbank.org/curated/
en/255081468179096086/pdf/105876-BRI-P157572-ADD-SERIES-
India-state-briefs-PUBLIC-Rajasthan-Social.pdf
86. https://www.epw.in/journal/2001/40/special-articles/land-
distribution-among-scheduled-castes-and-tribes.html
87. https://rural.nic.in/sites/default/files/anualreport0708_eng.pdf
88. Quoted in GoI and UNDP, available on:  https://tribal.nic.in/
downloads/FRA/5.%20Land%20and%20Governance%20under%20
Fifth%20Schedule.pdf
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और पिछले 15 वर्षों में कोई विशेष बदलाव आया हो, ऐसा नही ंलगता ह।ै
‘सेंटर फॉर इक्विटी स्टडीज़’ द्वारा 2016 में किये गये एक अध्ययन से पता चलता ह ै
कि सुरक्षात्मक कानूनो ंके रहत ेहुए भी कैसे आदिवासियो ंकी भूमि गैर-आदिवासियो ंको 
हस्तांतरित हो जाती है।89 
आदिवासियो ंके लिये अन्य महत्त्वपूर्ण मुद्दा ह ैवन और वन उपज तक उनकी पहुंच, जो 
औपनिवेशिक समय से ही आदिवासियो ंऔर राज्य के बीच तनाव का एक बड़ा कारण रहा 
ह।ै भारतीय वन अधिनियम 1865 से आरंभ होकर विभिन्न वन कानूनो ंने आदिवासियो ंकी 
वनो ंऔर वन उपज तक पहुंच को कम किया ह।ै वर्तमान में लागू भारतीय वन अधिनिमय 
1927, जो पारंपरिक रूप से आदिवासियो ं एवं अन्य वनवासियो ं के मिलकियत वाली 
जमीनो ंऔर अनुसूचित  क्षेत्र ों के सामुदायिक भूमि सहित सभी वन भूमि पर राज्य को 
पूर्ण अधिकार देता ह,ै ने भी आदिवासियो ंकी वन एवं वन उपज तक पहुंच को काफी हद 
तक कम किया ह।ै राष्ट्रीय वन नीति 1952 और वन नीति 1988 भी 1927 के कानून 
के अनुरूप ही हैं। इसके अलावा वन संरक्षण अधिनियम 1980 भी आदिवासियो ंकी वन 
संसाधनो ंपर पहुंच को कम करता ह।ै
राजस्थान के आदिवासी भी इन कानूनो ंसे बरुी तरह प्रभावित हुये हैं। विडंबना है कि राजस्थान 
भमूि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण काननू, 1952 गैर-आदिवासी क्षेत्र में जोतदारो ंको 
उनके द्वारा जोती गई ज़मीन पर हक देता है, लेकिन राजस्थान वन अधिनियम 1953, जो 
एक वर्ष बाद ही पारित हुआ था, ने आदिवासियो ंको उनकी भमूि पर पहुंच को कम किया 
और उन्हें अतिक्रमणकारी करार दिया।90 

राजस्थान में अनसूुचित क्षेत्र
राजस्थान में पाचंवी ं अनुसूची क्षेत्र 8 जिलो ंकी 47 तहसीलो ंके 55 प्रखडो ंके 1620 ग्राम 
पंचायतो ंके 15,969 राजस्व गावंो ंमें फैला हुआ है।
सारणी -1 राजस्थान में पाचंवी ं अनुसूची क्षेत्र

क्र.स. जिला तहसील गावंो ंकी संख्या

1. बासंवाड़ा पूरा जिला 1513
2. डंुगरपुर पूरा जिला 976
3. प्रतापगढ़ पूरा जिला 1003

89. http://centreforequitystudies.org/wp-content/uploads/2020/05/
TribalLandAlienation.pdf
90. https://hindi.indiawaterportal.org/content/jangala-jamaina-
andaolana/content-type-page/49665
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4. उदयपुर कोटड़ा, झाड़ोल, लसाड़िया, सुलम्बर, 
सारड़ा, खेरवाड़ा, ऋषभदेव और गोगुदा, 
गिरवा (आशंिक), मावली (आशंिक), 
वल्लभनगर (आशंिक)

1953

5. सिरोही आब ूरोड़, पिड़वाड़ा (आशंिक) 136
6. राजसंमद नाथद्वारा (आशंिक), कुभलगढ़ (आशंिक) 31
7. चितौडगढ़ बड़ी सादड़ी (आशंिक) 51
8. पाली बाली (आशंिक) 33
योग 15969

स्रोतः आदिवासी क्षेत्र विकास विभाग, राजस्थान सरकार91

पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्र ों पर विस्तार) अधिनियम, 199692 जिसे आम तौर पर 
पेसा कानून भी कहा जाता ह,ै अनूसूचित क्षेत्र ों में ग्राम सभा और पंचायतो ंको विशेष  
अधिकार देता ह।ै अन्य बातो ंके अलावा पेसा कानून में यह आवश्यक ह ैकि अनुसूचित 
क्षेत्र ों में विकास परियोजनाओ ं के लिये जमीन अधिग्रहण या विकास परियोजना के 
प्रभावितो ंको बसाने या पुनर्वासन करने से पूर्व ग्राम सभा या उचित स्तर की पंचायतो ंसे 
विमर्श (Consultation) किया जाये।
पेसा कानून ग्राम सभा या पंचायत को आदिवासी भूमि के हस्तांतरण को रोकने और किसी 
गैर-कानूनी रूप से हस्तांतरित भूमि को वास्तविक स्वामी को वापस दिलाने का अधिकार 
भी देता ह।ै
यह अनुसूचित क्षेत्र ों में गौण खनिजो ं के सर्वेक्षण अधिकार या खनन के पट्टे देने से पूर्व 
आवश्यक रूप से ग्राम सभा या उचित स्तर के पंचायत की सिफारिश को भी आवश्यक 
बनाता है।
देश में पेसा ग्राम सभा, ग्राम पंचायत या स्थानीय शासन राज्य के विषय हैं और राज्य 
सरकारें इस विषय में कानून और नियम आदि बनाती हैं। संसद में पारित पेसा कानून के 
अनुरूप राजस्थान सरकार ने 1999 में राजस्थान पंचायती राज (उपबंधो ंका अनुसूचित 
क्षेत्र में उपातंरण) अधिनिमय, 1999 पारित किया था। लेकिन राज्य में राजस्थान पंचायती 
राज (उपबंधो ंका अनुसूचित क्षेत्र में उपातंरण) नियम 201193 में बना। इस प्रकार राज्य 
में पेसा लागू होने में संसद द्वारा पेसा कानून बनाये जाने के बाद लगभग 15 वर्ष का समय 
लग गया। 

91. https://tad.rajasthan.gov.in/Content/Hindi/Scheduledareahindi.
aspx?menu_id=10085
92. https://legislative.gov.in/sites/default/files/H199640.pdf
93. http://rajpanchayat.rajasthan.gov.in/en-us/actsrules/pesa.aspx
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पेसा कानून की जान धारा 4 है, जिसमें पाचंवी ं  अनुसूची क्षेत्र ों में ग्राम सभा को विशेष 
अधिकार दिये गये हैं। लेकिन राजस्थान पेसा कानून और विशेष रूप से राजस्थान पेसा 
नियम, 2011 ने 1996 में संसद द्वारा पारित पेसा कानून के प्रावधानो ंको कमजोर बना 
दिया गया ह।ै हालाकंि, देश के आदिवासी मामलो ंके मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय 
ने राजस्थान पेसा कानून को 1996 के कें द्रीय पेसा कानून के अनुरूप ही माना ह।ै94 संयकु्त 
राष्ट्र विकास कार्यक्रम के एक प्रकाशन में भी राजस्थान पंचायती राज कानून और पेसा 
कानून को कें द्रीय पेसा कानून के अनुरूप ही बताया गया ह।ै95 लेकिन जसैा कि हम नीचे की 
सारणी में देख सकत ेहैं मामला पूरी तरह से ऐसा नही ंह।ै नीचे की सारणी में कें द्रीय पेसा 
कानून और राजस्थान पेसा कानून और नियमो ंकी तलुना की गई है।
सारणी: 2 राजस्थान का पेसा कानून और नियम की कें द्रीय पेसा कानून 1996 से तलुना

पेसा अधिनियम 1996 के 
प्रावधान	

राजस्थान पेसा 
अधिनियम 1999	

राजस्थान पेसा नियम 
2011

धारा 4 (क) राज्य सरकारो ंके 
पंचायती राज कानून पारंपरिक 
रीति-रिवाज, सामाजिक और 
धार्मिक परंमपराओ ंके स्वरुप 
एवं सामुदायिक संसाधनो ंके 
पारंपरिक प्रबंधनो ंके अनुरूप 
होगंे।

इसका उल्लेख नही ंहै -

धारा 4 (ख) एक गावं 
आमतौर पर एक बस्ती या 
बसावटो ंका समूह, जिसमें  
समुदाय शामिल होता ह ैऔर 
जो परंपराओ ंऔर रीति-
रिवाजो ंके अनुसार अपने 
मामलो ंका प्रबंधन करता ह।ै

परिभाषित नही ंह,ै 
राज्यपाल पर छोड़ दिया 
गया ह.ै (“एक गावं जिसे 
राज्यपाल द्वारा निर्दिष्ट 
किया जाये“)

परिभाषित नही ंह।ै*

94. https://www.im4change.org/siteadmin/tinymce/uploaded/
Rajasthan.pdf
95. https://www.in.undp.org/content/india/en/home/library/
democratic_governance/UNDP-Policy-Brief-on-PESA.html 
* राज्य सरकार ने 27 फरवरी 2013 को एक आदेश जारी कर पैसा कानून के सन्दर्भ में राजस्व 
गावं  को ही गावं घोषित किया ह।ै 
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धारा 4 (ग) प्रत्येक गावं में 
एक ग्राम सभा होगी जिसमें 
ऐसे व्यक्ति होगंे जिनके नाम 
पंचायत के लिए ग्राम स्तर पर 
मतदाता सूची में शामिल हो।ं

कें द्रीय अधिनियम के 
समान।

ग्राम पंचायत सरपंच और 
सचिव को क्रमशः ग्राम सभा 
के अध्यक्ष और सचिव के रूप 
में नामित किया गया है।

धारा 4 (घ) ग्राम सभा 
परंपरागत तरीके से विवादो ंका 
निपटारा करने और सासं्कृति क 
पहचान बनाए रखने में सक्षम 
होगी।

कें द्रीय अधिनियम के 
समान।

शातंि समिति का प्रावधान 
(गावं से 20 सदस्य, न्यूनतम 
30 प्रतिशत महिलाएं और 
50 प्रतिशत अनुसूचित  
जनजाति सदस्य)

धारा (ड.)1 सामाजिक और 
आर्थिक विकास के लिए 
योजनाओ/ंकार्यक्रमो ंऔर 
परियोजनाओ ंका ग्राम सभा 
द्वारा अनुमोदन, ग्राम पंचायत 
द्वारा इस तरह की योजनाओ,ं 
कार्यक्रमो ंऔर परियोजनाओ ं
के क्रियान्वयन के लिये जाने 
के पहले।
2. ग्राम सभा द्वारा लाभार्थियो ं
का चयन।

कें द्रीय अधिनियम के समान 
यह भी जुड़ा ह ै‘‘स्थानीय 
योजना और संसाधनो ंया 
ऐसी योजनाओ ंपर नियंत्रण 
करने की शक्ति, जिसमें 
जनजातीय उप योजना 
शामिल ह।ै’’

उल्लेख नही ंह।ै

धारा 4(च) ग्राम पंचायत द्वारा 
ग्राम सभा से उपयोगिता प्रमाण 
पत्र प्राप्त करना।

कें द्रीय अधिनियम के 
समान।

उल्लेख नही ंह।ै

धारा 4(छ) अनुसूचित  क्षेत्र ों 
में प्रत्येक पंचायत में पदो ं
का आरक्षण उस पंचायत में 
समुदायो ंकी जनसंख्या के 
अनुपात में होना चाहिए।

कें द्रीय अधिनियम के 
समान।

उल्लेख नही ंह।ै लेकिन 
जनजाति क्षेत्र विकास विभाग 
की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 
ऐसा ही किया गया ह।ै
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धारा (ज) मध्यवर्ती और 
जिला पंचायती राज संस्थाओ ं
में प्रतिनिधित्व नही ंहोने पर 
अनुसूचित  जनजाति के 
व्यक्तियो ंका राज्य सरकार 
द्वारा नामाकंन।

कें द्रीय अधिनियम के 
समान।

-

धारा 4 (झ) भूमि अधिग्रहण 
और पुनर्वास से पहले ग्राम 
सभा या पंचायत से परामर्श।

राज्य सरकार द्वारा निर्धारित 
स्तर पर ग्राम सभा या 
पंचायती राज संस्था से 
परामर्श किया जाएगा।

राजस्थान पेसा नियम कहता 
ह ैकि सरकार, यदि ग्राम सभा 
(सभाओ)ं की सिफारिशो ंके 
खिलाफ आदेश पारित करती 
ह,ै तो वह ऐसा करने का एक 
कारण दर्ज करेगी।

धारा 4 (ण) ग्राम सभा या 
पंचायती राज संस्थाओ ंद्वारा 
जल निकायो ंकी योजना और 
प्रबंधन।

राज्य सरकार के द्वारा 
पहचाने गये जल निकायो ं
का प्रबंधन।

सिर्फ  ये बताया गया ह ैकि 
ग्राम सभा जल निकायो ंजसेै 
संसाधनो ंके प्रबंधन करने में 
सक्षम है।

धारा 4 (ट) गौण खनिजो ंका 
खनन पूर्व सर्वेक्षण (पुवेक्षण) 
लाइसेंस या खनन पट्टा देने से 
पहले ग्राम सभा या पंचायती 
राज संस्था द्वारा सिफारिश।

सिफारिश लेने का तरीका 
राज्य सरकार द्वारा निर्धारित 
किया जायेगा।

ग्राम सभा, पंचायत समिति 
या जिला परिषद ्द्वारा, जो 
लागू हो, के द्वारा सिफारिश 
करना।

धारा (ठ) गौण खनिजो ंके 
खनन से पहले ग्राम सभा या 
पंचायती राज संस्था द्वारा 
सिफारिश।

सिफारिश लेने का तरीका 
राज्य सरकार द्वारा निर्धारित 
किया जायेगा।

ऐसे मामलो ंमें ग्राम सभा के 
प्रस्तावो ंपर कार्रवाई करने 
के लिए जिला कलेक्टर 
और आबकारी आयकु्त को 
अधिकार  देता हैधारा (ड) (1) पंचायती राज 

संस्था और ग्राम सभा को 
नशीले पदार्थों की बिक्री को 
रोकने या प्रतिबंधित करने की 
शक्ति।

राज्य सरकार द्वारा निर्धारित 
नियमो ंके अधीन।
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धारा (ड) (2) लघु वन उपज 
का स्वामित्व पंचायती राज 
और ग्राम सभा को।	

राज्य सरकार द्वारा निर्धारित 
नियमो ंके अधीन।

राजस्थान पेसा नियम ग्राम 
सभाओ ंको तेंदू पत्ते और 
बासं को छोड़कर लघु वन 
उत्पादो ंको इकट्ठा करने और 
बचेने की अनुमति देते हैं। वन 
विभाग द्वारा, तेंदू  व बासं को  
एकत्र करना जारी रखा गया 
ह,ै जिससे हो रही सकल आय  
को संबंधित ग्राम पंचायतो ंके 
साथ साझा किया जाएगा।*

धारा 4 (ड) (3) पंचायती 
राज संस्था और ग्राम सभा 
को भूमि हस्तांतरण रोकने की 
शक्ति।

कें द्रीय अधिनियम के समान 
“राज्य में लागू कानूनो ंके 
अनुसार।’’	

शक्तिया ंपंचायत समिति 
(ब्लॉक पंचायत) को दी गई 
हैं, ग्राम सभा की भूमिका का 
उल्लेख नही ंह।ै

धारा 4 (ड) (4) पंचायती 
राज संस्था और ग्राम सभा को 
ग्राम बाजार का प्रबंधन करने 
की शक्ति।

कें द्रीय अधिनियम के 
समान।

उल्लेख नही ंह।ै

धारा 4 (ड) (5) पंचायती 
राज संस्था और ग्राम सभा का 
कर्ज के लेन-देन पर नियंत्रण।

कें द्रीय अधिनियम के 
समान।

अनुसूचित  क्षेत्र में पंचायत/
पंचायत समिति उधार देने के 
व्यापार को प्रतिबंधित और 
विनियमित करने के लिए 
सक्षम होगंी।

धारा (ड) (6) पंचायती राज 
संस्थाओ ंऔर ग्राम सभा को 
सामाजिक क्षेत्र की संस्थाओ ं
और पदाधिकारियो ंपर 
नियंत्रण।

कें द्रीय अधिनियम के 
समान।

उल्लेख नही ंह।ै

स्रोतः कें द्रीय व राजस्थान पेसा कानून व निमय और आस्था संस्था द्वारा अप्रकाशित लेखो ं
के आधार पर लेखक द्वारा संकलित
*https://rajpanchayat.rajasthan.gov.in/Portals/0/Documents/
Notification/NOTIFICATION%2027.2.2013%20(1).pdf	

राजस्थान के पेसा अधिनियम का जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन 
जसैा कि ऊपर की सारणी से पता चलता ह ैकि राजस्थान के पेसा अधिनियम और नियम 
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पूरी तरह से कें द्र के पेसा अधिनियम के अनुरूप नही ंहैं। हालाकंि, सभी पंचायती राज 
संस्थाओ ंके अध्यक्ष पद अनुसूचित  क्षेत्र के लोगो ंके लिये आरक्षित हैं। इस भाग में कें द्रीय 
पेसा अधिनियम और राजस्थान पेसा अधिनियम और नियमो ंके प्रावधानो ंके बीच अतंर 
का विश्लेषण किया गया ह ैऔर राजस्थान में पेसा अधिनियम के वास्तविक क्रियान्वयन पर 
एक नज़र डालने का भी प्रयास किया गया है। 

ग्राम सभा 
जसैा कि ऊपर कहा गया ह ै कि राजस्थान के पेसा क्षेत्र में ग्राम सभा का मतलब ह-ै 
राजस्व गावं के सभी मतदाताओ ंकी सभा। पेसा अधिनियम 1999 के अनुसार ग्राम सभा 
पारंपरिक गावं की सभा होती ह।ै राजस्थान में वैसे गावंो ंको फला भी बोलते हैं। लेकिन 
राज्य सरकार ने पेसा के संदर्भ में भी राजस्व गावं को ‘गावं’ माना है, जो फला से ज्यादा 
भी हो सकता ह।ै राजस्थान के गावं एक बड़े क्षेत्रफल में फैले होत ेहैं और इनमें कई फले 
होते हैं। राजस्व गावं एक समग्र इकाई नही ंहो सकती ह,ै जहा ंलोग बठैकर किसी मुद्दे पर 
फैसला कर सकें ।
पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार ने 27 जनू 2016 को एक आदेश जारी किया कि 
पंचायत के हर राजस्व गावं में पेसा ग्राम सभा होगी।96 लेकिन इस बात को स्पष्ट नही ंकिया 
गया कि अब से कोई वार्ड सभा अनुसूचित  क्षेत्र में नही ंहोगी। इससे उलझन पैदा होती है, 
क्योंकि  एक राजस्व गावं में दो वार्ड भी हो सकते हैं।
राजस्थान पेसा नियम के अनुसार सरपंच को ग्राम सभा का अध्यक्ष और पंचायत सचिव 
को सचिव बनाया गया ह।ै लेकिन ये व्यावहारिक नही ंह,ै क्योंकि  एक ग्राम पंचायत में एक 
से अधिक गावं हैं। भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय के मॉडल पेसा नियम यह भी 
सुझाव देते हैं कि पंचायत सचिव को एक ग्राम पंचायत में सभी ग्राम सभा का सचिव होना 
चाहिए। हालाकंि, मॉडल नियम के अनुसार हर एक गावं में एक सहायक सचिव होगा, 
जो कि उसी गावं से होगा और वो पंचायत सचिव के काम में सहयोग करेगा और यह एक 
मानद पद होगा।97 
राजस्थान पेसा नियम बताता ह ैकि गावं की ग्राम सभा का कोरम 10 प्रतिशत होना चाहिए 
और महिला सदस्यों  के कोरम में कोई उल्लेख नही ंह।ै नागरिक समाज संगठनो ंकी मागं ह ै
कि ग्राम सभा में कोरम 10 प्रतिशत से अधिक होना चाहिए और महिलाओ ंकी भागीदारी 
सुनिश्चित करने के लिए महिलाओ ंके लिए अलग कोरम का आवश्यक नियम भी होना 
चाहिए। 
पेसा अधिनियम 1996 के अनुसार ग्राम सभा को शासन की मूलभूत इकाई के रूप में 

96. http://rajpanchayat.rajasthan.gov.in/Portals/0/Documents/
Method/Cir_leg_495_27052016.pdf
97. https://www.panchayat.gov.in/documents/448457/0/Model+PES
A+Rules+circulated+by+MoPR.pdf/
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स्वीकार किया गया ह;ै और इसे “अनिवार्य कार्यकारी कार्यों” जसेै ग्राम विकास योजना, 
लाभार्थियो ंका चयन और उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी करने का काम भी सौपंा गया है। 
लेकिन राजस्थान पेसा अधिनियम और नियम में ऐसा कोई प्रावधान नही ंह।ै हालाकंि, 
राजस्थान सरकार ने हाल ही में राजस्थान के अनुसूचित  क्षेत्र ों के तहत सभी जिलो ंके जिला 
कलेक्टरो ंको एक पत्र (दिनाकंः 01 अक्टूबर, 2019) के द्वारा एक आदेश दिया ह,ै जिसमें 
कहा गया ह ैकि पेसा क्षेत्र के ग्राम पंचायतो ंको ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) में 
राजस्व गावंो ंकी ग्राम सभा द्वारा बनायी गई योजना को ग्राम पंचायतो ंकी वार्षिक योजना 
में सम्मिलित किया जाना चाहिए। 2016 में जारी जीपीडीपी पर राजस्थान  सरकार के 
दिशा-निर्देश में भी यही प्रावधान ह।ै98

पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जारी जीपीडीपी का पेसा क्षेत्र के लिए दिशा-निर्देश ये निर्देश 
देता है कि पेसा क्षेत्र ों में पेसा अधिनियमो ंके अनुसार ग्राम सभाओ ंऔर पंचायतो ंके वार्डों 
की मैपिगं की जानी चाहिए। इसमें ये भी निर्देश दिया गया है कि ‘‘पेसा ग्राम सभा के 
निर्वाचित वार्ड सदस्यों  के अधिकार क्षेत्र (वार्ड) का ग्राम सभा के साथ सह संबंध स्थापित 
किया जाना चाहिए।’’99 हालाकंि, राजस्थान में ऐसा नही ं किया गया है और न ही पेसा 
पंचायतो ंद्वारा योजना बनाने के लिए कोई अलग दिशा-निर्देश है।
राजस्थान पेसा नियम में एक से अधिक गावंो ंकी संयकु्त ग्राम सभा का भी उल्लेख ह,ै 
लेकिन यह नही ंबताया गया ह ैकि गावं की ग्राम सभा और पंचायत ग्राम सभा का समन्वय 
कैसे होगा। ये भी नही ंबताया गया ह ैकि अगर गावं के लोगो ंको ये लगे कि ग्राम सभा के 
द्वारा लिए गए निर्णय उनके हित में नही ंहैं, तो वे कहा ंजाये।  
हालाकंि शातंि और विवाद निपटारे के मामलो ंमें लोग (या कोई व्यक्ति) अगर पुलिस के 
पास जाते हैं, तो पुलिस को ग्राम सभा से परामर्श करने का निर्देश दिया गया है।
लेकिन व्यवहारिक रूप से राजस्थान में ग्राम पेसा अधिनियमो ंऔर नियमो ं के अनुसार 
राजस्व (पेसा) ग्राम सभा का आयोजन केव ल उन क्षेत्र ों में हो रहा ह,ै जहा ंकुछ नागरिक 
संगठन, सामाजिक संगठन या जन संगठन इसके लिए सक्रिय प्रयास कर रहे हैं।

ग्राम सभा द्वारा विवादो ंका निपटारा
राजस्थान पेसा नियम 2011 के अनुसार गावं में एक 20 सदस्यों  की ‘शातंि समिति’ बनाई 
जानी चाहिये, जिसमें कम से कम 30 प्रतिशत महिलायें हो ंऔर 50 प्रतिशत अनसूचित 
जनजाति के लोग हो।ं आदिवासी क्षेत्र विकास विभाग की वार्षिक प्रतिवेदन (2019-20) 
के अनुसार 2019-20 के अतं में/तक पेसा क्षेत्र के 4,939 (83.7) गावंो ंमें ऐसी शातंि 

98. http://rajpanchayat.rajasthan.gov.in/Portals/0/GPDP_FINAL_
BOOK_08-01-2016.pdf
99. https://panchayat.gov.in/documents/448457/0/
PESA+GPDP+Guideline.pdf/
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समिति बनाई गयी थी और उनका लगातार बैठक भी हो रही थी।100  
हालाकंि, नागरिक समाज संस्थाओ ं और सामाजिक कार्यकर्ताओ ं की मानें तो ये शातंि 
समिति भी जमीनी स्तर पर बहुत ज्यादा लाभकारी और प्रभावशील नही ं रही हैं। कुछ 
मामलो ंमें, इन शातंि समितियो ंने कथित तौर पर लोगो ं(संबंधित पक्षों ) और पुलिस के बीच 
दलालो ंकी भूमिका भी निभाई, जिससे भ्रष्टाचार बढ़ा ह।ै

भमूि अधिग्रहण के मामले में परामर्श 
जसैा कि ऊपर उल्लेख किया गया ह,ै भूमि अधिग्रहण के मामले में राजस्थान पेसा अधिनियम 
और नियमो ंमें ग्राम सभा से परामर्श करना अनिवार्य कर दिया गया है। हालाकंि, राजस्थान 
पेसा नियम में यह भी कहा गया ह ैकि सरकार उचित कारण बताते हुए ग्राम सभा के प्रस्ताव 
के विरूद्ध आदेश जारी कर सकती है।
हालाकंि, व्यवहार में यह देखा गया ह ैकि भूमि अधिग्रहण के मामले में सरकार आमतौर पर 
पंचायतो ंसे सहमति पत्र लेती ह,ै न कि ग्राम सभा से।

जल निकायो ंका नियोजन और प्रबंधन
राजस्थान पेसा नियमो ंके अनुसार ग्राम सभा लघु जल निकायो ंजसेै स्थानीय संसाधनो ंका 
प्रबंधन करने के लिए सक्षम है, लेकिन इस संबंध में विस्तृत प्रक्रिया नही ंबताई गई ह।ै

खनिजो ंऔर खनन पर नियंत्रण
आदिवासी क्षेत्र विकास विभाग की वार्षिक रिपोर्ट में सूचित किया गया ह ै कि खान एवं 
भूविज्ञान विभाग ने अपनी अधिसूचना दिनाकं 12.4.2002 के द्वारा राजस्थान लघु खनिज 
रियायत नियम, 2002 जारी किया ह,ै जिसके अनुसार राज्य के अनुसूचित  क्षेत्र ों में लघु 
खनिजो ंकी खोज और खनन का संचालन करने के लिए पंचायती राज संस्थाओ ंसे उचित 
स्तरो ंपर सहमति प्राप्त करना अनिवार्य ह,ै न कि ग्राम सभा से।  
हलाकंि, यह प्रावधान धरातल पर शायद ही लागू होता ह।ै पहली बात तो यह है कि यह 
स्पष्ट नही ंह ैकि यह प्रावधान मौजदूा खदानो ंपर भी लागू होता ह ैया केव ल नये खदानो ंके 
लिए ह।ै ऐसा लगता ह ैकि मौजदूा खदानो ंके विस्तार के मामले में यह प्रावधान कही ंभी 
लागू नही ंहुआ है।

पंचायती राज और ग्राम सभा द्वारा नशीले पदार्थों की बिक्री का नियमन
राजस्थान पेसा नियमो ंने नशीले पदार्थों की बिक्री से संबंधित ग्राम सभा के प्रस्ताव पर 
कार्रवाई करने के लिए जिला कलेक्टर और आबकारी आयकु्त को प्रभावी रूप से यह 
अधिकार दिया ह।ै 

100. https://tad.rajasthan.gov.in/writereaddata/FilesManagement/
PDF/03232021130122PMADM%20Report%202019-20.pdf
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लघु वन उपज (एमएफपी) का स्वामित्व
राज्य पेसा अधिनियम और पेसा नियमो ंके अनुसार ग्राम सभाओ ंको तेंदू पत्तों , जिन पर 
राजस्थान के तेंदू पत्ते और बासं (व्यवसाय का विनियमन) अधिनियम, 1974 के तहत 
राज्य सरकार का एकाधिकार ह,ै तेंदू पत्ते और बासं छोड़कर अन्य लघु वनोपज (एमएफपी) 
एकत्र करने और बचेने का अधिकार ह।ै तेंदूपत्ता और बासं के लिए वन विभाग ठेकेदारो ं
को संग्रह करने का अधिकार देता ह ैऔर आदेश हैं कि इसका सकल लाभ पेसा क्षेत्र ों में 
ग्राम सभाओ ंको दिया जाएगा। हालाकंि, तेंदूपत्ता संग्रह या बासं या अन्य लघु वन उपज के 
लिए वन विभाग से पंचायतो ंको दी गयी राशि पर कोई सूचना या आकंड़ा उपलब्ध नही ंह।ै 
जहा ंतक अन्य लघु वनोपज का संबंध ह,ै पेसा नियम लघु वनोपज के व्यापार की प्रक्रिया 
तय करने में ग्राम सभा के भूमिका की चर्चा नही ंकरते हैं। हालाकंि, वास्तव में लघु वनोपज 
को राजस संघ101 द्वारा एकत्र किया और बचेा जाता ह।ै ऐसा माना जाता ह ैकि राजस संघ 
जिला परिषद को इसका लाभ देता आ रहा ह,ै लेकिन इसका भी कोई आकंड़ा उपलब्ध 
नही ंह।ै राजस संघ लघु वनोपज का समर्थन मूल्य भी ग्राम सभाओ ंके परामर्श के बिना 
घोषित करता आ रहा है।  
व्यावहारिक रूप से, ग्राम सभाएं लघु वन उपज को नियंत्रित करने में सक्षम नही ंहैं। यहा ं
तक कि अगर  लघु वनोपज की बिक्री से होने वाली आय दी भी जाती ह ैतो ग्राम पंचायतो ं
को दी जाती हैं, न कि राजस्व गावं की ग्राम सभा को। भले ही राजस्थान पेसा नियमो ंके 
नियम 26 में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया ह ैकि ये आय ग्राम सभा को जानी चाहिए। 
साथ ही ग्राम सभा स्तर पर कोष बनाने का कोई प्रावधान भी नही ंह ैऔर ग्राम सभाओ ंके 
बैंक खातो ंका भी प्रावधान नही ंह।ै इसलिए, व्यावहारिक रूप से ग्राम सभाएं लघु वनोपज 
से प्राप्त निधि को एकत्र नही ंकर सकती और न ही रख सकती हैं।  

आदिवासी भमूि का हस्तांतरण
राजस्थान में आदिवासी जमीन के हस्तांतरण के मामले में पंचायत समितियो ंको अधिकार 
दिया गया ह1ै02 और ग्राम सभा की भूमिका का उल्लेख नही ंकिया गया ह।ै कृषि  से गैर-
कृषि  में भूमि उपयोग में बदलाव के माध्यम से आदिवासी भूमि के हस्तांतरण को रोकने के 
लिए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में भी बदलाव करने की आवश्यकता है, जो अभी 
तक नही ंकिया गया ह।ै

101. Rajasthan Tribal Area Development Cooperative Sangh Limited
102. राजस्व विभाग, आदेश संख्या एफ 10(5)राजस्व.6ध2्000ध1्2, दिनाकं 
17/04/2000के द्वारा अनुसूचित क्षेत्र में आदिवासी की ज़मीन पर जबरन दखल के मामलो ं
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही करने का अधिकार तहसीलदार से लेकर 
पंचायत समिति को दे दिया गया है।
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गावं के हाट-बाजारो ंका प्रबंधन
राजस्थान पेसा नियम, 2011 में इसका उल्लेख नही ंकिया गया ह।ै

कर्ज के लेन-देन पर नियंत्रण
राजस्व विभाग ने अपने आदेश संख्या एफ 10 (5) राजस्व 6/2000/13, दिनाकं 
17/04/2000 के द्वारा राजस्थान साहूकार अधिनियम, 1963 के तहत आयकु्त, 
जनजाति क्षेत्र विकास को रजिस्ट्रार जनरल, पंचायत समिति को रजिस्ट्रार और ग्राम 
पंचायतो ंको सहायक रजिस्ट्रार के रूप में नियकु्त किया ह।ै लेकिन इस संबंध में ग्राम सभा 
की भूमिका को स्पष्ट नही ंकिया गया ह।ै

सरकारी कर्मचारियो ंऔर सामाजिक क्षेत्र की संस्थाओ ंपर नियंत्रण/निगरानी
राजस्थान पेसा नियम, 2011 में इसका उल्लेख नही ंकिया गया ह।ै इसलिये प्रभावी रूप 
से वही नियम और आदेश जो राज्य के अन्य हिस्सों  में लागू होते हैं, अनुसूचित  क्षेत्र ों में 
भी लागू होते हैं। इससे ग्राम सभा को स्थानीय सामाजिक संस्थाओ ंजसेै- आगंनबाडी, 
प्राथमिक विद्यालय आदि की निगरानी के लिए सीमित अधिकार मिले हुए हैं। 

पंचायत सशक्तिकरण योजना
पंचायत सशक्तिकरण योजना देश भर में पंचायतो ंको सशक्त बनाने के लिए पंचायती राज 
मंत्रालय की एक कें द्र प्रायोजित योजना ह।ै जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग की वार्षिक 
रिपोर्ट 2016-17 के अनुसार, विभाग को पंचायती राज विभाग द्वारा अनुसूचित  क्षेत्र ों 
में पंचायत सशक्तिकरण योजना के क्रियान्वयन हेत ु7,957 करोड़ रु. मिले।103  जिसके 
तहत प्रत्येक ग्राम सभा को (कुल 1238 ग्राम सभा) ग्राम सभाओ ंमें भागीदारी बढ़ाने के 
लिये 2500 रुपये प्रति माह मिलने वाले थ।े प्रत्येक ब्लॉक (कुल 40 ब्लॉक) और जिलो ं
(5 जिलो)ं में पेसा समन्वयक की नियकु्ति होने वाली थी और हर ग्राम पंचायत को पेसा 
की समझ बढ़ाने के कार्यक्रम के लिए प्रति वर्ष 10,000 रुपये दिए जाने का प्रावधान था।
विभाग की वार्षिक रिर्पोटो ंके अनुसार वर्ष 2017-18 से 2020-21 में पेसा पर विभिन्न 
प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। मणिक्यलाल वर्मा जनजातीय अनुसंधान और 
प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर द्वारा 2020-21 में पेसा पर प्रशिक्षको ंका ऑनलाइन प्रशिक्षण 
(टीओटी) आयोजित किया गया। हालाकंि, ये प्रशिक्षण अपेक्षित प्रभाव डालने में सफल 
नही ंरहे हैं, क्योंकि  सरकार के पेसा नियम और आदेश बहुत अनुकूल नही ंहैं। विभाग से 
मिली अनौपचारिक जानकारी के अनुसार, विभाग ने बजट का अधिकाशं हिस्सा वापस कर 
दिया, क्योंकि  इसे खर्च नही ंकिया जा सका।

103. https://tad.rajasthan.gov.in/writereaddata/FilesManagement/
PDF/03232021130008PMADM%20Report%202016-17.pdf
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पेसा और शहरीकरण
ग्रामीण क्षेत्र ों में पंचायतो ंपर पेसा अधिनियम लागू किया गया ह।ै हालाकंि, तेजी से बढ़ते 
शहरीकरण के साथ, ग्रामीण क्षेत्र ों को धीरे-धीरे शहरी क्षेत्र ों में शामिल किया जा रहा ह ैऔर 
वे शहरी स्थानीय निकायो ं(ULB) का हिस्सा बन रहे हैं, जिन पर पेसा लागू नही ंहोता है। 
इससे धीरे-धीरे पेसा के प्रभाव क्षेत्र ों में कमी हो रही है।

सुझाव
आदिवासी समुदाय के साथ काम करने वाले कुछ वरिष्ठ कार्यकर्ताओ ंके साथ चर्चा में पेसा 
और एफआरए के क्रियान्वयन के मुद्दों  पर कुछ सुझाव सामने आए, जिनसे पेसा को राज्य 
में और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता ह।ै वे सुझाव निम्न हैं-

·	 गावं की परिभाषा पेसा अधिनियम, 1996 के अनुसार पारंपरिक गावं के अनुसार 
होनी चाहिए, न कि राज्य में वर्तमान में परिभाषित राजस्व गावं के रूप में।

·	 पेसा ग्राम सभा सरकारी योजनाओ ंऔर लाभार्थी चयन और सामाजिक क्षेत्र के 
संस्थानो ंऔर योजनाओ ंकी निगरानी की मौलिक इकाई होनी चाहिए।

·	 पेसा क्षेत्र ों में वार्ड सभा और ग्राम पंचायत की ग्राम सभा नही ंहोनी चाहिए और 
इसके लिये पंचायती राज अधिनियम, 2009 में संशोधन किया जाना चाहिए।

·	 ग्राम सभा और विभिन्न विभागो ंजसेै वन, राजस्व, खनन आदि के बीच कार्य 
और भूमिकाओ ंका स्पष्ट विभाजन होना चाहिए, जसैा कि कुछ अन्य राज्यों  में 
किया गया ह।ै

·	 वर्तमान में फंड राज्य और कें द्र वित्त आयोग और मनरेगा आदि से ग्राम पंचायतो ं
को जाता ह।ै हालाकंि, पेसा अधिनियम के अनुसार इसकी योजना ग्राम सभा 
द्वारा की जानी चाहिए। इसे सुविधाजनक बनाने के लिए या तो पेसा क्षेत्र की ग्राम 
सभाओ ंको धन आवंटित किया जाना चाहिए या ग्राम पंचायत को प्रत्येक ग्राम 
सभा को उपलब्ध बजट के बारे में सूचित करना चाहिए, ताकि ग्राम सभा कें द्रीय 
पेसा अधिनियम के अनुसार योजना बना सके।

·	 लघु वन उपज और अन्य स्रोतो ं(जसेै खनन) से एकत्रित/प्राप्त धन को रखने के 
लिए पेसा ग्राम सभाओ ंके पास अपने स्वयं के बैंक खाते होने चाहिए।

·	 पेसा के लिए एक विशिष्ट पोर्टल होना चाहिए, जहा ं कानून के क्रियान्वयन, 
विभागो ंकी जिम्मेदारी, कार्यों की प्रगति आदि की स्पष्ट जानकारी उपलब्ध हो।

·	 पेसा से संबंधित सभी गतिविधियो ंके समन्वय के लिए ब्लॉक और जिला स्तर पर 
एक पेसा कक्ष बनाया जाना चाहिए।
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निष्कर्ष
राजस्थान सरकार ने राज्य पेसा अधिनियम को पारित करने में तीन साल और राजस्थान 
पेसा नियम बनाने में 15 साल का समय लिया। इस तरह संसद द्वारा पेसा अधिनियम को 
पारित करने के डेढ़ दशक के बाद राज्य में पेसा नियम बनाया गया। यह भी तब हो सका 
जब कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओ ं ने उच्च न्यायालय में अपील की, तब जोधपुर उच्च 
न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद पेसा नियम, 2011 बनाया गया।
राजस्थान पेसा नियमो ंमें कुछ स्पष्ट कमिया ंहैं और यह पेसा अधिनियम के कुछ महत्वपूर्ण 
प्रावधानो ंपर मौन ह।ै राज्य सरकार ने ग्राम सभा के उद्देश्य से राजस्व ग्राम को ‘गावं’ 
घोषित किया ह।ै राज्य के पेसा नियम कें द्रीय पेसा अधिनियम में ग्राम सभा को दिये गये 
अधिकारो ंके अनुरूप सशक्त नही करते। विश्लेषण से पता चलता ह ैकि योजना बनाने 
और विभिन्न योजनाओ ंके लाभार्थियो ंकी पहचान करने के साथ-साथ पानी जसेै स्थानीय 
संसाधनो ंपर नियंत्रण में ग्राम सभा की भूमिका का या तो उल्लेख नही ंकिया गया ह ैया बस 
चर्चा भर की गई ह।ै राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 2009 के अनुसार ग्राम पंचायत 
के सभी वार्डों में वार्ड सभा और ग्राम पंचायत की ग्राम सभा का आयोजन अनिवार्य ह।ै 
इसलिए, ग्राम सभा और वार्ड सभा और ग्राम पंचायतो ंकी भूमिका और स्थिति के बारे में 
बिलकुल अस्पष्टता ह;ै खासकर योजना, लाभार्थियो ंका चयन और सरकार के कार्यक्रम 
और योजनाओ ंकी निगरानी करने जैसे मामलो ंमें।
हालाकंि लघु वन उपज का स्वामित्व ग्राम सभा को दिया गया है, लेकिन ये व्यवहार में नही ं
हैं और न ही गौण खनिजो ंपर नियंत्रण व्यवहार में है।
भूमि अधिग्रहण या आदिवासी भूमि हस्तांतरण की रोकथाम के मामले भी प्रभावी ढंग से 
ग्राम सभा को नही ंसौपंे गये हैं। भूमि हस्तांतरण के मामले में सरकारी आदेशो ंके द्वारा 
पंचायत समिति को अधिकार दिए गये हैं और ग्राम सभा की भूमिका का उल्लेख नही ं
किया गया ह।ै साथ ही आदिवासियो ंकी भूमि का कृषि  से गैर-कृषि  उपयोग में परिवर्तन के 
माध्यम से भूमि हस्तांतरण पर कोई रोक नही ंह।ै भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास के मामलो ं
में, ग्राम सभाओ ंके बजाय पंचायतो ंसे अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जाता ह।ै
हालाकंि, राज्य पेसा अधिनियम और नियमो ंमें किए गए सीमित प्रावधानो ंके बावजदू, 
कुछ हिस्सों  में जहा ंलोग संगठित और जागरूक हैं, वहा ंग्राम सभा अपने हको ंका इस्तेमाल 
करके ग्राम सभा की बठैकें  बलुाती है और अपनी योजनाएं बनाकर और उन योजनाओ ंको 
ग्राम पंचायत में भेजती हैं, ताकि इसे ग्राम पंचायतो ंकी वार्षिक योजना में शामिल किया 
जा सके। 
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पेसा काननू के क्रियान्वयन में लगे जन संगठनो ंकी केस स्टडी
-जितेंद्र चाहर 

भमूिका 
राजस्थान राज्य के 8 जिले पाचंवी ंअनुसूची क्षेत्र में आते हैं। जिसमें 3 जिले बासंवाड़ा, 
डंूगरपुर और प्रतापगढ़ पूर्ण रूप से तथा 5 जिले उदयपुर, सिरोही, चित्तौड़गढ़, पाली और 
राजसंमद आशंिक रूप से इस क्षेत्र में आत ेहैं। पेसा अधिनियम 1996 में पास होने के 
बाद राजस्थान सरकार ने पेसा नियम 2011 में बनाये। राजस्थान सरकार द्वारा 15 वर्षों 
बाद बनाये गये पेसा नियम इस बात का प्रमाण ह ैकि सरकार आदिवासियो ंके विकास के 
लिए कितनी गंभीर ह।ै राजस्थान सरकार ने कें द्र के पेसा कानून को राज्य के नियम 2011 
बनाकर कमजोर ही किया है। उसने अपने नियम में गावं की परिभाषा ही बदल दी ह,ै जो 
स्व-शासन प्रणाली की मूल इकाई ह।ै कें द्र के पेसा कानून में गावं की परिभाषा “आवास या 
आवासो ंका समूह”, पुरवा या पुरवा के समूह से मिलकर बनेगा, जिसमें समुदाय समाविष्ट 
हो और जो परंपराओ ंतथा रूढ़ियो ंके अनुसार अपने कार्यकलापो ंका प्रबंध करता हो। 
लेकिन राजस्थान सरकार के नियम में राजस्व गावं को गावं माना गया ह।ै जबकि एक 
राजस्व गावं में आदिवासियो ंके कई पुरवे (फले) हैं। अगर राजस्व गावं बड़ा ह ैतो उसमें 
15-20 तक फले होते हैं। ऐसी स्थिति में सभी फले के लोगो ंका एक साथ बठैकर ग्राम 
सभा करना संभव ही नही ंहो पाता। इसी तरह से अध्यक्ष का चुनाव, शातंि समिति में पुलिस 
का हस्तक्षेप, भूमि अधिग्रहण के मामले में फर्जी गावं सभाएं, ग्राम सभा की सिफारिशो ं
को सहमति मान लेना, गावं के वनो ंपर वन विभाग का कब्जा आदि ऐसे मामले हैं जो पेसा 
कानून में मिले अधिकारो ंको कमजोर ही नही,ं बल्कि खत्म कर देते हैं।
राजस्थान में 2004-05 स ेपसेा कानून लागू करवान ेके प्रयास में लगे सामाजिक कार्यकर्ता 
डॉ भरत श्रीमाली का कहना ह ैकि सारी खामी-कमजोरी के बाद भी अगर राजस्थान सरकार 
अपन ेनियम जमीनी स्तर पर लागू कर दे तो आदिवासियो ंकी बहुत सारी समस्याओ ंका 
समाधान हो सकता ह।ै लेकिन सरकार की ऐसी कोई मंशा नही ंदिखती ह।ै पेसा कानून बने 
25 वर्ष पूरे होने को हैं, परंत ुसरकार की ओर से ऐसा कुछ भी नही ं किया गया, जिससे 
आदिवासियो ंके जीवन में कोई बदलाव आया हो। जो काम सरकार को करना था, उस ेकुछ 
आदिवासी संगठन, सस्थाएं और सामाजिक कार्यकर्ता कर रहे हैं। पेसा कानून के संदर्भ में 
गावंो ंमें जो कुछ भी हो रहा वह इन्ही लोगो ंद्वारा किया जा रहा है।
डॉ भारत श्रीमाली आगे कहते है कि यह एक ऐसा काननू, है जो केवल भारत के 
आदिवासियो ंके लिए ही नही ंहै, बल्कि पूरी दुनिया की मानवता के लिए है। आधनुिक 
विकास की अधंी अवधारणा के चलते पर्यावरण में हो रहे बदलाव, ग्लोबल वार्मिग, 
पारिस्थितिकी तंत्र का विनाश, ओजोन परत का नष्ट होना, जलवाय ुपरिवर्तन, स्वास्थ्य 
और भोजन आदि की समस्या से पूरी दुनिया बदहाल है। इन सबका समाधान अगर 
दुनिया में संभव है तो हमें आदिवासियो ंकी सामदुायिक सोच, रहन-सहन, खान-पान, 
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उनकी संस्कृ ति, प्रकृति के साथ उनका जड़ुाव, प्रकृति को नकुसान न पहुंचने की उनकी 
प्रवृत्ति को जानना और समझाना होगा। उनका अनुसरण करके ही दनुिया इस भयावह 
स्थिति से निकल सकती ह।ै यह पेसा कानून मात्र आदिवासियो ंकी संपदा के अपहरण, 
उनकी भाषा, संस्कृति , उनकी रूढ़िगत परंपराओ ंको बचाने का कानून नही ंह,ै अपित ुयह 
पूरी मानवता को बचाने का कानून ह।ै
उनका कहना ह ैकि राजस्थान में पेसा कानून लागू करने के संबंध में अगर देखा जाए तो 
पेसा कानून से आदिवासियो ंके जीवन में अगर कुछ बदलाव आ सकत ेहैं, तो उसमें पेसा 
कानून की तीन शक्तिया ंमहत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं–

1.	 ग्राम सभा द्वारा सामाजिक, आर्थिक विकास के लिए गावं विकास योजना तयैार 
करना।

2.	 लघु वन उपज पर ग्राम सभा का स्वामित्व।
3.	 ग्राम सभा द्वारा अपने विवादो ंका निपटारा।

उपरोक्त तीनो ंशक्तिया ंकें द्र के पेसा कानून में आदिवासियो ंको दी गई हैं। लेकिन धरातल 
पर क्या ह?ै राजस्थान के 8 जिलो ंमें देखा जाए तो कही ंभी ऐसा उदाहरण नही ंमिलेगा 
कि ग्राम पंचायतें ग्राम सभा द्वारा पारित ग्राम विकास योजना को उसी रूप में अपने एक्शन 
प्लान में शामिल किया हो। ग्राम सभा द्वारा बनाई गई गावं विकास योजना पंचायत के 
अलमारियो ंमें धलू फाकं रही हैं। वही हाल लघु वन उपज के मामले में भी ह।ै जिन राज्यों  
में पेसा कानून लागू है, वहा ंलघु वनोपज के अधिकार ग्राम सभा को नही ंसौपे गए हैं। यह 
एक ही उदाहरण राजस्थान ही नही,ं बल्कि पूरे देश में पेसा कानून की स्थिति को जानने के 
लिए काफी है। आदिवासियो ंके जंगल पर वन विभाग का कब्जा ह।ै वन विभाग द्वारा वहा ं
चारदीवारी खड़ी कर दी गई ह।ै जंगल में आदिवासियो ंको जाने से रोका जाता है, जिसके 
कारण कही-ंकही ंआदिवासियो ंऔर वन विभाग के बीच झड़प की खबरें भी आती रहती 
हैं। कें द्र सरकार द्वारा वन अधिकार अधिनियम 2006 बनाकर पाचंवी ंअनुसूची क्षेत्र के 
आदिवासियो ंको पेसा कानून में मिले अधिकारो ंकी प्रासंगिकता को समाप्त कर दिया गया 
ह।ै ग्राम सभाएं अब वन विभाग की दया पर निर्भर हो गई हैं। व्यक्तिगत और सामुदायिक 
दावो ंकी हजारो ंफाइलें वन विभाग में पड़ी हैं। उस पर कोई निर्णय नही ं लिया जा रहा 
ह।ै वन विभाग (सरकार) अपने अधिकार छोड़ना नही ंचाहता, अगर पेसा कानून में लघु 
वनोपज पर ग्राम सभा का अधिकार ह ैतो वन विभाग वहा ंक्यों  हैं? इसका जवाब न तो 
सरकार देती ह,ै ना ही वन विभाग।
डॉ श्रीमाली आगे कहत ेहैं कि पेसा कानून में गावं सभा को अपने विवाद निपटारे का 
अधिकार मिला ह ैजो 2 या 2 वर्ष से कम की सजा वाले हैं। राजस्थान में हजारो-ंहजार ऐसे 
मुकदमे अदालत में लंबित हैं, जिनके निर्णय का अधिकार ग्राम सभा को मिला हुआ ह।ै 
लेकिन वह लोग अदालतो ंऔर थाने के चक्कर काट रहे हैं। जिसके कारण समय के साथ-
साथ उनके पैसो ंकी भी बर्बादी हो रही ह।ै जबकि उसके निपटारे की शक्ति ग्राम सभा को 
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ह।ै राजस्थान सरकार, पुलिस और न्यायालय तीनो ंही आदिवासियो ंके इस अधिकार को 
नही ंदेना चाहती है। यह पेसा काननू के उल्लं घन का मामला तो है ही, इस काननू के साथ 
किया जा रहा भयानक मजाक भी है।
राजस्थान का आदिवासी समुदाय पेसा कानून को लेकर बहुत उत्साहित नही ंह।ै क्योंकि  
ग्राम सभाओ ंकी बात सरकार, पुलिस प्रशासन, जन प्रतिनिधि कोई नही ंमानता ह।ै उनको 
अब लगता ह ैकि पेसा कानून उनकी कोई मदद नही ंकर सकता। सरकार और प्रशासन के 
खिलाफ इस लड़ाई के लिए न तो उनके पास कोई ताकतवर संगठन ह,ै न ही राजनीतिक 
चेतना, जो इस कानून को लागू करने का संघर्ष कर सके।
इन विपरीत परस्थितियो ंमें भी कुछ संगठन पेसा कानून के क्रियान्वयन में लगे हुए ह।ै उन्हीं  
में से कुछ चुनिदंा संगठनो ंकी केस स्टडी हम यहा ंसाझा कर रहे हैं।

वागड़ मजदूर किसान संगठन, डंूगरपुर104

राजस्थान राज्य का डंूगरपुर जिला आदिवासी जिला ह,ै जहा ं लगभग 70% आबादी 
आदिवासियो ंकी ह‍ै‌ और यह प्रदेश का सबसे कुपोषित जिला भी ह।ै यहा ं30 से 35 वर्ष 
तक के नौजवान भी कुपोषण के शिकार मिल जायेंगे। डंूगरपुर जिले के आदिवासी बेहद 
गरीबी में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। बहुसंख्यक आदिवासियो ंके पास एक फसली 
जमीन है। जिसमें बरसात के मौसम में ही पैदावार होती ह।ै अतिवृष्टि या सूखा पड़ने पर वह 
भी बर्बाद हो जाती ह।ै इस खेती के अलावा उनके पास आय का एक मात्र साधन मनरेगा 
में मजदूरी या दूसरे प्रांतो ंमें जाकर मजदूरी करना ह।ै

संगठन निर्माण और उद्देश्य 
1996 में जब कें द्र सरकार द्वारा पेसा अधिनियम पास किया गया तो उदयपुर जिले में 
आदिवासियो ंके अधिकारो ंके लिए संघर्ष कर रहे आदिवासी विकास मंच कोटडा के नेततृ्व 
ने डंूगरपुर जिले में आदिवासियो ंको एकजटु करने तथा पेसा कानून को लागू करने के 
उद्देश्य से संगठन में कार्य कर रहे मान सिहं को डंूगरपुर जिले में संगठन बनाने और पेसा 
कानून के आधार पर गावं सभाओ ंका गठन और उसके संचालन की जिम्मेदारी दी।
डंूगरपुर जिले में आने के बाद मान सिहं ने जिले के आदिवासियो ंके साथ संपर्क  किया और 
जिले में पेसा कानून को लागू करने के लिए एक संगठन बनाने की चर्चा की। काफी प्रयासो ं
और विचार विमर्श के बाद 1998 में लगभग 50 लोग डंूगरपुर जिला मुख्यालय के कृषि  
विज्ञान कें द्र, बादल महल में इकट्ठा हुए। विचार-विमर्श के बाद संगठन का नाम वागड़ 
मजदूर किसान संगठन रखा गया। संगठन के संचालन के लिए एक संचालक मंडल का 
चयन किया गया जिसमें 11 सदस्य चुने गये। संयोजक मंडल के प्रथम संयोजक डंूगरपुर 
ब्लॉक के नारायण लाल रोत को चुना गया। मान सिहं को बाद में संगठन का संरक्षक बनाया 
गया। संगठन के विस्तार के बाद संगठन में एक सचिव का भी चुनाव किया गया, जो पत्र 

104. इस केस स्टडी के संकलन में अरुण सिहं  का सहयोग रहा है।
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व्यवहार के साथ लेखा-जोखा का भी कार्य देखते हैं। मौजूदा समय में मान सिहं संगठन के 
संरक्षक, जया रोत संयोजक और कारुलाल कोटेड सचिव ह।ै संगठन के शुरुआत में आये 
कुछ लोग अब नही ंरहे, कुछ लोग स्वास्थ्य कारणो ंसे कार्य कर पाने में असमर्थ हैं। जो 
लोग अभी हैं, उन सभी लोगो ंकी उम्र 55 वर्ष से ऊपर ह।ै दूसरी कतार के नेताओ ंमें इस 
समय लाल शंकर, मनीषा फलेजा, सुरता, अनीता परमार, बानेश्वर परमार आदि लोग हैं, 
जो अभी नौजवान ह ैऔर इनकी उम्र 40 वर्ष से कम है। 
संगठन निर्माण के बाद संचालक मंडल ने पेसा कानून के अनुसार सबसे पहले डंूगरपुर 
ब्लॉक (मौजदूा समय में दोवडा ब्लॉक) में शिलालेख करने का निर्णय लिया और डंूगरपुर 
जिला मुख्यालय से लगभग 20 किलोमीटर दूर तलैया गावं का चयन किया। 6 दिसम्बर 
1998 को डंूगरपुर ब्लॉक के तलैया गावं में पहली शिलालेख लगाई गयी, जिसका उद्घाटन 
कें द्र सरकार के तत्कालीन जनजातीय आयकु्त श्री बी.डी. शर्मा के द्वारा किया गया।

समदुाय को एकजटु करने के प्रयास 
डंूगरपुर के तलैया गावं में पहली शिलालेख और गावं सभा गठन के बाद संगठन ने मुख्य 
रूप से पेसा गावं सभा गठन करके प्राकृति क संसाधन, जल, जंगल, जमीन को गावं सभा 
के अधीन रखने तथा इसके साथ ही वन अधिकार का मुद्दा, अकाल, रोजगार, पलायन, 
न्यूनतम मजदूरी के लिए भी आदंोलन शुरु किया।
धीरे-धीरे संगठन का विस्तार शुरू हुआ और क्षेत्र के मजदूर किसान अपनी समस्याओ ंको 
लेकर संगठन के पास पहुंचने लगे। तब संगठन ने निर्णय लिया कि जिले के जितने ब्लॉक 
में संगठन कार्य कर रहा है, उन सभी ब्लॉक के कार्यकर्ताओ ंको महीनें में कम से कम एक 
दिन आपस में मिलना चाहिए, जिससे जिले की विभिन्न समस्याओ ंको सभी लोग जान और 
समझ सकें  तथा सामूहिक निर्णय लेकर उस पर कार्यवाही कर सकें । संगठन ने सर्वसम्मति 
से प्रत्येक महीने की 6 तारीख को बठैक करने का दिन तय किया, क्योंकि  6 दिसम्बर को 
संगठन द्वारा पहला शिलालेख और गावं सभा का गठन किया गया था। बठैक का स्थान तय 
किया गया डंूगरपुर जिला मुख्यालय (बादल महल) और बठैक का नाम दिया गया “आम 
सभा”। इस आम सभा में संगठन के कार्यकर्ताओ ंके साथ ही साथ जिले भर के वह सभी 
मजदूर, किसान अपनी समस्याओ ंको लेकर आत ेहैं, जो संगठन की मदद चाहते ह,ै संगठन 
अपनी पूरी ताकत के साथ उनकी मदद करता ह ैऔर मुफ्त कानूनी सलाह उपलब्ध कराता 
ह।ै यह आम सभा डंूगरपुर के पीड़ित आदिवासी मजदूरो ंकिसानो ंकी उम्मीद है और यह 
आम सभा अनवरत रूप से आज भी होती है।
धीरे-धीरे संगठन की ताकत डंूगरपुर, दोवड़ा और बिछीवाड़ा ब्लॉक में काफी बढ़ गयी, 
इसलिए संगठन ने निर्णय लिया कि डंूगरपुर में जिस तरह से जिले स्तर की आम सभा होती 
ह,ै उसी तरह बिछीवाड़ा और दोवडा में भी ब्लॉक स्तर पर बठैक होनी चाहिए। इसके बाद 
से दोनो ंब्लॉको ंबिछीवाड़ा में प्रत्येक महीने की 18 तारीख को और दोवडा में महीने की 13 
तारीख को बठैकें  आयोजित होती हैं, जहा ंब्लॉक के सभी लोग अपनी-अपनी समस्याओ ं
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को लेकर आते ह ैऔर उन पर चर्चा होती ह ैऔर सामूहिक निर्णय के आधार पर कार्यवाही 
की जाती ह।ै
डंूगरपुर जिले के बिछीवाड़ा, डंूगरपुर और दोवडा ब्लॉक के आदिवासियो ंका जमीन पर 
मालिकाना पट्टा पाने को लेकर डंूगरपुर के राजा और राजस्व विभाग के मध्य एक मुकदमा 
1963 से चल रहा था। जिस जमीन पर मालिकाना हक़ को लेकर मुकदमा चल रहा था, 
वह चक राजधानी के नाम से जाना जाता है। इसमें उपरोक्त तीनो ंब्लॉक के 22 गावंो ं
की 17402 हैक्टेयर भूमि विवादित थी। सभी प्रभावित आदिवासी अपने पट्टे के लिए 
व्यक्तिगत रूप से मुकदमा लड़ रहे थ।े
संगठन ने सभी 22 गावंो ंके लोगो ंको एकजटु करना प्रारंभ किया और गावं सभाओ ंका 
गठन भी किया। काफी मेहनत और प्रयासो ंके बाद संगठन ने सभी गावंो ंके आदिवासियो ं
के साथ सन 2011 में डंूगरपुर जिला मुख्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया। 
इस धरने में सभी 22 गावंो ंसे लगभग 3000 आदिवासी महिला-पुरुष शामिल हुए। धरना 
लगातार 11 दिनो ंतक दिन और रात, जिलाधिकारी कार्यालय के सामने चलता रहा। 12वें 
दिन प्रशासन के साथ समझौता हुआ और यह तय हुआ की इस मामले को 4 महीने के अदंर 
सुलझा दिया जायेगा। उसके बाद 1950 लोगो ंको पट्टे मिले, 114 लोगो ंके पट्टे ख़ारिज 
किये गये। बाकी लोगो ंके कागजात पूरे नही ंहोने के कारण उनके पट्टे स्थगित कर दिए गए।
इस आदंोलन की भारी सफलता के कारण संगठन की चर्चा पूरे जिले में शुरू हो गयी और 
लोग संगठन के सदस्य बनने लगे। धीरे-धीरे संगठन ताकतवर होता गया। अब संगठन को 
जो जरूरी कार्य करना था वह यह कि जिले के प्रत्येक गावंो ंमें पेसा कानून के तहत ग्राम 
सभा का गठन करना और पेसा कानून के अनुसार उसका संचालन करना। उसके लिए 
परिस्थितिया ंतयैार हो गयी थी।ं उसी समय राजस्थान सरकार का पेसा नियम 2011 भी 
आ गया, जिसके लिए संगठन संघर्ष भी कर रहा था। इस आदंोलन की सफलता ने संगठन 
को बासंवाड़ा जिले में भी संगठन खड़ा करने का माहौल तैयार कर दिया।
डंूगरपुर जिले के 6 ब्लॉक और बासंवाड़ा जिले के 4 ब्लॉक के 350 गावंो ंमें ग्राम सभाओ ं
का गठन करके गावं गणराज्य की घोषणा की गयी। इसकी प्रतिलिपि राज्यपाल, जनजातीय 
आयकु्त, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, खंड विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत और 
संबंधित थाने को भेजी गयी।
राज्यपाल द्वारा गावं सभा की मान्यता और शातंि समिति के सत्यापन के पत्र जिलाधिकारी, 
संबंधित थानो ंऔर गावं सभाओ ंमें भेजे गये।

गावं सभाओ ंद्वारा पेसा काननू का इस्तेमाल करना 
राज्यपाल द्वारा गावं सभाओ ंके सत्यापन के बाद संगठन के सामने चुनौती खड़ी हुई कि पेसा 
कानून में मिले अधिकारो ंमें से किस अधिकार पर पहले कार्य शुरू किया जाय, जिससे गावं 
के लोगो ंका विश्वास गावं सभाओ ंपर बढ़े और उसके निर्णय लागू करवाने में सभी लोग 
मदद करें और आपसी कटुता धीरे-धीरे कम हो। काफी सोच समझकर संगठन ने निर्णय 
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लिया कि सबसे पहले गावंो ंमें होने वाले आपसी विवादो ंका गावं में ही निपटारा कराया 
जाये। जिससे उनके धन और समय दोनो ंकी बचत हो, साथ ही साथ आपसी संबंध भी 
बेहतर हो।ं संगठन ने गावं सभाओ ंके साथ बठैक करके इसके लिए सहमत किया कि गावं 
में होने वाले किसी भी विवाद का निपटारा गावं सभा में ही किया जाये।

गावं सभा द्वारा आपसी विवादो ंका निपटारा 
गावं सभाओ ंने सबसे पहले गावं में होने वाले आपसी विवाद का निपटारा गावं सभा में 
करने का निर्णय लिया। गावं सभा की बठैक में विवाद निपटारे के लिए प्रस्ताव पारित किया 
गया कि गावं में होने वाले किसी भी आपसी विवाद को पहले गावं सभा में रखा जायेगा। 
गावं सभा सभी तरह के विवादो ंका निपटारा करेगी जो व्यक्ति गावं सभा के इस निर्णय 
को न मान कर पुलिस या अदालत में जायेगा, उसके ऊपर गावं सभा द्वारा जरु्माना किया 
जायेगा। धीरे-धीरे लोगो ंने पुलिस या अदालत में जाना बंद कर दिया और गावं सभा 
द्वारा लिए गये निष्पक्ष फैसले को मानने लगे। अगर किसी को फैसले से सहमति नही ंह ै
तो आगामी गावं सभा में अपनी बात रखते हैं, लेकिन दूसरी बार की गावं सभा का फैसला 
सर्वोपरि होता ह ैऔर उसे दोनो ंपक्षों  को मानना पड़ता ह ैऔर मानत ेभी ह।ै अब जिन-जिन 
गावंो ंमें गावं सभाएं सशक्त हैं, वहा ंकोई भी व्यक्ति पुलिस या अदालत में नही ंजाता ह।ै

गावं सभा द्वारा गावं विकास की योजना तैयार करना 
आपसी विवाद निपटारे में सर्वसम्मति से लिए जा रहे निर्णयो ंऔर लोगो ं द्वारा उस पर 
अमल करने से गावं सभा के प्रति लोगो ंका आपसी विश्वास बढ़ता गया। इस सफलता से 
उत्साहित संगठन ने तय किया की पेसा कानून में मिले एक महत्वपूर्ण अधिकार अपने गावं 
की “गावं विकास योजना तैयार करना” पर कार्य शुरू किया जाये। इसके लिए तय किया 
गया कि शातंि समिति गावं का सर्वे करेगी। सर्वे में आवास, पेंशन, खेत समतलीकरण, 
हैंडपंप, नालो ंपर एनीकट, सड़क, विद्यालय मरम्मत, विद्यालयो ंमें अध्यापको ंकी नियकु्ति, 
स्वास्थ्य कें द्र मरम्मत, स्वास्थ्य कर्मचारियो ं की नियकु्ति, कुआ ं निर्माण और मरम्मत, 
पशुशाला, श्मशानघाट मरम्मत और निर्माण, सामजिक कुरीतियो ंको खत्म करना (मौताना, 
बाल विवाह, महिला हिसंा, बालश्रम) वन पर गावं सभा का दावा आदि व्यक्तिगत और 
सार्वजनिक समस्याओ ंको वरीयता क्रम के अनुसार सूची तैयार करेगी। सूची तयैार हो जाने 
के बाद गावं सभा ने सरपंच, सचिव, पटवारी, अध्यापक, एनम और समस्त गावं वासियो ं
को 7 दिन पहले सूचना दी।  इसके बाद तय समय और स्थान पर गावं सभा की बठैक करके 
गावं सभा रजिस्टर में सभी एजेंडो ंको लिखकर सभी ग्रामीणो ंको पढ़ कर सुनाया गया। 
उसके बाद प्रत्येक एजेंडे पर गावं सभा में चर्चा करके बारी-बारी से प्रस्ताव पास किये गये 
और अतं में सभी प्रस्ताव पढ़कर सुनाए गये। उपस्थित गावं के सदस्यों  के हस्ताक्षर करने 
के बाद प्रस्ताव की प्रतिलिपि पंचायत में जमा करने की जिम्मेदारी पाचं लोगो ंको दी गयी। 
पंचायत में जमा प्रस्तावो ंकी रसीद लेकर उसकी फोटो कापी जिलाधिकारी, खंड विकास 
अधिकारी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी को भेजी गयी। शातंि समिति को गावं सभा द्वारा 
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यह जिम्मेदारी दी गयी कि समय-समय पर पंचायत में जाकर यह पता करें कि उनके प्रस्ताव 
पंचायत के एक्शन प्लान में शामिल किये गये या नही।ं साथ-ही-साथ पंचायत में वर्ष में होने 
वाली 4 बठैको ं(1 मई, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, 26 जनवरी) में गावं सभा शामिल होगी, 
इसका भी निर्णय गावं सभा में किया गया।

गावं सभा के सामने आयी चुनौतिया ं  
गावं सभाओ ंको प्रस्ताव लिखने में और प्रस्ताव को पंचायत में जमा करवाने के बाद कुछ 
चुनौतियो ंका सामना करना पड़ा-

1.	 कें द्रीय पेसा कानून के नियम 4 के अतंर्गत जहा ंवे निवास करते हैं (फले, टोला), 
अपनी परंपराओ ंके साथ जी रहे हैं, वह फले, टोला ही उनके गावं हैं; जबकि 
राजस्थान सरकार ने फले को गावं नही ंमाना ह।ै राजस्व गावं को ही गावं माना 
ह।ै डंूगरपुर में आदिवासियो ंकी वसाहट विरल ह ैऔर उनके फले दूर-दूर बसे 
हैं। कुछ गावं तो 5-5 किलोमीटर की लंबाई-चौड़ाई में फैले हैं। ऐसे में गावं 
सभा की बठैक में सभी लोगो ंको एक साथ शामिल कर पाना कठिन होता ह।ै 
प्रस्ताव लिखते समय एक ही गावं में तीन-चार जगह पर गावं सभा की बठैक 
करके प्रस्ताव लिखा गया। 

2.	 कें द्रीय पेसा कानून नियम 10(1) में ग्राम सभा आम सहमति से किसी व्यक्ति 
को एक वर्ष के लिए अध्यक्ष चुनती ह।ै सरपंच और उप-सरपंच उसके पात्र 
नही ंहैं, लेकिन राजस्थान सरकार के नियम 7 के अनुसार ग्राम सभा की बठैक 
की अध्यक्षता सरपंच या उपसरपंच ही करेंगें। ऐसे में ज्यादातर ग्राम सभाओ ं
में सरपंच या उप-सरपंच गये ही नही।ं ऐसी स्थिति में ग्राम सभा द्वारा उपस्थित 
सदस्यों  में से अध्यक्ष का सर्वसम्मति से चुनाव करके गावं सभा की कार्यवाही 
पूरी की गयी।

3.	 राजस्थान नियम 5(6) के अनुसार पंचायत समिति ग्राम विकास अधिकारी गावं 
सभा रजिस्टर की कार्यवाही लिखेंगे, लेकिन सूचना देने के बाद किसी भी ग्राम 
सभा की बठैक में ग्राम विकास अधिकारी उपस्थित नही ंहुए। ग्राम सभाओ ंने 
शातंि समिति के सचिव को यह जिम्मेदारी दी।

4.	 कुछ पंचायत के सरपंचो ंने ग्राम सभा के प्रस्तावो ंको लेने से इनकार कर दिया। 
कुछ सरपंचो ंने प्रस्ताव तो ले लिए लेकिन रसीद नही ंदी।

5.	 कुछ पंचायत के सरपंचो ंने कोशिश किया कि ग्राम सभा द्वारा प्रस्ताव लिखा ही 
नही ंजाये। वह ग्राम सभा को समझाने की कोशिश कर रहे थ ेकि पंचायत तो 
प्रस्ताव तयैार करती ही ह,ै तो आप लोगो ंको प्रस्ताव लिखने और जमा करने की 
जरूरत ही क्या है?



पेसा काननू के 25 वर्ष : पाचंवी ंअनुसूची के राज्य ों में क्रियान्वयन की समीक्षा  | 257

पंचायत प्रतिनिधियो ंऔर पंचायत अधिकारियो ंको शामिल करने के प्रयास 
गावं सभा के सामने आ रही इन चुनौतियो ंसे निपटने के लिए संगठन ने बठैक करके तय 
किया की पंचायतो ंपर अगर ग्राम सभाओ ंका दबाव नही ंबनाया गया तो अभी यह प्रस्ताव 
ही जमा करने और रसीद देने में आना-कानी कर रहे हैं तो ग्राम सभाओ ंके प्रस्तावो ंको 
अपने एक्शन प्लान में शामिल ही नही ं करेगें। अगर ऐसा होगा तो गावं के लोगो ं का 
विश्वास गावं सभा और पेसा कानून पर नही ंहोगा और आगे ग्राम सभा संचालन में काफी 
कठिनाइयो ं का सामना करना पड़ सकता ह।ै संगठन और गावं सभाओ ं की बठैको ं में 
पंचायत पर दबाव बनाने के लिए जिससे सरपंच ग्राम सभा के प्रस्ताव जमा करें और प्रस्ताव 
को अपने एक्शन प्लान में शामिल करें। इसके लिए कुछ बिदं ुतय किये गये-

1.	 पंचायत स्तरीय कमेटी का गठन (एक पंचायत में एक से लेकर 7 तक राजस्व 
गावं होते हैं)। कमेटी में वार्ड सदस्यों  को शामिल करना।

2.	 संगठन द्वारा सरपंचो ंसे व्यक्तिगत बातचीत करके प्रस्ताव जमा करने के लिए 
सहमत करना।

3.	 इसके बाद भी कोई सरपंच अगर प्रस्ताव जमा नही ंकरता ह ैऔर रसीद नही ं
देता ह ैतो प्रस्ताव खंड विकास अधिकारी कार्यालय पर जमा करके रसीद लेना।

4.	 एक पंचायत की सभी ग्राम सभाएं एक ही दिन एक साथ अपने-अपने प्रस्ताव 
जमा करना। उनकी संख्या 100 से कम नही ंहो, जिसमें महिला और पुरुष 
दोनो ंहोगंें।

संगठन की यह रणनिति कारगर रही और ग्राम सभाओ ंके प्रस्ताव पंचायत में जमा होने लगे 
और उसकी रसीद भी उनको मिलने लगी।
ग्राम सभा के प्रस्ताव पंचायत में जमा होने के बाद दूसरी चुनौती ग्राम सभा के प्रस्ताव को 
पंचायत के एक्शन प्लान में शामिल करने की थी। इन सबके बीच वागड़ मजदूर किसान 
संगठन और ग्राम सभाओ ंने संयकु्त रूप से मिल कर विभिन्न समस्याओ ं(वनाधिकार, 
जमीन के पट्टे, मनरेगा में मजदूरो ंके काम, पेसा कानून लागू करने, बिजली के बिल और 
ग्राम सभाओ ंके प्रस्ताव को पंचायत के एक्शन प्लान में शामिल करने आदि) को लेकर 
कई ताकतवर धरना और प्रदर्शन जिला और ब्लॉक मुख्यालयो ंपर किये, जिससे संगठन 
और ग्राम सभाओ ंकी बढ़ती ताकत का एहसास प्रशासन और सरपंचो ंको हो गया। साथ 
ही साथ ग्राम सभाएं पंचायत पर लगातार दबाव बनाये हुए थी की उनके प्रस्ताव एक्शन 
प्लान में शामिल किये जाएं। संगठन पीछे से ग्राम सभाओ ंकी हर सम्भव मदद कर रहा 
था, जिसके चलते ग्राम सभाओ ंके प्रस्ताव पंचायत के एक्शन प्लान में शामिल करने पड़े।

संगठन की सफलताएं 
पेसा कानून के क्रियान्वयन में संगठन को जो सफलताएं प्राप्त हुई वो निम्नलिखित है-
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शिक्षिको ंकी नियकु्ति 
दोवड़ा ब्लॉक में भोजातो का ओड़ा एक ग्राम पंचायत ह,ै जिसके अतंर्गत 5 गावं आते 
हैं- भोजातो का ओड़ा, विकासोर, सिमलघाटी, कालूगामड़ा, धाणी हथाई। पाचंो ंगावंो ंके 
बीच एक मात्र इंटर कालेज भोजातो का ओड़ा गावं में ह,ै जहा ंइन पाचंो ंगावंो ंके अलावा 
अन्य पड़ोसी गावंो ंसे भी 12वी ंतक के छात्र पढ़ने आते हैं। कई वर्षों से स्कू ल में शिक्षको ं
और क्लर्क  की कमी थी, जिससे बच्चों  की पढ़ाई बाधित हो रही थी। जब पंचायत के सभी 
गावंो ंमें पेसा कानून के अतंर्गत गावं सभाओ ंका गठन हो गया तब भोजातो का ओड़ा गावं 
की गावं सभा बठैक में एक प्रस्ताव लिया गया, जिसमें अध्यापको ंकी नियकु्ति के लिए 
पंचायत के सभी गावंो ंकी शातंि समिति की संयकु्त बठैक करने का निर्णय सर्वसम्मति से 
पारित किया गया। पाचंो ंगावंो ंकी शातंि समिति को सूचना दी गयी और तय समय पर 
शातंि समिति की संयकु्त बठैक इंटर कालेज भोजतो का ओड़ा में हुई। संयकु्त बठैक में 
सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सबसे पहले जिला मुख्यालय पर जिलाधिकारी और 
जिला शिक्षाधिकारी को अध्यापको ंऔर क्लर्क  की नियकु्ति के लिए ज्ञापन दिया जायेगा। 
तय समय सीमा के अदंर अगर अध्यापको ंऔर क्लर्क  की नियकु्ति नही ंहोगी तो जिला 
मुख्यालय पर पाचंो ंगावंो ंके लोगो ंके साथ प्रदर्शन और धरना दिया जायेगा। प्रदर्शन और 
धरने में कालेज के सभी बच्चों  को अनिवार्य रूप से शामिल किया जायेगा। बठैक में ज्ञापन 
देने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया। कमेटी ने वागड़ मजदूर किसान संगठन के 
नेताओ ंके साथ जिलाधिकारी और जिला शिक्षाधिकारी को ज्ञापन दिया। दोनो ंअधिकारियो ं
ने आश्वासन दिया कि एक महीने के अंदर अध्यापको ंकी नियकु्ति कर दी जाएंगी। ज्ञापन 
देने के एक महीने के अदंर ही स्कू ल में चार अध्यापको ंकी नियकु्ति कर दी गयी।   
मनरेगा में आवेदन 
राजस्थान ही नही,ं बल्कि पूरे भारत में मनरेगा का आवेदन पंचायत मेटो ंद्वारा करवाती ह।ै 
मेट मनरेगा में मजदूरो ंका आवेदन अपनी मर्जी और सुविधा के अनुसार करता है। मनरेगा 
में मजदूर स्वयं आवेदन करते नही ंथ,े इसलिए उनको उसकी रसीद भी नही ंमिलती थी; 
जिससे 15 दिनो ंके अदंर काम नही ंमिलने से वह बकेारी भत्ता का आवेदन भी नही ंकर 
सकते थ।े पंचायत और मेटो ंकी इस मनमानी को रोकने के लिए संगठन और ग्राम सभा 
ने मिलकर यह निर्णय लिया की गावं में जितने भी जॉब कार्ड धारक हैं, उन सभी लोगो ंका 
आवेदन फार्म ग्राम सभा की बठैक में भरा जायेगा और उसे पंचायत में जमा करके उसकी 
रसीद ली जाएंगी। शुरू-शुरू में पंचायत और मेटो ंद्वारा गावं के मजदूरो ंको भड़काया गया। 
कुछ उनके झासें में आये भी। बाकी लोगो ंने ग्राम सभा में आवेदन फार्म भरके पंचायत में 
जमा किया और रसीद भी ली। जिन पंचायतो ंमें सरपंच या सचिव द्वारा रसीद नही ंदी गयी, 
वहा ंके मजदूरो ंने खंड विकास अधिकारी के कार्यालय में फार्म जमा करके रसीद ली। जिन 
मजदूरो ंको रसीद मिली उन सभी लोगो ंको 15 दिन के अदंर  काम भी मिलना शुरू हो 
गया। धीरे-धीरे सरपंच और मेटो ंके बहकावे में आने वाले मजदूर भी गावं सभा के साथ 
हो लिए। कुछ गावंो ंमें महिलाओ ंका अलग समूह बनाया गया, जिसमें केव ल महिलाएं 
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ही काम करती हैं। उनकी मेट भी महिला ही होती ह।ै सभी मजदूर 8 बजे काम पर पहुंच 
जाते ह ैऔर 1 बजे तक अपने-अपने कार्य पूरे करके घर चले जाते हैं। पहले जहा ंमजदूरो ं
को 70 रु. से लेकर 120 रु. मजदूरी मिलती थी, अब पूरी 199 रु. मजदूरी मिलने लगी, 
जिससे गावं के लोगो ंका गावं सभा के प्रति विश्वास बढ़ता गया।
शराब बंदी   
अपने-अपने गावं के गावं विकास योजना का प्रस्ताव पारित कर पंचायत में जमा करने के 
बाद कुछ गावं सभाओ ंके साथ संगठन ने पेसा कानून के दूसरे अधिकार पर कार्य करने पर 
विचार किया और निर्णय लिया गया कि गावंो ंमें शराब बंदी पर कार्य किया जाये। राजस्थान 
के आदिवासी क्षेत्र ों में एक कहावत ह,ै सूर्य अस्त आदिवासी मस्त। इस कहावत से डंूगरपुर 
जिले के आदिवासी भी अछूते नही ंहैं। कई गावं सभाओ ंने शराब बंदी के लिए अपने गावं 
सभा में प्रस्ताव पास किया। गावंो ंमें शराब बंदी के लिए जागरूकता फ़ैलाने के उद्देश्य से 
रैली भी निकाली गयी। जिसमें बढ़ूे बच्चे, नौजवान, महिला सभी शामिल हुए। कुछ गावंो ंमें 
शराब की दकुान पर गावं सभा ने अपना ताला भी लगा दिया। शराब पीकर उत्पात मचाने 
वालो ंपर जरु्माना भी किया गया। गावं में शराब की दकुान बंद करने के लिए ग्राम सभा की 
बठैक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया गया, जिसकी प्रितिलिपि पंचायत, जिलाधिकारी 
और आबकारी विभाग को भेजी गयी। शराबबंदी को लेकर राजस्थान सरकार ने जो नियम 
बनाये हैं, उसमें शराबबंदी के लिए ग्राम सभा की दो तिहाई बहुमत जरूरी है। उसके बाद 
संकल्प पत्र पर हस्ताक्षर की प्रति जिलाधिकारी और आबकारी आयकु्त को भेजनी पड़ती 
ह।ै जिलाधिकारी किसी वरिष्ट अधिकारी को सत्यापन के लिए भेजेगा। उसकी रिपोर्ट के 
आधार पर आयकु्त उचित कार्यवाही करेगा। इस लंबी पक्रिया के कारण गावं सभाएं चाहते 
हुए भी अभी इस पर कारगर कार्यवाही नही ंकर पा रही हैं।
खनन पर रोक 
डंूगरपुर जिले में सोप स्टोन, गिट्टी, ग्रेनाइट, मार्बल, चुनाई पत्थर, जिप्सम आदि का खनन 
होता है। दोवड़ा ब्लॉक के आसेला, लोलकपुर और हिराता पंचायत के गावंो ंमें पहाड़ियो ंको 
तोड़ कर मार्बल और गिट्टी का खनन किया जा रहा ह।ै इस खनन को रोकने के लिए आसेला 
पंचायत के सरकण कोपचा गावं में गावं सभा की बठैक की गयी। जिसमें सर्वसम्मति से 
गावं में हो रहे गिट्टी के खनन को रोकने का प्रस्ताव पारित किया गया और 7 लोगो ंकी 
कमेटी गठित की गयी, जिसे खनन रोकने की कार्यवाही करने के लिए अधिकृत किया 
गया। कमेटी ने सबसे पहले अपने गावं में चल रहे गिट्टी खनन के कर्मचारियो ंसे मिलकर 
गावं सभा के निर्णय की फोटो कापी उपलब्ध कराई और खनन बंद करने का ग्राम सभा का 
निर्णय भी सुनाया। कंपनी के कर्मचारियो ंने दूसरे दिन उन सात लोगो ंके खिलाफ थाने में 
एक एफआईआर दर्ज करा दी। पुलिस तहकीकात करने के लिए गावं में पहुंची और सातो ं
लोगो ंको थाने में बलुाकर रात भर रोके रखा। उसके बाद जसेै ही संगठन को पता चला तरंुत 
थाने पहुंचे और जिलाधिकारी तथा खनन कार्यालय में गावं सभा के निर्णय की प्रतिलिपि 
के साथ खनन के संबंध में पेसा कानून में ग्राम सभा को दिए अधिकारो ंकी प्रतिलिपि भी 
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दी गयी और थाने में रोक रखे गये सथियो ंको तत्काल छोड़ने को कहा। जिलाधिकारी के 
निर्देश पर थाने में रोके गये सभी 7 सदस्यों  को छोड़ दिया गया, लेकिन खनन रोकने पर 
कोई निर्णय नही ंदिया। गावं सभा की तत्काल बठैक में निर्णय लिया गया की जिन-जिन 
पंचायतो ंमें खनन हो रहा ह,ै उन सभी पंचायतो ंकी शातंि समिति की तत्काल संयकु्त बठैक 
बलुाई जाये। सरकण कोपचा गावं सभा के निर्णय को आसेला, लोलकपुर, हिराता, आतंरी 
और वलोता पंचायत के सभी 20 गावंो ंकी शातंि समिति को अवगत कराया गया और 
अगले दिन सभी को बठैक में आमंत्रित किया गया। बठैक में सभी गावंो ंकी शातंि समिति 
ने भाग लिया और निर्णय किया की 3 दिन बाद पाचंो ं पंचायतो ंके सभी गावंो ंकी ग्राम 
सभा की संयकु्त बठैक बलुाई जाय और संयकु्त गावं सभा का जो भी निर्णय होगा, उस 
पर अमल किया जायेगा। पाचंो ंपंचायतो ंके सरपंच, उप-सरपंच, वार्ड पंच के साथ ग्राम 
सभाओ ंकी आम बठैक हुई, जिसमें हजारो ंमहिलाओ ंऔर पुरुषो ंने हिस्सा लिया। पाचंो ं
पंचायत के सभी गावंो ंकी संयकु्त बठैक में सर्वसम्मति से खनन रोकने का निर्णय लिया गया, 
जिसमें प्रशासन और खनन विभाग को एक हफ्ते का समय दिया गया कि अगर एक हफ्ते 
में खनन बंद नही ंकिया गया तो जिला मुख्यालय पर धरना और प्रदर्शन किया जायेगा। 
संयकु्त गावं सभाओ ंकी बठैक के निर्णय की प्रतिलिपि जिलाधिकारी और खनन विभाग के 
कार्यालय को एक प्रतिनिधिमंडल ने मिलकर दिया। ग्राम सभाओ ंकी एकजटुता और बढ़ती 
ताकत के दबाव में जिलाधिकारी ने तरंुत ब्लास्टिंग पर रोक लगा दी और प्रतिनिधिमंडल 
को आश्वासन दिया की खनन विभाग से सभी कागजात मंगवा कर उसकी छानबीन करके 
उचित कार्यवाही की जाएंगी। अभी भी खनन बंद करवाने की लड़ाई जारी ह।ै
निगरानी (सतर्कत ा समिति)
पसेा कानून में विभिन्न संस्थाओ ंपर मिले निगरानी के अधिकार का उपयोग करन ेके लिए 
ग्राम सभाओ ंने सतर्क ता समिति का गठन किया है, जो विद्यालय, स्वास्थ्य, आगंनबाड़ी, और 
राशन की दकुानो ंमें अनियमितता को रोकने के लिए नियमित रूप से निगरानी करती है। 
सतर्क ता समिति की इस निगरानी के कारण अनियमितताओ ंपर काफी हद तक रोक लगी है।
जंगल पर गावं सभा का सामुदायिक दावा 
राजस्थान पंचायत उपबंध अधिनियम 1999 की धारा 3(ख) नियम 2011 के अध्याय 4 
के नियम 17(1),(2) के तहत ग्राम सभा को अपनी सीमा में पड़ने वाले जंगल की देख-
रेख करना, आम लोगो ंकी आवश्यकता, उसके उपयोग एवं उपभोग को ध्यान में रखते हुए 
उसके संरक्षण, संवर्धन और प्रबंधन का अधिकार मिला हुआ है, जिसका उपयोग करते हुए 
जिन-जिन ग्राम सभाओ ंमें जंगल ह,ै उन सभी ग्राम सभाओ ंने बठैक करके एक 13 से 15 
सदस्यों  की वनाधिकार समिति का गठन करके जंगल को वन विभाग से वापस लेकर ग्राम 
सभा के अधीन करने का दावा वन विभाग में किया ह;ै जिसकी प्रक्रिया अभी चल रही ह।ै
जंगल की जमीन पर व्यक्तिगत दावे 
फरवरी 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया कि जंगल में रह रहे, उन सभी 
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आदिवासियो ंको जंगल से बाहर किया जाये जिनके पास पट्टे नही ंह।ै इस निर्णय से देश के 
लगभग 5 लाख परिवार और उन परिवारो ंके लगभग 20 लाख लोगो ंकी आजीविका और 
आवास पर संकट खड़ा हो गया। जंगल में पीढ़ी दर पीढ़ी रहत ेआये उन आदिवासियो ंके 
सामने जिदंा रहने का संकट पैदा हो गया। ऐसी स्थिति में जंगल की जमीन पर आदिवासियो ं
के पट्टे के दावे के लिए संगठन ने ग्राम सभाओ ंके साथ बठैक की और यह निर्णय लिया गया 
कि संगठन जंगल में बसे आदिवासियो ंको पट्टे के दावे के लिए एक टीम उपलब्ध कराएगी, 
जो उनको पट्टे के कागजात तयैार करने के साथ-साथ कानूनी मदद भी करेगी। इस कार्य के 
लिए संगठन और ग्राम सभाओ ंने मिल कर यदु्धस्तर पर कार्य किया और उन सभी लोगो ंके 
दावे को ऑनलाइन कराया गया। सभी ग्राम सभाओ ंमें इस आशय के प्रस्ताव पारित किय 
गये और जो भी प्रमाण अपेक्षित था, सभी जुटाये गये।
पेसा काननू के क्रियान्वयन में आने वाली बाधाएं 
वागड़ मजदूर किसान संगठन के संरक्षक मान सिहं का कहना ह ैकि विगत 23 सालो ंसे 
लगातार पेसा कानून के अनुसार गावं सभाओ ंमें कार्य करते समय सबसे (पेसा कानून के 
संदर्भ में) बड़ी समस्या प्रशासनिक ढाचें में बदलाव न होना ह।ै उन्हों ने कहा कि पाचंवी ं
अनुसूची के क्षेत्र ों में जो अधिकारी आत ेहैं, उन्हें पेसा की कोई जानकारी नही ंहोती ह।ै जब 
वह कुछ समझने लगते हैं, तब तक उनका तबादला हो जाता ह।ै शासन की ओर से कोई 
भी निर्देश आता ह ैतो वह उसी तरह से आदेश जारी करते हैं जसेै वह पाचंवी ंअनुसूची 
से बाहर के क्षेत्र ों में करते हैं। भूमि अधिग्रहण, खनन, बाधं, गावं विकास योजना, गावं में 
विवाद आदि सभी मामलो ंमें पेसा गावं सभाओ ंके प्रस्तावो ंको कोई अहमियत नही ंदेते हैं 
और अपनी मर्जी चलाते हैं। कभी-कभी तो अधिकारियो ंको यह भी नही ंमालूम होता ह ै
कि यह पेसा गावं सभा होती क्या है। ऐसे में राजनैतिक पार्टिया ंजो सत्ता में जाती हैं, उनकी 
कोई मंशा नही ंहोती ह ैकि आदिवासी क्षेत्र ों में पेसा कानून लागू किया जाए। अपने भाषणो ं
में चाहे जो भी बोलें, लेकिन धरातल पर ऐसा कुछ भी नही ंकरते जिससे आदिवासी समाज 
का कुछ भला हो सके। 
उनका कहना ह ैकि राजस्थान सरकार अपन ेबजट का 12% टर्ाइबल सब-प्लान (Tribal 
Sub Plan) जनजातीय उप-योजना के लिए देती है। जिसका मुख्य उद्देश्य बरेोजगारी और 
गरीबी में कमी लाना, अनुसूचित  जाति व जनजाति के पक्ष में मानव संसाधन का विकास 
करना, पर्याप्त शैक्षिक व स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना, अनुसूचित  जाति व जनजाति को 
किसी भी प्रकार के शोषण व उत्पीड़न के खिलाफ वित्तीय व शारिरिक सुरक्षा प्रदान करना। 
इसके अलावा अन्य कई सारे इसके मुख्य उदेश्य हैं। लेकिन टर्ाइबल सब प्लान का पैसा 
आदिवासी क्षेत्र ों में न खर्च करके अन्य क्षेत्र ों या मदो ंमें खर्च कर दिया जाता है। एक तरह से 
यह आदिवासी समाज के साथ सबसे बड़ी वित्तीय और प्रशासनिक धाधंली ह।ै 
पंचायती राज के बारे में बातचीत करते हुए उन्हों ने कहा कि पंचायती राज में गावंो ं में 
पंचायत चुनाव के समय जो सरपंच और वार्ड पंचो ंका चुनाव होता ह,ै उससे गावं की एकता 
पर बहुत बरुा असर हुआ ह।ै सरपंच और वार्ड पंच पारंपरिक गावं सभा के प्रति जवाबदेह 
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न होकर पंचायत के प्रति जवाबदेह होता ह।ै सरपंच और वार्ड पंच के चुनाव में बहुत सारे 
लोग खड़े होते ह।ै इस चुनाव से यह भले ही लगता हो कि यह लोकतंत्र की उन्नति का प्रमाण 
ह,ै लेकिन बारीकी से छानबीन करने से पता चलता ह ैकि पेसा कानून जो आदिवासियो ंकी 
परंपरा, रीति-रिवाज, रूढ़ियो ंऔर उनके अपने निर्णय करने के अधिकारो ंको मान्यता देता 
ह,ै इस चुनाव के चलते सब छिन्न-भिन्न हो जाता ह।ै सरकार की यह लोकतातं्रिक सफलता 
आदिवासी समाज के अपने स्व-शासन की असफलता और बिखराव की पूरी दास्तान ह।ै

आदिवासी विकास मंच, उदयपुर105

राजस्थान के उदयपुर जिले की कोटड़ा तहसील पाचंवी ंअनुसूची क्षेत्र में आती ह।ै पूरी 
तहसील पहाड़ो ंऔर जंगलो ंसे भरी ह।ै सदियो ंसे यहा ंके आदिवासियो ंका जीवन खेती 
और जंगलो ंसे मिलने वाले वनोपज पर निर्भर ह।ै उनको वन से लकड़ी, शहद, फल, बासं, 
तेंदू पत्ता, जड़ी-बटूी, कंद, टिम्बरु, आवंला और सीताफल मिलता था। जिसका वह स्वयं 
उपयोग भी करते थ ेऔर बचेते भी थ।े आजादी के बाद वन विभाग धीरे-धीरे क्षेत्र के 
आदिवासियो ंको जंगल में जाने से रोकने लगे और जंगलो ंकी सीमा पर चहारदीवारी खड़ी 
की जाने लगी। इसके खिलाफ आदिवासियो ंका और वन विभाग के कर्मचारियो ंके बीच 
टकराव शुरू हुआ जो आज तक जारी है। आबादी बढ़ने और वनोपज का उपयोग न कर 
पाने से खेती और मजदूरी ही उनकी आजीविका का साधन बना, जिससे उनका जीवन स्तर 
गिरता चला गया।
धीरे-धीरे वन विभाग की साजिश के तहत जंगल नष्ट होत ेगए। जिससे क्षेत्र के आदिवासी 
परिवारो ंको वनोपज मिलना लगभग पूरी तरह से बंद हो गया। मात्र मानसूनी खेती पर निर्भर 
आदिवासी खेती में कम उपज होने तथा अकाल पड़ने पर धीरे-धीरे साहूकारो ंके चंुगल में 
फंसत ेगए। जब वन विभाग और साहूकारो ंके बढ़त ेउत्पीड़न उनके लिए असहनीय हो गये 
तो 1985 में कोटडा तहसील के आदिवासियो ंने वन विभाग, लघु वन उपज के ठेकेदारो,ं 
साहूकारो ंऔर सीमेंट फैक्ट्री लगाने का प्रयास कर रही कंपनी के खिलाफ विभिन्न समितिया ं
बनाकर संघर्ष छेड़ दिया। इस संघर्ष निर्माण में आस्था संस्थान, उदयपुर की महत्वपूर्ण 
भूमिका रही।

जेवर मकु्ति आदंोलन
वन विभाग द्वारा आदिवासियो ंको जंगल में जाने पर रोक लगाने, चहारदीवारी खड़ी कर 
देने और धीरे-धीरे जंगल को नष्ट कर देने से उनको वनोपज मिलना लगभग बंद हो गया। 
एक फसली (वर्षा के समय) खेती होने से उनको कभी-कभी अकाल से भी जझूना पड़ता 
था। इस स्थिति में आदिवासियो ंने अपने जेवर साहूकारो ंके पास गिरवी रख कर किसी तरह 
जिदंा रहने का प्रयास कर रहे थ।े बाद में साहूकारो ंने ब्याज अदा न कर पाने के कारण 
उनके जेवर जब्त कर लिये। इसके खिलाफ आदिवासियो ंने जेवर मुक्ति आदंोलन चलाया। 

105. इस केस स्टडी के संकलन में अरुण सिहं  का सहयोग रहा है।



पेसा काननू के 25 वर्ष : पाचंवी ंअनुसूची के राज्य ों में क्रियान्वयन की समीक्षा  | 263

इस आदंोलन के कारण साहूकारो ंको उनके जेवर वापस करने पड़े। बहुत सारे लोगो ंके 
पास कागजात नही ंहोने कारण उनके जेवर वापस नही ंहो सके। फिर भी इस आदंोलन से 
4 कंुटल चादंी और 2 किलो सोने के जेवर साहूकारो ंको वापस करना पड़ा।

तेंदू पत्ता और सीमेंट फैक्ट्री के खिलाफ आदंोलन
सन 1990-91 में दो आदंोलन शुरू हुए, एक तेंदू पत्ता तोड़ने वाले मजदूरो ंकी मजदूरी 
बढ़ाने और दूसरा कोटडा तहसील के दो गावं- कोलिया और साडमारिया में सीमेंट फैक्ट्री 
के सर्वे को रोकने के लिए। दोनो ंगावं के लोगो ंने सीमेंट फैक्ट्री संघर्ष समिति का गठन 
करके आदंोलन शुरू किया। इसमें उन लोगो ंने पड़ोसी गावंो ंकी भी मदद ली। गावं वालो ं
के विरोध और पर्यावरण क्लीयरेन्स नही ं मिलने से सीमेंट फैक्ट्री को वापस जाना पड़ा। 
तेंदू पत्ता मजदूरो ंको मजदूरी बढ़ाने के लिए तेंदू पत्ता संघर्ष समिति के बनैर तले चले इस 
आदंोलन में मजदूरो ंने 13 दिन की हड़ताल की। आदंोलन के दबाव में तेंदू पत्ता ठेकेदारो ं
को मजदूरो ंकी मजदूरी 3.50 रु से बढ़ा कर 10.50 रूपये करनी पड़ी। अभी तक जो भी 
संघर्ष हो रहे थ,े वह संघर्ष समितियो ंऔर आस्था संस्थान उदयपुर द्वारा ही किये जा रहे थ।े 
विभिन्न संघर्ष समितियो ंऔर आस्था संस्थान ने निर्णय लिया कि संघर्ष को आगे बढ़ाने के 
लिए एक संगठन की जरुरत ह,ै क्योंकि  बिना किसी संगठन के आदंोलन लंब ेसमय तक 
नही ंचलाया जा सकता।

संगठन निर्माण
संगठन की जरुरत को महसूस करते हुए संघर्ष समिति के नेताओ ंऔर आस्था संस्थान ने 
संयकु्त रूप से जलुाई 1993 में माउन्ट आब ूमें एक तीन दिवसीय बठैक का आयोजन 
किया। जिसमें संगठन की जरुरत, उसके महत्व, उसकी भूमिका और संगठन के नाम पर 
चर्चा हुई। संगठन के नाम के लिए आदिवासी विकास मंच कोटड़ा, उदयपुर पर सहमति 
बनी। इस बठैक में कुल 35 लोग शामिल हुए, जिसमें कोटडा तहसील के विभिन्न सघर्ष 
समितियो ंके नेता, जिसमें महिला और पुरुष शामिल थ।े इस बठैक में शामिल कल्लूबाई, 
ज्ञान जी और लकड़ा जी की उम्र 50 वर्ष की थी। बाकी सभी लोग 20-30 वर्ष की उम्र के 
थ।े इस बठैक में कल्लूबाई को संगठन का संयोजक नियकु्त किया गया।
सन 1993 में संगठन निर्माण के बाद, संगठन आदिवासियो ंको मजदूरी, पलायन, सूदखोरी, 
वनोपज आदि स्थानीय समस्यओ ंके विरुद्ध संघर्ष कर रहा था। सन 1994 में आदिवासियो ं
के हितो की रक्षा के लिए भूरिया कमेटी का गठन हुआ और 1996 में आदिवासियो ंके 
लिए पेसा अधिनियम पास हुआ। आदिवासियो ंको इससे उम्मीद बढ़ी कि अब उनके हक़ 
उन्हें वापस मिलेंगे। संगठन ने राज्य सरकार के द्वारा कानून और नियम बनाने के लिए 
ब्लॉक, तहसील, जिला और प्रांत की राजधानी पर धरना, रैली, प्रदर्शन किया और ज्ञापन 
भी दिया। कानून और नियम बनाने के लिए सयुंक्त आदंोलन में भी संगठन शामिल रहा। 
नियम बनाने के संघर्ष के साथ-साथ संगठन कोटडा तहसील के गावंो ंमें पेसा गावं सभाओ ं
गठन का प्रयास भी करता रहा। इस समय तहसील के 262 गावंो ंमें संगठन द्वारा पेसा गावं 
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सभाओ ंका गठन किया जा चुका है, जिसमें 172 गावं सभाएं काफी सशक्त हैं, जो पेसा 
कानून में मिले विभिन्न अधिकारो ंपर कार्य कर रही है।

गावं सभाओ ंद्वारा आपसी विवाद का निपटारा और शराब पर नियंत्रण
गावं में होने वाले लगभग सभी विवादो ंका निपटारा गावं सभाएं अपनी गावं सभा की बठैक 
करके करती हैं। गावं सभा का पूरा प्रयास रहता ह ैकि किसी भी विवाद का मामला पुलिस 
थाने या अदालत में न जाये। 
शराब नियंत्रण के मामले में गावं सभाएं अभी पूरी तरह से संवेदनशील नही ंहैं। उनका 
मानना ह ैकि जब सरकार ही शराब बचेना चाहती ह ैतो हम उसे कैसे रोक सकते हैं। लेकिन 
कुछ ग्राम सभाएं इसको नियंत्रित करने का प्रयास कर रही हैं। कोटड़ा तहसील का एक 
गावं समेल ह,ै जहा ंगावं के कुछ लोग शराब पीकर गावं के लोगो ंके साथ मार-पीट और 
गाली-गलौच करते थ।े सन 2005 में गावं के विद्यालय में चोरी हो गयी। ग्राम सभा की 
बठैक की गयी। बठैक में कुछ लोगो ंको चोरी की घटना की छानबीन की जिम्मेदारी दी 
गयी। कमेटी ने अपनी छानबीन में पाया की गावं के ही 3 लोगो ंने शराब पीकर रात में 
विद्यालय का ताला तोड़कर चोरी की ह।ै उन तीनो ंलोगो ंको गावं सभा की ओर से नोटिस 
दी गयी और गावं सभा की अगली बठैक में पेश होने का निर्देश दिया गया। गावं सभा की 
बठैक में उन तीनो ंलोगो ंपर 8 हजार रु. का जरु्माना भी लगाया गया। जुर्माना अदा न करने 
पर सामाजिक बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया। तीनो ंलोगो ंने 8 हजार रूपये ग्राम 
सभा में जमा किया। इसी तरह गार्डलिया और अम्बाल गावं सभा ने शराब पीकर उत्पात 
करने और गाली-गलौच, मारपीट करने वाले लोगो ंसे छोटे-छोटे जरु्माने वसूल किये ह।ै 
कुछ गावं सभाओ ंने शराब नियंत्रण करने के लिए गावं सभा में नियम बनाए हैं, जिनको 
तोड़ने पर जुर्माना लगाया जाता ह।ै

गावं विकास योजना तैयार करना
पेसा कानून में गावं सभा को एक महत्वपूर्ण अधिकार मिला ह,ै जिसमें गावं सभाएं अपने 
गावं की विकास योजना तयैार करके पंचायत में जमा करेंगी और पंचायत उसी योजना 
को अपने एक्शन प्लान में शामिल करेगी। इस अधिकार पर सभी ग्राम सभाएं कार्य कर 
रही हैं। गावं सभाएं अपनी गावं विकास योजना तयैार करके पंचायत में जमा करती हैं। 
लेकिन गावं सभाएं इतनी सशक्त नही ंह ैकि अपने सभी प्रस्ताव पंचायत के एक्शन प्लान में 
शामिल करा सकें । फिर भी गावं सभा के कुछ प्रस्ताव पंचायत के एक्शन प्लान में शामिल 
किये जाते हैं। संगठन पंचायत चुनाव में अपने प्रत्याशी भी खड़ा करता ह,ै जो सरपंच 
संगठन के समर्थन से चुनाव जीतते हैं, वह गावं सभा के सभी प्रस्ताव अपने एक्शन प्लान 
में शामिल करते हैं।

गावं सभा द्वारा वनाधिकार दावा
कोटड़ा तहसील के लगभग प्रत्येक गावं में जंगल ह,ै जो वन विभाग के अधिकार में ह।ै 
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पेसा कानून और वनाधिकार अधिनियम 2006 आने के बाद गावं सभाओ ंद्वारा वन पर 
व्यक्तिगत और सामुदायिक दावा किया गया ह।ै वनाधिकार दावा पत्र जमा करने के बाद 
लंबी लड़ाई में अभी 12 गावं सभाओ ं(पीपली खेडा, रणेश जी, गार्डलिया, तलुीका खेत, 
वाकावास, मेवाड़ो का मठ, टिम्बरणी का खेत, काढा, वेड़घर, टेकुर और चना की उमर) को 
सामुदायिक वनाधिकार पत्र मिला है। संगठन की ओर से जमा अभी 25 गावं सभाओ ंके 
अधिकार पत्र नही ंमिले हैं, उसके लिए प्रयास जारी है।
जिन 12 गावं सभाओ ंको सामुदायिक वनाधिकार दावा पत्र मिला ह,ै उनमें कई गावंो ंके 
जंगल उजड़ चुके हैं। उनको फिर से पुनर्जीवित करने की जरुरत ह।ै सामुदायिक अधिकार 
पत्र प्राप्त करने के बाद तलुी गावं ने 2017 में अपने गावं के जंगल के विकास के लिए गावं 
सभा की बठैक की और उसमें प्रस्ताव पास किया कि गावं के जंगल को विकसित करने के 
लिए वन विभाग गावं सभा का सहयोग करे। प्रस्ताव वन विभाग में जमा किया गया। वन 
विभाग ने 2017 में ही गावं सभा के प्रस्ताव के अनुसार वन की सुरक्षा के लिए चहारदीवारी 
बनायी। बासं, आवंला और सीताफल का वृक्षा रोपण किया। 2018 में तुली गावं सभा 
ने जंगल विकास के लिए गावं के सभी परिवारो ंसे 30 रूपये चंदा देने और पौध ेलगाने 
के लिए श्रमदान करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किया। गावं के सभी 250 परिवारो ं
ने 30-30 रूपये चंदा गावं सभा में जमा कर दिया। गावं सभा ने वन विभाग से 2 रूपये 
प्रति पौध ेकी दर से बासं, आवंला, सीताफल, टिम्बरू के पौध ेखरीद कर गावं के लोगो ंके 
सहयोग से वृक्षारोपण किया। गावं सभा ने जंगल में जानवर चराने और हरी लकड़ी काटने 
पर रोक लगा रखी ह।ै जंगल की देख-रेख का कार्य गावं की महिलाओ ंने संभाल रखा ह।ै 
2018 में पड़ोसी गावं की कुछ महिलाएं जंगल में हरी लकड़ी काट रही थी।ं रखवाली कर 
रही तलुी गावं की महिलाओ ंने उन्हें पकड़ा और उनकी कुल्हाड़ी जब्त कर ली और उन्हें 
चेतावनी देकर छोड़ दिया।
2017 से पहले तलुी गावं के लोगो ंको जंगल से कुछ भी नही ंमिल रहा था, क्योंकि  जंगल 
लगभग समाप्त हो गया था। सामुदायिक अधिकार पत्र मिलने के बाद वृक्षारोपण और 
जंगल की रेख-देख से उनका जंगल अब हरा-भरा हो गया ह।ै गावं वालो ंको अब जंगल 
से आवंला, सीताफल, शहद, गोदं, और सूखी लकड़िया ंमिल रही हैं। 2022 से उन्हें बासं 
भी मिलने लगेगा, जो कटाई के लिए तयैार हो जायेगा। तलुी गावं के जंगल के विकास को 
देखकर अन्य गावंो ंके लोग अपने जंगलो ंके विकास की योजना तयैार कर रहे हैं। कुछ 
गावंो ंने जंगल के विकास की योजना तयैार करके पंचायत में जमा कर दिया ह।ै

पेसा काननू के संबंध में समदुाय की स्थिति
आदिवासी विकास मंच के अग्रणी तथा पूर्व संयोजक धरमचंद खेर का कहना ह ै कि 
पेसा कानून लागू होने के बाद आदिवासी समुदाय में ख़ुशी और उल्लास का माहौल था। 
आदिवासी समुदाय यह समझ रहा था कि अब उनके उपर सदियो ंसे किये जा रहे अत्याचार 
और शोषण का खात्मा होगा। सरकार समुदाय को उनके सभी अधिकार वापस दे देगी 
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और वह अपने जंगल, जमीन, पहाड़ और पानी के स्रोत बचा सकें गे। धरमचंद आगे कहत े
ह ैकि पेसा कानून बनने के बाद राज्यों  को नियम बना कर पेसा कानून को गावं स्तर पर 
लागू करना था, लेकिन 25 वर्षों के बाद भी पेसा कानून के लिए कई राज्यों  ने अभी तक 
नियम भी नही ंबनाये। जिन राज्यों  ने नियम बनाये भी हैं, उन्हों ने मूल पेसा कानून को 
कमजोर ही किया ह।ै न्यायपालिका भी इस कानून को लेकर गंभीर नही ंह।ै कई मामलो ंमें 
न्यायपालिका का निर्णय पेसा कानून के खिलाफ गया ह।ै उन्हों ने आगे कहा कि जब पेसा 
कानून लागू हुआ तो देश के कई जन संगठनो,ं समाज सेवी लोग और संस्थाएं पेसा कानून 
को गावं स्तर पर लागू करने के लिए गावं सभाओ ंका गठन किया। गावं की सीमा में शिला 
लगाकर उस पर संविधान में मिले 10 अधिकारो ंको लिखा गया। जहा ं इन संगठनो ंकी 
पहुंच नही ंरही, वहा ंलोग अभी भी पेसा कानून के बारे में नही ंजानत ेह।ै वह आगे कहत ेहैं 
कि पिछले 25 वर्षों से हम पेसा कानून के तहत गावं सभा गठन और उसके अधिकारो ंकी 
जानकारी गावंो ंमें देते हैं। इतने वर्षों के बाद भी गावं का सरपंच तक गावं सभा की कोई 
बात नही ंमानता, अधिकारी की बात ही क्या करना। ज्यादातर अधिकारी पेसा कानून को 
जब जानत ेही नही ंतो उनसे समुदाय क्या उम्मीद कर सकता ह।ै अब धीरे-धीरे आदिवासी 
समुदाय यह समझने लगा ह ैकि पेसा कानून केव ल संविधान की किताबो ंऔर सरकार की 
फाइलो ंतक ही है। उन्हें इस कानून से कुछ मिलने वाला नही ंह।ै जब कानून नही ंथा तब 
भी अपने अधिकारो ंको पाने के लिए वन विभाग, साहूकारो,ं अधिकारी और सरकार के 
खिलाफ संघर्ष कर रहे थ।े कानून बन जाने के बाद भी वही करना पड़ रहा ह।ै आदिवासी 
समाज धीरे-धीरे इस कानून से हताश हो रहा ह।ै वह कहते हैं कि आदिवासियो ंके लिए क्या 
अगं्रेजी हुकूमत, क्या भारतीय हुकूमत सब बराबर हैं।

चुनौतियां
1.	 संगठन के वरिष्ट नेता नारायण लाल कहत ेह ैकि पेसा कानून बन जाने के बाद 

पाचंवी ंअनुसूची क्षेत्र ों में आरक्षण लागू हो गया। वार्ड सदस्य, सरपंच, ब्लॉक 
सदस्य, ब्लॉक अध्यक्ष, जिला सदस्य, जिला अध्यक्ष, एम.एल.ए., एम.पी. सभी 
अदिवासी ह।ै यह सभी जनप्रतिनिधि भी आदिवासियो ं के दःुख, दर्द, उनकी 
लाचारी, उनकी गरीबी, अशिक्षा, कुपोषण, सरकार और उद्योगपतियो ंद्वारा लूटी 
जा रही उनकी संपत्ति पर कोई ध्यान नही ंदेते हैं। पैसो ंके लालच और पद ने 
उनको और भी भ्रष्ट बना दिया ह।ै अभी तक तो हम लोग वन विभाग, साहूकारो,ं 
अधिकारियो ंऔर सरकार से ही लड़ रहे थ।े अब तो अपनो ंसे लड़ना पड़ रहा 
ह।ै दूसरो ंसे तो एक बार लड़ कर जीत भी सकते हैं, अपनो ंसे कैसे लड़ें; यही 
समझ नही ंआ रहा है।

2.	 वह कहत ेहैं कि गावं विकास के लिए जितने भी पैसे आते हैं, उसमें से ज्यादातर 
विकास निधियो ंमें बंदर बाटं हो जाती है। गावं में विकास के नाम पर किसी का 
घर बन जाना, कुछ सड़कें  बन जाना, हैंडपंप लग जाना, विकास नही ंह।ै लोगो ं
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के जीवन यापन के साधन बेहतर बनाना विकास ह।ै गावंो ंमें खेती की सिचंाई 
के साधन, जंगलो ंका विकास, गावं के यवुाओ ंको रोजगार, सभी लोगो ंकी 
समुचित शिक्षा की व्यवस्था करना ही विकास ह।ै इसलिए गावं विकास के लिए 
आने वाले पैसे, गावं सभा को जब तक आवंटित नही ंकिये जायेंगे, तब तक गावं 
का विकास संभव नही ंह।ै गावं विकास योजना तयैार करके पंचायत में जमा कर 
देने से अगर विकास हो जाता तो यह काम हम पिछले 20 वर्षों  से कर रहे हैं 
और कुछ भी नही ंहो रहा है।

3.	 संगठन को सबसे बड़ी परेशानी तब होती ह ैजब कोई अधिकारी पेसा क्षेत्र में 
नियकु्त होता ह ैऔर उसे पेसा कानून की कोई जानकारी नही ंहोती। सरकार की 
ऐसी कोई नीति नही ंह ैकि पेसा क्षेत्र में नियकु्त अधिकारी को पेसा कानून की 
जानकारी हो या उन्हें पेसा कानून की ट्रेनिगं देकर नियकु्त किया जाय।

4.	 सभी सरकारी विभाग अपने अधिकारो ंको नही ंछोड़ना चाहते हैं। आबकारी 
विभाग, पुलिस विभाग, राजस्व विभाग, वन विभाग आदि सभी अपनी मनमर्जी 
चलाते है। पेसा कानून का हनन हो रहा ह,ै इस बात से उनको कोई लेना देना नही ं
ह।ै 2 वर्ष या 2 वर्ष से कम के बहुत सारे केस पुलिस थाने में दर्ज हैं। जिसका 
निर्णय करने का अधिकार गावं सभा को ह,ै लेकिन कोई भी केस पुलिस गावं 
सभा में वापस नही ंभेज रही ह।ै इसी तरह से अन्य विभाग भी अपना मनमानी 
रवैया अपना रहे हैं, कोई भी विभाग अपना अधिकार छोड़ना ही नही ंचाहता। 

5.	 वनोपज के टेंडर जो ठेकेदार द्वारा डाले जात ेहैं, उसे ख़त्म करके उस पर सभी 
अधिकार गावं सभा के अधीन नही ं करने से आदिवासियो ं के द्वारा संग्रहित 
वनोपज की लूट हो जाती है।

6.	 जंगल आदिवासियो ंकी जीवन प्रणाली ह।ै यह उनका स्वं य उपयोग करने और 
बिक्री के जरिये आय करने का साधन ह।ै लेकिन जंगल वन विभाग के कब्जे में 
ह।ै जब तक जंगल आदिवासियो ंको नही ंसौपे जायेंगे, तब तक न तो जंगल को 
बचाया जा सकता ह,ै न ही आदिवासियो ंको।

राजस्थान में पेसा काननू के तहत गावं सभा गठन की प्रक्रिया106

राजस्थान के डंूगरपुर जिले के बिछिवाड़ा ब्लॉक के ग्राम पंचायत आसियावाव के अतंर्गत 
खेड़ापाल गावं आता ह,ै जो जिला मुख्यालय से लगभग 35 किमी दूर पश्चिम में गुजरात 
सीमा के पास पहाड़ियो ंपर बसा ह।ै जिला मुख्यालय डंूगरपुर से गावं तक जान ेके लिए 
बिछिवाड़ा तक बस या जीप से जात ेह।ै बिछिवाड़ा से गावं पंहुचन ेके दो रास्ते ह।ै एक 
रास्ता जीप से मालगाथा और मालगाथा से पैदल 7 किमी चल कर गावं में पहुंचा जा सकता 
ह।ै दूसरा रास्ता बिछिवाड़ा से लेहणा गावं तक जाता ह,ै जो उदयपुर-अहदाबाद हाइवे के 

106. इस केस स्टडी के संकलन में अरुण सिहं  का सहयोग रहा है।
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किनारे बसा ह।ै जीप या बस से लेहणा उतरन ेके बाद लगभग 6 किमी पैदल चल कर गावं 
पंहुच सकत ेहैं।
खेड़ापाल गावं में आदिवासियो ंके 70 घर हैं, जिसकी आबादी लगभग 300 ह।ै गावं में 
सभी लोग अनुसूचित जनजाति (भील) के हैं, जिसमें कटारा, भगोरा, बराडंा, खड़ा आदि 
उप-जाति के लोग रहत ेहैं। गावं का पूरा रकबा 687.9 बीघा ह,ै जिसमें 243.02 बीघा 
कृषि  भूमि, बनेामी भूमि 107.9 बीघा, जंगल की जमीन 298.90 बीघा ह।ै गावं की पूरी 
जमीन पहाड़ी ह।ै उनके खेत पहाड़ियो ंकी ढलानो ंपर हैं। पहाड़ियो ंकी तलहटी में कुछ 
जमीन समतल भी ह ैजहा ंथोड़ी बहुत धान और गेंहू की खेती की जाती ह।ै ज्यादातर लोग 
बरसात में होन ेवाली फसल ही पैदा कर पात ेहैं। जिनके पास बोरबले ह,ै वही लोग कुछ 
गेंहू भी पैदा कर लेते हैं। गावं में अधिकतर लोगो ंके पास तीन से चार महीन ेखाने भर का 
अनाज पैदा होता ह ैबाकी समय उनको खरीद कर खाना पड़ता ह।ै राशन की दकुान से 
प्रति व्यक्ति प्रतिमाह मात्र 5 किलो गेंहू के आलावा कुछ भी नही ंमिलता ह।ै गावं के लोगो ं
को अपना जीवन यापन करन ेके लिए मजदूरी पर ही निर्भर रहना पड़ता ह।ै गावं में चलने 
वाले मनरेगा में कुछ लोग काम करत ेहैं, जिसमें ज्यादातर महिलायें ही होती हैं। मनरेगा में 
लोगो ंको पूरे 100 दिन का काम भी नही ंमिल पाता और मजदूरी भी पूरी नही ंमिलती ह,ै 
जिसके कारण पुरुष बाहर काम करने चले जात ेहैं। देश के अन्य हिस्सों  की तरह यहा ंभी 
मनरेगा में व्याप्त भ्रष्टाचार अपने चरम पर ह।ै गावं में कोई काम नही ंहोन ेके कारण लोग 
दैनिक मजदूरी के लिए नजदीक के बाजारो ंबिछिवाड़ा, डंूगरपुर और गुजरात के शामलाजी 
सुबह जात ेह ैऔर शाम को घर वापस चले आत ेहैं। वहा ंउनको रोज काम मिल ही जायेगा, 
इसकी कोई गारंटी नही ंह।ै जिस दिन काम नही ंमिलता उस दिन खाली हाथ वापस आना 
पड़ता ह।ै कुछ लोग गुजरात और महाराष्ट्र के शहरो ंमें भी मजदूरी करन ेजात ेहैं। कृषि  
और रोजगार के अभाव में लोगो ंकी आर्थिक दशा बहुत बरुी ह।ै लोग घोर गरीबी में अपना 
जीवन यापन कर रहे हैं। गावं का जंगल पूरी तरह से नष्ट हो चुका ह।ै जंगल से लोगो ंको 
सूखी लकड़ी के अलावा कुछ भी नही ंमिलता। जंगल पर वन विभाग का कब्जा ह ैऔर वन 
विभाग जंगल को विकसित करन ेका कोई प्रयास तक नही ंकर रहा ह।ै न ही उसके पास 
इसकी कोई योजना ह।ै
गावं में एक प्राथमिक विद्यालय ह,ै जहा ं पिछले कई वर्षों से बच्चों  की शिक्षा, मात्र एक 
अध्यापक के भरोसे चल रही ह।ै कक्षा 6 से 12 तक की शिक्षा के लिए पड़ोसी गावं 
आसियावाव जाना पड़ता ह।ै स्नातक शिक्षा के लिए डंूगरपुर जाना पड़ता ह।ै गावं के 
ज्यादातर बच्चे पढ़ाई छोड़कर बाल मजदूरी करन ेलगते हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था भी जीर्ण-
शीर्ण ह।ै बीमार होन ेपर लोगो ंको 15 किमी दूर बिछिवाड़ा या 18 किमी दूर गुजरात के 
शामलाजी जाना पड़ता ह।ै अस्पताल जान ेके लिए लोगो ंको निजी साधन करना पड़ता 
ह।ै सबसे ज्यादा परेशानी उन मरीजो ंको होती ह,ै जिनके घर गावं की मुख्य सड़क से दूर 
पहाड़ियो ंपर हैं। वहा ंसे मरीज को झोली या चारपाई पर उठा कर दो-दो किमी दूर से सड़क 
तक लाना पड़ता ह।ै खेड़ापाल गावं के लोग रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवागमन जसैी 
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जरुरी मूलभूत सुविधाओ ंसे वंचित हैं। कृषि  और रोजगार के अभाव में जिदंा रहन ेके लिए 
बचपन से ही संघर्ष करना पड़ता ह।ै

राजस्थान में गावं सभा गठन की प्रक्रिया 
राज्य सरकार अगर गावं सभा गठन के लिए कोई कार्यक्रम नही ंबना रही ह,ै तब गावं के 
लोगो ंको गावं गणराज्य घोषणा करने से पहले कुछ जरुरी कार्य करने पड़त ेहैं, जिससे गावं 
गणराज्य की घोषणा वैधानिक तरीके से सम्पन्न की जा सके-

·	 गावं के सभी फले के लोगो ंको एकत्रित करके उन्हें पेसा के अधिकारो ंऔर 
नियमो ंकी जानकारी देना और गावं सभा गठन के लिए आम सहमति का प्रयास 
करना।

·	 उप-जिला अधिकारी से अपने गावं के वोटर लिस्ट के लिए ज्ञापन देना और 
वोटर लिस्ट लेना।

·	 पंचायती राज विभाग में अपने गावं की गावं सभा गठन के लिए कार्यक्रम जारी 
करने के लिए ज्ञापन देना।

·	 गावं के कम से कम पाचं प्रतिशत सदस्यों  द्वारा संबंधित पंचायत के सरपंच से 
गावं सभा बठैक करने के लिए मागं पत्र देना। मागं पत्र की प्रतिलिपि संबंधित 
विकास अधिकारी को देना।

·	 सरपंच या सचिव अगर एक सप्ताह में बठैक नही ंबलुाते हैं, तब पाचं प्रतिशत 
सदस्यों  में से कोई 3 सदस्य सरपंच को 3 दिन की नोटिस दे कर गावं के लोग 
गावं गणराज्य की बठैक कर सकत ेह।ै इस नोटिस की प्रतिलिपि संबंधित विकास 
अधिकारी को दे कर किसी नामित सदस्य को गावं सभा की बठैक में भेजने का 
आग्रह करना होगा। साथ में गावं सभा बठैक का एजेंडा भी देना चाहिए।

खेड़ा पाल गावं की गावं सभा का गठन 
सन 2017 में वागड़ मजदूर किसान संगठन ने गावं के कुछ लोगो ंसे संपर्क  किया (वागड़ 
मजदूर किसान संगठन डंूगरपुर जिले में पेसा गावं सभाओ ंके गठन और गावं सभा संचालन 
के लिए प्रयासरत ह)ै और उन लोगो ंके साथ संगठन ने पेसा कानून की चर्चा किया। उस 
चर्चा में यह तय किया गया कि गावं की एक बठैक बलुाई जाय और उस बठैक में लोगो ं
को पेसा कानून की जानकारी दी जाय। पहली बठैक दिसम्बर 2017 में की गयी, जिसमें 
पेसा कानून की चर्चा हुई। लगातार कई बठैको ंके बाद गावं वालो ंको पेसा कानून के बारे 
में थोड़ी बहुत समझ बनी और गावं के लोग गावं गणराज्य (पेसा गावं सभा) की घोषणा 
करने के लिए सहमत हो गए। संगठन ने गावं के दितेश्वर कटारा, जीवा कटारा, शातंिलाल 
कटारा, सोमेश्वर कटारा, चंदन कटारा, अशोक कटारा और नीना कटारा को लेकर एक 
सात सदस्यों  की कमेटी बनाई। इस कमेटी में 6 पुरुष और 1 महिला नीना कटारा शामिल 
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थी।ं संगठन द्वारा कमेटी के लोगो ंको पेसा गावं सभा गठन करने की पूरी प्रक्रिया समझाई 
गई और कमेटी को खेड़ापाल गावं की पेसा गावं सभा गठन करने की जिम्मेदारी दी गई।
खेड़ापाल गावं के लोगो ंने अपने गावं को गावं गणराज्य (पेसा गावं सभा) घोषित करने ले 
लिए जो प्रक्रिया अपनाई, वह निम्नलिखित है-

गावं का नजरिया नक्शा तैयार करना
किसी भी गावं द्वारा जब गावं गणराज्य की घोषणा की जाती ह ैतो गावं गणराज्य घोषणा 
की पूरी कार्यवाही गावं सभा के रजिस्टर में दर्ज की जाती ह।ै रजिस्टर में दर्ज कार्यवाही 
की प्रतिलिपि के साथ गावं का नजरिया नक्शा और संसाधनो ंकी सूची की प्रतिलिपि भी 
राज्यपाल को भेजी जाती ह,ै जो गावं सभा गठन की वैधानिक प्रक्रिया ह।ै इस वैधानिक 
प्रक्रिया को पूरा करने के लिए गावं में बनी 7 सदस्यों  की कमेटी ने गावं गणराज्य घोषणा 
करने के लिए सबसे पहले गावं का नजरी नक्शा बनाने के लिए गावं की एक बठैक बलुाई, 
जिसमें गावं के सभी महिला और पुरुष शामिल हुए। नजरी नक्शा बनाने के लिए जमीन 
पर इसका पूर्वाभ्यास किया गया। इसके लिए सबसे पहले दिशा का निर्धारण किया गया। 
उसके बाद गावं की सीमा रेखा बनाई गयी और पड़ोसी गावं का नामाकंन किया गया। 
नक्शे में घर, खेत, नदी, नाला, सड़क, कंुआ, पहाड़, पेड़, जंगल, स्कू ल, आगंनबाड़ी आदि 
को दर्शाने के लिए संकेत चिन्ह का निर्धारण किया। संकेत चिन्ह निर्धारण हो जाने के बाद 
नक्शे में फले (पुरवा) को दर्शया गया। प्रत्येक फले (पुरवे) में कौन-कौन प्राकृति क और 
मानवीय संसाधन हैं, उसको नक़्शे में दिखाया गया। यह नक्शा सभी लोगो ंकी सहमति से 
तयैार हो जाने के बाद उसे फिर चार्ट पेपर पर तयैार किया गया जिसकी प्रतिलिपि राज्यपाल 
को भेजी जा सके।

गावं के मानवीय और प्राकृतिक संसाधनो ंकी सूची तैयार करना
नजरिया नक्शा तयैार हो जाने के बाद गावं की दूसरी बठैक में गावं के मानवीय और 
प्राकृति क संसाधन की सूची और उसकी वर्तमान में क्या स्थिति ह ैतथा आगे उसको बेहतर 
बनाने के लिए क्या-क्या उपाय करने होगंे, इस पर चर्चा कर बिदओु ंको चार्ट पेपर पर 
लिखा गया। गावं में कौन-कौन से संसाधन है इसकी हालत क्या ह,ै इसके लिए 7 लोगो ंकी 
कमेटी ने बठैक से पहले ही सर्वे कर लिया था। इस बठैक में मानवीय संसाधन (घर, स्कू ल, 
आगंनबाड़ी, सड़क, कंुआ, राशन की दकुान, हैंडपंप, बोरवेल, एनिकट, तालाब आदि) 
इसके बाद प्राकृति क संसाधनो ं(जल, जंगल, जमीन, पहाड़, नदी, नाला, झरना, पेड़, खेत 
आदि) की सूची और उसकी हालत लिखकर तयैार हो जाने के बाद इन संसाधनो ंको बेहतर 
कैसे बनाया जाय, इसके लिए सभी लोगो ंने अपने-अपने विचार रखे और सर्वसम्मति से 
एक-एक संसाधन को बेहतर बनाने की योजना तैयार की गयी।

गावं की जानकारियो ंको एकत्रित करना
गावं के लोगो ंने गावं से संबंधित सभी चीजो ंका एक विवरण फार्म तयैार किया जिसमें गावं 
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में घरो ंकी संख्या, गावं की आबादी, पढ़ने वाले तथा पढ़ाई छोड़ चुके बच्चों  की संख्या, 
पेंशन पाने वाले तथा पेंशन से वंचित लोगो ंकी संख्या, गावं में बोई जाने वाली सभी प्रकार 
की फसलें, पशु चारे की स्थिति, गावं में चिकित्सालय, राशन की दकुान, स्कू ल आदि की 
गावं से दूरी, एनिकट, नाले, तालाब की संख्या, कृषि  भूमि, बनेामी जमीन, जंगल का रकबा 
आदि का विवरण भी तैयार किया गया।
गावं का नजरी नक्शा, संसाधन (प्राकृति क और मानवीय) की सूची, संसाधन की वर्तमान 
हालत तथा उसको बेहतर बनाने की योजना और गावं का विवरण तयैार हो जाने के बाद 
गावं में शिलालेख (पत्थलगड़ी) की तयैारी शुरू की गयी। शिलालेख तयैार करने के लिए 
गावं में सभी लोगो ंने आर्थिक सहयोग दिया। शिला पर पेसा कानून की सभी शक्तियो ंको 
लिखा गया, जो संविधान में आदिवासियो ंको दी गई हैं।

गावं सभा की शक्तियां
भारतीय संविधान में अनुसूचित क्षेत्र ों के लिए पेसा अधिनियम 1996, राजस्थान पेसा 
अधिनियम 1999 और नियम 2011 के अतंर्गत गावं सभा की शक्तिया-ं

1.	 सामाजिक : (i) शराब बंदी, नशीले पदार्थों को बचेने, प्रतिबंधित करन े या 
नियंत्रित करन ेका अधिकार।

	 (ii) गावं के आपसी विवाद का निपटारा करन ेका अधिकार। (दो वर्ष से कम 
की सजा वाले सभी विवाद निपटान ेका अधिकार।)

2.	 जमीन की रक्षा : अनावश्यक अतिक्रमण को रोकने एवं गैर कानूनी तरीके से 
ली गयी भूमि को वापस दिलाने का अधिकार। इस अधिकार में आदिवासी की 
जमीन कोई गैर-आदिवासी नही ं ले सकता ह।ै अगर किसी गैर आदिवासी न े
उनकी जमीन ले लिया ह,ै तो उसे वापस ग्राम सभा दिला सकती ह।ै

3.	 भमूि अधिग्रहण : विकास या अन्य कार्यों के लिए भूमि अधिग्रहण करन ेसे पहले 
गावं सभा की सहमति एवं परामर्श का अधिकार। गावं में किसी तरह के भूमि 
अधिग्रहण के मामले में वह सरकारी हो या निजी कंपनियो ंके लिए गावं सभा की 
सहमति के बगैर अधिग्रहण नही ंकिया जा सकता ह।ै

4.	 गौण खनिज : गावं की सीमा में पाए जान ेवाले गौण खनिज पर गावं सभा का 
स्वामित्व होता ह।ै गावं में पाए जान ेवाले गौण खनिज, बजरी, रेती, ग्रेवल, 
गिट्टी, मकान बनान ेके पत्थर और मिट्टी पर ग्राम सभा का अधिकार होता ह।ै 
ग्राम सभा की सिफारिश के बगैर गौण खनिज के खनन के लिए लीज पर नही ं
दिया जा सकता ह।ै

5.	 लघु वन उपज : लघु वन उपज पर गावं सभा का स्वामित्व। गावं सभा को 
टर्ासपोर्ट परमिट (टीपी) काटन ेएवं वन उपज का गावं के लोग कैसे उपयोग 
करेंगे, इसके निर्णय का अधिकार तथा लघु वन उपज शहद, मोम, छाल जड़ी-
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बटूी हर प्रकार के फल, तेंदू पत्ता, बासं, गोद, सूखी लकड़ी, घास इत्यादि पर ग्राम 
सभा का अधिकार।

6.	 हाट बाजार : गावंो ंमें लगन ेवाले हाट बाजार या मेले को लगान ेका अधिकार। 
गावं सभा अपने गावं में लगन े वाले दिहाड़ी बाजार, हाट बाजार, मेले का 
आयोजन, उसके स्थान, पेयजल, सुरक्षा, संचालन का प्रबंध करेगी। इसके लिए 
कुछ सदस्यों  की समिति भी गठित कर सकती ह।ै 

7.	 कर्ज के लेन-देन : गावं में साहूकार, बैंक या पसेै के लेन देन करन ेवाली किसी 
प्राइवेट कंपनी पर नियंत्रण का अधिकार। इस अधिकार में गावं सभा की 
अनुमति के बगैर कोई भी निजी कंपनी गावं में पसेै का लेन-देन नही ंकर सकती। 
सरकारी बैंक द्वारा गावं के किसी भी व्यक्ति को ब्याज अदा न करन ेपर किसी भी 
कार्यवाही करन ेसे पहले गावं सभा की अनुमति लेनी होगी। ऐसा नही ंकरने पर 
उस पर जरु्माना लगान ेका अधिकार ग्राम सभा को ह।ै

8.	 गावं के जल संसाधन : गावं के जल स्रोतो ंका प्रबंधन करन ेका अधिकार। गावं 
के छोटे जल संसाधन जसेै नाला, तलाब, एनिकट का निर्माण और प्रबंधन ग्राम 
सभा के अतंर्गत होगा।

9.	 विकास कार्यों के बारे में : किसी भी प्रकार की योजना लागू करन े गावं के 
विकास कार्यों का प्रस्ताव, लाभार्थियो ंका चयन, पुर्नवास आदि पर गावं सभा 
का अधिकार।

10.	 वित्तीय : गावं के लिए योजनाओ ंऔर अन्य स्रोत से आन ेवाले धन पर गावं 
सभा का अधिकार। ग्राम पंचायत द्वारा खर्च की गयी निधियो ं के उपयोग की 
उपयोगिता प्रमाण पत्र ग्राम सभा से लेना अनिवार्य ह।ै

11.	 संस्था एवं कार्यकर्ता : गावं में कार्यरत सभी सामाजिक संस्थाओ ंएवं कर्मचारियो ं
पर गावं सभा का नियंत्रण। गावं में कार्यरत विभिन्न सरकारी, गैर सरकारी संस्थाएं 
जो गावं में विकास के कार्य कर रहे ह ैऐसी संस्थाओ,ं एजेंसियो ंजसेै उप-स्वास्थ्य 
कें द्र, आगंनबाड़ी, विद्यालय, पंचायती राज संस्थान तथा स्थानीय कर्मचारियो ं
जसेै-पटवारी, सचिव, अध्यापक, एनम आदि तथा गैर-सरकारी कार्यकर्ताओ ं
पर भी गावं सभा का नियंत्रण होगा। जिससे उन पर किये जा रहे खर्च एवं उसकी 
उपयोगिता परिभाषित की जा सके।

गावं गणराज्य की घोषणा
शिलालेख तयैार हो जान ेके बाद 8 फरवरी 2018 को शिलालेख का उद्घाटन किया गया। 
शिलालेख के उद्घाटन के अवसर पर सभी ग्रामीण अपने परंपरागत गाज-ेबाज ेके साथ 
नाचते-गात ेशिलालेख पर पहुंचे और परंपरागत रीति के साथ नारियल फोड़ कर शिलालेख 
का उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद शिलालेख पर गावं सभा की बठैक शुरू हुई। सरपंच की 
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अनुपस्थिति में शातंिलाल कटारा को सर्वसम्मति से बठैक का अध्यक्ष बनाया गया। बठैक 
में राजस्थान पेसा अधिनियम 1999 और नियम 2011 के अनुसार गावं सभा की सभी 
कार्यवाहिया ंशुरू की गयी।ं बठैक में लिए गए एजेंडे गावं गणराज्य की स्थापना, सामुदायिक 
संपदा का आदिवासी परंपरा के अनुसार संरक्षण, संवर्धन और प्रबंधन, सामाजिक-आर्थिक 
विकास कार्यक्रम के नियंत्रण और शातंि समिति का गठन पर गावं सभा में चर्चा की गयी 
और इन सभी एजेंडो ंको सर्वसम्मति से पारित किया गया। बठैक में शातंि समिति के लिए 
20 लोगो ंके नामो ंका प्रस्ताव लाया गया, जिसे सर्वसम्मति से पारित किया गया। शातंि 
समिति के अध्यक्ष के लिए शातंिलाल कटारा और सचिव के लिए सोमेश्वर कटारा का नाम 
सर्वसम्मति से पारित किया गया। शातंि समिति में 8 महिला सदस्य चुनी गयी। वनाधिकार 
समिति के लिए भी 15 लोगो ंके नाम प्रस्तावित किये गये, जिसे सर्वसम्मति से पारित किया 
गया। गावं सभा में पारित सभी प्रस्तावो ंको पढ़कर सुनाया गया और उसके बाद उपस्थित 
सभी गावं सभा के सदस्यों  न ेरजिस्टर पर हस्ताक्षर किया। 

राज्यपाल को गावं गणराज्य घोषणा पत्र भेजना
बठैक में लिए गये गावं गणराज्य घोषणा की फोटो कॉपी, गावं के नजरिया नक्शा, संसाधन 
की सूची और गावं विवरण की फोटो कॉपी राज्यपाल को भेजना अनिवार्य होता ह।ै इसके 
साथ ही जनजातीय आयकु्त, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, संबंधित थाना और ग्राम 
पंचायत को सूचित करना भी आवश्यक होता ह,ै जिससे गावं सभा द्वारा लिए जाने वाले 
प्रस्तावो ंको विधिक मान्यता मिल सके। इस कार्य को करने के लिए गावं सभा द्वारा शातंि 
समिति के अध्यक्ष और सचिव को अधिकृत किया गया। राज्यपाल कार्यालय में गावं सभा 
द्वारा भेजी गई गावं गणराज्य घोषणा पत्र की रजिस्ट्री पहुंचने के बाद राज्यपाल कार्यालय 
से जनजातीय आयकु्त के पास उसके वेरिफिकेशन (सत्यापन) के लिए पत्र आया। 
जनजातीय कार्यालय द्वारा उस पत्र को जिलाधिकारी कार्यालय भेजकर गावं गणराज्य 
घोषणा का सत्यापन करने का निर्देश दिया गया। जिसकी प्रतिलिपि जिलाधिकारी कार्यालय 
द्वारा गावं सभा और संबंधित थाने को प्रेषित की गयी। शातंि समिति के सत्यापन के लिए 
गावं सभा को थाने द्वारा नोटिस भेजी गयी। शातंि समिति के सदस्यों  का सत्यापन थाने द्वारा 
किया गया, जिसकी रिपोर्ट जिलाधिकारी को थाने द्वारा भेज दी गयी। जिलाधिकारी द्वारा 
गावं गणराज्य और शातंि समिति के सत्यापन के बाद गावं सभा ने पंचायत को नोटिस जारी 
किया कि हमारा गावं “गावं गणराज्य” घोषित हो गया ह,ै इसलिए अब खेड़ा पाल गावं 
के विकास कार्यों की योजना का प्रस्ताव गावं सभा बनायेगी। शातंि समिति ने राजस्थान 
पेसा अधिनियम के तहत संबंधित थाने को एक नोटिस जारी किया कि हमारे गावं सभा के 
जितने भी मुकदमें दो या दो वर्ष से कम की सजा वाले हैं, उसे गावं सभा की शातंि समिति 
के पास भेजा जाये। जिससे उन लंबित मुकदमो ंका निर्णय पेसा कानून के अनुसार गावं 
सभा द्वारा किया जा सके।
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गावं सभा द्वारा पेसा काननू के अतंर्गत तय किये गये कार्य
पेसा गावं सभा का गठन होने के बाद गावं सभा ने तय किया कि महीने में एक बार गावं 
सभा की नियमित बठैक होगी। पेसा अधिकारो ंपर काम करने के लिए गावं सभा ने तय 
किया कि गावं में होने वाले किसी भी विवाद का निपटारा अब गावं सभा में ही होगा। गावं 
सभा की अनुमति के बगैर कोई भी व्यक्ति थाने या अदालत नही ंजायेगा। गावं सभा के 
इस निर्णय के बाद सभी विवाद गावं सभा में निपटाये जाने लगे। धीरे-धीरे गावं के लोगो ंकी 
पेसा कानून के बारे में समझ बढ़ती गयी। गावं के लोग अपने अधिकारो ंकी प्रति जागरूक 
भी होते गये। गावं सभा अब पेसा कानून के दूसरे अधिकार पर काम करने के बारे में सोचने 
लगी। पेसा कानून में एक अधिकार गावं सभा को अपने गावं विकास योजना तयैार करके 
पंचायत में जमा करने का भी ह।ै पंचायत गावं सभा के प्रस्ताव को अपने एक्शन प्लान में 
शामिल करने तथा गावं सभा द्वारा पारित गावं विकास योजना के प्रस्ताव के अनुसार कार्य 
करने को बाध्य ह।ै 

गावं विकास योजना तैयार करना
गावं विकास योजना बनाने के अधिकार पर काम करने के लिए गावं सभा ने शातंि समिति 
को अधिकृत किया कि वह गावं की समस्याओ ं(सार्वजानिक और व्यक्तिगत) के बारे में 
जानकारी जटुाए और जानकारी को गावं सभा में प्रस्तुत करे। शातंि समिति ने गावं के 
विकास के लिए जरूरी जानकारी इकठठा करके गावं सभा में प्रस्तुत किया। गावं सभा 
ने 12/08/2018 को एक सूचना सरपंच को जारी किया कि राजस्थान पेसा अधिनियम 
1999 और नियम 2011 के तहत खेड़ापाल गावं की गावं सभा की बठैक 20/08/2018 
को सुबह 10 बजे शिलालेख पर आयोजित की गयी ह।ै बठैक में गावं विकास योजना तयैार 
की जाएंगी। बठैक की अध्यक्षता के लिए आपकी उपस्थति अनिवार्य ह।ै बठैक के एजेंडे के 
साथ इस सूचना की प्रतिलिपि निम्नलिखित लोगो ंको भेजी गयी-

1. सरपंच। 
2. पंचायत सचिव। 
3. लेखापाल। 
4. प्रधानाध्यापक। 
5. एनम।

6. वन अधिकारी। 
7. राशन डीलर। 
8. आगंनबाड़ी कार्यकर्त्ता। 
9. वार्ड पंच।
10. समस्त ग्रामवासी।

तय समय पर शिलालेख पर गावं सभा की बठैक शुरू की गयी। बठैक में सरपंच, उप-
सरपंच और सचिव तीनो ंलोग उपस्थित नही ंहुए। उनकी अनुपस्थिति में गावं सभा ने जीवा 
कटारा को सर्वसम्मति से बठैक का अध्यक्ष चुना। गावं सभा की कार्यवाही लिखने के लिए 
शातंि समिति के सचिव को अधिकृत किया गया। गावं सभा की बठैक में सबसे पहले एजेंडा 
पढ़कर सुनाया गया, जिसमें 20 एजेंडो ंपर चर्चा होनी थी।
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सभी एजेंडो ंपर बारी-बारी से चर्चा करके सभी प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किये गए। 
पेंशन, आवास और   शौचालय से संबंधित प्रस्तावो ंपर लोगो ंकी मदद करने तथा फार्म 
भरवाने के लिए गावं के 6 लोगो ंको जिम्मेदारी दी गयी कि वह पंचायत से फार्म लाकर 
उन सभी लोगो ंको देंगे जिनके नाम के प्रस्ताव पारित किये गए हैं और उन सभी लोगो ंके 
कागजात जटुाने में मदद भी करेंगे। फार्म भर जाने के बाद पूरे कागजात के साथ पंचायत में 
जमा भी करायेंगे। गावं सभा द्वारा लिए गये गावं विकास योजना के प्रस्तावो ं की कार्यवाही 
की फोटोकॉपी पंचायत में जमा करने तथा उसकी रसीद लेने के लिए 8 लोगो ंको अधिकृत 
किया गया। शातंि समिति को जिम्मेदारी दी गयी कि समय-समय पर पंचायत में जाकर 
यह पता करे कि गावं सभा द्वारा पारित प्रस्ताव पंचायत के एक्शन प्लान में शामिल हुआ 
या नही।ं इसकी जानकारी गावं सभा को उपलब्ध कराते रहें। अतं में पारित प्रस्ताव को 
पढ़कर सुनाया गया। उसके बाद सभा में उपस्थित सभी लोगो ंने गावं सभा रजिस्टर में 
अपने हस्ताक्षर किये। अध्यक्ष द्वारा गावं सभा बठैक की कार्यवाही समाप्त की घोषणा के 
बाद बठैक समाप्त हो गयी।

चुनौतिया ं 
आसियावाव ग्राम पंचायत में कुल 7 गावं आसियावाव, खेड़ापाल, जगाबोर, डेडली, हिगंोड़ी, 
धर्मावोदी और लेहणा ह।ै सभी गावंो ंकी गावं सभाओ ंका गठन हो चुका ह।ै पंचायत द्वारा 
गावं विकास योजना के प्रस्ताव पंचायत के एक्शन प्लान में शामिल करने में आनाकानी 
करने के कारण सभी सातो ंगावंो ंकी शातंि समिति की एक संयकु्त बठैक आयोजित की 
गयी। जिसमें अपने गावं के प्रस्ताव पंचायत के एक्शन प्लान में शामिल कराने को लेकर 
चर्चा की गयी। बठैक में पंचायत में दबाब बनाने के लिए एक पंचायत स्तरीय कमेटी का 
गठन किया गया, जिसमें प्रत्येक गावं की शातंि समिति से 5-5 लोगो ंको सदस्य के रूप में 
रखा गया। डेडली गावं की शातंि समिति के अध्यक्ष को पंचायत स्तरीय कमेटी का संयोजक 
नियकु्त किया गया।
पंचायत स्तरीय कमेटी बनने के बाद से गावं सभाओ ंकी ताकत बढ़ गयी ह।ै अब सभी 
गावं सभाओ ंने एक दूसरे की मदद से पेसा कानून के अन्य अधिकारो ंपर कार्य करना शुरू 
कर दिया ह।ै
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6.
मध्य प्रदेश

 पेसा काननू के क्रियान्वयन की समीक्षा
 मध्य प्रदेश पेसा नियम 2022 (प्रारूप) : विसंगतियो ंका दस्तावेज
 पेसा काननू के क्रियान्वयन में लगे जन संगठनो ंकी केस स्टडी - 

·	 आदिवासी मुक्ति संगठन, बड़वानी 
·	 किसान आदिवासी संगठन, होशंगाबाद
·	 जाग्रत आदिवासी दलित संगठन, बड़वानी  
·	 चुटका परमाण ुविरोधी संघर्ष समिति, मंडला 
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पेसा नियम के मसौदे पर कायम असमंजस 
-सत्यम श्रीवास्तव 

भारत की चरमराती अर्थवस्था का निदान नब्बे के दशक में उदारीकरण, निजीकरण और 
वैश्वीकरण में देखा गया और इसे आज़ादी के बाद से चली आ रही अपनी तरह की अकेली 
मिश्रित प्रणाली की नेहरूवादी अर्थव्यवस्था को आमूल रूप से बदला गया। इस व्यवस्था 
के जरिये पूरी दनुिया को एक गावं में समेट लेने की भविष्यवाणी की जा रही थी, जिसमें 
देशो ंकी सरहदें दनुिया के किसी भी मनुष्य के विकास में बाधा नही,ं बल्कि सहूलियत बनने 
जा रही थी।ं 
इस नयी उदारवादी अर्थव्यवस्था के शुरूआती दौर में ही भारतीय गणराज्य के अधिकतम 
विकें द्रीकरण का लंबित अध्याय नए सिरे से खुलता ह।ै 1992 में संविधान में 73वा ंव 
74वा ंसंशोधन होता ह ैऔर संविधान में 11वी ंव 12वी ंअनुसूचिया ंजोड़ी जाती हैं। इन 
दोनो ंसंशोधनो ंके जरिये देश में पंचायती राज व्यवस्था के लिए ज़मीन तैयार होती ह।ै 
संघीय गणराज्य में अब तक चली आ रही दो सरकारो ंयानी संघीय सरकार व राज्य सरकारो ं
के साथ-साथ अब गावं व नगर पंचायत स्तरो ंपर स्थानीय सरकारें भी अस्तित्व में आ जाती 
हैं। 1993 में 2 अक्टूबर यानी महात्मा गाधंी की जयंती के रोज़ मध्य प्रदेश में पंचायती 
राज व्यवस्था का आधिकारिक रूप से आगाज़ होता है। 
मध्य प्रदेश इस मायने में उस दौर में काफी प्रगतिशील राज्य माना जाता ह,ै जिसने सत्ता के 
विकें द्रीकरण को लेकर एक सकारात्मक पहल की। त्रि-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के 
तहत राज्य सरकार ने ग्राम पंचायतो,ं जनपद पंचायतो ंव जिला पंचायतो ंको लेकर अब तक 
चले आ रहे जिला प्रशासन के औपनिवेशिक ढाचें के बरक्स और समानान्तर अपेक्षाकृत 
अधिक जनतातं्रिक व्यवस्था को उत्साह के साथ अमल में लाने की पहल-कदमी की और  
जनता की सीधी भागीदारी और सत्ता में उनकी भूमिका सुनिश्चित करने पर ज़ोर दिया। 
महज़ 4 सालो ंबाद यानी 1996 में इसी पंचायती राज व्यवस्था को आदिवासी बाहुल्य 
क्षेत्र ों के भू-राजनैतिक, सामाजिक, सासं्कृति क और आर्थिक परिप्रेक्ष्य को कें द्र में रखते हुए 
अपनाए जाने की व्यवस्था पाचंवी ंअनुसूची के क्षेत्र ों में स्व-शासन के लिए पेसा कानून संसद 
द्वारा पारित होता ह।ै एक तरह से पंचायती राज के जरिये सत्ता के अधिकतम विकें द्रीकरण 
को पाचंवी ंअनुसूची क्षेत्र ों में भी लागू करने के लिए 24 दिसंबर 1996 को भारत की संसद 
से पेसा कानून पारित हुआ। 
अविभाजित मध्य प्रदेश में भारत जन आदंोलन और आदिवासी अधिकारो ं की प्रमुख 
आवाज़ रहे डॉ. ब्रह्म देव शर्मा ने लंब ेसमय तक आदिवासी क्षेत्र ों में उनकी सामुदायिक 
परंपराओ ं के मुताबिक स्व-शासन की एक सैद्धांतिकी गढ़ी और उसका व्यापक प्रचार-
प्रसार भी किया। यह भी एक बड़ी वजह रही कि मध्य प्रदेश बल्कि मध्य भारत में इस 
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कानून को लेकर समुदायो ंके मन में एक आकाकं्षा पैदा हुई और आम राजनैतिक विमर्श में 
आदिवासियो ंकी प्रथाओ,ं परंपराओ ंऔर जीवन शैली के मुताबिक उन्हें अपनी व्यवस्था 
संचालित करने की पैरवी पुरजोर ढंग से हुई। 
पेसा कानून को लेकर सबसे मुखर आवाज़ो ंमें डॉ. ब्रह्म दत्त शर्मा अक्सर इस बात पर लोगो ं
को जागरुक करते रहे कि यह कानून महज़ एक कानून ही नही ंह,ै बल्कि खुद संविधान 
का हिस्सा ह;ै क्योंकि  यह संविधान की पाचंवी ंऔर ग्यारहवी ंअनुसूची के तहत गावं को 
हासिल शक्तियो ंको अमल में लाने का जरिया ह।ै लेकिन यह एक कें द्रीय कानून भी ह,ै 
जिसे राज्यों  द्वारा अपनी-अपनी परिस्थितियो ंके मुताबिक अमल में लाने के लिए नियम-
कायदे बनाने हैं। 
1992 में पंचायती राज कानून और 1996 में आदिवासी क्षेत्र ों में उसके विस्तार के कानून 
यानी पेसा कानून सत्ता और वित्त के विकें द्रीकरण के संवैधानिक जरिये तो बने, लेकिन 
यह विरोधाभासो ंसे भरपूर एक ऐसा पड़ाव भी था जिसे पूरे संदर्भ में देखे समझ ेजाने की 
ज़रूरत ह।ै उदारवादी अर्थव्यवस्था के लिए जहा ंप्राकृति क संसाधनो ंऔर उनके दोहन को 
बतेहाशा गति से बढ़ाया जाना ज़रूरी था, वही ंउन्हीं  संसाधनो ंको गावंो ंके अधीन किया 
जाना और गावंो ंको संवैधानिक रूप से इतना शक्तिसंपन्न बनाना कि वो अपने कल्याण के 
लिए प्रत्यक्ष रूप से अपने गावं और प्रतिनिधि व्यवस्था के तहत अपने जनपद और जिले 
की सत्ता में सक्रिय और निर्णायक दावेदारी करें। ऐसे में जबकि गावंो ंको संप्रभु होने के 
लिए उन्हीं  संसाधनो ंको आधार बनाना था, जिन्हें उदारवादी व्यवस्था के लिए कच्चे माल 
की भूमिका में भी देखा जा रहा था; ऐसे में यह एक विरोधाभासी लेकिन दिलचस्प गवर्नेंस 
मॉडल बन रहा था, जहा ंप्राकृति क संसधनो ंको बाहरी निवेश, निजी पूँजीपतियो ंके निवेश 
और अल्ट्रा मेगा परियोजनाओ ंहेत ुउनके सुपुर्द किया जाना था, तो वही ं73वें संशोधन की 
मुख्य घोषणा और उसका बीज शब्द भी यही था कि अब गावं को तय करना ह ैकि वो अपने 
संसाधनो ंके ऊपर स्वतंत्र ढंग से निर्णय लें। 
आज पेसा कानून को लागू हुए पच्चीस साल, पंचायती राज व्यवस्था को लागू हुए तीस साल 
और आर्थिक उदारीकरण की अर्थवस्था से नव उदारवादी व्यवस्था और उससे भी आगे 
क्रोनी कैपिटलिज्म के लिए तज़े गति से रास्ता बनाती अर्थव्यवस्था को भी 31 साल पूरे होने 
पर यह चितंन किया जाना ज़रूरी ह ैकि आखिर इन बीत चुके पच्चीस सालो ंमें संसाधनो,ं 
गवर्नेंस और वित्त का कितना कें द्रीकरण हुआ और कितना विकें द्रीकरण हुआ?
क्या विकें द्रीकरण के लिए पूर्व-शर्त की तरह जिला प्रशासन की औपनिवेशिक संरचना और 
रुतब ेमें कोई कमी आयी? क्या जिला प्रशासन के समानातंर गावं की अपनी ‘स्व-राज की 
व्यवस्था’ मुख्य धारा बन सकी? ये सवाल समग्र रूप से पंचायती राज व्यवस्था/संस्थानो ं
के लिए हैं? अगर हम पेसा कानून और पाचंवी ंअनुसूची क्षेत्र में स्वराज के मॉडल की बात 
करें तो यही सवाल थोड़ा और गहराई में जाकर पूछा जाना चाहिए कि क्या आदिवासी 
समुदायो ंको (जिनकी जनसंख्या के मद्देनजर ही किसी क्षेत्र को पाचंवी ं अनुसूची में शामिल 
किया जाता ह)ै परंपरागत रूढ़ियो ंऔर मान्यताओ ंके साथ-साथ अपनी परंपरागत ज्ञान 



पेसा काननू के 25 वर्ष : पाचंवी ंअनुसूची के राज्य ों में क्रियान्वयन की समीक्षा  | 281

व्यवस्था (traditional knowledgesystem) के मुताबिक अपने गावं की व्यवस्था 
को संचालित करने की सहूलियत और मान्यता मिली ह?ै क्या उनकी परंपराओ ंऔर रूढ़ियो ं
को विधि का ऐसा बल प्राप्त हो सका ह,ै जिसे लेकर वो बाकी हिदंसु्तान से इतर कोई अन्य 
व्यवस्था खड़ी पाये हो?ं
25 सालो ंके बाद अफोसजनक ढंग से इन सभी सवालो ंके जबाव नकारात्मक हैं। असल 
में इन्हीं  कुछ बनुियादी सवालो ं के इर्द-गिर्द पेसा कानून के 25 वर्षों की सफलता और 
सार्थकता की समीक्षा की जा सकती है, और की जानी चाहिए। 
जब हम पेसा कानून के पच्चीस वर्ष बीत जाने के बाद इसके क्रियान्वयन की समीक्षा कर रहे 
हैं, तो दो और पहलुओ ंपर विचार किया जाना ज़रूरी ह-ै 1950 में देश में व्यापक पैमाने 
पर भूमि सुधार की दिशा में किए गए संवैधानिक व कानूनी प्रयास और 1995 से सर्वोच्च 
न्यायालय में गोदाबर्मन केस या फॉरेस्ट केस (202/95)। इन दोनो ंमामलो ंका सीधा 
संबंध पेसा कानून के क्रियान्वयन से ह।ै 
संविधान की पाचंवी ंअनुसूची, उसके ऐतिहासिक संदर्भों और देश के संविधान में इसकी 
विशेष भूमिका व प्रासंगिकता पर ही पेसा कानून के संबंध में विचार किया जाना एक 
मुकम्मल प्रयास होगा। 
मध्य प्रदेश, वन क्षेत्र, आदिवासी जनाकंिकी और अपने भौगोलिक क्षेत्रफल के लिहाज से 
भारत का सबसे बड़ा राज्य ह।ै तकरीबन 10 प्रतिशत जंगल केव ल मध्य प्रदेश में हैं और 
लगभग 7% आदिवासी जनसंख्या केव ल इस राज्य में मौजूद ह।ै मध्य प्रदेश में कुल 20 
ऐसे जिले हैं, जहा ंपेसा कानून लागू है। इनमें से 5 जिले (अलीराजपुर, झाबआु, मंडला, 
डिडंोरी और बड़वानी) पूरी तरह पाचंवी ंअनुसूची में शामिल हैं। 15 जिले ऐसे हैं, जिनका 
बड़ा भू-भाग पाचंवी ंअनुसूची के दायरे में आता ह।ै इनमें धार, खरगौन (पश्चमि निमाड़) 
खंडवा (पूर्वी निमाड़), रतलाम, बतेलू, सिवनी, बालाघाट, होशंगाबाद, शहडोल, उमरिया, 
श्योपुर, छिदवाड़ा, सीधी, अनूपपुर और बरुहानपुर जिले शामिल हैं।  
प्रशासनिक दृष्टि से देखें तो मध्य प्रदेश में कुल 89 ब्लॉक्स, 5211 ग्राम पंचायतें व 11,784 
गावं पाचंवी ंअनुसूची के तहत पेसा कानून के मुताबिक स्थानीय प्रशासन के लिए पात्र हैं, 
जहा ंपेसा कानून लागू है।
मध्य प्रदेश में पेसा कानून को अपनाए जाने के क्रम में 1997 में ही प्रदेश के पंचायती 
राज अधिनियम में संशोधन किया गया। इसे पंचायती राज अधिनियम द्वितीय (संशोधन) 
अधिनियम, 1997 के नाम से जाना जाता ह।ै इसे 1997 के 43वें संशोधित कानून के 
रूप में भी जाना जाता ह।ै इसके जरिये प्रदेश में पाचंवी ंअनुसूची क्षेत्र में पेसा कानून को 
कें द्रीयता देने के लिए ही लाया गया। पाचंवी ंअनुसूची क्षेत्र ों में ग्राम सभाओ ंकी कें द्रीयता 
को मूल महत्व देते हुए पेसा कानून के क्रियान्वयन के रूप में भी इस संशोधन को बाद में 
1999 में हुए पंचायती राज अधिनियम में किए गए संशोधन और 2001 में किए गए 
संशोधन के साथ जोड़कर देखना चाहिए, जहा ंपंचायती राज को ‘पंचायती राज एवं ग्राम 
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स्वराज’ के रूप में दर्ज़ किया गया। 
हालाकंि जिस तरह से पेसा कानून के प्रावधानो ंको मध्य प्रदेश पंचायती राज एवं ग्राम 
स्वराज अधिनियम में शामिल किया गया, उससे पेसा की मूल भावना के साथ समझौता ही 
हुआ। इसके अलावा अन्य राज्यों  में जिस तरह से सामान्य क्षेत्र ों व पाचंवी ं अनूसची क्षेत्र ों 
में कोई अतंर नही ंकिया गया, उस तरह के प्रावधान मध्य प्रदेश में नही ंरखे गए। राष्ट्रीय 
स्तर पर ज़ोर इस बात पर दिया जा रहा था कि पाचंवी ंअनुसूची क्षेत्र ों में प्राकृति क संसाधनो ं
को लेकर मौजदूा तौर-तरीको ंकी समीक्षा की जाये ताकि पाचंवी ंअनुसूची व वन क्षेत्र ों में 
एक आदर्श गवर्नेंस की व्यवस्था के लिए फ्रे मवर्क  बनाया जाये। इसके लिए सन 2006 
में वनाधिकार कानून भारत की संसद ने पारित किया। इस लिहाज से मध्य प्रदेश में भी 
राष्ट्रीय और अतंर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रहे बदलावो ंके मुताबिक पेसा के फ्रे मवर्क  को बदलने 
की ज़रूरत पेश आयी। 
पेसा कानून के क्रियान्वयन को लेकर कुछ बनुियादी संकल्पनाओ ंऔर उनकी परिभाषाओ ं
में गंभीर अस्पष्टता भी रही ह,ै जिन्हें पेसा कानून के क्रियान्वयन के लिए पूर्व-शर्त के तौर 
पर देखा जाना चाहिए था और राज्य सरकार को इस दिशा में ठोस कदम उठाए जाने की 
ज़रूरत थी। कें द्रीय पेसा कानून में भी राज्य सरकारो ंको ऐसे ठोस दिशा-निर्देश नही ंहैं, 
जिनसे इन अस्पष्टताओ ंको दूर किया जा सकता था। इसके लिए ज़रूरी था कि राज्य 
सरकार खुद ही एक सकारात्मक पहल करती और पेसा कानून के कें द्र में जिन बनुियादी 
संकलपनाओ ंको शामिल किया गया है, उन्हें सहज स्वीकार्य बना पाती। 
ऐसी कुछ संकल्पनाओ ंके बारे में अगर गौर करें तो सबसे पहले समुदाय, गावं, रूढ़ि, परंपरा 
आदि ऐसे कुछ बनुियादी कारक हैं, जिन्हें व्यवहार के जरिये सैद्धान्तिक स्वरूप दिये जाने 
की ज़रूरत थी। 

रूढ़ि व परंपरा की परिभाषा 
पेसा के अनुसार यह ज़रूरी था कि राज्यों  के पंचायती राज कानून में ऐसे बदलाव/संशोधन 
किए जाएं जो समुदायो ंके रूढ़िगत क़ानूनो,ं सामाजिक व धार्मिक व्यवहारो ंऔर परंपरागत 
रूप से सामुदायिक संसाधनो ंके प्रबंधन की व्यवस्था (सेक्शन 4 (अ) को सुनिश्चित करें। 
इसका आशय यह है कि–

·	 क्या पाचंवी ंअनुसूची क्षेत्र ों में रूढ़िगत क़ानूनो ंको लेकर स्पष्ट समझ है? क्या 
उनका दस्तावेजीकरण हुआ ह?ै यदि नही ंहुआ ह ैतो उन्हें तत्काल किए जाने 
की ज़रूरत ह ैऔर उनके आधार पर राज्य के पंचायती राज कानून में प्रावधान 
किए जाने चाहिए। 

·	 क्या किसी भी वजह से पाचंवी ं अनुसूची क्षेत्र ों में समुदायो ं के धार्मिक व 
सामाजिक व्यवहारो ंको प्रतिबंधित किया गया ह?ै क्या उनका दस्तावेजीकरण 
किया गया ह?ै यदि हा ंतो इन्हें स्पष्ट रूप से पंचायती राज कानून के प्रावधानो ं
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में शामिल किया जाना चाहिए। मसलन, आखेट या शिकार एक परंपरागत 
सामाजिक व्यवहार के रूप में समुदाय में मान्य रहा ह,ै लेकिन देश में वन्य जीव 
संरक्षण कानून, 1972 लागू होने के बाद इस व्यवहार को प्रतिबंधित किया गया 
ह,ै जिसे बाद में वनाधिकार  कानून, 2006 के तहत भी निषेधात्मक गतिविधि 
के तौर पर देखा गया ह।ै 

·	 प्राकृति क/सामुदायिक संसाधनो ं के प्रबंधन को लेकर परंपरागत रूप से 
सामुदायिक प्रयास व व्यवहार क्या रहे? सामुदायिक संसाधन क्या हैं? इन्हें 
लेकर पंचायती राज कानून में स्पष्ट प्रावधान शामिल किए जाने चाहिए। 

·	 उपरोक्त सभी महत्वपूर्ण और बनुियादी पहलुओ ंको मध्य प्रदेश पंचायत राज 
एवं ग्राम सभा अधिनियम, 1993 में शामिल किए जाने की ज़रूरत है। 

मध्य प्रदेश में पंचायती राज कानून में अनुच्छेद 129-C (i-a) व (i-b) के तहत ग्राम 
सभाओ ंकी शक्तियो ंव कार्यों की सूची दी गयी ह,ै जो अनुच्छेद 7 में प्रदत्त शक्तियो ंव 
कार्यों से भिन्न, लेकिन अतिरिक्त हैं। इन शक्तियो ंका प्रयोग करते हुए ग्राम सभा को इतना 
शक्ति सम्पन्न बनाया जा सकता था कि वो अपनी रूढ़ियो,ं मान्यताओ,ं परंपराओ ंआदि 
के बारे में एक सैद्धांतिकी रच सकती थी।ं उदाहरण के लिए 129-C (i-a) के जरिये 
रूढ़ि क़ानूनो,ं सामाजिक व धार्मिक व्यवहारो ंऔर उनके दायरे में आने वाले सामुदायिक 
संसाधनो ंके प्रबंधन के परंपरागत तौर- तरीको ंको संवैधानिक मर्यादायो ंके तहत मान्यता 
दिलाई जा सकती थी। इस काम में 129-C (i-b) के तहत राज्य सरकार ग्राम सभाओ ं
को इस तरह के दस्तावेजीकरण के लिए अनुदान या आर्थिक सहयोग मुहयैा कराने का 
दायित्व ले सकती थी। 
यह ध्यान रखे जाने की ज़रूरत ह ैकि प्रदेश में आदिवासी समुदाय एकरूप नही ंह,ै बल्कि 
कई समुदाय हैं। हर समुदाय की अपनी-अपनी परंपराएं, रूढ़िया,ं रीति-रिवाज, प्रथाएं हैं। 
ऐसे में जब तक सरकारो ंको यही पता नही ंहोगा कि किस आदिवासी समुदाय की क्या 
परंपराएं हैं, तब यह संभव नही ंह ै कि वो केव ल कानून में मिली मान्यता के आधार पर 
प्रशासन चला सकें गे। आदिवासियो ंकी रूढ़ियो ंऔर परंपराओ ंको संहिताबद्ध किए जाने 
का काम देश के अन्य राज्यों  में हुआ ही नही।ं 
इस मामले में मध्य प्रदेश में 1998 में एक पहल हुई जिसे आदिवासी समुदायो ंकी ‘स्वीय-
विधि’ के रूप में दस्तावेज़ किए जाने का प्रयास हुआ। हालाकंि यह प्रयास अधरूा रह गया, 
लेकिन आज भी यह दस्तावेज़ मौजूद ह,ै जिसमें आदिवासियो ंद्वारा सदियो ंसे पालन किए 
जा रहे आचार-रिवाजो ंऔर रूढ़ियो ंको संकलित किया ह।ै 
इस दस्तावेज़ में जो बात सबसे महत्वपूर्ण ह,ै वो ह ैउनका सामाजिक और एथनोग्राफिक 
अध्ययन। उनकी पूजा-पद्धति और जीवन के महत्वपूर्ण रीति-रिवाजो ं व प्रथाओ ं का 
संकलन। हालाकंि, इस अध्ययन और संकलन में उनके सामुदायिक प्राकृति क संसाधनो ंके 
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साथ जो सहज संबंध रहे हैं, उन्हें लेकर बहुत विस्तृत अध्ययन नही ंकिया गया ह।ै 
इस स्वीय विधि को आधार बनाकर पेसा कानून के नियम बनाए जाते तो मुमकिन था कि 
यह कानून अपनी आत्मा और शब्दों  में समुचित रूप से क्रियान्वित हो सकता था।

गावं व समदुाय की परिभाषा 
इसी तरह की अस्पष्टता गावं और इसकी ग्राम सभा की परिभाषा को लेकर भी ह,ै जो अभी 
भी बनी हुई है। पेसा कानून ग्राम पंचायत के साथ-साथ गावं को स्वराज की एक इकाई 
के रूप में मान्यता देता ह।ै कें द्रीय पेसा कानून के अनुसार- एक गावं सामान्य तौर पर एक 
रहवास या एक रहवासो ंके समूह या कोई टोला या ऐसे कुछ या कई टोलो ंका समूह हो 
सकता ह,ै जिसमें समुदाय निवास करत ेहैं और अपनी रूढ़ियो ंव परंपराओ ंके मुताबिक 
अपनी दैनंदिन ज़िदंगी जीत ेहैं। (अनुच्छेद 4(b))
यह एक लचीली और व्यापक परिभाषा ह,ै जिसमें स्पष्टता नही ंह ैऔर इससे राज्य सरकारो ं
को कोई स्पष्ट दिशा नही ं मिलती ह।ै यहा ं राज्यपाल की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती 
थी, जिसे गावं को अधिसूचित करने की शक्ति प्राप्त ह।ै राज्यपाल ऐसे किसी गावं के 
निर्धारण या अधिसूचित करते समय संबंधित समुदायो ंया लोगो ंसे परामर्श करते हुए गावं 
का निर्धारण कर सकत ेहैं।
इसी तरह समुदाय की संकल्पना जो कें द्रीय पेसा कानून 1996 के धारा 4(b) के तहत 
असपष्ट ह।ै इस परिभाषा से यह स्पष्ट नही ंहोता ह ैकि समुदाय में ग्राम सभा के सभी सदस्य 
शामिल हैं, या कोई एक विशेष गोत्र के आदिवासी समुदाय या उस क्षेत्र विशेष का कोई 
विशेष गोत्र समुदाय है। इसमें स्पष्टता लाने की ज़रूरत थी। जिसके लिए स्पष्ट प्रावधान जोड़े 
जाने की ज़रूरत थी, जो समुदाय और ग्राम सभा को अलग-अलग तरीके से चिहंित करने 
और समझने की दिशा में आसान बना सकता था। 
हालाकंि, मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम के 
अनुच्छेद 129- A (b) में गावं की परिभाषा को स्पष्ट करने का प्रयास किया ह।ै इसके 
अनुसार– पाचंवी ंअनुसूची क्षेत्र में गावं से आशय ऐसे गावं से ह,ै जिसमें एक आबादी है 
या कई आबादियो ंका समूह या कोई टोला या कई टोलो ंका एक समूह जो अपनी रूढ़ियो ं
व परंपराओ ंके अनुसार दैनंदिन कार्य-व्यवहार संचालित करते हैं। इसके साथ ही अनुच्छेद 
129-B राज्यपाल को गावं अधिसूचित करने की शक्तिया ंबरकरार रखता ह।ै 
मध्य प्रदेश में पेसा कानून लागू होने के बाद दिग्विजय सिहं के कार्यकाल में 1999 में 
भूरिया समिति की सिफ़ारिशो ंके मद्देनजर पेसा कानून के समुचित क्रियान्वयन की दिशा में 
ठोस पहल की गयी। भूरिया समिति की सिफ़ारिशो ंके आधार पर ही देश की संसद ने पेसा 
कानून पारित किया था। इस कानून में समुदाय एवं परंपराओ ंपर आधारित ग्राम सभा के 
गठन का प्रावधान किया गया और इस बात की व्यवस्था की गयी कि राज्य विधानसभा 
द्वारा पारित कानून ऐसे न हो ंजो अनुसूचित  जनजाति के रूढ़ि जन्य विधि, सामाजिक 
और धार्मिक पद्धतियो ंऔर सामुदायिक संपदा के प्रबंधन की परंपरागत प्रबंधन पद्धतियो ं
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के अनुरूप न हो।ं इस प्रकार इसमें जनजाति समुदायो ंकी जीवन पद्धति और संस्कृति  को 
प्रधानता दी गयी। कें द्रीय अधिनियम में यह व्यवस्था भी दी गयी कि अगर इस कानून के 
पारित होने के एक साल के अदंर यानी 1997 तक कोई राज्य अगर इसके क्रियान्वयन का 
नियम नही ंबनाता, तो कें द्रीय अधिनियम ही स्वत: लागू माना जाएगा। 
इस दृष्टि से देखें तो मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य बना जिसने भूरिया समिति की सिफ़ारिशो ं
के आधार पर वजदू में आए पेसा कानून के प्रावधानो ंके अनुरूप मौजदूा संबंधित क़ानूनो ं
में संशोधन किए। 
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पेसा कानून, 1996 में किए गए प्रावधानो ं के अनुसार त्वरित 
कार्यवाई करते हुए अनुसूचित  जनजातियो ंव अनूसूचित क्षेत्र ों की विशिष्ट परिस्थितियो ंको 
ध्यान में रखते हुए आदिम जाति मंत्रणा परिषद के अनुमोदन से निम्नलिखित पाचं  क़ानूनो ं
में संशोधन किए। इन क़ानूनो ंमें–

1.	 मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता 
2.	 मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 
3.	 मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 
4.	 मध्य प्रदेश ग्राम न्यायालय 
5.	 मध्य प्रदेश साहूकारी अधिनियम 

इनमें से शुरूआती तीन कानून क्रमश: मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता, मध्य प्रदेश आबकारी 
अधिनियम और मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम ज़रूरी संशोधनो ंके साथ पारित किए 
जा चुके हैं, जबकि शेष दो कानून अभी प्रक्रियाधीन हैं। 
इन महत्वपूर्ण संशोधनो ंको पाचंवी ंअनुसूची और पेसा कानून की मूल प्रवित्ति के संदर्भ में 
समझा जाना ज़रूरी ह।ै जिन पाचं क़ानूनो ंमें पेसा कानून के अनुरूप संशोधन की पहल-
कदमी मध्य प्रदेश सरकार ने 1999 में की थी, वो स्थानीय जनजाति समुदायो ंको पेसा 
कानून के तहत मिले विशिष्ट अधिकारो ंके लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण थ।े 

1.	 मध्य प्रदेश भ-ूराजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1997 – पंचायत 
उपबंध (अनुसूचित  क्षेत्र ों पर विस्तार) अधिनियम, 1997 की धारा-4 के खंड 
(ड) के उपखंड (iii) में यह प्रावधान किया गया ह ैकि अनुसूचित  क्षेत्र ों में भूमि 
के अन्य संक्रमण के निवारण के लिए तथा अन्य संक्रमित भूमि को अनुसूचित  
जनजाति के व्यक्तियो ंको प्रतिवर्तित करने के लिए उपयकु्त कार्यवाही करने की 
शक्ति समुचित स्तर की पंचायतो/ंग्राम सभा को निर्दिष्ट करने के लिए उपयकु्त 
कार्यवाही करने की शक्ति समुचित स्तर की पंचायतो/ंग्राम सभा को विनिर्दिष्ट 
रूप से दी जाए।
इस प्रावधान के आलोक में मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 में दिनाकं 5 
जनवरी 1998 को संहिता की धारा 170-ख में संशोधन किया गया ह।ै संशोधन 
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द्वारा उक्त धारा में एक नई उपधारा (2-क) जोड़ी गयी ह ैजो निम्नानुसार है- 
(2- क) यदि कोई ग्राम सभा संविधान के अनुच्छेद 244 के खंड (1) में विनिर्दिष्ट 
अनुसूचित  क्षेत्र में यह पाती है कि आदिम जाती के सदस्य से भिन्न कोई व्यक्ति 
आदिम जाति के भू-स्वामी की भूमि के कब्जे में बिना किसी विधि पूर्ण प्राधिकार 
के है, तो वह ऐसी भूमि का कब्जा उस व्यक्ति को प्रत्यावर्तित करेगी जिसकी कि 
वह मूलत: थी और यदि उस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी ह ैतो उसके विधिक वारिस 
को प्रत्यावर्तित करेगी: 
परंत ुयदि ग्राम सभा ऐसी भूमि का कब्जा प्रत्यावर्तित करने में असफल रहती 
ह,ै तो वह मामला उपखंड अधिकारी की ओर निर्दिष्ट करेगी, जो ऐसी भूमि का 
कब्जा निर्देश की प्राप्ति की तारीख से तीन मास के भीतर प्रत्यावर्तित करेगा। 

2.	 मध्य प्रदेश आबकारी (संशोधन) अधिनियम, 1997 
पंचायत उपबंध (अनुसूचित  क्षेत्र ों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 की धारा-4 
व उप-धारा ड (i) में यह तय किया गया है कि मादक द्रव्यों  के निर्माण, कब्जे व 
विक्रय आदि को विनियमित करने तथा प्रतिबद्ध करने की संबंधी शक्तिया ंग्राम 
को प्रदत्त हैं: 
इस संशोधन के अध्याय 8 (क) अनुसूचित  क्षेत्र ों के लिए विशेष उपखंड की 
धारा 61(ख), 61 (ग), 61 (ड) व 61 (च) जोड़े गए हैं, जिनके जरिये मौजदूा 
आबकारी अधिनियम को ग्राम सभाओ ंकी कें द्रीयता के नज़रिये से पेसा कानून 
की मूल भावना के अनुरूप बदला गया ह।ै 
इन संशोधनो ंके जरिये सभी अनूसूचित क्षेत्र ों (संविधान के अनुच्छेद 244 के 
खंड 1 में प्रकाशित) में जहा ंपेसा कानून लागू ह,ै वहा ंदेशी मदिरा के विनिर्माण, 
उसके कब्जे तथा उपयोग के संबंध में अनुसूचित  जनजातियो ंके सदस्यों  पर 
लागू नही ं होगंे; तथा अनुसूचित जनजातियो ं के सदस्य कुछ शर्तों के अधीन 
अपने घरेलू तथा सामाजिक व धार्मिक आयोजनो ंके दौरान उपभोग के लिए 
मदिरा बना सकें गे। ये मदिरा विक्रय के लिए नही ंहोगी। अपने घर में प्रति व्यक्ति 
के हिसाब से अधिकतम 4.5 लीटर व एक परिवार के लिए अधिकतम 15 लीटर 
से ज़्यादा मदिरा एक साथ संग्रहित नही ंकी जा सकेगी। सामाजिक व धार्मिक 
आयोजनो ंके दौरान अधिकतम 45 लीटर तक मदिरा बनाई और संग्रहित की 
जा सकती है। 
व्यक्तिगत व सामाजिक उपभोग के लिए मदिरा बनाने की छूट देने के साथ-
साथ इस रियायत को रेग्युलेट करने के लिए संबंधित गावं की ग्राम सभा को 
भी सशक्त किया ह।ै इस संसोधन में यह व्यवस्था की गयी ह ैकि ग्राम सभा के 
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पास अपनी क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर मादक द्रव्यों  के विनिर्माण, कब्जे, 
परिवहन, विक्रय और उपभोग को रेग्युलेट करने तथा संचालित करने की शक्ति 
होगी, कित ुग्राम सभा द्वारा पारित किया गया प्रतिबंध का कोई आदेश ऐसी 
घरेलू उत्पादन और उसकी व्यवस्था पर लागू नही ंहोगा जो किसी मादक द्रव्य के 
निर्माण में मुब्तिला हैं और इस उपबंध के लागू होने से पहले ही स्थापित रही हैं। 
ऐसे में इस उपबंध के लागू होने के बाद किसी भी गावं में ऐसी कोई भी घरेलू 
इकाई बिना ग्राम सभा की पूर्वानुमती के बगैर स्थापित नही ंकी जा सकेगी और 
इसकी बिक्री के भी तमाम मार्ग बंद किए जाएंगे। 
इस मामले में अगर ग्राम सभा को राज्य सरकार के किसी संबंधित विभाग की 
सहायता की ज़रूरत पेश आती ह,ै तो ग्राम सभा उस विभाग जिससे उसे सहायता 
चाहिए और वह विभाग ग्राम सभा को चाही गयी मदद मुहैया करेगा। 

3.	 (अ) मध्य प्रदेश पाचंायती राज (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1997 (ब) 
मध्य प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 1999
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 1999 में मौजदूा पंचायती राज अधिनियम में पेसा के 
अनुरूप किए गए संशोधनो ंमें ग्राम, गावं, ग्राम सभा आदि के बीच जो अस्पष्टता 
या विशिष्टता की ज़रूरत थी, उसे दूर करने की कोशिश की गयी है-

 भारत सरकार द्वारा प्रदत्त पंचायती उपबंध (अनुसूचित  क्षेत्र ों पर 
विस्तार) अधिनियम, 1996 के तहत मध्य प्रदेश पंचायती राज 
अधिनियम, 1993 में नया अध्याय 14-क जोड़कर अनुसूचित  
क्षेत्र ों की पंचायतो ंके लिए विशेष प्रावधानो ंके रूप में धारा 129 का 
अतं:स्थापन किया गया ह।ै 

 धारा 129-क में ग्राम सभा तथा ग्राम को परिभाषित किया गया ह।ै 
धारा 129-ख में राज्यपाल लोक अधिसूचना के द्वारा अधिनियम के 
प्रयोजन के लिए किसी ग्राम को विनिर्दिष्ट करेंगे तथा ऐसे प्रत्येक सत्र 
में एक या एक से अधिक ग्राम सभा होगी। 

 धारा-129-ग में अनुसूचित  क्षेत्र की ग्राम सभा को अधिनियम की 
धारा-7 के अधीन प्राप्त शक्तिया ंइन कार्यों के अतिरिक्त सम्मिलित 
की गयी हैं। ग्राम सभा के अधिकार तथा कार्यों का प्रावधान कें द्रीय 
अधिनियम की मंशा के अनुसार किया गया ह ैतथा अनुसूचित  क्षेत्र ों 
की ग्राम सभा के सम्मिलन की प्रक्रिया के लिए अलग से नियम बनाए 
गए हैं।

 कें द्रीय अधिनियम की धारा 4 (ख) में यह महत्वपूर्ण प्रावधान किया ह ै
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कि ग्राम साधारण तथा आवास या आवासो ंके समूह अथवा छोटा गावं 
या छोटे गावंो ंके समूह से मिलकर बनेगा, जिसमें समुदाय समावेश 
हो और जो परंपराओ ंतथा रूढ़ियो ंके अनुसार अपने कार्यकलापो ंका 
प्रबंधन करता हो। 

 कें द्रीय कानून में दिये गए प्रावधानो ंको और स्पष्ट करते हुए तथा उनके 
क्रियान्वयन के लिए मध्य प्रदेश पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) 
1997 के अध्याय 14 क में अनुसूचित  क्षेत्र ों में पंचायतो ंके लिए 
विशिष्ट उपबंध की धारा 129-ख में निम्नलिखित प्रावधान रखे गए हैं: 

 साधारणतया, ग्राम के लिए जसेै कि उपधारा (1) में परिभाषित ह ैकि 
एक ग्राम सभा होगी। किन्तु ग्राम सभा के सदस्य यदि चाहें तो किसी 
ग्राम में एक से अधिक ग्राम सभा का गठन ऐसी रीति से किया जा 
सकेगा, जसैा कि विहित किया जाये और ऐसी प्रत्येक ग्राम सभा के 
क्षेत्र में आवास या आवासो ंका समूह अथवा छोटा गावं या छोटे गावंो ं
का समूह होगा, जिसमें समुदाय समाविष्ट हो ंऔर जो परंपराओ ंऔर 
रूढ़ियो ंके अनुसार अपने कार्यकलापो ंका प्रबंध करेगा। 

 ग्राम सभा की बठैक के लिए ग्राम सभा के सदस्यों  की कुल संख्या का 
कम से कम एक तिहाई से कोरम पूरा होगा, जिसमें कम से कम एक 
तिहाई महिलाएं हो ंऔर ग्राम सभा की बठैक की अध्यक्षता अनुसूचित  
जनजाति का ही कोई व्यक्ति करेगा। 

 कें द्रीय कानून की धारा 4 में यह महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया ह ैकि 
–“प्रत्येक ग्राम सभा जनसाधारण की परंपराओ ंऔर रूढ़ियो ंउनकी 
सासं्कृति क पहचान सामुदायिक संपदाओ ं और विवाद निपटाने के 
रूढ़िगत ढंग से संरक्षण और परिरक्षण करने में सक्षम होगंी”। 

 इसी धारा को और स्पष्ट करने और इसे प्रदेश की परिस्थितियो ं के 
हिसाब से क्रियान्वयन करने के लिए मध्य प्रदेश पंचायती राज (द्वितीय 
संशोधन), 1997 के अध्याय 14(क) अनुसूचित क्षेत्र ों में पंचायतो ं
के लिए विशिष्ट उपबंध की धारा 129-ग के अतंर्गत ग्राम सभा की 
शक्तियो ं व कार्यों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित प्रावधान रखे 
गए हैं- 

1.	 व्यक्तियो ं की परंपराओ ं तथा रूढ़ियो ं उनकी सासं्कृति क 
पहचान और सामुदायिक साधनो ं को तथा विवादो ं के 
निराकरण के रूढ़िगत ढंग को सुरक्षित तथा संरक्षित करना। 
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2.	 ग्राम के क्षेत्र के भीतर के प्राकृति क स्रोतो ं को, जिनके 
अतंर्गत भूमि, जल, तथा वन आत ेहैं, उसकी परंपरा के 
अनुसार और संविधान के उपबंधो ं के अनुरूप तत्समय 
अन्य सुसंगत विधियो ंकी भावना का सम्यक ध्यान रखते 
हुए प्रबंध करना। 

3.	 ग्राम पंचायत को लघु जलाशयो ंके विनियमन तथा उपभोग 
में सलाह देना।

4.	 ग्राम के बाज़ारो ंतथा मेलो ंका जिनमें पशु मेला सम्मिलित 
ह,ै चाहे वे किसी भी नाम से जाने जाएं, ग्राम पंचायत के 
माध्यम से प्रबंध करना।

5.	 स्थानीय योजनाओ ं पर, जिनमें जनजातीय उप-योजनाएं 
सम्मिलित हैं तथा ऐसी योजनाओ ंके लिए स्रोतो ंऔर खर्चों 
पर नियंत्रण रखना तथा ऐसी अन्य शक्तियो ंका प्रयोग तथा 
कृत्यों   का पालन करना जिसे राज्य सरकार किसी विधि के 
अधीन उसे प्रदान करें या निरस्त करें। 

यहा ंयह उल्लेखनीय है कि उपर्युक्त धारा (दो) एवं (चार) के द्वारा प्रदत्त शक्तियो ंएवं कृत्य 
सामान्य क्षेत्र की ग्राम सभाओ ंको भी मध्य प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 
1999 द्वारा अधिनियम की धारा 49 (क) में संशोधन कर प्रदान किए गए हैं। 
धारा 129-ब में अनुसूचित  क्षेत्र के ग्राम पंचायत को ग्राम सभा के साधारण अधीक्षण, 
नियंत्रण तथा निर्देश के अधीन शक्तिया ंप्रदत्त की गयी हैं, जिसका मतलब है कि ग्राम सभा 
सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए कार्यक्रमो ंऔर परियोजनाओ ंका अनुमोदन करने 
के लिए भी सक्षम होगी।
कें द्रीय अधिनियम में अनुसूचित  क्षेत्र ों में ग्राम सभाओ ंको सशक्त बनाने की मंशा के 
अनुरूप मध्य प्रदेश पंचायती राज (द्वितीय संशोधन), 1997 (ब) में निम्न प्रावधान रखे 
गए हैं- 

1.	 ग्राम सभा द्वारा की गयी सिफ़ारिशो ंऔर उसके विनिश्चयो ंको कार्यान्वित करना। 
2.	 ग्राम के बाज़ारो ंतथा मेलो ं(पशु मेलो ंआदि) का प्रबंध करना, जो अलग-अलग 

नामो ंसे जाने जाते हो।ं 
3.	 अपनी क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर स्थित विनिर्दिष्ट जल क्षेत्र के लघु जलाशयो ं

की योजना बनाना, उस पर स्वामित्व रखना तथा उनका प्रबंधन करना। 
4.	 किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र तक लघु जलाशयो ं को मछली पकड़ने तथा अन्य 

व्यावसायिक प्रयोजनो ंके लिए पट्टे पर देना।
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5.	 सिचंाई के प्रयोजन के लिए नदियो,ं जल धाराओ,ं लघु जलाशयो ंके उपयोग को 
विनियमित करना।

6.	 सामाजिक क्षेत्र ों में ऐसी संस्थाओ ंतथा ऐसे कार्यकर्ताओ ंपर जो ग्राम पंचायतो ंको 
अतंरित किए हैं, निगरानी व नियंत्रण रखना।

7.	 स्थानीय योजनाओ ंपर, जिनमें जनजातीय उप-योजनाएं सम्मिलित हैं तथा ऐसी 
योजनाओ ंके लिए स्रोतो ंऔर खर्चों पर नियंत्रण रखना।

8.	 ऐसी अन्य शक्तियो ंका प्रयोग तथा कृत्यों   का निर्वहन करना, जिसे राज्य सरकार 
तत्समय किसी विधि के अधीन कर प्रदत्त करें या निरस्त करें।

यहा ंयह उल्लेखनीय ह ैकि मध्य प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 1999 द्वारा 
अधिनियम की धारा-49 (क) में किए गए संशोधन द्वारा उपयकु्त उप-धारा 1, 3, 4, 5 
व 6 अनुसूचित  क्षेत्र में स्थित ग्राम पंचायतो ंको प्रदत्त कृत्य सामान्य क्षेत्र की ग्राम पंचायतो ं
को भी प्रदान किए गए हैं। कें द्रीय अधिनियम की धारा 4 ड़ (iv) में यह महत्वपूर्ण प्रावधान 
किया गया ह ैकि –‘ग्राम बाज़ारो ंको चाहे वो किसी नाम से ज्ञात हो,ं प्रबंध करने की शक्ति 
हासिल है’। 

आरक्षण
कें द्रीय अधिनियम की धारा 4 (छ) के प्रावधान, जिसमें अनुसूचित  जनजातियो ं को 
आरक्षण का प्रावधान किया गया ह,ै का अक्षरश: पालन मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। 
अनुसूचित  क्षेत्र ों के प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित  जाति तथा अनुसूचित  जनजातियो ंके 
लिए स्थान का आरक्षण उस पंचायत की जनसंख्या के आधार पर किए जाने हेत ुकें द्रीय 
अधिनियम की धारा 4 (ड़) में रखा गया ह।ै इसके अनुसार अनुसूचित  क्षेत्र ों में सभी स्तरो ं
पर पंचायत के अध्यक्ष अथवा सरपंच अनुसूचित  जनजातियो ंके लिए आरक्षित रखे जाने 
का प्रावधान ह।ै  

भ-ूअर्जन एवं पुनर्वास (राजस्व) 
पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्र ों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 की धारा-4 की उप-
धारा 4 (झ) में यह प्रावधान किया गया ह ैकि अनुसूचित क्षेत्र ों में विकास परियोजना के 
लिए भू-अर्जन के पूर्व तथा ऐसी परियोजनाओ ंसे प्रभावित व्यक्तियो ंके अनुसूचित  क्षेत्र ों 
में व्यवस्थापन एवं पुनर्वास के पूर्व समुचित स्तर पर पंचायत या ग्राम सभा से परामर्श किया 
जाएगा। साथ ही ऐसी परियोजना के क्रियान्वयन राज्य स्तर पर किया जाएगा और यदि 
किन्हीं  विधियो ंमें इसके विपरीत प्रावधान हो ंतो उसे विलोपित किया जाएगा। 
इस मामले में प्रदेश शासन (राजस्व विभाग) द्वारा यह निर्देश दिये गए हैं कि जब कभी भी 
भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के अधीन भारत सरकार के संविधान के अनुच्छेद 244 की 
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धारा (1) में निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्र ों में किसी भी निजी भूमि का अर्जन किया जाए तब ऐसी 
भूमि के अर्जन के लिए भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 के अतंर्गत अधिसूचना 
जारी करने के पूर्व ऐसी ग्राम सभा से जिसके क्षेत्राधिकार में प्रस्तावित भूमि स्थित हो, 
परामर्श किया जाये और उक्त परामर्श के उपरातं ही भू-अर्जन की कार्यवाही की जाये। 

उत्खनन पट्टा (खनिज संसाधन) 
कें द्रीय अधिनियम की धारा 4 (ट व ठ) में यह व्यवस्था है कि- 
(ट) ग्राम सभा या समुचित स्तर पर पंचायतो ंकी सिफ़ारिशो ंको अनुसूचित क्षेत्र ों में गौण 
खनिजो ंके लिए पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टा प्रदान करने के पूर्व आज्ञापरक बनाया 
जाएगा। 
(ठ) नीलामी द्वारा गौण खनिजो ंके लिए रियायत देने के लिए ग्राम सभा या समुचित स्तर 
पर पंचायतो ंकी पूर्व सिफ़ारिशो ंको आज्ञापरक बनाया जाएगा। 
इसके पालन में मध्य प्रदेश गौण खनिज नियमावली 1996 के अध्याय 3 उत्खनन अनुज्ञा 
पत्र प्रदान करने संबंधी शक्तियो ंके नियम 18 (2) में प्रावधान किया ह ैकि मंजरू करने 
वाले प्राधिकारी ऐसी जाचं करने के पश्चात संबंधित ग्राम पंचायत की राय प्राप्त करने के बाद 
ही आवेदक को उत्खनन पट्टा प्रदान कर सकेगा या उसे नवीनीकृत कर सकेगा या मंजरूी से 
इंनकार कर सकेगा। 

लघु वनोपज (लघु वनोपज पर स्वामित्व) 
अनुसूचित  जनजाति के लिए लघु वनोपज स्थानीय समुदायो ंके लिए आजीविका का मुख्य 
स्रोत ह।ै भारत के संविधान में संशोधन के फलस्वरूप पंचायत उपबंध (अनुसूचित  क्षेत्र ों 
पर विस्तार) अधिनियम, 1996 की धारा 4 ड़ (ii) में ग्राम सभाओ ंको लघु वनोपज का 
स्वामित्व दिये जाने का प्रावधान किया गया ह।ै इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित 
आदेश जारी किए गए हैं- 

1.	 लघु वनोपज केव ल उस गैर काष्ठीय वनोपज को माना जाये जिसका दोहन 
वनो ंको बिना क्षति पहुचाएं किया जा सकता ह।ै इसमें खनिज पदार्थ एवं अन्य 
प्राणियो ंके अवयव शामिल नही ंहोगंे। 

2.	 लघु वनोपज का दोहन एवं व्यापार पूर्ववत सहकारी समितियो ंएवं मध्य प्रदेश 
लघु वनोपज व्यापार एवं विकास संघ की देख-रेख में किया जाएगा। 

3.	 लघु वनोपज का दोहन एवं व्यापार पर किया गया समस्त खर्च घटाने के बाद 
संपूर्ण  शुद्ध मुनाफा सहकारी समितियो ंको दिया जाएगा।समितिया ंमुनाफे का 
कम से कम 20 प्रतिशत भाग वनो ंके पुनरोत्पादन पर वन विभाग की देखरेख में 
लगाएंगी। कम से कम 50 प्रतिशत भाग संग्राहको ंको उनके द्वारा संग्रहित मात्रा 
के अनुपात में बाटंेंगी तथा शेष राशि सहकारी समिति अपने विवेकानुसार ग्राम 
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की मूलभूत सुविधाओ ंके विकास में लगा सकेगी अथवा संग्राहको ंको संग्रहण 
के अनुपात में वितरित कर सकेगी।ं 

4.	 यह व्यवस्था अनुसूचित  क्षेत्र ों सहित पूरे प्रदेश में लागू होगी। 
5.	 लघु वनोपज सहकारी समितियो/ं जिला यनूियनो ं के सदस्य एवं पदाधिकारी 

केव ल वही व्यक्ति होगंे जो स्वयं लघु वनोपज के वास्तविक संग्राहक हैं। यदि 
कोई सदस्य/ पदाधिकारी वास्तविक संग्राहक नही ंह ैतो उसे हटाया जाएगा। 

6.	 वन विभाग द्वारा मध्य प्रदेश लघु वनोपज (ग्राम सभा को स्वामित्व का संदान) 
विधयेक, 1999 तयैार कर आदिवासी मंत्रणा परिषद से अनुमोदन प्राप्त किया 
जा चुका ह।ै शीघ्र ही इस अधिनियम को लागू किया जाएगा। 

मध्य प्रदेश ग्राम न्यायालय 
हालाकंि यह अधिनियम पूरे स्वरूप में अस्तित्व में नही ं आया, लेकिन मध्य प्रदेश की 
सामान्य क्षेत्र ों की पंचायतो ंव अनुसूचित  क्षेत्र ों की पंचायतो ंमें शातंि समितिया ंगठित की 
गयी हैं और वे ग्राम न्यायालय के रूप में काम भी कर रही हैं। लेकिन जो प्रभाव अपेक्षित 
था वो पैदा नही ंहो सका। 

मध्य प्रदेश साहूकारी अधिनियम 
मध्य प्रदेश साहूकारी अधिनियम में भी पेसा कानून आने के बाद कोई नया प्रभावी संशोधन 
नही ंहो सका है। 
2021 में मौजूदा सरकार ने पुन: पेसा कायदे बनाने की पहलकदमी मध्य प्रदेश के पंचायती 
राज विभाग के प्रमुख सचिव श्री उमाकातं उमरावं की अध्यक्षता में की ह।ै झाबआु जिले में 
कुछ चुनिन्दा कायदो ंको लागू भी किया गया है। इनमें साहूकारी के मामलो ंको लेकर भी 
पहल हुई ह।ै हालाकंि पेसा कानून के जो नए नियम मध्य प्रदेश सरकार ने प्रकाश में लाये 
हैं, उन्हें लेकर तमाम हल्कों में गंभीर आपत्तिया ंहैं। 
25 वर्षों बाद मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पेसा कानून के क्रियान्वयन के लिए पंचायत उपबंध 
(अनुसूचित  क्षेत्र ों पर विस्तार) नियम 2021 का मसौदा तयैार कर 6 जलुाई 2021 को 
विभिन्न विभागो ंसे सुझाव और संशोधन हेत ुप्रस्ताव मागंा गया ह।ै इस मसौदे पर निर्वाचित 
आदिवासी जनप्रतिनिधियो,ं आदिवासियो ंके समाजिक संगठन और आदिवासी क्षेत्र ों में 
कार्यरत संगठनो ंसे कोई विमर्श या सुझाव नही ंमागंा गया ह ैऔर ना ही अधिकृत रूप से 
सूचित किया गया ह।ै सोशल मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनसुार ड्राफ्ट पेसा नियम 
2021 विसंगतियो ंसे भरा हुआ है।107 जो निम्नानुसार है-

107. 18-19 अक्टूबर 2021 को भोपाल में आयोजित बठैक में पेसा नियम का डर्ाफ्ट 2021 
पर चर्चा के माध्यम से तय हुई आपत्ति, जिनका संकलन राजकुमार सिहंा ने किया है। 
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•	 (1) अध्याय (1) की कंडिका (1)(2) के अनुसार यह नियम मध्यप्रदेश के सभी 
अनुसूचित  क्षेत्र ों की ग्राम सभा में/पर लागू होगंे।

•	 टिप्पणी:- जनपद और जिला स्तर पर क्या होगा?ग्राम सभा द्वारा लिए गए 
निर्णय प्रक्रिया को जनपद एवं जिला पंचायत किस प्रकार प्रभावित करेगी, इसे 
स्पष्ट किया जाए। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि विधि सम्मत ग्राम सभा द्वारा 
लिये गये निर्णय का परिपालन हो। 

•	 परिपालन नही ंहोने पर संबधित अधिकारी एवं कर्मचारियो ंको दंडित करने का 
प्रावधान किया जाए। 

•	 (2) अध्याय (1) की कंडिका (2)(क) में ग्राम सभा को परिभाषित किया गया 
ह,ै जिसके अनुसार ग्राम सभा मतदाता सूची/निर्वाचक नामावंली से मिलकर 
बनी ह।ै

•	 टिप्पणी:- पेसा कानून 1996 की धारा 4(ख) और (घ) के अनुसार ग्राम सभा 
के रूप में गावं समाज अपनी परंपरा के अनुसार अपना काम चलाने के लिए 
सक्षम है। पारंपरिक ग्राम सभा में गावं समाज के बच्चे और अवयस्क यवुा एवं 
यवुती भी शामिल होते हैं। अतः ग्राम सभा को परंपरागत और रूढ़िगत तरीके से 
परिभाषित किया जाए।

•	 (3) अध्याय (1) की कंडिका (2) (ट) में समुदाय संसाधन से अभिप्रेत है- 
समुदाय के भू-भागीय क्षेत्र में जल, भूमि, वन, खनिज तथा अन्य संसाधन। 

•	 टिप्पणी:- गावं लोगो ं का स्वाभाविक रहवास ह।ै उसकी भौगोलिक सीमायें 
परंपरा से चली आ रही ह,ै जिसका उस गावं में ही नही,ं अड़ोस-पड़ोस के गावं में 
भी सभी आदर करते हैं। इसलिए इस नियम के तहत अपनी व्यवस्था स्वयं करने 
के प्रयोजन के लिए गावं का क्षेत्र विस्तार उसकी औपचारिक कानूनी सीमाएं 
(भू-भागीय क्षेत्र) न होकर उसकी पारंपरिक सीमाओ ंतक ह।ै अतः भू-भागीय 
क्षेत्र की जगह पारंपरिक सीमा लिखा जाए।

•	 (4) अध्याय (1) की कंडिका (2)(ठ) में परामर्श से अभिप्राय है जानकारी तथा 
पारदर्शिता के आधार पर अनिवार्य परामर्श होगा, जो सबंधित अधिकारियो ंके 
लिए बाध्यकारी होगा।

•	 टिप्पणी:- केव ल बातचीत या संवाद स्थापित करना ही परामर्श होगा? ग्राम सभा 
द्वारा लिया गया निर्णय बंधनकारी होना चाहिए। अतः परामर्श की जगह सहमति 
लिखा जाए।

•	 (5) अध्याय (1) की कंडिका (2)(ड) में लघु वन उपज को परिभाषित किया 
गया ह।ै
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•	 टिप्पणी:- महुआ, चार, हरङ, बहेङा, बले आदि को शामिल नही ं किया गया 
ह।ै अतः इस लघुवनोपज को वन अधिकार कानून 2006 के अध्याय (1) की 
कंडिका (2)(झ) के अनुरूप परिभाषित किया जाए।

•	 (6) अध्याय (1) की कंडिका (2)(ढ) में लघु जल निकास से अभिप्रेत ऐसे 
जल निकाय से ह,ै जिसका उपयोग पेयजल, स्टाप डेम का निर्माण का तथा 40 
हेक्टेयर तक भूमि की सिचंाई हेत ुकिया जाता ह।ै

•	 टिप्पणी:- अगर इस स्टाप डेम या तालाब में किसी काश्तकार की भूमि का 
अधिग्रहण किया जाता ह,ै तो काश्तकार को जमीन के बदले जमीन और डूब से 
खुलने वाली भूमि पर खेती का अधिकार सुनिश्चित किया जाए। 

•	 (7) अध्याय (1) की कंडिका (2)(ण) में उपयकु्त स्तर पर पंचायत एवं विशेष 
संसाधन का उल्लेख किया गया ह।ै

•	 टिप्पणी:- उपयकु्त स्तर पर पंचायत का अर्थ क्या ह?ै जिसे पंचायत की निम्नतम 
श्रेणी माना गया ह,ै जो एक विशिष्ट कार्य कर सकती ह।ै इस निम्नतम श्रेणी की 
पंचायत का कार्य और दायित्व क्या ह?ै विशेष संसाधन का अभिप्राय क्या ह?ै 
इसे स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए। 

•	 (8) अध्याय (1) की कंडिका (2)(त) में बाजार तथा मेला अधीक्षक से 
अभिप्राय है- ग्राम पंचायत के सरपंच, उप-सरपंच या किसी पंच के मेला के लिए 
बाजार तथा मेला अधीक्षक के रूप में नाम निर्दिष्ट करना।

•	 टिप्पणी:- पेसा कानून की धारा (4)(ड)(IV) में ग्राम बाजारो,ं चाहे किसी भी 
नाम से ज्ञात हो, प्रबंध करने की शक्ति ग्राम सभा को दी गयी ह।ै अत: ग्राम सभा 
द्वारा ही अधीक्षक के रूप में सरपंच, उप-सरपंच या पंच का चयन किया जाना 
चाहिए। यदि उस पंचायत में एक या एक से अधिक गावं हैं, तो सभी गावंो ंकी 
सामूहिक बठैक में अधीक्षक का चयन किया जाए। 

•	 (9) अध्याय (2) की कंडिका (3) में मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज 
अधिनियम 1993 की धारा-5 (क) के अनुसार प्रत्येक ग्राम सभा के लिए एक 
ग्राम सभा होगी।

•	 टिप्पणी:- पेसा कानून 1996 की धारा 4(ख) में यह महत्त्वपूर्ण प्रावधान किया 
गया ह ैकि "ग्राम साधारणतया आवास या आवासो ंके समूह अथवा छोटा गावं 
या छोटे गावं के समूह से मिलकर बनेगा। जिसमें समुदाय समाविष्ट हो, जो 
परंपराओ ंतथा रूढ़ियो ंके अनुसार अपने कार्यकलापो ंका प्रबंध करता हो।" ग्राम 
स्वराज अधिनियम की जगह पेसा कानून की मंशा अनुसार ग्राम सभा का गठन 
कर ग्राम सभा आयोजित की जाए।
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•	 (10) अध्याय (2) की कंडिका 5(2) - पृथक ग्राम सभा के लिए प्रार्थना कर 
सकेगें।

•	 टिप्पणी:- प्रार्थना शब्द को विलोपित कर प्रस्ताव लिखा जाए।
•	 (11) अध्याय (2) की कंडिका 5(13) में ग्राम सभा के सम्मेलन के लिए 

गणपूर्ति। 
•	 टिप्पणी:- ग्राम सभा के कुल सदस्यों  की पचास प्रतिशत उपस्थिति और उसमें 

तैंतीस प्रतिशत महिलाओ ंकी भागीदारी अनिवार्य की जाए।
•	 (12) अध्याय (2) की कंडिका 5(18) में किसी अनुसूचित  क्षेत्र में ग्राम सभा 

को राज्य शासन द्वारा मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं स्वराज अधिनियम 1993 
के तहत निम्न शक्ति और कृत्य सौपंे गये हैं।

•	 टिप्पणी:- पेसा कानून 1996 की धारा 4(ङ) में ग्राम सभा के कृत्य को विस्तार 
से लिखा गया ह।ै परंत ुउसका उल्लेख नही ंकरना समझ से बाहर ह।ै ऐसा करने 
कि क्या मंशा ह?ै

•	 (13) नियम 2021 के प्रारूप (4) की कंडिका 19-में ग्राम सभा का सचिव और 
कार्यालय का उल्लेख किया गया ह।ै

•	 टिप्पणी:- ग्राम सभा के सुगम संचालन के लिए प्रत्येक गावं का एक सचिव 
होगा, जो पंचायत सचिव के अलावा होगा। गावं सचिव का चयन ग्राम सभा द्वारा 
किया जाएगा। इसे जोड़ा जाए। 

•	 (14) अध्याय (3) की कंडिका(24) में ग्राम कोष का उल्लेख किया गया ह।ै
•	 टिप्पणी:- कोष का संचालन रूढ़िगत एवं परंपरागत विधि से ग्राम सभा द्वारा 

किया जाए। 
•	 (15) अध्याय (4) की कंडिका (27) में अधंविश्वास, टोना-टोटका आदि से 

सबंधित मामले का उल्लेख ह।ै
•	 टिप्पणी:- अधंविश्वास को परिभाषित किया जाए। 
•	 (16) अध्याय (5) की कंडिका (35) - ग्राम सभा द्वारा प्राकृति क संसाधन की 

सुरक्षा के अतंिम पैरा में "इस भूमिका को पूरा करने के लिए ग्राम सभा उनके 
प्रबंधन में सक्रिय भूमिका निभाएंगे।’’

•	 टिप्पणी:- वन अधिकार कानून 2006 की धारा 3(1) (झ) में उल्लेख ह ैकि 
ऐसे किसी सामुदायिक वन संसाधन का संरक्षण, पुनर्जीवित या संरक्षित या प्रबंध 
करने का अधिकार, जिसकी वे सतत उपयोग के लिए परंपरा गत तरीके से संरक्षा 
या संरक्षण कर रहे हैं। अतः सक्रिय भूमिका की जगह प्रबंध करने का अधिकार 
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जोड़ा जाए। 
•	 (17) अध्याय (5) की कंडिका (36) - ग्राम सभा की ग्राम विकास समिति।
•	 टिप्पणी:- ग्राम विकास समिति ग्राम सभा के नियंत्रण में कार्य करे।
•	 (18) अध्याय (5) की कंडिका (42)(1)-  भू-अर्जन तथा पुनर्वास का उल्लेख 

ह।ै
•	 टिप्पणी:- भू-अर्जन अधिनियम 1894 की जगह भूमि अर्जन, पुनर्वास और 

पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता अधिनियम 2013 लिखा 
जाए। परामर्श की जगह सहमति लिखा जाए। 

•	 (19) अध्याय (5) की कंडिका 43(3) - ग्राम सभा क्षेत्र में पेयजल के तालाबो,ं 
कुओ,ं बावड़ियो ंका रख-रखाव एवं गहरीकरण करने का काम भी करेगी। इसके 
लिए आर्थिक संसाधन ग्राम सभा अपने स्तर पर जुटायेगी।

•	 टिप्पणी:- आर्थिक संसाधन की जगह मानव संसाधन लिखा जाए, जो श्रमदान 
करेगा।

•	 (20) अध्याय (6) की कंडिका 46(1) में ग्राम सभा अपने क्षेत्र में गौण खनिज 
जसेै मिट्टी, रेत और पत्थर के उपयोग के सबंध में योजना बनाकर उस अनुसार 
नियंत्रण करेगी।

•	 टिप्पणी:- ग्राम सभा के क्षेत्राधिकार में हर तरह के खनिज संसाधन स्थानीय 
समुदाय के लिए आजीविका का साधन होता ह।ै इसे ग्राम सभा के अधिकार में 
जोड़ा जाना चाहिए।

•	 (21) अध्याय (6) की कंडिका 46(5) में शासन द्वारा "जारी निर्देश" की जगह 
"कानूनी प्रावधान" के अनुसार उपयोग किया जा सकेगा को जोड़ा जाए। 

मध्य प्रदेश में पेसा नियम के मसौदे पर असमंजस की स्थिति 
अभी यह प्रक्रिया चल ही रही थी कि 27 अगस्त 2022 के दैनिक भास्कर में छपी खबर 
से पता चला कि मध्य प्रदेश के गवर्नर गंगू भाई पटेल ने पेसा एक्ट (पंचायत एक्सटेंशन टू 
शेड्यूल्ड एरियाज) का डर्ाफ्ट तयैार कर विभागो ंसे सुझाव लेने के लिए भेजा ह,ै ताकि पेसा 
एक्ट के तहत बनने वाली ग्राम सभाओ ंके अधिकार तय हो सके। इस समाचार से यह स्पष्ट 
होता ह ैकि मध्य प्रदेश सरकार पेसा नियमो ंको लेकर अभी गंभीर नही ंह।ै
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मध्य प्रदेश पेसा नियम 2022 (प्रारूप) : विसंगतियो ंका 
दस्तावेज 

-राज कुमार सिन्हा 

मध्य प्रदेश सरकार ने 25 वर्षों के लम्बे अतंराल के बाद पेसा कानून के क्रियान्वयन के 
लिए पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्र ों पर विस्तार) नियम 2021 का मसौदा तयैार कर 
16 जलुाई 2021 को गुपचुप तरीके से जारी किया और अपने विभागो ंसे सुझाव और 
आवश्यक संशोधन का प्रस्ताव 30 दिन के भीतर मागंा। इस प्रारूप को पब्लिक डोमेन 
(सार्वजानिक) में जारी नही ंकिया गया, जिसके कारण इसका पता ही किसी को नही ंचला। 
यहा ंतक कि आदिवासी विधायको ंको भी यह पता नही ंचल पाया कि पेसा नियम के डर्ाफ्ट 
पर सुझाव व आपत्ति सरकार द्वारा मागंी गयी ह।ै 4 अक्टूबर 2021 को आनन-फानन में 
मुख्यमंत्री शिवराज सिहं चौहान ने झाबआु जिले में आयोजित सभा में पेसा कानून को लागू 
करने की घोषणा कर दी। 
मध्य प्रदेश पेसा कानून के डर्ाफ्ट नियम 2021 की प्रतिया ं जब आदिवासी संगठनो,ं 
आदिवासी विधायको,ं सामाजिक कार्यकर्ताओ ंको मिली तो उसे पढ़ने के बाद पता चला 
कि इसमें कें द्र के पेसा कानून और राज्य के पेसा नियम में तमाम तरह की विसंगतिया ंह,ै 
जो कें द्र के पेसा कानून के अनुरूप नही ंह।ै राज्य द्वारा बनाये गए नियम में पेसा कानून 
को कमजोर कर दिया गया ह।ै राज्य पेसा नियम को कें द्र के पेसा कानून के अनुरूप 
बनाने के लिए 17 अक्टूबर 2021 को जबलपुर में एक परिचर्चा का आयोजन किया 
गया, जिसमें विभिन्न जन संगठनो ंसे आये लोग, पूर्व मंत्री, वर्तमान विधायक, आदिवासी 
कर्मचारी संगठन, अधिवक्ता संघ के कार्यकर्त्ता शामिल हुए। 18-19 अक्टूबर 2021 को 
भोपाल में आदिवासी मुक्ति संगठन, बरगी बाधं विस्थापित संघ, जय आदिवासी संगठन, 
जागृत दलित आदिवासी संगठन, आदिवासी किसान मजदूर संगठन, चुटका परमाण ु
प्लांट विरोधी संगठन, दलित आदिवासी मोर्चा, मूलवासी सेवा समिति, किसान आदिवासी 
पंचायत, आदिवासी बिरसा ब्रिगेड, पारंपरिक रूढ़ी प्रथा संगठन के प्रतिनिधियो ं के साथ 
सामाजिक संगठन, सामाजिक कार्यकर्ताओ ंके साथ आदिवासी विधायक आदि की बठैक 
में भागीदारी रही। बठैक में प्रदेश के पेसा नियम (डर्ाफ्ट) 2021 पर चर्चा की गयी। चर्चा 
के उपरातं पेसा नियम में संशोधन हेत ुसुझाव तयैार करने के लिए एक डर्ाफ्ट कमेटी का 
गठन किया गया। कमेटी द्वारा पेसा नियम की विसंगतियो ंका अध्ययन करके एक मागं 
पत्र तयैार किया गया, जिसको दिसंबर 2021 में निवास (मंडला) विधायक डॉ. अशोक 
मर्सकोले के नेततृ्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल से मिलकर अपनी आपत्ति दर्ज 
करवाते हुए सौपंा। 
27 अगस्त 2022 के दैनिक भास्कर1 में छपी खबर से पता चला कि “मध्य प्रदेश के 
गवर्नर गंगू भाई पटेल ने पेसा एक्ट (पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज) का डर्ाफ्ट 
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तयैार कर लिया ह।ै साथ ही इसे विभागो ंको भेजा, ताकि पेसा एक्ट के तहत बनने वाली 
ग्राम सभाओ ंके अधिकार तय हो सके।” इस समाचार से यह स्पष्ट हो गया कि मध्य प्रदेश 
में पेसा नियम अभी बने ही नही ंथ।े जबकि 4 अक्टूबर 2021 को झाबआु में आदिवासियो ं
की एक सभा में मुख्यमंत्री ने राज्य में पेसा नियम लागू करने की घोषणा कर दी थी। 
अभी यह प्रक्रिया चल ही रही थी कि मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश पंचायत (अनुसूचित 
क्षेत्र ों पर विस्तार) नियम, 2022 का प्रारूप 19 सितम्बर 2022 (अगं्रेजी) एवं 22 सितम्बर 
2022 (हिदंी) को जारी कर 15 दिन में सुझाव या आपत्ति दर्ज करने की सूचना राजपत्र 
में प्रकाशित कर दी।
मध्य प्रदेश पंचायत (अनुसूचित क्षेत्र ों पर विस्तार) नियम, 2022 के प्रारूप पर मध्य प्रदेश 
के जन संगठन अपनी आपत्तिया ंदर्ज करवा रहे हैं, जिसमें अखिल भारतीय आदिवासी धर्म 
परिषद, बनुियाद, आदिवासी मुक्ति संगठन, किसान मजदूर चेतना संगठन, बरगी बाधं 
विस्थापित संघ और आदिवासी साहित्य परिषद आदि प्रमुख है। जन संगठनो ंका मानना 
ह ैकि यह प्रारूप विसंगतियो ंसे भरा हुआ ह।ै जन संगठनो ंद्वारा दर्ज की गयी आपत्तिया ं
निम्नानुसार है-

क्र.सं. मध्य प्रदेश पेसा नियम 2022 
मसौदे  में प्रावधान 

सुझाव

1. 2 (1) (घ) पंच से अभिप्रेत है ग्राम 
पंचायत का पंच।

संविधान (73वा ं संशोधन) अधिनियम, 
1992 धारा 243-ड. कतिपय क्षेत्र ों को 
इस भाग का लागू न होना- (1) इस भाग 
की कोई बात अनुच्छेद 244 के खण्ड (1) 
में निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्र ों और उसके खण्ड 
(2) में निर्दिष्ट जनजाति क्षेत्र ों को लागू 
नही ं होगी। संविधान में उक्त प्रावधान 
होने से ग्राम पंचायत पंच शब्द सामान्य 
पंचायत अधिनियम का ह।ै इसके स्थान 
पर आदिवासियो ंकी परम्परागत व्यवस्था 
अनुसार ग्राम स्वायत्त  परिषद के सदस्य 
लिखा जाये और  ग्राम स्वायत्त  परिषद का 
गठन किया जाये।
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2. 2 (1) (च) सरपंच से अभिप्रेत ह ै
ग्राम पंचायत का सरपंच।

संविधान (73वा ं संशोधन) अधिनियम, 
1992 धारा 243-ड. कतिपय क्षेत्र ों को 
इस भाग का लागू न होना- (1) इस भाग 
की कोई बात अनुच्छेद 244 के खण्ड 
(1) में निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्र ों और उसके 
खण्ड (2) में निर्दिष्ट जनजाति क्षेत्र ों में लागू 
नही ंहोगी। संविधान में उक्त प्रावधान होने 
से ग्राम पंचायत सरपंच शब्द सामान्य 
पंचायत अधिनियम का ह।ै इसके स्थान 
पर आदिवासियो ंकी परम्परागत व्यवस्था 
अनुसार ग्राम सभा का परम्परागत मुखिया, 
पटेल, तड़वी लिखा जाये और ग्राम सभा 
का गठन किया जाये।

3. 2 (1) (ज) लघु जलसंभर से 
अभिप्रेत ह ै गावं की सीमा के भीतर 
पड़ने वाले प्राकृति क व मानव निर्मित 
जल निकाय, जलीय संरचना, तटीय 
क्षेत्र, तालाब, झील, पोखर, डबरी 
या अन्य किसी नाम से जानी जाने 
वाली संरचनाएं, जिसका जलभराव 
क्षेत्रफल 10 हेक्टेयर अथवा सिचंाई 
क्षमता 40 हेक्टेयर तक हो:

लघु जलसंभर के स्थान पर केव ल 
जलसंभर शब्द लिखा जाये  और क्षेत्रफल 
अथवा सिचंाई क्षमता जो निर्धारित सीमा 
की गयी ह ैउसे विलोपित किया जाये।

4. 2 (1) (झ) ग्राम से अभिप्रेत ह,ै किसी 
अनुसूचित क्षेत्र का कोई ऐसा ग्राम, 
जो साधारणतया आवास या आवासो ं
के समूह अथवा छोटा ग्राम या छोटे 
ग्रामो ं के समूह से मिलकर बना हो, 
जिसमें वह एक अपने कार्यकलापो ंका 
प्रबन्ध करता हो:

ग्राम शब्द के स्थान पर आदिवासी 
परम्परागत शब्द गावं ह,ै अतः गावं लिखा 
जाये।

5. 3 ग्राम सभा का गठन (1), (2) 
फालिया या टोला।

आदिवासी परम्परागत शब्द गावं ह ैअतः 
ग्राम सभा शब्द के स्थान पर गावं सभा 
लिखा जाये तथा फालिया की जगह पर 
फलिया शब्द लिखा जाये।
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6. 3 (ट) प्रत्येक ग्राम सभा का 
कार्यालय उस ग्राम सभा क्षेत्र में 
होगा साधारणतया कार्यालय किसी 
शासकीय भवन में होगा एवं शासकीय 
भवन की अनुपलब्धता पर यह ग्राम 
सभा के किसी नागरिक के घर पर 
हो सकेगा। कार्यालय हेत ु किसी भी 
प्रकार के किराए का भुगतान नही ं
किया जाएगा।

गावं सभा के लिए गावं में सभा भवन 
होगा, जिस गावं में  ग्राम पंचायत का भवन 
निर्मित ह ैउसे गावं सभा भवन किया जाए 
तथा जिन गावंो ंमें शासकीय भवन नही ंहै 
वहा ं पर गावं सभा के लिए नवीन भवन 
का निर्माण करने का प्रावधान किया जाये।

7. 7 (3) (क) ऐसे विषय जिनका संबंध 
एक से अधिक ग्राम सभाओ ं से हो 
उनके लिए ग्राम सभाओ ंका संयकु्त 
सम्मेलन बलुाया जा सकेगा।

7 (3) (क) संयकु्त सम्मेलन के स्थान पर 
क्षेत्रीय स्वायत्त  परिषद लिखा जाये।

8. 12 (1) (ख) ग्राम के क्षेत्र के भीतर 
स्थित प्राकृति क संसाधनो ंको, जिनके 
अतंर्गत भूमि, जल तथा वन सम्मिलित 
हैं, उसकी परंपरा के अनुसार और 
संविधान के उपबंधो ंके अनुरूप और 
तत्समय प्रवृत्त अन्य सुसंगत विधियो ं
का सम्यक् ध्यान रखते हुए, प्रबंधित 
करना।

12 (1) (ख) उसकी परम्परा के अनुसार 
और संविधान के अनुच्छेद 244(1) के 
अनुरूप रखा जाये।

9. 12 (1) (घ) ऐसी अन्य शक्तियो ं
का प्रयोग तथा ऐसे कृत्यों   का निर्वहन 
करना जिसे कि राज्य सरकार तत्समय 
प्रवृत्त किसी विधि के अधीन उसे प्रदत्त 
करे या न्यस्त करें।

12 (1)(घ) संविधान के अनुच्छेद 
244(1) के अनुसार होकर राज्य 
सलाहकार परिषद, जिला स्वायत्त  परिषद, 
मध्यस्थ स्वायत्त  परिषद तथा गावं स्वायत्त 
परिषद के अनुमोदन से निर्धारित विनियमो ं
के अनुरूप शक्तियो ंतथा कृत्यों   का निर्वहन 
किया जायेगा।

10. 12 (2)(ख) ऐसी अन्य शक्तियो ंको 
प्रयोग तथा कृत्यों    का निर्वहन करना, 
जसेै कि राज्य सरकार तत्सम प्रवृत्त 
किसी विधि के अधीन उसे प्रदत्त करे 
या न्यस्त करे।

पूर्ववत।
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11. 13 (1) (ख) राज्य सरकार या किसी 
अन्य व्यक्ति या स्थानीय प्राधिकारी 
द्वारा किसी विर्निदिष्ट कार्य या प्रयोजन 
के लिए पंचायत को आवंटित किसी 
रकम का उपयोग केव ल उसी कार्य या 
प्रयोजन के लिए तथा उन अनुदेशो ं
के अनुसार किया जायेगा, जो राज्य 
सरकार इस बाबत ् साधारणत या 
विषेशतः जारी करे।

13 (1) (ख) के अनुसार गावं स्वायत्त 
परिषद, मध्यस्थ स्वायत्त परिषद, जिला 
परिषद ्तथा राज्य सलाहकार परिषद द्वारा 
निर्णय के अनुसार आवंटित रकम का 
उपयोग किया जाए।

12. 14 (6) स्थानीय पुलिस स्टेशन में 
ग्राम से संबंधित किसी प्रथम सूचना 
रिपोर्ट के दर्ज होने पर ‘शातंि एवं 
विवाद निवारण समिति’ को सूचित 
कराया जायेगा।

14 (6) प्रथम सूचना रिपोर्ट  दर्ज  करने 
के पूर्व गावं ‘‘शातंि एवं विवाद निवारण 
समिति’’ की सहमति से प्रथम सूचना 
रिपोर्ट दर्ज की जाये। शातंि समिति मामले 
का निपटारा करने हेत ु समय अवधि 
निर्धारित की जाये। जघन्य अपराध जसेै 
हत्या, दषु्कर्म, डकैती को छोड़कर अन्य 
मामलो ं पर गावं शातंि समिति/विवाद 
निवारण समिति निपटारा करेंगी।

13. 15 (1) ग्राम सभा ऐसा कोई भी 
प्रस्ताव पारित नही करेंगी जो कि 
तत्समय प्रवृत्त प्रचलित विधि के 
विरूद्ध हो।

15 (1) गावं सभा भारतीय संविधान 
की धारा 13 (3) (क) एवं संविधान 
के अनुच्छेद 244 (1) (2) के अनुसार 
अनुसूचित क्षेत्र ों एवं अनुसूचित जनजाति 
क्षेत्र ों के प्रदत्त अधिकारो ंका उपयोग करते 
हुए प्रस्ताव पारित करेंगी।

14. 15 (4) ग्राम सभा ऐसी किसी भी 
गतिविधि का समर्थन नही ंकरेंगी जो 
कि विविध सामाजिक समूहो ंके बीच 
द्वेष या शत्रुभाव को बढ़ावा देती हो 
या जिससे सामाजिक सौहार्द और 
भाईचारा कम होता हो।

15 (4) गावं सभा भारतीय संविधान 
की धारा 13 (3) (क) एवं संविधान 
के अनुच्छेद 244 (1) (2) के अनुसार 
अनुसूचित क्षेत्र ों एवं अनुसूचित जनजाति 
क्षेत्र ों के प्रदत्त अधिकारो ंका उपयोग करते 
हुए प्रस्ताव पारित करेंगी
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15. 17 (2) पटवारी, ग्राम सभा से 
प्राप्त निजी भूमि/शासकीय भूमि 
के अभिलेखो ं में त्रुटि परिवर्धन की 
अनुशंसा 15 दिवस के अदंर सक्षम 
राजस्व अधिकारी को या बीट गार्ड 
को भेजेगा। सक्षम अधिकारी, 
विधिक प्रावधानो ं के अनुसार तीन 
माह के भीतर त्रुटि सुधार के प्रकरण 
का निराकरण करेगा और पटवारी 
के माध्यम से ग्राम सभा को सूचित 
करेंगा।

17 (2) शासकीय भूमि के स्थान पर 
अनुसूचित क्षेत्र की भूमि लिखा जाये।

16. 17 (5) ग्राम सभा, अनुसूचित 
जनजाति के व्यक्ति के जमीन की 
नीलामी की दशा में उक्त भूमि को 
अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को 
विक्रय करने की पहल करेंगी।

17 (5) व्यक्ति (अनुसूचित क्षेत्र) को 
विक्रय करने की पहल के स्थान पर निर्णय 
करेंगी। 

17. 17 (6) अनुसूचित जनजाति की 
ऐसी कोई भी भूमि जो उत्तराधिकार 
या अन्य विधिक कारणो ं के बिना 
गैर-अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति 
को अतंरित की गई हो तो ग्राम सभा 
ऐसी भूमि को अनुसूचित जनजाति 
के व्यक्ति अथवा उसके परिवार को 
वापस अतंरित करने हेत ुपहल करेंगी।

17 (6) अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित 
जनजाति शब्द लिखा जाए।

18. 17 (7) यदि ग्राम सभा के मत में 
कोई जमीन जिस पर कि अनुसूचित 
जनजाति व्यक्ति का अधिकार ह ै
का गैर-जनजाति व्यक्ति के पक्ष में 
अतंरण करने के प्रयास हो रहें हो तो 
ऐसी कार्यवाही को रोकने की पहल 
ग्राम सभा कर सकें गी।

17 (7) पहल के स्थान पर निर्णय शब्द 
लिखा जाये।
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19. 18 (2) अनुसूचित क्षेत्र ों में भूमि 
अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन 
में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता 
का अधिकार नियम, 2015 के 
अतंर्गत की जाने वाली भू-अर्जन की 
कार्यवाही में उक्त नियमो ंके नियम 6 
के अनुसरण में सामाजिक समाघात 
निर्धारण के लिये जन सुनवाई के 
दौरान ग्राम सभाओ ंके साथ परामर्श 
किया जाएगा। ग्राम सभा द्वारा 
प्रदत्त परामर्श को संज्ञान में लेते हुए 
सामाजिक समाघात का निर्धारण 
किया जाएगा।

18 (2) समाघात शब्द के स्थान पर 
समाधान शब्द लिखा जाये। परामर्श शब्द 
के स्थान पर सहमति शब्द लिखा जाये।

20. 19 पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के 
लिये जन सुनवाई।

19 गावं सभा, जिला स्वायत्त परिषद ्की 
सहमति अनिवार्य हो शब्द जोड़ा जाए।

21. 20 (1) आदिम जनजाति कपट द्वारा 
अतंरित भूमि की वापसी:- (1) में

20 (1) आदिम जनजाति, आदिवासी 
जाति एवं अनुसूचित क्षेत्र शब्द लिखा 
जाये।

22. 21 (2) (ख) सिचंाई जल के उपयोग 
एवं वितरण पर नियंत्रण संबंधित 
स्तर की पंचायत के परामर्श से किया 
जाएगा।

21(2) (ख) परामर्श के स्थान पर निर्णय 
शब्द जोड़ा जाये।

23. 21 (2) (ग) यदि सिचंाई प्रबंधन 
में कोई विवाद उत्पन्न होता ह ैतो उसे 
ग्राम सभा की शातंि एवं न्याय समिति 
के समक्ष रखा जायेगा। ग्राम सभा 
स्तर पर विवाद का समाधान नही ंहोने 
की स्थिति में प्रकरण को कलेक्टर को 
प्रेषित किया जा सकेगा।

21 (2) (ग) कलेक्टर के स्थान पर जिला 
स्वायत्त परिषद ्शब्द जोड़ा जाये।

24. 23 (2) (ख) ग्राम के क्षेत्र के अन्दर 
संचालित शराब/भागं की दकुान 
के स्थल परिवर्तन की अनुशंसा कर 
सकेगी जिस पर राज्य शासन द्वारा 
कार्यवाई की जाएगी।

23 (2) (ख) राज्य शासन के स्थान पर 
जिला स्वायत्त  परिषद ्लिखा जाये।
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25. 23 (2) (ग) किसी स्थानीय त्योहार 
के अवसर पर उस दिन की संपूर्ण  
अथवा आशंिक अवधि के लिए 
संचालित शराब/भागं दकुान बंद 
करने की अनुशंसा कलेक्टर को कर 
सकें गी। कलेक्टर स्वविवेक से घोषित 
4 शुष्क दिवस के अतंर्गत दकुान को 
उक्त क्षेत्र के लिए बंद कर सकेगा।

23 (2) (ग) कलेक्टर के स्थान पर जिला 
स्वायत्त परिषद ्लिखा जाये।

26. 24 (2) (क) गावं से बाहर काम करने 
वाले सभी व्यक्ति अपने कार्य की  
प्रकृति  एवं शर्तों की संपूर्ण जानकारी 
ग्राम सभा को उपलब्ध करायेंगे। 
जिनका संधारण विहित रीति में किया 
जायेगा।

24 (2) (क) गावं सभा का लेखापाल 
गावं से बाहर काम करने वाले श्रमिको की 
जानकारी रखेगा।

27. 24 (2) (ग) ग्राम सभा यह सुनिश्चित 
करने का प्रयास करेंगी कि शासन द्वारा 
श्रमिको ंके कल्याण के लिए प्रारंभ की 
गई योजनाओ,ं कानूनी प्रावधान, 
विधिक सहायता आदि का अधिकतम 
लाभ श्रमिको ंको प्राप्त हो:ं-

शातंि समिति/विवाद निवारण समिति 
के समक्ष उपस्थित होकर स्पष्टीकरण 
देना होगा तथा शातंि समिति निर्णय और 
प्रकरण का विस्तृत प्रतिवेदन गावं सभा 
में रखेगी। गावं सभा द्वारा निर्णय अनुसार 
मुआवजा, क्षतिपूर्ति, हानि, राहत संबंधित 
से भरपायी करवाई जायेगी।

28. 25 (1) अनुसूचित वन क्षेत्र ों में 
शासकीय वनो ं के संवहनीय एवं 
परंपरागत प्रबंधन हेत ु ग्राम सभा 
द्वारा अपने सदस्यों  में से वन संसाधन 
योजना एवं नियंत्रण समिति का गठन 
किया जा सकेगा। परन्तु इसका 
आशय यह नही ं होगा कि वन भूमि 
ग्राम सभा/ग्राम पंचायत में निहित हो 
गई ह।ै

25 (1) साथ ही वन अधिकार अधिनियम 
2006 के तहत गावं वन अधिकार समिति 
गठित की जाये।

29. 25 (2) उक्त समिति गौण वनोपज 
के प्रबंधन हेत ुएक सूक्ष्म प्रबंध योजना 
तयैार कर सकेगी एवं ग्राम सभा ऐसी 
योजना तयैार करने हेत ुवन विभाग से 
परामर्श ले सकें गी।

25 (2) वन अधिकार समिति प्रबंधन द्वारा 
लघु वन उपज की  एक सूक्ष्म योजना तयैार 
करेगी। जनजाति एवं अन्य वन निवासी 
अधिकार कानून 2006 के अनुसार 
योजना तैयार करने के बाद वन विभाग को 
निर्देशित किया जायेगा।
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30. 27 (3) ग्राम सभा परिवार और 
सामुदायिक जरूरतो ं जसेै निस्तार, 
चराई, जलावन, कृषि  उपकरण बनाने 
के लिए सूखी और मरी हुई लकड़ी, 
बासं तथा पारंपरिक संस्कार में लगने 
वाले पदार्थों को आवश्यकतानुसार 
वन से निकालने के लिए व्यवस्था 
करेंगी।

27 (3) कृषि  उपकरण हेत ु सूखी और 
मरी हुई लकडी शब्दों  को विलोपित किया 
जाए क्योंकि  आदिवासियो ं की रूढ़िगत 
परम्परागत अनुसार बाबादेव, शादी, 
पिथौरा, पाणगा, पाटला, गाता, इंदल, 
खूटप्रथा एवं दाह संस्कार आदि में विभिन्न 
पेड़ो ं  की अलग-अलग गीली (हरी) 
लकड़ियो ंकी भी आवश्यकता होती ह।ै

31. 28 (1) एवं (2) बाजार फीस आदि 
का ठेके पर दिया जाना:- 1, 2

28 (1) एवं (2) बिन्दुओ ंको विलोपित 
किया जाए तथा इसके स्थान पर गावं सभा 
द्वारा गठित समिति के माध्यम से बाजारो ं
एवं मेलो ंआदि के सम्बन्ध में विनियम जो 
जिला स्वायत्त परिषद ् द्वारा निर्मित किए 
जाऐगंें उसके माध्यम से कर एवं निलामी 
राशि समिति कोष में जमा कर विकास एवं 
प्रबंधन कार्य में किया जाये।

32. 29 (2) साहूकारी लाइसेंस जारीकर्ता  
अधिकारी लाइसेंस की एक प्रति 
आवश्यक रूप से ग्राम पंचायत को 
प्रेषित करेंगा। पंचायत सचिव के द्वारा 
ग्राम सभा को उपर्युक्त जानकारी से 
अवगत कराया जाएगा।

29 (2) के स्थान पर लाइसेंस प्राप्ति 
हेत ु गावं सभा में आवेदन करना होगा 
एवं इस सम्बन्ध गावं सभा विनियम 
बनाकर परम्परागत रूढ़ीगत विधियो ं एवं 
आदिवासियो ं की सामाजिक, सासं्कृति क 
एवं आर्थिक हितो ंको ध्यान में रखते हुए 
लाइसेंस जारी कर सकें गी।

33. 29 (3) साहूकार का यह दायित्व 
होगा कि  वह उसके द्वारा दिये/चुकाये 
गये ऋण का ग्रामवार विवरण उपखण्ड 
अधिकारी (राजस्व) को त्रैमासिक रूप 
से प्रस्तुत करें। उपखण्ड अधिकारी 
(राजस्व) द्वारा उक्त जानकारी ग्राम 
पंचायत के माध्यम से ग्राम सभा को 
सूचित की जाएगी।

29 (3) के स्थान पर यह लिखा जाए कि 
साहूकार का दायित्व ह ैकि उसके द्वारा दिए 
गए ऋण और ऋण प्राप्ति की जानकारी 
संबंधित ग्राम सभा को देगा तथा गावं सभा 
आदिवासियो ं की सामाजिक, सासं्कृति क 
एवं आर्थिक हितो ंपर निर्णय लेगी।
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34. 29 (4) ग्राम सभा साहूकार के विरूद्ध 
किसी भी व्यक्ति की शिकायत पर 
विचार करेंगी तथा उपयकु्त पाए जाने 
पर उपखण्ड अधिकारी उपयकु्त जाचं 
एवं कार्यवाई हेत ुअनुशंसा करेंगी।

29 (4) गावं सभा, साहूकार के विरूद्ध 
शिकायत प्राप्त होने पर आदिवासियो ं
की सामाजिक, सासं्कृति क एवं आर्थिक 
हित प्रभावित होने की स्थिति में जाचं कर 
न्यायगत निर्णय लेते हुए लाइसेंस निरस्त 
करते हुए वसूली कर आवश्यक भरपाई 
कर सकें गी।

35. 29 (5) उपखण्ड अधिकारी उपयकु्त 
जाचं एवं कार्यवाई के पश्चात ऐसी 
अनुशंसा की रसीद 145 दिवस के 
भीतर ग्राम सभा को सूचना देगा।

29 (5) विलोपित किया जाए।

36. 30 (2) (क) 30 (2) (क) नामाकंित अध्यक्षों , 
उपाध्यक्षों  एवं सदस्यों  का चयन गावं सभा 
की सहमति से किया जाऐगा।

मध्य प्रदेश सरकार को पेसा नियम बनात ेसमय उपरोक्त सिफारिशो ंको संज्ञान में लेना 
चाहिए ताकि पेसा कानून को उसकी मूल भावना के अनुसार जमीनी स्तर पर उतारा जा 
सकें ।
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पेसा काननू के क्रियान्वयन में लगे जन संगठनो ंकी केस स्टडी
-जितेंद्र चाहर 

भमूिका
मध्य प्रदेश के 20 जिले (अलीराजपुर, अनूपपुर, बडवानी, बालाघाट, बतेलु, बरुहानपुर, 
छिदवाड़ा, धार, डिडंोरी, होशंगाबाद, खंडवा, खरगौन, मंडला, रतलाम, सिवनी, शहडोल, 
श्योपुर, सीधी, उमरिया और झाबआु) के 89 आदिवासी विकास खंड पाचंवी ंअनुसूची क्षेत्र 
में आत ेहैं, जिसमें से 5 जिले पूर्ण रूप से तथा 15 जिले आशंिक रूप से इस क्षेत्र में हैं। 
पाचंवी ंअनुसूची क्षेत्र में प्रशासन व्यवस्था पूरी तरह से राष्ट्रपति और राज्यपाल के अधीन 
ह,ै जिसमें राज्यपाल को पाचंवी ंअनुसूची क्षेत्र में शातंि और सुशासन के लिए दिशा-निर्देश 
जारी करने का अधिकार दिया गया ह।ै लेकिन अन्य राज्यों  की तरह मध्य प्रदेश में भी 
भारत की खुले बाजार की आर्थिक नीतियो ंने आदिवासियो ंकी सामाजिक, आर्थिक और 
सासं्कृति क अस्तित्व की सुरक्षा के लिए एक बड़ी समस्या खड़ी कर दी ह।ै आदिवासियो ंकी 
जीविका का प्रमुख स्रोत जल, जंगल और जमीन की सुरक्षा के लिए बनाये गये पेसा कानून 
की उपेक्षा के कारण प्रदेश के आदिवासियो ंके हाथो ंसे बड़े पैमाने पर जमीन, जंगल और 
जल पर से मालिकाना हक निकलता जा रहा ह।ै इतना ही नही ंइनके क्षेत्र में विकास के नाम 
पर उनकी जमीन छीन कर उनको विस्थापित किया जा रहा ह।ै जिसके कारण उन्हें अपनी 
रोजी रोटी के लिए पलायन करना पड़ रहा है।
प्रदेश में पेसा नियम नही ंहोने से अपने अधिकारो ंसे वंचित समुदाय को उनका हक दिलाने 
के लिए प्रदेश के मनावर विधानसभा क्षेत्र से विधायक व जय आदिवासी यवुा शक्ति संगठन 
के राष्ट्रीय संरक्षक डॉ. हीरालाल अलावा मध्य प्रदेश में संविधान की पाचंवी ंअनुसूची को 
लागू करने के लिए एक जनहित याचिका 28 अगस्त 2020 को मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट 
में दायर की। प्रदेश में राजनैतिक रूप से लड़ी जा रही लड़ाई अब क़ानूनी तरीके से लड़ने 
की तयैारी भी शुरू हो गई है। हाई कोर्ट ने याचिका को स्वीकार कर लिया ह।ै याचिका में 
कहा गया ह ैकि राज्य सरकार आदिवासियो ंसे जड़ुे संवैधानिक कर्तव्यों  का निर्वहन पिछले 
70 सालो ंसे नही ंकर रही ह,ै जिससे अंतिम पंक्ति में खड़ा आदिवासी समाज विकास से 
कोसो ंदूर हो गया ह।ै संविधान निर्माताओ ंने आदिवासियो ंके कल्याण, अच्छे प्रशासन एवं 
अनुसूचित  क्षेत्र ों में स्व-शासन को मजबतू करने के उद्देश्य से पाचंवी ंअनुसूची संबंधित 
विशेष प्रावधान संविधान में किये ह।ै आखिर क्या कारण ह ैकि आजादी के 7 दशक बाद 
भी आदिवासी समाज अपने संवैधानिक अधिकारो ंसे वंचित ह।ै
मध्य प्रदेश आदिवासी मंत्रणा परिषद के सदस्य डॉ. अलावा 9 जनवरी 2020 को परिषद 
की बठैक में सुझाव दिया कि गौण खनिजो ंके खनन हेत ु89 आदिवासी बहुल प्रखड की 
समस्त खदाने आदिवासी व्यक्तियो,ं आदिवसी समितियो ंको देना चाहिए तथा अन्य खदानो ं



308 | पेसा काननू के 25 वर्ष : पाचंवी ंअनुसूची के राज्य ों में क्रियान्वयन की समीक्षा   

में आदिवासियो ंके लिए 22% आरक्षण दिया जाय। अनुसूचित क्षेत्र की तृतीय व चतुर्थ 
वर्ग के सभी सरकारी पदो ंपर स्थानीय आदिवासियो ंको नियकु्त किया जाय। अनुसूचित  
क्षेत्र में सड़क निर्माण का कंस्ट्रक्शन, टोल टैक्स वसूली, पार्किंग, परिवहन, खनन, समेत 
सभी परियोजनाओ ंमें होने वाले कंस्ट्रक्शन, रख-रखाव, प्रबंधन के ठेके आदि स्थानीय 
आदिवासी समुदाय या आदिवासी समितियो ं एवं ग्राम सभा समितियो ं को दिया जाय। 
उन्हों ने आदिवासियो ं के विकास हेत ु अनुसूचित क्षेत्र के सभी बाजारो,ं व्यापार, खरीद, 
बिक्री, आयात-निर्यात का क्रियान्वयन एवं प्रबंधन का अधिकार पंचायत, आदिवासी 
सहकारी समितियो ंएवं ग्राम सभा को देने की मागं की थी। 
राज्य में पेसा कानून के क्रियान्वयन के संदर्भ में बरगी बाधं विस्थापित एवं प्रभावित संघ के 
संयोजक राजकुमार सिन्हा कहत ेहैं कि पेसा कानून लागू करने में सभी राज्य सरकारें जिस 
तरह से नियम बना रही ह ैया पहले बनाएं हैं, उससे तो यही लगता ह ैकि पेसा कानून को 
गावं स्तर पर लागू करने की उनकी कोई रूचि नही ंह।ै जिन राज्य सरकारो ंने अभी तक 
पेसा कानून के क्रियान्वयन के लिए जो नियम बनाये हैं, उसमें कें द्र के मूल पेसा कानून को 
कमजोर कर दिया ह।ै इससे साफ जाहिर होता ह ैकि वह केव ल दिखावा कर रही हैं। वह 
आगे कहत ेहैं कि 1996 में बना पेसा कानून ग्राम सभा को सशक्त बनाता ह,ै इसके तहत 
ग्राम सभा की सिफारिशें मानने के लिए ग्राम पंचायते बाध्य हैं। पेसा ग्राम सभा को लघु 
वन उत्पाद, सिचंाई और गौण खनिजो ंपर स्वामित्व प्रदान करता ह।ै सही अर्थों में इसकी 
व्याख्या की जाय तो पता चलेगा कि गावं में प्रवेश के लिए ग्राम सभा की अनुमति की 
जरुरत ह।ै लेकिन सरकारें ग्राम सभा को उनके अधिकार देना ही नही ंचाहती। सरकारें पेसा 
कानून के बारे क्या सोचती हैं, इसके लिए उन्हों ने एक घटना का जिक्र करते हुए बताया कि 
मध्य प्रदेश में पेसा कानून को लागू करने के लिए 1997 में पहली बठैक में पूरा मंत्रिमंडल, 
आदिवासी विधायक, वरिष्ठ नेताओ ंके साथ जनजातीय आयकु्त बी.डी. शर्मा भी उपस्थित 
थ।े दिन भर की चर्चा के बाद एक माननीय मंत्री जी ने एक सीधा सा सवाल डॉ. बी.डी. शर्मा 
से कर डाला कि शर्मा जी अगर यह कानून पूरी ईमानदारी से लागू हो जाता ह ैतो क्या आप 
बतायेंगे की इस सभागार में बठेै सभी लोगो ंका क्या काम रह जायेगा? तब बी.डी. शर्मा ने 
कहा कि मैं आपको बधाई देता हूँ  कि आपने नये कानून की सच्ची भावना को पहचाना ह।ै 
यह है पेसा कानून और सरकार की सोच।
राजकुमार सिन्हा कहत ेहैं कि सन 1996 में पेसा कानून बनने के बाद से ही मध्य प्रदेश के 
आदिवासी संगठन, सामाजिक संस्थाएं और सामाजिक कार्यकर्ताओ ंने पेसा नियम बनाने 
के लिए लगातार आदंोलन चलाया। 25 वर्ष बाद 2021 में मध्य प्रदेश सरकार ने एक पेसा 
नियम का डर्ाफ्ट तयैार किया ह,ै जिसको प्रदेश सरकार ने 16 जलुाई 2021 को गुपचुप 
तरीके से जारी किया और अपने विभागो ंसे सुझाव और आवश्यक संशोधन का प्रस्ताव 
30 दिन के भीतर मागंा। 
मध्य प्रदेश पेसा कानून के डर्ाफ्ट नियम की प्रतिया ंजब आदिवासी संगठनो,ं आदिवासी 
विधायको,ं सामाजिक कार्यकर्ताओ ंको मिली तो उसे पढ़ने के बाद पता चला कि इसमें कें द्र 
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के पेसा कानून और राज्य के पेसा नियम में तमाम तरह की विसंगतिया ंह,ै जो कें द्र के पेसा 
कानून के अनुरूप नही ंह।ै राज्य द्वारा बनाये गए नियम में पेसा कानून को कमजोर कर दिया 
गया ह।ै राज्य पेसा नियम को कें द्र के पेसा कानून के अनुरूप बनाने के लिए 17 अक्टूबर 
2021 को जबलपुर में एक परिचर्चा का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न जन संगठनो ं
से आये लोग, पूर्व मंत्री, वर्तमान विधायक, आदिवासी कर्मचारी संगठन, अधिवक्ता संघ 
के कार्यकर्त्ता शामिल हुए। 18-19 अक्टूबर 2021 को भोपाल में पेसा नियम 2021 पर 
चर्चा की गयी। निवास (मंडला) विधायक डॉ. अशोक मर्सकोले के नेततृ्व में एक प्रतिनिधि 
मंडल ने राज्यपाल से मिलकर आपत्ति दर्ज करवाई। 
अभी यह प्रक्रिया चल ही रही थी कि 27 अगस्त 2022 के दैनिक भास्कर108 में छपी खबर 
से पता चला कि “मध्य प्रदेश के गवर्नर गंगू भाई पटेल ने पेसा एक्ट (पंचायत एक्सटेंशन 
टू शेड्यूल्ड एरियाज) का डर्ाफ्ट तयैार कर लिया ह।ै साथ ही इसे विभागो ंको भेजा, ताकि 
पेसा एक्ट के तहत बनने वाली ग्राम सभाओ ंके अधिकार तय हो सके। कुछ विभागो ंकी 
तरफ से अधिकार तय किए गए, जिनमें छोटे तालाबो ंके नियंत्रण के साथ शराब की दकुानो ं
के स्थल परिवर्तन या नई दकुान खोलने के मामले ग्राम सभा के पास जाएंगे। राजस्व, गृह, 
आबकारी, खनिज, श्रम, सिचंाई एवं पशुपालन विभाग ने सहमति दे दी ह,ै लेकिन वन 
विभाग ने अभी तक स्थिति स्पष्ट नही ंकी।” इस समाचार से यह स्पष्ट होता ह ैकि मध्य प्रदेश 
में पेसा नियम अभी बने ही नही ंह।ै
जबकि 5 अक्टूबर 2021 को मध्य प्रदेश के अखबारो ंमें छपी खबरो ंसे लोगो ंको पता 
चला कि 4 अक्टूबर को झाबआु में आदिवासियो ंकी एक सभा में मुख्यमंत्री ने राज्य में 
पेसा नियम लागू करने की घोषणा कर दी थी। खबरो ंमुताबिक 16 जलुाई 2021 को राज्य 
सरकार ने पेसा नियम का डर्ाफ्ट गुपचुप तरीके से जारी करके अपने विभागो ंसे 30 दिन के 
अदंर सुझाव देने को कहा था। 
5 अक्टूबर 2021 को जब राज्य के आदिवासियो,ं आदिवासी संगठनो,ं सामाजिक 
कार्यकर्ताओ ंऔर सामाजिक संस्थाओ ंको पता चला कि पेसा नियम लागू हो गया है, तो 
सक्रिय हो गए और राज्य पेसा नियम के डर्ाफ्ट का अध्ययन करके दिसंबर 2021 को 
राज्यपाल को अपनी आपत्ति दर्ज करा दी। लेकिन दैनिक भास्कर की उपरोक्त खबर के 
बाद पेसा नियम के लागू होने या नही ंहोने को लेकर राज्य के आदिवासी और आदिवासियो ं
के हक़ के लिए संघर्ष कर रहे जन संगठनो ंके सामने असमंजस की स्थिति बन गयी है।
19 सितम्बर 2022 को मध्य प्रदेश सरकार ने एक बार फिर से पेसा नियम (प्रारूप) 2022 
जारी कर 15 दिनो ंके भीतर सुझाव मागंे ह।ै अब मध्य प्रदेश के जन संगठन फिर से पेसा 
नियम 2022 के प्रारूप पर अपनी आपत्तिया ंदर्ज करवाने की प्रक्रिया में लगे हुए हैं।

108. https://www.bhaskar.com/local/mp/bhopal/news/new-
liquor-shop-will-not-open-without-the-approval-of-gram-
sabha-130238045.html
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यहा ंहम आपके साथ मध्य प्रदेश में पेसा कानून के क्रियान्वयन में लगे कुछ चुनिदंा संगठनो ं
की केस स्टडी साझा कर रहे हैं।

आदिवासी मकु्ति संगठन, बड़वानी
आदिवासी मुक्ति संगठन का निर्माण बड़वानी जिले के आदिवासियो ंकी स्थानीय समस्याओ ं
जल, जंगल, जमीन को बचाने, महाजनो ंद्वारा की जा रही सूदखोरी, जंगल में रहने वाले 
आदिवासियो ंके साथ किए जा रहे अत्याचार, पटवारी और पुलिस के उत्पीड़न तथा मंडी 
में व्याप्त अनियमितताओ ं के खिलाफ संघर्ष को लेकर हुआ। उपरोक्त समस्याओ ं को 
लेकर आदिवासी संघर्ष समिति के माध्यम से लोग अपनी जायज मागंो ंके लिए लड़ रहे 
थ।े अलग-अलग संघर्ष समितिया ं जो संघर्ष कर रही थी, उन समितियो ं के नेताओ ं ने 
आपस में विचार-विमर्श किया और संघर्ष को ताकतवर बनाने के उद्देश्य से एक संगठन 
बनाने पर सहमति हुई। सभी संघर्ष समितियो ंकी सहमति के बाद 14-15 जनवरी 1992 
को बड़वानी जिले के सेंधवा तहसील के कंुजरी गावं में दो दिवसीय सम्मेलन किया गया। 
सम्मेलन में लगभग 4 हजार लोगो ंने हिस्सा लिया। सम्मेलन में आदिवासियो ंकी समस्याओ ं
और समस्याओ ंके खिलाफ लड़ने के लिए संगठन की आवश्यकता और संगठन के नाम 
पर चर्चा की गयी गई। सम्मेलन में संगठन के नाम के लिए आदिवासी मकु्ति संगठन का 
प्रस्ताव पेश किया गया और सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को पास कर दिया गया। संगठन 
को संचालित करने के लिए 21 लोगो ंकी कें द्रीय कमेटी का गठन किया गया। वनराज 
सिघौरिया को अध्यक्ष, माटू जमरा को उपाध्यक्ष और गजानंद ब्राह्मणेय को सचिव चुना 
गया। बड़वानी की एक तहसील सेंधवा से शुरू हुए इस संगठन का कार्य क्षेत्र इस समय 
बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बरुहानपुर, देवास और हरदा जिलो ंतक फ़ैल चुका ह।ै वर्तमान 
समय में संगठन के महासचिव गजानंद ब्राह्मणेय ह।ै

पेसा काननू बनवाने में संगठन की भमूिका
देश का आदिवासी समुदाय अपने अधिकारो ं के लिए लंब ेसमय से संघर्ष कर रहा था। 
उनकी मागं थी कि उन्हें अपनी प्राकृति क संपदा जल, जंगल, जमीन, पहाड़ की हो रही 
लूट को रोकने, अपनी भाषा, संस्कृति , रीति-रिवाज और परंपराओ ंको बचाए रखने का 
अधिकार मिलना चाहिए। आदिवासी मुक्ति संगठन ने संविधान के 73वें संशोधन के बाद 
1993 में आदिवासियो ंके लिए अलग से कानून बनाने की मागं को लेकर बड़वानी जिले 
के कंुजरी गावं में तीन दिवसीय सम्मेलन किया। इस सम्मेलन में लगभग 25 हजार लोग 
शामिल हुए। सम्मेलन में संयकु्त राष्ट्र संघ के मानवाधिकार कार्यकर्ता भी शामिल हुए थ।े 
संविधान के 73वें संशोधन 1992 के अतंर्गत तत्कालीन सरकार द्वारा 1994 में संविधान 
के 9वें भाग के प्रावधानो ंको अनुसूचित  क्षेत्र ों में विस्तार देने के लिए सासंद दिलीप सिहं 
भूरिया की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया, जिसे भूरिया कमेटी के नाम से जाना 
जाता ह।ै भूरिया कमेटी के गठन के बाद कमेटी के समर्थन में खरगोन जिला मुख्यालय पर 
एक लाख आदिवासियो ंने अपने परंपरागत हथियारो ंके साथ प्रदर्शन किया, जिसमें खंडवा, 
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देवास, झबआु, खरगोन, बड़वानी जिलो ंके आदिवासी शामिल हुए थ।े भूरिया कमेटी ने 
1995 में अपनी सिफारिशें संसद में पेश कर दिया। भूरिया समिति की सिफारिशो ंको लागू 
करने के लिए संगठन ने 1995 में क्रांतिकारियो ंके नाम पर 20 जत्थे बनाकर गावं-गावं 
पद यात्राएं की। इस पदयात्रा के बाद दिल्ली के जंतर-मंतर पर देश भर के आदिवासियो ंके 
संयकु्त प्रदर्शन में संगठन की ओर से लगभग 4 हजार लोगो ंने हिस्सा लिया। राजघाट पर 
हुई भूख हड़ताल में संगठन की तरफ से 11 लोग शामिल हुये थ।े देश भर में आदिवासियो ं
के द्वारा किये जा रहे आदंोलनो ंके चलते संसद ने 24 दिसंबर 1996 को पंचायत उपबंन्ध 
(अनुसूचित  क्षेत्र ों पर विस्तार) अधिनियम (पेसा) 1996 पास किया गया।

गावं स्तर पर पेसा काननू लागू करने में संगठन की भमूिका
संगठन के महासचिव गजानंद ब्राह्मणेय ने बताया कि गावंो ंमें पारंपरिक गावं सभा का 
आयोजन पहले से ही होता आ रहा ह,ै जहा ंगावं की समस्याओ ंको लेकर चर्चा होती थी 
और निर्णय भी किये जाते थ।े लोग निर्णय को मानत ेभी थ।े उन्हीं  पारंपरिक ग्राम सभाओ ं
में अब पेसा में मिले अधिकारो ंको लेकर निर्णय किए जा रहे हैं। जो भी निर्णय गावं सभा 
में होता ह ैउसके अनुसार गावं सभा अपनी कार्यवाही करती ह।ै

विवाद निपटारा
गावं के आपसी विवाद निपटारे के संबंध में गजानंद ब्राह्मणये का कहना ह ैकि पहले गावं 
में विवाद होने पर कुछ मामले थाने में भी जात ेथ,े लेकिन अब आपसी विवाद के कम 
ही मामले थाने में जाते हैं। ज्यादातर मामले गावं सभा की बठैक में निपटा दिए जात ेहैं, 
जिससे लोगो ंके पैसो ंकी बर्बादी तो बंद हो ही गई ह,ै उनके समय की भी बचत होती ह।ै 
अधिकतर मामले जब गावं सभा में निपटाये जाते हैं तब यह जरूरी नही ंहोता ह ैकि निपटारे 
का विवरण ग्राम सभा के रजिस्टर में लिखित में रखा जाये। लेकिन कुछ मामलो ंमें निपटारा 
लिखित होता ह,ै जो गावं सभा के रजिस्टर में दर्ज किया जाता ह ैऔर उसकी एक फोटो 
कॉपी थाने में भी दी जाती है।

गावं विकास योजना तैयार करना
संगठन जितने जिलो ंके गावंो ंमें काम करता ह,ै उन सभी गावंो ंकी सभाएं अपने गावं की 
गावं विकास योजना तैयार करती हैं और उसे पंचायत में जमा करती हैं। जहा ंगावं सभाएं 
कमजोर हैं, वहा ंके सरपंच जब गावं सभा के प्रस्ताव नही ंलेते हैं तब उसे ब्लॉक पर जमा 
किया जाता ह।ै गावं सभाओ ंद्वारा दिए गए प्रस्ताव के कुछ कार्य पंचायत द्वारा कराए भी 
जाते हैं, लेकिन अभी गावं सभाएं इतनी सशक्त नही ंहो पाई ह ैकि पंचायत गावं सभा के 
सभी प्रस्तावो ंको अपने एक्शन प्लान में शामिल करके, उस पर कार्यवाही करें। इसमें बाधा 
राज्य में पेसा नियम नही ंहोने और सरपंच तथा अधिकारियो ंको पेसा कानून की जानकारी 
न होना भी ह।ै शिकायत करने पर प्रशासनिक अधिकारी पेसा कानून के बारे में अनभिज्ञता 
जाहिर करते हैं और अपनी मनमर्जी करते हैं।
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गावं में कभी-कभी ऐसी जरूरतें होती हैं जिसको करना आवश्यक हो जाता ह।ै पंचायत 
और प्रशासन द्वारा मदद नही ंमिलने पर गावं सभाएं बठैक में प्रस्ताव पारित करके श्रमदान 
से उसे पूरा करती हैं। बड़वानी जिले के रोजानी माल, चिचपानी और अम्बा उतार गावं में 
पानी का बहुत संकट था। पहाड़ी गावं होने से वर्षा का पानी गावं में रुकता नही ंथा, जिससे 
खेतो ंकी सिचंाई नही ंहो पाती थी। गर्मियो ंमें जल स्तर बहुत नीचे चले जाने के कारण पीने 
के पानी का भी संकट हो जाता था। संगठन ने तीन गावंो ंकी गावं सभाओ ंके साथ बठैक 
करके तय किया कि अगर पंचायत और प्रशासन हमारी मदद नही ंकर रहा है, तो इसके 
लिए हमें कुछ करना चाहिए। उसके बाद तीनो ंगावं की ग्राम सभाओ ंने निर्णय लिया कि 
श्रमदान द्वारा गावं में कच्चे एनीकट और चेक डैम बनाए जाएंगे। निर्णय के बाद 2 साल के 
अदंर तीनो ंगावं में छोटे-बड़े 500 एनीकट और चेक डैम पानी रोकने के लिए तयैार किए 
गए। अब उन तीनो ंगावं में काफी हद तक पानी के संकट से निजात मिल गई है।

काम के बदले अनाज योजना में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ आदंोलन 
सरकार द्वारा 2004 में जब काम के बदले अनाज योजना चालू की गई तो उस समय सभी 
लोगो ंको मनरेगा में काम करने के बाद अनाज मिलता था। इस योजना के लागू होने के 
कुछ महीनो ंबाद सरपंचो,ं ठेकेदारो ंऔर पंचायत अधिकारियो ंने मिलकर मनरेगा मजदूरो ं
से काम करवाने की जगह मशीनो ंद्वारा काम करना शुरू कर दिया, जिससे गावं के लोगो ंको 
काम मिलना बंद हो गया। जब इसकी शिकायत अधिकारियो ंसे की गई तो उन्हों ने ग्रामीणो ं
की शिकायत पर कोई ध्यान नही ंदिया। मशीनो ंद्वारा काम करवाना जारी रहा। काम नही ं
मिलने से मजदूरो ंके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया। संगठन ने इस भ्रष्टाचार को खत्म 
करने के लिए गावं सभाओ ंसे संपर्क  किया। गावं सभाएं पहले से ही परेशान थी कि वह 
इसके विरोध में कुछ नही ंकर पा रही ह।ै संगठन की मदद मिलते ही वह इस भ्रष्टाचार से 
लड़ने के लिए तैयार हो गई। लेकिन सरपंच, ठेकेदार, नेता और अधिकारियो ंका गठजोड़ 
गावं सभाओ ंमें कोरम ही पूरा नही ंहोने देते थ,े जिससे इस भ्रष्टाचार के खिलाफ गावं 
सभा प्रस्ताव पारित नही ंकर पा रही थी। उन लोगो ंने फर्जी गावं सभाएं भी बना रखी थी, 
जिसके बल पर अपनी मनमानी कर रहे थ।े संगठन ने महसूस किया कि सबसे पहले गावं 
के लोगो ंको एकजटु करना जरूरी ह।ै तभी इस लड़ाई को जीता जा सकता ह।ै लोगो ंको 
एकजटु करने में संगठन और गावं सभा को काफी प्रयास करना पड़ा। गावं के लोगो ंके साथ 
लगातार बठैक करके उनके बीच पेसा कानून में मिले अधिकारो ंकी चर्चा की गई पर्चें बाटें 
गए। धीरे-धीरे लोग गावं सभाओ ंऔर संगठन के साथ खड़े होने लगे। उसके बाद रैली, 
प्रदर्शन, धरना शुरू किया गया। अधिकारियो ंको ज्ञापन दिए जाने लगे। लगातार चले इस 
आदंोलन के दबाव में प्रशासन को मशीनो ंद्वारा कराए जा रहे कार्य को रोकना पड़ा और 
गावं के लोगो ंको फिर से मनरेगा में काम मिलने लगा।

शराब पर नियंत्रण
बड़वानी जिले के प्रत्येक ग्राम पंचायत में सरकारी शराब की दकुान खुल जाने से गावं के 



पेसा काननू के 25 वर्ष : पाचंवी ंअनुसूची के राज्य ों में क्रियान्वयन की समीक्षा  | 313

लोग धीरे-धीरे शराब पीने के आदी होते जा रहे थ।े शराब पीने से लोगो ंकी आर्थिक स्थिति 
खराब होने लगी। लोग शराब पीकर गावं में मारपीट झगड़ा-फसाद करने लगे थ।े घर में 
पत्नी और बच्चों  के साथ भी मारपीट करत ेथ।े शराब पीने के लिए पैसा नही ंहोने पर लोग 
चोरिया ंभी करने लगे। लोगो ंकी कमाई का ज्यादा हिस्सा शराब पीने में चला जाता था। 
आर्थिक तंगी के कारण सबसे ज्यादा परेशानी महिलाओ ंको हो रही थी। लेकिन इसका 
कोई उपाय नजर नही ंआ रहा था। संगठन ने गावं के लोगो ंसे इसके बारे में बातचीत करके 
तय किया कि गावं में अगर शराब दकुानें बंद नही ंकराई गई तो बड़ों  के साथ बच्चे भी 
शराब पीना शुरू कर देंगे। इस समस्या से निजात पाना बहुत जरूरी ह।ै संगठन ने सबसे 
पहले उन लोगो ंको साथ लिया जो शराब की दकुान को बंद करवाना चाहते थ।े उसके बाद 
गावंो ंकी ग्राम सभाएं बलुाई गई, उसमें पेसा कानून के अतंर्गत ग्राम सभा को नशाबंदी के 
मिले अधिकारो ंकी विस्तृत चर्चा की गयी। ग्राम सभा में शराब बंदी को लेकर हुई विस्तृत 
विचार-विमर्श के बाद शराब की दकुान बंद कराने के प्रस्ताव सर्व-सम्मति से पारित किये 
गये। ग्राम सभा ने निर्णय लिया कि प्रत्येक शराब की दकुान के सामने शातंि पूर्ण तरीके 
से धरना दिया जायेगा। संगठन ने ग्राम साभा के निर्णय के अनुसार गावं के लोगो ंके साथ 
शराब की दकुानो ंपर धरना देना शुरू कर दिया। धरने में पुरुष, महिला और बच्चे सभी 
शामिल थ।े धरना शराब की दकुान खुलने के साथ शुरू हो जाता था और दकुान बंद होने 
तक चलता था। धरने में बठेै लोग न तो शराब की दकुान बंद करवाते थ ेन ही शराब पीने 
वालो ंको रोकते थ।े बस वह सभी लोग शातंि पूर्वक शराब की दकुानो ंके सामने बठेै रहत े
थ।े यह धरना उन सभी शराब की दकुानो ंपर चल रहा था, जहा-ंजहा ंसंगठन का कार्य था। 
धीरे-धीरे लोग शराब की दकुानो ंपर आना बंद करने लगे और शराब पीना छोड़ने लगे। 
जिसके कारण शराब की बिक्री कम होती गई। शराब बिक्री कम होने से परेशान शराब 
के ठेकेदारो ंने मोतीराम बोरा की हत्या कर दी, जो शराब बंदी आदंोलन में मुख्य भूमिका 
निभा रहे थ।े इस हत्या से लोगो ंका आक्रोश फूट पड़ा और बड़वानी जिला मुख्यालय पर 
अपराधियो ंकी गिरफ्तारी और शराब बंदी के खिलाफ विशाल रैली निकाली। 2 साल तक 
चले लगातार धरने और आदंोलन के कारण सरकार को मजबरू होकर शराब की दकुान को 
बंद करना पड़ा। शराब की दकुाने बंद हो जाने से गावं के ज्यादातर लोगो ंने शराब पीना 
छोड़ दिया। संधवा तहसील का देवली गावं आदर्श गावं के रूप में जाना जाता ह।ै देवली 
गावं की गावं सभा ने 2001 में ग्राम सभा की बठैक किया। बठैक में नशा करने से होने 
वाले नुकसान पर विस्तृत चर्चा की गयी। चर्चा के बाद सर्व-सम्मति से प्रस्ताव पारित किया 
गया कि देवली गावं में कोई भी व्यक्ति शराब का सेवन नही ंकरेगा। गावं में शराब पीने पर 
जो पाबंदी लगाई वह पाबंदी आज तक चल रही ह।ै गावं के लोग गावं सभा के इस निर्णय 
को सहर्ष मानत ेहैं और शराब नही ंपीते ह।ै

जमीन वापसी आदंोलन
पेसा कानून में आदिवासियो ंको अधिकार मिला ह ै कि कोई भी गैर-आदिवासी उनकी 
जमीन नही ंले सकता। अगर किसी गैर-आदिवासी ने उनकी जमीन ले लिया ह ैया उनकी 
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जमीन अवैध तरीके से हस्तांतरित की गयी ह,ै तो उसे उनको वापस पाने का अधिकार ह।ै 
इस अधिकार का प्रयोग करते हुए हजारो ंएकड़ जमीन वन विभाग से कास्तकारो ंको वापस 
दिलाई गई। 
बड़वानी जिले के सैकड़ों  कास्तकारो ंकी जमीन राजस्व विभाग ने वन विभाग को हस्तांतरित 
कर दिया। कास्तकारो ंकी जमीन वन विभाग में चले जाने के बाद वन विभाग कास्तकारो ं
की उन जमीनो ंपर कब्जा करने का प्रयास शुरू कर दिया। लेकिन गावं सभाओ ंके प्रबल 
विरोध के कारण वन विभाग कास्तकारो ंकी जमीन कब्जा नही ंकर सका। गावं सभाओ ंने 
कास्तकारो ंकी जमीन वापसी का गावं सभा में प्रस्ताव पारित किया। प्रस्ताव पारित करने 
के बाद गावं सभाओ ंने वन विभाग और राजस्व विभाग पर आदिवासियो ंकी जमीन अवैध 
रूप से हस्तांतरित करने और कब्जा करने का अदालत में मुकदमा दर्ज कराया। 2017 में 
अदालत द्वारा काश्तकारो ंके पक्ष में फैसला दिया गया। अदालत ने वन विभाग और राजस्व 
विभाग को अतिक्रमणकारी मानत ेहुए काश्तकारो ंकी जमीन वापस करने का आदेश जारी 
किया। सभी काश्तकारो ंकी जमीन जो वन विभाग में चली गई थी पुन: उन्हें उनके नाम 
राजस्व विभाग द्वारा दर्ज कर दी गई।

उत्पीड़न के खिलाफ आदंोलन 
संगठन को समाप्त करने के लिए राज्य सरकार ने शातंि सेना का गठन किया। सरकार द्वारा 
पोषित शातंि सेना, वन विभाग और पुलिस के गठजोड़ ने मिलकर काफी आतंक मचाया। 
संगठन और गावं सभाओ ंके नेताओ ंके साथ मारपीट करना, फर्जी मुकदमें में फंसाना, 
गावं के लोगो ंके मुर्गा, मुर्गी, बकरी जबरदस्ती उठाकर ले जाना सामान्य बात हो गई थी। 
1997 में शातंि सेना, वन विभाग और पुलिस ने मिलकर जंगल में रह रहे आदिवासियो ंके 
13 गावं उजाड़ दिये, उनके घर जला दिये। जिससे उनके अनाज, कपड़े, जानवर सब जल 
गये। 1997 में ही शातंि सेना के अध्यक्ष की हत्या हो गई, जिसमें संगठन के 21 लोगो ंको 
हत्या के जरु्म में नामजद किया गया और 150 अज्ञात लोगो ंपर मुकदमा दर्ज किया गया। 
संगठन के 19 लोगो ंको हत्या के जुर्म में सजा हो गई। शातंि सेना के अध्यक्ष की हत्या के 
बाद उनका आतंक और बढ़ गया। इस हत्या के बाद 13 गावंो ंके अलावा आदिवासियो ंके 
5 गावं और उजाड़ दिये गये। संगठन के एक प्रमुख कार्यकर्ता कालिया के ऊपर मुकदमा 
दर्ज करके उन्हें पकड़ने के लिए पुलिस दबिश देने लगी। संगठन ने कालिया की हत्या पुलिस 
द्वारा कर दिए जाने के भय से उन्हें इंदौर में समर्पण करवा दिया। अदालत में पेशी होने 
पर क्षेत्रीय थाना भगवानपुर की पुलिस ने कालिया से पूछ-ताछ के लिए रिमाडं मागंा जिसे 
अदालत ने स्वीकार कर लिया। कालिया को भगवानपुर पुलिस बेड़ियो ंमें जकड़े हुए थाने 
लेकर आई। पुलिस ने बेड़ियो ंमें जकड़े कालिया को शातंि सेना के हवाले कर दिया। पुलिस 
के सामने ही शातंि सेना के लोगो ंने कालिया की हत्या करके टुकड़े-टुकड़े में काट डाला। 
इस घटना ने आदिवासियो ंको विचलित कर दिया। अपने साथी की निर्मम हत्या के विरोध 
में आदिवासियो ंने इंदौर कमिश्नर ऑफिस पर धरना दिया। धरने में 5 हजार लोग शामिल 
हुए थ।े उनकी मागं थी कि भगवानपुर थाने के सभी पुलिस कर्मियो ंको बर्खास्त किया जाए 
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और उनके ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए। आदंोलन के जोर पकड़ने और उसके 
दबाव में दिग्विजय सरकार को थाने के सभी 13 पुलिस कर्मियो ंको सस्पेंड करना पड़ा, 
उनकी गिरफ्तारी की गई और उनके ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया। बाद में 7 
पुलिसकर्मियो ंको आजीवन कारावास की सजा भी हुई।
2001 में देवास जिले के बागली तहसील के मेहदी खेड़ा गावं में वन कानून के खिलाफ 
यात्रा निकालने के लिए बठैक हो रही थी। जिसमें यात्रा निकालने की योजना पर चर्चा हो 
रही थी इस बठैक में संगठन के 400 लोग शामिल थ,े तभी पुलिस और वन विभाग के 
कर्मचारियो ंने पीछे से आकर अचानक लोगो ंपर फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें 4 लोग 
घटनास्थल पर ही मारे गए और दर्जनो ंलोग घायल हुए। इसके बाद पुलिस और वन विभाग 
ने मिलकर आदिवासियो ंके 4 गावं दिशाली, मेहदी खेड़ा, कटुकिया आदि गावंो ंको जला 
दिया। उनके कुओ ंऔर अनाज के मटको में जहर डाल दिया और प्रचार किया की इन 
गावंो ंमें आतंकवादी शरण लिए हुए ह।ै इस हत्या के विरोध में आदंोलन किया गया, लेकिन 
अपराधियो ंके ऊपर कार्यवाही नही ंकी गयी।

चुनौतियां
गजानंद ब्राह्मणेय कहते हैं कि संगठन की शुरुआत में काफी चुनौतियो ंका सामना करना 
पड़ा। अपने कई महत्वपूर्ण साथियो ंको खोना भी पड़ा। पुलिस, प्रशासन, ठेकेदार, वन 
विभाग और सरकार ने मिलकर संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे कार्यकर्ताओ ंकी 
हत्या किया। सैकड़ों  साथियो ं को फर्जी मुकदमें में फंसाया गया, उनको सजा भी हुई। 
आदिवासियो ंको जंगल से खदेड़ा गया, उनके घर जलाए गये, कुओ,ं अनाजो ंके मटको में 
जहर तक डाला गया। लेकिन संगठन ने ग्रामीणो ंके साथ मिलकर इन चुनौतियो ंका सामना 
डटकर किया-

1.	 पुलिस, प्रशासन, वन विभाग और सरकार के गठजोड़ ने जो आतंक फैलाया ह,ै 
उस आतंक के भय से गावं सभाएं पेसा कानून के सभी अधिकारो ंपर अपने कार्य 
नही ंकर पाती हैं। उनकी लड़ाई वन अधिकार कानून 2006 के अतंर्गत वन पर 
व्यक्तिगत और सामूहिक दावे के पट्टे पाने पर ही ज्यादा जोर है।

2.	 आदिवासियो ंको पेसा कानून की समझ कम ह ैया बिल्कु ल नही ंह।ै अभी भी ऐसे 
लोग मिल जाएंगे जो पेसा कानून का नाम भी नही ंसुने हैं।

3.	 राज्य सरकार ने अभी जो डर्ाफ्ट नियम बनाया है, वह कें द्रीय पेसा कानून से 
एकदम भिन्न हैं। कही-ंकही ंडर्ाफ्ट नियम में पंचायती राज कानून के नियम लागू 
कर दिए गए हैं। अब संगठन के सामने एक नई चुनौती खड़ी हो गई है कि राज्य 
के पेसा नियम को कें द्र पेसा कानून के अनुरूप बनाने के लिए एक ताकतवर 
आदंोलन खड़ा करना।

4.	 पेसा क्षेत्र में नियकु्त अधिकारियो ंऔर कर्मचारियो ंको पेसा कानून की जानकारी 



316 | पेसा काननू के 25 वर्ष : पाचंवी ंअनुसूची के राज्य ों में क्रियान्वयन की समीक्षा   

नही ंहोने से यह लोग गावं सभाओ ंकी किसी भी शिकायत पर कोई कार्यवाही 
नही ंकरते हैं।

5.	 पेसा कानून को लागू करने के लिए सरकार की अपनी भूमिका न निभाना भी 
एक बड़ी चुनौती ह।ै

संगठन इन सब चुनौतियो ंऔर कठिनाइयो ंको झलेते हुए जनता के साथ कंध े से कंधा 
मिलाकर लड़ रहा है। और धीरे-धीरे अपना विस्तार कर रहा ह ै तथा जनता में अपनी 
विश्वसनीयता कायम करने में सफल ह।ै

किसान आदिवासी संगठन, होशंगाबाद109

होशंगाबाद जिला का केसला ब्लॉक आदिवासी बाहुल्य ब्लॉक ह,ै जो पाचंवी ंअनुसूची के 
क्षेत्र में आता ह।ै पूरे जिले में केसला ब्लॉक एकमात्र ऐसा ब्लॉक ह,ै जहा ंपेसा कानून लागू 
ह।ै केसला ब्लॉक में निर्मित तवा बाधं के विस्थापितो,ं बम परीक्षण क्षेत्र तथा आर्डिनेंस 
फैक्ट्री के विस्थापितो,ं पुलिस प्रशासन, वन विभाग, राजस्व विभाग द्वारा किए जा रहे 
आदिवासियो ं के उत्पीड़न के खिलाफ 1984 में किसान आदिवासी संगठन का निर्माण 
किया गया।
संगठन का निर्माण केसला ब्लॉक के मुख्यालय पर एक दिवसीय सम्मेलन करके किया 
गया। इस सम्मेलन में ब्लॉक के विभिन्न गावंो ंसे लगभग 2 हजार लोग शामिल हुए थ।े 
सम्मेलन में क्षेत्र की समस्याओ ंके खिलाफ लड़ने के लिए संगठन की आवश्यकताओ ंपर 
चर्चा की गई और किसान आदिवासी संगठन बनाने का प्रस्ताव पेश किया गया। जिसे 
सम्मेलन द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया। उस समय संगठन निर्माण में राजनारायण, 
सुरेंद्र झा, सुनील भाई, लखन लाल जी मालवी, कल्लू दादा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 
यह सभी लोग अब नही ंरहे। मौजदूा समय में फागराम, गुलिया बाई, विस्तोरी बाई, रावल 
सिहं, मोतीराम, वारे लाल मुख्य कार्यकर्त्ता हैं।
वर्तमान समय में संगठन केसला ब्लॉक के आदिवासियो ंकी समस्याओ ंको पेसा कानून के 
साथ जोड़कर संघर्ष कर रहा ह ैऔर केसला ब्लॉक के सभी 72 गावंो ंमें ग्राम सभाओ ंके 
अतंर्गत कार्य कर रहा ह।ै मौजदूा समय में संगठन के मुख्य कार्यकर्ता फागराम ने बताया कि 
हमें 2001 में पेसा कानून के बारे में जानकारी हुई जब हम बतैलू जिले के दानवा खेड़ा के 
जंगल में उन आदिवासियो ंसे मिलने गये, जिन्हें विभिन्न परियोजनाओ ंमें विस्थापित करने 
के बाद दानवा खेड़ा के जंगलो ंमें बसाया गया था और उन्हें 2001 में वन विभाग द्वारा 
उजाड़ दिया गया था। उन लोगो ंसे मिलने के बाद हम वहा ंसे भोपाल गये। भोपाल के गाधंी 
भवन में हमारी मुलाकात दिलीप सिहं भूरिया और बीडी शर्मा से हुई। उन लोगो ंके साथ हुई 
बातचीत में पेसा कानून की जानकारी हुई।

109. इस केस स्टडी के संकलन में अरुण सिहं  का सहयोग रहा है।
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पेसा काननू पर कार्य
केसला ब्लॉक में बने तवा बाधं, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री और बम परीक्षण क्षेत्र के विस्थापितो ंके 
हक की लड़ाई पहले से ही चल रही थी। वहा ंके आदिवासियो ंकी खेती की जमीन और 
उनके जंगल बाधं में डूब गए थ।े उनके पास आजीविका के लिए कोई साधन नही ंबचे थ।े 
बाधं से मछली मारने का ठेका भी बाहर के लोगो ंको दे दिया गया था। संगठन ने महसूस 
किया कि विस्थापित लोगो ंको अगर मछली मारने का ठेका मिल जाता ह ैतो उनके आर्थिक 
जीवन में सुधार होने की संभावना हो जाती। संगठन ने बाधं के आस-पास बसे विस्थापितो ं
से बात-चीत करके तवा बाधं से मछली मारने की मागं को लेकर तवा मत्स्य संघ बनाया। 
तवा मत्स्य संघ के बनैर तले तवा बाधं से मछली मारने का अधिकार विस्थापितो ंको देने, 
विस्थापितो ंको 5 एकड़ जमीन देने, खेती की लगान माफ करने, पहाड़ी की ऊंचाई पर 
बसे लोगो ंद्वारा की जा रही खेती की सिचंाई की व्यवस्था करने, बोरी अभ्यारण्य से बिना 
सहमति के गावं को विस्थापित न करने की मागंो ं के साथ आदंोलन शुरू किया गया। 
धीरे-धीरे लोग आदंोलन के समर्थन में जुड़ते गए। 1995 में केसला ब्लॉक पर चक्का जाम 
किया गया। इस चक्का जाम में लगभग 3 हज़ार लोग शामिल थ।े चक्का जाम में अचानक 
पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया जिसमें सैकड़ो लोग घायल हो गए। 9 लोगो ंपर मुकदमा 
दर्ज किया गया। लगातार आदंोलन के चलते प्रशासन ने संगठन की तीन मागें– पहाड़ो ंकी 
ऊंचाई पर खेती कर रहे किसानो ंके लिए सिचंाई की व्यवस्था; बोरी अभ्यारण्य के गावंो ं
को विस्थापित न करना और मछली मारने का अधिकार विस्थापितो ंको देना मान लिया। 
1996 में विस्थापितो ंको बाधं से मछली मारने का अधिकार मिल गया। ग्रामीणो ंने तवा 
मत्स्य संघ के नाम से टेंडर डाला और मत्स्य विभाग द्वारा उनका टेंडर पास कर दिया गया 
जो 2001 तक अधिकृत था।
फाग राम ने बताया कि 2001 में टेंडर की अवधि समाप्त हो जाने पर मत्स्य विभाग फिर 
बाधं से मछली मारने का अधिकार ठेकेदारो ं को देने की कोशिश करने लगा, जिसकी 
जानकारी संगठन को हो गई। उसी समय हमारी मुलाकात दिलीप सिहं भूरिया और बी.डी. 
शर्मा से हुई थी और इस मुलाकात में ही पेसा कानून की जानकारी भी हुई थी। उन लोगो ं
से मिलने के बाद वापस आने पर हमने इस पेसा कानून की चर्चा संगठन में किया उसके 
बाद संगठन ने गावं के लोगो ंको पेसा कानून के बारे में जानकारी देना शुरू कर दिया। 
पेसा कानून के अनुसार सभी गावंो ंमें उनकी गावं सभा की बठैक संगठन द्वारा कराई गयी, 
जिसमें पेसा कानून में आदिवासियो ंको मिले अधिकार और प्राकृति क संसाधन पर गावं 
सभा के नियंत्रण की चर्चा की गयी। धीरे-धीरे सभी लोगो ंकी समझ पेसा कानून पर बनी। 
उसके बाद गावं सभाओ ंने तवा बाधं में मछली मारने का अधिकार गावं सभा को देने के 
संबंध में प्रस्ताव पारित किया। सैकड़ो ंकी संख्या में लोग मत्स्य विभाग कार्यलय गए और 
अधिकारियो ंको अपने गावं सभा में पारित प्रस्ताव की फोटो कॉपी दी और उनको बताया 
कि हमारा ब्लॉक पाचंवी ंअनुसूची क्षेत्र में आता ह,ै जहा ंपेसा कानून लागू ह ैऔर पेसा 
कानून में प्राकृति क संसाधनो ंके संरक्षण, संवर्धन, प्रबंधन और उसके उपयोग का अधिकार 
गावं सभा को है। गावं सभा की अनुमति के बगैर कोई भी उनके प्राकृति क संसाधन का 
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उपयोग नही ंकर सकता। पेसा कानून के अनुसार बाधं से मछली मारने का अधिकार सिर्फ  
गावं सभा को ह।ै गावं सभाओ ंकी एकजटुता के कारण अधिकारियो ंने तवा मत्स्य संघ का 
टेंडर पास कर दिया और पुन: गावं सभा को मछली मरने का अधिकार मिल गया जिसकी 
अवधि 2006 में समाप्त हो गयी।
संगठन की बढ़ती ताकत और मजबतू हो रही गावं सभाओ ंसे परेशान वन विभाग, मस्त्य 
विभाग और प्रशासनिक अधिकारियो ं ने संगठन को कमजोर करने के लिए वन्य जीव 
अभ्यारण्य का हवाला देकर 2006 में मछली मारने का टेंडर ही नही ं निकाला। इसके 
खिलाफ संगठन ने ब्लॉक मुख्यालय पर रैली और प्रदर्शन किया। क्षेत्रीय विधायक और 
अधिकारियो ंने लोगो ंको स्वतंत्र रूप से मछली मारने का अधिकार तो दिया, लेकिन उनको 
मछली मरने का सामुदायिक अधिकार नही ंदिया। अभी लोग व्यक्तिगत तौर पर मछली 
मारते ह,ै लेकिन गावं सभा का जो सामुदायिक अधिकार था, उसे अमान्य कर दिया गया।
फागराम का कहना ह ैकि हमारा संगठन अभी तक आदिवासियो ंकी स्थानीय समस्याओ ं
बिजली, पानी, विस्थापन, सड़क, सिचाई, उत्पीड़न आदि को लेकर संघर्ष कर रहा है। इन 
संघर्षों को पेसा कानून से जोड़ कर आदंोलन करना, अभी तक संभव नही ंहो सका ह।ै अब 
राज्य सरकार द्वारा डर्ाफ्ट पेसा नियम बनाया गया है, तो आगे संगठन द्वारा ब्लॉक में पेसा 
कानून लागू करने की लड़ाई शुरू करनी है।
राज्य सरकार द्वारा बनाए गये डर्ाफ्ट पेसा नियम पर उनका कहना ह ै कि राज्य सरकार 
ने नियम बना कर कें द्र के पेसा कानून को कमजोर किया ह।ै अब संगठन पेसा कानून के 
अनुसार गावं सभाओ ंके गठन और उसमें मिले सभी अधिकारो ंपर काम करने के साथ-
साथ राज्य सरकार द्वारा बनाए गए पेसा नियम जो कें द्र के पेसा कानून के अनुरूप नही ंह,ै 
उसे पेसा कानून के अनुरूप बनाने की लड़ाई शुरू करेगा।

चुनौतियां
1.	 राज्य पेसा नियम नही ंबनने से अधिकारी और कर्मचारी पेसा कानून को मानते ही 

नही ंथ।े अब पेसा नियम बन जाने के बाद उनका रवैया कैसा रहेगा यह देखना 
होगा?

2.	 सभी सरपंच आदिवासी हैं, जो पेसा कानून के अतंर्गत आरक्षित ह।ै लेकिन 
सरपंचो ंको पेसा कानून की जानकारी नही ंह।ै

3.	 संगठन की सीमित क्षमता और संसाधन के कारण पेसा कानून पर जो कार्य होना 
चाहिए, वह नही ंहो सका है।

4.	 आदिवासी क्षेत्र ों में शिक्षा का अभाव भी पेसा के प्रसार-प्रचार में बाधा के रूप 
में ह।ै

5.	 पेसा कानून को लागू करने में राज्य सरकार ने अपनी कोई भी जिम्मेदारी नही ं
निभाई, पेसा नियम बनाने में ही 25 वर्ष लगा दिये।
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संगठन से फाग राम, मुकाम-पोस्ट केसला (भूमिकापुर), तहसील इटारसी, जिला 
होशंगाबाद (मध्य प्रदेश) पते पर संपर्क  किया जा सकता है।

जाग्रत आदिवासी दलित संगठन, बड़वानी110 
मध्य प्रदेश का बड़वानी जिला आदिवासी बाहुल्य जिला ह।ै पूरा जिला पाचंवी ंअनुसूची 
क्षेत्र में आता ह।ै 2001 में बड़वानी जिले के आदिवासियो ंकी समस्याओ ंको लेकर जाग्रत 
आदिवासी दलित संगठन का निर्माण हुआ, जिसमें जमीन, जल, जंगल, जानवर, जन 
बचाओ संगठन का मुख्य उद्देश्य था। संगठन को संचालित करने के लिए 7 लोगो ंकी 
संचालन समिति बनाई गई, जो समिति किसी भी मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए अधिकृत ह।ै 
निर्णय समिति के किसी भी सदस्य द्वारा जारी किया जा सकता ह।ै इस समय संगठन चार 
जिलो ंबड़वानी, खंडवा, बरुहानपुर और खरगौन में कार्य कर रहा ह ैऔर चारो ं जिलो ंमें 
संगठन के 15 हज़ार सदस्य हैं।

संगठन का पेसा काननू पर कार्य
संगठन के यवुा कार्यकर्ता नितिन भाई खनन पर रोक के संदर्भ में चर्चा करत ेहुए बताते 
हैं कि 2001 में संगठन निर्माण के बाद संगठन ने पेसा कानून की जानकारी के लिए गावं 
के लोगो ंमें जन जागरण शुरू किया। गावंो ंमें पर्चें छपवा कर बटवाया गया। गावं-गावं 
बठैक की गयी। कार्यकर्ताओ ंके क्षमता वर्धन के लिए शिक्षण शिविर आयोजित किये गये। 
संगठन द्वारा पेसा कानून पर काम शुरू ही किया गया था कि उसी समय 2001 में बड़वानी 
जिले के लिबंी गावं में सरपंच और सचिव ने फर्जी ग्राम सभा का गठन करके एक ठेकेदार 
को कैल्साईट (चूना पत्थर) के खनन के लिए अनुमति पत्र दे दिया। अनुमति पत्र मिलने 
के बाद ठेकेदार ने कैल्साईट का खनन शुरू कर दिया। खनन शुरू होने के बाद जब गावं 
वालो ंको पता चला कि ठेकेदार को खनन के लिए फर्जीवाड़ा किया गया ह ैतो गावं के कुछ 
लोगो ंने संगठन से मिलकर इस फर्जीवाड़े के बारे में बताया और इस खनन को रोकने के 
लिए संगठन से मद्द मागंी। संगठन ने सभी गावं वालो ंको एकजटु करने के लिए सबसे पहले 
इस खनन से गावं में लोगो ंके ऊपर होने वाले नुकसान के बारे में जानकारी इकट्ठा की। 
जानकारी में पता चला कि कैल्साईट का खनन होने पर भू-जल स्तर नीचे चला जायेगा। 
खनन से उड़ने वाली धलू से लोगो ंको सासं की बीमारी होगी। यह धलू फसलो ंकी पत्तियो ं
पर जमा होने से फसलो ंका विकास रुक जायेगा। खनन के लिए किये जाने वाले विस्फोट, 
दिन-रात चलने वाली मशीनो ंकी तेज आवाज, परिवहन में उपयोग होने वाले वाहनो ंकी 
आवाज से भयंकर ध्वनि प्रदूषण होगा। वाय,ु जल और ध्वनि प्रदूषण से लोगो ंमें नीदं न 
आना, चिडचिड़ापन, मानसिक अवसाद, उच्च रक्त चाप, झल्लाहट, क्रोध जसैी बीमारिया ँ
होगी। संगठन ने लिबंी गावं में लगातार बठैक करके इसकी जानकारी सभी लोगो ंको दी। 
लिबंी गावं से सटे गावं के लोगो ंसे भी संपर्क  करके बठैक की गयी। उन लोगो ंको भी भविष्य 

110. इस केस स्टडी के संकलन में अरुण सिहं  का सहयोग रहा है।
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में खनन से होने वाले नुकसान और बीमारियो ंसे अवगत कराया गया।
नितिन भाई आगे कहत ेह ैकि धीरे-धीरे लिबंी गावं के साथ ही साथ पड़ोसी गावंो ंके लोगो ं
को भी यह बात समझ में आई कि ध्वनि, वाय ुऔर जल प्रदूषण से होने वाली बीमारियो ं
से सभी लोगो ंको जझूना पड़ेगा। इस प्रदूषण का असर केव ल मनुष्यों  में ही नही ंजनवरो,ं 
फसलो,ं पेड़ो ंपर भी होगा। लिबंी गावं के संघर्ष में पड़ोसी गावं के लोग भी इस खनन के 
विरोध में साथ आ गए। लिबंी गावं के साथ ही पड़ोसी गावंो ंने भी गावं सभाओ ंका गठन 
किया और गावं सभा की बठैक करके खनन को बंद करने के लिए प्रस्ताव पारित किया। 
खनन जारी रखने की स्थिति में 9 लाख रूपये वार्षिक या 100 रूपये प्रति गाड़ी रायल्टी गावं 
सभा को देने का प्रस्ताव भी सर्वसम्मति से पारित किया गया। प्रस्ताव की फोटो कॉपी गावं 
सभा द्वारा ठेकेदार को उपलब्ध करा दी गयी। ठेकेदार को एक सप्ताह का मौका गावं सभा 
द्वारा दिया गया। ठेकदार द्वारा एक सप्ताह में जबाब नही ंदेने पर गावं सभा के लोगो ंने 
ठेकेदार की गाड़ी रोक ली। ठेकेदार ने पुलिस में अपनी गाड़ी रोके जाने की शिकायत दर्ज 
करायी। पुलिस ने 29 लोगो ंपर मुकदमा दर्ज करके उनको गिरफ्तार कर लिया, जिसमें 7 
महिला और 22 पुरुष थ।े गिरफ्तार करके सभी 29 लोगो ंको जले भेज दिया गया।
जेल में जाने के बाद सभी 29 लोगो ंने सार्वजानिक बरैक में रहने और सार्वजानिक भोजन 
करने से इनकार कर दिया और भूख हड़ताल पर बठै गये। उनकी मागं थी कि हम लोग 
कोई अपराधी नही ंहैं। हम सभी राजनैतिक कैदी ह।ै इसलिए जले में हम सभी लोगो ंको 
राजनैतिक बंदी की सुविधा मिलनी चाहिए। भूख हड़ताल से जले प्रशासन ने घबराकर 
सभी लोगो ंको रहने और खाने की अलग व्यस्था की। गिरफ्तारी के बाद गावं के लोगो ंने 
गिरफ्तारी के विरोध में बड़वानी जिला मुख्यालय पर धरना शुरू कर दिया। जिसमें पाचं 
हजार लोग शामिल थ।े धरने में मागं की गयी कि लिम्बी गावं में हो रहे अवैध खनन को 
बंद किया जाय और गिरफ्तार किये गये गावं के लोगो ंको तरंुत रिहा किया जाय। जिला 
मुख्यालय पर धरना के साथ ही साथ लिम्बी गावं में खनन स्थल पर पड़ोसी गावंो ंगुडी, 
तमनाली, बेखाड़ा, आवली, सावरिया पानी, सेमली, बोरखेडी से 2 हजार लोग धरने पर 
बठै गये जो लगातार 12 दिन तक चला। सभी लोग रात और दिन धरने पर डटे रहे। 
सभी लोग मिल कर खाना बनाते और खाते थ।े कोई भी धरना स्थल से हटा नही।ं मजबरू 
होकर प्रशासन को खदान बंद करनी पड़ी। गिरफ्तार लोग 7 दिन बाद जमानत पर छूट 
कर आये। 2 साल तक मुकदमा चला और उसके बाद अदालत द्वारा सभी को बाइज्जत 
बरी कर दिया गया।

गावं विकास योजना तैयार करना
खनन के खिलाफ आदंोलन की सफलता ने संगठन के विस्तार में काफी महत्वपूर्ण भूमिका 
निभाई। लोगो ंमें संगठन के प्रति विश्वास बढ़ गया। संगठन धीरे-धीरे पेसा कानून के तहत 
गावं सभाओ ंका गठन करना और गावं सभा द्वारा गावं विकास योजना तयैार कर पंचायत 
में जमा करवाना शुरू कर दिया। जिन गावंो ंके प्रस्ताव पंचायत ने जमा नही ंकिए, उन गावं 



पेसा काननू के 25 वर्ष : पाचंवी ंअनुसूची के राज्य ों में क्रियान्वयन की समीक्षा  | 321

के प्रस्ताव ब्लॉक पर जमा करके रसीद ली गई। ग्राम सभाओ ंद्वारा पारित प्रस्तावो ंको 
पंचायत के एक्शन प्लान में शामिल करवाने के लिए गावं सभाओ ंद्वारा लगातार पंचायत 
और ब्लॉक पर दबाव बनाया गया। इसके लिए गावं सभाएं प्रत्येक 8 दिन में बठैक करके 
पंचायत और ब्लॉक का फॉलोअप करती थी कि गावं सभा के प्रस्ताव पंचायत के एक्शन 
प्लान में शामिल हुए या नही।ं यह दबाव बनाने की रणनीति काम आई और पंचायत को 
गावं सभा के प्रस्ताव अपने एक्शन प्लान में शामिल करना पड़े। गावं सभा द्वारा लिए 
गए प्रस्ताव- कंुआ निर्माण और मरम्मत, मेडबंदी, पानी रोकने के लिए खेत तलावड़ी, 
वृक्षारोपण, आवास निर्माण, पेंशन, सड़क निर्माण आदि कार्य पंचायत द्वारा बजट आने पर 
शुरू कराया गया।

गावं सभा द्वारा मनरेगा में आवेदन करना
संगठन के वरिष्ठ कार्यकर्ता और संचालन समिति के सदस्य श्री बाल सिहं कहत ेह ैकि गावं में 
मजदूरो ंके लिए 100 दिन काम की गारंटी योजना (मनरेगा) में पंचायत द्वारा सबसे ज्यादा 
भ्रष्टाचार किया जाता ह।ै आदिवासियो ंके जंगल तो पहले ही वन विभाग ने अपने कब्जे में 
लेकर उससे मिलने वाले वनोपज से आदिवासियो ंको वंचित कर दिया ह।ै उनकी ज्यादातर 
खेती की जमीन एक फसली ह,ै जो बरसात में ही होती ह;ै जिसके कारण अधिकतम 
लोगो ंके पास पूरे वर्ष खाने भर का अनाज नही ंहोता ह।ै ऐसी स्थिति में मनरेगा में मिलने 
वाले काम से ही उनको कुछ मदद मिल जाती ह।ै लेकिन सरपंच, सचिव और पंचायत 
अधिकारियो ंकी मिलीभगत से फर्जीवाड़ा करके मनरेगा का पैसा निकाल लिया जाता था, 
जिससे गावं के मजदूरो ंको काम नही ंमिल पाता था।
सरपंच और सचिव मनरेगा मजदूरो ंसे मजदूरी के लिए आवेदन फॉर्म नही ंभरवात ेथ।े इससे 
उनको रसीद नही ं मिल पाती थी, जिस कारण उनको काम नही ं मिल पाता था। आवेदन 
रसीद नही ंहोने से उनके पास कोई प्रमाण नही ंहोता ह ैकि वह काम मागंन ेपंचायत में गये भी 
थ।े अधिकारियो ंसे काम नही ंमिलने की शिकायत करन ेपर अधिकारी मनरेगा में आवेदन 
की रसीद मागंत ेथ।े मजदूरो ंके पास रसीद नही ंहोने से अधिकारी कोई भी कार्रवाई करन ेसे 
मना कर देत ेथ।े इस भ्रष्टाचार से निपटने के लिए संगठन ने ग्राम सभाओ ंकी बठैकें  करके 
इस समस्या से निपटने के लिए गावं वालो ंसे विचार-विमर्श करके मनरेगा में काम पान ेके 
संबंध में प्रस्ताव पारित करन ेका सुझाव दिया। सभी ग्राम सभाओ ंने प्रस्ताव पारित किया कि 
मनरेगा मजदूरो ंके आवेदन फार्म गावं सभा में भरा जायेगा और उसे पंचायत में जमा कर 
रसीद ली जाएंगी। अगर पंचायत से रसीद नही ंमिलती ह ैतब आवेदन फार्म ब्लॉक में जमा 
कर रसीद ली जाएंगी। यह निर्णय कारगर रहा और मनरेगा मजदूरो ंको काम के आवेदन की 
रसीद मिलने लगी। रसीद मिलन ेसे मजदूरो ंको 15 दिन के अदंर काम मिलना शुरू हो गया। 
शुरुआत में यह कार्य 20 गावं में आरंभ किया गया और उन गावं के सभी मजदूरो ंको 100 
दिन का काम और उनको पूरी मजदूरी मिलन ेलगी। धीरे-धीरे यह तरीका प्रत्येक उस गावं 
में शुरू किया गया, जहा ंसंगठन का काम हो रहा था। सन 2008 में 15 गावंो ंके 8 हजार 
मजदूरो ंको मनरेगा में आवेदन करने पर जब काम नही ं मिला तो संगठन ने आदंोलन 
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करके सभी लोगो ंको बेरोजगारी भत्ता दिलाया। एक हजार मजदूरो ंको समय से भगुतान 
नही ंहोने पर 5 लाख रूपये का विलंबित भगुतान भत्ता भी दिलवाया।

शराब बंदी
आदिवासियो ंमें शराब पीने का प्रचलन सबसे ज्यादा ह।ै पहले गावं में लोग अपने-अपने 
घरो ंमें महुआ की शराब बनाकर पीते थ।े अब शराब की सरकारी दकुानें जगह-जगह खुल 
जाने और जंगल से महुआ नही ंमिलने के कारण लोगो ंने सरकारी दकुानो ंसे शराब खरीद 
कर पीना शुरू कर दिया, जिससे परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होने के साथ-साथ गावं 
में मारपीट, झगड़ा-फसाद, चोरी आदि की घटनाएं बढ़ने लगी।ं पत्नी तथा बच्चों  के साथ 
होने वाली मारपीट में भी बढ़ोतरी हो गई। इस पर रोक लगाने के लिए संगठन ने पाटी 
ब्लॉक के 20 गावं के साथ बातचीत करके शराब पर नियंत्रण करने की योजना बनायी। 
15 अगस्त 2021 को सभी 20 गावंो ंकी गावं सभाओ ंकी बठैक की गई। बठैक में तीन 
प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किये गये-

·	 एक परिवार पूरे वर्ष में केव ल 5 किलो महुआ की शराब बनाकर त्योहार, धार्मिक 
अनुष्ठान या घर में किसी उत्सव के लिए रख सकता ह।ै इसके लिए भी गावं सभा 
की अनुमति लेना अनिवार्य होगा।

·	 गावं में कोई भी न तो शराब खरीद सकता ह,ै न ही बचे सकता ह।ै (खरीद और 
बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध)

·	 5 लोगो ंकी समिति बनायी गई जो इस निर्णय को लागू करने के लिए जिम्मेदार 
होगी।

गावं सभा द्वारा श्रमदान
बड़वानी जिले के 7 गावं में पानी का संकट बहुत बढ़ गया था। फसलो ंकी सिचंाई नही ं
होने से फसलें सूख जाती थी। भू-जल स्तर काफी नीचे चले जाने से गर्मी में पीने के पानी 
का भी संकट हो जाता था। सन 2003-04 में सातो ंगावं गुड़ी, लिबंी, बोवनाली, बरैवाड़ा, 
सावंरिया पानी और आमली गावं की गावं सभाओ ंने और संगठन ने अपने सम्मिलित/
सामूहिक प्रयास से पानी की व्यवस्था के लिए 20 लाख रुपया अनुदान प्राप्त किया। सभी 
7 गावंो ंकी गावं सभाओ ंमें प्रस्ताव पारित किया गया कि अगर पैसा कम होगा तो गावं के 
लोग श्रमदान करके कार्य पूरा करेंगे। अनुदान से प्राप्त रुपए और गावं के लोगो ंके श्रमदान 
से 45 फुट लंबा 30 फुट चौड़ा और 15 फुट गहरा 13 तालाब और 65 कुओ ंका निर्माण 
किया गया। इस कार्य से सभी 7 गावंो ंकी पानी की समस्या काफी हद तक कम हो गई और 
जल स्तर भी ऊंचा हो गया। 

चुनौतियां
1.	 पुलिस प्रशासन और सरकार द्वारा संगठन को खत्म करने की साजिश संगठन के 



पेसा काननू के 25 वर्ष : पाचंवी ंअनुसूची के राज्य ों में क्रियान्वयन की समीक्षा  | 323

वरिष्ठ कार्यकर्ता बाल सिहं के ऊपर 16 मुकदमें किये गए हैं। 3 अगस्त 2021 
को बाल सिहं को पुलिस द्वारा जिलाबदर की नोटिस दी गई। इस नोटिस के 
खिलाफ संगठन और गावं सभा के लगभग 3 हजार लोगो ंने बड़वानी जिला 
अधिकारी का घेराव किया, जिसमें जिला अधिकारी को जिला बदर की नोटिस 
वापस लेनी पड़ी।

2.	 सरकारी कर्मचारियो ंऔर अधिकारियो ंको पेसा कानून की जानकारी नही ंहोना।
3.	 सरकार द्वारा पेसा कानून के अनुरूप अन्य कानूनो ंमें बदलाव न करना।
4.	 पेसा कानून को लागू करने के लिए सरकार की इच्छा का ना होना।
5.	 गावं सभाओ ंको बजट नही ं देने से गावं सभा का पंचायत के ऊपर आश्रित 

होना। 
6.	 आदिवासियो ंमें शिक्षा के अभाव के कारण पेसा कानून की जानकारी न होना।
7.	 राज्य सरकार द्वारा बनाया गये डर्ाफ्ट पेसा नियम 2021 कें द्र के पेसा कानून के 

अनुरूप ना होना।

चुटका परमाण ुविरोधी संघर्ष समिति, मंडला 
मध्य प्रदेश के मंडला जिले की हरी-भरी धरती के सुदूर इलाक़े  में छोटा सा आदिवासी गावं 
ह ैचुटका। एक दशक पहले तक नारायणगंज तहसील में ही इसे बहुत कम लोग जानते 
थ।े आज यह गावं मंडला में ही नही,ं पूरे मध्य प्रदेश में जाना जाता ह।ै राज्य के बाहर भी 
यह नाम यहा-ंवहा ंलोगो ंकी ज़ुबान पर चढ़ने लगा है। उसकी इस शोहरत के पीछे कोई 
चमत्कारिक उपलब्धि नही ंह।ै सामने खड़ी पहाड़ जसैी आफ़त ने उसे सुर्ख़ियो ंमें लाने का 
काम किया ह।ै यह आफ़त परमाण ुबिजली संयंत्र की प्रस्तावित परियोजना लेकर आयी है।
परियोजना के निशाने पर अकेला चुटका गावं ही नही ंह।ै उसके साथ दो पड़ोसी गावं भी 
परियोजना की बलि वेदी पर चढ़ेंग।े विकास नाम के इस पगलाये यज्ञ में दी जाने वाली 
आहुतियो ंका सिलसिला यही ंपर नही ंथमेगा। उसकी आचं स ेदर्जनो ंदूसरे गावं भी स्वाहा 
हो जाने की हद तक झलुसेंग।े ज़ाहिर ह ैकि इस आपदा की आहट ने इलाक़े  के अमन-चैन 
को बरुी तरह घायल करने का बहेूदा काम किया है।
परमाण ुसंयंत्र बरगी बाधं के किनारे प्रस्तावित है। याद रहे कि बरगी बाधं नर्मदा घाटी में बने 
30 बड़े बाधंो ंमें से एक ह।ै यह भी याद रहे कि इससे मध्य प्रदेश के तीन जिलो ंके 162 
गावंो ंके लोग विस्थापित हुए थ-े मंडला के 95, सिवनी के 48 और जबलपुर के 19 गावं। 
यह भी याद रहे कि विस्थापितो ंमें 70 फ़ीसदी से अधिक आदिवासी हैं। और यह भी याद 
रहे कि विस्थापित हुए लोग अभी तक विस्थापन की त्रासदी से उबर नही ंसके हैं। मुआवज़े 
और पुनर्वास को लेकर किसी पारदर्शी और न्यायसंगत नीति की ग़ैर-मौजदूगी में बरगी बाधं 
ने उनके साथ ज़ालिमाना मज़ाक़ किया। विकास का जाप करते हुए उनके भोलेपन के साथ 
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छल किया और उन्हें वंचनाओ ंके जंगल में फें क दिया।
जबलपुर से कोई पैंतालीस किलोमीटर दूर बसा बरगी कभी हरदलुी ग्राम पंचायत का 
मामूली गावं था। कोई तीन किलोमीटर दूर बने बरगी बाधं ने इसकी तसवीर बदल दी 
और उसे नया नाम मिला- बरगी नगर। आज यहा ंसिचंाई विभाग का गेस्ट हाउस ह,ै इंटर 
कालेज ह,ै बड़ा बाज़ार ह।ै और हा,ं विस्थापितो ंकी कालोनी भी। बरगी बाधं के क़रीब उम्दा 
रेस्त्रां भी खुला। आख़िर बरगी बाधं पर्यटक स्थल जो ह।ै यहा ंसेवा में बहुत कुछ हाज़िर ह।ै 
मंहगी शराब पीजिये और गहरे पानी में स्टीमर पर घूमने का लुत्फ़ भी उठाइये। शर्त बस 
इतनी कि जेब में दमड़ी हो।
यहा ंबरगी बाधं पर दो पन बिजलीघर भी हैं। यह अलग बात ह ैकि उसके आसपास का 
इलाक़ा चराग़ तले अधंरेा की पुरानी कहावत का नमूना पेश करता ह।ै बिजली का यहा ंकोई 
ठिकाना नही ंरहता। और क्यों रहे? बिजलीघर आदिवासियो ंके घरो ंको रौशन करने के 
लिए तो बना नही।ं ख़ुद बरगी नगर के ग़रीब वाशिदें बिजली के सुख से बाहर हैं।

चुटका परमाण ुबिजली संयंत्र परियोजना
बहरहाल, चुटका परमाण ु बिजली संयंत्र की परियोजना पर वापस लौटें। परियोजना का 
ख़ाक़ा 1984 से ही बनना शुरू हो गया था, जब परमाण ुऊर्जा आयोग के विशेष दल ने 
चुटका के आसपास के इलाक़े  का दौरा किया। तब बरगी बाधं स ेहुए विस्थापन का मुद्दा ताज़ा 
और गरम था। शायद इसीलिए गावंवाले नही ंसंूघ सके कि एक और आफ़त उन पर घात 
लगान ेकी तयैारी में ह।ै कोई 25 साल बाद इसके ख़िलाफ़ हलचल तब शुरू हुई जब अक्टूबर 
2009 में कें द्र सरकार न ेइसके प्रस्ताव को हरी झंडी दिखा दी। परियोजना के मुताबिक़ 
पहले दौर में संयत्र की दो इकाइया ंलगेंगी और प्रति इकाई सात में सौ मगेावाट बिजली का 
उत्पादन होगा। जल्द ही दो और इकाइया ंलगा कर परियोजना का विस्तार किया जायेगा। 
इस तरह चुटका परमाण ुबिजली संयंत्र की उत्पादन क्षमता 28 सौ मेगावाट हो जायेगी।
परियोजना के लिए चुटका, टाटीघाट और कंुडा गावं की 650 हेक्टेयर ज़मीन का अधिग्रहण 
होगा। परियोजना से सात किलोमीटर दूर बसे सिमरिया गावं के पास टाउनशिप का निर्माण 
होगा और इसके लिए 75 हेक्टेयर अतिरिक्त ज़मीन का अधिग्रहण होगा।

संगठन निर्माण 
परियोजना को कें द्र सरकार की हरी झंडी मिलने के फ़ौरन बाद नवंबर 2009 में चुटका में 
आसपास के 50 गावंो ंकी बड़ी सभा का आयोजन हुआ था। तब तक यह ख़बर आग की 
तरह दूर-दूर तक फैल चुकी थी कि परमाण ुबिजली संयंत्र का इलाक़े  पर बरुा असर पड़ेगा, 
कि सैकड़ों  परिवार अपनी आजीविका से हाथ धो बठैेंगे, कि बरगी बाधं से विस्थापित हो 
चुके कुछ गावं दोबारा विस्थापन की मार झलेेंगे। इससे सभी सकपकाये हुए थ ेऔर ग़ुस्से 
में थ।े उस सभा में मंडला के सासंद बसोरी सिहं मसराम भी पहुंचे थ।े अब इसे संसदीय 
राजनीति की विडंबना कहें कि जनप्रतिनिधि महोदय के सुर जनमत से ठीक उलट थ।े 
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उन्हों ने विकास की दहुाई दी, बेहतर मुवावज़े और पुनर्वास का झनुझनुा हिलाया। लेकिन 
जसैा कि तय था, सासंद महोदय की दाल नही ंगली। उनका सामना लोगो ंके तीखे विरोध 
से हुआ और उन्हें बरंैग लौटना पड़ा। दूसरी ओर सभा ने एकमत से प्रस्तावित परियोजना 
पर अपनी नामंज़ूरी दर्ज़ की। संघर्ष के संचालन के लिए चुटका परमाण ुसंघर्ष समिति का 
भी गठन किया गया। समिति के अध्यक्ष दाद ुलाल कुडापे, उपाध्यक्ष दयाल सिहं पुं ध ेऔर 
सचिव नवरत्न दबु ेहैं। समिति से गावं चुटका, पोस्ट पाठा, तहसील नारायणगंज, जिला 
मंडला (मध्य प्रदेश) के पते पर संपर्क  किया जा सकता है।

प्रशासन की भमूिका और आदंोलन 
यह सभा जन संघर्ष का बिगुल थी। उसी माह संघर्ष समिति ने मंडला के कलेक्टर से भेंट कर 
परियोजना के बारे में पूछताछ की। लेकिन कलेक्टर ने परियोजना के बावत कोई जानकारी 
होने से ही इनकार कर दिया। कहा कि यह आदिवासी क्षेत्र पाचंवी ंअनुसूची में आता ह,ै कि 
पेसा कानून के तहत गावं सभा की मंज़ूरी के बग़ैर कोई परियोजना लागू नही ंकी जा सकती, 
कि इसलिए निश्चिंत रहें। चलते-चलते उन्हों ने बाहरी लोगो ंके बहकावे में न आने की सीख 
भी दी। लेकिन कलेक्टर का आश्वासन ही बहकावा था। इसका ख़ुलासा भी बहुत जल्द हो 
गया, जब 20 नवंबर 2009 को टाटीघाट में सर्वे की टीम आ पहुंची। गावं की महिलाओ ं
ने खदेड़ा तो टीम चुटका जा पहुंची, लेकिन वहा ंकी महिलाओ ंने भी उसे घेर लिया।
गावंवालो ंके तीखे प्रतिरोध को देखते हुए सर्वे टीम ने परियोजना को लेकर अधिकारियो ंके 
साथ खुली बातचीत की पेशकश रखी। बातचीत के लिए अगले दिन की तारीख़ तय हुई, 
लेकिन उस दिन कोई सरकारी अधिकारी नही ंपहुंचा। तहसीलदार से जब इस बावत फ़ोन 
पर बातचीत हुई तो जवाब मिला कि आप लोग (चुटका परमाण ुसंघर्ष समिति) हमें ताक़त 
का इस्तेमाल करने का मौक़ा न दें।
तहसीलदार के इस बर्ताव से नाख़ुश होकर आदंोलनकारियो ंने उसी समय एसडीएम को 
फ़ोन किया और तहसीलदार के ख़िलाफ़ शिक़ायत दर्ज़ की। एसडीएम ने पूरे मसले पर 
चर्चा करने के लिए तीसरे दिन का समय दिया। उस दिन 38 गावं के दो हज़ार से अधिक 
लोग जमा हुए। तहसीलदार ने आदंोलन के नेताओ ंको जले में ठंूस देने की धमकी दी तो 
एसडीएम ने भी उन पर शासकीय काम में बाधा डालने का आरोप मढ़ा। लेकिन गावं वाले 
इस धौसं पट्टी के आगे नही ंझकेु और अपना फ़ै सला सुना दिया कि अब बात होगी तो केव ल 
कलेक्टर से, और तब तक सर्वे भी नही ंहोने दिया जायेगा।
अब कलेक्टर को परखने की बारी थी। इसी कड़ी में अगले माह, दिसंबर 2009 में, एक 
बार फिर चौपाल लगी। कलेक्टर और एसपी समेत पूरा सरकारी अमला चुटका पहुंचा। 
जिस कलेक्टर ने कानून का हवाला देकर गावं वालो ंको भरोसा दिलाया था कि ग्राम सभा 
की अनुमति के बग़ैर कोई परियोजना लागू नही ंकी जा सकती, उसी कलेक्टर ने परियोजना 
की तरफ़दारी करते हुए सर्वे में रूकावट न डालने की अपील की। आदंोलनकारियो ंने सवाल 
जड़ा कि जब गावं वाले परियोजना के पक्ष में ही नही ंतो सर्वे क्यों ? उन्हें याद दिलाया गया 
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कि इसी तरह बरगी बाधं को भी जन हितकारी परियोजना के बतौर प्रचारित किया गया 
था। कहा गया था कि उससे प्रभावित लोगो ंको वैकल्पिक ज़मीन मिलेगी, नौकरी और मुफ़्त 
बिजली मिलेगी, बेहतर ज़िंदगी जीने की तमाम सरकारी सहूलियतें मिलेंगी, उनकी क़िस्मत 
बदल जायेगी। बरगी बाधं तो बन गया, लेकिन मिला कुछ भी नही।ं बरगी बाधं से बिजली 
बन रही है, लेकिन हमारे घरो ंमें आज भी कुप्पी जलती ह।ै क्या यही विकास है?
इस गरमाते माहौल को और आचं मिली जब कलेक्टर ने इन सवालो ं से तिलमिला 
कर ‘बाहरी’ लोगो ंको सभा से निकल जाने का फ़रमान सुनाया। उनका इशारा बरगी 
बाधं विस्थापित एवं प्रभावित संघ के नेताओ ंके अलावा परमाणु बिजली परियोजना से 
‘अप्रभावित’ रहने वाले गावं के लोगो ंसे था। इस पर नयी बहस छिड़ी कि आख़िर ‘बाहरी’ 
कौन है? चुटका परमाणु संघर्ष समिति के प्रतिनिधियो ं ने कहा कि हमारे लिए तो सबसे 
पहले प्रस्तावित परियोजना के अधिकारी बाहरी व्यक्ति हैं, जो यहा ंबिन बुलाये मेहमान हैं। 
इस गहमागहमी में जो होना था, वही हुआ। चौपाल उखड़ गयी। सरकारी अमला देख लेने 
की मुद्रा के साथ आखंें तरते हुए गावं से विदा हो गया। अब तक की प्रक्रिया से साफ़ हो 
गया कि प्रशासन से कोई उम्मीद रखना बमेानी ह,ै कि प्रशासनिक तंत्र तो सरकारी इरादो ं
को पूरा करने का ज़रिया भर ह,ै कि परियोजना का फ़ै सला भले ही कें द्र सरकार ने लिया 
ह,ै लेकिन उसमें राज्य सरकार की भी बराबर की रज़ामंदी ह,ै कि विकास के नाम पर जारी 
विनाश को रोकने के लिए जन संघर्ष के अलावा दूसरा कोई विकल्प नही।ं आख़िर यो ंही 
नही ंकहा जाता कि संघर्ष सबसे बड़ा शिक्षक होता है।
बहरहाल, दिसंबर 2009 में चुटका परमाण ुसंघर्ष समिति ने परियोजना के ख़िलाफ़ मंडला 
के कलेक्टर को राज्यपाल के नाम संबोधित ज्ञापन सौपंा। फ़रवरी 2010 को पहले दौर में 
प्रभावित होने जा रही तीनो ंग्राम पंचायतो ंने परियोजना के ख़िलाफ़ विधिवत प्रस्ताव पारित 
किया। इसे अनदेखा करते हुए प्रशासन ने अप्रैल 2010 में चुटका में विशेष ग्राम सभा का 
आयोजन किया। इरादा था परियोजना के पक्ष में जनमत तयैार करना, लेकिन यह सरकारी 
जगुत काम न आयी। ग्रामीणो ंने दो टूक जवाब दिया कि वे अपनी जान दे सकते हैं लेकिन 
ज़मीन नही।ं
यह नारा गावं-गावं गूंजा और उसकी आवाज़ जबलपुर में भी बलंुद हुई। परियोजना के 
ख़िलाफ़ हस्ताक्षर अभियान चला जिसे तत्कालीन कें द्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री जयराम 
रमेश को ज्ञापन के बतौर भेजा गया। 

परमाण ुपरियोजना और आर्थिक-सामाजिक प्रभाव 
ख़ुद परियोजना का आकलन ह ैकि संयंत्र से 11 किलोमीटर के अर्ध व्यास में बसे दर्जनो ं
गावं संभावित विकरण के दायरे में होगंे। परियोजना से भले ही तीन गावं के लोग उजड़ेगे, 
लेकिन और गावं भी उसके बरेु नतीज़ों  को भुगतेंगे। कोई अनहोनी घटी तो पूरा महा कौशल 
वीरान हो जायेगा।
2011 में दाद ुलाल, नवरतन और चेत ूभाई के नेततृ्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने राजस्थान 
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में राणा प्रताप सागर नाम से चंबल नदी पर बने बाधं के इलाक़े  का दौरा किया, जहा ं
रावतभाटा परमाण ुबिजली संयंत्र भी ह।ै उन्हों ने  देखा कि परमाणु बिजलीघर के चलते 
बाधं का पानी दूर तक जामुनी रंग का हो गया ह ैऔर उससे गंधक-पोटाश जसैी गंध 
निकलती ह।ै आस-पास से मछलिया ंकब की ग़ायब हो चुकी हैं। खेती-किसानी चौपट होती 
जा रही है। चौतरफ़ा भूख, ग़रीबी, कुपोषण का राज ह।ै कुल मिला कर परमाण ुबिजलीघर 
ने इलाक़े  में ख़ुशहाली लाने के दावे के ठीक उलट सामाजिक ताने-बाने को तहस-नहस 
करन,े आत्मनिर्भरता की स्थिति और संस्कृति  को भी भंग करने और लोगो ंकी ज़िंदगी को 
दशु्वारियो ंके अधंरेे में ढकेलने का ही काम किया। दौरे से लौट कर इन अनुभवो ंको साझा 
किये जाने के कार्यक्रम भी आयोजित हुए।
जापान में 11 मार्च 2011 को आए भूकंप के बाद उठी विनाशकारी सुनामी लहरो ंकी 
चपेट में फुकुशिमा परमाण ुऊर्जा संयंत्र आ गया था। इस संयंत्र को भारी नुकसान हुआ 
था। संयंत्र से हुए विकिरण रिसाव के चलते आस-पास के इलाके को खाली करवाना पड़ा 
था। इस घटना ने परमाण ुऊर्जा की सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े किए थ।े इस दरु्घटना 
से चुटका के निवासियो ंने सबक लेते हुए परियोजना के विरोध को और भी व्यापक रूप दे 
दिया। लोगो ंका आरोप था कि प्रस्तावित परमाण ुसंयंत्र स्थल से 11 वर्ग किमी के दायरे 
में 54 आदिवासी गावं में विकिरणो ंका खतरा तथा जलाशय में कार्यरत 2000 मछुआरो ं
के परिवार की जिदंगी संकट में आयेगी। इस परियोजना से बरगी बाधं के विस्थापित ग्राम 
चुटका, टाटीघाट एवं कंुडा के लगभग 350 परिवार को दबुारा विस्थापित करने की योजना 
ह।ै परियोजना हेत ु650 हेक्टेयर भूमि तथा 7 किमी की दूरी पर स्थिति ग्राम सिमरिया के 
पास टाऊनशिप हेत ु75 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण प्रस्तावित है। इस योजना की प्रारम्भिक 
लागत 16500 करोड़ की ह ैतथा इस संयंत्र में नेचुरल यरूेनियम तथा कुछ मात्रा में थोरियम 
का उपयोग किया जाएगा और बरगी जलाशय से 128 क्युसेक पानी लिया जायेगा। 

चुटका परमाण ुविरोधी महिला मोर्चा का गठन 
बरगी बाधं के विस्थापित गावं चुटका में प्रस्तावित परमाण ुपरियोजना विरोधी संघर्ष में एक 
जाना पहचाना नाम ह ैमीरा बाई का। चुटका गावं की रहने वाली मीरा बाई को बरगी बाधं 
से उजङने का दर्द अभी तक याद ह।ै जब चुटका परियोजना के लिए सर्वे हेत ुकर्मचारी 
आए तो मीरा बाई और सोना बाई ने महिलाओ ंको एकत्रित कर सर्वे कार्य को रोक दिया। 
2010 में ही महिलाओ ंने मिलकर चुटका परमाण ुविरोधी महिला मोर्चा तयैार कर लिया 
था। तात्कालिक मंडला कलेक्टर गावं वालो ंको समझाने आए थ ेकि इस परियोजना से 
विकास होगा तो मीरा बाई ने कहा कि "बरगी बाधं का विकास देख चुके हैं, आपका विकास 
नही ंचाहिए।" मीरा बाई ने कहा कि इस परियोजना को भोपाल के बड़ी तालाब के पास 
बनाइये जहा ंपानी और जंगल भी ह ैऔर हमलोग आकर मजदूरी कर देंगे। 2017 में मिट्टी 
परिक्षण हेत ुलाई गई मशीन को महिलाओ ंके विरोध के कारण वापस ले जाना पङा था। 
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जन-सुनवाई 
चुटका परमाण ु विद्युत परियोजना पर जन-सुनवाई 17 फरवरी 2014 को मानेगावं, 
जिला-मंडला में आयोजित की गई। उल्लेखनीय है कि इसके पूर्व 24 मई, 2013 और 
31 जलुाई, 2013 को भी शासन द्वारा यह प्रयास किये जा चुके हैं कित ुइस परियोजना 
के प्रभावितो ंएवं इनके समर्थक समूहो ंद्वारा किये गये जबरदस्त प्रतिरोध के चलते उक्त 
जन-सुनवाइयो ंको निरस्त करना पड़ा था। चुटका परमाण ुसंघर्ष समिति ने यह स्पष्ट निश्चय 
जाहिर किया कि अगर सरकार जनता के खिलाफ अपनी मनमानी पर अड़ी ह ैतो जनता के 
हौसले भी कम नही हुए हैं।

सदबुद्धि सत्याग्रह 
13 फरवरी, 2017 को चुटका गावं में सरकार को सद्बुद्धि आये इसलिए ‘सद्बुद्धि सत्याग्रह’ 
का आयोजन किया गया क्योंकि  पाचंवी ं अनुसूची वाल े आदिवासी क्षेत्र मंडला जिले में 
नारायणगंज तहसील के भंूकप संवेदी एवं बरगी बाधं से विस्थापित ग्राम चुटका, कंुडा, 
टाटीघाट और मानगेावं में ग्राम सभा के विरोध के बावजदू चुटका परमाण ु विद्युत संयंत्र 
स्थापित करने के लिए कें द्र सरकार प्रतिबद्ध है।
आठ साल से संघर्षरत लोगो ंकि भावनावो ंको नकारते हुए राज्य एवं कें द्र सरकार परियोजना 
को आगे ले जा रही ह ैतथा भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही अन्यापूर्ण ढंग से आगे बढ़ाई 
जा रही ह।ै 70 प्रतिशत लोग मुआवजा लेने को तयैार नही ंहैं, फिर भी उनके बैंक खाते 
में राशि जमा की जा रही ह।ै संविधान में पाचंवी ंअनुसूची वाले क्षेत्र ों की ग्राम सभाओ ंको 
सर्वोच्च प्रधानता दी गई ह ैतथा ग्राम सभा की अनुमति से ही भूमि अधिग्रहण का प्रावधान 
ह।ै इसकी सरकार द्वारा अवहेलना की जा रही ह।ै इस कारण आदिवासियो ंकी संस्कृति , 
संसाधन (जल, जंगल, जमीन) एवं सामाजिक पहचान खत्म होती जा रही ह।ै आदिवासी 
हितो ंकी रक्षा के लिए राष्ट्रपति और राज्यपाल को असीमित अधिकार हैं। इन्हीं  मागंो ंको 
लेकर ‘सद्बुद्धि सत्याग्रह’ का आयोजन किया गया।

मोदी सरकार की चुटका परमाण ुसंयंत्र को पर्यावरणीय मंजरूी
16 मई 2017 को पर्यावरण वन एवं जलवाय ुपरिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार (FAC) 
की बठैक हुई जिसमे चुटका परमाण ुसंयंत्र सहित 10 परमाणु सयंत्र ों को पर्यावरणीय मंजरूी 
दी गई। स्थानीय लोगो ंने जीविका, सुरक्षा और पर्यावरण के मद्देनजर इस निर्णय का विरोध 
किया तथा आदंोलन को व्यापक करने की घोषणा की।

चेतावनी सभा 
2 अक्तूबर (गाधंी जयंती) 2017 में इस परियोजना के खिलाफ विकास खंड नारायणगंज 
एवं बीजाडाडंी जिला मंडला और विकास खंड घंसौर, सिवनी के आदिवासी बाहुल्य गावंो ं
में 10 दिसंबर मानव अधिकार दिवस तक जनजागरण यात्रा चला कर मंडला शहर में 12 
दिसंबर को चेतावनी सभा का आयोजन किया गया था। जिसमें लगभग 2500 ग्रामीण 
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शामिल हुए थ।े उसी दिन इस परियोजना के विरोध में 101 गावंो ंका प्रस्ताव राज्यपाल के 
नाम एसडीएम मंडला के द्वारा भेजा गया था।

चुटका से शुरू हुई नर्मदा चेतना यात्रा
7 मार्च 2021 को चुटका से नर्मदा चेतना यात्रा शुरू की गई। चुटका परमाण ुविरोधी संघर्ष 
समिति के अध्यक्ष दाद ुलाल कुङापे ने कहा कि नर्मदा घाटी के लिए चुटका परियोजना 
अभिशाप साबित होगी। चुटका के सरपंच ने दोनो ंयात्रियो ंका आभार व्यक्त करते हुए 
कहा कि शातंिपूर्ण एवं अहिसंक आदंोलन के समर्थन में यात्रा संगठन को विस्तार देगा। 
चुटका महिला मोर्चा की अध्यक्ष मीरा बाई मरावी ने बरगी विस्थापन की त्रासदी को रखते 
हुए कहा कि हमारी कोई सुनवाई नही ंहो रही ह।ै सरकार एकतरफा निर्णय लेकर हमें संघर्ष 
के लिए बाध्य कर रही है।

अन्य परियोजना में अपनी जमीन गँवा बैठे ग्रामीणो ंकी दुर्दशा 
वैसे, चुटका से कोई दस किलोमीटर दूर बसे गोरखपुर बरेला में तीन साल पहले झाबवुा 
तापीय बिजली संयंत्र की परियोजना को मंज़ूरी मिली थी। इसमें कही ंकोई दिक़्क़त पेश 
नही ंआयी। सीध-ेसादे आदिवासी परियोजना द्वारा दिखाये गये सुनहरे कल के झासें में 
आ गये और उन्हों ने आगा-पीछा सोचे बग़ैर परियोजना के पक्ष में हामी भर दी और 
कौड़ियो ंके भाव अपनी उपजाऊ ज़मीनें उसके हवाले कर दी।ं संयंत्र अभी निर्माणाधीन ह,ै 
लेकिन समस्याओ ंकी बारिश शुरू हो चुकी ह।ै चट्टानो ंको विस्फोट से उड़ाया जाता ह ैतो 
आदिवासियो ंके घर दहल उठत ेहैं। ज़्यादातर मकानो ंमें दरारें पड़ गयी हैं। धकुधकुी लगी 
रहती ह ैकभी कोई तगड़ा विस्फोट न हो जाये कि उनका आशियाना भरभरा कर ढह जाये। 
विस्फोट से उड़ने वाली धलू बचे-खुचे खेतो ंमें पसर जाती ह।ै यह ज़मीन को बाझं बना देने 
का सिलसिला ह।ै गोरखपुर बरेला के लोगो ंको अब समझ में आया कि उनसे भारी भूल 
हुई। देर से और बहुत कुछ लुट जाने के बाद ही सही लेकिन वे जाग रहे हैं। चुटका परमाणु 
संघर्ष समिति के क़रीब आ रहे हैं। अभी तो ख़ैर शुरूआत है।

संगठन की रणनीति 
संगठन ने रणनीति के तहत जन प्रतिनिधियो ंऔर अधिकारियो ंपर जन दबाव बनाना शुरू 
किया। इसके लिए सरकारी अधिकारियो ंके साथ रैली/मोर्चा/ज्ञापन और संवाद के माध्यम 
से एक सतत संवाद बनाये रखा गया और दूसरी ओर जनता की गोलबंदी की प्रक्रिया भी 
जारी रखा। सर्वे के लिए आने वाले कर्मचारियो ंको गावं में घुसने नही ं दिया। स्थानीय 
मीडिया ने भी लगातार खबर प्रकाशित करता रहा। जिसके चलते जन प्रतिनिधियो ंऔर 
सरकारी अधिकारीयो ंपर जन दबाव लगातार बनाये रखने में संगठन कामयाब रहा है।

पेसा काननू का इस्तेमाल 
पाचंवी ंअनुसूची वाले इस क्षेत्र में 24 दिसंबर 1996 से आदिवासी क्षेत्र ों का विशेष कानून 
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पेसा लागू हुआ। इस कानून के अतंर्गत किसी भी अनुसूचित  क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण करने 
के लिए ग्राम सभा की सहमति जरूरी होती ह।ै अगर ग्राम सभा अधिग्रहण के लिए सहमति 
नही ंदेती तो उस भूमि पर किसी भी तरह की परियोजना नही ंलगवाई जा सकती। चुटका 
में भी ग्राम सभा ने परमाण ुपरियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण को अमान्य कर दिया था, 
लेकिन भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है, जो संविधान के खिलाफ 
ह।ै
संगठन ने स्थानीय स्व-शासन में पेसा का इस्तेमाल करते हुए वन अधिकार कानून के 
माध्यम से सामुदायिक दावा प्रस्तुत किया। सामुदायिक संसाधनो ंपर अधिकार जताने का 
पेसा में मिले अधिकार का इस्तेमाल संगठन ने प्रभावित गावं सभाओ ंमें परमाण ुपरियोजना 
के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर कलेक्टर, आदिवासी विभाग और मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल 
को भेजा गया। कंुडा गावं की ग्राम सभा ने भू-अर्जन को जबलपुर उच्च न्यायालय चुनौती 
दिया था। परंत ुदेर से याचिका लगाने के कारण निरस्त कर दिया गया।

परियोजना की वर्तमान स्थिति 
फ़िलहाल, परियोजना का कार्य शुरू नही ंहो पाया ह।ै इस बीच इलाक़े  का सर्वेक्षण किये 
जाने की जब-तब कोशिशें जारी रही।ं कहना होगा कि ग़ांव वालो ंऔर ख़ास कर महिलाओ ं
की सजगता के चलते ऐसी हर कोशिश को केव ल नाकामयाबी हाथ लगी ह।ै
परियोजना का रास्ता साफ़ करन ेके लिए सामाजिक कार्य की आड़ में गावंो ंमें घसुपैठ करने 
और लोगो ंको भरमान ेका पैंतरा भी आज़माया गया। जबलपुर की सिहोरा तहसील की 
किसी संस्था को स्वास्थ्य शिविर लगान ेका ठेका दिया गया। लेकिन गावंवाले भापं गये कि 
इसका असल मक़सद तो कुछ और है। शंका इसलिए भी पैदा हुई कि सरकारी योजना के 
तहत पहले से ही बरगी बाधं स ेसटे इलाक़ों  में चिकित्सा सुविधा पहुंचान ेके लिए हर हफ़्ते 
वाहन और स्टीमर का दौरा लगता ह,ै तब अचानक इस स्वास्थ्य शिविर का आयोजन क्यों? 
आख़िरकार, जागरूक और सतर्क  वाशिदंो ंके कड़े रूख़ के सामन ेसंस्था की एक न चली और 
उसे अपन ेस्वास्थ्य शिविर का बोरिया-बिस्तर समटे कर वापस लौटना पड़ा।

संगठन के सामने प्रमखु चुनौतिया ं
संगठन द्वारा सरकार या शासन को लिखे गए पत्र का कोई जबाव नही ंआना और प्रदेश 
में पेसा कानून के नियम नही ंहोने कारण पेसा कानून में मिले अधिकारो ंको प्राप्त करने में 
कठिनाई हुई।
अभी तक परियोजना का निर्माण कार्य शुरू नही ंहुआ ह।ै परन्तु एनपीसीआईएल कंपनी 
सीएसआर फंड के माध्यम से क्षेत्र में दलाल पैदा कर रही है। 
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7.
गुजरात

 पेसा काननू के क्रियान्वयन की समीक्षा

 पेसा काननू के क्रियान्वयन में लगे जन संगठनो ंकी केस स्टडी-

·	 आदिवासी सर्वांगीण विकास संघ, तापी 

·	 आदिवासी समन्वय समंवय मंच और संयकु्त संघर्ष समिति, तापी 

·	 आदिवासी परिवार, दाहोद 

·	 आदिवासियो ंके साथ हो रहे ज़ुल्म का गवाह हैं स्टैच्यू ऑफ यनूिटी, 
नर्मदा 
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काननू की मूल भावना का खलेुआम उल्लं घन 
-अविनाश कुमार 

पेसा के अधिनियमित होने का संदर्भ और उद्देश्य  
वर्ष 1992 में तत्कालीन कें द्र सरकार ने जिला से पंचायत स्तर तक सत्ता संरचना को 
विकें द्रीकृत करने की दृष्टि से संसद में 73वा ंसंविधान संशोधन विधयेक पेश किया। संसद 
में इस विधयेक पर चर्चा के दौरान आदिवासी सासंदो ंने हस्तक्षेप करते हुए जोरदार तरीके 
से तर्क  दिया था कि देश की पंचायती राज संस्था को प्रभावित करने वाले इस प्रस्तावित 
संशोधन को पाचंवी ंअनुसूची के क्षेत्र ों पर लागू नही ंकिया जा सकता; क्योंकि  इन क्षेत्र ों की 
सासं्कृति क, सामाजिक, ऐतिहासिक, आर्थिक स्थितिया ंदेश के सामान्य गैर-अनुसूचित  क्षेत्र ों 
से काफी भिन्न हैं। उन सासंदो ंने मागं की थी कि प्रस्तावित संशोधन को पाचंवी ंअनुसूची के 
क्षेत्र ों में विस्तारित करने से पहले इन क्षेत्र ों की सासं्कृति क, सामाजिक, ऐतिहासिक, आर्थिक 
स्थिति की विशिष्ट विशेषताओ ंपर विचार किया जाना चाहिए।
जिस समय संसद में 73वा ंसंविधान संशोधन विधयेक पेश किया गया था, लगभग उसी 
समय आधं्र प्रदेश उच्च न्यायालय में सामान्य आधं्र प्रदेश पंचायत अधिनियम के आधार 
पर राज्य के पाचंवी ंअनुसूची के क्षेत्र ों में पंचायती राज संस्थानो ंके प्रस्तावित चुनाव को पर 
प्रतिबंध लगाने के लिए याचिका दायर की गई थी।
संसद और आधं्र प्रदेश उच्च न्यायालय में पाचंवी ं अनुसूची के क्षेत्र ों पर हुई चर्चा के 
परिणामस्वरूप पाचंवी ंअनुसूची के क्षेत्र ों में पंचायती राज संस्थाओ ंके लिए विशेष प्रावधानो ं
की आवश्यकता के बारे में देश में व्यापक चर्चा और बहस हुई।

पाचंवी ंअनसूुची क्षेत्रों  के लिए भरूिया समिति का गठन और उसकी सिफारिश
संसद में 73वें संविधान संशोधन विधयेक पर बहस के परिणामस्वरूप तत्कालीन कें द्र 
सरकार ने डॉ. दिलीप सिहं भूरिया की अध्यक्षता में समिति का गठन किया। समिति को 
पाचंवी ं अनुसूची क्षेत्र ों का व्यापक दौरा कर इन क्षेत्र ों की विशिष्ट ऐतिहासिक, सामाजिक, 
प्रथागत, सासं्कृति क एवं अन्य विशेषताओ ंके आधार पर पाचंवी ं अनुसूची क्षेत्र ों में पंचायती 
राज संशोधन के विस्तार हेत ुअपनी अनुशंसा देने का कार्य सौपंा गया था। भूरिया समिति 
ने 1995 में सरकार को अपनी रिपोर्ट सौपंी।
पाचंवी ंअनुसूची के क्षेत्र ों में पंचायती राज संस्थाओ ंके लिए भूरिया समिति की अनुशंसाओ ं
का सार- 

•	 पाचंवी ं अनुसूची के क्षेत्र ों का व्यापक दौरा करने, आदिवासियो ं और कई 
कार्यकर्ताओ,ं नेताओ ं तथा आदिवासी समाज के सामाजिक, राजनीतिक, 
सासं्कृति क और अन्य प्रतिनिधियो ंके साथ बातचीत करने के बाद भूरिया समिति 
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इस निष्कर्ष पर पहुंची कि पाचंवी ं अनुसूची के क्षेत्र ों में गावंो ं के आदिवासी 
अनादि काल से निर्णय लेने की स्वशासी इकाइयो ंके रूप में कार्य कर रहे थ।े 
निर्णय लेने की इन गावं स्तर की स्वशासी इकाइयो ंमें सामाजिक, सासं्कृति क 
और आर्थिक, प्राकृति क संसाधन प्रबंधन, विवाद-समाधान आदि को समाहित 
करने वाली व्यापक शक्तिया ंथी।ं

•	 पाचंवी ं अनुसूची क्षेत्र ों के उपरोक्त अध्ययन के आधार पर भूरिया समिति ने 
सिफारिश की थी कि पंचायती राज संस्था को पाचंवी ंअनुसूची क्षेत्र ों में विस्तारित 
करत े समय निर्णय लेन े की प्राथमिक भूमिका और जिम्मेदारी ग्राम सभा की 
होनी चाहिए। साथ ही त्रि-स्तरीय पंचायती राज संस्था को चार-स्तरीय बनान ेकी 
सिफारिश भी की; जिसके तहत पंचायती राज संस्था के अन्य तीन स्तरो ं(ग्राम 
पंचायत, तालुका पंचायत और जिला पंचायत) के साथ चौथ ेस्तर का गठन करना 
चाहिए। पाचंवी ं अनुसूचित  क्षेत्र ों में पंचायती राज संस्थाओ ंके इस चार स्तरीय 
ढाचें की संस्तुति करत ेहुए समिति ने सिफारिश की थी कि गावं स्तर की ग्राम सभा 
की भूमिका और शक्तिया ंसर्वोच्च होनी चाहिए। समिति ने यह सिफारिश भी की 
कि पंचायती राज संस्था के अन्य तीन स्तरो ं(ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत और 
जिला पंचायत) द्वारा गावं स्तर की ग्राम सभा को आवंटित भूमिका और शक्तियो ं
को हड़पना या उनका उल्लंघन नही ंकिया जाना चाहिए। इसके साथ ही भूरिया 
समिति ने गावं स्तर की ग्राम सभा को उसकी पारंपरिक और प्रथागत शक्तियो ं
के साथ विशिष्ट आर्थिक, वित्तीय, सासं्कृति क, सामाजिक, प्रशासनिक, न्यायिक, 
प्राकृति क संसाधन प्रबंधन शक्तिया ंदेन ेकी भी सिफारिश की।

पेसा अधिनियम, 1996 और मॉडल रूल, 2010 
दिसंबर 1996 में तत्कालीन कें द्र सरकार ने भूरिया समिति की सिफारिशो ंको स्वीकार 
कर लिया और अनुसूचित क्षेत्र ों के लिए पंचायत विस्तार अधिनियम बनाया गया। इस 
अधिनियम के लिए मॉडल रूल 2010 में जारी किया गया था। पेसा अधिनियम- 1996 
और मॉडल रूल- 2010, दोनो ं बहुत स्पष्ट और निस्सं देह रूप से मानते हैं कि कुछ 
अपवादो ंके साथ गावं स्तर की ग्राम सभा, खदु को सौपंी गई शक्तियो ंके अनसुार एक 
स्वायत्त और स्वशासी निर्णय लेने वाली इकाई के रूप में कार्य करेगी; और इसके ऊपर 
की ग्राम पंचायत, गावं ग्राम सभा की कार्यकारिणी समिति के रूप में कार्य करेगी। पेसा 
अधिनियम और मॉडल रूल दोनो,ं सामाजिक, आर्थिक, सासं्कृति क, प्रशासनिक, वित्तीय 
और न्यायिक तथा प्राकृति क संसाधन प्रबंधन शक्तियो ंऔर गावं स्तर की ग्राम सभा द्वारा 
प्रयोग की जाने वाली पारंपरिक और प्रथागत शक्तियो ंका विस्तार से वर्णन करत ेहैं।

गुजरात में पेसा का क्रियान्वयन
दिसंबर 1997 में गुजरात राज्य के राज्यपाल ने एक अध्यादेश के माध्यम से पेसा 
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अधिनियम को लागू किया; क्योंकि  जिस समय राज्यपाल ने पेसा अधिनियम को लागू करने 
का अध्यादेश जारी किया, उस समय राज्य विधानसभा को निलंबित कर दिया गया था। 
जलुाई 1998 में नई सरकार ने गुजरात पंचायत अधिनियम में 1996 पेसा अधिनियम के 
मुख्य प्रावधानो ंको शामिल करने के लिए गुजरात पंचायत अधिनियम, 1993 में संशोधन 
किया। और सरकार ने जनवरी 2017 में पेसा नियम अधिसूचित किए।
गुजरात राज्य की पाचंवी ंअनुसूची क्षेत्र में कुल 40 पेसा ब्लॉक, 2388 पेसा पंचायत और 
4503 पेसा गावं हैं।

क्र. सं. अनसूुचित  क्षेत्र जिला तालुका ग्राम 
पंचायत 

गावं 

1. राज्य में जिलो ंऔर तालुकाओ ंकी कुल 
संख्या 

33 246 - -

2. पूर्ण रूप से पाचंवी ं अनुसूची और पेसा 
में शामिल जिले और तालुकाएं 

04 23 - -

3. आशंिक रूप से पाचंवी ं अनुसूची और 
पेसा में शामिल जिले और तालुकाएं 

09 27 - -

4. पाचंवी ंअनुसूची और पेसा में शामिल 
कुल तालुकाएं

- 50 - -

5. पाचंवी ंअनुसूची और पेसा में शामिल 
कुल ग्राम पंचायतें 

- - 2388 -

6. पाचंवी ंअनुसूची और पेसा में शामिल 
कुल गावं 

- - - 4503

जलुाई 1998 में गुजरात पंचायत अधिनियम 1993 में संशोधन के बाद गुजरात सरकार ने 
घोषणा की थी कि वह दिसंबर 1998 से डागं जिले में पेसा अधिनियम का क्रियान्वयन शुरू 
कर देगी। हालाकंि, दिसंबर 1998 में सापं्रदायिक अशातंि के कारण पेसा का क्रियान्वयन 
रुक गया था। पूरे डागं में व्याप्त ऐसी तनावपूर्ण स्थिति में राज्य सरकार ने दिसंबर 1998 से 
डागं में पेसा अधिनियम के क्रियान्वयन को शुरू करने के निर्णय को ठंडे बस्ते में डाल दिया 
था। पेसा अधिनियम का क्रियान्वयन बाद में 2004 में शुरू हुआ।
डागं में सापं्रदायिक अशातंि के कारण पेसा के क्रियान्वयन को लगभग चार वर्षों के लिए 
रोक दिया गया था। पेसा के तहत ग्राम सभा का पहला चरण आधिकारिक तौर पर 2004 
में डागं जिले और पाचंवी ंअनुसूची में शामिल अन्य क्षेत्र ों में शुरू किया गया था।
पिछले 25 वर्षों के दौरान गुजरात में पेसा के क्रियान्वयन का वास्तविक अनुभव दर्शाता ह ै
कि पेसा अधिनियम की मूल भावना का खुल्लमखुल्ला उल्लंघन किया गया है। गुजरात में 
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पेसा के क्रियान्वयन को प्रभावित करने वाली कई समस्याएं हैं। सबसे गंभीर और प्राथमिक 
समस्याएं समूह ग्राम सभाओ ंका संचालन पंचायत स्तर पर और कई वार्डों या बस्तियो ंसे 
बने गावंो ंमें एकल ग्राम सभाओ ंके संचालन से संबंधित हैं।
पेसा क्रियान्वयन से संबंधित समस्याओ ंके पहले उदाहरण के रूप में; ग्राम सभाओ ंका 
संचालन प्रत्येक गावं के स्तर पर नही ंकिया जा रहा ह।ै ग्राम सभाओ ंका संचालन समूह ग्राम 
पंचायत स्तरो ंपर किया जा रहा ह,ै जिसमें एक से अधिक गावं शामिल हैं। डागं जिले का 
उदाहरण लें तो डागं में कुल 311 गावं और 70 ग्राम पंचायत हैं। 1973 गुजरात पंचायत 
अधिनियम में पेसा प्रावधानो ंको शामिल करने और 2017 में नियमो ंकी अधिसूचना के 
बाद डागं जिले में 2003/04 और 2021 के बीच कुल 37 आधिकारिक ग्राम सभाओ ंका 
आयोजन किया गया ह।ै 37 में से पहली दो आधिकारिक ग्राम सभाएं सभी 311 गावंो ंको 
समाहित करने वाले प्रत्येक गावं में आयोजित की गई थी।ं शेष 35 ग्राम सभाएं समूह ग्राम 
पंचायत स्तर पर आयोजित की गईं। प्रत्येक समूह ग्राम पंचायत कम से कम पाचं गावंो ंको 
मिलाकर बनी है। किसी समूह की ग्राम पंचायत में यह संख्या 10 से 12 गावं तक हो जाती 
ह।ै इन सभी समूह ग्राम पंचायत की ग्राम सभाओ ंका समय, एजेंडा और कार्यक्रम राज्य 
स्तर पर सरकारी अधिकारियो ंद्वारा तय किया जाता ह।ै ग्राम सभा निर्धारित होने के बाद 
इसकी सूचना डीएम, डीडीओ, टीडीओ और फिर ग्राम पंचायत सचिव (Talati Cum 
Mantri-TCM) तथा समूह ग्राम पंचायत के सरपंच को दी जाती है। डागं जिले में अब 
तक आयोजित सभी 37 ग्राम सभाओ ंकी अध्यक्षता पंचायत के सरपंच या उप-सरपंच ने 
की ह।ै सभी 37 ग्राम सभाओ ंका रिकॉर्ड पंचायत सचिव द्वारा रखा गया ह।ै
क्रियान्वयन से संबंधित समस्याओ ंके दूसरे उदहारण के रूप में; जिन पंचायतो ंके अधिकार 
क्षेत्र में केव ल एक गावं ह,ै वहा ंगावं स्तर पर ग्राम सभाएं आयोजित की गई हैं। हालाकंि 
एक गावं के अधिकार क्षेत्र वाली पंचायतो ंमें कई वार्ड या बस्तिया ँहैं। जसेै कि डागं जिले 
की अहवा पंचायत में केव ल एक गावं ह;ै लेकिन यह गावं 21 वार्डों स ेबना ह।ै इसमें कुल 
मतदाताओ ंकी संख्या 12 हजार है। पेसा अधिनियम के अनुसार सभी 12 हजार मतदाता 
ग्राम सभा के सदस्य हैं। इस उदाहरण में वार्ड की जगह ग्राम स्तर पर कार्य दिवस के दौरान 
दिन के समय में ग्राम सभा आयोजित करके, इस गावं के अधिकाशं ग्राम सभा सदस्यों  को 
ग्राम सभा की बठैको ंमें भाग लेन ेके अधिकार से वंचित कर दिया जाता है। 
ऊपर वर्णित डागं जिले में पेसा अधिनियम के क्रियान्वयन का अनुभव गुजरात राज्य के 
अन्य पाचंवी ंअनुसूचित  क्षेत्र ों का सच है। डागं जिले के अतिरिक्त पाचंवी ंअनुसूची के अन्य 
क्षेत्र ों में भी पिछले 25 वर्षों के अनुभव स ेपता चलता ह ैकि पेसा ग्राम सभाएं एक समय में 
एक से अधिक गावंो ंको समाहित करत ेहुए समूह ग्राम सभाओ ंका आयोजन पंचायत स्तर 
पर हैं। इसी तरह इन अनुसूचित क्षेत्र ों में केव ल एक गावं के अधिकार क्षेत्र वाली पंचायतो ं
में कई वार्ड और बस्तिया ंहोने के बावजदू ग्राम सभाओ ंका संचालन वार्डों और बस्तियो ंको 
दरकिनार कर ग्राम स्तर पर किया गया ह।ै ऐसा ग्राम सभा के अधिकाशं सदस्यों  को ग्राम 
सभाओ ंमें भाग लेन ेके अधिकार स ेवंचित करने के लिए किया जाता है।
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गुजरात राज्य में पेसा अधिनियम के क्रियान्वयन को प्रभावित करने वाली कई समस्याएं 
हैं। इनमें समय, एजेंडा और कार्यक्रम की सूचना से संबंधित समस्याएं, ग्राम सभाओ ंकी 
अध्यक्षता करने और ग्राम सभा की बठैक के रिकॉर्ड को बनाए रखने से संबंधित समस्याएं, 
ग्राम सभा की सहमति/परामर्श से संबंधित समस्याएं शामिल हैं। साथ ही ग्राम सभा की 
बठैक में भेजे गए सरकारी अधिकारियो ंकी भूमिका और पेसा प्रावधानो ंको ध्यान में रखते 
हुए प्रासंगिक अन्य कानूनो ंमें संशोधन आदि से संबंधित समस्याएं हैं।

उपर्युक्त समस्याओ ंके साथ ही गुजरात में पिछले 25 वर्षों के दौरान पेसा अधिनियम 
के क्रियान्वयन को प्रभावित करने वाली प्राथमिक और गंभीर समस्या यह ह ै कि पेसा 
अधिनियम और उसके नियमो ंद्वारा अनिवार्य गावं स्तर पर ग्राम सभा की मूल स्थिति और 
भूमिका की पूरी तरह से अवहेलना की गई ह।ै ग्राम स्तर की ग्राम सभा की शक्तिया ंऔर 
भूमिका ग्राम पंचायत द्वारा हथिया ली गई हैं। इस तरह सरकार द्वारा संचालित समूह ग्राम 
पंचायत ग्राम सभा, पेसा अधिनियम के नाम पर एक हास्यास्पद कवायद बन गई है।

गुजरात में पेसा अधिनियम के क्रियान्वयन के पिछले 25 वर्षों के अनुभव को देखते हुए 
सरकार को पेसा अधिनियम और उसके नियमो ंको अक्षरशः लागू करने के लिए बाध्य करने 
हेत ुसमूह ग्राम पंचायत स्तर की ग्राम सभाओ ंके संचालन की मौजदूा प्रथा को त्यागने; गावं, 
वार्ड, बस्ती स्तर की ग्राम सभाओ ंके संचालन की प्रक्रिया शुरू करने तथा संगठनो ंका एक 
साझा समूह बनाने और एक आम रणनीति तयैार करने की आवश्यकता ह।ै यह प्रक्रिया 
पेसा अधिनियम और इसके नियमो ंके बारे में पाचंवी ंअनुसूची में शामिल क्षेत्र ों के लोगो ंके 
बीच उनके गावं स्तर पर जागरूकता पैदा करने में बहुत आगे तक जाएंगी। साथ ही पेसा 
अधिनियम और इसके नियमो ंके तहत उन्हें दी गई शक्तियो ंको समझने तथा गावं ग्राम 
सभा के सदस्यों  के रूप में उन शक्तियो ंको अधिक ठोस और प्रभावी तरीके से प्रयोग करने 
में सक्षम बनाएगी-

•	 क्या गुजराती पीआरआई अधिनियम संशोधन में कें द्रीय पेसा खंड पूरी तरह से 
शामिल थ?े क्या गुजराती पीआरआई अधिनियम में कोई विशिष्ट खंड पेसा की 
भावना के विपरीत था?

•	 क्या पीआरआई अधिनियम में पेसा से संबंधित सभी पहलुओ ंके नियम शामिल 
थ?े गुजरात में पेसा के उचित क्रियान्वयन को रोकने वाले अन्य व्यावहारिक मुद्दे 
क्या हैं, जो नियमो ंमें शामिल नही ंहैं?

•	 पेसा ऐसी कौन-सी शक्तिया ंप्रदान करता ह,ै जिनका उपयोग समुदाय वास्तव में 
कर सकते हैं? यदि पेसा एसी कोई शक्ति प्रदान करता ह,ै तो इसे सुरक्षित करने 
के लिए क्या करना पड़ा?

•	 क्या अनुसूचित  क्षेत्र ों के लोगो ंको पेसा के बारे में पर्याप्त जानकारी ह?ै राज्य में 
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पेसा के क्रियान्वयन के लिए आदिवासी अधिकार समूहो ंऔर नागरिक समाज 
द्वारा क्या प्रयास किये गए हैं?

गुजरात में पेसा के क्रियान्वयन में संगठन/नागरिक समाज की भमूिका
गुजरात राज्य सरकार द्वारा 2017 में पेसा राज्य नियम जारी किए जाने के बाद संगठन और 
नागरिक समाज पेसा क्रियान्वयन के लिए गुजरात के पाचंवी ंअनुसूची क्षेत्र ों की जनजातियो ं
के बीच पेसा और इसके प्रावधानो ंके बारे में जागरूकता पैदा करने में सक्रिय रूप से लगे 
हुए हैं। 2017 के पहले कुछ आदिवासी संगठनो ंऔर डागं, नर्मदा, नवसारी, तापी और 
अरावली जिलो ंमें कार्यरत एनजीओ ने मुख्य रूप से ग्राम सभा और उसकी शक्तियो ंकी 
भूमिका पर ध्यान कें द्रित करते हुए पेसा पर व्यापक अभियान चलाया था। इसके साथ ही 
पेसा और इसके प्रावधानो ंपर सम्मेलनो ंऔर कार्यशालाओ ंकी श्रृंखला भी आयोजित की 
गई। पेसा को उसकी मूल भावना में लागू करने की मागं वाले ज्ञापन भी जिला कलेक्टर 
और अन्य संबंधित अधिकारियो ंको सौपंे गए।
गुजरात सरकार द्वारा पेसा के लिए राज्य के नियम जारी करने के बाद, कें द्रीय पेसा 
अधिनियम और मॉडल रूल की तलुना में गुजरात पेसा अधिनियम और नियमो ंमें समानता 
तथा विसंगतियो ंका अध्ययन करने के लिए विभिन्न आदिवासी संगठन और नागरिक समाज 
संगठन एक साथ आए। इस समय ‘पेसा एक्शन मंच गुजरात’ के नाम से एक साझा मोर्चा 
इसी तर्ज पर काम कर रहा है। इस मंच का मुख्य उद्देश्य पहले गावं स्तर की ग्राम सभाओ ं
की वास्तविक स्थिति, शक्तियो ंऔर भूमिका के बारे में लोगो ंमें जागरूकता पैदा करना ह;ै 
और दूसरा गुजरात पेसा नियम, 2017 को कें द्रीय मॉडल रूल के नियमो ंके अनुरूप बनाने 
के लिए संशोधन की मागं करना ह।ै गुजरात पेसा नियम, 2017 को कें द्रीय मॉडल रूल के 
अनुरूप बनाने के लिए यदि कानूनी मंचो ंके प्रयोग की आवश्यकता पड़ी, तो पेसा एक्शन 
मंच कानून सहायता समूह और कानूनी मंचो ंका उपयोग करने के लिए भी तैयार ह।ै

पेसा के लाभ
कें द्रीय और राज्य पेसा अधिनियम और नियम, दोनो ंका प्राथमिक उद्देश्य गावं स्तर की 
ग्राम सभा की स्वशासी और निर्णय लेने वाली इकाई के रूप में पारंपरिक भूमिका को बहाल 
करना और ऐसी ग्राम सभा को कानूनी और संवैधानिक दर्जा देना ह।ै कें द्रीय और राज्य 
पेसा अधिनियम और नियम, ग्राम सभाओ ंको व्यापक आर्थिक, सासं्कृति क, सामाजिक, 
प्रशासनिक और न्यायिक अधिकार देते हैं। यदि इन अधिनियमो ंऔर नियमो ंको सच्ची 
भावना से अक्षरशः लागू किया जाता ह,ै तो इसमें कोई संदेह नही ंह ैकि इससे आदिवासी 
समाज अपने पारंपरिक सासं्कृति क, सामाजिक, धार्मिक, प्रथागत नियमो,ं प्रथाओ ंतथा 
पहचान को बनाए रखने और विकसित करने में सक्षम होगंे। अधिनियमो ंऔर नियमो ं
के सार्थक क्रियान्वयन स ेआदिवासी समाज को भी अपनी विकासात्मक गतिविधियो ंकी 
योजना बनाने और उन्हें क्रियान्वित करने का अधिकार प्राप्त होगा। पेसा की मूल भावना 
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के क्रियान्वयन से आदिवासियो ंके भौतिक अस्तित्व की नीवं संरक्षित और विकसित होगी। 
साथ ही आदिवासियो ंको पंचायती राज संस्थाओ ंके अन्य स्तरो ंसहित सरकार और उसके 
संस्थानो ंको उनकी आर्थिक, वित्तीय और प्रशासनिक भूमिका के लिए जवाबदेह बनाने का 
अधिकार प्राप्त होगा। हालाकंि आदिवासियो ं के सशक्तिकरण हेत ुउनकी पहचान तथा 
भौतिक अस्तित्व को बनाए रखने, विकसित करने के लिए पंचायत राज व्यवस्था के भीतर 
गावं स्तर की ग्राम सभाओ ंकी भूमिका और स्थिति को कानूनी रूप से स्वीकार करना तथा 
मान्यता देना बहुत आवश्यक और महत्वपूर्ण ह।ै गुजरात वह जगह ह,ै जहा ंपेसा अपने 
क्रियान्वयन में राज्य और उसके संस्थानो ंसे गंभीर समस्याओ,ं चुनौतियो ंऔर विरोध का 
सामना करना पड़ रहा है।

कें द्र और राज्य पेसा अधिनियम और नियमो ंमें समानताएं और असमानताएं
विवरण कें द्रीय पेसा 

अधिनियम में 
प्रावधान

मॉडल रूल्स गुजरात राज्य 
अधिनियम में 
प्रावधान

गुजरात राज्य 
नियम

गावं की 
परिभाषा

धारा 4 (बी) कें द्रीय अधिनियम 
के अनुसार।

कोई स्पष्ट 
परिभाषा नही।ं

उल्लेख नही ंह।ै

ग्राम  
सभा की 
परिभाषा

धारा 4 (सी) कें द्रीय अधिनियम 
के अनुसार।

कें द्रीय 
अधिनियम के 
अनुसार।

कें द्रीय 
अधिनियम के 
अनुसार।

ग्राम सभा 
और ग्राम 
पंचायत के 
बीच संबंध

धारा 4 (एन) 
ग्राम पंचायत 
द्वारा ग्राम सभा 
के अनुसार कार्य 
करने के संबंध 
को परिभाषित 
करती ह।ै

धारा 5 (ए)(बी) 
पंचायत ग्राम सभा 
की कार्यकारी 
समिति के रूप में 
कार्य करेगी।

राज्य अधिनियम 
में धारा 4 (एन) 
का उल्लेख नही ं
ह।ै

धारा 5(ए)
(बी) पंचायत 
ग्राम सभा की 
कार्यकारिणी 
समिति के रूप में 
कार्य करेगी।

ग्राम 
सभा के 
पीठासीन 
अधिकारी 
?

अधिनियम में 
उल्लेख नही ंह।ै

धारा 10 ग्राम सभा 
के लिए अध्यक्ष के 
चुनाव की अनुमति 
देती ह।ै

उल्लेख नही ंह।ै धारा 2 (डी)
ग्राम सभा की 
अध्यक्षता 
सरपंच/ 
उपसरपंच/
पंचायत सदस्य 
द्वारा की जाएंगी।
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ग्राम सभा 
के सचिव ?

उल्लेख नही ंह।ै धारा 6
ग्राम  सभा को 
आधिकारिक 
सचिव की सहायता 
के लिए सहायक 
सचिव का चुनाव 
करने की अनुमति 
देती ह।ै

उल्लेख नही ंह।ै आधिकारिक 
सचिव  (talati 
cum 
mantri) ग्राम 
सभा के सचिव 
होगंे।

ग्राम  
सभा की 
शक्तिया?ं

धारा 4 (डी)
ग्राम सभा निर्णय 
लेने के लिए 
सक्षम प्राधिकारी 
होगी। 
ग्राम  सभा की 
शक्तिया ं धारा 4 
(ई) 1, 2 और 
धारा 4 (आई) से 
धारा 4 (एम) में 
उल्लिखित हैं।

अधिनियम अस्पष्ट 
शब्दों  का उपयोग 
करता ह,ै
जबकि नियम 
अनुशंसाओ ंऔर 
सुझावो ंजसेै शब्दों  
का उपयोग करते 
हैं।

धारा 4 (के) 
सक्षम प्राधिकारी 
के बजाय, नियम 
कहते हैं कि 
धारा के (1)
(2), 5 (केएच) 
(जी), 12-132 
(के) (केएच) 
14वी ंअनुसूची 
(1) और 51 
और  (सीएच) 
में उल्लिखित 
ग्राम सभा की 
शक्तियो ंके 
तहत- ‘‘प्रयास 
किए जाएंगे।’’

अधिनियम 
अस्पष्ट शब्दों  का 
उपयोग करता ह,ै
जबकि नियम 
अनुशंसाओ ंऔर 
सुझावो ंजसेै 
शब्दों  का उपयोग 
करते हैं।

मुख्य उप 
समितियां

अधिनियम में 
गावं स्तर पर चार 
समितियो ंका 
उल्लेख ह-ै
1. प्रबंधन समिति   
2. शातंि समिति 
3. सतर्क ता 
समिति  
4. वित्त समिति

नियमो ंमें शातंि 
समिति ने विभिन्न 
आईपीसी से जडु़े 
विवादो ंको तय 
करने की शक्तिया ं
दी हैं।

राज्य अधिनियम 
में वित्त समिति 
का उल्लेख नही ं
ह।ै

तीन समितियो ं
का संचालन ग्राम 
पंचायत करेगी।
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एमएफपी एमपीएफ पर 
ग्राम सभा का  
मालिकाना हक 
होगा।

कें द्रीय अधिनियम 
के रूप में।

एमपीएफ पर 
ग्राम  सभा का 
मालिकाना हक 
होगा।

एमएफपी पर 
ग्राम पंचायत के 
पास स्वामित्व 
और प्रबंधन 
शक्तिया ंहोगंी।

जिला स्तर 
पर
स्व-शासन

धारा 4 (ओ)
जिला पंचायत 
प्रशासन का 
स्वरुप छठी 
अनुसूची के 
प्रावधानो ंके 
अनुरूप होगा।

विवरण का उल्लेख 
नही ंह।ै

धारा 4 (ओ) 
का उल्लेख नही ं
ह।ै

उल्लेख नही ंह।ै
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पेसा काननू के क्रियान्वयन में लगे जन संगठनो ंकी केस स्टडी
-जितेंद्र चाहर 

भमूिका
गुजरात राज्य में पाचंवी ंअनुसूची क्षेत्र में आने वाले कुल 13 जिलो ंमें से 4 जिले पूर्ण रूप 
से तथा 9 जिले आशंिक रूप से पाचंवी ंअनुसूची क्षेत्र में आते हैं। पाचंवी ंअनुसूचित क्षेत्र 
के अतंर्गत 4503 गावं और 2388 पंचायतें आती हैं। पेसा कानून बनने के 21 वर्ष बाद 
2017 में गुजरात सरकार ने पेसा नियम लागू किये। 21 वर्ष इंतजार के बाद बने नियम 
कें द्र, पेसा अधिनियम 1996 के अनुरूप नही ंहैं। नियमो ंमें कई ऐसे प्रावधान हैं, जो पेसा 
कानून का उल्लंघन ही नही ंकरते, बल्कि उसके उद्देश्य को ही खत्म कर देते हैं। गुजरात 
सरकार ने पेसा नियम 2017 बनाकर आदिवासियो ंको मिले अधिकारो ंऔर उनकी निर्णय 
करने की परंपरा को कमजोर ही नही,ं समाप्त कर दिया है।
पसेा अधिनियम 1996 में ग्राम की परिभाषा “ग्राम साधारणतया आवास या आवासो ंके 
समूह अथवा पुरवे या पुरवो ंके समूह मिलकर बनगेा, जिसमें समुदाय समाविष्ट हो। प्रत्येक 
गावं की एक ग्राम सभा होगी।” लेकिन गुजरात नियम 2017 में पेसा अधिनियम 1996 के 
बिल्कु ल विपरीत ग्राम सभा को पंचायत स्तर पर कर दिया ह।ै मतलब एक पंचायत में जितने 
गावं हैं, सभी गावंो ंकी एक ग्राम सभा होगी। गुजरात सरकार न ेपसेा गावं और ग्राम सभा की 
परिभाषा ही बदल दी ह।ै सरपंच और पंचायत अधिकारी गावं वालो ंको समझात ेहैं कि जब 
पंचायत के सभी गावं के मतदाताओ ंने मिलकर सरपंच का चुनाव किया ह,ै तब सभी गावंो ं
की अलग-अलग ग्राम सभा क्यों  होगी? सभी गावंो ंकी ग्राम सभा एक साथ होगी। अगर 
कोई ग्रामवासी इसका विरोध करता ह,ै तब उन्हें सभी सरकारी सुविधाओ ंसे वंचित कर देने 
की धमकी दी जाती ह।ै किसी गावं ने अलग से ग्राम सभा करन ेकी कोशिश की तो उनके 
ऊपर फर्जी मुकदमे भी किए गए हैं। ऐसा ही एक उदाहरण नवसारी जिले के रानवेरी कला 
गावं का ह।ै रानवेरी कला गावं के ग्राम सभा अध्यक्ष विवेक पटेल ने बताया कि रानवेरी गावं 
की ग्राम सभा 8 फरवरी 2019 को आयोजित की गई, जिसकी सूचना संबंधित थाना पुलिस 
को हो गई। थाना पुलिस 7 फरवरी 2019 को गावं में आई और कहा कि गावं में सरकार के 
विरोध में कल कोई बठैक होन ेवाली ह?ै गावं के लोगो ंन ेउनसे कहा ऐसा नही ंह।ै यह पेसा 
कानून के अतंर्गत गावं की समस्याओ ंको लेकर ग्राम सभा की बठैक होनी ह।ै 8 फरवरी 
2019 को ग्राम सभा की बठैक शुरू होने के बाद पुलिस भी पहुंच गई और बठैक समाप्त 
होने तक वही रही। शाम को थान ेपर जाने के बाद पुलिस ने 8 लोगो ंके ऊपर मुकदमा दर्ज 
कर दिया। जिसकी सूचना 9 फरवरी 2019 को अखबार में छपी खबर से गावं वालो ंको 
मिली। खबर थी कि रानवेरी कला गावं में आदिवासियो ंऔर गैर-आदिवासियो ंमें विग्रह पैदा 
करन ेके लिए बठैक की गई, जिसके खिलाफ थान ेमें 8 लोगो ंपर मुकदमा दर्ज किया गया ह।ै
पेसा अधिनियम 1996 में प्रावधान ह ैकि प्रत्येक गावं की शातंि समिति, निगरानी समिति 
और वनाधिकार समिति होगी, लेकिन गुजरात नियम 2017 में यह समितिया ंपंचायत स्तर 
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पर बनाने का प्रावधान किया गया ह।ै इसी तरह से पंचायत स्तर पर एक ग्राम सभा कमेटी 
बनाने का भी प्रावधान किया गया ह।ै जिसके सदस्य केव ल पंचायत के चुने प्रतिनिधि- 
सरपंच, उप-सरपंच और वार्ड सदस्य ही होगंे। जबकि पेसा अधिनियम 1996 में इस तरह 
का कोई प्रावधान ही नही ंह।ै भूमि अधिग्रहण के मामले में ग्राम सभा केव ल विचार-विमर्श 
करेगी, सहमति या असहमति की बात नियम 2017 में नही ंकही गई है।
गुजरात में पेसा कानून पर काम कर रहे आदिवासी संगठनो-ं आदिवासी सर्वांगीण विकास 
संघ, गिरिजन समाज संगठन, आदिवासी एकता परिषद, गुजरात आदिवासी सभा, समस्त 
आदिवासी समाज के नेताओ ंका कहना ह ैकि सरपंच, पंचायत अधिकारियो,ं पुलिस और 
स्थानीय नेताओ ंका गठजोड़ इतना ताकतवर ह ैकि वह ग्राम सभाएं होने ही नही ंदेते हैं। 
जो भी संगठन ग्राम सभाएं करने की कोशिश करता ह,ै उन संगठनो ंके लोगो ंको मुकदमे 
में फंसा दिया जाता ह।ै ग्रामीणो ंको धमकी दी जाती है कि कोई अगर ग्राम सभा की 
बठैक में शामिल हुआ तो उसको मिलने वाली सभी सरकारी सुविधाएं बंद कर दी जाएंगी 
तथा उनके बच्चों  को पुलिस केस में फंसा दिया जायेगा। गावं के लोग डर के कारण ग्राम 
सभाओ ंकी बठैक में नही ंजात ेहैं। यह स्थिति गुजरात के लगभग सभी आदिवासी जिलो ं
की ह।ै गुजरात के सभी आदिवासी संगठनो ंऔर आदिवासियो ंमें डर का माहौल व्याप्त 
ह।ै इसलिए ज्यादातर संगठन वनाधिकार के अतंर्गत व्यक्तिगत दावे, सामुदायिक दावे, 
मनरेगा में रोजगार की लड़ाई लड़ रहे हैं। पेसा कानून में मिले अधिकारो ंपर केव ल वही ं
संघर्ष हो रहा है, जहा ंभूमि अधिग्रहण किया जा रहा है।
गुजरात में आदिवासियो ंके ऊपर 2003 से 2018 के बीच उत्पीड़न के मामलो ंमें 70% की 
वृद्धि हुई ह।ै इसमें सभी मामले राज्य सरकार बनाम आदिवासियो ंके ह।ै बाधं, हाईवे, बलेुट 
ट्रेन, इंडस्ट्री, पर्यटन, स्टैचू ऑफ यनूिटी, नदी जोड़ परियोजना के नाम पर आदिवासियो ंकी 
जमीन छीन कर उद्योगपत्तियो ंको दी जा रही ह।ै आदिवासियो ंद्वारा विरोध करने पर उनके 
ऊपर फर्जी मुकदमें करना, जिला बदर कर देना, धारा 144 लगा देना, भूमि अधिग्रहित की 
जा रही जगहो ंको पुलिस के नियंत्रण में दे देना, पेसा कानून के खिलाफ सरकार द्वारा भूमि 
अधिग्रहण के लिए नए कानून बनाना इत्यादि बड़े पैमाने पर किया जा रहा ह।ै जहा ंकही ं
भी आदिवासी अपने हको ंके लिए संघर्ष कर रहे हैं, वहा ंगुजरात सरकार ने आदिवासियो ं
को एक तरह से पुलिस के साए में रहने को विवश कर दिया है।
इन विकट परिस्थितियो ंमें भी पेसा कानून के क्रियान्वयन में कुछ चुनिदंा संगठन लगे हुए 
ह,ै उसमें से 4 संगठनो ंकी केस स्टडी यहा ंसाझा कर रहे हैं।

आदिवासी सर्वांगीण विकास संघ, तापी
गुजरात राज्य के तापी जिले में नीझर तालुका ह।ै इस नीझर तालुका में पेसा कानून के 
अधिकारो ंको पाने के संघर्ष में आदिवासियो ंका एक संगठन आदिवासी सर्वांगीण विकास 
संघ अपनी पूरी ईमानदारी, लगन और निष्ठा से धीरे-धीरे लोगो ंके बीच अपनी पहचान बना 
रहा ह।ै संगठन का निर्माण 1999 में हुआ। संगठन का निर्माण आदिवासियो ंकी स्थानीय 
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समस्याओ ंके खिलाफ संघर्ष तेज करने के उद्देश्य से किया गया। जिसमें खास कर तापी 
जिले के उकाई बाधं के विस्थापितो ंको उनके हक़ दिलाना था। संगठन निर्माण के समय 
सालगे भाई, महेंद्र भाई, बलवीर भाई, जलधर भाई, कातंि भाई ने मुख्य रूप से भूमिका 
निभाई। संगठन ने उकाई बाधं से विस्थापित आदिवासियो ंके मुआवज/ेपुनर्वास के लिए 
पेसा कानून के बारे में जानकारी इकठ्ठा करना शुरू किया। जब संगठन के लोगो ंमें पेसा 
कानून के संबंध में समझ बन गयी, तब यह निर्णय लिया गया कि आगे लड़ाई पेसा कानून 
के तहत लड़ी जाएंगी। इसके लिए जरुरी था कि गावं के लोगो ंको पेसा कानून और उसमें 
आदिवासियो ंको मिले अधिकारो ंकी पूरी जानकारी हो। संगठन ने लोगो ंको जानकारी देने 
के लिए जन जागरण यात्राएं शुरू किया। जिसमें गावं के लोगो ंके साथ बठैक करना, पर्चे 
छाप कर लोगो ंके बीच बाटंना, शिविर लगाना आदि। इसमें संगठन को काफी चुनौतियो ं
का भी समना करना पड़ा और आज भी कई चुनौतिया ंसंगठन के सामने हैं। 

गौण खनिज पर नियंत्रण
निझर तालुका तापी नदी के किनारे बसा हुआ ह।ै तापी नदी में बालू प्रचुर मात्रा में पाया 
जाता ह।ै नदी से बालू खनन का ठेका बाहरी ठेकेदारो ंको मिला हुआ ह।ै ठेकेदार गावं के 
लोगो ंको काम पर नही ंरखते हैं। इसके लिए मजदूर बाहर से लाये जाते ह।ै जिससे गावं के 
लोगो ंको काम नही ंमिल पाता ह।ै खेती की जमीन कम होने के कारण मजदूरी ही उनकी 
जीविका का साधन ह।ै इसलिए उन्हें काम के लिए बाहर जाना पड़ता ह।ै संगठन द्वारा पेसा 
कानून में मिले गौण खनिज पर गावं सभा के नियंत्रण के अधिकार पर चर्चा की गयी कि 
अगर बालू के खनन का अधिकार गावं सभा को मिल जाय तो गावं के लोगो ंको बाहर काम 
ढंूढ़ने नही ंजाना पड़ेगा। सभी को गावं में ही काम मिल जायेगा और गावं सभा को कुछ 
आय भी हो जाएंगी, जिसे गावं के विकास में खर्च किया जा सकता ह।ै इसके लिए 2014 
में संगठन ने तापी नदी के किनारे बसे नीझर तालुका के व्यावर पंचायत के सुलगड़ा गावं में 
गावं सभा को सहमत किया कि पेसा कानून में आदिवासियो ंको जो यह अधिकार मिला है 
कि गावं की सीमा के अदंर  जो भी प्राकृति क संपदा ह,ै उस पर गावं सभा का अधिकार ह।ै 
इस कानून के अनुसार गौण खनिज (रेती, मिट्टी, मकान बनाने के पत्थर आदि) पर नियंत्रण 
गावं सभा करेगी। इसलिए इस अधिकार के अतंर्गत गावं की सीमा में आने वाली तापी नदी 
से जो रेती का खनन बाहरी ठेकेदारो ंद्वारा किया जा रहा ह,ै वह पेसा कानून के खिलाफ है। 
इस रेती पर केव ल गावं सभा का अधिकार है। गावं सभा की अनुमति के बगैर इसका खनन 
कोई भी नही ंकर सकता। बिना गावं सभा की अनुमति के हो रहे इस अवैध खनन को रोकने 
तथा इसके खनन का अधिकार गावं सभा को दिये जाने संबधी प्रस्ताव लिये जायें। गावं के 
लोग इस प्रस्ताव पर कार्य करने के लिए सहमत हो गये। 
सुलगाडा गावं सभा की बठैक की गयी और बठैक में गावं की सीमा के अतंर्गत आने वाली 
तापी नदी के बालू के अवैध खनन रोकने और उस बालू खनन को गावं सभा द्वारा करने के 
प्रस्ताव को गावं सभा द्वारा सर्वसम्मति से पास किया गया। प्रस्ताव में यह भी निर्णय लिया 
गया कि इस लड़ाई का नेततृ्व महिलायें करेगी। इसके लिए महिलाओ ंकी एक कमेटी बनाई 



पेसा काननू के 25 वर्ष : पाचंवी ंअनुसूची के राज्य ों में क्रियान्वयन की समीक्षा  | 345

गयी। कमेटी की मुखिया सुशी बने को बनाया गया। प्रस्ताव की फोटो कॉपी पंचायत और 
संबंधित विभाग में जमा कर दी गयी। महिला कमेटी ने पूरे गावं की महिलाओ ंको एकजटु 
किया और बाहरी ठेकेदारो ंद्वारा गावं में किये जा रहे बालू खनन को रोकने तथा गावं सभा 
को इसके खनन का अधिकार देने संबंधी ज्ञापन संबंधित विभाग के अधिकारियो ंको दिया। 
अधिकारियो ंऔर ठेकेदारो ंकी मिलीभगत के कारण लड़ाई लंबी होती जा रही थी। संगठन 
और गावं सभा मिल कर महिलाओ ंके नेततृ्व में लगातार धरना-प्रदर्शन-रैलिया कर रहा 
था। अधिकारियो ंको ज्ञापन दिये जा रहे थ।े इस अधिकार को पाने की लड़ाई 2014 से 
शुरू होकर 2017 में ख़त्म हुई। जब गावं सभा को अधिकारियो ंने बालू खनन अधिकार 
पत्र सौपं दिया और बाहरी ठेकेदारो ंको खनन करने से रोक दिया गया। 2017 से आज तक 
(2021) इस रेती का खनन गावं सभा द्वारा किया जा रहा ह।ै इस जीत में मुख्य भूमिका 
महिलाओ ंकी है। 
2017 से रेती खनन में मजदूरी गावं के लोग करत ेह।ै जिससे उनको बाहर जाकर काम 
ढूढ़न ेकी जरुरत नही ंपड़ती। अब उनको अपन ेगावं में ही काम मिल जाता ह।ै रेती बचेने 
से जो बचत होती ह,ै उसमें से आधा पैसा महिला कमटेी को दे दिया जाता ह ैऔर आधा 
पैसा गावं सभा में जमा होता ह।ै जिसे गावं सभा अपन ेगावं के विकास में खर्च करती ह।ै 
गावं सभा न ेइस लड़ाई की अगुआई कर रही सुशी बने की ईमानदारी, लगन और निष्ठा को 
देखकर उनके लड़के को पिछली पंचायत चुनाव में सरपंच पद के लिए नामाकंन करवाया। 
सुशी बने का लड़का व्यावर पंचायत का सरपंच चुन लिया गया। 
तापी नदी के किनारे बसे निम्वोड़ा गावं में भी रेती खनन पर गावं सभा के नियंत्रण को लेकर 
आदंोलन चल रहा ह।ै निम्बोड़ा गावं में भी यह आदंोलन महिला संगठन द्वारा ही किया 
जा रहा ह।ै इस आदंोलन का नेततृ्व जोगन बने कर रही है। अभी हाल ही में संगठन ने 
आदंोलन को ताकतवर और व्यापक बनने का निर्णय लिया ह।ै इसके लिए संगठन प्रयास 
कर रहा ह ैकि नीझर तालुका में तापी नदी के किनारे बसे सभी 35 गावंो ंमें गौण खनिज पर 
नियंत्रण के लिए गावं सभा द्वारा प्रस्ताव पारित करके पंचायत और संबंधित विभाग में जमा 
किये जाये। इस प्रस्ताव को पारित करने के लिए गावं सभाओ ंके साथ बठैकें  की जा रही। 

गावं विकास योजना तैयार करना
2017 में गावं सभा सुलवाड़ा को मिले गौण खनिज संपदा पर नियंत्रण के अधिकार पत्र 
से उत्साहित संगठन ने निम्बोड़ा, भील, जम्बोली, पीपलोद, सुलवाडा, देवल पाड़ा, वरोहा, 
हायनोर और सपोला गावं की बठैक कर बिजली, पानी, सड़क, आगंनबाड़ी और राशन 
आदि की समस्या के समाधान के लिए प्रस्ताव पारित करने की योजना तयैार की। योजना 
के अनुसार उपरोक्त सभी गावंो ंने बिजली कनेक्शन तथा नियमित बिजली, नयी सड़क 
निर्माण और पुरानी सड़क मरम्मत, पीने के पानी की व्यवस्था, राशन का सही तरीके से 
सभी को वितरण और आगंनबाड़ी में कर्मचारी की नियमित उपस्थिति और आगंनबाड़ी में 
बच्चों  और महिलाओ ंको मिलने वाले पोषण का नियमित वितरण करने संबंधित प्रस्ताव 
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सर्वसम्मति से पारित किया गया। प्रस्ताव पारित करके सभी प्रस्ताव पंचायत में जमा 
करने के बाद संबंधित विभागो ंको भी फोटो कॉपी भेज दी गयी। ग्राम सभा द्वारा पारित 
प्रस्ताव पंचायत और संबंधित विभाग में जमा करने के बाद कार्यवाही के लिए पंचायत 
और संबंधित विभागो ंपर दबाव गावं सभाओ ंद्वारा बनाया गया। 2019 में गावं सभा के 
प्रस्ताव के अनुसार सड़को ंका निर्माण और मरम्मत, जिन गावंो ंमें पीने के पानी का संकट 
था, वहा ंसार्वजनिक बोरवेल लगाकर टंकी का निर्माण करके पीने के पानी की व्यवस्था 
और आगंनबाड़ी में व्याप्त अनिमियताओ ंको ख़त्म करके आगंनबाड़ी कर्मचारी को समय 
से आने और जाने के लिए विभाग द्वारा पाबंद किया गया। 
इस समय संगठन का कार्य तापी जिले के नीझर तालुका के 75 गावंो ंमें चल रहा ह,ै जहा ं
पेसा कानून को धरातल पर लाने का प्रयास किया जा रहा ह।ै गावंो ंमें गावं सभा का गठन 
करके गावं सभा द्वारा व्यक्तिगत और सार्वजानिक समस्याओ ंका समाधान करने के लिए 
प्रस्ताव पारित किये जा रहे हैं। पारित प्रस्तावो ंको पंचायत में जमा भी किये जा रहे ह।ै गावं 
सभाएं अभी पूरी तरह से सशक्त नही ंहोने के कारण ग्राम पंचायत जमा प्रस्तावो ंपर अभी 
गंभीरता से विचार नही ंकर रही ह।ै लेकिन 9 गावंो ंमें मिली कुछ-कुछ सफलताओ ंसे अन्य 
गावंो ंमें भी उत्साह ह।ै उन्हें लग रहा ह ैकि अगर गावं सभाएं मजबतू हो जाय तो गावं अपने 
पारित प्रस्तावो ंके कार्य पंचायत और संबंधित विभाग से करा सकते ह।ै अभी लगभग सभी 
ग्राम सभाएं अपने गावं के छोटे-छोटे विवादो ंका निपटाराग्राम सभा में ही कर रही ह।ै कुछ 
मामले पुलिस में भी जा रहे ह,ै लेकिन उनका प्रयास ह ैकि गावं में सभी विवादो ंका निपटारा 
निष्पक्ष हो जिससे गावं सभा पर लोगो ंका विश्वास बढ़ेगा और लोगो ंके बीच में कटुता कम 
होने से गावं सभाएं सशक्त होगी। 

आदिवासी समन्वय मंच और संयकु्त संघर्ष समिति, तापी111

आदिवासी समन्वय मंच और सयुंक्त संघर्ष समिति का गठन अक्टूबर 2020 में तब किया 
गया, जब वेदातंा समूह द्वारा गुजरात के तापी जिले में जिकं परियोजना लगाने के लिए 
गुजरात सरकार के साथ समझौता किया गया। इस परियोजना के खिलाफ संघर्ष करने के 
लिए गठित दोनो ंसंगठनो ंके निर्माण में लंब ेसमय से आदिवासियो ंकी समस्यों  के खिलाफ 
संघर्ष कर रहे आदिवसी एकता परिषद की मुख्य भूमिका रही ह।ै इस परियोजना के विरोध 
में चल रहे आदंोलन में आदिवासी एकता परिषद मेंटर की भूमिका में ह।ै दोनो ं संगठन 
आदंोलन को पेसा कानून के आधार पर गावं सभाओ ंके माध्यम से चला रहे हैं, क्योंकि  
तापी जिला पाचंवी ंअनुसूची क्षेत्र में आता ह।ै दोनो ंसंगठनो ंका अभी एक मात्र उद्देश्य 
जिकं परियोजना को रोकना ह।ै
गुजरात प्रांत के तापी जिले के दोसवाड़ा में भारत की सबसे बड़ी जिकं स्मेल्टर परियोजना 
के लिए गुजरात सरकार के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने वेदातंा समूह की कंपनी हिन्दुस्तान 
जिकं लिमिटेड (जस्ता उत्पादक) के साथ एक समझौता पत्र (एम.ओ.य)ू पर हस्ताक्षर 

111.  इस केस स्टडी के संकलन में अरुण सिहं  का सहयोग रहा है
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किया ह।ै यह समझौता 20 अक्टूबर 2020 को किया गया।  कंपनी का दावा ह ै कि 
यह परियोजना भारत की सबसे बड़ी और विश्व की दूसरी बड़ी परियोजना होगी। यह 
परियोजना तापी जिले के दोसवाड़ा जी.आई.डी.सी (गुजरात औधौगिक विकास निगम) 
द्वारा अधिग्रहित जमीन पर लगनी है, जिसका विस्तार 415 एकड़ में ह।ै 
इस परियोजना के संबंध में वेदातंा समूह के संस्थापक अनिल अग्रवाल ने गुजरात सरकार 
का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जितनी तेजी से गुजरात सरकार ने सभी तरह के 
निर्णय लिए हैं, वह शायद ही किसी अन्य राज्य में देखने को मिलते। 2 महीने से भी कम 
समय में इस पूरी परियोजना को सरकार की तरफ से मंजरूी मिल गयी ह ैऔर एम.ओ.य ूपर 
हस्ताक्षर भी हो गये। वेदातंा समूह के संस्थापक का उपरोक्त बयान सरकारो ंऔर कारपोरेट 
घरानो ंके ताकतवर गठबंधन को दर्शाता ह।ै बयान यह भी उजागर करता ह ैकि सरकारे 
कार्पोर�ेट घरानो ंको देश की सम्पूर्ण संपदा सौप देने की कितनी जल्दबाजी में है। 

जिकं परियोजना के खिलाफ आदंोलन 
यह परियोजना तापी जिले के जिस दोसवाड़ा क्षेत्र में लग रही ह,ै वह पाचंवी ंअनुसूची क्षेत्र 
में ह।ै वहा ंपेसा कानून भी लागू ह।ै हालाकंि, भूमि अधिग्रहण 35 साल पहले हो चुका था। 
यह अधिग्रहण तब गुजरात सरकार ने जी.आई.डी.सी के लिए किया था और अभी तक 
उस जमीन का कोई उपयोग नही ंहुआ ह।ै 20 अक्टूबर 2020 को जब संयंत्र लगाने के 
समझौते पर हस्ताक्षर हुए, तब देशव्यापी लॉक डाउन (कोरोना काल) चल रहा था। जब 
स्थानीय लोगो ंको इसका पता चला और इस परियोजना का विरोध शुरू किया तो प्रशासन 
द्वारा उन्हें कोरोना का हवाला दे कर घरो ंसे बाहर नही ंनिकलने दिया गया। प्रधानमंत्री द्वारा 
दिये गये आपदा में अवसर के नारे को साकार रूप देते हुए कंपनी ने तरंुत संयंत्र के आस-
पास के गावंो ंमें चैरिटी कार्य शुरू कर दिया। हर गावं में एम्बुलेंस घूमने लगी। बीमारो ंको 
अस्तपताल पहुंचाना, उनको वापस लाना, मुफ्त में दवाइया ंबाटंना शुरू किया गया। कंपनी 
के कर्मचारियो ंने गावंो ं में जाकर लोगो ंको समझाना शुरू किया कि जिकं प्लांट लग जाने से 
क्षेत्रीय लोगो ंको रोजगार मिलेगा। बच्चों  को पढ़ने के लिए स्कू ल खोले जायेंगे। अस्पताल 
का निर्माण होगा। सड़कें  बन जाएंगी। इससे यहा ंलोगो ंके लिए चंहुमंुखी विकास का रास्ता 
खुल जायेगा। कंपनी द्वारा विकास के जो सपने दिखाए जा रहे थ,े उसमें आदिवासी नेता 
और जनता दोनो ंइस झासें में फंसत ेजा रहे थ।े कोरोना काल में कंपनी द्वारा किए जा रहे 
चैरिटी कार्य और उसके द्वारा दिखाए जा रहे विकास के सपनो ंके बीच विरोध में खड़े कुछ 
लोगो ंकी बातें ग्रामीण नही ंसुन रहे थ।े उनको लग रहा था कि प्लांट लग जाने से उनकी 
मुसीबतें काफी हद तक कम हो जाएंगी।  
अप्रैल 2021 में कोरोना काल में कुछ ढील मिलने के बाद प्लांट का विरोध कर रहे लोगो ं
ने गावंो ंमें बैठक करनी शुरू की और लोगो ंसे चर्चा किया कि परियोजना से पर्यावरण की 
बर्बादी के साथ उसका प्रभाव पशु, मानव, फसलो,ं पानी, मिट्टी पर क्या होगा? इसकी 
चर्चा करने के साथ पर्चे छाप कर भी गांव-गावं बाटें गये, जिसमें संयंत्र से निकलने वाले 
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जहरीले रसायनो ंऔर गैस का आने वाले समय में असर कितना घातक होगा, इसकी 
जानकारी दी गयी थी। क्योंकि  संयंत्र से होने वाले प्रदूषण के प्रभाव का आकंलन सरकार 
या कंपनी द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीणो ंको नही ं बताया गया था। इस संयंत्र से निकलने वाले 
रसायन और गैसो ंका क्या प्रभाव वर्तमान और भावी पीढी के साथ-साथ पयार्वरण पर 
होगा, इसकी भी जानकारी क्षेत्रीय ग्रामीणो ंको नही ंथी। परियोजना के विरोध में वहा ं
कार्य कर रहे जन संगठनो ंने पर्यावरण के बारे में जानकारी रखने वाले लोगो ं से संपर्क  
किया और राजस्थान के उदयपुर तथा चित्तौड़गढ़ जिले में वेदातंा समूह के द्वारा लगाये 
गये जिकं संयंत्र ों का निरीक्षण करने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीणो ंकी 12 सदस्यीय सर्वे टीम 
बनाकर वहा ं(उदयपुर और चित्तौड़गढ़) के आस-पास के गावंो ंमें जाकर लोगो ंसे संपर्क  
करने के लिए भेजा गया। सर्वे टीम संयंत्र के आस-पास के गावं में जाकर लोगो ंसे संपर्क  
किया। सर्वे टीम को वहा ं संयंत्र से होने वाले घातक प्रभाव को देखने और समझने का 
मौका मिला। वापस आकार उन सभी लोगो ंने परियोजना से सटे और प्रभावित होने वाले 
91 गावंो ंमें बैठक करके इसकी जानकारी लोगो ंको दी कि अगर संयंत्र लग गया तो उन्हें 
पीढी दर पीढ़ी इस संयंत्र से होने वाले खतरनाक प्रदूषण और उससे होने वाली बीमारियो ं
से छुटकारा नही ंमिलेगा। सर्वे टीम ने ग्रामीणो ंको बताया कि राजस्थान के जिकं संयंत्र ों से 
निकलने वाले लेड, कैडमियम, आर्सेनिक, सल्फर डाई आक्साइड जैसे खतरनाक रसायनो ं
से वहा ंके लोगो ंमें मिचली, उल्टी, दस्त, दृदयरोग, पथरी, गठिया, कैं सर, सासं लेने में 
तकलीफ, आखंो ंमें जलन, तापमान में बदलाव, चमड़ी के रोग इत्यादि विभिन्न प्रकार की 
बीमारिया ंफ़ैल रही हैं। यही प्रभाव पशुओ ंपर भी पड़ रहे हैं। फसलें भी बर्बाद हो रही हैं। 
ग्रामीणो ंको संयंत्र लगने से होने वाले खतरनाक प्रदूषण तथा प्रदूषण से मनुष्य, पशु, पेड़, 
फसल, वाय,ु मिट्टी पर होने वाले प्रभाव तथा खतरनाक बीमारियो ंकी जानकारी सर्वे टीम 
द्वारा बठैको ंऔर पर्चों के माध्यम से दी जाने पर गावं के लोगो ंको धीरे-धीरे यह बात समझ 
में आने लगी। तभी 25 मई 2021 को अखबारो ंमें प्रकाशित हुआ कि 5 जलुाई 2021 
को जन-सुनवाई की जाएंगी। अचानक इस घोषणा से संयंत्र के विरोध में लगे संगठनो ंके 
नेताओ,ं पर्यावरण के जानकार तथा कुछ स्वं य सेवी संस्थाओ ंने नौजवानो ंकी टीम बनाकर 
सभी गावंो ंमें बठैक करके जन-सुनवाई की तैयारी करने के लिए भेजा। प्रत्येक गावं में 
जन-सुनवाई की तयैारिया ं तेजी से की जाने लगी।ं साथ ही साथ इस जन-सुनवाई को 
रोकने का भी प्रयास शुरू किया गया। इस जन-सुनवाई को रोकने के लिए संगठनो ंने जिला 
मुख्यालय पर 150 लोगो ंके धरने की अनुमति मागंी। प्रशासन ने कोविड का हवाला दे कर 
धरने की अनुमति नही ंदी। 
जन-सुनवाई से पहले आदिवासी समन्वय मंच और आदिवासी एकता विकास आदंोलन के 
बनैर तले क्षेत्र के 45 पंचायतो ंके सरपंच 30 जनू 2021 को जिलाधिकारी से मिलने गये 
थ,े लेकिन 3 घंटे इंतजार करने के बाद भी जिलाधिकारी नही ंमिले। सरपंचो ंका समूह उन्हें 
एक ज्ञापन देना चाहता था। इससे पहले रानीखंबा ग्राम पंचायत की ओर से जिलाधिकारी 
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को एक ज्ञापन सौपा गया था, जिसमें परियोजना से होने वाले पर्यावरण के नुकसान का 
हवाला दिया गया था।
आदिवासी नेताओ,ं जन संगठनो ंतथा 35 ग्राम पंचायत के सरपंचो ंने कोविड महामारी 
को देखते हुए जिलाधिकारी से जन-सुनवाई को आगे बढ़ाने तथा ग्रामीणो ं में स्थानीय 
परीस्थितिकी तंत्र और आजीविका पर जिकं प्लांट के लगने से जो प्रभाव होगा, उससे डरे 
लोगो ंसे बात करने की अपील की थी। जन-सुनवाई से दो दिन पहले दोसवाड़ा पंचायत 
द्वारा जन-सुनवाई रोकने और डरे हुए ग्रामीणो ंकी आशंका दूर करने के अनुरोध का ई-मेल 
जिलाधिकारी को भेजा गया, लेकिन जन-सुनवाई स्थगित नही ंकी गयी। जन-सुनवाई में 
शामिल सरपंचो ंने कलेक्टर से पुनः अनुरोध किया कि जन-सुनवाई की तारिख आगे बढ़ा 
दी जाय। क्योंकि  लोग प्लांट लगने से काफी आशंकित और डरे हुए हैं। परियोजना के बारे 
में कोई स्पष्टता भी नही ंह।ै उनको भय ह ैकी संयंत्र से जो रसायन और गैस निकलेगी, उससे 
उनकी उपजाऊ भूमि प्रदूषित होगी और संयंत्र से निकलने वाले लेड, कैडमियम, आर्सेनिक 
और सल्फाडाई आक्साइड जसेै रसायन लोगो ं के स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा खतरा ह।ै 
सरपंचो ंने जिलाधिकारी से यह भी कहा कि गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रकाशित 
पर्यावरण प्रभाव रिपोर्ट देर से प्रकाशित की गई। वह भी अगं्रेजी में ह ैजिसे स्थानीय लोग न 
तो पढ़ सकत ेहैं, न ही समझ सकत ेहैं। इस रिपोर्ट को 13 दिन पहले 20 जनू 2021 को 
प्रकाशित किया गया, जबकि नियम से इसे 45 दिन पहले प्रकाशित किया जाना था। इतने 
सारे प्रयासो ंके बाद भी जनसुनवाई नही ंरोकी गयी। 

जन-सुनवाई 5 जलुाई 2021
5 जलुाई 2021 को गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (जीपीसीबी) द्वारा वेदातंा समूह के 
जिकं स्मेल्टर प्लांट के लिए जन-सुनवाई का आयोजन किया गया। जबकि आदिवासी 
ग्रामीण और जन संगठनो ंने कोविड महामारी के कारण इसे स्थगित करने की मागं की थी। 
5 जलुाई की सुबह से ही पूरे क्षेत्र का माहौल तनाव पूर्ण था। जन-सुनवाई के लिए भारी 
पुलिस बल की तनैाती की गयी थी। जन-सुनवाई के लिए लगाये गये तम्बू को कई भागो ं
में बाटं कर एक-दूसरे से अलग कर दिया गया था। उसमें एक बड़ी स्क्रीन लगाई गयी थी, 
जिसमें लोग वहा ंचल रही कार्यवाही को देख सकें । तम्बू के प्रत्येक भाग को एक-दूसरे से 
पूरी तरह अलग कर दिया गया था। कलेक्टर और अन्य अधिकारी एक भाग में बठेै थ।े 
ऐसा इसलिए किया गया था कि ग्रामीण केव ल सुनें, लेकिन कोई सवाल न पूछ सकें । केव ल 
कुछ ग्रामीणो ंको प्रवेश करने की अनुमति दी गयी और बाकी सभी लोगो ंके प्रवेश पर रोक 
लगा दी गयी। जितने ग्रामीण वहा उपस्थित थ ेऔर जन-सुनवाई में अदंर नही ंजा सकें , उन 
लोगो ंने हाइवे जाम कर दिया। जन-सुनवाई शुरू होने के कुछ समय बाद गुजरात प्रदूषण 
नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियो ंने घोषणा किया कि उन्हों ने ने सभी के बयानो ंको दर्ज कर 
लिया ह।ै उन्हों ने बताया कि उन्हें कुल 6 लिखित बयान मिले हैं और इसलिए जन-सुनवाई 
की प्रक्रिया बंद कर दी गई ह।ै इस पर वहा ंमौजूद ग्रामीणो ंने इसका विरोध किया। विरोध 
को देखते हुए जिला कलेक्टर के सचिव ए.जी पटेल ने घोषणा की कि जन-सुनवाई की 
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कार्यवाही स्थगित की जाती है।  
जिकं स्मेल्टर परियोजना की जन-सुनवाई के आस-पास लगे तम्बूओ ंके बाहर लगभग 8 
हज़ार ग्रामीण मौजदू थ।े उन सभी लोगो ंने एक स्वर में कहा कि हमें अधिकारियो ंऔर 
उनकी कार्यवाहियो ं पर कतई भरोसा नही ं ह,ै क्योंकि  हमें जन-सुनवाई में शामिल नही ं
किया गया ह।ै सड़क पर खड़े लोगो ंपर अचानक पुलिस ने बिना किसी कारण के लाठी 
चार्ज कर दिया और आसूं गैस के गोले भी दागे। पुरूषो ं के साथ जन-सुनवाई में भाग 
लेने आयी महिलाओ ं को भी पुलिस ने लाठियो ं से पीटा, जिसमें पुरुषो ं के साथ काफी 
महिलाएं भी घायल हुईं। पुलिस द्वारा लाठी चार्ज और आसूं गैस के गोले दागने से जन-
सुनवाई में शामिल होने आये किसानो ंका गुस्सा फूट पड़ा और उन्हों ने भी पथराव शुरू कर 
दिया। सोनगढ़ थाने में 250 से अधिक अज्ञात लोगो ंके खिलाफ विभिन्न धाराओ ंके तहत 
प्राथमिकी दर्ज की गयी। प्राथमिकी में यह भी कहा गया कि 14 पुलिसकर्मी भी घायल 
हुए हैं। 
जन-सुनवाई के बाद हुए लाठी चार्ज और 250 अज्ञात लोगो ंपर दर्ज मुकदमे ने ग्रामीणो ं
को यह एहसास दिला दिया की सरकार को जनता की आशंंकाओ ंऔर चितंाओ ंकी कोई 
परवाह नही ंह।ै वह एन-केन प्रकारेण संयंत्र लगाना चाहती ह।ै इसके लिए जनता को चाहे 
जितनी भी बड़ी कीमत क्यों  न चुकानी पड़े। इस जन-सुनवाई के खिलाफ ग्रामीणो ंकी ओर 
से गुजरात उच्च न्यायलय में याचिका दायर की गयी ह,ै जिसमें कहा गया कि यह जन-
सुनवाई नियम के विरुद्ध की गई ह।ै उस समय कोविड के कारण भीड़ इकठ्ठी होने पर रोक 
थी, लेकिन प्रशासन ने मनमानी की थी। अब संयंत्र से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले गावंो ं
में पेसा गावं सभाओ ंका गठन किया जा रहा ह।ै संयंत्र के संबंध में अब सभी निर्णय गावं 
सभाएं ले रही हैं। प्रत्येक गावं में लगातार बठैकें  हो रही हैं। पड़ोसी गावंो ंमें भी संपर्क  किया 
जा रहा ह,ै क्योंकि  संयंत्र लगने के बाद आगे चल कर वह लोग भी इस जहरीले रसायनो ं
और गैसो ं से होने वाले प्रदूषण से प्रभावित होगंे। इसी क्रम में 24 सितम्बर 2021 को 
एक विशाल जनसभा की गयी, जिसमें संयंत्र नही ंलगने देने का संकल्प दोहराया गया। 2 
अक्टूबर 21 से एक सप्ताह का जन जागरण अभियान, साईकिल रैली भी निकाली गयी। 
इस संयंत्र के विरोध में लगे संगठनो ंऔर ग्राम सभाओ ंका कहना है कि परियोजना के रद्द 
होने तक यह आदंोलन जारी रहेगा। 

आदिवासी परिवार, दाहोद
गुजरात के दाहोद जिले में आदिवासी परिवार नाम का एक संगठन ह,ै जो आदिवासियो ंके 
अधिकारो ंके लिए संघर्ष कर रहा ह।ै दाहोद जिले के प्रमुख आदिवासी नेताओ ंमें शुकजी 
गुरुजी और राज ूबल्वाई ह।ै आदिवासी परिवार का गठन 2015 में शुकजी गुरूजी के 
नेतृत्व में हुआ। आदिवासी परिवार का भील आटोनामस कौसंिल (परिषद)् ह।ै परिषद में 
25 सदस्य हैं। कोई भी निर्णय यह 25 सदस्यीय कमेटी करती ह।ै इस कमेटी का कोई भी 
एक नेता नही ंह।ै कमेटी के निर्णय को अभिव्यक्त करने और उसे लागू करने का अधिकार 
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कमेटी के सभी सदस्यों  को समान रूप से ह।ै आदिवासी परिवार ने कुल 13 फ्रं टल संगठन 
बनाए हैं, जिसमें 5 फ्रं टल संगठन ही अभी कार्य कर रहे हैं। बाकी 8 संगठन का नामकरण 
करके छोड़ दिया गया ह।ै 5 फ्रं टल संगठन जो अभी सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं, वे 
निम्नवत हैं- 

1.	 भील प्रदेश मकु्ति मोर्चा : भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा का मुख्य उद्देश्य भील प्रदेश 
का गठन करना ह।ै इस मोर्चे की मागं ह ैकि गुजरात के 16 जिलो,ं महाराष्ट्र के 
6 जिलो,ं राजस्थान के 10 जिलो ंऔर मध्य प्रदेश के 7 जिलो ंको मिलाकर एक 
अलग भील प्रदेश बनाया जाये। साथ ही साथ इसमें आदिवासियो ंके सामाजिक 
मुद्दे भी उठाये जात ेहैं।  

2.	 भील प्रदेश यवुा मोर्चा : इस मोर्चें के अतंर्गत आदिवासी नौजवानो ंकी मागं को 
लेकर संघर्ष होता है।  

3.	 भील प्रदेश कर्मचारी गण संघ : यह मोर्चा आदिवासी कर्मचारियो ंके हितो ंकी 
लड़ाई लड़ता ह।ै 

4.	 भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा : इस मोर्चें के अंतर्गत आदिवासी छात्र ों की समस्याओ ं
को लेकर आदंोलन किया जाता ह।ै 

5.	 भील प्रदेश किसान मोर्चा : यह मोर्चा किसानो ंकी समस्याओ ंको लेकर संघर्ष 
करता ह।ै वर्तमान में भील प्रदेश किसान मोर्चा दिल्ली-मुं बई औद्योगिक गलियारा 
के खिलाफ गुजरात के दाहोद जिले में आदिवासियो ंको संगठित करके संघर्ष कर 
रहा ह।ै 

भमूि अधिग्रहण के खिलाफ आदंोलन : दिल्ली-मुं बई औद्योगिक कोरिडोर गुजरात के चार 
जिलो ंदाहोद, गोधरा, वड़ोदरा और सूरत से होत ेहुए महाराष्ट्र में प्रवेश करता ह।ै गुजरात 
के दाहोद जिले के 33 गावं इस परियोजना के अंतर्गत आत ेहैं। दाहोद जिला पाचंवी ं
अनुसूची के क्षेत्र में आता ह।ै सन 2018 में जब दाहोद जिले के 33 गावंो ंका दिल्ली-
मुम्बई औद्योगिक कोरिडोर के लिए भूमि अधिग्रहण करने की अधिसूचना जारी हुई, तब 
आदिवासी परिवार ने इस भूमि अधिग्रहण के खिलाफ प्रभावित गावंो ंके आदिवासियो ंसे 
संपर्क  किया, और परियोजना के लिए किये जाने वाले भूमि अधिग्रहण की जानकारी गावं 
के लोगो ंको दी। गावं के लोगो ंके साथ संपर्क  करने के बाद परिषद की बठैक की गई। 
बठैक में तय किया गया कि इस भूमि अधिग्रहण के खिलाफ लड़ाई पेसा कानून के अतंर्गत 
की जायेगी, क्योंकि  दाहोद जिला आदिवासी जिला है और पूरे जिले में पेसा कानून लागू ह।ै 
जिसमें प्राकृति क संसाधनो ंपर गावं सभा का अधिकार ह ैऔर भूमि अधिग्रहण के मामले में 
गावं सभा की सहमति जरूरी ह।ै बिना गावं सभा की सहमति के कोई भी भूमि अधिग्रहण 
नही ंकिया जा सकता। 
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आदिवासी परिवार ने गावं-गावं जा कर लोगो ं को पेसा कानून और पेसा कानून में 
आदिवासियो ंको भूमि अधिग्रहण के संबंध  में मिले अधिकारो ंकी जानकारी दी और देश में 
विभिन्न परियोजनाओ ंमें विस्थापित आदिवासियो ंकी होने वाली दरु्दशा, आवास, मुआवजा, 
रोजगार, बच्चों  की शिक्षा और स्वासथ्य के लिए भटकते लोगो ं के बारे में भी चर्चा की 
गई। संगठन द्वारा प्रभावित सभी गावंो ंमें पेसा गावं सभा गठित करने तथा गावं सभाओ ं
में दिल्ली-मुम्बई कोरिडोर में जमीन नही ं देने का प्रस्ताव पारित करने की योजना तयैार 
की गई। इसके बाद संगठन के प्रयास से सभी प्रभावित गावंो ंने अपनी-अपनी गावं सभा 
का गठन करके सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया कि गावं सभा दिल्ली-मुम्बई कोरिडोर 
में अपनी जमीन नही ंदेगी। इस परियोजना के सड़क के दोनो ंओर 165-165 किमी की 
चौड़ाई में औद्योगिक क्षेत्र विकसित किये जाने ह।ै लगभग संपूर्ण जिला ही इस परियोजना 
की भेंट चढ़ने वाला ह।ै संगठन ने परियोजना से प्रभावित गावंो ं के पड़ोसी गावंो ं से भी 
संपर्क  किया और परियोजना की सम्पूर्ण जानकारी पड़ोसी गावं वालो ंको दी और उनसे 
अपील की गई कि इस परियोजना के खिलाफ वह भी अपने-अपने गावंो ंमें गावं सभाओ ं
का गठन करके इस परियोजना के खिलाफ सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करें और अभी 
प्रभावित 33 गावंो ंके आदंोलन में मदद करें, अन्यथा परियोजना शुरू हो जाने के बाद सभी 
लोगो ंकी जमीनें तो जाएंगी ही, लोगो ंको विस्थापित भी किया जायेगा। पड़ोसी गावं भी 
इस आदंोलन को ताकतवर बनाने के लिए प्रभावित गावंो ंके साथ खड़े हो गये। सभी गावंो ं
के प्रस्ताव पारित हो जाने और पड़ोसी गावं के लोगो ंके इस आदंोलन में शामिल हो जाने 
के बाद आदिवासी परिवार और गावं सभाओ ंने सयुंक्त रूप से जिला मुख्यालय दाहोद 
पर एक विशाल रैली और प्रदर्शन किया, जिसमें लगभग 2500 लोग शामिल हुए। रैली 
और प्रदर्शन में भूमि अधिग्रहण के बाद होने वाले विस्थापन, सामाजिक प्रभाव, पर्यावरण, 
आदिवासियो ंकी संस्कृति , उनकी भाषा और उनकी जीविका पर पड़ने वाले प्रभावो ंकी 
चर्चा की गयी और सभा के अतं में राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम जिलाधिकारी को 
ज्ञापन सौपा गया। 
संगठन ने दाहोद जिले के झालोद तालुका के गावंो ंके लोगो ंके साथ गुजरात उच्च न्यायालय 
में एक याचिका दायर की ह।ै याचिका में झालोद के आदिवासियो ंने दिल्ली-मुम्बई कोरिडोर 
एक्सप्रेसवे की भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को चुनौती दी ह।ै जिसमें कहा गया ह ैकि अधिग्रहण 
प्रक्रिया में पाचंवी ंअनुसूची (पसेा कानून) और भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 में दिए 
गये प्रावधानो ंका पालन नही ंकिया गया ह।ै याचिकाकर्ता आदिवासी ह ैऔर क्षेत्र मुख्य रूप 
से एक आदिवासी क्षेत्र ह ैऔर पेसा अधिनियम द्वारा शासित ह।ै पसेा कानून के अतंर्गत 
किसी भी भूमि अधिग्रहण के मामले में गावं सभा की सहमति लेना अनिवार्य ह।ै दिसम्बर 
2020 में प्राधिकरण द्वारा अतंिम अधिसूचना जारी करन ेसे पहले गावं सभा की अनुमति 
लेन ेकी प्रक्रिया का पालन नही ंकिया गया। याचिका में सामाजिक प्रभाव आकंलन अध्ययन 
और पुनर्वास योजना का कोई विवरण भूमि अधिग्रहण करन ेवाली संस्था ने नही ंकिया ह।ै 
यह भूमि अधिग्रहण के लिए अधिसूचना जारी करना कानून के खिलाफ ह।ै 23 अप्रैल 
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2021 को गुजरात उच्च न्यायलय न ेभूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को चुनौती देन ेवाली याचिका 
पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण लिमिटेड (एन.एच.आई) और कें द्र सरकार को 
नोटिस जारी किया ह।ै दाहोद जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करने और ज्ञापन के देन ेके बाद 
दिल्ली-मुम्बई कोरिडोर के विरोध में लगातार गावं सभाओ ंकी बठैके जारी ह ैतथा राज्य के 
अन्य प्रभावित जिलो ंसे भी संपर्क  करके आदंोलन तेज करने का प्रयास किया जा रहा ह।ै 
अभी जिले में परियोजना का कार्य रुका हुआ है। 

चुनौतिया-ं
1.	 वार्ड सदस्य और सरपंच गावं सभा की बठैक में शामिल होने वाले लोगो ंको 

धमकी देते हैं कि जो लोग गावं सभाओ ंकी बठैको ंमें शामिल होगंे, उन सभी 
लोगो ंको मिलने वाली सभी सरकारी सुविधाएं (राशन, आवास, पेंशन, गावं 
विकास योजना संबधी सुविधा) बंद हो जाएंगी। 

2.	 आदिवासियो ंकी समस्याओ ंको लेकर होने वाले संघर्षों में नौजवानो ंके शामिल 
होने पर पुलिस नौजवानो ंके माता-पिता को धमकाती ह ै कि लड़के को पढ़ाई 
और नौकरी करनी ह।ै इन सब कार्यों के करने से पुलिस केस होगा, मुकदमा 
चलेगा, सजा हो जाएंगी तो आपके लड़के का जीवन बर्बाद हो जायेगा। 

3.	 राजनैतिक पार्टियो ं(भाजपा और कागं्रेस) के क्षेत्रीय नेता गावं सभा की बठैकें  
नही ंहोने देते। 

4.	 कुछ एन.जी.ओ गावं के विकास के फर्जी आकड़े सरकार को भेजत ेह,ै जिससे 
गावं विकास में फर्जीवाड़ा होता ह।ै 

5.	 पंचायत अधिकारी गावं के लोगो ंको समझात ेहैं कि मतदाताओ ंद्वारा ही ग्राम 
पंचायत प्रतिनिधियो ंका चुनाव किया जाता है, इसलिए ग्राम पंचायत सभा ही 
असली ग्राम सभा है।  

आदिवासियो ंके साथ हो रहे ज़ुल्म का गवाह हैं स्टैच्यू ऑफ यनूिटी112

गुजरात के नर्मदा जिले में सरदार सरोवर बाधं से 3.2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित साध ू
वेट द्वीप जो नर्मदा नदी के बीचो-बीच स्थित एक टापू है, वही ंपर सरदार वल्लभ भाई 
पटेल की दनुिया की सबसे उंची मूर्ति स्थापित की गई ह।ै नर्मदा जिला पाचंवी ंअनुसूची 
क्षेत्र के अतंर्गत आता ह,ै जहा ंकी 85% आबादी आदिवासियो ंकी ह।ै गुजरात सरकार 
द्वारा 7 अक्टूबर 2010 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की दनुिया की सबसे ऊंची मूर्ति 
(182 मीटर) लगाने की घोषणा की गई। इसके लिए “सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय 
एकता ट्रस्ट” का गठन किया गया। मूर्ति लगाने की घोषणा के बाद पूरे भारत के किसानो ं
से खेती के काम में आने वाले लोहे (पुराने और बकेार हो चुके) को सरदार वल्लभ भाई 

112. इस केस स्टडी के संकलन में अरुण सिहं  का सहयोग रहा ह।ै
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पटेल राष्ट्रीय एकता ट्रस्ट को दान करने की अपील की गई। इस अभियान में देश भर से 
5000 मीट्रिक टन लोहे का संग्रह किया गया। दैनिक भास्कर113 की रिपोर्ट के अनुसार 
दान दिये गये इस लोहे का प्रयोग मूर्ति बनाने में किया जाना था, लेकिन दान में प्राप्त इस 
लोहे का उपयोग प्रतिमा बनाने में नही ंकिया गया। इसका कारण लोहे की गुणवत्ता अच्छा 
नही ंहोना बताया गया। 

उद्देश्य 
स्टैचू ऑफ लिबर्टी (पटेल की प्रतिमा) को एक राष्ट्रीय एकता स्मारक बनाने की योजना 
ह।ै स्टैचू ऑफ यनूिटी की वेबसाइट पर प्रस्तावना में लिखा गया ह ै कि एक ऐसी महान 
शख्सियत जिसने सत्याग्रह के जरिए खेड़ा और बारडोली में विजय हासिल की। सरदार 
वल्लभ भाई पटेल आधनुिक भारत के बिस्मार्क  (जर्मनी के प्रथम चासंलर जिन्हों ने अनेक 
जर्मन भाषी राज्यों  का एकीकरण करके शक्तिशाली जर्मन साम्राज्य स्थापित किया) हैं। 
उन्हों ने किसान कल्याण के लिए काम किया। वह स्वतंत्र भारत को नया रूप देने वाले 
शिल्पकार थ।े यह सरदार पटेल ही थ,े जिन्हों ने 565 रियासतो ंको एक सूत्र में पिरो कर 
महान भारतीय गणतंत्र तयैार किया। यह उस शख्स को श्रद्धांजलि ह,ै जिसने एकता का 
संदेश दिया।

पटेल को श्रद्धांजलि या कमाई का जरिया
स्टैचू ऑफ यनूिटी श्रद्धांजलि देने के लिए नही,ं बल्कि कमाई का जरिया बनाया गया हैं, 
जिसे पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा ह।ै इस तथाकथित विकास पर पूरा 
नियंत्रण सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय एकता ट्रस्ट का ह,ै जिसके सदस्य भाजपा के 
बड़े-बड़े राष्ट्रीय नेता ह।ै
स्टैचू ऑफ यनूिटी से थोड़ी दूरी पर टेंट सिटी नाम का एक रिजॉर्ट ह,ै जिसमें एक रात 2 
दिन, 2 रात 3 दिन के लिए पैकेज ह।ै यहा ंके होटलो ंमें ठहरने के लिए एक रात का पैकेज 
एसी या गैर एसी रेंट के आधार पर 3000 रु. से 6000 रु. तक ह।ै दो रात का पैकेज 
6000 रु. से 12000 रु. तक है। 
बेसिक एंटर्ी टिकट की कीमत वयस्कों के लिए 150 रु. और 15 वर्ष की उम्र के बच्चों  के 
लिए 90 रु. का भुगतान करना होता ह।ै इस टिकट से गैलरी, संग्रहालय, लाइट एंड साउंड 
शो, सरदार सरोवर बाधं फूलो ंकी घाटी को देखना शामिल ह।ै प्रतिमा अवलोकन का शुल्क 
इस प्रवेश टिकट में शामिल नही ंह।ै
स्टैचू ऑफ यनूिटी का मनोरम दृश्य अगर देखना ह ैतो जमीन से 500 फुट ऊपर जा कर 
देखा जा सकता ह,ै  जिसके लिए वयस्कों को 380 रु. और बच्चों  को 230 रु. के टिकट 
का भुगतान करना होगा। अगर कोई टिकट लेने के लिए लाइन में नही ंलगना चाहता ह ै

113. https://www.bhaskar.com/news/UT-DEL-HMU-NEW-sardar-
patels-statue-to-have-china-connection-5153089-NOR.html
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तो उसके लिए एक्सप्रेस एंटर्ी टिकट की भी सुविधा ह,ै लेकिन सुविधा शुल्क थोड़ा ज्यादा 
1030 रु. ह।ै विदेशी तथा गैर भारतीय वयस्कों के लिए एक्सप्रेस एंटर्ी टिकट की कीमत 
1530 रु. और बच्चों  के लिए 830 रु. है।
अपनी हैसियत के अनुसार 150 रु. से लेकर 12000 रु. तक वाली श्रद्धांजलि सरदार 
वल्लभ भाई पटेल को दी जा सकती ह।ै आपकी जबे में पैसा नही ंह ैया पैसा खर्च नही ं
करना चाहते हैं तो आप श्रद्धांजलि देने के योग्य नही ंह।ै आपका प्रवेश ही प्रतिबंधित या 
वर्जित, जो भी समझें, वही ह।ै पैसा नही ं होने पर आप उन आदिवासियो ंको मुफ्त में 
श्रद्धांजलि दे सकते हैं जिनके घर, खेती, जंगल छीन कर मूर्ति स्थापित करने के नाम पर 
जबरन खदेड़ दिया गया ह।ै आप उन आदिवासियो ंको भी श्रद्धांजलि दे सकत ेहैं, जिनकी 
संपूर्ण संपदा बाधं में डुबो दी गई है। 
स्टैचू ऑफ यनूिटी के वरिष्ठ अधिकारी द्वारा दी गई विजिटर्स की संख्या को सच माना जाए 
तो एक दिन की कमाई एक करोड़ से ज्यादा ह।ै उम्मीद ह ै कि चार-पाचं सालो ंमें स्टैचू 
ऑफ यनूिटी में खर्च किए गए सारे पैसे पयर्टको ंसे वसूल हो जाएंगे। यह पैसे की वसूली 
ही श्रद्धांजलि देने का असली मकसद ह।ै एकता ट्रस्ट इसी वसूली की योजना बनाने में 
मशगूल ह।ै प्रधानमंत्री मोदी ने क्या शानदार श्रद्धांजलि दी ह,ै अब तो उनके साथ गुजरात 
का 2002 के साथ 2018 भी जडु़ गया है।

परियोजना, संविधान और पेसा काननू 
इस परियोजना में नर्मदा जिले के 72 गावंो ंके 75000 आदिवासी प्रभावित हुए ह।ै 13 
गावं के लगभग 20000 आदिवासी परियोजना में होने वाले भूमि अधिग्रहण में सीध े
प्रभावित हुए हैं। इससे पहले सरदार सरोवर बाधं में भी आदिवासियो ं के 19 गावं पूर्ण 
रूप से डूब क्षेत्र में समा गए। गावं वालो ंके अनुसार बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जो 35-40 
साल से सरदार सरोवर बाधं के मुआवज ेके लिए भटक रहे हैं। ज्यादातर लोगो ंका अभी 
पुनर्वास तक नही ंहुआ ह।ै इसी बीच सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा स्थापित करने 
के लिए एक बार फिर से बाधं के पास बसे गावं की जमीन अधिग्रहित कर ली गई। वह भी 
उस महान पुरुष के नाम पर जिन्हों ने पूरी जिदंगी देश की उत्पीड़ित जनता के लिए संघर्ष 
किया। सन 1918 में गुजरात के खेड़ा जिले में फसल बर्बाद हो जाने के बावजदू अगं्रेजो ं
द्वारा लगान वसूली जारी रही। उस लगान वसूली के विरोध में वल्लभ भाई पटेल अपनी 
वकालत छोड़ कर किसानो ंके आदंोलन में कूद पड़े और सरकार को लगान वसूली रोकनी 
पड़ी। 1928 में जब बारडोली में किसानो ंके ऊपर 22% लगान दर बढ़ा दी गई तो किसानो ं
ने आदंोलन शुरू किया। सरदार पटेल ने आदंोलन का नेततृ्व किया। अगं्रेजी सरकार को 
आदंोलन के दबाव में बढ़ी हुई दर वापस लेनी पड़ी। सरदार वल्लभ भाई पटेल अगर आज 
जिदंा होते तो अपनी ही सरकार द्वारा अपनी जमीन से बदेखल किये जा रहे किसानो ंके 
समर्थन में निश्चित ही खड़े होत।े
सबसे बड़ी विडंबना तो यह ह ैकि पटेल संविधान निर्माण सभा की नागरिको ंके मौलिक 
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अधिकार समिति के अध्यक्ष थ,े जिनके नेततृ्व में भारत के नागरिको ंको मौलिक अधिकार 
मिले। आदिवासियो ंके लिए मौलिक अधिकार में आरक्षण की विशेष व्यवस्था की गई। 
आज उन्हीं  के नाम पर उन्हीं  के राज्य में उन्हीं  के द्वारा बनाए गए कानून का उल्लंघन करके 
आदिवासियो ंकी संपदा की लूट ही नही,ं बल्कि उनको जबरन खदेड़ दिया गया।
आदिवासियो ंकी संपदा जल, जंगल, जमीन, नदी, नाले, पहाड़ आदि की लूट के खिलाफ 
1996 में भारत सरकार द्वारा आदिवासियो ंकी संपदा की सुरक्षा के लिए पसेा कानून को लागू 
किया गया। इस कानून के अनुसार पसेा क्षेत्र में आन ेवाले गावं की ग्राम सभा की सहमति के 
बगैर उनकी प्राकृति क संपदा पर कोई भी अधिकार नही ंकर सकता। गावं की सीमा के अदंर 
आने वाली सभी मानवीय और प्राकृति क संपदा पर ग्राम सभा का अधिकार होगा, जिन्हें 
इन संसाधनो ंके संरक्षण, सवर्धन और प्रबंधन का अधिकार मिला ह।ै आदिवासी की जमीन 
केव ल आदिवासी ही ले सकता है। अगर किसी गैर-आदिवासी न ेउनकी जमीन किसी भी 
तरीके से ले लिया ह ैतो उसे वापस पान ेका अधिकार भी उन्हें पेसा कानून में दिया गया ह।ै 
राज्य या कें द्र सरकार द्वारा बनाया गया कोई भी कानून पेसा क्षेत्र में शून्य हो जाता है। पेसा 
क्षेत्र के सभी अधिकार राज्यपाल के पास होत ेहैं। राज्यपाल आदिवासी सलाहकार परिषद 
के साथ विचार-विमर्श करके ही कोई कानून लागू कर सकत ेहैं।
सरदार सरोवर बाधं या स्टैचू ऑफ यनूिटी के लिए आदिवासियो ंकी भूमि का अधिग्रहण 
संविधान की पाचंवी ं  अनुसूची का उल्लंघन तो ह ै ही, यह एक जबरदस्ती राज्य द्वारा 
आदिवासियो ं की संपदा की दिन दहाड़े लूट भी है। राज्य अपनी इस लूट को जायज 
ठहराने के लिए “स्टैचू आफ यनूिटी क्षेत्र विकास और पर्यटन शासन अधिनियम 2019” 
(एसओय)ू लेकर आई ह।ै इस अधिनियम में तमाम तरह के कठोर प्रावधान किये गए हैं। 
यह अधिनियम पेसा कानून (पंचायत उपबंध अनुसूचित  क्षेत्र ों में विस्तार अधिनियम) 
1996 का खुला उल्लंघन ह।ै साथ ही साथ यह अधिनियम गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा 
2000 में दिये गये निर्णय की अवमानना भी ह।ै एसओय ूके द्वारा पेसा अधिनियम 1996 
और गुजरात पेसा नियम 2017 के तहत संसाधनो ंके संरक्षण, संवर्धन और प्रबंधन के 
संबंध में आदिवासियो ंकी जीविका के साधन और उनकी स्वायतता को छीन लेने की पूरी-
पूरी साजिश है।

सरकार द्वारा पेसा काननू का उल्लं घन
स्टैचू आफ यनूिटी क्षेत्र विकास और पर्यटन शासन अधिनियम 2019 (एसओय)ू की धारा 
10 के अनुसार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्टैचू ऑफ यनूिटी के आस-पास के इलाके 
को एक शहरी क्षेत्र में रूपातंरित करने का प्रावधान ह।ै यह प्रावधान कहता ह ैकि गुजरात 
नगर नियोजन और शहरी विकास अधिनियम, 1976 के प्रावधान पर्यटन क्षेत्र पर लागू 
होगंे।
धारा 31(1) के अनुसार राज्य सरकार पर्यटन विकास क्षेत्र को औद्योगिक टाउनशिप में 
बदल सकती ह ैऔर इसे अधिसूचित क्षेत्र घोषित कर सकती ह।ै
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धारा 31 (2) के अनुसार यदि विकास क्षेत्र को अधिसूचित क्षेत्र घोषित किया जाए तो 
गुजरात नगर पालिका अधिनियम, 1963 के प्रावधान लागू होगंे। धारा 27(1) के अनुसार 
निर्धारित प्राधिकार किसी भी पूर्व सूचना दिये बिना किसी भी बाधा को रोक सकता ह ैऔर 
धारा 27(2) के अनुसार नोटिस तो जारी की जाएंगी, लेकिन प्राधिकरण द्वारा कार्यवाही 
किए जाने के बाद किसी भी तरह की सुनवाई का उल्लेख नही ंह।ै
संविधान का अनचु्छेद 243-ZC के अनसुार संविधान का भाग 9-A (जो नगर 
पालिकाओ के बारे में है) तब तक अनसूुचित  क्षेत्रों  में लागू नही ंहोगा जब तक कि संसद 
ऐसे किसी काननू को पारित नही ंकरती। इसलिए एसओय ूकी धारा 31(1) और (2) 
वैधानिक नही ंहै।

सन 2000 में गुजरात उच्च न्यायालय ने कहा कि अनचु्छेद 243 M (4)(b)के अनसुार 
केवल संसद के पास अनसूुचित  क्षेत्रों  में पंचायत संबंधी काननू बनाने की शक्ति है 
अनचु्छेद 243-ZC और अनचु्छेद 243 M(4)(b)एक समान प्रावधान है। इसलिए 
राज्य सरकार के पास पाचंवी ंअनुसूची के क्षेत्र ों में गुजरात नगरपालिका अधिनियम का 
विस्तार करने की शक्ति नही ंह।ै

गुजरात पेसा नियम 2017
(1)	गुजरात पेसा नियम 17 में कहा गया है कि राज्य के कानूनो ंको सामुदायिक 

संसाधनो ंका प्रबंधन, रीति-रिवाजो,ं सामाजिक, धार्मिक और पारंपरिक प्रथाओ ं
के अनुरूप होना चाहिए।

(2)	 नियम 17 (1) के अनुसार यदि कोई भी राज्य का कानून आदिवासियो ंकी 
पंरपरा, सामाजिक और धार्मिक प्रथाओ,ं सामूहिक संसाधनो ं के परंपरागत 
प्रबंधन या किसी विषय के अनुरूप नही ंह ैतो ग्राम सभा उसके खिलाफ प्रस्ताव 
पारित कर जिला विकास अधिकारी के पास भेजेगी। जिला विकास अधिकारी 
ग्राम सभा के द्वारा पारित प्रस्ताव को राज्यपाल और राज्य सरकार को भेजने के 
लिए बाध्य ह।ै 

(3)	 नियम 17 (3) के अनुसार राज्य सरकार को इस पर कार्यवाही करने तथा 
कार्यवाही की सूचना ग्राम सभा को भेजने की बाध्यता है। 

(4)	 नियम 24 के अतंर्गत पुनर्वास के सभी विवरण ग्राम सभा में प्रस्तुत किए जाएंगे 
और पूरी कार्रवाई के मिनटस् ग्राम सभा रजिस्टर में दर्ज होगा।

(5)	संविधान के अनुच्छेद 25-28 तक एक देश के नागरिको ंको धार्मिक स्वतंत्रता 
का अधिकार ह।ै जिसमें व्यक्ति को अपने धर्म को मानने, धार्मिक कार्यों के 
प्रबंधन उसके पोषण उसके स्वामित्व और प्रशासन का पूरा अधिकार ह।ै
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स्टैचू ऑफ यनूिटी और सरदार सरोवर बाधं के निर्माण में पसेा कानून के साथ-साथ संविधान 
प्रदत्त मौलिक अधिकारो ंका भी उल्लंघन किया गया है। पाचंवी ंअनुसूची क्षेत्र होने के कारण 
बिना ग्राम सभा कि सहमति के कोई भी आदिवासियो ंकी जमीन नही ंले सकता ह।ै लेकिन 
इस पूरी परियोजना में आदिवासियो ं के विरोध, उनकी ग्राम सभाओ ं के प्रस्तावो,ं उनके 
कानूनी अधिकारो ंको ताक पर रख कर उन्हें अपनी जमीनो ंसे बदेखल किया गया।

अनिमियाताएं
कैग (CAG) ने कें द्र सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र में उद्यमो ंकी सामान्य प्रोयोजन वित्तीय 
रिपोर्ट 2018 में अपने ऑडिट में पटेल की मूर्ति निर्माण पर सीएसआर (कॉर्पोर�ेट सामाजिक 
उत्तरदायित्व) फंड खर्च करने के लिए सार्वजानिक क्षेत्र के उमक्रमो ंको फटकार लगायी। 
कैग की रिपोर्ट में कहा गया है कि ओएनजीसी, आईओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल 
और ओआईएल नाम की पाचं सार्वजनिक क्षेत्र की फार्मों के द्वारा कुल 146.83 करोड़ 
रु. खर्च किये गए। तेल और प्राकृति क गैस लि. 50 करोड़, इंडियन आयल कारपोरेशन 
लि. 25.83 करोड़, भारत पेटर्ोलियम कारपोरेशन लि. 25 करोड़ रु., हिदंसु्तान पेटर्ोलियम 
कारपोरेशन लि. 25 करोड़ रु. और आयल इंडिया लि. 25 करोड़ रु.।
सीएसआर (कॉर्पोर�ेट सामाजिक उत्तरदायित्व) के तहत कंपनिया ंअपने व्यापारिक भागीदारो ं
के साथ सामाजिक और पर्यावरण संबंधी चितंाओ ंको उनके हित धारको ंके साथ एकीकृत 
करती हैं। इसके अतंर्गत कंपनिया ंअपन ेपिछले 3 वर्षों के शुद्ध लाभो ंके औसत का 2% 
सीएसआर गतिविधियो ंपर खर्च करती हैं, जिसमें गरीबी व भूख का उन्मूलन, शिक्षा का 
प्रसार और प्रचार, लिगं समानता व नारी सशक्तिकरण, ह्यूमन एम्यूनो ंडिफिसियेंसी वायरस, 
एक्वायर्ड इम्यूनो ं डिफिशिएंसी सिडंर्ोम और अन्य बीमारियो ं से लड़ने की तयैारी, पर्यावरण 
संतलुन को सुनिश्चित करना, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष, अनुसूचित  जाति, अनुसूचित  
जनजाति, महिला, अल्पसंख्यक तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के सामाजिक-आर्थिक विकास और 
राहत के लिए कें द्र या राज्य सरकार द्वारा गठित किसी कोष में योगदान करती हैं। सर्वजनिक 
हित में खर्च किए जान ेवाले अरबो ंरुपयो ंका उपयोग मूर्ति बनान ेमें और आदिवासियो ंकी 
जमीन अधिग्रहित करके उन्हें खदेड़ देन ेके लिए किया गया जो कि गैर-कानूनी ह।ै

सरदार सरोवर बाधं और स्टैचू ऑफ यनूिटी 
1961 में सरदार सरोवर बाधं का नेहरू ने उद्घाटन किया। तकनीकी समस्याओ ंके कारण 
1977 में बाधं को 5 किलोमीटर पीछे बनान ेकी योजना बनी, जिसका उद्घाटन मोरारजी 
देसाई ने किया। बाधं पीछे जाने से प्रस्तावित 6 गावंो ं(लामाडी, नवागावं, बगड़िया, केवड़ि या, 
कोठी और लिमड़ी) की जमीन का अधिग्रहण नही ंकिया गया, क्योंकि  बाधं पीछे जाने से यह 
गावं डूब क्षेत्र से बहार हो गये थ।े इन 6 गावंो ंमें जमीन लोगो ंके नाम पर दर्ज रही। अचानक 
2018 में उपरोक्त 6 गावंो ंकी जमीन पर राज्य सरकार का नाम दर्ज हो गया। आदिवासियो ं
का कहना है कि सरकार ने हमारी जमीन धोखा-धड़ी स ेअपन ेनाम कर लिया है।
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स्टैचू ऑफ़ यनूिटी डेवलपमेंट एरिया (केवड़ि या) में बीआरजी होटल खुला ह,ै जिसमें 300 
कमरे और खाने-पीने की पूरी व्यवस्था ह।ै बीआरजी के मालिक नर्मदा निगम के चेयरमैन 
हैं, उनको होटल बनाने के लिए 50 एकड़ जमीन लीज पर मिली ह,ै जिसका किराया 1 
हजार रु. प्रति एकड़ वार्षिक ह।ै स्वामी नारायण तालुका प्रमुख को भी 50 एकड़ जमीन 
लीज पर मिली ह ै जिसका किराया 1 रु. प्रति वर्ष प्रति एकड़ है। इन्होने इस जमीन पर 
कालेज, स्कू ल, होटल और रेस्टोरेंट का निर्माण कर लिया ह।ै वहा ंपहले इस स्थान पर 
लगभग 300 आदिवासी ठेला लगते थ,े जिस पर चाय, समोसा, पानी, मूं गफली, भजिया, 
फल आदि बचेकर अपनी आजीविका चलाते थ।े 2018 में वहा ंहोटल और रेस्टोरेंट खुल 
जाने के बाद आदिवासियो ंके ठेला लगाने पर रोक लगा दी गयी। उसके बाद उन लोगो ंने 
सड़क पर बठै कर अपना सामान बचेना शुरू किया, लेकिन उनको वहा ंसे भी सौदंीर्यीकरण 
के नाम से भगा दिया गया। केवड़ि या गावं के 60-70 लोग टेम्पों  चलाते थ।े उनके टेम्पों  
को भी बंद कर दिया गया है। अब वहा ंएकता ट्रस्ट की बसें चलती हैं।
क्षेत्रीय आदिवासियो ंको रोजगार के नाम पर शौचालय की सफाई, सड़को ंकी सफाई, 
चौकीदार, बर्तन धोन,े हाउस कीपर, घरेलू कामगार का काम दिया जा रहा ह।ै
2018 से सरकार द्वारा आदिवासियो ं की जमीन 3 लाख रु. प्रति एकड़ खरीद कर 
उद्योगपतियो ंऔर व्यवसायियो ंको 60-70 लाख प्रति एकड़ बचेा जा रहा ह।ै क्षेत्र में धीरे-
धीरे बाहरी लोगो ंकी संख्या बढ़ रही ह।ै तालुका की पूरी आबादी 80 हजार ह,ै जिसे 5 
लाख करने की योजना सरकार की ह।ै गैर-आदिवासियो ंकी संख्या बढ़ जाने से उसे पाचंवी ं
अनुसूची के क्षेत्र से बाहर निकालने की साजिश सरकार द्वारा की जा रही है।

पर्यावरण मानको ंका उल्लं घन
2013 में पर्यावरण कार्यकर्ताओ,ं नागरिको ंऔर संगठनो ंके एक समूह ने पर्यावरण प्रभाव 
आकलन प्राधिकरण और वन मंत्रालय में एक याचिका दायर की, जिसमें मागं की गई कि 
स्टैचू ऑफ यनूिटी परियोजना में न तो कोई जन सुनवाई हुई ह ैऔर न ही पर्यावरण और 
सामाजिक प्रभाव आकलन किया गया ह।ै इसके बावजदू परियोजना का कार्य शुरू कर 
दिया गया ह,ै इसकी जाचं की जाए। इस परियोजना में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम 
पर पर्यावरण और आदिवासी अधिकारो ंका हनन किया जा रहा ह।ै परियोजना से मात्र 2.1 
किलोमीटर की हवाई दूरी पर “शूलपानेश्वर वन्य जीव अभ्यारण” ह ैजो संवेदनशील क्षेत्र 
ह।ै यहा ंपर सी प्लेन सर्विस भी शुरू की गई ह।ै यह सी प्लेन पानी में उतरने और उड़ने में 
सक्षम होता ह।ै यह सी प्लेन नाव और हवाई जहाज दोनो ंका काम करता ह।ै एक विशेष 
मूल्यांकन समिति की राय में वाटर एरोड्रम परियोजना की गतिविधियो ंसे एक हवाई अड्डे 
के समान प्रभाव होगा जो स्थानीय पर्यावरण को प्रभावित करेगा। इसके लिए आवश्यक 
पर्यावरण मंजरूी नही ंली गई ह।ै पर्यावरण विशेषज्ञों  का मानना ह ैकि इससे वाय,ु जल और 
जलीय विविधता प्रभावित होगी।
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परियोजना के विरोध में आदंोलन 
स्टैचू ऑफ यनूिटी के खिलाफ चल रहे आदंोलन में शुरू से अग्रणी भूमिका निभा रहे चंद्रकातं 
भाई तड़वी कहते हैं कि केवड़ि या को पर्यटक स्थल बनाने की योजना को अमलीजामा 
पहनाने के लिए 2007 में केवड़ि या एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (काडा) के तहत शुरू 
किया गया। जिसके खिलाफ 70 गावं खेडत संगठन के बनैर तले विरोध शुरू हुआ, जिसमें 
काडा को समाप्त करने और तहसील मुख्यालय को राजपीपला से हटा कर गावंो ंकी पहुंच 
में लाने की मागं की गई। आदंोलन के दबाव में सरकार ने आदिवासियो ंकी मागं मानत ेहुए 
काडा को समाप्त कर दिया और तहसील मुख्यालय को राजपीपला से हटा कर गरुनेश्वर 
में स्थापित कर दिया गया, जो कि केवड़ि या गावं से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।
1961 में सरदार सरोवर बाधं जहा ंबनना था, वहा ंतकनीकी परेशानियो ंके कारण बाधं को 
1977 में 5 किलोमीटर पीछे कर दिया गया। 5 किलोमीटर पीछे बाधं बनने से प्रस्तावित 
गावंो ंमें से 6 गावंो ं(लामाडी, नवागावं, बगड़िया, केवड़ि या, कोठी और लिमडी) की जमीन 
भूमि अधिग्रहण से बच गई और वह जमीन उन्हीं  आदिवासियो ंके कब्जे में थी। केवड़ि या 
गावं के पास 31 अक्टूबर 2013 को तत्कालीन मुख्यमंत्री और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र 
मोदी ने पटेल की प्रतिमा स्थापित करने के लिए शिलान्यास किया। स्थानीय आदिवासियो ं
ने शिलान्यास के बाद इस योजना का विरोध शुरू कर दिया। उनको ंआशंका थी कि इस 
स्टैचू ऑफ यनूिटी में उनकी जमीन अधिग्रहित की जाएंगी। अधिकारियो ंने आदिवासियो ं
को समझाया कि 1961 से 1965 के बीच जो जमीन अधिग्रहित की गई थी, उसके 
अतिरिक्त कोई जमीन नही ंली जाएंगी। स्थानीय आदिवासियो ंका कहना था कि बाधं 
के लिए अधिग्रहित जमीन का उपयोग बाधं के लिए नही ंहुआ तो उसका उपयोग दूसरी 
परियोजना में कैसे हो सकता ह?ै जबकि वह हमारे कब्जे में ह।ै यह जमीन हमें वापस 
मिलनी चाहिए। हम अपनी जमीन को किसी दूसरी परियोजना के लिए नही ंदेंगे।
जमीन वापसी को लेकर 20 गावंो ं के आदिवासियो ंने केवड़ि या से पैदल यात्रा निकाली 
और 25 किलोमीटर दूर जिला मुख्यालय राजपीपला में जिलाधिकारी को जमीन वापसी 
का ज्ञापन दिया। इस पैदल यात्रा में क्षेत्र के लगभग 3000 आदिवासी शामिल थ।े सभी 
प्रभावित गावंो ंके लोगो ंने अपनी-अपनी ग्राम सभाओ ंमें जमीन वापस करने का प्रस्ताव 
भी पारित किया था।
2014-15 में नर्मदा निगम, केवड़ि या पर लगातार 14 महीने तक धरना दिया गया। 
2014 में ही गाधंीनगर में लगभग 4000 लोगो ंने प्रदर्शन किया और जमीन वापसी की 
मागं को रखा।
2016 में जब परियोजना के पक्ष में पोस्टर लगा कर प्रचार शुरू किया जा रहा था, तब 
आदिवासियो ंने उन पोस्टरो ंको फाड़ना शुरू कर दिया था। आदिवासियो ंके विरोध को देखते 
हुए सरकार न ेपोस्टरो ंपर बिरसा मुण्डा की तस्वीर लगा दिया, जिससे आदिवासी पोस्टर न 
फाड़ें, क्योंकि  बिरसा मुण्डा आदिवासी समुदाय के नायक हैं। 30 अक्टूबर 2016 को सैकड़ो ं
आदिवासी नेताओ ंऔर कार्यकर्ताओ ंको हिरासत में लेकर जेल में डाल दिया गया।
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आदंोलन के प्रमुख कार्यकर्ता शैलेश वघाडिया कहत ेहैं कि आदिवासियो ंके लगातार धरन,े 
प्रदर्शन, रैली के दबाव में प्रशासन ने स्थानीय लोगो ंको यह समझाना शुरू किया कि प्रतिमा 
तो नदी के टापू में लग रही ह।ै वहा ंपर आप लोगो ंकी जमीन नही ंजायेगी और उससे आप 
सभी का कोई नुकसान भी नही ंहोगा। प्रशासन की तरफ से कोई भूमि अधिग्रहण नही ंकिया 
जायेगा। प्रशासनिक अधिकारियो ंके इस आश्वासन के बाद आदंोलन शिथिल हो गया।
प्रतिमा अनावरण के बाद गुजरात सरकार ने जो स्टैचू आफ यनूिटी क्षेत्र विकास और 
पर्यटन शासन अधिनियम 2019 पास किया था, उसके अतंर्गत प्रतिमा के आस-पास के 
क्षेत्र ों को शहरी क्षेत्र में रूपातंरित करने का प्रावधान ह।ै शुरुआत में इस अधिनियम को 
नर्मदा जिले के गरुनेश्वर तालुका के 24 गावंो ंमें लागू करने की योजना थी, लेकिन स्थानीय 
आदिवासियो ंके जबरदस्त विरोध को देखते हुए प्रशासन ने इसके क्षेत्र को कम करते हुए 
इसे 6 गावंो ं (लामाडी, नवागावं, बगड़िया, केवड़ि या, कोठी और लिमड़ी) में लागू करने 
की घोषणा की। स्थानीय आदिवासी अभी भी इस अधिनियम के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं, 
उनकी मागं ह ैकि यह कानून यहा ंके किसी भी गावं में लागू नही ंहोना चाहिए। फ़िलहाल 
यह कानून स्थगित ह,ै लेकिन गुजरात सरकार ने केवड़ि या में इसका कार्यालय खोल दिया 
ह।ै 24 गावंो ंके जमीन संबंधित किसी भी मामले को पहले इस कार्यालय में भेजने का 
सरकार द्वारा शासनादेश जारी किया गया ह।ै
अभी केवड़ि या और आस-पास के गावंो ंमें इस अधिनियम के अतंर्गत आदिवासियो ंकी 
जमीन का अधिग्रहण जारी ह।ै सरकार ने पहले आश्वासन दिया था कि प्रतिमा के लिए 
कोई भूमि अधिग्रहण नही ंहोगा, लेकिन अब धरू्ततापूर्ण तरीके से आदिवासियो ंको उनकी 
जमीनो ंसे जबरन बदेखल कर रही ह।ै स्थानीय आदिवासियो ंके विरोध के दमन के लिए 
बड़ी संख्या में पुलिस बल तनैात कर दिया गया है। शैलेश वघाडिया आगे कहत ेहैं कि यह 
क्षेत्र पाचंवी ंअनुसूची में आता ह,ै जहा ंपेसा कानून लागू ह ैऔर भूमि अधिग्रहण या किसी 
नए निर्माण के लिए ग्राम सभा की सहमति लेना अनिवार्य है। पेसा कानून के अंतर्गत ग्राम 
सभाओ ंने भूमि अधिग्रहण के खिलाफ प्रस्ताव पारित करके राज्यपाल को ज्ञापन दिया ह।ै 
सितंबर 2019 में सर्वोदय संस्था द्वारा गुजरात हाई कोर्ट में भूमि अधिग्रहण के खिलाफ 
मुकदमा दायर किया गया। कोर्ट ने 1 साल के लिए भूमि अधिग्रहण पर रोक लगा दीया। 
कोर्ट की रोक के बावजदू भी अधिग्रहण और निर्माण कार्य जारी रहा। 1 मई 2020 को 
हाईकोर्ट ने मुकदमे को रद्द करते हुए फैसला दिया कि इस मामले में जमीन मालिक को ही 
मामला दायर करने का हक़ ह।ै इसके लिए तीसरी पार्टी को कोई अधिकार नही ंहै। कोर्ट के 
इस फैसले के विरोध में संगठन अपील दायर करने की तैयारी कर रहा ह।ै
शैलेश वघाडिया बताते हैं कि सरकार आदिवासियो ंकी जमीन 3 लाख रुपये प्रति एकड़ 
की दर से अधिग्रहित करके वही जमीन 60-70 लाख रुपए प्रति एकड़ की दर से बचे 
रही ह।ै उद्योगपति, व्यापारी और विभिन राज्य सरकारें इस जमीन को खरीदकर कॉलेज, 
स्कू ल, माल, होटल, रेस्टोरेंट, पार्किंग, बाजार और राज्य भवन बना रहे हैं। 2020 में 
हरियाणा भवन बनकर तयैार हो गया। उसका उद्घाटन करने के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री 
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मनोहर लाल खट्टर पहुंचे थ।े हरियाणा भवन के उद्घाटन के अवसर पर लगभग 4000 
स्थानीय आदिवासी विरोध करने पहुंच गए। विरोध को देखकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल 
खट्टर आनन-फानन में उद्घाटन को पूरा करके चले गए। उसके बाद आदिवासियो ंके ऊपर 
पुलिस लाठी चार्ज किया गया। बहुत से आदिवासी घायल हुए और कई आदिवासियो ंके 
ऊपर मुकदमे दायर किए गए।
31 अक्टूबर 2018 को प्रतिमा अनावरण के समय वहा ं के 72 गावंो ं के 75000 
आदिवासियो ंने अपने घरो ंमें खाना नही ंबनाया। उनका कहना था कि बाधं और इस मूर्ति 
ने हमारा जीवन बर्बाद कर दिया। हम इस बर्बादी का शोक मनायेगे। आदिवासी पंरपरा के 
अनुसार आदिवासी परिवारो ंमें जब किसी की मृत्यु हो जाती ह,ै तब मृतक का शोक मनात े
ह ैऔर उस दिन उनके घरो ंमें भोजन नही ंबनता ह।ै राज्य के लगभग 100 आदिवासी 
संगठनो ंने इस आदंोलन को समर्थन दिया।
2018 में स्टैचू ऑफ़ यनूिटी परियोजना के अतंर्गत जब एक मानव निर्मित झील निर्माण की 
जानकरी आदिवासियो ंको हुई और उन्हें यह भी पता चला कि उनकी जमीन एक बार फिर 
अधिग्रहित की जाएंगी तथा बाधं के नाम पर ली गयी भूमि का उपयोग दूसरी परियोजना 
में किया जायेगा, तब प्रभावित गावंो ं के आदिवासियो ंने अपनी 927 एकड़ जमीन वापस 
करने की मागं की, जिसका मुआवजा उन्हें नही ं मिला था। विरोध को देखते हए राज्य 
सरकार ने आदिवासियो ंकी मागंे पूरा करने का वादा किया। बाद में सरकार अपने वादे से 
मुकर गयी। जब केवड़ि या में मानव निर्मित झील बनाने के लिए भूमि अधिग्रहण शुरू किया 
गया तो आदिवासियो ंने इसका जबरदस्त विरोध किया। विरोध के दमन के लिए सरकार ने 
राज्य रिजर्व पुलिस फ़ोर्स की एक यनूिट नर्मदा बटालियन का गठन करके परियोजना स्थल 
पर स्थाई कैं प लगा दिया है। बढ़त ेदमन और लगातार किये जा रहे भूमि अधिग्रहण के 
खिलाफ 2018 में गाधँीनगर में तक़रीबन एक लाख आदिवासियो ंने अपनी जमीन बचाने 
के लिए प्रदर्शन किया।
1 सितम्बर 2020 को 14 गावंो ंके आदिवासियो ंने भूमि अधिग्रहण के खिलाफ मानव 
श्रृखला बना कर विरोध किया। 2020 में आदिवासी अधिकार दिवस पर आदिवासियो ंने 
अपने गावं के बाहर तख्तियो ंपर अपनी मागंे लिख कर विरोध जताया।
आदिवासियो ंके विरोध को देखकर राज्य सरकार ने वहा ंभारी संख्या में पुलिस बल तनैात 
कर रखा ह।ै हर कदम पर पुलिस वहा ंमिल जाएंगी। पूरे क्षेत्र में अघोषित धारा 144 लागू 
ह।ै स्थानीय लोग अगर समूह में दिख जाते हैं तो पुलिस तरंुत वहा ंसे उन लोगो ंको भगा 
देती ह।ै स्थानीय लोगो ंकी जिदंगी पुलिस के साए में बीत रही ह।ै कोई कार्यक्रम अगर वहा ं
होता ह ैतो स्थानीय आदिवासी नेताओ ंको पुलिस 2 दिन पहले ही हिरासत में ले लेती ह ैऔर 
कार्यक्रम होने के बाद उन्हें छोड़ देती ह।ै जिन नेताओ ंऔर कार्यकर्ताओ ंसे ज्यादा भय होता 
ह,ै उन्हें जिलाबदर कर दिया जाता है।
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पेसा काननू का इस्तेमाल 
31 अक्टूबर 2013 में जब सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का शिलान्यास किया 
गया और भूमि अधिग्रहण करने की बात शुरू हुई तो प्रभावित 20 गावंो ंके लोगो ंने अपनी 
जमीन बचाने के लिए ग्राम सभाओ ंमें चर्चा करना शुरू किया। विचार-विमर्श करने के 
बाद ग्राम सभाओ ंने निर्णय लिया कि भूमि अधिग्रहण कानून के अतंर्गत अपनी जमीन 
वापसी की मागं की जाएंगी। इस संबंध में ग्राम सभाओ ंने अपने प्रस्ताव पास किया कि 
किसी परियोजना के अतंर्गत ली गई भूमि का उपयोग दूसरी परियोजना में नही ं किया 
जा सकता ह।ै इसलिए हमारी जमीन वापस की जाए। कानून के तहत भूमि वापसी की 
मागं आदिवासियो ंद्वारा शुरू की गई। जसेै-जसेै आदंोलन बढ़ता गया गुजरात के विभिन्न 
आदिवासी संगठन भी आदंोलन से जडु़ते गए, जिसमें आदिवासी एकता परिषद, आदिवासी 
महासंघ और आदिवासी मानव मंच प्रमुख आदिवासी संगठन ह।ै आदिवासी संगठनो ंके 
जडु़ने के बाद स्थानीय आदिवासियो ंको पेसा कानून की समझ बनी। इसी बीच 2017 
में गुजरात सरकार ने पेसा कानून के नियम लागू कर दिए। संगठनो ं के कार्यकर्ताओ ंने 
गुजरात पेसा नियम 2017 के तहत ग्राम सभाओ ंका गठन प्रारंभ किया और समय-समय 
पर ग्राम सभाओ ंकी बठैको ंमें भूमि अधिग्रहण के खिलाफ पेसा कानून में मिले अधिकारो ं
के अतंर्गत प्रस्ताव पारित करना शुरू किया। पारित प्रस्तावो ंको राज्यपाल, जिलाधिकारी 
और उप जिलाधिकारी को ज्ञापन के माध्यम से दिया गया। अपने प्रस्ताव में पेसा कानून 
के अतिरिक्त संविधान के अनुच्छेद 21 और 39 का भी हवाला दिया, जिसमें जीने का 
अधिकार और संपत्ति का असमान बंटवारा न हो सके।

आदंोलन की वर्तमान स्थिति 
वर्तमान समय में पेसा कानून में आदिवासियो ंको प्राकृति क संसाधनो,ं जल, जंगल, जमीन 
के संरक्षण, संवर्धन और प्रबंधन तथा धार्मिक रीति-रिवाजो ंऔर परंपराओ ंतथा रूढ़ियो ं
के साथ निर्णय लेने के मिले अधिकारो ंका सरकार, पुलिस और प्रशासन द्वारा किए जा रहे 
हनन और ग्राम सभाओ ंके द्वारा भूमि अधिग्रहण के खिलाफ लिए गए प्रस्तावो ंको पुलिस 
और प्रशासन द्वारा नही ंमानने के खिलाफ गुजरात हाई कोर्ट में मुकदमा दायर करने की 
तयैारी चल रही ह।ै
तमाम विरोध और प्रदर्शनो ं के बावजदू सरकार पुलिस दमन के बल पर परियोजना को 
आगे बढ़ा रही ह।ै लंबी लड़ाई, पुलिस के दमन और न्यायालय की बरेुखी से हताश, निराश 
आदिवासियो ंको अपना हक वापस मिलने की उम्मीद ख़त्म होती जा रही है।
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8. 
महाराष्ट्र 

 पेसा काननू के क्रियान्वयन की समीक्षा

 पेसा काननू के क्रियान्वयन में लगे संगठनो ंकी केस स्टडी- 

·	 आसे ग्राम पंचायत के सभी 9 गावंो ंमें ग्राम सभाओ ंका गठन

·	 करोली ग्राम सभा ने विकास योजना खुद बनाई 

·	 धन की कमी, पारदर्शिता और लाल फीताशाही : महाराष्ट्र में पेसा के 
जनादेश का उल्लंघन कैसे हुआ
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बढ़ता हुआ शहरीकरण पेसा की सबसे बड़ी चुनौती
- अमित नारकर

परिचय
भारत की संसद न े1996 में एक कानून पारित किया जो पाचंवी ंअनुसूची के क्षेत्र ों में 
आदिवासियो ंको स्व-शासन का अधिकार प्रदान करता ह।ै इस कानून न ेपंचायती राज के 
प्रावधानो ंका विस्तार मुख्य रूप से देश के आदिवासी क्षेत्र ों तक कर दिया। यह अधिनियम 
24 दिसंबर 1996 को लागू हो गया। PESA (पेसा) के रूप में ज्ञात पंचायत उपबंध 
(अनसूुचित क्षेत्रों  पर विस्तार) अधिनियम न ेप्रतिनिधित्व आधारित लोकतंत्र से प्रत्यक्ष 
लोकतंत्र की ओर बदलाव का रास्ता हमवार कर दिया। इस देश के आदिवासियो ंके लिए 
पेसा अधिनियम एक महत्वर्पूण कानून ह।ै यह कानून केव ल आदिवासियो ंके लिए ही नही,ं 
बल्कि देश में लोकतंत्र के लिए भी महत्वपूर्ण ह।ै कें द्र के पेसा अधिनियम की रजत जयंती 
मनात ेसमय महत्वपूर्ण होगा कि पाचंवी ंअनुसूची वाले क्षेत्र ों के लिए बन ेपेसा अधिनियम 
के राज्यों  में क्रियान्वयन की समीक्षा की जाए।
पेसा अधिनियम शासन के उपनिवेशिक कानून से बाहर आन ेका संकेत देता ह ैऔर लोक 
कें द्रित शासन को बढ़ावा देत ेहुए इसका विस्तार जनता और प्राकृति क संसाधनो ंके प्रशासन 
तक करता ह।ै निवास स्थान को समुदाय की स्वभाविक इकाई मानत ेहुए यह गावं को 
कें द्रीय भूमिका प्रदान करता ह ैऔर ग्राम सभा को श्रेष्ठ इकाई मानता ह।ै कई क्षमताओ ंपर 
काम करन ेके लिए यह ग्राम सभा को सक्षम प्राधिकरण के रूप में मान्यता देता ह।ै
पेसा अधिनियम आदिवासियो ंको खुद अपनी शासन व्यवस्था के माध्यम से अपना शासन 
चलाने के अधिकार को कानूनी मान्यता देता ह।ै यह प्राकृति क संसाधनो ंपर उनके पारंपरिक 
अधिकार को भी स्वीकार करता ह।ै पेसा ग्राम सभाओ ंको सहभागी लोकतंत्र के लिए प्रमुख 
मंच और अनुसूचित क्षेत्र में विकास और शासन के फैसलो ंमें निर्णायक भूमिका अदा करने 
के लिए सशक्त बनाता ह।ै पेसा कानून ग्राम सभा को नीतिगत प्रक्रियाओ ंऔर कार्मिको ंके 
नियंत्रण और निरीक्षण के लिए शक्ति प्रदान करता ह।ै इसके अलावा यह (गैर-इमारती 
लकड़ी वाले) लघु वन संसाधानो,ं पानी के लघु निकायो ंऔर लघु खनिजो ंपर नियंत्रण 
रखन,े स्थानीय बाज़ारो ंका प्रबंधन करन,े भूमि हस्तानातंरण, ऋण व्यवस्था और मादक 
पदार्थों को नियमो ंका पाबंद बनाने के लिए सशक्त करता है।
यह एक असाधारण कानून ह।ै इसे अक्सर संविधान के अदंर संविधान कहा जाता ह।ै 
यह पूरी तरह से अलग दो दनुिया को एक साथ एक ढाचें में लाने का प्रयास करता ह।ै यह 
आदिवासी समुदायो ंको क्रमशः अपने रीति-रिवाजो ंऔर परंपराओ ंद्वारा संचालित होने 
वाली एक साधारण प्रणाली और पूर्ण रूप से कानून द्वारा संचालित राज्य की औपचारिक 
व्यवस्था प्रदान करता है।
दरु्भाग्य से देश में ऐसे महत्वपूर्ण कानून का क्रियान्वयन असंतोषजनक ह।ै कई विशेषज्ञों  
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का तर्क  ह ैकि पेसा अधिनियम में बहुत किया जाना अपेक्षित ह।ै कें द्र और राज्य के पेसा 
प्रावधानो ंऔर ऐसे ही अन्य कानूनो ंके बीच बहुत अंतर ह।ै पेसा के क्रियान्वयन के नियम 
एक राज्य से दूसरे राज्य में अलग हैं। राज्य विशेष के पेसा और संबंधित कानूनो ंकी विषय 
वस्तु में फर्क  ह।ै कई राज्यों  ने महत्वपूर्ण कानूनो ंको पेसा अधिनियम और उसके प्रावधानो ं
के अनुरूप संशोधित नही ंकिया ह।ै पेसा अधिनियम के बारे में न केव ल जनजातीय लोगो,ं 
बल्कि जनजातीय नेताओ,ं निर्वाचित प्रतिनिधियो,ं नीति निर्धारको ंऔर लागू करने वालो ंमें 
घोर अनभिज्ञता ह।ै महाराष्ट्र भी अन्य राज्यों  से भिन्न नही ंह।ै

महाराष्ट्र में पेसा का इतिहास
24 दिसंबर 2021 को कें द्रीय पेसा अधिनियम ने 25 साल पूरे कर लिए। आशा की गयी 
थी कि पाचंवी ंअनुसूची वाले (उस समय) आठ राज्य, कें द्रीय पेसा कानून की अधिसूचना से 
एक साल के अदंर उसी के अनुरूप कानून पारित करेंगे या पंचायत से संबंधित अपने कानूनो ं
को संशोधित करेंगे। लगभग सभी राज्यों  ने 1997 तक अपने राज्यों  में ग्राम पंचायत 
अधिनियम में संशोधनो ंपारित कर दिए। महाराष्ट्र राज्य विधान मंडल ने भी महाराष्ट्र ग्राम 
पंचायत अधिनियम 1997 को संशोधित कर दिया। महाराष्ट्र ने महाराष्ट्र ग्राम पंचायत 
अधिनियम में अध्याय III-A शामिल कर दिया, जिसमें अनुसूचित  क्षेत्र ों में ग्राम सभा 
और पंचायतो ंका विशेष प्रावधान किया गया था।
2011 की जनगणना के अनुसार महाराष्ट्र में अनुसूचित  जनजाति (ST) की आबादी 
राज्य की कुल आबादी का 10 करोड़ अर्थात 9.35% से अधिक ह।ै पूरे देश में अनुसूचित  
जनजाति की आबादी का 10% भाग महाराष्ट्र में रहता ह।ै इतनी बड़ी संख्या में आदिवासी 
आबादी अब भी विकास में पीछे ह।ै महाराष्ट्र के 13 जनपदो ंमें 59 तालुका पेसा अधिनियम 
के दायरे में आत ेहैं।
महाराष्ट्र में पेसा कानून के बनने का इतिहास बहुत दिलचस्प रहा ह।ै महाराष्ट्र में विकें द्रीकृत 
शासन की समृद्ध परंपरा रही ह।ै राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज कानून बनने से बहुत पहले 
महाराष्ट्र ने स्थानीय शासन के संस्थानो ंकी त्रिस्तरीय प्रणाली स्थापित कर दी थी। महाराष्ट्र में 
पंचायती राज व्यवस्था का वजदू 1960 से ह।ै इस विकें द्रीकरण का प्रदर्शन और अनुभव 
मिला-जलुा था। हालाकंि, राज्य में विकें द्रीकृत शासन की एक परंपरा रही थी, लेकिन 
इतनी शानदार परंपरा वाले राज्य ने राज्य में पेसा कानून बनाने पर बहुत ध्यान नही ंदिया। 
जन आदंोलनो,ं जनजातीय सक्रियतावादियो ंऔर नागरिक समाज के अन्य संगठनो ं के 
सामूहिक और समन्वित प्रयासो ंने उस समय सरकार को पेसा अधिनियम के अनुपालन 
में पंचायत अधिनियम को संशोधित करने पर मजबरू कर दिया। व्यापक जन जटुाव, 
जनजातीय लोगो ंके सम्मेलन, सत्ता और विपक्षी पार्टियो ंके विधायको ंसे समर्थन जटुाना, 
मीडिया की हिमायत, विधयेक का मसौदा तयैार करना, सब कुछ करते हुए संगठनो ंऔर 
नागरिक समाज ने अपने प्रयासो ंमें कोई कसर बाकी नही ंरखी। उनका प्रयास था कि ग्राम 
पंचायत अधिनियम में संशोधन के रूप में अनुसूचित  क्षेत्र में जनजातीय लोगो ंको राज्य में 
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हिस्सा मिलना सुनिश्चित किया जाए। राज्यों  को अपने कानून को संशोधित कर कें द्रीय पेसा 
अधिनियम के अनुकूल बनाने के लिए एक साल का समय दिया गया था। महाराष्ट्र राज्य 
विधान सभा ने वस्तुतः इस समय सीमा के अतंिम क्षण में दिसंबर 23, 1997 को रात 
में 11:30 बजे ग्राम पंचायत अधिनियम के संशोधनो ंको पारित किया। राज्य विधान 
परिषद ने संशोधनो ंको दो दिन पहले ही पारित कर दिया था। यह नागरिक समाज समूहो,ं 
वाम और लोकतातं्रिक राजनीतिक दलो ंऔर उनके संगठनो ंका विशुद्ध साहस और राज्य 
के जनजातीय लोगो ंका दृढ़ संकल्प था, जिसने इसे संभव बनाया।
संघर्ष वही ं समाप्त नही ं हुआ। भारत सरकार ने पेसा के लिए मॉडल नियम भी बनाए 
और प्रसारित किए थ।े राज्यों  से पेसा को लागू करने के लिए मॉडल नियमो ंके अनुरूप 
कानून बनाने की आशा की गयी थी। हालाकंि ग्राम पंचायत अधिनियम में संशोधन करने 
में महाराष्ट्र ने पर्याप्त तत्परता दिखाई थी, लेकिन कानून बनाने का काम लंब ेसमय तक 
लंबित रहा। नियमो ंके अभाव के कारण वास्तविक मायनो ंमें राज्य में पेसा कानून लागू 
नही ंहो सका। नियमो ंके अभाव के कारण अनुसूचित  क्षेत्र ों के लिए विशेष प्रावधानो ंका 
ठीक तरीके से क्रियान्वयन नही ंहो सका। कई बार इस अधिनियम के प्रावधानो ंकी गलत 
व्याख्या की गई और स्व-शासन स्थापित करने का मकसद ही पराजित हो गया। जन 
आदंोलन द्वारा लंब ेसंघर्ष और वकालत के बाद राज्य सरकार ने एक कार्य समूह गठित 
किया, जिसमें सरकारी अफसरान, विशेषज्ञ और नागरिक समाज के सक्रियतावादी शामिल 
थ।े अतं में मार्च 2014 में सरकार ने पेसा नियमो ंको अधिसूचित किया और पेसा को लागू 
करने के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए।

राज्यपाल का हस्तक्षेप114

राज्यों  से इस विषय से संबंधित अन्य कानूनो ंको संशोधित करन ेऔर उनको पेसा कानून 
के अनुकूल बनान ेकी भी आशा की गयी थी। महाराष्ट्र में इस प्रक्रिया में भी विलंब किया 
गया। राज्य विधायिका न ेअन्य संबंधित कानूनो ंको संशोधित नही ं किया। राज्यपाल न े
संविधान की पाचंवी ंअनुसूची पर आधारित अपनी विशेष शक्तियो ंका इस्तेमाल करत े
हुए अधिसूचना जारी की और अधीनस्थ कानूनो ं के संशोधनो ंको पेश किया। महाराष्ट्र 
के तत्कालीन राज्यपाल डॉ सी. विद्यासागर राव राज्य के पाचंवी ंअनूसूचित क्षेत्र में उचित 
प्रशासन सुनिश्चित करन े के लिए सक्रिय थ।े उनको जनजातीय विकास और शासन में 
काफी दिलचस्पी थी। उन्हों ने लगातार कई अधिसूचनाएं जारी की ंऔर प्राकृति क संसाधानो ं
के संचालन, उपयोग और प्रबंधन से संबंधित राज्य के अधिकाशं कानूनो ंऔर योजनाओ ं
को पेसा के अनुरूप बनाया। साथ ही राज्य में प्राकृति क संसाधनो ंके उपयोग और प्रबंधन, 
निधियो ं के आवंटन और उपयोग को पेसा अधिनियम के अनुकूल बनाया गया। कुछ 
अधीनस्थ कानूनो ंमें बदलावो ंऔर संशोधनो ंका संक्षिप्त विवरण निम्नवत ह-ै 

114. लेखक महाराष्ट्र के महामहिम राज्यपाल द्वारा कुछ निश्चित अधिसूचनाओ ंकी समीक्षा 
कराने हेत ुनेशनल सेंटर फॉर एडवोकेसी स्टडीज़ के समर्थन के लिए आभार प्रकट करता है।
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1.	 बासं और तेंदू पत्ता समेत लघु वन उत्पाद का मालिकाना हक सुनिश्चित करने 
की अधिसूचना
लघु वन उत्पाद (एमएनएफ) जनजातीय समुदायो ं की आजीविका के लिए 
मज़बतू आधार प्रदान करते हैं। अनुसूचित  क्षेत्र ों में महराष्ट्र लघु वन उत्पाद 
स्वामित्व हस्तानातंरण और महाराष्ट्र लघु वन उत्पाद (मान्यता और व्यापार) 
(संशोधन) अधिनियम 1997 राज्य के अनुसूचित  क्षेत्र ों में लघु वन उत्पादो ंके 
उपयोग और प्रबंधन के लिए अति महत्वपूर्ण व्यवस्था का प्रावधान करता ह।ै 
जनजातीय समुदाय का अक्सर वन अधिकारियो ंसे झगड़ा रहता ह।ै वन सुरक्षा 
के नाम पर वन अधिकारी इमारती या गैर-इमारती लकड़ी को लेकर जनजातीय 
लोगो ं को वन उत्पाद तक पहुंच की अनुमति नही ं देते थ।े पेसा अधिनियम 
ने अनुसूचित क्षेत्र वाले गावंो ंको ग्राम सभाएं दी और साथ ही वन संसाधानो ं
खासकर लघु वन उत्पादो ं के उपयोग और प्रबंधन के बारे में निर्णय लेने का 
अधिकार भी दिया। पहले यह संभव नही ंथा, क्योंकि  एमएफपी से संबंधित 
महाराष्ट्र का कानून ग्राम सभा के प्राधिकरण को मान्यता नही ंदेता था। इसके 
नतीजे में अनुसूचित  क्षेत्र में ग्राम सभाएं कई महत्वपूर्ण एमएफपी जसेै तेंदू पत्ता 
और बासं तक हासिल करने में अक्षम थी।ं यह अनियमितता राज्य में जंगल पर 
निर्भर जनजातीय लोगो ंके आजीविका के अवसर छीनने का कारण बन गई। 
महामहिम राज्यपाल ने 2014 में अधिनियम को संशोधित करते हुए अधिसूचना 
जारी की। इस संशोधन के माध्यम से शब्द ग्राम पंचायत के बाद शब्द ग्राम सभा 
जोड़ दिया गया। इस संशोधन ने एमएफपी की सूची में तेंदू पत्ता और बासं को 
शामिल कर दिया। इस संशोधन ने ग्राम पंचायत के साथ-साथ ग्राम सभा को भी 
निर्णय लेने का प्राधिकरण बना दिया। यहा ंग्राम सभा के महत्व के बारे में एक 
चीज़ को उजागर किया जाना चाहिए। हालाकंि, पेसा अधिनियम ग्राम सभा 
को ग्राम पंचायत पर वरीयता देता है, लेकिन इस संशोधन ने ग्राम सभा और 
ग्राम पंचायत को एक समान मान्यता दी है।

2.	 ग्राम सभा के माध्यम से बासं काटने और बेचने संबंधी दिशा-निर्देश
उपर्युक्त संशोधन ने एमएफपी की सूची में स्पष्ट रूप से बासं और तेंदू पत्ता 
को जोड़ दिया। राज्यपाल ने अगस्त 19, 2014 को पाचंवी ं अनुसूची क्षेत्र ों 
में एमएफपी की सूची में बासं को शामिल करते हुए अधिसूचना जारी कर दी। 
ग्रामीण विकास विभाग (महराष्ट्र सरकार) ने मार्च 31, 2015 और नवम्बर 31, 
2015 को दो प्रस्ताव पारित किए और ग्राम सभा के माध्यम से बासं काटने और 
बचेने से संबंधित दिशा-निर्देश जारी किए।
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इन अधिसूचनाओ ंऔर प्रस्तावो ंने अनुसूचित  क्षेत्र ों में ग्राम सभाओ ंको तेंदू और 
बासं जसेै उच्च मूल्य के उत्पादो ंसमेत लघ ुवन उत्पादो ंपर अपन ेअधिकारो ंका 
इस्तेमाल करन ेमें सक्षम बना दिया ह।ै वनाधिकार कानून (एफआरए) के साथ 
सामंजस्य स्थापित करत ेहुए इन अधिकारो ंके प्रयोग से गडचिरोली जनपद में 
100 से अधिक ग्राम सभाएं बासं पर अपन ेअधिकारो ंका इस्तेमाल कर पायी ं
और 500 से अधिक न ेतेंदू  पर अपने अधिकार का इस्तेमाल किया। इससे प्रति 
ग्राम सभा के हिसाब स े10 से 80 लाख रूपये की आय अर्जित की गई और इन 
गावंो ंमें जनजातीय लोगो ंकी आजीविका पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा।

3.	 लघु वन उत्पाद तक सार्थक पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए बीज पंूजी
अनुसूचित  क्षेत्र ों में नकदी से जझू रहे गावं सार्थक रूप से एमएफपी पर अपने 
अधिकार का प्रयोग करने में सक्षम नही ंथ।े राज्य के योजना विभाग ने अगस्त 
21, 2014 को एक प्रस्ताव पारित किया और क्रमशः अपने क्षेत्र ों में एमएफपी 
तक पहुंच बनाने के लिए मानव विकास मिशन के अतंर्गत ग्राम सभाओ ंको एक 
बार बीज पूंजी उपलब्ध कराने के लिए दिशा-निर्देश जारी किया।

4.	 भमूि हस्तानातंरण की रोकथाम के संबंध में अधिसूचना
आदिवासी भू-स्वामियो ंकी ज़मीन के हस्तानातंरण से अनुसूचित  क्षेत्र अक्सर 
त्रस्त रहते हैं। जनजातियो ंकी ज़मीनें अक्सर गैर-जनजातीय लोगो ंको विभिन्न 
बहानो ंऔर तरीको ं से हस्तानातंरित कर दी जाती हैं। गरीब जनजातियो ंको 
उनकी ज़मीनो ं से गरीबी, जोर ज़बरदस्ती और उधार के बोझ की वजह से 
बदेखल कर दिया जाता ह।ै महाराष्ट्र लैंड रिवेन्यू कोड 1966 राज्य में ज़मीनो ं
के लेन-देन के लिए कानूनी ढाचंा उपलब्ध कराता ह।ै कई बार जनजातियो ं
की ज़मीन की लूट के लिए जालसाज़ी और धोखाधड़ी जसेै गैर कानूनी तरीके 
अपनाए जाते हैं। जनजातीय व्यक्ति की ज़मीन गैर–जनजातीय व्यक्ति को 
हस्तानातंरित करने के मामले में संहिता ने क्षेत्र के संबंधित जिला कलेक्टर को 
ऐसे हस्तानातंरण की अनुमति देने का अधिकार दिया था। राज्यपाल ने जनू 
14, 2016 को एक अधिसूचना जारी की और ऐसे मामलो ंके लिए संबंधित 
ग्राम सभा के अनुमोदन को अनिवार्य बना दिया। इस चीज़ ने कुछ हद तक 
जनजातीय लोगो ंकी ज़मीनो ंके हस्तानातंरण को रोका है। निजी उद्देश्यों  के लिए 
जनजातीय से गैर–जनजातीय व्यक्तियो ंको ज़मीन के हस्तानातंरण की रफ्तार 
निश्चित रूप से कम हुई ह।ै हालाकंि, विकास परियोजनाओ ंऔर सार्वजनिक हित 
की परियोजनाओ ंके बहाने अब भी जनजातियो ंको अपनी ज़मीनो ंसे बदेखल 
किया जाना जारी ह।ै अनुसूचित  क्षेत्र ों में ज़मीन हासिल करने के लिए राज्य द्वारा 
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भूमि अधिग्रहण कानूनो ंमें मौजदू एमिनेंट डोमेन की उप-धारा का प्रयोग किया 
जाता है। समृद्धि हाइवे (राज्य सरकार की परियोजना) और प्रस्तावित दिल्ली–
मुम्बई कोरिडोर (डीएमआईसी) और डेडीकेटेड फ्रे ट कोरिडोर (भारत सरकार 
की दोनो ंपरियोजनाएं) इसके हालिया उदाहरण हैं और स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं 
कि भू-राजस्व संहिता में संशोधन आदिवासियो ंकी ज़मीनो ंके हस्तानातंरण को 
रोकने के लिए अपर्याप्त हैं। 

पेसा और जनजातीय उप–योजना
पसेा अधिनियम की धाराएं 4(m)(vi) और 4(m)(vii) ग्राम सभाओ ंऔर उपयकु्त 
पंचायतो ंको सभी सामाजिक क्षेत्र ों में संस्थानो ंऔर कार्मिको ंपर तथा स्थानीय योजनाओ ं
और संसाधनो ंपर नियंत्रण का अधिकार देती हैं, जिसमें जनजातीय उप–योजना भी शामिल 
ह।ै महाराष्ट्र राज्य पसेा नियम जनजातीय उप–योजना (TSP) और जनजातीय विकास 
विभाग (जो राज्य में जनजातियो ंके विकास के लिए नोडल एजेंसी ह)ै द्वारा विकास कार्य 
करन ेके संबंध में निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रावधान करत ेहैं-

1.	 प्रत्येक निवास स्थान मतलब प्रत्येक उप-ग्राम को गावं घोषित किए जाने और 
स्वं य ग्राम सभा बनने का अधिकार है।

2.	 प्रत्येक ग्राम सभा अपना ग्राम सभा कोष बना सकती ह।ै इस पर ग्राम सभा को 
पूर्ण व्यवसायिक नियंत्रण और ग्राम सभा कोष की निधि का उपयोग का हक 
हासिल होगा।

3.	 ग्राम सभा को सरकारी योजनाओ ंके लाभार्थियो ंकी पहचान करने की शक्ति 
प्राप्त ह।ै

4.	 पंचायतो ंद्वारा संचालित कार्यक्रमो ंऔर परियोजनाओ ंको अनुमोदित करने का 
अधिकार ग्राम सभा के पास है।

5.	 अपने इलाके में सामाजिक क्षेत्र के सभी संस्थानो ंकी समीक्षा का अधिकार ग्राम 
सभा के पास है।

6.	 ग्राम सभा को सामाजिक लेखा परीक्षा (सोशल ऑडिट) कराने का अधिकार ह।ै

पेसा अधिनियम पाचंवी ं अनुसूची क्षेत्र में जनजातीय स्व-शासन के लिए बहुत व्यापक 
दायरा उपलब्ध कराता ह।ै विकास योजना और विकास निधि शासन के महत्वपूर्ण पहलू 
हैं। इसको समझना आवश्यक ह ै कि पेसा अधिनियम और उससे संबंधित कानूनी और 
नीतिगत प्रावधानो ंन ेमहाराष्ट्र में राज्य की पाचंवी ंअनुसूची क्षेत्र में योजना प्रक्रिया और 
उसके क्रियान्वयन को किस हद तक प्रभावित किया ह।ै टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल 
साइंसेज़ द्वारा किए गए एक अध्ययन में पेसा के संदर्भ में राज्य में टीएसपी को समझन ेका 
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प्रयास किया ह।ै (टर्ाइबल सब–प्लान इन महाराष्ट्र: ए डायग्नोस्टिक स्टडी)। अध्ययन के 
प्रमुख निष्कर्ष निम्न हैं-

1.	 योजना प्रक्रिया पर पंचायती राज संरचना और ग्राम सभाओ ंकी पकड़
अध्ययन इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि जिला टीएसपी के लिए उस समय प्रचलित 
योजना प्रक्रिया में सहभागी योजना का अभाव था। जिले में टीएसपी की योजना 
बनान ेमें ग्राम सभाएं, ग्राम पंचायतें और ग्राम समितिया ंशामिल नही ंथी। यहा ं
तक कि जिला स्तर पर जिला परिषद की आम सभा की अधिकारहीन भागीदारी 
को भी स्वीकार नही ंकिया जाता था। जिला टीएसपी योजनाओ ंको कुल मिलाकर 
नौकरशाही द्वारा तयैार किया जाता था। अध्ययन में पाया गया कि हर स्तर पर 
सहभागी योजना का यही अभाव अनुसूचित  जनजाति के लोगो ंकी आकाकं्षाओ ं
और प्रदत्त सेवा के बीच फासले के मुख्य कारणो ंमें से एक ह।ै

2.	 टीएसपी के कार्यक्रमो ंके क्रियान्वयन में पंचायती राज ढाचें की भमूिका
टीएसपी कार्यक्रमो ं के क्रियान्वयन में पंचायती राज संस्थाएं शामिल नही ंथी।ं 
जनजातीय विकास विभाग की योजनाओ ंऔर कार्यक्रमो ंको या तो इंटेगरेटेड 
डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के परियोजना अधिकारियो ंया लाइन विभाग के माध्यम 
से लागू किया जाता था। स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, आवास और जल सरंक्षण 
की योजनाओ ंऔर कार्यक्रमो ंको चलान ेमें जिला परिषद एक संस्था के रूप में 
शामिल थी। पंचायती राज पर नियंत्रण और संसाधानो ंएंव संस्थानो ंपर नियंत्रण 
के चलन न ेपेसा अधिनियम के लक्ष्य को पराजित कर दिया।

3.	 कार्यक्रमो/ंपरियोजनाओ ंके अनमुोदन और लाभार्थियो ंके चयन में पंचायती 
राज की भमूिका
अध्ययन में देखा गया कि जिला परिषद द्वारा संचालित अधिकाशं टीपीएस 
योजनाओ ंके लाभार्थी के चयन, जिसमें लाभार्थी के चयन के प्रावधान हैं, ग्राम 
सभा द्वारा किया गया था। अधिकाशं टीडीडी और अन्य लाइन विभाग की 
योजनाओ ंमें लाभार्थी के चयन में ग्राम सभाएं शामिल नही ंथी।ं अध्ययन में 
यह भी नोट किया गया कि कार्यक्रमो/ंपरियोजनाओ ंका अनुमोदन करन ेमें ग्राम 
सभाओ ंकी कोई भूमिका नही ंथी। अध्ययन में आग ेउल्लेख किया गया कि हाल 
ही में ग्राम सभा द्वारा व्यक्तिगत लाभ के कार्यक्रमो ंमें लाभार्थियो ंके चयन को 
अनिवार्य बनान ेके लिए ताज़ा जीआर जारी किया गया था, लेकिन अभी यह 
देखा जाना शेष ह ैकि जीआर पर अमल किया गया या नही।ं

अध्ययन में अधिकार आधारित कानूनो ं जसेै मनरेगा, पेसा अधिनियम और एफआरए 
के लिए बजट संबंधी समर्थन के बारे में महत्वपूर्ण उल्लेख किए गए। रिपोर्ट कहती ह ैकि 
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हालाकंि लोगो ंद्वारा इन अधिकारो ंका दावा पेश किया गया ह,ै मगर यह अधिकार कागज़ 
पर ही न रह जाएं; ये सुनिश्चित करन ेके लिए बजट संबंधी समर्थन की अब भी ज़रूरत ह।ै
यह पाया गया था कि अनुसूचित क्षेत्र ों में बहुसंख्य लोग ग्राम सभा के बारे में नही ंजानत ेथ े
और मुश्किल से ही उन लोगो ंन ेकभी ग्राम सभा की मीटिग में भाग लिया था। अध्ययन न े
नोट किया कि आईटीडीपी के कार्मिक ग्राम सभाओ ंकी मीटिग में बहुत कम हाजिर रहत े
थ।े
अध्ययन इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि टीएसपी का पेसा की आवश्यकताओ ंसे जुड़ाव और 
पेसा के जनादेश को पूरा करन ेके लिए अध्ययन क्षेत्र ों में प्रशासनिक और वित्तीय प्रबंध 
नही ंकिए गए थ।े
अध्ययन न ेटीएसपी को पेसा अधिनियम और राज्य के पेसा नियमो ंमें सामंजस्य स्थापित 
करन ेके लिए निम्नलिखित महत्वपूर्ण सिफारिशें की थी-ं

a)	 प्रत्येक गावं में लघु योजना शुरू की जाए, ताकि जिला टीएसपी की योजनाओ ंमें 
ग्राम सभा में महसूस की जान ेवाली ज़रूरतो ंको शामिल किया जाना सुनिश्चित 
किया जाए।

b)	 टीएसपी के अनुमोदन की प्रक्रिया में पंचायती राज के सभी तीनो ं स्तरो ं के 
प्रतिनिधियो ंकी सहभागिता को और बढ़ाया जाए।

c)	 टीएसपी बजट से पंचायती राज के चारो स्तर (ग्राम सभा को शामिल करत ेहुए) 
तक और ज्यादा हस्तानातंरण की अनुमति दी जाए जिसमें एकीकृत निधिया ंभी 
शामिल हैं।

जनजातीय उप-योजना निधि का 5% भाग सीधे ग्राम पंचायतो ंको हस्तानातंरण
महाराष्ट्र में टीएसपी निधि के 5% भाग के सीध ेग्राम पंचायतो ंको हस्तानातंरण पर इकोनेट 
(ECONET) द्वारा अध्ययन किया गया था (ECONET 2020)। अध्ययन कहता 
ह ैकि महाराष्ट्र के माननीय राज्यपाल न ेअक्तूबर 30, 2014 को अपनी विशेष शक्तियो ं
का प्रयोग करत ेहुए पेसा क्षेत्र के अदंर ग्राम पंचायतो ंको विशेष निधि से भुगतान करन े
के लिए अधिसूचना जारी की थी। इसके अनुरूप, महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम में 
संशोधन किया गया था। साथ ही जनजातीय उप–योजना निधियो ं से एकीकृत निधि के 
रूप में न्यूनतम 5% राशि को पेसा क्षेत्र के अदंर की ग्राम पंचायतो ंको हस्तानातंरित करन े
का प्रावधान किया गया था। इसके मुताबिक, महाराष्ट्र सरकार न ेवित्त वर्ष 2015-16 से 
निधियो ंसे धन देना शुरू कर दिया। अनुसूचित  क्षेत्र को विकास योजना बनान ेकी स्वतंत्रता 
और अधिकार प्रदान करन ेकी यह योजना निःसंदेह रूप से सही दिशा में महत्वपूर्ण कदम 
ह।ै
एक प्रावधान के तहत पाचंवी ं अनुसूची क्षेत्र के अतंर्गत आन ेवाले हर गावं का अपना ग्राम 
सभा कोष होना चाहिए। पेसा क्षेत्र के अदंर प्रत्येक गावं चाहे वह राजस्व गावं हो या गावं, 
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उप-ग्राम, निवास स्थान आदि को पेसा गावं घोषित किया गया ह।ै इनको ग्राम सभा कोष 
और उसके प्रबंधन के लिए ग्राम सभा कोष समिति बनान ेका अधिकार ह।ै हालाकंि, इन 
ग्राम सभा कोष समितियो ंका वास्तविक स्वरूप एक दम अलग ह।ै इस संबंध में निम्नलिखित 
समस्याएं देखी गयी–ं

·	 अनुसूचित क्षेत्र के अतंर्गत कुछ उप-गावंो ं को ‘पेसा गावं’ घोषित करन े की 
प्रक्रिया बहुत सुस्त रफ्तार से काम कर रही ह।ै फिर भी कुछ उप-गावंो ंको ‘पेसा 
गावं’ घोषित किया जा सकता ह।ै इसके लिए जरुरी नही ंह ैकि अपनी ग्राम सभा 
कोष समिति हो।

·	 किसी गावं के लिए गावं की हैसियत होना महत्वपूर्ण ह,ै अगर नही ंह ैतो गावं 
अपने आपको ‘पेसा गावं’ घोषित कर सकता ह।ै हर गावं की अपनी ‘ग्राम 
कोष समिति’ होनी चाहिए। हालाकंि, इन प्रावधानो ंके बारे में लोग अधिकतर 
अनजान हैं।

·	 सामान्य अनुभव रहा ह ैकि वार्षिक बजट में आवंटित 5% टीएसपी निधि वास्तव 
में खर्च नही ंहो पाती। जनजातीय विकास विभाग आमतौर से बजट के आवंटन 
से कम निधि प्राप्त करता ह।ै यह टीएसपी निधि की मात्रा को प्रभावित करता ह ै
और नतीज ेके तौर पर पेसा निधि का बजट भी घट जाता ह।ै

·	 पेसा (निधि) के उपयोग में बहुत सी कमिया ंहैं। निर्माण के उद्देश्य से 40% से 
अधिक पेसा निधि के प्रयोग पर सख्त पाबंदी ह।ै इसके अलावा 32 कामो ंकी 
सूची भी सुझाई गई ह,ै जिनको पेसा निधि का इस्तमाल करत ेहुए किया जा 
सकता ह।ै हालाकंि, पेसा निधि के बड़े भाग का उपयोग सड़क और अन्य निर्माण 
कार्य, स्कू ल को डिजिटल बनाने, इंटरनेट और कम्प्यूटर आधारित शिक्षा के 
प्रतिष्ठान और पानी के आरओ फिल्टर आदि के लिए किया जाता है

·	 पेसा निधि (फंड) की योजना बनान ेऔर उसका उपयोग करन ेमें ग्राम सभा की 
भूमिका बहुत निर्णायक ह।ै हालाकंि निधि और क्रियान्वयन के बारे में जानकारी 
की कमी के कारण यह योजना बहुत असंतोषजनक रही ह।ै

·	 पेसा निधि के बारे में बनुियादी जानकारी भी लोगो ंतक नही ंपहुंची ह।ै आम 
जनता तक इस जानकारी को पहुंचान ेके लिए प्रचार करन ेऔर पेसा निधि के 
उपयोग की योजना बनान ेमें उनकी भागीदारी बढ़ान ेके लिए प्रर्याप्त कोशिशें 
नही ंकी गई हैं। इसके बजाए आमतौर पर यह सुनिश्चित करन ेके प्रयास किए 
गए हैं कि यह जानकारी लोगो ंतक न पहुंचन ेपाए। पेसा निधि के बारे में निर्णय 
ग्राम सेवक, सरपंच और ग्राम पंचायतो ंके कुछ चुनिदंा सदस्यों  द्वारा लिया जाता 
ह।ै बहुत से गावंो ंमें ग्राम सभा केव ल कागज़ पर चलती ह।ै
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·	 पेसा निधि समय पर खर्च नही ंहोती ह।ै पहली किस्त को साल के पहले सत्र के 
गुज़र जान ेके बाद खर्च किया जाता ह।ै ग्राम सेवक धमकी देत ेहैं कि वित्तीय वर्ष 
के समाप्त होन ेके बाद निधि का अप्रयकु्त धन खत्म हो, नही ंतो राज्य के पास 
वापस चला जाएगा। ग्राम सेवक ग्राम सभा से अपनी पसंद की योजना पारित 
करवात ेहैं। उनका मकसद कमीशन के तौर मोटी कमाई कर अपनी जेब भरना 
होता ह।ै

·	 पेसा निधि योजना के माध्यम से ग्राम स्तर पर खर्च की योजना बनात ेहुए तीन 
लाख से अधिक खर्च वाले कामो ंके लिए ब्लॉक स्तर पर तकनीकी प्रशासनिक 
स्वीकृति  हासिल करन ेकी ज़रूरत होती ह।ै हालाकंि, वास्तविकता यह ह ैकि ग्राम 
सेवक सभी कामो ंके लिए ब्लॉक स्तर से पूर्व स्वीकृति  हासिल कर लेते हैं। मंजरूी 
प्रदान करत ेसमय ब्लॉक विकास कार्यालय द्वारा उनमें परिवर्तन किया जाता ह।ै

·	 ब्लॉक पेसा संयोजक ब्लॉक विकास कार्यालय के कर्मचारी नही ं हैं। उनकी 
प्रोफाइल और ज़िम्मेदारिया ंबिल्कु ल अलग होती हैं। हालाकंि, कई स्थानो ंपर 
ऐसा देखा गया ह ैकि संयोजक ब्लॉक विकास अधिकारी के मातहत के रूप में 
काम करत ेहैं।

·	 ऐसा देखा गया ह ै कि ब्लॉक विकास अधिकारी से लेकर उनके मातहतो ंतक 
संबंधित कर्मचारियो ंमें पेसा अधिनियम के बारे में घोर अनभिज्ञता ह।ै

·	 महाराष्ट्र सरकार न ेप्रत्येक ग्राम पंचायत में पेसा प्रोत्साहक नियकु्त किया ह।ै पेसा 
प्रोत्साहको ंकी ज़िम्मेदारियो ंमें पेसा क्षेत्र में लोगो ंके बीच ग्राम सभा के बारे में 
जागरूकता पैदा करना, सही तरीके से ग्राम सभा को संगठित करना और ग्राम 
सभा में लोगो ंकी भागीदारी को बढ़ाना शामिल ह।ै पेसा प्रोत्साहको ंको ग्राम 
पंचायत में काम करन ेवाला अतरिक्त सरकारी कर्मचारी माना जाता ह।ै ग्राम 
सेवक उनके साथ अपने मातहत जसैा बर्ताव करत ेहैं। पेसा प्रोत्साहक पेसा क्षेत्र ों 
में ग्राम सभा के सशक्तिकरण की महत्वपूर्ण कड़ी हैं। इस महत्वपूर्ण भूमिका को 
पूरी तरह से नज़र अदंाज़ कर दिया गया ह।ै

पेसा निधि योजना को शुरू हुए लगभग सात साल हो चुके हैं। यह स्पष्ट ह ैकि पेसा निधि के 
उपयोग की तस्वीर बिल्कु ल भी संतोषजनक नही ंह।ै हालाकंि इस योजना में बहुत ताकत 
ह।ै योजना के अदंर मुद्दों , चुनौतियो ंऔर समस्याओ ंकी पहचान करना, उनकी समीक्षा 
करना और उनके समाधान का रास्ता ढंूढना ज़रूरी ह।ै

पेसा गावंो ंकी घोषणा
सबसे अहम बात यह ह ैकि पेसा अधिनियम प्रत्येक जनजातीय निवास स्थान को गावं घोषित 
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किए जान ेकी पात्रता रखता ह।ै पेसा गावं घोषित करन ेकी प्रक्रिया को तेज़ी से निबटान े
के लिए राज्य सरकार को समयबद्ध कार्यक्रम शुरू करना चाहिए। एक बार जब एक गावं 
को पेसा गावं घोषित कर दिया गया, तो वह विकास योजना बनान ेऔर क्रियान्वयन करन े
और सीध ेतौर पर पेसा निधि समेत विकास निधियो ंके लिए धन प्राप्त करन ेके लिए पात्र 
इकाई बन जाता ह।ै

अगर निर्धारित प्रक्रिया पूरी हो गई ह,ै लेकिन सब डिविज़नल मजिस्ट्रेट या कलेक्टर द्वारा 
निर्धारित समय सीमा के अदंर कोई निर्णय नही ं लिया गया ह,ै तो गज़ेट अधिसूचना या 
राज्यपाल के आदेश के माध्यम से उस गावं को पेसा गावं घोषित कर देना चाहिए। इस 
आशय का पत्र या प्रमाणपत्र संबंधित गावं को दे दिया जाना चाहिए। इस तरीके से जिन 
गावंो ंको पेसा गावं के रूप में घोषित किया गया ह,ै उन गावंो ंतक योजनाओ ंका लाभ 
पहुंचान ेके लिए सरकारी तंत्र बाध्य हो जाएगा। 

शहरीकरण : पेसा के लिए उभरती हुई चुनौती
राज्य में बढ़ता हुआ शहरीकरण और गावंो ं का नगर पंचायत में परिवर्तन होना पेसा 
अधिनियम की भावना को सबसे बड़ी चुनौती पेश कर रहा ह।ै पेसा अधिनियम ग्रामीण 
क्षेत्र में लागू होता ह;ै और इस प्रकार गावं का नगर पंचायत में परिवर्तन होने से उसे पेसा 
अधिनियम के दायरे से बाहर कर देता ह।ै पेसा के साथ-साथ नगरपालिका क्षेत्र ों में ऐसे 
ही प्रावधान के लिए एक विधयेक प्रस्तुत किया गया था, लेकिन उस विधयेक न ेदिन का 
प्रकाश कभी नही ंदेखा। ग्रामीण विकास और पंचायती राज के राष्ट्रीय संस्थान {National 
Institute of Rural Development and Panchayati Raj (NIRDPR)} 
न ेइस संबंध में अहम सुझाव दिए थ।े इसन ेमागं की थी कि ‘संविधान के 74वें संशोधन के 
(1992 में) 115 पारित होन ेके बाद से अनुसूचित  क्षेत्र ों में पंचायतो ंके नगर के रूप में सभी 
उन्नयन को अमान्य घोषित कर दिया जाए’।

निष्कर्ष
पेसा को अक्सर संविधान के अदंर संविधान कहा जाता ह।ै पेसा अनुसूचित  क्षेत्र ों में शासन 
के लिए संदर्भ का सार्वजनिक ढाचंा प्रदान करता ह।ै यह कई विकल्पों पर विचार करता ह ै
और स्थानीय परिस्थितियो ंको ध्यान में रखत ेहुए किसी पर भी संबंधित प्राधिकरणो ंद्वारा 

115. (एनआईआरडीपीआर, 2016) गवर्नेंस, रिसोर्सेज़, एंड लिवलीहुड्स ऑफ आदिवासीज़ 
इन इंडियाः इमप्लीमेंटेशन ऑफ पेसा एंड एफआरए, एस.आर. संकरन चायर (ग्रामीण मज़दूर), 
ग्रामीण विकास और पंचायती राज का राष्ट्रीय संस्थान, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकारए 
राजेंद्र नगर, हैदराबाद – 500030 www.nird.org.in 
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अमल किया जा सकता था। मान लिया जाता ह ैकि चुना गया विकल्प पेसा की सार्वजनिक 
भावनाओ ं का उल्लंघन नही ं करेगा (दाडंेकर, चौधरी 2010)। फिर भी, देश में इतन े
महत्वपूर्ण कानून का क्रियान्वयन असंतोषजनक ह।ै महाराष्ट्र कोई अपवाद नही ंह।ै

जसैा कि दाडंेकर  और चौधरी द्वारा बहुत पहले 2010 में महसूस किया गया “… माना कि 
जनजातीय समुदाय की जीवन पद्धति की चुनौतियो ंको अर्थव्यवस्था के उदारीकरण, उद्योग 
के लिए निजी पूंजी से नज़दीकी, वामपंथी विद्रोह की परिघटनाओ ंके साथ-साथ प्राकृति क 
संसाधनो ंके लिए लाभकारी भीड़ (खासकर खनिज और खेत) न ेविगत दशक से गंभीर 
रूप से बढ़ा दिया ह।ै यह सब लोगो ंकी समस्याओ ंको ताज़ा कर देती हैं। पेसा की उपेक्षा 
का खास तौर से दरु्भाग्यपूर्ण और हिसंक निहितार्थ ह”ै। (वही) लेखक आग ेलिखत ेहैं “… 
कानूनी और प्रशासनिक तिकड़म न ेपेसा के प्रावधानो ंको महत्वाकाक्षाओ ंका आसन बना 
कर रख दिया और स्व-शासन का एजेंडा स्थगित होकर रह गया”। (वही)

इसके अलावा, महाराष्ट्र राज्य में पेसा कानून की उपेक्षा और स्थगन से स्वं य पेसा अधिनियम 
को अप्रासंगिक बना दिए जान ेका खतरा ह।ै और अगर ऐसा होता ह ैतो यह केव ल प्रदेश 
के जनजातीय लोगो ंके लिए विनाश नही ंलाएगा, बल्कि प्रतिनिधित्व आधारित लोकतंत्र 
को प्रत्यक्ष लोकतंत्र में बदलन ेका सपना भी चूर हो जाएगा।

संदर्भ:
1.	 5% पेसा फंड स्कीम: करेंट स्टैटस (एक्ज़ेक्युटिव समरी) इकोनेट 

(ECONET), पुणे 2020 
2.	 गवर्नेंस, रिसोर्सेज़ एंड लिवलीहुड ऑफ आदिवासीज़ इन इंडियाः इमप्लीमेंटेशन 

ऑफ पेसा एंड एफआरए, एस.आर. संकरन चायर (ग्रामीण मज़दूर) ग्रामीण 
विकास और पंचायती राज का राष्ट्रीय संस्थान (ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत 
सरकार) राजेंद्र नगर, हैदराबाद, 2016

3.	 पेसा, लेफ्ट विगं एक्ट्रीमिज्म एंड गवर्नेंसः कंसर्न्स एंड चैलेंजेज़ इन इंडियाज़ 
टर्ाइबल डिस्ट्रिक्ट्स, अजय दाडंेकर और चितरंगदा चौधरी, ग्रामीण विकास 
संस्थान, आणंद, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा नियकु्त 

4.	 टर्ाइबल सब प्लान इन महाराष्ट्रः ए डायग्नोस्टिक स्टडी, सामाजिक विज्ञान टाटा 
संस्थान, महाराष्ट्र यनिसेफ द्वारा समर्थित, 2015



पेसा काननू के 25 वर्ष : पाचंवी ंअनुसूची के राज्य ों में क्रियान्वयन की समीक्षा  | 379

पेसा काननू के क्रियान्वयन में लगे जन संगठनो ंकी केस स्टडी
-जितेंद्र चाहर

भमूिका
महाराष्ट्र के 15 जिलो ंऔर 68 तहसीलो ंमें बड़ी संख्या में आदिवासी निवास करते हैं। वर्ष 
2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में आदिवासियो ंकी आबादी एक करोड़ से अधिक 
ह,ै जो कि राज्य की कुल आबादी का करीब दस फीसदी है। लेकिन दूसरी तरफ सच्चाई 
यह ह ैकि राज्य में इतनी बड़ी आबादी वाला आदिवासी समुदाय देश के अन्य आदिवासी 
बहुल क्षेत्र की तरह अभी भी विकास के मामले में पिछड़ रहा ह।ै यह प्रश्न इसलिए अधिक 
महत्वपूर्ण हो जाता ह ै कि महाराष्ट्र को मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़ और 
ओड़िशा जसेै अन्य राज्यों  के मुकाबले विकसित राज्य माना जाता है।
वास्तव में आदिवासियो ंके लोकतातं्रिक अधिकारो ंको संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त ह ैऔर 
उनके प्रतिनिधित्व के लिए आरक्षण भी प्रदान किया गया ह।ै आदिवासी समूह बिखरे और 
असंगठित है, इसलिए यह भी हकीकत ह ैकि जनसंख्या के अनुपात में उनका प्रतिनिधित्व 
नही ंहो पा रहा है।
पेसा कानून आदिवासी भागीदारी के आधार पर स्व-शासन की संस्कृति  को क़ानूनी मान्यता 
देता ह।ै इंतना ही नही, इस कानून के तहत सशक्तिकरण की प्रक्रिया के दौरान आदिवासियो ं
को न केव ल सक्रिय सदस्यों  के रूप में बल्कि अपने गावं के विवाद का निपटारा करने, गावं 
विकास की नीतिया ंबनाने, अपने संसाधनो ं के प्रबंधन करने के रूप में मान्यता दी गयी 
ह।ै फिर भी अफ़सोस की बात ह ैकि इस तरह के एक जन कानून का कार्यान्यवन बहुत 
असंतोषजनक है। लिहाजा पेसा अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन की कमी के कारण 
आदिवासियो ंके कई अधिकारो ंकी उपेक्षा की जा रही ह।ै पेसा कानून तो मौजदू ह,ै लेकिन 
हम कह सकते ह ैकि आदिवासी स्व-शासन वास्तव में नही ंआया ह।ै
महाराष्ट्र के संदर्भ में देखा जाय तो वर्ष 1996 में कें द्र सरकार द्वारा पेसा अधिनियम पारित 
करने के बाद महाराष्ट्र में 1997 में बने पेसा अधिनियम के अनुसार अपने ग्राम पंचायत 
अधिनियम में संशोधन किया था। इन परिवर्तनो ंके अनुसार अनुसूचित  क्षेत्र के लिए विशेष 
प्रावधान किये गये थ।े लेकिन कें द्रीय पेसा अधिनियम और कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानो ंके 
अनुसार राज्य द्वारा अधिनियमित कानून के बीच एक विसंगति ह।ै महाराष्ट्र जो पंचायती 
राज व्यवस्था में अग्रणी है, पेसा कानून को लागू कराने के मामले में पिछड़ा है।
महाराष्ट्र ने अपने राज्य नियम (2014) में कें द्र सरकार द्वारा बनाये कानून में कुछ महत्वपूर्ण 
प्रावधानो ंको शामिल नही ंकिया ह।ै कें द्रीय पेसा अधिनियम में ग्राम सभा को कई शक्तिया ं
दी गई हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रावधान किये गये हैं कि सरकारें अनुसूचित  
क्षेत्र ों में ग्राम सभाओ ं और ग्राम पंचायतो ं के अधिकारो ं का अतिक्रमण न करें, लेकिन 
महाराष्ट्र में पेसा अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत अधिनियम में किये गये परिवर्तनो ंने 
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ग्राम सभा की जगह ग्राम पंचायत को निर्णय लेने की शक्ति दे दी गयी है।
इसलिये राज्य में ग्राम सभा की शक्तिया ंकेव ल सलाह देने और सिफारिश करने तक ही 
सीमित रह गयी हैं। जसेै कि आदिवासी क्षेत्र ों में भूमि हस्तांतरण, ऋण के लेन-देन, गौण 
खनिज खदानो ंके लिए नीलामी लाइसेंस आदि।
वही कें द्रीय कानून में कहा गया ह ैकि पेसा कानून के प्रावधानो ंके अनुरूप अन्य विषयो ं
से संबंधित कानून में उचित बदलाव किये जायेंगे, जबकि महारष्ट्र ने उत्पाद कर, वानिकी, 
खनिज और खनन, कृषि  बाजार, ऋण और भूमि अधिग्रहण अधिनियम में उचित बदलाव 
नही ंकिये हैं, जो आदिवासियो ंकी आजीविका के दृष्टि से बहुत संवेदनशील और महत्वपूर्ण 
ह।ै
पाचंवी ंअनुसूची संबंधित राज्यों  के राज्यपालो ंको पाचंवी ंअनुसूची के अतंर्गत आने वाले 
क्षेत्र ों पर शासन करने के लिए विशेष अधिकार दिए गये हैं। 
सच तो यह ह ैकि अधिनियम के प्रवधानो ंमें त्रुटियो,ं नियमो ंके निर्माण में अक्षम्य देरी और 
अनुसूचित  क्षेत्र ों में आदिवासी स्व-शासन के प्रति अत्यधिक उदासीनता के कारण महाराष्ट्र 
में आदिवासी स्व-शासन की स्थिति अतीत की बात हो गई है। आदिवासी स्व-शासन के 
बिना आदिवासी विकास का विचार पूरा नही ंहो सकता है। आदिवासी क्षेत्र ों में हिसंा को 
रोकना, उस क्षेत्र में आदिवासियो ंके पिछड़ेपन को दूर करने और उन्हें उचित विकास का 
मौका देने के लिए आदिवासी स्व-शासन पर विचार करना अनिवार्य ह।ै पेसा अधिनियम 
का वास्तविक क्रियान्वयन ही उस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। 
इसके लिए राज्य स्तर पर तत्काल कुछ करने की जरुरत ह ैऔर यह संभव भी ह।ै सबसे 
महत्वपूर्ण बात यह ह ैकि राज्य ग्राम पंचायत अधिनियम के प्रवाधानो ंकी कमियो ंको सुधारा 
जाना चाहिए और प्रावधानो ंको कें द्रीय पेसा अधिनियम के अनुरूप बनाया जाना चाहिए। 
साथ ही समग्र जनजातीय विकास की दृष्टि से पेसा अधिनियम, वन अधिकार अधिनियम 
और जनजातीय उप-योजना में सामंजस्य स्थापित किया जाना चाहिए।   
कई वर्षों के संघर्ष के बाद आदिवासियो ंने अपना क़ानूनी अधिकार पा लिया ह,ै लेकिन एक 
तरफ निजी स्वामित्व की अवधारणा को पुनर्जीवित किया गया ह ैऔर दूसरी तरफ बाजार 
के लालच और दबाब के कारण उन के निजी और सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधनो ं
के स्वामित्व का नुकसान हुआ है। वास्तव में लोकतातं्रिक निर्णय लेने की प्रक्रिया और 
तंत्र के अभाव में आदिवासी समूहो ंके पास बाजार या हिसंक प्रतिरोध का सहारा लेने का 
एकमात्र विकल्प बचा ह;ै इसलिए पेसा अधिनियम की 2पाचंवी ं वर्षगाठं को देखते हुए इस 
अधिनियम के सचेत और कठोर क्रियान्वयन की आवश्यकता है। 
राज्य में कई जन संगठन पेसा कानून के क्रियान्वयन में लगे हुए हैं। उनमें से कुछ चुनिदंा 
केस स्टडी यहा ंसाझा की जा रही हैं।
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पेसा काननू के तहत आसे ग्राम पंचायत के सभी 9 गावंो ंने अपनी 
अलग-अलग ग्राम सभाओ ंका गठन किया116  
महाराष्ट्र के पालघर जिले में लापरवाही और फंडिगं (बजट) की समस्या के कारण सरकारी 
अधिकारी नए गावंो ंको पेसा गावं के रूप में मान्यता देने में आनाकानी कर रहे थ।े मोखदली 
से लगभग 25 किलोमीटर दूर पहाड़ी इलाको ंमें वन भूमि से घिरी 100% आदिवासी 
आबादी वाली 20 बस्तियो ं को सरकारी अधिकारी पेसा गावं के रूप मान्यता नही ं देने 
के पीछे इन गावंो ंको पेसा गावं के अयोग्य बता रहे थ।े आरोहण 2018 से इन क्षेत्र ों के 
विकास पर काम कर रहा ह।ै सरकारी अधिकारियो ंद्वारा पेसा गावं के रूप में मान्यता नही ं
देने का मुद्दा जब आरोहण के संज्ञान में आया, तब इस मुद्दे के समाधान के लिए आरोहण 
ने हाथ बढ़ाया।
आरोहण ने पेसा गावं की मान्यता देने के लिए पुनः प्रस्ताव भेजने का फैसला किया। पहले 
प्रस्ताव के सफल न होने के कई कारण थ।े पहला प्रस्ताव सफल नही ंहोने का कारण यह 
था कि गावं के लोगो ंने प्रस्ताव भेजने के बाद की प्रक्रिया का पालन करने में लापरवाही की। 
ग्रामीण पेसा अधिनियम और इसके लाभो ंसे अनभिज्ञ थ।े ग्रामीण अनजान अधिकारियो ं
के साथ अपनी बस्तियो ंकी जानकारी साझा करने से भी हिचकते थ।े इन सभी बस्तियो ं
में आरोहण की पाड़ा समितियो ंने बठैकें  आयोजित की। बठैको ंमें पेसा कानून के बारे में 
रूचि रखने वाले लोगो ंको प्रशिक्षण देकर पेसा अधिनियम से संबंधित जागरूकता बढ़ाने 
का फैसला किया।
पहले प्रस्ताव के विपरीत, पाड़ा समिति और ग्राम पंचायत दोनो ंने जवाहर स्थित एकीकृत 
आदिवासी विकास परियोजना (आई.टी.डी.पी) कार्यालय में परियोजना अधिकारी के साथ 
इस संबंध में प्रस्ताव भजेन ेके बाद की प्रक्रिया की नियमित कार्रवाई करना सुनिश्चित किया। 
जल्द ही सभी नौ गावंो ंको आसे ग्राम पंचायत के तहत पेसा के रूप में गावं घोषित किये 
गये। पेसा गावं के रूप में घोषित गावंो ंमें खदुवा, करोली, रौतपाड़ा, कंुभीपाड़ा, भोवाड़ी, 
इखरीचपाड़ा, बिवलपाड़ा और नवल्याचपाड़ा शामिल हैं।
11 जनवरी 2021 को नौ गावंो ंके सभी ग्रामीणो ंके साथ पहली ग्राम कोष समिति का 
आयोजन किया गया। बठैक में पेसा समिति के लिए 18 सदस्यों  ने मतदान किया। प्रत्येक 
गावं से 2 सदस्यों  ने मतदान किया। मतदान करने वालो ंमें आरोहण की पाड़ा समितियो ंके 
8 सदस्य थ।े अब तक हुई पूरी हुई प्रक्रिया ने लोगो ंमें यह विश्वास पैदा कर दिया कि यदि 
गावं सभा प्रस्ताव भेजने के बाद की आवश्यक समुचित कार्रवाई के साथ प्रयास करती ह,ै 
तो वास्तविक परिवर्तन हो सकता ह।ै आरोहण और उसकी पाड़ा समितियो ं से प्रेरणा में 
लोगो ंने खुद पहल करनी शुरू कर दी है।

116. इस केस स्टडी के संकलन में अमित नारकर  का सहयोग रहा ह।ै
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करोली ग्राम सभा ने विकास योजना खदु बनाई117 
गावंो ंको पेसा गावं घोषित कर दिए जाने के बाद भी जानकारी और जागरूकता के अभाव 
में ग्रामीणो ंको पेसा कानून में दिए अधिकारो ंका लाभ नही ंमिल पाता ह।ै बैंक जानकारी के 
अभाव में पेसा गावं सभा का खाता भी नही ंखोल रहे थ।े दिसंबर 2020 में जब आदिवासी 
बस्ती करोली को पेसा गावं के रूप में मान्यता दी गई, उससे पहले  करोली को पेसा गावं 
के रूप में मान्यता दिए जाने का मामला लंब ेसमय से लंबित था। करोली को पेसा गावं के 
रूप में मान्यता मिलने के बाद भी 25 वर्ष पुराने पेसा अधिनियम के बारे में जानकारी की 
कमी के कारण ग्रामीणो ंको इसका लाभ नही ंमिल रहा था। आरोहण (AROEHAN= 
Action Related to the Organisation of Education, Health And 
Nutrition) वर्ष 2005 से मोखदा तालुका और ग्रामीण पालघर स्थित करोली जसैी कई 
पिछड़ी और कमजोर बस्तियो ंके विकास के लिए काम कर रहा ह।ै आरोहण ने गावंो ंके 
विकास और ग्रामीणो ंको पेसा कानून के अधिकारो ंके प्रति जागरूक बनाने के लिए पाड़ा 
समिति का गठन किया ह।ै पाड़ा समिति के तहत स्थानीय लोगो ंका एक समूह बनाकर उसे 
पेसा अधिनियम के बारे में प्रशिक्षित किया जाता हैं। पाड़ा समिति ने ही करोली गावं के 
लोगो ंमें पेसा अधिनियम के प्रति जानकारी के अभाव से आरोहण को अवगत कराया था। 
समिति द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर आरोहण ने आदिवासियो ंको उनके अधिकारो ं
के प्रति जागरूक करने के लिए एक योजना बनाई।
योजना के तहत जल्द ही गावं में ग्रामीणो ंकी उपस्थिति में पेसा अधिनियम के अतंर्गत ग्राम 
कोष समिति की पहली बठैक आयोजित की गई। बठैक में आरोहण की पाड़ा समिति के भी 
दो सदस्य उपस्थित थ।े उन दोनो ंसदस्यों  का चुनाव ग्रामीणो ंके बीच हुए मतदान के माध्यम 
से बहुमत के आधार पर किया गया था। बठैक में समिति ने सर्व प्रथम गावं सभा का बैंक 
खाता खोलने का निर्णय लिया। गौरतलब ह ैकि महाराष्ट्र सरकार द्वारा 2011 की जनगणना 
के अनुसार प्रत्येक पेसा गावं सभा के खाते में दो लाख रुपए जमा किए जात ेहैं। इस पैसे 
का इस्तेमाल गावं विकास के कार्यों में किया जाता ह।ै 
गावं सभा की बठैको ं में समिति द्वारा ग्रामीणो ं को गावं की समस्याओ ं को चिहंित कर 
उनके समाधान पर निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया जाता ह।ै आपसी बातचीत 
के दौरान ग्रामीणो ंने कुएं के पानी में मौजूद कीचड़ को हटाने, पीने के पानी के लिए नल 
लगवाना, सड़क निर्माण, कच्चे रास्ते में पेवर ब्लॉक (खड़जा) लगाने, लोहे की बेंच लगाने, 
पेसा कार्यालय निर्माण जसैी कई आवश्यकताओ ंऔर समस्याओ ंसे समिति को अवगत 
कराया। ग्रामीणो ंके मुद्दों  को सुनने के बाद समिति ने संसाधनो ंकी उपलब्धता के आधार पर 
समस्याओ ंके क्रमिक निवारण का निर्णय लिया।
संसाधनो ंकी उपलब्धता के आधार पर गावं में अब तक लोहे की बेंच लगाने का काम 
पूरा हो चुका ह।ै योजना के तहत ग्रामीणो ंद्वारा बताए गए अन्य मुद्दों  का निस्तारण अप्रैल 

117. इस केस स्टडी के संकलन में अमित नारकर  का सहयोग रहा ह।ै
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2022 तक कर लिया। पेसा कानून के अतंर्गत मिला फंड (बजट) प्रत्यक्ष रूप से ग्रामीणो ं
से संबंधित ह।ै समिति ने फंड के माध्यम से होने वाले कार्यों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने 
की कोशिश की ह।ै इस क्रम में समिति ने ग्रामीणो ंको खर्च के बारे में सूचित किया तथा चल 
रहे कार्यों की गुणवत्ता की निगरानी के लिए भी निर्देशित किया।
समिति ने सूचीबद्ध मुद्दों  के अतिरिक्त ग्रामीणो ं के बीच होने वाले आपसी विवादो ं को 
सुलझाने का भी काम किया है। समिति ने ग्राम सभा के साथ मिलकर बाल विवाह, दहेज 
परंपरा आदि जसैी सामाजिक कुरीतियो ंको रोकने का भी संकल्प लिया है। आरोहण के 
भालचंद्र साल्वे के अनुसार- ये संकल्प सफल रहे हैं। बच्चों  के अच्छे भविष्य के लिए बाल 
विवाह को लेकर माता-पिता की मानसिकता बदल गई ह।ै
ग्राम सभा के साथ-साथ पेसा समिति ने भी गावं में कुपोषण उन्मूलन, साफ-सफाई और 
स्वच्छता जसेै मुद्दों  पर संकल्प तयैार करने की योजना बनाई ह।ै साथ ही करोली को पर्यटन 
स्थल के रूप में विकसित करने की रूपरेखा भी तैयार की गयी ह।ै

धन की कमी, पारदर्शिता और लाल फीताशाही : महाराष्ट्र में पेसा के 
जनादेश का उल्लं घन कैसे हुआ118

महाराष्ट्र के पाचंवी ं अनुसूची क्षेत्र के ग्रामीणो ं को संबंधित तंत्र और विभिन्न सरकारी 
प्रक्रियाओ ंकी उलझन के कारण पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्र ों में विस्तार) अधिनियम 
(पेसा) के प्रावधानो ंके तहत आवंटित राशि प्राप्त करने में कठिनाई का सामना करना पड़ 
रहा ह।ै हालाकंि पेसा कानून दिसंबर 1996 में लागू हुआ, लेकिन महाराष्ट्र ने 2014 में 
पेसा नियम लागू किया। जमीन पर इसका क्रियान्वयन अभी तक अपने वास्तविक मूल्य 
को हासिल नही ंकर पाया ह।ै
महाराष्ट्र में पेसा कानून 13 जिलो ंपुणे, ठाणे, पालघर, अहमदनगर, नासिक, नंदरुबार, 
धलेु, जलगावं, नादेंड़, अमरावती, यवतमाल, चंद्रपुर और गढ़चिरौली के अनुसूचित क्षेत्र ों 
में प्रभावी ह।ै 2985 ग्राम पंचायतो ं(ग्राम परिषद) के तहत 6304 छोटी बस्तिया ंपेसा 
गावं हैं।
पेसा कानून के तहत पेसा गावं घोषित होने का महत्व यह ह ै कि इसमें एक प्राकृति क 
संसाधन प्रबंधन समिति और एक ग्राम सभा कोष समिति का गठन होता ह।ै इनका गठन 
ग्राम सभा द्वारा किया जाता है। राज्यपाल द्वारा जारी 2014 की अधिसूचना के अनुसार, 
पेसा गावंो ंको लघु वन उपज एकत्र करने और बचेने का अधिकार ह।ै लघु वन उपज में 
तेंदू पत्ता, बासं, औषधीय पौध,े मोहा फूल आदि शामिल हैं। ये अनुसूचित  क्षेत्र ों में व्यापक 
रूप से उपलब्ध हैं। पूर्व में लघु वन उपज राज्य के वन विभाग द्वारा बचेा जाता था। लघु वन 
उपज वन विभाग द्वारा बचेे जाने की प्रक्रिया के लाभार्थी बड़े व्यापारी थ।े

118. पूर्णिमा शाही द्वारा तैयार यह रिपोर्ट न्यूजलॉन्ड्री में 21 अप्रैल 2022 को प्रकाशित हुई थी, 
अनुमति के साथ इसे हिदंी में संपादित कर पुनर्मुद्रित किया गया ह।ै
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पेसा कानून के तहत अनुसूचित क्षेत्र ों में विकास कार्यों के लिए आदिवासी घटक योजनाओ ं
(टीसीएस) के लिए कुल बजट का 5 प्रतिशत ग्राम पंचायत को आवंटित किया जाता है। 
ग्राम सभा इस कोष के माध्यम से बनुियादी ढाचें, वन और पेसा के क्रियान्वयन, स्वास्थ्य, 
स्वच्छता, शिक्षा, वन्य जीव संरक्षण, जल संरक्षण, वानिकी, वन्य जीव पर्यटन और वन 
उपज से संबंधित कार्य कर सकती है।
राज्य विभाग द्वारा ‘वार्षिक जनजातीय घटक योजना 2018-2019’ शीर्षक से प्रकाशित 
एक रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना, सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, 
ग्रामीण जल आपूर्ति और पेसा जसेै महत्वपूर्ण उप-क्षेत्र ों के लिए पिछले चार वर्षों में परिव्यय 
प्रदान किया है। 2014-15 में पेसा के तहत कुछ भी आवंटित नही ंकिया गया था। वर्ष 
2015-16 में पेसा गावंो ंको 25,850 लाख रुपए और वर्ष 2016-17 में 26,788.59 
लाख रुपये दिए गए थ।े वर्ष 2017-18 में पेसा गावंो ं को 26,788.59 लाख रुपए 
आवंटित किए गए थ।े वर्ष 2018-19 में भी यह राशि 26,788.59 लाख रुपये ही थी।
राज्य सरकार की एक रिपोर्ट के अनुसार 2014 की अधिसूचना से पेसा गावंो ं के लिए 
आत्मनिर्भर बनना संभव होना चाहिए। हालाकंि, पालघर जिले के ग्रामीणो ंका कहना ह ैकि 
ये सभी अधिकार अभी तक लागू नही ंहुए हैं।
सात साल पहले पालघर के मोखाड़ा तालुका के गोमघर ग्राम पंचायत में 108 की आबादी 
वाले एक गावं बनचीवाड़ी पाड़ा के ग्रामीणो ंने पेसा गावं बनाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। 
बनचीवाड़ी पाड़ा को पेसा गावं बनाने के प्रस्ताव पर ग्रामीणो ंको कोई प्रतिक्रिया नही ंमिली। 
बाद में जब गैर-सरकारी संगठनो ं(एनजीओ) ने पालघर में बस्तियो ंका दौरा करना शुरू 
किया, तो ग्रामीणो ंको पता चला कि वे बनचीवाड़ी पाड़ा को पेसा गावं घोषित कर सकते 
हैं। ग्रामीणो ंने अक्टूबर 2021 में बनचीवाड़ी पाड़ा को व्यक्तिगत पेसा गावं घोषित किया। 
हालाकंि, बनचीवाड़ी पाड़ा को अभी तक पेसा गावं या पेसा फंड (बजट) की सरकारी 
अधिसूचना प्राप्त नही ंहुई है।
व्यक्तिगत पेसा गावं घोषित करने की प्रक्रिया के बारे में बनचीवाड़ी पाड़ा में पेसा समिति के 
अध्यक्ष और पेशे से किसान 35 वर्षीय नामदेव गणपत पतारे ने बताया, “हमने एक ग्राम 
सभा का आयोजन किया। सभा में अपने प्राकृति क संसाधनो ंके संरक्षण के लिए कार्यों के 
आवंटन पर निर्णय लिया और ग्राम पंचायत को अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया।" 
पतारे ने ये भी बताया कि, “हमारे प्रस्ताव को लगभग चार महीने हो गए हैं। अब तक ग्राम 
पंचायत ने हमें मंजरूी नही ंदी ह।ै पंचायत को वर्ष 2014 से पेसा फंड मिल रहा ह।ै पंचायत 
ने हमें पेसा फंड (बजट) का हमारा हिस्सा देने से भी इंकार कर दिया। हमें नही ंपता कि 
फंड का हमारा हिस्सा कहा ंखर्च किया गया ह,ै क्योंकि  पंचायत ने हमारे गावं में कभी कोई 
काम नही ंकिया ह।ै’’ आगे वे बताते हैं कि, “जब तक हम सरकारी अधिसूचना प्राप्त नही ं
करते और उन्हें अधिसूचना नही ंदिखात,े तब तक वे हमें कुछ नही ंदेंगे।“
बनचीवाड़ी पाड़ा ने अपने पेसा फंड की योजना बनाई ह।ै योजना बनाने की प्रक्रिया के बारे 
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में पतारे कहते हैं कि, “हमारे जंगल में आयरु्वेदिक औषधीय जड़ी-बटूियो ंकी भरमार ह,ै 
जो बखुार, एलर्जी, सर्दी, गैस्ट्राइटिस, दर्द और यहा ंतक ​​कि टूटे हुए अगंो ंको ठीक करती 
ह।ै इन संसाधनो ंका वर्षों से दोहन किया जा रहा ह।ै हम इस अधिनियम के तहत अपने 
जंगल की रक्षा करना चाहते हैं। हम अपने गावं के लिए पक्की सड़कें  भी बनाएंगे।’’ उन्हों ने 
यह भी बताया कि गावं में पीने के पानी की भी कमी ह,ै जिसके लिए वे पेसा कानून के तहत 
मिलने वाला बजट चाहत ेहैं।
मोखदा तालुका में एक और गावं बदेकुपाड़ा की आबादी 311 ह।ै यह कोशिमशेत राजस्व 
गावं के अतंर्गत आता है। कोशिमशेत धामनाशेत ग्राम पंचायत के अतंर्गत आता है। 
वर्ष 2019 में आरोहण और वयम मूवमेंट जसेै गैर सरकारी संगठनो ंने ग्रामीणो ंको पेसा 
कानून के तहत उनके अधिकारो ंके बारे में जागरूक करना शुरू किया। आरोहण और वयम 
मूवमेंट के जागरूकता प्रयासो ंकी प्रेरणा से बदेकुपाड़ा ने मोखदा में उप-मंडल कार्यालय में 
एक आवेदन प्रस्तुत किया। जब उन्हें छह महीने में कोई प्रतिक्रिया नही ंमिली, तो ग्रामीणो ं
ने बेदकुपाड़ा गावं को पेसा गावं घोषित कर दिया।
गावं को स्वयं पेसा गावं घोषित करने की प्रक्रिया के बारे में आरोहण के मुख्य कार्यकारी 
अधिकारी अमित नारकर ने बताया, “नियमो ंके अनुसार प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया की समय 
सीमा 135 दिन ह।ै इस दौरान अगर कलेक्टर से कोई आपत्ति नही ंहै, तो गावं स्वयं को 
पेसा गावं के रूप में घोषित कर सकता है।"
बदेकुपाड़ा के 32 वर्षीय किसान रमेश मधकुुपने ने बताया, “आज तक गावं को पेसा गावं 
के रूप में मान्यता संबंधित कोई सरकारी अधिसूचना जारी नही ंकी गई ह।ै अधिसूचना 
के अभाव में हमें अभी तक पेसा फंड नही ं मिला ह।ै अनुमंडल कार्यालय में सरकारी 
अधिकारियो ंका कहना ह ैकि हमारे हिस्से का फंड कई सालो ंसे धामनाशेत ग्राम पंचायत 
को जाता रहा है। वही ंग्राम पंचायत के अनुसार जब तक सरकारी नोटिफिकेशन नही ंआता, 
तब तक ग्राम पंचायत हमारा फंड जारी करने के लिए तयैार नही ंहै। हम एक उलझन में फंस 
गए हैं और हम नही ंजानत ेकि इससे कैसे निकला जाए।”
महाराष्ट्र के आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 में कहा गया ह ैकि 2018-19 के लिए आदिवासी 
घटक योजनाओ ं(TCS) के तहत 8,969.05 करोड़ रुपए का परिव्यय प्रदान किया गया 
था। इसमें से 3,208.20 करोड़ रुपए जिलास्तरीय योजनाओ ंके लिए हैं। 5,760.85 
करोड़ रुपए राज्यस्तरीय योजनाओ ंके लिए हैं। राज्यस्तरीय योजनाओ ंमें पेसा ग्राम पंचायत 
के लिए 267.88 करोड़ रुपए शामिल हैं। 2018-19 में आदिवासी घटक योजनाओ ं
(TCS) के तहत लगभग 360 योजनाएं लागू की गईं। इन योजनाओ ंमें 116 राज्यस्तर, 
192 जिलास्तर और 52 कें द्र द्वारा वित्त पोषित हैं।
अगले साल के महाराष्ट्र के आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया ह ैकि टीसीएस के तहत प्रस्तावित 
धनराशि 8,531 करोड़ रुपए ह।ै इसमें से 2,201.11 करोड़ रुपए जिलास्तरीय योजनाओ ं
के लिए और 6,329.89 करोड़ रुपए राज्यस्तरीय योजनाओ ंके लिए निर्धारित किए गए 
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थ।े राज्यस्तरीय योजानाओ ंमें पेसा ग्राम पंचायत के लिए 267.88 करोड़ रुपए निर्धारित 
किये गए थ।े रिपोर्ट में कहा गया ह ैकि 2019-2020 में टीसीएस के तहत लगभग 346 
योजनाएं लागू की गईं। इनमें 129 राज्यस्तर, 172 जिलास्तर और 45 कें द्र द्वारा वित्त 
पोषित हैं।
वर्ष 2018-19 में प्रस्तावित धनराशि से 267.88 करोड़ रुपए खर्च किए गए। वर्ष 2019-
20 में 267.88 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया। सर्वेक्षण के अनुसार दिसंबर 
2020 तक 160.73 करोड़ रुपए खर्च किए गए थ।े
महाराष्ट्र के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2020-21 में महाराष्ट्र में 3,050 ग्राम पंचायतो ं
को प्रत्यक्ष वित्त पोषण प्रदान किया गया था। वर्ष 2020-21 में 160.73 करोड़ रुपए 
खर्च किए गए। 267.89 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया। दिसंबर तक 66.97 
करोड़ रुपए खर्च किए गए।
आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार अगर इतनी रकम पेसा गावं के लिए आवंटित कर दी गई ह,ै 
तो पेसा गावंो ंतक बजट पहुंचने में देरी क्यों  हो रही है?
नवपाड़ा राजस्व गावं आसे ग्राम पंचायत के अतंर्गत आता ह।ै नवपाड़ा वर्ली जनजाति का 
निवास स्थान ह।ै इसकी आबादी 370 ह।ै इस छोटे पुरवे ने वर्ष 2015 में एक अलग पेसा 
गावं बनाने का फैसला किया। आवेदन आसे ग्राम पंचायत को प्रस्तुत किया गया था। अभी 
तक नवपाड़ा को ग्राम पंचायत द्वारा पेसा गावं संबंधित कोई सूचना नही ंमिली।
इस संबंध में पाड़ा समिति के सदस्य 33 वर्षीय किसान लक्ष्मण शिव नवारा ने बताया, “वर्ष 
2020 में जब गैर सरकारी संगठनो ंके सामाजिक कार्यकर्ताओ ंने हमारे गावं का दौरा करना 
शुरू किया, तो हमने पेसा अधिनियम और हमारे अधिकारो ंके बारे में काफी कुछ सीखा। 
हमने अपने लंबित आवेदन के लिए आसे ग्राम पंचायत से पूछताछ की। ग्राम पंचायत द्वारा 
हमारे आवेदन पर कोई कार्रवाई न करने का कारण यह था कि अगर हम एक अलग पेसा 
गावं बनाते हैं, तो उनकी फंडिगं कम हो जाएंगी। इसलिए उन्हों ने हमारे आवेदन को कभी 
भी जवाहर स्थित संभाग कार्यालय में अग्रेषित (भेजना) नही ं किया। ग्राम पंचायत की 
मनमानी के विरोध में नवपाड़ा के हम सभी लोग धरने पर बठै गए। आखिरकार उन्हों ने वर्ष 
2015 से लंबित हमारी फाइलें सौपं दी।ं हमने वही फाइल संभाग कार्यालय में जमा कर 
दी। आखिरकार उन्हों ने पिछले साल जनवरी 2021 में इसे मंजरूी दे दी।
लक्ष्मण शिव नवारा ने ग्राम सभा कोष में आने वाली धनराशि के बाबत बताया कि, ‘‘ग्राम 
सभा के खाते में जल्द ही धनराशि आने की उम्मीद में नवपाड़ा के स्थानीय लोगो ंने पिछले 
साल स्थानीय स्कू ल, आगंनवाड़ी और पेवर ब्लॉक में पीने के पानी की सुविधा पर 60 हजार 
रुपए खर्च किए हैं। लोगो ंने या तो पैसे, या श्रम से योगदान दिया है। हमारी आबादी के 
हिसाब से हमें एक साल में दो किस्तों  में ढाई लाख रुपये मिलने चाहिए, लेकिन हमें अभी 
तक 2021 का फंड नही ंमिला ह।ै हम इस साल मार्च तक इसे प्राप्त करने की उम्मीद करते 
हैं।’’
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नवपाड़ा में आगंनबाड़ी स्वयं सेविका 20 वर्षीया कविता सोनू नवारा ने बताया कि, ‘‘उनके 
गावं में ग्राम सभा होने के बाद ही महिलाओ ंने चर्चा में भाग लिया। हमारे गावं में कोई 
परिवहन नही ंह।ै आसे ग्राम पंचायत में जाने के लिए लोगो ंको 4 किलोमीटर पैदल चलना 
पड़ता था, इसलिए हमारे गावं के गिने-चुने पुरुष ही जाते थ।े अब हमारे गावं में ग्राम सभा 
होती ह ैऔर इसमें भाग लेना सुविधाजनक होता ह।ै’’ कविता ने गावं की महिलाओ ंके 
भविष्य की योजना के बारे में बताते हुए कहा, ‘‘उनके गावं की महिलाएं पेसा फंड का 
उपयोग आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने की दिशा में करना चाहती हैं।’’
तीन बच्चों  की मा ं32 वर्षीय यमुना लक्ष्मण नवारा शौचालय बनाने के लिए पेसा फंड चाहती 
हैं। गावं में भी खुले में शौच की समस्या ह।ै नहाने के लिए ग्रामीण डेढ़ किमी चलकर तालाब 
तक जात ेहैं।
मोखादा तालुका में कोकना जनजाति के सदस्यों  के निवास करोली गावं ने वर्ष 2014 
में पेसा के तहत अधिसूचित होने के लिए आवेदन किया था। इस आवेदन पर भी कोई 
प्रतिक्रिया नही ंमिली। ग्रामीणो ंने गैर सरकारी संगठनो ंसे अपने पेसा अधिकारो ंके बारे में 
सीखा और उनके आवेदन पर अमल करना शुरू कर दिया। वर्ष 2021 में 490 लोगो ंके 
गावं को आखिरकार पेसा गावं के रूप में अधिसूचित किया गया।
पेसा के अध्यक्ष और करोली में पाड़ा समिति के सचिव 32 वर्षीय किसान नारायण महाले 
ने बताया, “महाराष्ट्र सरकार ने वर्ष 2014 में पेसा नियम बनाए, लेकिन कही ंभी यह निर्देश 
नही ंदिया कि इसे जमीन पर कैसे लागू किया जाए। वर्ष 2014 में जब हमने अपना प्रस्ताव 
प्रस्तुत किया, तो सरकारी कर्मचारियो ंको यह नही ंपता था कि प्रस्ताव पर आगे की प्रक्रिया 
क्या ह।ै’’
करोली को दो किस्तों  में पेसा के तहत 4 लाख रुपए मिलने चाहिए। करोली में पेसा 
कोषाध्यक्ष 25 वर्षीया गीता गावित बताती हैं कि, ‘‘गावं की समिति ने पेसा फंड से उनके 
गावं के लिए एक बेंच खरीदी है। ग्राम सभा में हम हर योजना पर चर्चा करते हैं। फंड से 
हमने एक पेवर ब्लॉक भी बनाया, जहा ंहम ग्राम सभा के लिए बठैत ेहैं। हम एक कंक्रीट 
सड़क का निर्माण करना चाहते हैं, जो कुएं तक जाती ह।ै मत्स्य पालन भी शुरू करना 
चाहती हैं।’’
पेसा अधिनियम की शक्तियो ंके बारे में महले ने बताया, “पेसा जसेै अधिनियम आदिवासी 
समुदायो ंके लिए बहुत मायने रखते हैं। जब हम पेसा कानून के तहत अपने अधिकारो ंके 
बारे में नही ंजानत ेथे, तब वन दरोगा ने हमें हमारे गावं के अतंर्गत आने वाले जंगल में प्रवेश 
करने की अनुमति नही ंदी थी। अब हम उन्हें बताते हैं कि अधिनियम के अनुसार हमें अपने 
गावं की जमीन, जंगल और जल संसाधनो ंपर अधिकार ह।ै” 
महले को पेसा अधिनियम की भाषा से शिकायतें हैं। महले के गावं में मराठी पढ़ने वाले हैं। 
पेसा की कागजी कार्रवाई अगं्रेजी में ह।ै इस बाबत उनका कहना ह,ै “ग्रामीण अभी भी पेसा 
के तहत आने वाले कोष को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक कागजी कार्रवाई पर काम 
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कर रहे हैं। कठिनाई यह ह ैकि कागजी कार्रवाई अगं्रेजी में है। गावं में हममें से कोई भी 
अगं्रेजी नही ंपढ़ सकता ह।ै जब हमने एक सरकारी कर्मचारी से संपर्क  किया, तो उसने कहा 
कि वह इसका अनुवाद करने के लिए हमसे शुल्क लेगा। यह अधिनियम हम जैसे लोगो ंके 
लिए ह,ै तो इसे हमारी सुविधा को देखते हुए क्यों नही ंबनाया गया है?” 
पक्की सड़को ंके अभाव में पिछले साल तक करोली के ग्रामीणो ंको आस स्थित निकटतम 
प्राथमिक स्वास्थ्य कें द्र (पीएचसी) तक पहुंचने के लिए 16 किलोमीटर की दूरी तय करनी 
पड़ती थी। 40 वर्षीया रुक्मिणी काशीराम गावित ने कहा, “वर्षों से गर्भवती महिलाओ ं
और रोगियो ंको कूड़े के वाहनो ंमें ले जाया जाता रहा ह।ै इसे पालकी कहा जाता ह।ै बीच 
रास्ते में मरीजो ंकी मौत के मामले सामने आए हैं। पीएचसी में चौबीसो घंटे डॉक्टर या नर्स 
उपलब्ध नही ंरहत ेहैं। वे पूरी तरह से जाचं भी नही ंकरते हैं। हमें कुछ गोलिया ंदेकर वापस 
भेज देते हैं। हमें अपने गावं में बनुियादी चिकित्सा सुविधा स्थापित करने की अत्यधिक 
आवश्यकता ह।ै”
एनजीओ वयम मूवमेंट 2008 से पालघर और नासिक में आदिवासी समुदायो ंके साथ 
काम कर रहा है। एनजीओ के मार्गदर्शन में पालघर जिले की 14 ग्राम पंचायत के 300 
लोगो ंने वर्ष 2018 में सूचना का अधिकार (आरटीआई) के तहत आवेदन जमा किया।
आरटीआई आवेदन में ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) से संबंधित सभी 
दस्तावेज मागंे गए थ।े आरटीआई के तहत मागंे गए दस्तावेजो ंमें वित्त आयोग अनुदान, 
स्वच्छ भारत मिशन अनुदान, आदिवासी उप-योजना (टीएसपी) 5 प्रतिशत निधि, ग्राम 
पंचायत द्वारा एकत्रित कर, ग्राम पंचायत का खर्च, पूर्ण और लंबित कार्य की एक प्रति, खर्च 
से संबंधित वाउचर, उद्धरण और निविदा प्रतिया,ं एस्टीमेट कॉपी और फंड यटूिलाइजेशन 
सर्टिफिकेट शामिल हैं।
वयम मूवमेंट के आयोजक और संस्थापक 47 वर्षीय मिलिदं थट्टे ने बताया, “पेसा नियम 
एकदम स्पष्ट रूप से कहते हैं कि केव ल ग्राम सभा ही ग्राम पंचायत को फंड उपयोग प्रमाण 
पत्र जारी कर सकती है। यह प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम सभा के लिए निर्धारित 
कार्य को दर्शाता ह।ै ऐसा कभी नही ंहुआ ह।ै महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम और पेसा 
नियमो ंके अनुसार यह जानकारी एक सक्रिय प्रकटीकरण होनी चाहिए। इसका मतलब ह ै
कि इसे सार्वजनिक डोमेन में होना चाहिए।’’
थट्टे ने ये भी बताया कि उन्हें सिर्फ  एक ग्राम पंचायत से जवाब पाने के लिए दो अपीलें दायर 
करनी पड़ी।ं बाकी ने जानकारी सार्वजनिक नही ंकी ह।ै उन्हों ने कहा कि ग्राम पंचायत धन 
का उपयोग "खर्च के विवरण का खुलासा किए बिना" कर रही है।
संयकु्त राष्ट्र अतंर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष (यनूिसेफ) महाराष्ट्र के सहयोग से टाटा 
इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज मुं बई द्वारा महाराष्ट्र में जनजातीय उप-योजना पर किए 
गए एक अध्ययन में पाया गया कि पेसा का जनादेश टीएसपी में परिलक्षित नही ंहोता है। 
ग्राम स्तर पर सरकार का एक रूप, जहा ंप्रत्येक गावं अपनी गतिविधियो ंके लिए जिम्मेदार 
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होता ह,ै की आवश्यकता पर जोर नही ं दिया जाता ह।ै टीएसपी योजना प्रक्रिया में ग्राम 
सभा और पंचायती राज के विभिन्न स्तरो ंको भागीदारी का अवसर प्रदान नही ंकरता ह।ै 
योजनाओ ंको लागू किए जाने की प्रक्रिया, लाभार्थियो ंके चयन की प्रक्रिया और सहभागी 
सूक्ष्म योजना राशि की कमी से पेसा के जनादेश का उल्लंघन होता है।
अध्ययन में आगे कहा गया ह ै कि अधिकाशं योजनाओ ं के लिए लाभार्थियो ं के चयन 
की प्रक्रिया मनमानी और गैर-पारदर्शी ह।ै लाभार्थी चयन को पेसा के मूल उद्देश्य के 
अनुरूप लाने और गावंो ंकी ग्राम सभा को चयन की इकाइयो ंके रूप में शामिल करने की 
आवश्यकता ह।ै
एनजीओ आरोहण पालघर जिले में आदिवासी समुदायो ं के साथ काम कर रहा ह।ै 
आरोहण ग्रामीणो ंके बीच पेसा के बारे में जागरूकता पैदा करने की कोशिश कर रहा ह।ै 
अक्टूबर 2021 में आरोहण ने एक आरटीआई दायर की। आरटीआई के माध्यम से 
पेसा आवेदन जमा करने वाले गावंो ंकी ब्लॉक-स्तरीय सूची मागंी गई थी। आरटीआई 
के माध्यम से तारीखो ंके साथ पेसा के तहत स्वीकृत गावंो ंकी सूची, अस्वीकृति  के कारणो ं
सहित अस्वीकृत गावंो ंकी संख्या, अस्वीकृत किए गए गावंो ंकी वर्तमान स्थिति, अधिसूचित 
नही ंकिए गए गावंो ंकी संख्या, अधिसूचित नही ंकिए जाने के कारण और उनकी वर्तमान 
स्थिति की जानकारी मागंी गई थी।
आरोहण में परियोजना प्रबंधक (सामुदायिक विकास) कौस्तुभ घरत ने बताया, “दो महीने 
के बाद हमें एकमात्र प्रतिक्रिया मिली ह।ै प्रतिक्रिया में कहा गया कि आपका आवेदन राज्य 
लोक सूचना अधिकारी को भेज दिया गया है। वन विभाग ने विभिन्न विभागो ं के साथ 
समावेशी कार्रवाई के बाद कुछ जानकारी प्रदान की।’’ घरत ने बताया कि आरटीआई 
के तहत मागंी गई जानकारी में से पेसा अधिनियम, अनुच्छेद 4 के अनुसार घोषित गावंो ं
का अनौपचारिक डेटा दिया गया। यह बहुत अजीब ह ै कि एक कलेक्टर के पास जिला 
जनगणना, स्कू लो,ं अस्पतालो ंआदि पर डेटा ह,ै लेकिन पेसा गावंो ंके बारे में कोई जानकारी 
नही ंह।ै
आरोहण के सीईओ अमित नारकर ने बताया कि पिछले साल अगस्त 2021 से हमने पेसा 
कानून पर जोर-शोर से काम करना शुरू किया था। नौ गावंो ंको पेसा फंड मिला ह।ै पिछले 
साल नए पेसा गावं घोषित किए गए 16 गावंो ंको अभी तक पेसा फंड नही ंमिला ह।ै
महात्मा गाधंी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अनुसार 2021 तक पालघर 
जिले के लोगो ंको जारी कार्य विवरण शून्य ह।ै लिगंवार कुशल-अर्धकुशल पंजीकृत श्रमिक 
सूची में 2021 तक पालघर से सिर्फ  आठ पुरुष और एक महिला कुशल श्रमिक, 390 
पुरुष और चार महिला अर्ध-कुशल श्रमिको ंको दिखाया गया ह।ै मिशन अंत्योदय 2019 
के अनुसार पालघर में गावंो ंके बनुियादी ढाचें पर आधारित गावं-वार रिपोर्ट के अनुसार 
जिले में 196 गावंो ंमें कंक्रीट/पक्की सड़कें  हैं। 271 गावंो ंमें आशंिक रूप से सड़क निर्माण 
किया गया ह।ै 443 गावंो ंमें पक्की सड़कें  नही ंहैं। 103 गावंो ंमें सार्वजनिक परिवहन नही ं
ह।ै 736 गावंो ंमें बाजार नही ंहै। अभी तक नल का पानी 261 गावंो ंतक नही ंपहुंचा ह।ै 
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106 गावंो ंमें टेलीफोन सेवा नही ंह।ै
यदि इन सभी मुद्दों  को हल नही ंकिया गया है, तो पेसा फंड का उपयोग इन मुद्दों  को हल 
करने में किया जा सकता है। 
पालघर में आदिवासी विकास विभाग से संबंधित राज्य विभाग के एक अधिकारी ने स्वीकार 
किया कि अभी और काम करना बाकी ह।ै साथ ही ये भी कहा कि पेसा अधिनियम को 
2019 से नौकरी में आरक्षण से जोड़ा जा रहा ह।ै इससे अधिनियम के बारे में जागरूकता 
बढ़ाने में मदद मिली है।
अधिकारी ने नाम न छापने का अनुरोध करते हुए बताया, “अधिसूचना मूल रूप से कहती 
ह ै कि लगभग 17 पदो ंपर स्थानीय जनजातियो ं से भर्ती की जानी ह।ै मैं मानता हूं कि 
अधिनियम का मूल इरादा जो आदिवासी समुदाय को स्व-शासन और अधिकार दे रहा ह,ै 
के संदर्भ में हमें अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है। इस तरह के अधिनियम आदिवासी 
समुदाय के अधिकारो ंकी रक्षा के लिए हैं। यहा ंजागरूकता काफी कम रही ह।ै अधिनियम 
का मूल उद्देश्य अभी भी पूरी तरह से महसूस नही ंकिया गया ह।ै इस क्षेत्र में हमें बहुत सारे 
जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओ ंऔर कार्यक्रम तयैार करने वालो ंकी जरूरत है।”
अधिकारी ने कहा कि, “अधिनियम के बारे में खुद को शिक्षित करने की जिम्मेदारी लोगो ं
पर है। यह एक ऐसा कार्य ह ैजहा ंसरकार लोगो ंसे अपने प्राकृति क संसाधनो ंका स्वामित्व 
लेने के लिए कह रही ह।ै अगर लोग ऐसा नही ंकर रहे हैं तो आप किस हद तक सरकारी 
विभाग को दोष दे सकते हैं? सरकारी प्रावधान ही आपको इतना आगे तक ले जा सकते 
हैं। ऐसे कार्यों के बारे में लोगो ंको शिक्षित होने और जिम्मेदारी लेने की जरूरत ह।ै पेसा 
ग्राम पंचायत घोषणा की प्रक्रिया शून्य लंबित ह।ै अधिनियम स्पष्ट रूप से कहता ह ैकि अगर 
तीन महीने के भीतर कोई आपत्ति नही ंहोती ह,ै तो गावं को पेसा गावं के रूप में घोषित 
किया जाता ह।ै’’
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9. 
आधं्र प्रदेश 

 पेसा काननू के क्रियान्वयन की समीक्षा

 पेसा काननू के क्रियान्वयन में लगे संगठनो ंकी केस स्टडी- 

·	 समता 

·	 अनुसूचित गावं ‘मंटुरु’ का संघर्ष और जबरन विस्थापन 
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जनजातीय असंतोष को थामने का एक रणनीतिक औजार  
-डॉ. पल्ला त्रिनध राव

2011 की जनगणना के अनुसार आधं्र प्रदेश राज्य में अनुसूचित  जनजाति (एसटी) की 
आबादी 26.31 लाख ह।ै अनुसूचित जनजाति की आबादी राज्य की कुल जनसंख्या का 
5.53% हैं। एसटी की कुल आबादी में 35 जनजातीय समूह हैं, जिनमें कोडंा रेड्डी, सावरा, 
गडाबा, पोर्जा आदि समूह विशेष रूप से कमजोर (पीवीटीजी) हैं। भारत के संविधान की 
पाचंवी ं अनुसूची के प्रावधानो ंके तहत आधं्र प्रदेश (एपी) में अनुसूचित  क्षेत्र का रकबा 
14,132.56 वर्ग किलोमीटर से अधिक है। कुल अनुसूचित  क्षेत्र में 5 जिलो-ं विजाग, 
श्रीकाकुलम, विजयनगरम, विशाखापट्टनम, पूर्वी गोदावरी, पश्चिम गोदावरी के 4,444 
गावं शामिल हैं। राज्य के विभाजन के बाद आधं्र प्रदेश में तेलंगाना के अनुसूचित मंडल 
गावंो ंके विलय के कारण आधं्र प्रदेश के अनुसचित क्षेत्र के रकब ेऔर इसमें शामिल गावंो ं
की संख्या में और वृद्धि हुई है।

कुल ग्रामीण जनसंख्या 3.54 करोड़
पेसा अधिनियम के अतंर्गत आने वाले कुल जिले 13 में से 5 (तटीय-उत्तरी तटीय आधं्र 

प्रदेश)
पेसा अधिनियम के अतंर्गत आने वाले कुल मंडल 660 में से 36
पेसा के अतंर्गत आने वाली कुल ग्राम पंचायतें 12,919 में से 613
2013 में अधिसूचित कुल ग्राम सभाएं 1609

आधं्र प्रदेश का संदर्भ 
कें द्र सरकार ने 1996 में भूरिया समिति की रिपोर्ट की सिफारिशो ंके बाद पंचायत उपबंध 
(अनुसूचित  क्षेत्र ों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 के प्रावधानो ंको अधिनियमित किया। 
यह अधिनियम अपने संक्षिप्त रूप में पेसा के नाम से प्रचलित ह।ै अनुसूचित  क्षेत्र ों वाले 
सभी राज्यों  को एक वर्ष के भीतर पेसा कानून का क्रियान्वयन करने के लिए राज्य के 
पंचायती राज अधिनियम में संशोधन करना था। राज्य के पंचायती राज अधिनियम में 
संशोधन पेसा के कें द्रीय अधिनियम के अनुरूप और कानून लागू होने की तिथि से करना 
अनिवार्य था। आधं्र प्रदेश ने 1998 में आधं्र प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 में 
संशोधन किया। इसके अलावा आधं्र प्रदेश पंचायत अनुसूचित क्षेत्र ों में विस्तार नियम, 
2011 ने पेसा पर राज्य संशोधन को लागू किया। आधं्र प्रदेश सरकार ने 2013 में पेसा 
नियमो ंके तहत अनुसूचित क्षेत्र ों में ग्राम सभाओ ंको अधिसूचित किया। सरकार ने 2017 
में पेसा के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए व्यावहारिक दिशा-निर्देश जारी किए। साथ ही पेसा 
क्रियान्वयन की निगरानी के लिए 2017 में आदिवासी कल्याण निदेशालय में एक अलग 
राज्य स्तरीय इकाई स्थापित की गई।
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पेसा के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कई प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। 
2020-21 के दौरान भूमि हस्तांतरण कानून, पेसा और वन अधिकार अधिनियम 
पर प्रशिक्षण कार्यक्रमो ंमें 5 जिलो ंके अनुसूचित  क्षेत्र में प्रभाग, मंडल और क्षेत्र स्तर 
के पदाधिकारियो ं सहित 1,666 व्यक्तियो ं को शामिल किया गया। इसके अतिरिक्त 
पीआरआई हितधारको ंऔर क्षेत्र के पदाधिकारियो ंतथा अधिकारियो ंके बीच की खाई 
को कम करने के लिए हितधारको ंऔर संबंधित अधिकारियो ंके साथ समंवय बैठकें  भी 
आयोजित की गईं। जनजातीय अनुसंधान संस्थान (टीआरआई) ने हितधारको ंके बीच 
कानूनी जागरूकता लाने के लिए तेलुगू और अंग्रेजी में पेसा पर संसाधन सामग्री लाने की 
पहल की।
टीआरआई, संबंधित विभागो ंको पेसा अधिनियम के अनुरूप राज्य विषयक कानूनो ंऔर 
नियमो ंमें संशोधन लाने की सुविधा प्रदान कर रहा ह।ै अब तक राजस्व विभाग, पंचायती 
राज एवं आबकारी कानून तथा आदिवासी उप-योजना विभाग ने पेसा अधिनियम के 
अनुरूप संशोधन लाये है। संबंधित विभागो ंके प्रमुखो ंसे अनुरोध किया गया था कि वे अपने 
विभाग के क्षेत्रीय पदाधिकारियो ंको कार्यक्रमो ंके क्रियान्वयन में पेसा प्रावधानो ंका पालन 
करने का निर्देश दें। जनजातीय आदिवासियो ंके हितो ंके खिलाफ सरकारी अधिकारियो ंकी 
निष्क्रियता या कार्यों के खिलाफ जनजातीय अधिकार समूह और पेसा हितधारक पेसा के 
कानूनी साधनो ंका लाभ उठाकर अपनी चितंाओ ंको व्यक्त कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, 
आदिवासी अधिकार समूह संस्था ग्रिजानसंघम, पेसा अधिनियम का उपयोग करके पूर्ववर्ती 
पूर्वी गोदावरी जिले के अनुसूचित क्षेत्र में पोलावरम परियोजना के तहत भूमि अधिग्रहण 
की अवैध प्रक्रिया का विरोध करने में सफल रही है। इसी समूह ने ग्राम सभाओ ंके प्रस्ताव 
का उपयोग करके भूमि अधिकार हासिल करने के लिए उच्च न्यायालय की भी मदद प्राप्त 
करने में सफलता पाई। रणनीतिक रूप से, राज्य सरकार अनुसूचित  क्षेत्र ों में वामपंथी 
उग्रवाद के प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए वन अधिकार अधिनियम 2006 और अन्य 
जनजातीय लाभकारी कानूनो ंको लागू कर रही है।

राज्य में पेसा के क्रियान्वयन से संबंधित महत्वपूर्ण बहस
वास्तव में, आधं्र प्रदेश पंचायती राज अनुसूचित क्षेत्र ों के विस्तार नियम, 2011 को पंचायती 
राज अधिनियम, 1994 के भाग VI-A के तहत धारा 268(1) के साथ पठित धारा 242-
A से 242-I के तहत सरकार में निहित शक्ति का प्रयोग करते हुए अधिसूचित किया गया 
था। इन नियमो ंने पेसा अधिनियम, 1996 के अधिदेश 40 को प्रभावी किया। जैसा कि 
इन नियमो ंसे देखा जा सकता है कि जो अधिनियम की धारा 4 में जो सूचीबद्ध ह,ै उसे अब 
नियम 5, 6, 7 और 8 में शामिल किया गया ह।ै नियम 4 ग्राम सभा ​​और अनुसूचित क्षेत्र 
के भीतर गावं में उसके कार्यों से संबंधित ह;ै जिसके अतंर्गत भूमि अधिग्रहण, लघु जल 
निकायो ंके प्रबंधन, गौण खनिज, उत्पाद शुल्क, आदिवासी भूमि हस्तांतरण की रोकथाम, 
लघु वन उपज, ग्रामीण बाजारो ंका प्रबंधन और संस्थाओ ंपर नियंत्रण रखने से संबंधित 
मामले शामिल हैं। नियम ग्राम सभा को परिभाषित करते हुए कहता ह ैकि ग्राम सभा में 
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गावं के वे सदस्य शामिल हैं, जिनका नाम गावं की मतदाता सूची में दर्ज ह।ै ग्राम पंचायत 
का सरपंच ग्राम सभा का अध्यक्ष होगा। नियम 4 का उप-नियम (XI) उन मामलो ंका 
विस्तृत विवरण देता ह,ै जिन्हें ग्राम सभा के समक्ष रखा जाना ह।ै नियम 8 में अनुसूचित  
क्षेत्र में ग्राम पंचायतो ंऔर मंडल परिषदो ंकी शक्तिया ंऔर कार्यों का विस्तृत विवरण ह।ै
पेसा, 1996 के लिए पंचायती राज मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित प्रमुख संशोधनो ंके अनुसार 
पेसा में संदर्भित ‘परामर्श’ का अर्थ अनिवार्य परामर्श होना चाहिए और ‘उपयकु्त स्तर पर 
पंचायत’ का अर्थ पंचायती राज संस्थान की सबसे नीचे की इकाई, एक गावं को अधिसूचित 
करने की प्रक्रिया, प्रवासी आदिवासियो ंके लिए सुरक्षा आदि है।
राज्य खनिज संसाधनो ंका दोहन कर रहे हैं और प्राकृति क संसाधन संपन्न जनजातीय क्षेत्र ों 
में कई परियोजनाएं शुरू कर रहे हैं। ग्राम सभा के निर्णय का पाचंवी ं  अनुसूची क्षेत्र ों में 
खनिज संपदा और अन्य संसाधनो ंके दोहन के संबंध में राज्यों  की नीति पर प्रभाव पड़ेगा। 
उच्च स्तरीय पंचायती राज संस्थाओ ंका नेततृ्व निर्वाचित प्रतिनिधियो ंद्वारा किया जाता ह।ै 
आधिकारिक तौर पर न सही, पर इन उच्च पंचायती राज निकायो ंके चुनाव राजनीतिक दल 
आधारित होत ेहैं। यदि उच्च स्तरीय निकायो ंको प्रमुख शक्तिया ंदी जाती हैं, तो सत्तारूढ़ 
राजनीतिक दलो ंऔर नौकरशाही के लिए ऐसे निकायो ंपर अपने प्रभाव और प्रभाव के 
साथ पंचायती राज संस्थाओ ं के निर्णयो ं का प्रबंधन करना आसान होगा, जबकि पेसा 
अधिनियम के कानूनी ढाचें के तहत ग्राम सभा सहभागी लोकतंत्र की एक खुली पहुंच वाली 
इकाई ह।ै यदि ग्राम सभा को प्रमुख शक्तिया ंदी जाती हैं, तो सरकारो ंके लिए ग्राम सभा के 
निर्णयो ंका प्रबंधन करना मुश्किल होगा। आम तौर पर ग्राम सभा के कामकाज पर बाहरी 
प्रभाव न्यूनतम होते हैं। इस प्रकार देखा जाए तो राज्य, पेसा अधिनियम के तहत प्रमुख 
विषयो ंमें ग्राम सभा को अधिकार देने के इच्छु क नही ंहैं।

लघु वनोपज (एमएफपी) पर पहुंच/स्वामित्व/नियंत्रण
पेसा लघु वनोपज के स्वामित्व पर पंचायत के साथ-साथ ग्राम सभा को उचित स्तर पर 
अधिकार देता ह।ै राज्य के कानून कें द्रीय पेसा अधिनियम के प्रावधान के अनुरूप नही ं
हैं। वर्तमान में गैर-लकड़ी वन उत्पादो ं (एनटीएफपी) को नियंत्रित करने वाले व्यापक 
राज्य विधान और प्रशासनिक नियम हैं। एनटीएफपी के विपणन में कई उत्पादो ं और 
परिवहन नियमो ंके लिए राज्य के एकाधिकार शामिल हैं। उदाहरण के लिए, आधं्र प्रदेश 
में एनटीएफपी और विपणन पर गिरिजन सहकारी निगम (जीसीसी) का एकाधिकार ह।ै 
जीसीसी आधं्र प्रदेश अनुसूचित  क्षेत्र लघु वन उत्पाद विनियमन (व्यापार का विनियमन) 
1979 के तहत एकमात्र बिचौलिया ह।ै आधं्र प्रदेश पेसा के प्रावधानो ं के लागू होने के 
बावजदू यह एकाधिकार अधिकार जारी ह।ै जबकि आधं्र प्रदेश के पेसा प्रावधान ग्राम सभा 
को लघु वनोपज के साथ-साथ अनुवर्ती वन अधिकार अधिनियम, 2006 का स्वामित्व 
और नियंत्रण करने का अधिकार देता ह।ै पेसा कानून वन अधिकार अधिनियम, 2006 
के प्रावधानो ंकी पुष्टि विस्तार से करता है। वही ंआधं्र प्रदेश अनुसूचित  क्षेत्र ों के तहत राज्य 
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का पेसा नियम 2011, गिरिजन सहकारी निगम की एकाधिकार शक्ति को जारी रखने का 
अधिकार देता ह।ै लघु वन उत्पाद विनियमन (व्यापार का विनियमन) 1979 के तहत लघु 
वन उपज की खरीद पेसा कानून के विपरीत ह।ै 
आधं्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने 29 अप्रैल, 2019 को लघु वनोपज (एमएफपी) समिति 
अडंालाबोर्ममा द्वारा 2015 में दायर एक मामले में आदेश दिया कि- ‘‘प्रतिबंध लगाया 
गया; अर्थात गिरिजन सहकारी निगम को एकाधिकार का अधिकार देना ही एक उचित 
प्रतिबंध ह।ै लघु वनोपज पर आदिवासियो ंका स्वामित्व नही ंछीना गया ह ैऔर यह पेसा 
अधिनियम को अधिनियमित करने में विधायिका की मंशा के विपरीत नही ंह।ै जब राज्य 
द्वारा लघु वनोपज पर ग्राम सभा के सदस्यों  पर उचित प्रतिबंध लगाया जाता ह,ै तो यह 
आदिवासियो ंको निजी व्यापारियो ंके शोषण से बचाने के इरादे से होता है; इसलिए, ऐसे 
नियम को अमान्य नही ंठहराया जा सकता ह।ै हालाकंि लघु वनोपज पर गिरिजन सहकारी 
निगम को दिए गए एकाधिकार के अधिकार के संदर्भ में ग्राम सभा की भूमिका को मायने 
नही ं दिया जाता ह।ै’’ इस आदेश ने पेसा अधिनियम के तहत गिरिजन सहकारी निगम 
की भूमिका और ग्राम सभा की भूमिका के बीच संतुलन बना दिया। इसलिए व्यापार में 
बिचौलियो ंके शोषण को जड़ से खत्म करने के लिए गिरिजन सहकारी निगम के संबंध में 
दोनो ंप्रावधानो ंका क्रियान्वयन और ग्राम सभा की शक्ति सामंजस्यपूर्ण होगी। इसलिए, 
जब तक व्यापार में कोई शोषण नही ंहोता ह,ै तब तक गिरिजन सहकारी निगम के हस्तक्षेप 
की आवश्यकता नही ंहोती ह।ै यह गिरिजन सहकारी नियम और ग्राम सभा की भूमिकाओ ं
पर भ्रम को दूर करता ह।ै
प्रत्येक राज्य के अपने लघु वन व्यापार कानून हैं और ‘लघु वन उत्पाद’ (एमएफपी) शब्द 
की विशिष्ट परिभाषा ह,ै जो प्रत्येक राज्य में भिन्न होती ह।ै हालाकंि, पेसा अधिनियम 1996 
‘लघु वनोपज’ शब्द के लिए एक विस्तृत दायरा प्रदान करता है। इस प्रकार, राज्य के 
कानून लघु वनोपज के संग्रह के दायरे को सीमित कर रहे हैं और इसे बाहर बचेते हैं। वन 
अधिकार अधिनियम लघु वनोपज की सूची को और विस्तृत करता है तथा ग्राम सभा को 
परिवहन परमिट जारी करने का अधिकार देता ह।ै
वन अधिकार अधिनियम के तहत एसटी और अन्य टीएफडी के प्रथागत और धार्मिक 
अधिकारो ंकी सुरक्षा में ग्राम सभा की भूमिका है। अधिनियम की धारा 6 ‘व्यक्तिगत’ या 
‘सामुदायिक अधिकारो’ं की प्रकृति  और सीमा को निर्धारित करने के लिए ग्राम सभा को 
शक्तिया ंप्रदान करती है। इस संबंध में, पेसा अधिनियम के प्रावधानो ंके साथ ग्राम सभा 
की शक्तियो ंसे संबंधित अधिनियम की धारा 13 का भी संदर्भ लिया जा सकता ह।ै वन 
अधिकार अधिनियम की धारा 13 इस प्रकार ह-ै ‘‘अधिनियम 13 किसी अन्य कानून 
के अपमान और वर्तमान में लागू किसी अन्य कानून के प्रावधानो ंके उल्लंघन में नही ंह।ै 
अधिनियम 13 के प्रावधान पंचायत उपबंध (अनुसूचित  क्षेत्र ों पर विस्तार) अधिनियम, 
1996 (1996 का 40) के प्रावधानो ंके अतिरिक्त होगंे।’’      
इसलिए, पेसा अधिनियम की धारा 4 (डी) के साथ पठित वन अधिकार अधिनियम के तहत 
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कार्यरत ग्राम सभा का दायित्व ह ैकि वह एसटी और अन्य वनवासियो ंकी परंपराओ ंतथा 
रीति-रिवाजो,ं उनकी सासं्कृति क पहचान, सामुदायिक संसाधनो ंआदि की रक्षा और संरक्षण 
करे। वन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए जनजातीय मामलो ंके मंत्रालय द्वारा 
संख्या 23011/32/2010-एफआरए [वॉल्यूम II (पीटी)] दिनाकं 12.7.2012 द्वारा 
जारी दिशा-निर्देशो ंका पालन करते हुए रक्षा और संरक्षण का निर्वहन करे।  
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने व्यक्तिगत और सामुदायिक अधिकारो ंके निर्धारण में ग्राम 
सभा की विधायी भूमिका को रेखाकंित करते हुए कहा कि एसटी और अन्य टीएफडी जसेै 
डोगंरिया कोधं, कुटिया काधंा और अन्य को नियामगिरी पहाड़ियो,ं जिसे नियमगिरि के नाम 
से जाना जाता ह,ै पर पूजा करने के धार्मिक अधिकार जसैे अधिकार मिले हैं। हुंडलजलि 
के पास नियाम-राजा के रूप में जानी जाने वाली पहाड़ी की चोटी के बारे में ग्राम सभा द्वारा 
विचार किया जाना ह।ै ग्राम सभा यह भी जाचं कर सकती ह ैकि चोटी से 10 किमी दूर 
प्रस्तावित खनन क्षेत्र किसी भी तरह से नियाम-राजा के निवास को प्रभावित करेगा या नही।ं 
(सुप्रीम कोर्ट-2013)  
सवाल यह ह ैकि क्या सरकार द्वारा वन क्षेत्र ों में लीनियर प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए 
ग्राम सभा का परामर्श आधं्र प्रदेश के उच्च न्यायालय के संज्ञान में लाया गया था। ‘‘जब 
पेसा अधिनियम की धारा 4 के 4 (ए) से (ओ) में उल्लिखित नियम राज्य को किसी ऐसे 
कानून को पारित करने से रोकते हैं, जो अनुसूचित  जनजातियो ंकी विशेष विशेषताओ ंके 
साथ असंगत हैं; ऐसे में पर्यावरण और वन मंत्रालय, (भारत सरकार) द्वारा जारी परिपत्र 
एफ.सं.11-9/1998-एफसी(पीटी) दिनाकं 03.08.2009 पेसा अधिनियम की धारा 
4(ई) के विपरीत ह,ै क्योंकि  इसमें ग्राम सभा के साथ परामर्श को समाप्त कर दिया गया 
ह।ै हालाकंि, अपवादो ंमें कुछ शब्द जोड़े, जो कहत ेहैं कि ‘‘जहा ंयह संस्कृति  को प्रभावित 
करता ह,ै आदि।’’ पेसा अधिनियम की धारा 4 के तहत यह अपवाद उपलब्ध नही ंह।ै 
अनुसूचित  क्षेत्र ों के वन्य भूमि क्षेत्र ों में निर्माण एवं अन्य कार्यों के लिए लीनियर प्रोजके्ट के 
संबंध में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, (भारत सरकार) की एफ.सं.11-9/98-एफसी(पीटी) 
दिनाकं 05.02.2013 की कार्यवाही ग्राम सभा से परामर्श करने की आवश्यकता को 
समाप्त करते हुए जारी की गई थी (एपी उच्च न्यायालय 2019)। उच्च न्यायालय का 
आदेश राज्य सरकारो ंको इसका पालन करने के लिए बाध्य करते हैं।

शक्तियो ंके वितरण से संबंधित मदु्दे - ग्राम सभा बनाम राज्य                             
भारत में ग्राम सभा का विधायी सशक्तिकरण अत्यंत महत्वपूर्ण राजनीतिक विकास ह,ै 
क्योंकि  यह 20वी ंसदी की सबसे प्रभावशाली राजनीतिक रूढ़िवादिता से सबसे स्पष्ट विराम 
का प्रतीक ह ै(मंदेर, 1999)।
हालाकंि, राज्य अधिनियम ‘गावं’ और ‘ग्राम सभा’ ​को परिभाषित न करके चुप रहता 
ह।ै इन परिभाषाओ ंके अभाव में आधं्र प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 के तहत 
‘ग्राम सभा’ ​​का अर्थ ग्राम पंचायत ह।ै आधं्र प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की धारा 4 
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के अनुसार, ‘‘ग्राम पंचायत को एक गावं के लिए गठित माना जायेगा।’’ इसके अतंर्गत 
पेसा के तहत परिकल्पित भागीदारी लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी आबादी वाले ‘गावं’ में 
बड़ी संख्या में बस्तिया ँशामिल हैं। हालाकंि, आधं्र प्रदेश सरकार ने पेसा अधिनियम, 1996 
के तहत ग्राम सभा की परिभाषा को अपनाते हुए 2011 में नियम लाए; लेकिन व्यवहार 
में ग्राम सभा का गठन परिभाषा के अनुसार नही ंहै। उदाहरण के लिए, आधं्र प्रदेश के 
मारेदमुिली मंडल में 11 बस्तियो ंऔर लगभग 1,050 मतदाताओ ंवाली एक ग्राम पंचायत 
‘पुलंगी’ को अप्रैल 2022 तक एकल ग्राम सभा के रूप में अधिसूचित किया गया था।
राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान (एनआईआरडी) ने लोगो ंकी जागरूकता के स्तर और ग्राम 
सभा के विचार-विमर्श में उनकी भागीदारी की जाचं करने के लिए पाचंवी ं अनुसूची क्षेत्र ों 
में ग्राम सभा के सशक्तिकरण में पेसा अधिनियमो ंके प्रभाव का आकलन करने के लिए 
एक अध्ययन किया था। अध्ययन में पाया गया कि ‘‘कें द्रीय पेसा के विभिन्न प्रावधान ग्राम 
सभा को सशक्त बनाते हैं, लेकिन ऐसा अधिकार सीमित पाया जाता ह ै(सिहं, 2005)।’’ 
अनुसूचित   जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारो ं की मान्यता) 
अधिनियम, 2006 के तहत परिकल्पित बस्ती या आवास स्तर के बजाय आदिवासियो ं
और अन्य वनवासियो ंके वन अधिकारो ंके निर्धारण के लिए पंचायत स्तर पर ग्राम सभा 
को जिम्मेदार ठहराया गया ह।ै वन अधिकार अधिनियम कहता ह ैकि ‘‘पंचायत उपबंध 
(अनुसूचित  क्षेत्र ों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 की धारा 4 के खंड (बी) में संदर्भित 
एक गावं।’’ आगे के नियम, नियम 12 (ए) में अधिनियम पूर्ण रूप से स्पष्ट करता है कि न 
केव ल अनुसूचित  क्षेत्र ों में, बल्कि टोला/पुरवा/बस्ती/छोटा गावं की परिभाषा को हर जगह 
अपनाया जाना ह।ै वन अधिकार अधिनियम को लागू करने के उद्देश्य से ग्राम पंचायत स्तर 
पर आधं्र प्रदेश पंचायती राज अधिनियम के तहत प्रशासनिक ‘गावं’ को अपनाया गया 
था। यह प्रक्रिया वन अधिकार अधिनियम का घोर उल्लंघन ह।ै यह अप्रबंधनीय ग्राम सभा 
की समस्या पैदा करती ह,ै जो आवश्यकता के अनुसार कार्य नही ंकर सकती; विशेष रूप 
से वन अधिकार अधिनियम (Reddy et al., 2010) के तहत आवश्यक दो-तिहाई 
संख्या के साथ दावो ंपर कोई प्रस्ताव पारित करने में असमर्थ होगी। 2012 में नियमो ंमें 
परिवर्तन कर प्रस्ताव पारित करने के लिए आवश्यक संख्या को घटाकर आधा (50%) 
कर दिया गया था।
पेसा में ‘गावं’ की परिभाषा इसके प्राकृति क समुदाय-कें द्रित चरित्र के संदर्भ में ह।ै पेसा, 
ग्राम सभा को अवैध रूप से हस्तांतरित की गई भूमि को वैध मालिको ंको बहाल करने के 
लिए अधिकृत करता है। हालाकंि, किसी भी राज्य में इस महत्वपूर्ण शक्ति का प्रयोग करने 
के लिए पेसा के तहत ग्राम सभा का मूल अधिकार क्षेत्र उन्हें प्रदान नही ंकिया गया ह।ै साथ 
ही ग्राम सभा के आदेशो ंका पालन न करने के मामले में, ग्राम सभा के आदेशो ंको लागू 
करने के लिए राजस्व अधिकारियो ंकी भूमिका स्पष्ट नही ंकी गई ह।ै ग्राम सभा को उसका 
मूल अधिकार क्षेत्र मिलने और राजस्व अधिकारियो ंकी भूमिका स्पष्ट होने के बाद ही ग्राम 
सभा की शक्तिया ंव्यावहारिक रूप में लागू हो सकें गी। व्यावहारिक रूप में लागू होने पर 
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यह जनजातीय क्षेत्र ों में भूमि संबंधी असंतोष को कम करने में एक लंबा रास्ता तय करेगा 
(योजना आयोग, 2008)।
हालाकंि, 2016 में महाराष्ट्र के राज्यपाल ने भारत के संविधान की पाचंवी ंअनुसूची के 
पैराग्राफ 5 के उप-पैरा (1) द्वारा उन्हें प्रदत्त शक्तियो ंका प्रयोग करते हुए एक अधिसूचना 
जारी की। अधिसूचना के अनुसार आदिवासी व्यक्ति से गैर-आदिवासी व्यक्ति को पट्टेदारी 
के हस्तांतरण की अनुमति कलेक्टर द्वारा तब तक नही ंदी जाएंगी, जब तक कि उस ग्राम 
सभा की पूर्व स्वीकृति  प्राप्त न की गई हो, जिस ग्राम सभा के अधिकार क्षेत्र में आदिवासी 
हस्तांतरणकर्ता रहता है (महाराष्ट्र का राज्यपाल, 2016)।
गौरतलब ह ैकि पेसा का सफल संचालन ग्राम सभा और गावं की व्यावहारिक परिभाषाओ ं
को अपनाने पर निर्भर करता ह;ै इसलिए यह आवश्यक ह ैकि पेसा के अनुरूप ‘गावं’ की 
पहचान और इसकी भौगोलिक सीमाओ ंका परिसीमन किया जाए। यह ग्राम सभा को 
कानून के तहत परिकल्पित कार्य करने में सक्षम करेगा। इसकी उपेक्षा प्रभावी रूप से पेसा 
के तहत ‘आमने-सामने’ समुदाय के कामकाज को रोकती ह।ै यह ग्राम सभा के कामकाज 
की संभावना को बढ़ाती ह,ै जो स्व-शासन की एक इकाई की जिम्मेदारियो ंको निभा सकती 
ह ै(पंचायती राज मंत्रालय, 2013)।
पेसा घोषणा करता ह ैकि प्रत्येक ग्राम सभा लोगो ंकी परंपराओ ंतथा रीति-रिवाजो,ं उनकी 
सासं्कृति क पहचान की रक्षा और संरक्षण के लिए सक्षम ह।ै लेकिन आधं्र प्रदेश यह कहकर 
इसका खंडन करता ह ैकि ‘इस समय लागू किसी कानून को बिना नुकसान पहुंचाएं’ ग्राम 
सभा के कार्य राज्य अधिनियम के 242C(1) के तहत लागू अन्य कानूनो ंके अधीन होगंे। 
इस प्रावधान के संचालन में पेसा नियम भी मौन हैं। 
पेसा के अनुसार पाचंवी ं  अनुसूची क्षेत्र ों में भूमि अधिग्रहण करने से पहले ग्राम सभा 
से परामर्श किया जाना चाहिए। लेकिन ‘परामर्श’ शब्द का अर्थ कानूनी व्याख्याओ ंके 
अनुसार ‘सहमति’ नही ंह।ै यह स्पष्ट नही ंह ैकि अगर ग्राम सभा भूमि अधिग्रहण प्रस्ताव 
को अपनी मंजरूी नही ंदेती ह,ै तो ग्राम सभा के ऐसे संकल्प की पवित्रता क्या होगी? 2009 
की रिट अपील संख्या 678 में आधं्र प्रदेश के उच्च न्यायालय ने माना कि राज्य के कानून 
में प्रयकु्त शब्द ‘परामर्श’ का अर्थ यह नही ं ह ै कि इसके लिए निर्धारित किसी विशिष्ट 
प्रक्रिया के अभाव में सभी पदाधिकारियो ंकी आवश्यक रूप से विचार-विमर्श किया जाए। 
विधानो ंमें प्रयकु्त ‘परामर्श’ और ‘सहमति’ शब्दों  की व्याख्या पर कानूनी बहस छिड़ गई 
ह।ै परामर्श की व्याख्या केव ल हितधारको ंकी राय लेने के रूप में ह।ै यह राज्य को मामले 
पर अपना अंतिम निर्णय लेने के लिए बाध्य नही ंकरता ह।ै जबकि ग्राम सभा की ‘सहमति’ 
की व्याख्या सरकारी अधिकारियो ंद्वारा इसका पालन करने के लिए एक अनिवार्य पहलू के 
रूप में की जाती ह।ै
भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास मामलो ंके संबंध में आधं्र प्रदेश पेसा नियमो ंमें ग्राम सभा 
के बजाय उच्च स्तरीय निकाय मंडल प्रजा परिषद से परामर्श किया जाना है। हालाकंि, 
भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम में उचित मुआवज ेऔर पारदर्शिता 
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का अधिकार अधिनियम, 2013 (एलएआरआर) में उचित मुआवज ेऔर पारदर्शिता के 
अधिकार की धारा 41 अनुसूचित  जातियो ंऔर अनुसूचित  जनजातियो ंके मालिको ंसे 
संबंधित भूमि अधिग्रहण के लिए विशेष प्रक्रिया निर्धारित करती ह।ै इस धारा का आशय 
यह ह ैकि जहा ंतक ​​संभव हो, अनुसूचित  क्षेत्र ों में भूमि का अधिग्रहण नही ंकिया जायेगा। 
एलएआरआर की धारा 41(2) के अनुसार यदि ऐसा अधिग्रहण होता है, तो उसे केव ल 
एक प्रमाण्य योग्य अतंिम उपाय के रूप में किया जायेगा। अधिनियम की धारा 41(3) 
के अनुसार अनुसूचित  क्षेत्र ों में किसी भी भूमि के अधिग्रहण या हस्तांतरण के मामले में 
संबंधित ग्राम पंचायतो ंया स्वायत्त जिला परिषदो ंकी पूर्व सहमति अनिवार्य ह।ै उसी समय 
में ‘‘पंचायतो ंका अनुसूचित  क्षेत्र ों में विस्तार (पेसा) अधिनियम 1996’’ के प्रावधानो ंकी 
धारा 4 (I) इस प्रकार है-
‘‘विकास परियोजनाओ ंके लिए अनुसूचित क्षेत्र ों में भूमि का अधिग्रहण करने से पहले 
और अनुसूचित   क्षेत्र ों में ऐसी परियोजनाओ ं से प्रभावित व्यक्तियो ं के या पुनर्वास से 
पहले, ग्राम सभा या पंचायतो ंसे उचित स्तर पर परामर्श किया जायेगा। अनुसूचित  क्षेत्र ों 
में परियोजनाओ ंकी वास्तविक योजना और क्रियान्वयन राज्य स्तर पर समन्वित किया 
जायेगा।’’ अनुसूचित  क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के संबंध में एलएआरआर की धारा 41 
और पेसा अधिनियम 1996 की धारा 4 (I) के प्रावधानो ंके साथ-साथ आधं्र प्रदेश पेसा 
नियमो ंके नियम 5 का पालन न करना राज्य द्वारा कानून का उल्लंघन ह ै(आधं्र प्रदेश उच्च 
न्यायालय-2019)। पेसा अधिनियम की धारा 4(I) जनजातीय क्षेत्र ों में भूमि के अधिग्रहण 
के लिए कार्यवाही शुरू करने से पहले ग्राम सभा या पंचायत के परामर्श को अनिवार्य करती 
ह।ै यह आदिवासियो ंके हितो ंकी रक्षा के लिए तयैार किया गया एक अनिवार्य प्रावधान 
ह।ै पेसा अधिनियम की धारा 5 के अनुसार पेसा अधिनियम के प्रावधान किसी भी अन्य 
प्रावधानो ंपर प्रभावी होगंे। इसलिए, शासनादेश का अनुपालन करने से कोई भी विचलन 
पूर्व दृष्टया अवैध ह ै(एपी उच्च न्यायालय 2014)। राज्य भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास तथा 
स्थानातंरगमन नीति अधिकारियो ंको पेसा अधिनियम के प्रावधानो ंका पालन करने के लिए 
बाध्य करती ह।ै हालाकंि, अनुसूचित  क्षेत्र ों में भूमि अधिग्रहण करते समय अधिकारियो ं
द्वारा पुनर्वास तथा स्थानातंरगमन की प्रक्रिया को दरकिनार कर दिया जाता ह,ै या प्रक्रिया 
में हेर-फेर कर दिया जाता ह।ै 
‘‘पेसा कानून के नाम से प्रचलित पंचायतो ं के प्रावधान (अनुसूचित  क्षेत्र ों में विस्तार) 
अधिनियम, 1996 के लिए पोलावरम परियोजना वास्तव में अनुसूचित  क्षेत्र ों में स्व-
शासन के संवैधानिक कानून के लिए एक परीक्षण मामला होना चाहिए था। यह कानून 
भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास आदि के मामले में उचित स्तर पर ग्राम सभा द्वारा परंपराओ ं
और रीति-रिवाजो,ं सासं्कृति क पहचान, सामुदायिक संसाधनो,ं भूमि अलगाव को रोकने की 
शक्ति, उचित समय पर ग्राम सभा या पंचायत के साथ अनिवार्य परामर्श की सुरक्षा और 
संरक्षण की शक्ति के विशिष्ट अर्थ में स्व-शासन प्रदान करता ह।ै इन दरु्जेय दिखने वाले 
प्रावधानो ंके सामने परियोजना को शुरू करना आसान नही ंहोना चाहिए था, लेकिन सरकार 
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खुशी-खुशी आगे बढ़ रही ह।ै परियोजना से अनुसूचित  क्षेत्र ों में स्थित नौ मंडल प्रभावित 
होगंे। नियमानुसार मंडल प्रजा परिषद (पंचायत प्रणाली का मध्य स्तर) ‘उचित स्तर पर 
पंचायत’ ह,ै जिससे भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास के लिए परामर्श किया जाना चाहिए; 
लेकिन नौ मंडलो ंमें से एक भी मंडल की प्रजा परिषद के साथ परामर्श नही ंकिया गया। 
प्रावधानो ंको दरकिनार कर आदिवासियो ंके गंभीर विरोध के बावजदू परियोजना का काम 
तेजी से आगे बढ़ रहा है (बालागोपाल के, 2007)।’’ 
भारत संघ ने ग्राम सभा या पंचायतो ंके साथ परामर्श के तौर-तरीको ंऔर पाचंवी ं अनुसूची 
क्षेत्र ों में भूमि अधिग्रहण के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का वर्णन करने के आदेश 
जारी किए थ।े आधं्र प्रदेश में पोलावरम परियोजना के मामले में ऐसी किसी प्रक्रिया का 
पालन नही ंकिया जाता ह ै(त्रिनध राव पल्ला, 2006)।
पेसा, पुनर्वास के उद्देश्य से परियोजनाओ ं से ‘प्रभावित व्यक्तियो’ं के साथ परामर्श भी 
निर्धारित करता ह;ै वही ंआधं्र प्रदेश पेसा नियम प्रभावित व्यक्तियो ंकी अन्य श्रेणियो ंजसेै 
भूमिहीन, आजीविका के लिए प्राकृति क संसाधनो ंपर निर्भर, श्रमिक आदि को छोड़कर 
केव ल ‘बदेखल व्यक्ति’ के लिए परामर्श निर्धारित करते हैं। आधं्र प्रदेश पेसा नियम के 
विपरीत एलएआरआर 2013 के तहत ‘प्रभावित व्यक्तियो’ं के साथ परामर्श अनिवार्य ह।ै

सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रमो ंकी स्वीकृति
पेसा निर्धारित करता ह ैकि सामाजिक-आर्थिक योजनाओ,ं कार्यक्रमो ंऔर परियोजनाओ ं
के लिए ग्राम सभा अनुमोदन प्राधिकरण है। राज्य ने अपने साम्राज्यवादी ढाचें की रक्षा 
करने के इरादे से स्थानीय निकायो ंकी भूमिका को सीमित करने के लिए पंचायती राज 
निकायो ंके समानातंर ढाचें का निर्माण किया। सरकार ने पंचायती राज अधिनियम के तहत 
ग्राम सभाओ ंका मुकाबला करने के लिए ग्राम जनजातीय विकास प्राधिकरण (वीटीडीए) 
जसेै समानातंर ढाचें बनाए। इसी तरह सरकारी कार्यों में नौकरशाही के नियंत्रण को अवैध 
रूप से बनाए रखने के लिए विश्व बैंक सहायता प्राप्त वानिकी परियोजनाओ ंके तहत जल 
उपयोगकर्ता संघ, शैक्षिक समितिया,ं वन संरक्षण समितिया ं(वीएसएस), ग्रामीण विकास 
मंत्रालय के तहत ग्राम संगठन (वीओ) आदि कई समितिया ंसंचालन में हैं, जो पंचायती 
राज की शक्तियो ंको नकारती हैं और उनका उल्लंघन करती हैं। जब तक ग्राम सभा 
और कार्यात्मक समूहो ंकी भूमिका में सामंजस्य स्थापित करने वाला एक सुसंगत तंत्र नही ं
बनाया जाता, तब तक इन कार्यात्मक समूहो ंकी भूमिका गैर-कानूनी रूप से ग्राम सभाओ ं
को कमजोर करगी। हालाकंि, समय के अनुसार इन वीएसएस या वीटीडीए या विभाग के 
कार्यात्मक समूहो ंकी भूमिकाएं क्रियाशील या निष्क्रिय होती रहती हैं।
राष्ट्रीय अनुसूचित  जनजाति आयोग (एनसीएसटी) भारत सरकार ने आधं्र प्रदेश सरकार 
के मुख्य सचिव को एक पत्र के माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि संविधान के तहत 
परिभाषित ग्राम सभा की भूमिका को आवश्यक रूप से पूर्ण मान्यता दी जानी चाहिए। जहा ं
कही ंयह उल्लेख किया गया ह ैकि ग्राम सभा से परामर्श किया जाना चाहिए, वहा ंपरामर्श 
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का अर्थ ग्राम सभा की औपचारिक भागीदारी का उत्तरदायित्व लेने भर से नही ंह।ै परामर्श 
का अर्थ प्रस्ताव पर ग्राम सभा की सहमति प्राप्त करना और उसकी दक्षताओ ंके निर्माण 
में मदद के आवश्यक होने से ह।ै अनुसूचित  क्षेत्र ों में पंचायतो ंको ग्राम सभा के सामान्य 
अधीक्षण, नियंत्रण और निर्देशन में कार्य करना चाहिए। एनसीएसटी ने राज्यों  से इन 
बिदंओु ंको एसटी के कल्याण और विकास के लिए राज्य के संबंधित अधिनियमो/ंनियमो ं
में शामिल करने का अनुरोध किया और इस पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट का अनुरोध किया 
(एनसीएसटी 2018)। आधं्र प्रदेश के आदिवासी कल्याण निदेशक ने एनसीएसटी की 
टिप्पणियो ंका पालन करने के लिए एकीकृत जनजातीय विकास अभिकरणो ं(आईटीडीए) 
के सभी प्रमुखो ंको एक परिपत्र भेजा ह।ै 

उत्पाद शुल्क मामले
पेसा के अनुसार ग्राम सभा को विशेष रूप से निषेध लागू करने, या किसी भी नशीले पदार्थ 
की बिक्री और खपत को विनियमित या प्रतिबंधित करने की शक्ति प्राप्त है।
आधं्र प्रदेश और तलंेगाना के आदिवासी क्षेत्र ों में ग्राम सभा को मजबतू करने वाले एक 
दूरगामी फैसले में हदैराबाद उच्च न्यायालय की एक पीठ ने स्पष्ट किया कि अनुसूचित क्षेत्र 
के गावंो ंमें ग्राम सभा की सहमति के बाद ही खुदरा शराब की दकुानें और बार खोलने 
की अनुमति दी जा सकती है। आधं्र प्रदेश के उच्च न्यायालय ने माना ह ै कि ‘‘2012 
के नियमो ंऔर उनकी व्याख्याओ ंके अतंर्गत नियम संख्या 14 का दूसरा प्रावधान, जो 
ग्राम सभाओ ंकी स्वायत्त सहमति की बात करता है, वह 1996 के अधिनियम 40 की 
धारा 4 (एम) (आई), आधं्र प्रदेश पंचायती राज कानून की धारा 24 (आई) (बी) और 
पेसा नियमो-ं विशेष रूप से उसकी नियम संख्या 8 (आई) (बी)- का उल्लंघन करता ह,ै 
जिसके तहत किसी अतंिम व बाध्यकारी लाइसेंस की अनुमति देने के लिए ग्राम सभाओ ं
द्वारा संकल्प लिया जाना प्रावधानित है। पेसा नियम ग्राम सभा की सहमति की अनुमति 
नही ंदेते हैं। अतः, यदि ग्राम सभा एक प्रस्ताव के माध्यम से शराब की दकुान/बार खोलने 
के लिए लाइसेंस हेत ुअपनी मंजरूी देती है, तो सरकार द्वारा ऐसा लाइसेंस दिया जा सकता 
ह।ै पेसा नियमो ंके नियम 8(I)(B) और (C) के अनुसार 30 दिनो ंके बाद भी ग्राम सभा 
द्वारा अपनी सहमति देने में विफल रहने पर सरकार लाइसेंस प्रदान करने की अधिकारी 
नही ंहोगी। 2012 के नियमो ंके अतंर्गत नियम संख्या 14 के दूसरे प्रावधान को उसकी 
व्याख्याओ ंके साथ पढ़त ेहुए हम उपयकु्त रूप से यह निर्देशित करते हैं कि उसके अतंर्गत 
दिए गए अधिकार, संबंधित अधिकारियो ंद्वारा मदिरा की दकुान अथवा बार को लाइसेंस 
जारी करने के लिए प्रयोग में नही ंलाए जा सकत।े इसके लिए ग्राम सभा एक विशिष्ट 
संकल्प के तहत किसी अनुसूचित  क्षेत्र में मदिरा की दकुान अथवा बार को लाइसेंस जारी 
करने की अनुमति लिखित में जारी करेगी।’’ (आधं्र प्रदेश उच्च न्यायालय- 2017)

जनजातीय उप-योजना
जनजातीय उप-योजना को पाचंवी ंपंचवर्षीय योजना (1974-1979) में राष्ट्रीय स्तर पर 
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पेश किया गया था। इसका अभीष्ट दो प्रमुख उद्देश्यों  की पूर्ति करना था- पहला, आदिवासियो ं
का समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास और उन्हें गरीबी के स्तर से ऊपर उठाना। दूसरा, 
आदिवासियो ंको विभिन्न प्रकार के शोषण से सुरक्षा प्रदान करना। सरकार ने महसूस किया 
कि आदिवासियो ंकी उन्नति के लिए विशेष उपाय किए जाने चाहिए; अन्यथा आदिवासियो ं
और गैर-आदिवासियो ं के बीच विकास के स्तरो ंमें अतंर जारी रहेगा। जनजातीय उप-
योजना रणनीति के मुख्य सिद्धांत के अनुसार, राज्य की कुल जनसंख्या में आदिवासी 
जनसंख्या अनुपात के आधार पर आदिवासी विकास के लिए राज्य योजना से धन आवंटित 
किया जाना चाहिए। हालाकंि, एपी सरकार अनुसूचित  जाति और अनुसूचित  जनजाति के 
विकास में तेजी लाने के लिए अनुसूचित  जाति उप-योजना और अनुसूचित  जनजाति उप 
योजना (योजना, आवंटन और वित्तीय संसाधनो ंका उपयोग) अधिनियम 2013 लाई। 
इस अधिनियम के अनुसार एससी, एसटी के विकास के लिए बजट में अनुसूचित  जाति 
और अनुसूचित  जनजाति की जनसंख्या के अनुपात में धन आवंटित किया जायेगा। यह 
अधिनियम एससी और एसटी की आर्थिक, सामाजिक, मानव विकास, सामाजिक सुरक्षा 
और सामाजिक गरिमा सहित सभी क्षेत्र ों में समानता प्राप्त करने के लिए ह।ै इस अधिनियम 
को लागू करने के नियम 2015 में बनाए गए थ।े यह अधिनियम अगले 10 वर्षों तक लागू 
रहेगा, जब तक कि इसे बदलने के लिए कोई और निर्णय नही ंलिया जाता। उप-योजनाओ ं
के क्रियान्वयन के लिए निर्धारित धनराशि को इन समुदायो ंके प्रत्यक्ष और मात्रात्मक लाभो ं
को सुरक्षित करने के लिए खर्च करना होगा। एससी और एसटी में विकास अतंराल की 
पहचान करने, उनकी जरूरतो ंको प्राथमिकता देने और विभिन्न सामाजिक समूहो ंके बीच 
समानता को बढ़ावा देने के लिए तदनुसार योजनाएं तैयार करने की आवश्यकता ह।ै 
स्वास्थ्य, शिक्षा, विकास, लिगंानुपात, जनसंख्या वृद्धि, शिशु मृत्यु दर आदि कुछ संकेतक 
हैं, जो विकास में अतंराल की पहचान करते हैं। विकास के इन अतंरो ंको समाप्त करने के 
लिए योजनाएं बनानी होगंी।
प्रत्येक विभाग को इन एससी और एसटी समुदायो ंके विकास के लिए उप-योजना तयैार 
करनी ह ैऔर नोडल विभाग को मूल्यांकन करना ह।ै आदिवासी कल्याण विभाग टीएसपी 
के लिए नोडल विभाग ह।ै नोडल विभाग योजनाओ ं की जाचं करेगा। जाचं से नोडल 
विभाग संतषु्ट हो जाता है, तो वह बजट पूर्व प्रक्रिया के रूप में राज्य परिषद के अनुमोदन 
के लिए उनकी सिफारिशो ंको नोडल एजेंसी के समक्ष प्रस्तुत करेगा। जनजातीय उपयोजना 
के लिए जनजातीय कल्याण मंत्री की अध्यक्षता में नोडल एजेंसी का गठन किया गया 
ह।ै मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य परिषद द्वारा अनुमोदन के बाद, नोडल एजेंसी को 
संबंधित विभागो ंसे यह अनुरोध करना ह ैकि योजना और उसके बजट को अगले वित्तीय 
वर्ष के लिए समग्र वार्षिक बजट योजनाओ ंमें शामिल किया जाए। विधानमंडल द्वारा बजट 
स्वीकृत होने के बाद विभागवार बजट जारी किया जायेगा। टीएसटी/एससी उप-योजना 
निधि उन सामान्य योजनाओ ंके लिए आवंटित नही ंकी जाएंगी, जो किसी भी मामले में 
एससी/एसटी समुदायो ंके लिए सुलभ हैं। 
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अविभाज्य आधारभूत संरचना कार्यों के मामले में अनुसूचित जाति उपयोजना को 7 
प्रतिशत और टीएसपी को 3 प्रतिशत धनराशि आवंटित की जानी ह।ै यदि 100 प्रतिशत 
अनुसूचित  जाति या अनुसूचित  जनजाति की आबादी वाला कोई गावं नही ंह,ै तो आवंटित 
की जाने वाली धनराशि उस गावं में उनकी आनुपातिक जनसंख्या के अनुसार होनी चाहिए। 
योजनाओ ंके क्रियान्वयन की निगरानी के लिए जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में अनुसूचित  
जाति उपयोजना/टीएसपी के लिए जिला स्तर पर जिला निगरानी समिति होगी। 
सरकार ने राज्य में अनुसूचित  क्षेत्र के बाहर स्थित 554 गावंो ंकी पहचान करते हुए एक 
सूची तैयार की ह।ै आदिवासी समूह आदिवासी बहुल गावंो ंको अनुसूचित  क्षेत्र में शामिल 
करने की मागं कर रहे हैं; लेकिन दरु्भाग्य से वामपंथी दलो ंसहित अन्य राजनीतिक दल इस 
अति महत्वपूर्ण मागं पर खामोश हैं। हालाकंि, वर्तमान सत्तारूढ़ सरकार ने लंब ेसमय से 
लंबित मागं पर कार्रवाई करने के लिए एक कदम उठाया ह।ै आदिवासी कल्याण विभाग 
अनुसूचित  क्षेत्र से बाहर के सूचीबद्ध गावंो ं को अनुसूचित  क्षेत्र घोषित करने के लिए 
अधिसूचना प्राप्त करने की पात्रता के लिए पुन: जाचं कर रहा ह।ै सरकार वन अधिकार 
अधिनियम लागू कर रही ह।ै अब तक 4,19,500 एकड़ में 2,02,617 व्यक्तिगत 
अधिकारो ंऔर 5,39,314 एकड़ में 1,822 सामुदायिक अधिकारो ंको मान्यता दी गई ह।ै 

प्रमखु चुनौतिया ंऔर आगे का रास्ता
1.	 पंचायती राज विभाग पंचायती राज कानून बनाने के लिए नोडल विभाग 

ह;ै जबकि आदिवासी कल्याण विभाग आधं्र प्रदेश में पेसा अधिनियम के 
क्रियान्वयन के लिए नोडल एजेंसी ह।ै ऐसी परिस्थिति में पेसा अधिनियम के 
प्रभावी क्रियान्वयन के लिए इन दोनो ं विभागो ं के बीच सीधा संबंध विकसित 
करने की आवश्यकता ह।ै

2.	 ग्राम सभा को स्थानीय प्रशासन की मुख्य धारा में शामिल किया जायेगा। 
कार्यपालिका को ग्राम सभा के निर्णयो ंका सम्मान करने के लिए निर्देशित किया 
जायेगा।

3.	 भौगोलिक बाधाओ ंया जातीयता में संघर्ष की स्थिति में ग्राम सभाओ ंको निवास 
स्तर या निवास स्तर के समूह पर अधिसूचित किया जायेगा।

4.	 ग्राम विकास योजनाओ ंका विकास ग्राम सभा स्तर की जगह ग्राम सभा स्तर पर 
ग्राम सभाओ ंकी सहमति से किया जायेगा।

5.	 उच्च स्तरीय निकायो ंको अधिकार सौपंने के बजाय स्थानीय शासन की निचली 
स्तर की इकाई यानी ग्राम सभा को अधिकार प्रदान करने के लिए कानून बनाए 
जाने चाहिए।
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पेसा काननू के क्रियान्वयन में लगे जन संगठनो ंकी केस स्टडी
- जितेंद्र चाहर 

भारत के संविधान की पाचंवी ंअनुसूची के प्रावधानो ंके अनुसार आधं्र प्रदेश में अनुसूचित 
क्षेत्र 14,132.56 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहा ं35 जनजातीय समूह निवास 
करते हैं, जिनमें कोडंा रेड्डी, सावरा, गडाबा, पोर्जा आदि समूह विशेष रूप से कमजोर 
(पीवीटीजी) समूह के तौर पर चिहंित किये गये हैं। इन अनुसूचित जनजातियो ं की 
आबादी राज्य की कुल जनसंख्या में 5.53% हैं। आधं्र प्रदेश के विजाग, श्रीकाकुलम, 
विजयनगरम, विशाखापट्टनम, पूर्वी गोदावरी और पश्चिम गोदावरी जिले अनुसचित क्षेत्र 
के अंतर्गत आते हैं।
कें द्र सरकार द्वारा भूरिया समिति की रिपोर्ट की सिफारिशो ंके आधार पर पंचायत उपबंध 
(अनुसूचित क्षेत्र ों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 को अधिनियमित किये जाने के बाद 
आधं्र प्रदेश सरकार ने भी पेसा कानून के प्रावधानो ंको राज्य में लागू करने के उद्देश्य से 
1998 में आधं्र प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 में संशोधन कर दिया। 
इसके 14 साल बाद 24 मार्च 2011 को आधं्र प्रदेश सरकार ने पंचायत उपबंध (अनुसूचित 
क्षेत्र ों पर विस्तार) नियम, 2011 लागू किये। 
लेकिन पेसा कानून लागू होने के 25 वर्ष बाद भी सैकड़ों  आदिवासी गावं अपने संवैधानिक 
अधिकार प्राप्त करने के लिए आदंोलनरत है। 
आधं्र प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्र ों के आदिवासियो ंके बीच कार्य करने वाली संस्था समता के 
संस्थापक रवि रेब्बा प्रगड़ा कहत ेहैं कि राज्य में आदिवासियो ंके संवैधानिक अधिकारो ंके 
हनन का पुराना इतिहास रहा ह।ै उन्हों ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि आधं्र 
प्रदेश सरकार खनन के लिए आदिवासियो ंकी भूमि के पट्टे जारी कर रही थी, जो कि 
असंवैधानिक थ।े समता ने राज्य सरकार द्वारा जारी खनन पट्टों  को रद्द करवाने के लिए 
सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। चार साल के लंब ेन्यायिक संघर्ष के बाद 1997 
में सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षित क्षेत्र ों में जारी सभी खनन पट्टों  पर प्रतिबंध लगा दिया। सर्वोच्च 
न्यायालय के इस फैसले को समता जजमेंट के नाम से जाना जाता है। 
21 अगस्त 2022 के. श्रीनिवास राव ‘द हिदूं’ अखबार में अपनी रिपोर्ट “आधं्र प्रदेश: 
एचआरएफ ने 805 आदिवासी गावंो ंको पाचंवी ंअनुसूची में शामिल करने की मागं की” 
में लिखते ह ै कि मानवाधिकार मंच की आधं्र प्रदेश-तेलंगाना समन्वय समिति के सदस्य 
वी.एस. कृष्णा  ने राज्य सरकार से आदिवासी समुदाय को न्याय सुनिश्चित करने के लिए 
गैर-अनुसूचित गावंो ंको संविधान की पाचंवी ंअनुसूची में शामिल करने का आग्रह किया ह।ै
के. श्रीनिवास राव आगे लिखते ह ैकि ‘पार्वतीपुरम जिले के मक्कुव ा मंडल के जग्गुडोरवालासा 
गावं में आदिवासी पिछले 22 महीनो ंसे आदंोलन कर रहे हैं, उनकी भी यही ंमागं ह ैकि 
उनके क्षेत्र को पाचंवी ंअनुसूची में शामिल किया जाये।’
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अविभाजित आधं्र प्रदेश की तत्कालीन सरकार ने कें द्र से 805 गैर-अनुसूचित आदिवासी 
गावंो ंको पाचंवी ंअनुसूची में शामिल करने का अनुरोध किया गया था लेकिन अभी तक 
कें द्र सरकार द्वारा कोई कार्यवाही नही ंकी गयी ह।ै
राज्य में कई जन संगठन पेसा कानून के क्रियान्वयन में लगे हुए हैं। उनमें से दो केस स्टडी 
यहा ंसाझा की जा रही हैं-

समता संस्था119

समता एक गैर-सरकारी संस्था ह।ै यह संस्था आधं्र प्रदेश के ‘आदिवासियो’ं के अधिकारो ं
और पूर्वी घाट पहाड़ी क्षेत्र ों में प्राकृति क संसाधनो ंऔर पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के 
लिए काम कर रही ह।ै जिसकी स्थापना 1990 में हुई। 
आदिवासी क्षेत्र ों में बाहरी लोगो ंके शोषण और सरकार की शोषणकारी नीतियो ंके खिलाफ 
आदिवासी समुदायो ंको संगठित करने के लिए 1987 में आदिवासी ग्रामीण यवुाओ ंका 
एक समूह एक छोटे से गावं में एक साथ आया। यह समूह अतंतः 1990 में समता नामक 
एक औपचारिक गैर-सरकारी संस्था बन गयी।      
समता ने पूर्वी गोदावरी जिले के पदमल्लापुरम क्षेत्र के आदिवासी बहुल 54 गावंो ंको 
अनुसूचित क्षेत्र में सूचीबद्ध करने के प्रमुख उद्देश्य के साथ काम करना शुरू किया। 
समता भारत की लोकतातं्रिक व्यवस्था में पूरी तरह से भाग लेने के लिए आदिवासी और 
अनुसूचित जातियो,ं आदिवासी समूहो,ं गरीबो ंऔर अन्य वंचित अल्पसंख्यको ंकी मदद 
करता ह।ै समता के मदद करने से भारतीय  उत्पीड़ित समूह आर्थिक विकास का लाभ 
उठाते हुए अपने अधिकारो,ं अपनी संस्कृति  और अपने इतिहास को बनाए रखते हैं।
भारत सरकार ने पेसा अधिनियम के प्रावधानो ंके विपरीत जिन जनजातीय क्षेत्र ों में ग्राम 
सभाओ ंकी भूमिका को कमजोर करते हुए कार्यवाही की, उन क्षेत्र ों में समता कानूनी लड़ाई 
लड़ने के लिए समुदाय-आधारित संगठनो ंमें सबसे आगे रहा ह।ै समता संगठन ने 2013 
में गैर-वन उद्देश्यों  के लिए वन भूमि में परिवर्तन के भारत सरकार के आदेश के खिलाफ 
आधं्र प्रदेश में ग्राम सभाओ ंके अधिकारो ंका सफलतापूर्वक बचाव किया। इस मामले में 
आधं्र प्रदेश के उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि अनुसूचित  क्षेत्र ों के जंगलो ंमें गैर-वन 
गतिविधियो ंकी शुरुआत करते समय ग्राम सभाओ ंको निर्णय लेने की प्रक्रिया से नही ंरोका 
जा सकता है।

समता संगठन का कार्यक्षेत्र
आधं्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी और विशाखापट्टनम जिलो ंमें आदिवासी अधिकारो ंके लिए 
समता संगठन सक्रिय भूमिका निभा रहा है। 
समता संगठन का सबसे महत्त्वपूर्ण कार्य साखंवरम मंडल पूर्वी गोदावरी के आदिवासी बहुल 

119. इस केस स्टडी के संकलन में महिबलु हक़ का सहयोग रहा ह।ै
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54 गावंो ंको अनुसूचित  क्षेत्र में शामिल करवाने में सक्रिय भूमिका रही ह।ै
जिन गावंो ंके लोग भूमि स्वामित्व की समस्याओ ंका सामना कर रहे थ,े उन गावंो ंमें समुदाय 
आधारित संगठन (सीबीओ) आदिवासियो ंको जमीन के पट्टे दिलाने में लगा हुआ ह।ै इसके 
अतिरिक्त, जहा ंलोग सरकारी भूमि पर रह रहे हैं, वहा ंसीबीओ आदिवासियो ंको भूमि 
आवंटन दस्तावेज दिलाने के लिए भी काम करता ह।ै 
समता 1990 से जमीनी स्तर पर काम कर रहा हैं। जागरूकता कार्यक्रमो ंके माध्यम से 
महिलाओ ं को बचत के बारे में शिक्षित करना, आदिवासियो ं को उनकी उपज के लिए 
बाजारो ंमें उचित मूल्य दिलाने में मदद करना, विभिन्न योजनाओ ंको लागू करने में शामिल 
अधिकारियो ं की जवाबदेही तय करने, विभिन्न सरकारी योजनाओ ं और बिचौलिए या 
ठेकेदार को सार्वजनिक उपयोग के लिए दिए धन की धोखाधड़ी रोकने के लिए आदिवासियो ं
को जागरूक करता है।
इस क्षेत्र में 1960 और 1970 के दशक में भूमि सुधार संबंधी संघर्ष के दौरान बड़े पैमाने 
पर पुलिस मामले देखे गए थ।े भूमि सुधार संबंधी संघर्षों में कई लोगो ंके खिलाफ मुकदमे 
दर्ज हुए थ।े समता ने बाद के वर्षों में कानूनी सहायता के माध्यम से लोगो ंके इन मामलो ंको 
सुलझाने में मदद की। संगठन उन आदिवासियो ंकी भी मदद करता है, जिन्हें झठेू आरोपो ं
में फंसाया गया ह।ै
तलंेगाना और आधं्र प्रदेश में लगभग 600 गावं ऐसे हैं, जिन्हें पाचंवी ंअनुसूची क्षेत्र में 
सूचीबद्ध नही ं किया गया ह।ै इन गावंो ं को भारतीय संविधान की पाचंवी ं  अनुसूची के 
तहत अनुसूचित क्षेत्र ों में शामिल करान ेका संघर्ष 1986 स ेचल रहा ह।ै हाल ही में पेसा 
अधिनियम के तहत स्थानीय क्षेत्र को पाचंवी ंअनुसूची में सूचीबद्ध करन ेके लिए एक सरकारी 
प्रयास किया गया था। इसके लिए ग्रामीणो ंसे एक प्रस्ताव मागंा गया था। राजस्व विभाग के 
अधिकारियो ंने कुछ आदिवासियो ंके साथ मिलकर इन क्षेत्र ों को अनुसूचित  क्षेत्र ों में शामिल 
करन ेको खारिज करत ेहुए एक प्रस्ताव पारित करवा लिया। समता न ेफिर से प्रस्ताव तयैार 
करन ेके लिए संबंधित अधिकारियो ंपर दबाव बनान ेमें लोगो ंकी मदद की। 
समता ने आदिवासी यवुाओ ंको कानूनी अधिकारो ंके प्रति जागरूक करने के लिए एकीकृत 
आदिवासी विकास संस्था के साथ मिल कर दो साल का प्रशिक्षण प्रदान किया।
आधं्र प्रदेश के जनजातीय बहुल क्षेत्र ों में पेसा अधिनियम को क्रियान्वित कराने के लिए 
विभिन्न लोकतातं्रिक और जन-आदंोलन में समता सक्रिय रूप से शामिल रहा ह।ै

समता संगठन टीम के प्रमखु सदस्य
समता द्वारा किए जा रहे कार्यों को आगे बढ़ाने में 54 गावंो ं के कई लोगो ंने महत्वपूर्ण 
भूमिका निभाई। समता के कार्य को आगे बढाने वाले लोगो ं का इरादा इन गावंो ं को 
अनुसूचित  क्षेत्र में शामिल कराना था। हालाकंि, सरकारी अधिकारियो ंऔर समुदाय के 
सदस्यों  के साथ बातचीत करने वाले लोगो ंकी मुख्य टीम में लोटा सुब्बाराव, चंटी बाबू, 
डोगंा बाई और बाल राज ूहैं। यह टीम क्षेत्र में सामाजिक कार्रवाईयो ंको अंजाम देती ह।ै
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समता का कानूनी सहायता समूह के रूप में उभार	
समता संगठन 1990 के दशक में 54 गावंो ंमें आदिवासियो ंको राशन कार्ड और जाति 
प्रमाण पत्र प्राप्त करन ेमें मदद करने के लिए सामुदायिक लामबंदी के साथ शुरू हुआ। समता 
के सामुदायिक लामबंदी के काम को बाद के वर्षों में पूर्वी गोदावरी और विशाखापट्टनम जिलो ं
के 200 गावंो ंतक पहुँचाया गया। समता संगठन भूमि हस्तांतरण, अनुसूचित  क्षेत्र ों के बाहर 
आदिवासियो ंकी मान्यता नही ंदिए जाने, वन संघर्ष, आदिवासियो ंको बनुियादी सुविधाएं 
प्रदान करने में राज्य की उपके्षा और बनुियादी ढाचंें के विकास, मानवाधिकारो ंके हनन, गैर-
आदिवासियो ंद्वारा व्यापारिक और आर्थिक शोषण और आदिवासियो ंकी पारंपरिक ज्ञान 
प्रणालियो ंपर बाहरी खतरो ंकी समस्याओ ंमें हस्तक्षेप करता है।
समता का काम निजी उद्योगो ंके खिलाफ आदिवासियो ंके अधिकारो ंकी रक्षा करना ह।ै 
क्योंकि  निजी उद्योगो,ं खनन समूहो ंऔर राज्य की मिलीभगत से आदिवासियो ंकी जमीन 
और वन भूमि पर बड़े पैमाने पर घुसपैठ हो रही थी। यह सब संविधान के मूल आधार को 
खतरे में डाल कर किया जा रहा था। वन भूमि में निजी संस्थाओ ंके इस अतिक्रमण को 
निजी खनन समूहो ंको सामंती जमीदंारो ंके प्रतिस्थापन के रूप में देखा जाता ह।ै
निजी उद्योगो ंके अतिक्रमण के खिलाफ समता ने 1990 के दशक की शुरुआत में न्यायिक, 
मीडिया और वैज्ञानिक समुदायो ं के व्यापक समर्थन से एक मजबतू जन-आदंोलन शुरू 
किया। समता द्वारा शुरू किए गए इस कार्य से आदिवासियो,ं न्यायपालिका और मीडिया 
बिरादरी के बीच इस गठबंधन ने आधं्र प्रदेश में आदिवासियो ं  के लिए एक ऐतिहासिक 
जीत हासिल की। उस ऐतिहासिक जीत को 1997 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को समता 
जजमेंट (AIR 1997, SC 3297 समता बनाम स्टेट ऑफ आधं्र प्रदेश और अन्य) के 
रूप में जाना जाता है। समता जजमेंट ने देश के 10 करोड़ आदिवासियो ंके अधिकारो ंपर 
एक स्थानीय कानूनी संघर्ष को एक राष्ट्रीय बहस में बदल दिया। समता जजमेंट ने समता 
को एक समुदाय-आधारित सामाजिक कार्य समूह से पूर्वी घाटो ंमें आदिवासियो ंके समर्थन 
और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध संगठन में बदल दिया।
संखवरम मंडल के आदिवासी बहुल गावंो ंको संविधान के पाचंवी ंअनुसूचित  क्षेत्र ों में 
शामिल करने के लिए समता को एक जागरूकता समूह के रूप में शुरू किया गया था। समय 
के साथ यह संगठन आदिवासियो ंके लिए भूमि अधिकार, वनवासी समुदायो ंकी सुरक्षा, 
वन संरक्षण और आदिवासियो ंके झठेू निहितार्थों के मुद्दों  पर एक कानूनी सहायता समूह 
के रूप में उभरा।
1990 के दशक के उत्तरार्ध में समता न ेआदिवासियो ंकी सुरक्षा के लिए एक लंबी लड़ाई 
लड़ी, क्योंकि  यह पाया गया कि संविधान की पाचंवी ंअनुसूची के उल्लंघन में आदिवासियो ंको 
उनकी भूमि से बदेखल किया जा रहा ह।ै गैर-आदिवासी लोगो ंऔर राज्य द्वारा आदिवासियो ं
का शोषण किया जा रहा ह।ै
समता जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने निजी खनन के लिए अनुसूचित  क्षेत्र ों में भूमि हस्तांतरण 
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को अमान्य घोषित कर दिया। फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने 1980 के वन संरक्षण अधिनियम 
को बरकरार रखा, जो आरक्षित वन क्षेत्र ों में खनन को प्रतिबंधित करता ह।ै समता जजमेंट 
के बाद समता विभिन्न मुद्दों  पर वकालत करने वाले एक कानूनी सहायता समूह के रूप में 
उभरा।

1997 का समता जजमेंट 
आधं्र प्रदेश के अनुसूचित  क्षेत्र ों में राज्य सरकार द्वारा खनन के लिए आदिवासी भूमि को पट्टे 
पर देने के बाद, समता ने राज्य सरकार द्वारा जारी खनन पट्टों  को रद्द करवाने के लिए राज्य 
उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। उच्च न्यायालय ने उनकी याचिका को खारिज कर 
दिया। उच्च न्यायलय द्वारा याचिका खारिज किए जाने के बाद समता ने सर्वोच्च न्यायालय 
का रुख किया। चार साल के लंब ेन्यायिक संघर्ष के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षित क्षेत्र ों में 
खनन प्रतिबंधित करने वाले 1980 के वन संरक्षण अधिनियम को बरकरार रखते हुए निजी 
खनन के लिए अनुसूचित  क्षेत्र ों में भूमि हस्तांतरण को अमान्य घोषित कर दिया। समता 
मामले में मुख्य मुद्दा यह था कि आधं्र प्रदेश भूमि हस्तांतरण विनियमन अधिनियम 1959 
की धारा 3 (ए) में ‘व्यक्ति’ शब्द में सरकार शामिल ह ैया नही।ं 1959 के आधं्र प्रदेश भूमि 
हस्तांतरण अधिनियम की धारा 3 (ए) कहती ह,ै ‘‘एजेंसी ट्रैक्ट्स (एजेंसी ट्रैक्ट्स- पूर्वी 
गोदावरी, पश्चिम गोदावरी, विशाखापट्टनम, श्रीकाकुलम [आदिलाबाद, वारंगल, खम्ममंद, 
महबबू नगर] को समय-समय पर राष्ट्रपति द्वारा संविधान की पाचंवी ंअनुसूची के पैरा 6 
के उप-पैरा (1) के तहत अनुसूचित  क्षेत्रों  के रूप में घोषित किया गया]) में किसी भी 
अधिनियम, नियम या कानून के लागू होने के बावजदू किसी व्यक्ति द्वारा एजेंसी ट्रैक्ट में 
स्थित अचल संपत्ति के किसी भी हस्तांतरण के पक्ष में नही ंह।ै ऐसा हस्तांतरण पूर्णतः अवैध 
होगा, चाहे वह व्यक्ति अनुसूचित  जनजाति का सदस्य हो या न हो। ऐसा हस्तांतरण तभी 
वैध होगा, जब तक कि स्थानातंरण उस व्यक्ति के पक्ष में नही ंकिया जाता ह,ै जो अनुसूचित  
जनजाति का सदस्य ह;ै या वह व्यक्ति पूरी तरह अनुसूचित  जनजातियो ं के सदस्यों  से 
बनी आधं्र प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1964 (1964 का अधिनियम 7) के तहत 
पंजीकृत या मानित होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस व्यवस्था को बरकरार रखा ह।ै राज्य 
को भी किसी अन्य व्यक्ति की तरह आदिवासी क्षेत्र ों को नियंत्रित करने वाले कानूनो ंऔर 
सिद्धांतो ंका पालन करना चाहिए।’’ इस ऐतिहासिक निर्णय को समता जजमेंट के रूप में 
जाना जाता है और तब से इसे आदिवासी भूमि की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय 
माना जाता ह।ै
सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने राज्य सरकार द्वारा जारी सभी खनन पट्टों  को रद्द कर दिया और 
अनुसूचित क्षेत्र ों में खनन बंद करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार भूमि, खनन 
अधिकार, वन संरक्षण अधिनियम और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का अनुपालन करने 
वाले केव ल सरकारी स्वामित्व वाले निगम या आदिवासी नेतृत्व वाली सहकारी समिति के 
पास हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने पंचायत उपबंध (अनुसूचित  क्षेत्र ों पर विस्तार) 
अधिनियम, 1996 को भी मान्यता दी, जिसके तहत ग्राम सभाएं सामुदायिक संसाधनो ं
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को संरक्षित और सुरक्षित रखने में सक्षम हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आदिवासियो ंके स्व-शासन के 
अधिकार को भी दोहराया।
विशेष रूप से स्थानीय स्व-शासन और पेसा अधिनियम के प्रावधानो ंका जिक्र करते हुए 
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, ‘‘संविधान (73 वें संशोधन) अधिनियम, 1992 द्वारा संविधान 
के भाग IX में संशोधन कर अनुच्छेद 343 से 343ZG के माध्यम से ग्राम पंचायत और 
ऊपर के स्तर पर लोकतातं्रिक सिद्धांतो ंपर आधारित स्व-शासन के सिद्धांत को पेश किया 
गया था।
इसकी एक अभिन्न योजना के रूप में आधं्र प्रदेश (अनुसूचित  क्षेत्र ों में पंचायतो ंके विस्तार 
का प्रावधान) अधिनियम, 1996 बनाया गया। उस अधिनियम की धारा 4 (डी) में प्रावधान 
ह ैकि, ‘(एन) संविधान के भाग IX के तहत निहित किसी भी चीज के साथ, प्रत्येक ग्राम 
सभा सामुदायिक संसाधनो ंकी सुरक्षा और संरक्षण के लिए सक्षम होगी’। धारा 4 के खंड 
(जे) में प्रावधान ह ैकि अनुसूचित  क्षेत्र ों में लघु जल निकायो ंकी योजना और प्रबंधन उचित 
स्तर पर पंचायतो ंको सौपंा जाएगा। खंड (एम) (III) के तहत अनुसूचित  क्षेत्र ों में भूमि 
के हस्तांतरण को रोकने, गैर-कानूनी रूप से हस्तांतरित की गई अनुसूचित  जनजाति की 
भूमि पुनः प्राप्त करने के लिए उचित कार्रवाई करने की शक्ति और खंड (IV) के तहत 
किसी भी नाम से पुकारे जाने वाले ग्राम बाजारो ंका प्रबंधन करने की शक्ति ग्राम पंचायतो ं
को सौपंी जाती ह।ै यह इंगित करता है कि अनुसूचित  क्षेत्र में भूमि हस्तांतरण पर रोक और 
हस्तांतरित भूमि को आदिवासियो ंको वापस दिलाने के लिए उचित कार्रवाई करने सहित 
संसाधनो ंके प्रबंधन की आदिवासी स्वायत्ता ग्राम पंचायतो ंको सौपंी गई ह।ै’’ 

2013 में आधं्र प्रदेश उच्च न्यायालय का ग्राम सभा की स्वायत्तता पर निर्णय
2009 में कें द्र सरकार द्वारा परिपत्र एफ संख्या 11-9/98-एफसी (पी) के प्रकाशन के 
बाद ग्राम सभा की एकरेखीय परियोजनाओकें लिए मंजरूी देने की शक्ति समाप्त हो गई 
थी। इस संबंध में जब समता समूह ने परिपत्र का विश्लेषण किया, तो उन्हों ने पाया कि 
परिपत्र पेसा अधिनियम के उन प्रावधानो ंका उल्लंघन करता था, जो ग्राम सभाओ ंको 
भारतीय संविधान की पाचंवी ंअनुसूची के क्षेत्र ों में की जाने वाले किसी भी परियोजना के 
लिए पूर्व स्वीकृति  देने का अधिकार देता ह।ै 
यह सर्कु लर संविधान की पाचंवी ंअनुसूची के क्षेत्र ों में रहने वाले सभी आदिवासी लोगो ंको 
प्रभावित कर रहा था।
समता को पेसा अधिनियम में परिकल्पित ग्राम सभा की भूमिकाओ ंका उल्लंघन करने वाली 
किसी भी अधिसूचना के खिलाफ जनहित याचिका दायर करने का पहले से ही अनुभव था। 
उल्लंघन करने वाली अधिसूचना की पहचान हो जाने के बाद समता समूह अपने कानूनी 
सहायता समूह के साथ आगे बढ़ा और आधं्र प्रदेश के उच्च न्यायालय में जनहित याचिका 
दायर की। इस प्रक्रिया में समता ने ग्राम सभाओ ंसे परामर्श किया। हालाकंि, अधिसूचना 
के संबंध में किसी भी ग्राम सभा द्वारा ऐसा कोई प्रस्ताव पारित नही ंकिया गया था। सरकार 
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की अधिसूचना में सड़को,ं नहरो ंआदि जसैी एकरेखीय परियोजनाओ ंके लिए बड़े पैमाने पर 
पेसा अधिनियम के उल्लंघन के प्रावधान थ।े समता ने सरकार की अधिसूचना के खिलाफ 
2013 में आधं्र प्रदेश के उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। 
कानूनी वकालत की प्रक्रिया में समता का मत ह ैकि इस अधिसूचना के दो पक्ष हैं- एक पक्ष 
सरकार की तरफ से और दूसरा पेसा अधिनियम के प्रावधानो ंतरफ से। समता टीम ने पाया 
कि पेसा अधिनियम के प्रावधानो ंऔर कें द्र सरकार द्वारा जारी परिपत्र के बीच एक सीधा 
विरोधाभास था, इसलिए अदालत का दरवाजा खटखटाया।
समता की याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य द्वारा दायर किए गए जवाबी 
हलफनामो ंका उल्लेख किया, जिसमें सरकार ने कहा, “5 फरवरी, 2013 के एमओईएफ 
दिशा-निर्देशो ंके साथ नही,ं बल्कि राज्य और कें द्र सरकार में पेसा अधिनियम के क्रियान्वयन 
के लिए जिम्मेदार अधिकारियो ंको उचित स्तर पर ग्राम सभा या पंचायतो ंके साथ परामर्श 
सुनिश्चित करना आवश्यक ह।ै यहा ंतक कि अनुसूचित  क्षेत्र ों में जहा ंकई गावंो ंमें वन 
भूमि के उपयोग का एकरेखीय बदलाव ह,ै वहा ंभी सड़को,ं नहरो ंके निर्माण, पाइप लाइन 
बिछाने, ऑप्टिकल फाइबर और टर्ांसमिशन लाइन आदि जसैी परियोजनाओ ंके मामले में 
भी पेसा अधिनियम के तहत आवश्यक स्तर पर ग्राम सभाओ ंऔर पंचायतो ंसे परामर्श 
करना आवश्यक है।’’
एक अन्य हलफनामे में राज्य ने अदालत से आगे कहा, ‘‘यह वन अधिकार अधिनियम, 
वन अधिकार नियम और संवैधानिक प्रावधान के विपरीत प्रतीत होगा, क्योंकि  प्रतिवादी 
1 (भारत संघ, एमओईएफ द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया) का परिपत्र दिनाकं 5.2.2013 
‘एकरेखीय परियोजनाओ’ं के लिए विभेदित प्रक्रिया प्रदान करता ह।ै जहा ंतक ​​प्रतिवादी 
1 द्वारा जारी पूर्वोक्त परिपत्र दिनाकं 05.02.2013 को संविधान के अनुच्छेद 244 तथा 
पाचंवी ंअनुसूची और पेसा द्वारा शासित अनुसूचित  क्षेत्र ों में लागू करने की मागं की गई ह,ै 
इस बात की संभावना बढ़ गई ह ैकि ऐसे परिपत्र इस तरह की विशेष व्यवस्था का उल्लंघन 
करेंगे। इसके अलावा यह वन अधिकार अधिनियम के भी विपरीत ह।ै’’
राज्य द्वारा दाखिल इन दो हलफनामो ं के आधार पर निर्णय देते हुए उच्च न्यायालय ने 
एकरेखीय परियोजनाओ ंके परिपत्र को रद्द करने के लिए पेसा अधिनियम की धारा 4 को 
लागू किया। अदालत ने कहा, ‘‘पेसा अधिनियम की धारा 4 के तहत धारा 4 (ए) से (ओ) 
में उल्लिखित ह ैकि धारा 4 राज्य को किसी भी ऐसे कानून को पारित करने से रोकती ह,ै 
जो अनुसूचित  जनजातियो ंकी विशेष विशेषताओ ंके साथ असंगत है। कें द्र सरकार द्वारा 
जारी की गई कार्यवाही क्रमाकं 11-9/1998-एफसी (पीटी) दिनाकं 03.08.2009 पेसा 
अधिनियम की धारा 4(ई) के विपरीत ह,ै क्योंकि  ग्राम सभा से परामर्श समाप्त कर दिया 
गया ह।ै लेकिन अपवादो ंमें कुछ शब्द जोड़े, जो कहत ेहैं कि, ‘‘जिसमें यह संस्कृति  को 
प्रभावित करता है, आदि।’’ पेसा अधिनियम की धारा 4 के तहत यह अपवाद उपलब्ध 
नही ंह।ै
अदालत ने घोषित किया, ‘‘पेसा अधिनियम की धारा 4 को पढ़ने पर यह स्पष्ट ह ैकि परिपत्र 
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के माध्यम से जारी की गई कार्यवाही पेसा अधिनियम की धारा 4 के खंड (ए) से (ओ) 
में उल्लिखित सुविधाओ ंके साथ असंगत है; और ऐसी कार्यवाही रद्द किए जाने योग्य ह।ै"

वर्तमान में पेसा काननू के क्रियान्वयन की स्थिति 
इस संबंध में समता के रवि रेब्बाप्रगाडा बताते हैं, कि “वर्तमान संदर्भ में देखा जाये तो ऐसा 
लगता ह ैकि देश में हर कानून अप्रासंगिक होता जा रहा ह।ै पेसा कानून पर सबसे कम 
ध्यान दिया गया है। राज्यों  की वास्तव में पेसा कानून के क्रियान्वयन में कोई दिलचस्पी नही ं
ह,ै क्योंकि  वे अपने राजस्व आधार को आधनुिक बनाने और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। 
राज्य के भीतर की शक्ति वैसे ही ह ैजसेै कि एक आदिवासी क्षेत्र में एक बड़े गैर-आदिवासी 
क्षेत्र का होना। और फिर जनजातीय क्षेत्र ों में भी सत्ता पर नियंत्रण गैर-आदिवासियो ंके 
हाथो ंमें हैं।’’
समता आधं्र प्रदेश में हर स्तर पर कानून और अदालत का उपयोग कर, मीडिया से जडु़कर 
और पेसा प्रावधानो ंको लागू कर सरकारो ं के साथ विचार-विमर्श कर अवैध खनन को 
रोकने में सक्षम ह।ै रवि की समझ के अनुसार अन्य राज्यों  में इसका पालन नही ंकिया गया 
ह।ै उन्हों ने समझाया, ‘‘जनजातीय समुदायो ंके अधिकारो ंसे संबंधित मुद्दों  के समाधान के 
लिए लोगो ंको एक-दूसरे के दृष्टिकोण और कार्यों से सीखना होगा।’’

पेसा और एफआरए जैसे काननूो ंका इस्तेमाल करने में प्रमखु अवसर और 
चुनौतियां
यदि कोई कानून मौजदू ह,ै तो न्याय पाने की प्रक्रिया में मुकदमेबाजी के लिए इसका 
इस्तेमाल किया जा सकता है। पेसा के संदर्भ में मुद्दा कें द्रीय अधिनियम के साथ राज्य 
के कानूनो ंके अनुपालन का ह।ै यह ध्यान दिया जा सकता ह ैकि हिमाचल प्रदेश, आधं्र 
प्रदेश, राजस्थान ने अपने संबंधित पेसा नियमो ंको 2011 में और महाराष्ट्र ने 2014 में 
अधिसूचित किया। तलंेगाना ने भी 2018 में पेसा नियम लागू किए, जो आधं्र प्रदेश पेसा 
नियमो ंपर आधारित हैं। लेकिन मध्य प्रदेश, ओड़िशा  और झारखंड ने अभी तक पेसा 
नियमो ंको अधिसूचित नही ं किया ह।ै दूसरी ओर गुजरात ने पाचंवी ंअनुसूची क्षेत्र ों के 
प्रबंधन के लिए पंचायती राज अधिनियम के नियमो ंका उपयोग किया है।
गुजरात ने वास्तव में पंचायती राज नियमो ंको पेसा का नियम बनाया ह।ै उदाहरण के लिए, 
गुजरात सरकार का कहना ह ैकि पेसा नियमो ंके तहत मान्यता प्राप्त ग्राम सभा पंचायत स्तर 
पर होगी। यदि एक पंचायत के अतंर्गत चार गावं हैं, तो प्रत्येक गावं के कुछ प्रतिनिधियो ंको 
सदस्य बनाया जाएगा और पंचायत स्तर की ग्राम सभा को मान्यता दी जाएंगी। दूसरी ओर 
कें द्रीय पेसा अधिनियम प्रत्येक गावं से ग्राम सभाओ ंको अधिकार देता ह।ै चंूकि गुजरात में 
पंचायती राज नियमो ंको पेसा नियमो ंमें बदल दिया गया है, इसलिए ग्राम सभाओ ंके पास 
पेसा अधिनियम में परिकल्पित सटीक स्वायत्तता और शक्ति नही ंह।ै
रवि रेब्बाप्रगाडा कहते हैं, ‘‘इसके अलावा भूमि अधिग्रहण, उत्पाद शुल्क, वन, खदान और 
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खनिज, बाजार, साहूकार आदि जैसे अन्य कानून भी हैं। हमें यह देखना होगा कि क्या पेसा 
इन अन्य कानूनो ंया नियमो ंके अनुपालन में ह;ै क्योंकि  कुछ कानून, जसेै कि नए खनन 
कानून सब कुछ दरकिनार कर देते हैं और सामुदायिक अधिकारो ंका उल्लंघन करते हैं।’’
कई मामलो ंमें परियोजनाओ ंके लिए ग्रामीणो ंसे सहमति लेने के लिए कथित रूप से फर्जी 
ग्राम सभाएं बनाई गईं। इसे समझात ेहुए रवि आगे कहत ेहैं, ‘‘ग्राम सभा का इस्तेमाल 
अतंतः लोगो ंको परियोजनाओ ंपर सहमत होने के लिए मजबरू करने के लिए किया जा 
रहा ह।ै उनके जीवन और आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव के बारे में कोई गंभीर जानकारी 
या चर्चा के बिना मूल रूप से त्वरित सहमति प्राप्त करने के लिए फर्जी ग्राम सभाएं बनाई 
जा रही हैं।’’
एडवोकेसी एंड टर्ाइबल राइटस् ग्रुप को लगता है कि सरकार पेसा एक्ट को क्लीयरेंस कमेटी 
के तौर पर इस्तेमाल करना चाहती ह।ै ‘‘अगर किसी परियोजना को लागू करना ह,ै तो 
सरकार को एफआरए और पेसा दोनो ंअधिनियमो ंके तहत ग्राम सभा की सहमति आवश्यक 
ह।ै राज्य चालाकी से ग्राम सभा की सहमति गढ़ता ह।ै इस तरह सरकार, एफआरए और 
पेसा अधिनियम दोनो ंमें ग्राम सभा के प्रावधान का उल्लंघन करती ह।ै सरकार के समक्ष 
अपना दृष्टिकोण दर्ज कराने हेत ुपर्याप्त अवसर देने के साथ समुदाय के सदस्यों  को सूचित 
विकल्प चुनने में सक्षम बनाने के लिए सामुदायिक स्तर पर समेकित कार्य की आवश्यकता 
ह।ै रवि ने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि पेसा अधिनियम और पेसा नियम वनवासी 
समुदायो ंऔर अनुसूचित  क्षेत्र ों में आदिवासियो ंके अधिकारो ंकी रक्षा करेंगे।

अनसूुचित गावं ‘मंटुरु’ का संघर्ष और जबरन विस्थापन120

यह गोदावरी नदी के तट पर बसे पाचंवी ंअनुसूची क्षेत्र के मंटुरु नामक गावं की कहानी है, 
जो आधं्र प्रदश के पूर्वी गोदावरी जिले के देवीपट्टनम मंडल के अतंर्गत आता था। 2016 
जब इस गावं की केस स्टडी तैयार की जा रही थी, तब यह पोलावरम परियोजना प्रभावित 
गावंो ंमें से एक था। यहा ंपर आधं्र प्रदश सरकार ने औद्योगिक और कृषि उद्देश्य ों के लिए 
गोदावरी नदी पर एक बड़ा बाधं बनाया है।
गावं के आदिवासी पेसा कानून के तहत इस बाधं में अपनी जमीन नही ंदेना चाहत ेथ,े इस 
संदर्भ में ग्राम सभा ने एक के बाद एक प्रस्ताव पारित कर जिलाधिकारी, राज्यपाल और 
मुख्यमंत्री से कई बार गुहार भी लगाई, लेकिन 2021 में मंटुरु गावं के आदिवासियो ंको 
विस्थापित कर दिया गया। इस कहानी से हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि पाचंवी ं

120. 18-19 नवंबर, 2016 को एनआईआरडीपीआर राष्ट्रीय संगोष्ठी में भारत में शासन 
प्रणाली, आदिवासियो ंके संसाधन और आजीविका: पेसा और एफआरए का कार्यान्वयन  विषय 
पर डॉ. पल्ला त्रिनाधा राव- 2017 द्वारा प्रस्तुत किया गया पेपर ‘‘आधं्र प्रदेश में अनुसूचित क्षेत्र 
में पंचायत विस्तार (पेसा) अधिनियम के कार्यान्वयन का आकलन- आधं्र प्रदेश में अनुसूचित 
गावँ की एक केस स्टडी’’ का अशं।
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अनसूुची क्षेत्र और पेसा काननू के प्रावधान होने के बावजदू भी ग्राम सभा के निर्णय की 
अवहेलना करते हुए लोगो ंको जबरन विस्थापित किया गया। यह एक गावं की कहानी 
नही ंह,ै देश में इस तरह की अनेको ंकहानिया ंहै, जहा ंग्राम सभाओ ंके संवैधानिक निर्णयो ं
को हर दिन कुचला जाता है; 

पूर्वी गोदावरी जिले में आदिवासियो ंकी स्थिति 
पूर्वी गोदावरी जिले के जनजातीय क्षेत्र ों में 2.36 लाख अनुसूचित जनजातीय आबादी 
रहती है। ये क्षेत्र 4 उप-योजना मंडलो ं सहित 15 मंडलो ं में फैले हुए हैं, जो जिले में 
अनुसूचित क्षेत्र ों की सीमाओ ंके अतंर्गत नही ंआत ेहैं।
एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसी (ITDA) एक सरकारी एजेंसी है। यह आदिवासियो ं
के विकास के लिए स्थापित की गई ह।ै इसका मुख्यालय रामपचोडावरम में स्थित ह।ै यह 
जिले के कुल 741 गावंो ंको कवर करती ह।ै
जिले में रहने वाली विभिन्न जनजातियो ंमें से कोडंा रेड्डी को विशेष रूप से कमजोर जनजातीय 
समूह (पीवीटीजी) के रूप में वर्गीकृत किया गया ह।ै 2011 की जनगणना के अनुसार इस 
जनजाति समूह की जनसंख्या कुल अनुसूचित  जनजाति की आबादी का 40 प्रतिशत थी। 
यह अध्ययन जिले के दो राजस्व संभागो ंरामपचोडावरम और यतपका के 11 मंडलो ंमें 
किया गया था। अध्ययन में पूर्वी गोदावरी जिले में 330281 की कुल एसटी आबादी की 
220245 (66.68%) आबादी शामिल थी। साथ ही रामपचोदावरम मंडल में 120 ग्राम 
पंचायतो ंवाले 7 मंडलो ंमें अध्ययन किया गया था। इन ग्राम पंचायतो ंमें सरकार ने पेसा 
अधिनियम के क्रियान्वयन के उद्देश्य से 247 ग्राम सभाओ ंकी 588 बस्तियो ंके समूहो ंको 
कवर करने के लिए अधिसूचित किया था।
देवीपट्टनम मंडल के अध्ययन में 27 ग्राम सभाओ ंवाली 14 ग्राम पंचायतो ंको शामिल 
किया गया। अध्ययन के दौरान यह पाया गया कि क्षेत्र की 78 बस्तियो ंको कवर करने के 
लिए 27 ग्राम सभाओ ंको अधिसूचित किया गया था।
एक अध्ययन रामपचोदवरम मंडल में किया गया, जिसमें 120 ग्राम पंचायतो ंमें फैले 7 
मंडल शामिल हैं। सरकार ने पेसा अधिनियम के क्रियान्वयन के उद्देश्य से 588 बस्तियो ं
को कवर करते हुए 247 ग्राम सभाओ ंको अधिसूचित किया। अध्ययन मंडल देवीपट्टनम 
में 27 ग्राम सभाओ ंको 14 ग्राम पंचायतें कवर करती हैं। वास्तव में 27 ग्राम सभाओ ंको 
क्षेत्र में 78 बस्तियो ंको कवर करने के लिए अधिसूचित किया गया था। पेसा अधिनियम 
कहता है कि प्रभावी स्थानीय शासन के लिए ग्राम सभा का गठन बस्ती या बस्तियो ंके समूह 
स्तर पर किया जा सकता ह।ै कुल 78 बस्तियो ंमें से 41 बस्तियो ंके समूह अधिसूचित ग्राम 
सभा से 2 किमी की दूरी के भीतर स्थित हैं। 33 समूह 2 से 5 किमी के दायरे में हैं, जबकि 
4 समूह अधिसूचित ग्राम सभा से 5 किमी से 30 किमी से अधिक दूरी तक फैले हुए हैं। इस 
प्रकार ग्राम सभाओ ंका गठन पेसा अधिनियम की भावना के अनुसार नही ंह।ै
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मंटुरु गावं की रूपरेखा
देवीपट्टनम मंडल में कुल 8,711 घर हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार यहा ंकी आबादी 
28,178 ह;ै जिसमें 13,669 पुरुष, 14,509 महिला हैं। बच्चों  की संख्या 2,998 ह ै
जिसमें 1,485 लड़के और 1,513 लडकिया ंहैं। कुल आबादी में एसटी आबादी 16,394 
ह।ै शेष गैर-आदिवासी आबादी ह।ै इस प्रकार गैर-आदिवासी 42 प्रतिशत हैं, जबकि 
एसटी आबादी 58 प्रतिशत है। मंटुरु देवीपट्टनम मंडल में अनुसूचित गावंो ंमें से एक ह।ै 
मंटुरु ग्राम पंचायत में मदिपल्ली और पेनिकालपाडु बस्तिया ंशामिल हैं। 1290 लोगो ंकी 
आबादी वाले गावं में कुल 489 घर हैं।

आजीविका के स्रोत
आदिवासियो ंकी आजीविका का प्रमुख स्रोत कृषि  ह।ै सभी एसटी परिवार पोड खेती के 
साथ-साथ बसे हुए खेती के भूखंडो ंपर निर्भर हैं। गावं में एक चेक-डैम ह,ै जिससे 100 
एकड़ भूमि को सिचंाई सुविधा प्रदान करने की उम्मीद थी। लेकिन निर्माण को नुकसान होने 
के कारण चेक-डैम काम नही ंकर रहा ह।ै आईटीडीए द्वारा इसकी मरम्मत के लिए कोई 
कदम नही ंउठाया गया। 2001 में आईटीडीए, रामपचोदावरम ने 200 एकड़ भूमि के लिए 
सिचंाई की सुविधा के लिए एक लिफ्ट सिचंाई योजना शुरू की। बड़ी होने के कारण यह 
योजना धराशायी हो गई। फिलहाल, आदिवासी किसानो ंके पानी की समस्या को कम करने 
के लिए एक भी सिचंाई योजना नही ंह।ै

रोजगार और प्रवास
महात्मा गाधंी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREA) आदिवासियो ं
हेतु बिना किसी प्रतिबंध के अधिकतम दिनो ंके लिए मजदूरी रोजगार सुनिश्चित करता है। 
हालाकंि, आदिवासियो ंको एक कैलेंडर वर्ष में मुश्किल से 100 दिन का वेतन रोजगार 
मिल रहा है। वेतन चाहने वालो ंको प्रति दिन औसत मजदूरी 100 रुपये मिल सकती है। 
रोजगार के अभाव में आदिवासी दूसरे जिलो ंया अन्य राज्यों  में भी पलायन करने को 
मजबूर हैं। पिछले 5 वर्षों में पलायन के तथ्यों  का पता लगाया जा सकता है। अधिकतर 
युवा अपना घर छोड़कर रोजगार की तलाश में पलायन कर जाते हैं। सर्वेक्षण के समय 
यह बताया गया था कि 50 युवा प्रवासन की पीड़ा झेल रहे हैं। प्रवासित युवाओ ंमें 10 
महिलाएं और शेष 40 पुरुष हैं। कुछ युवा चेन्नई और तमिलनाडु की विभिन्न जगहो ं
पर कपड़ा उद्योगो ंमें काम करने के लिए चले गए। जबकि कुछ युवा कर्नाटक राज्य के 
तुंगभद्रम, तेलंगाना राज्य के महबूबनगर, मध्य प्रदेश के नर्मदा डरन आदि में मछली 
पकड़ने का कार्य करने गए। वे आमतौर पर संक्रांति (पोगंल-जनवरी के दौरान) त्योहार 
के दौरान एक या दो महीने के लिए वापस गावं लौटते हैं।
गावं के आदिवासियो ंमें सरकारी नौकरी करने वालो ंकी संख्या की जाचं करने पर एक 
दिलचस्प तथ्य सामने आया। आजादी के बाद पढ़ाई के समय तक बहुत कम लोग सरकारी 
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नौकरी हासिल कर पाए थ।े केव ल चार आदिवासी सदस्य ही शिक्षक पद, डाक कर्मचारी, 
सहायक नर्स मिडवाइफ (एएनएम) और वन कर्मचारी जसैी सरकारी नौकरी हासिल कर 
सके। एक आदिवासी की सबसे पहली पोस्टिंग वर्ष 1968 में वन रक्षक के रूप में दर्ज की 
गई थी। गावं में करीब 50 यवुा ऐसे हैं, जिन्हों ने पढ़ाई पूरी कर ली ह ैया बंद कर दी ह।ै 
अध्ययन में पाया गया कि 15 लोग इंटरमीडिएट, 10 लोग दसवी ंऔर 10 लोग दसवी ं
कक्षा से नीचे थ।े गावं में बड़ी संख्या में यवुा बरेोजगार थ।े
पारंपरिक ऋणदाता आदिवासी किसानो ंको केव ल व्यावसायिक फसलो ंके लिए पैसा उधार 
देते हैं। आदिवासी किसान निजी साहूकारो ंपर निर्भर हैं, क्योंकि  अधिकाशं आदिवासियो ं
के पास गावं में कृषि  भूमि का भूमि दस्तावेज/बनैामा/पट्टा नही ंह।ै इस कारण वे बैंक ऋण 
का लाभ नही ंउठा सकते हैं।

भ-ूसंपत्ति और मदु्दे
आजादी के बाद के वर्षों के दौरान गैर-आदिवासियो ं ने गावं में प्रवेश करना शुरू कर 
दिया। 1949 में शुरू में दो या तीन गैर-आदिवासी वन ठेकेदार के रूप में गावं आए 
और आदिवासी जमीन हड़प ली। इसके बाद कुछ गैर-आदिवासी परिवार गावं में ताड़ी 
व्यवसाय स्थापित करने के लिए आने लगे। गैर-आदिवासियो ंद्वारा खेती का विरोध करने 
वाली भाकपा-माले पार्टी के नेतृत्व में वर्ष 1968-69 में एक विशाल भूमि-संघर्ष शुरू हो 
गया था। भूमि संघर्ष ने आदिवासियो ंको गैर-आदिवासियो ंद्वारा ली गई भूमि वापस पाने 
में मदद की। वामपंथी पार्टी ने 165 एकड़ के क्षेत्र में 50 कोडंा रेड्डी आदिवासी परिवारो ं
को भूमि वितरित करने में मदद की। अध्ययन के समय मूल 50 आदिवासी परिवारो ं
की संख्या के मुकाबले परिवारो ंकी संख्या बढ़कर 85 हो गई। साठ के दशक में भूमि 
संघर्ष के बाद से आदिवासियो ंका भूमि पर नियंत्रण है और वे भूमि पर खेती करते रहे 
हैं। हालाकंि, आदिवासी परिवारो ंके पास अपना स्वामित्व दिखाने के लिए कोई रैयतवारी 
बंदोबस्त पट्टा या भूमि दस्तावेज नही ं है। जब अध्ययन किया गया तब भी भूमि का 
स्वामित्व गैर-आदिवासियो ंके पास था। लेकिन आदिवासी पिछले 46 वर्षों से लगातार 
जमीन वापस प्राप्त कर रहे हैं और इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अध्ययन में पाया गया कि 
पोलावरम परियोजना के तहत भूमि अधिग्रहण अधिकारी गावं में गैर-आदिवासियो ंको 
भूमि अधिग्रहण के लिए भूमि मुआवजे का भुगतान कर रहे थे, जबकि भूमि आदिवासियो ं
के भौतिक कब्जे में रही है। भूमि अधिग्रहण अधिकारियो ंकी कार्रवाइयो ंने आदिवासियो ं
को सरकार द्वारा ली गई भूमि के लिए भूमि पुनर्वास या मौद्रिक मुआवजा प्राप्त करने के 
उनके वास्तविक अधिकार से वंचित कर दिया। गावं में केव ल 4 आदिवासी परिवारो ंके 
पास बंदोबस्ती पट्टे थे। आदिवासियो ंके पास गावं में 35 एकड़ तक पोड भूमि भी थी। पोड 
के खेतो ंमें काजू और आम की कुछ प्रजातिया ंपाई जाती हैं।
गावं में आदिवासियो ंके बीच जोत का औसत आकार 2 स े4 एकड़ था। सिचंाई की कोई 
सुविधा उपलब्ध नही ंहोने से आदिवासी किसान खेती के लिए प्लास्टिक ट्यूबो ंका उपयोग 
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करके गोदावरी नदी से पानी उठा रहे थ।े इस निजी तकनीक का उपयोग करत ेहुए किसान 
अपन ेद्वारा खेती की जा रही 80 एकड़ भूमि के लिए मुश्किल से पर्याप्त पानी का प्रबंधन कर 
पात ेथ।े फसलो ंमें धान, वाणिज्यिक फसलें जसेै मक्का, मिर्च और दालें आदि शामिल हैं। 
पोड भूमि पूरी तरह से वर्षा पर निर्भर है। व्यावसायिक फसलो ंकी ओर बदलाव लगभग 30 
साल पहले शुरू हुआ था। इसने छोटे बाजरे जसैी खाद्य फसलो ंकी खेती का स्थान ले लिया।
गावं अनारक्षित जंगलो ं से घिरा हुआ ह।ै मंटुरु गावं की प्रथागत सीमा के भीतर भी 
आरक्षित वन मौजदू हैं। आदिवासी अपने भरण-पोषण के लिए बीड़ी (तेंदू पत्ते), नेलवेमु 
(एंडर्ोग्राफिसपनिकुलता), गुमकारा, अड्डा पत्ते, बासं आदि वनोपज एकत्र करते थ।े सरकार 
ने पोलावरम परियोजना शुरू करने की योजना बनाई थी, इसलिए आदिवासी लोगो ं के 
विकास के लिए सरकार की ओर से गावं पर कम से कम ध्यान दिया गया; क्योंकि  यह 
उम्मीद थी कि यह परियोजना पूरे गावं को जलमग्न कर देगी।

वन भमूि
जागरूकता की कमी के कारण आदिवासी, वन अधिकार मान्यता अधिनियम 2006 के 
तहत पर्याप्त रूप से व्यक्तिगत और सामुदायिक वन भूमि अधिकारो ंकी मागं  करने वाले 
दावो ंको दर्ज करने में विफल रहे। कुछ आदिवासियो ंने दावा दायर किया, लेकिन इन्हें यह 
कहते हुए खारिज कर दिया गया कि दावा की गई भूमि आरक्षित वन की चिह्नित सीमा के 
भीतर नही ंआती ह।ै मार्च 2015 तक 30.07 एकड़ वन भूमि को कवर करत ेहुए लगभग 
15 व्यक्तिगत दावो ं को खारिज कर दिया गया था। हालाकंि, सरकार ने वन संरक्षण 
समिति (VSS) के पक्ष में समुदाय या ग्राम सभा के बजाय 758.29 एकड़ की भूमि पर 
27 मालिकाना हक प्रदान किए। यह कें द्र सरकार के जनजातीय मामलो ंके मंत्रालय के 
जनादेश के खिलाफ था। मंत्रालय ने वीएसएस को पट्टे देने को पहले ही अवैध मान लिया 
था और अधिकारियो ंको उन्हें दिए गए स्वत्वाधिकारो ंको वापस लेने का निर्देश दिया था। 
इस प्रकार, एफआरए 2006 ने गावं के आदिवासियो ंको कोई लाभ नही ंदिया ह।ै

पशुधन 
अध्ययन के समय अधिकाशं घरो ंमें मुर्गी आदि पशु थ।े लगभग 10 से 15 परिवारो ंमें 
बकरिया ंऔर गायें थी।ं वहा ं300 बकरिया ंथी।ं करीब 1,000 से ज्यादा गायें और लगभग 
2,000 मुर्गे थ।े इसके अलावा, 15 से 20 आदिवासी परिवारो ंके पास मछली पकड़ने के 
जाल थ ेऔर गोदावरी नदी में मछली पकड़ने का काम चल रहा था। आदिवासियो ंके लिए 
जलुाई से अक्टूबर के महीनो ंके दौरान गोदावरी नदी बाढ़ का सामना करना एक वार्षिक 
मामला था। बाढ़ के मौसम में ग्रामीण परेशान हो जात े थ।े बाढ़ प्रभावित आदिवासी 
पहाड़ियो ंकी ओर चले जाते थ ेऔर गोदावरी बाढ़ का पानी कम होने के बाद वापस आ 
जाते थ।े आदिवासी आमतौर पर बाढ़ के मौसम में उपयोग के लिए पहले से ही खाद्यान्न 
इकठ्ठा कर लेते हैं। सरकार बाढ़ के दौरान राहत के रूप में अतिरिक्त रियायती चावल, मिट्टी 
का तेल, दाल आदि की आपूर्ति भी करती ह।ै
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स्वास्थ्य 
मंटुरु कोडंामोडलु पीएचसी की सीमा के भीतर है। कोडंामोलु पीएचसी गावं से लगभग 15 
किमी दूर है। कोडंामोडलु पहुंचने के लिए गोदावरी नदी पर नाव से यात्रा करनी पड़ती ह।ै 
गावं में बिना पक्के  भवन में एक स्वास्थ्य उपकें द्र ह।ै यद्यपि कुछ वर्ष पूर्व स्वास्थ्य उपकें द्र 
के लिए भवन स्वीकृत किया गया था, लेकिन अध्ययन के समय उसका निर्माण नही ंकिया 
गया था। ग्रामीण आमतौर पर इलाज के लिए देवीपट्टनम मंडल मुख्यालय जाते थ,े जो 
कि 9 किमी दूर था। पर्याप्त चिकित्सा सुविधा की कमी के कारण अध्ययन के पिछले वर्ष 
के दौरान तीन शिशुओ ंकी मौत की सूचना मिली थी, जिसमें दो बालिका और एक बालक 
शिशु की जान चली गई थी। अध्ययन के दौरान यह यह दर्ज किया गया था कि गावं में 
50 विधवाएं थी।ं बताया गया कि उनके पति की मौत स्थानीय रूप से बनी शराब के सेवन 
से हुई ह।ै आदिवासियो ंने बताया कि वे हर्बल दवाएं लेना पसंद करते हैं और अगर वह 
काम नही ंकरती हैं, तो ही वे किसी भी बीमारी के मामले में एलोपैथिक दवा का विकल्प 
चुनेंगे। वे निजी पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर्स (आरएमपी) से मिलना पसंद करते हैं और 
अगर समस्या का समाधान नही ंहोता ह,ै तो वे सरकारी डॉक्टरो ंके पास जात ेहैं। सरकारी 
अस्पताल की तलुना में आरएमपी में इलाज की लागत कथित तौर पर सस्ती थी।

शिक्षा 
अध्ययन के समय यहा ंचौथी कक्षा तक का प्राथमिक विद्यालय था। 25 लड़को ंऔर 15 
लड़कियो ंके साथ छात्र ों की कुल संख्या 40 थी। स्कू ल में दो शिक्षक नियकु्त थ,े लेकिन 
एक शिक्षक प्रतिनियकु्ति पर कार्यरत था। नियकु्त शिक्षक भी नियमित रूप से स्कू ल नही ं
आ रहे थ।े

पेसा अधिनियम के क्रियान्वयन की स्थिति
पेसा अधिनियम के क्रियान्वयन के बारे में मंटुरु ग्राम पंचायत के लिए एक ग्राम सभा को 
अधिसूचित किया गया था। ग्राम सभा के आधिकारिक कामकाज के संचालन के लिए 
चेडाला वीरापू रेड्डी उपाध्यक्ष और एम. प्रसाद सचिव चुने गए थ;े लेकिन जागरूकता की 
कमी और ग्राम सभा का संचालन करने का तरीका नही ंजानने के कारण व्यक्तियो ंद्वारा 
एक भी बठैक नही ंकी गई।

प्रथागत विवाद समाधान 
पेसा अधिनियम ग्राम सभा को विवाद समाधान के पारंपरिक तरीके के माध्यम से पारंपरिक 
विवादो ंको हल करने का अधिकार देता ह।ै लेकिन मंतरुू गावं में ग्राम सभा की जगह गावं 
के विवादो ंको स्थानीय मंच से सुलझाया जाता ह।ै स्थानीय मंच का पेसा अधिनियम के 
तहत अधिसूचित ग्राम सभा से कोई लेना-देना नही ंह,ै जिसे विवाद समाधान के प्रथागत 
तरीके से विवादो ंको हल करने का अधिकार ह।ै हालाकंि, विवाद समाधान प्रक्रिया में पुरुष 
और महिला दोनो ंभाग लेते हैं। अध्ययन के समय ग्राम सभा के उपाध्यक्ष, जो कि गावं 
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के एक बजुरु्ग थ,े मंच का नेततृ्व कर रहे थ।े स्थानीय मंच आमतौर पर वैवाहिक, संपत्ति, 
पारंपरिक त्योहारो ंऔर साधारण झगड़ों  या विवादो ंआदि को सुलझाता है। ग्रामीणो ंने 
समस्याओ ंके समाधान के लिए सरकारी संस्थाओ ंसे सहायता लेने के बजाय इस मंच पर 
जाना पसंद किया। मंच का नेततृ्व कर रहे आदिवासी नेता चडाला वीरपू रेड्डी ने कहा कि 
गैर-आदिवासियो ंकी घुसपैठ और पारंपरिक मंच के कामकाज पर उनके प्रभाव के कारण, 
समस्याओ ंको हल करने में अक्सर कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था।

सामाजिक-आर्थिक अधिकार
पेसा अधिनियम के तहत गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमो ंके क्रियान्वयन के लिए लाभार्थियो ंकी 
पहचान के साथ-साथ उनके चयन के लिए ग्राम सभा से अनुमोदन की आवश्यकता होती 
ह।ै पेसा के तहत सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रमो ंके क्रियान्वयन के लिए सरकारी विभागो ं
को भी ग्राम सभा से मंजरूी लेनी चाहिए। इसके विपरीत सरकारी संस्थाओ ंया विभागो ं
द्वारा गठित समूहो ं के फील्ड स्टाफ सरकारी योजनाओ ंके तहत लाभार्थियो ंकी पहचान 
तय करने में शामिल थ।े सामाजिक सुरक्षा योजनाओ,ं मनरेगा, आईसीडीएस योजनाओ ं
और घरो ंमें राशन की आपूर्ति के अलावा आदिवासियो ंके लाभ या आर्थिक सहायता के 
विस्तार के लिए गावं में कोई दूसरी बड़ी सरकारी योजनाएं लागू नही ंकी गईं। नामाकंन के 
समय गलत तरीके से दर्ज की गई उम्र के संबंध में राजस्व अभिलेखो ंमें गलत प्रविष्टियो ं
के कारण आदिवासियो ंको सामाजिक-आर्थिक अधिकारो ंके लाभो ंतक पहुंच से वंचित 
रखा गया था।

भमूि अधिग्रहण मामले	
भूमि अधिग्रहण करने से पहले संबंधित अधिकारियो ंको आधं्र प्रदेश राज्य पेसा नियमो ं
के प्रावधानो ंके अनुसार मंडल प्रजा परिषद और कें द्रीय कानून के मामले में ग्राम सभा से 
परामर्श करना चाहिए। गावं में पोलावरम परियोजना के उद्देश्य के लिए भूमि अधिग्रहण 
कर रहे भूमि अधिग्रहण प्राधिकरण ने ग्राम सभा या मंडल प्रजा परिषद से परामर्श नही ं
किया। इस प्रकार, भूमि अधिग्रहण प्राधिकरण पेसा कानून के प्रावधान का उल्लंघन कर 
रहे थ।े ग्राम सभा का संचालन वस्तुतः गावं में गैर-कार्यात्मक रहा। पेसा अधिनियम के लागू 
होने से पहले या बाद की स्थिति में कोई अतंर नही ंथा।
वन अधिकार मान्यता अधिनियम के क्रियान्वयन के संबंध में ग्राम सभा की भूमिका से 
संबंधित प्रावधान भी लागू नही ंथ।े

निष्कर्ष और सुझाव
आधं्र प्रदेश पेसा कानून की समीक्षा से पता चलता ह ैकि राज्य पेसा कानून, कें द्रीय पेसा 
अधिनियम 1996121 के अनुरूप नही ंहैं। यहा ंतक ​​कि आधं्र प्रदेश द्वारा लाए गए पेसा 

121. कृपया आधं्र प्रदेश पूरा पेपर देखें।
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नियम भी ग्राम सभा या ग्राम पंचायत को सशक्त बनाने के संबंध में कें द्रीय कानून के 
प्रावधानो ंकी भाषा और भावना के खिलाफ हैं। इस प्रकार राज्य को कें द्रीय पेसा अधिनियम 
1996 के अनुरूप होने के लिए अपने कानूनो ंमें बदलाव लाने होगंे, क्योंकि  राज्यों  को 
अपने कानूनो ंको कें द्रीय पेसा कानून के ढाचें  के भीतर लाना अनिवार्य ह।ै राज्य सरकार 
को पेसा अधिनियम के प्रावधानो ंको लागू करने के लिए पेसा अधिनियम और नियमो ंके 
क्रियान्वयन के लिए भी कदम उठाने चाहिए। नियम भी विधान के प्रावधानो ंके अनुरूप 
होने चाहिए। पेसा अधिनियम 1996 की व्यापक समझ के साथ या तो नियमो ंया कानूनो ं
की व्याख्या की जानी चाहिए, जो पाचंवी ं अनुसूची क्षेत्र ों में आदिवासी स्व-शासन को 
सक्षम करने का प्रयास करता ह।ै पेसा अधिनियम वस्तुतः एक अनारब्ध कार्य बना हुआ 
ह ैऔर आदिवासियो ंको अधिनियम के प्रावधानो ंके बारे में कोई जागरूकता नही ंह।ै यह 
अध्ययन ग्राम मंटुरु की वास्तविक स्थिति से स्पष्ट होता है। जब अध्ययन किया गया तो 
पेसा-ग्राम सभा के निर्वाचित उपाध्यक्ष और सचिव को कोई प्रशिक्षण प्रदान नही ं किया 
गया था। सरकार की किसी भी गतिविधि पर पेसा अधिनियम का कोई प्रभाव नही ंपड़ा ह।ै 
राज्य सरकार पेसा अधिनियम को ध्यान में रखे बिना अपनी गतिविधियो ंको जारी रखे हुए 
थी। कई समितिया ंया मंच संवैधानिक रूप से बनाई गई ग्राम सभा के समानातंर काम कर 
रहे थ ेऔर आदिवासियो ंको शक्तिहीन कर रहे थ।े संबंधित विभागो ंद्वारा ग्राम सभा के 
कामकाज को सुगम बनाने और स्थानीय शासन में संवैधानिक भूमिका निभाने के लिए कोई 
कदम नही ंउठाया गया। विकास से संबंधित कुछ प्राधिकरण जसेै राजस्व/भूमि अधिग्रहण 
प्राधिकरण पेसा अधिनियम के प्रावधानो ंको दरकिनार कर रहे थ ेतथा ग्राम सभा और 
अन्य पंचायतराज संस्थानो ंकी भूमिका को कम कर रहे थ।े उदाहरण के लिए, पोलावरम 
परियोजना के तहत भूमि अधिग्रहण और सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रमो ं के क्रियान्वयन 
और वन अधिकार मान्यता अधिनियम के क्रियान्वयन को ग्राम सभा और अन्य स्थानीय 
शासन संस्थानो ंसे परामर्श किए बिना किया गया था। सरकारी विभाग जो काम कर रहे हैं 
वे कानून के तहत परिकल्पित संबंधित ग्राम सभाओ ंसे परामर्श किए बिना कार्यक्रमो ंको 
बनाने के आदी थ।े यह तीखा अतंर्विरोध संवैधानिक निकायो ंकी भूमिका को कमजोर कर 
रहा ह ैऔर आदिवासियो ंके सशक्तिकरण को प्रभावित कर रहा ह।ै कुछ नेताओ ंके नेततृ्व 
में पारंपरिक मंचो ंको अभी तक स्थानीय शासन की व्यापक, लोकतातं्रिक, जीवंत इकाई 
यानी ग्राम सभा द्वारा गावं में विवाद समाधान प्रक्रिया के संबंध में प्रतिस्थापित नही ंकिया 
गया ह।ै क्षेत्र अध्ययन के निष्कर्षों का समर्थन मुं गेरकर समिति (योजना आयोग, 2009) 
की टिप्पणियो ंसे भी होता ह,ै जिसमें कहा गया ह ैकि ‘विडंबना यह ह ैकि 1996 में पेसा 
अधिनियम का अधिनियमन, जिसका उद्देश्य कानूनी ढाचें  में समुदाय और उसकी परंपरा 
के लिए जगह बनाकर उस विरोधाभास को मिटाना था और अपनी परंपरा को प्रबंधित 
करने की अपनी क्षमता को स्वीकार करना, लगभग एक अनारब्ध कार्य ही रहा है।’
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10. 
तेलंगाना

 पेसा काननू के क्रियान्वयन की समीक्षा
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विभाजन और नए जिलो ंके गठन की गलत बुनियाद का असर 
-पल्ला त्रिनध राव

तेलंगाना राज्य का अनुसूचित  क्षेत्र 9 जिलो ं (आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंचेरियल, 
वारंगल, मुलूगू, महबबूाबाद, खम्मम, भदरादरी–कोथागूडेम और नगरकूरनूल) में फैला 
हुआ ह ैऔर 85 मंडलो ं(30 को पूरी तरह और 55 को आशंिक रूप से) को कवर करता 
ह।ै अनुसूचित क्षेत्र में 1,229 ग्राम पंचायतें हैं। अनुसूचित जनजाति की कुल आबादी 
31.78 (9.08%) और अनुसूचित जनजातियो ंकी संख्या 32 ह।ै
तेलंगाना में गोडं और कोया प्रमुख अनुसूचित जनजाति समूह हैं। यह आदिवासी समूह 
तेलंगाना राज्य में “लम्बडाओ”ं को अनुसूचित जनजाति की सूची से बाहर निकालने के लिए 
राज्य के खिलाफ अपने लगातार चलने वाले संघर्ष की अगुवाई कर रहे हैं। आदिवासियो ं
का मुख्य तर्क  ह ैकि शिक्षा और नौकरियो ंआदि में अनुसूचित  जनजाति के लिए आरक्षण 
को पड़ोसी राज्यों  से पलायन कर के आए लम्बडाओ ंद्वारा पूरी तरह से हड़प लिया गया। 
(पल्ला त्रिनध राव 2017)
तेलंगाना राज्य में विशेष रूप से असुरक्षित चार प्रमुख जनजातीय समूह हैं। उनके नाम हैं: 
चेंचू, कोलम, कोडंा रेड्डी और थोटी। भारत सरकार ने विशेष रूप से कमजोर (असुरक्षित) 
जनजातीय समूह (पीवीटीजी) के रूप में चेंचुओ ंको वर्ष 1975-76 में मान्यता प्रदान 
की। कोलमो ंऔर रेडि्डयो ंको वर्ष 1980 में और थोटी को 1982-83 में मान्यता मिली। 
पीवीटीजी लोगो ंके आवास पहाड़ी के ऊपर और ढलानो ंपर स्थित हैं, जहा ंसमतल भूमि 
नही ंह।ै यह जनजातिया ंमुख्य रूप से झमू खेती (बदलती रहने वाली खेती) और मामूली 
मात्रा में जंगल से प्राप्त होने वाली लघु वन उपज पर निर्भर हैं। सबसे अधिक असुरक्षित चेंचू 
लोग हैं और वे अब भी ज्यादातर भोजन जुटाने की गतिविधि पर निर्भर करते हैं। वर्तमान 
में कुछ चेंचू लोग संक्रमणकालीन अवस्था में हैं और भोजन जटुाने से भोजन के उत्पादन 
की ओर बढ़ रहे हैं। वर्तमान में, चेंचुओ ंका पारंपरिक निवास स्थान नल्लामला पहाड़ियो ं
से लगा हुआ जंगली भू-भाग ह।ै नल्लामला पहाड़ियो ं के अधिकाशं इलाके वर्तमान में 
‘टाइगर रिज़र्व’ (चीतो ंके लिए आरक्षित) घोषित हैं। कृष्णा  नदी इसी के बीच से बहती ह।ै

पेसा (PESA) अधिनियम के क्रियान्वयन की स्थिति
एकीकृत आधं्र प्रदेश में बनाए गए आधं्र प्रदेश पंचायती राज संशोधन अधिनियम, 1998 
के प्रावधानो ंको तलंेगाना पंचायती राज अधिनियम, 2018 (अधिनियम संख्या 5, 2018, 
दिनाकं 30.03.2018) के रूप में स्वीकार कर लिया गया ह।ै अनुसूचित क्षेत्र ों में प्रत्येक 
ग्राम पंचायत में अकेली एक ग्राम सभा के रूप में कई बस्तियो ंका संचालन करना न केव ल 
अव्यवहारिक ह,ै बल्कि ऐसा हो नही ंपाएगा। इस परिपेक्ष्य में, और छोटे समूह के लिए 
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बस्तियो ंया सजातीयता, दूरी आदि जसेै सिद्धांतो ंके आधार पर गावंो ंको बनाने के लिए 
अधिनियम और नियमो ंमें प्रावधान किया गया था। ऐसे सभी अधिसूचित गावंो ंके लिए 
एक ग्राम सभा होगी। प्रभावी रूप से इसका मतलब यह होगा कि एक ग्राम पंचायत में 
एक से अधिक ग्राम सभा हो सकती ह,ै जो प्रभावी रूप से पेसा अधिनियम और नियमो ंमें 
परिकल्पित सभी शक्तियो ंका उपयोग करती हो।
ग्राम सभाओ ंके गठन के बाद आईटीडीए स्तर पर प्रशिक्षको ंका प्रशिक्षण (ToT) का 
आयोजन किया गया था। आईटीडीए ने पहली ग्राम सभा संचालित करने के लिए एक 
अधिकारी को नियकु्त किया था, जो पदक्रम में नायब तहसीलदार से कम नही ंथा। दिनाकं 
24.03.2011 को जीएमओएस संख्या 66, पीआर एंड आरडी (एमडीएलआई) विभाग 
में जारी पेसा नियमो ंके अतंर्गत ऐसा किया जाना अनिवार्य था। तेलंगाना पंचायती राज 
अधिनियम के भाग II के अध्याय- 1 की धारा 6(10) के अतंर्गत निर्धारित ग्राम सभा के 
लिए कोरम (निर्दिष्ट संख्या) पर विचार किया गया। ग्राम सभा के सदस्यों  में से उपाध्यक्ष 
और सचिव का चुनाव किया गया। सभी नए चुने गए वार्ड सदस्यों , उप–सरपंचो ंऔर 
सरपंचो ंको जनवरी 2019 में पेसा के प्रावधानो ंऔर इसके नियमो ंपर क्षमता निर्माण 
प्रशिक्षण प्रदान किया गया। ग्राम सभा का संचालन करने के लिए कोरम के सिद्धांत से 
भटकत े हुए तेलंगाना द्वारा उसमें थोड़े से बदलाव कर दिये। इसके अलावा मूल आधं्र 
प्रदेश पेसा नियम 2011 और इसमें कोई फर्क  नही ं ह।ै (कृपया नीचे दिए पैराग्राफ– 
धारा 6(10) को देखें जिसे बदला गया ह।ै) हालाकंि, आधं्र प्रदेश में मूल नियम अब भी 
लागू ह।ै ग्राम पंचायत का अध्यक्ष ग्राम सभा का भी अध्यक्ष होगा। हालाकंि, ग्राम सभा 
को संचालित करने के लिए उसकी मौजदूगी आवश्यक नही ंह।ै ग्राम सभा का निर्वाचित 
उपाध्यक्ष ग्राम सभा का संचालन करेगा। ग्राम सभा के सदस्य ग्राम सभा के उपाध्यक्ष और 
सचिव दोनो ंका चुनाव करेंगे। प्रशिक्षण के मामले में, आधं्र प्रदेश सरकार केव ल निर्वाचित 
सदस्यों  का प्रशिक्षण नही ंकरवा रही ह,ै बल्कि मंडल स्तर के अधिकारियो ंसे लेकर गावं 
स्तर तक क्षेत्र में काम करने वाले पदाधिकायो ंका भी प्रशिक्षण करवा रही है।
ग्राम सभा की मीटिग के लिए ग्राम सभा के सदस्यों  की संख्या एक तिहाई से कम नही ंहोगी, 
जिसमें राज्य पेसा नियम 2011 के नियम 4(iv) के अनुसार कम से कम 50% अनुसूचित 
जनजाति के सदस्य होगंे। अगर कोरम पूरा नही ंहो सका और एसटी वोटरो ंकी संख्या कम 
ह,ै तो ऐसे खास मामलो ंमें तेलंगाना पंचायती राज अधिनियम, 2018 (अधिनियम संख्या 
5, 2018) का पालन किया जा सकता है, लेकिन इसका सामान्यीकरण नही ंहोना चाहिए। 
धारा 6(10) के अनुसार ग्राम सभा (जीएस) की मीटिग के लिए कोरम निम्न रूप में रहेगा- 
(i) 500 वोटरो ंतक के लिए 50 सदस्य (ii) 501 से 1000 वोटरो ंके लिए 75 सदस्य 
(iii) 1001 से 3000 वोटरो ंके लिए 150 सदस्य (iv) 3,001 से 5,000 वोटरो ंके लिए 
200 सदस्य (v) 5,001 से 10,000 वोटरो ंके लिए 300 सदस्य और (vi) 10,000 
से अधिक वोटरो ंके लिए 400 सदस्य। अगर ग्राम सभा की मीटिग निर्धारित समय से एक 
घंटा के भीतर कोरम की कमी के कारण नही ंहो पाती ह,ै तो इसे स्थगित कर दिया जाएगा। 
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स्थगित मीटिग दो घंटे बाद किसी भी समय रखी जाएंगी और आवश्यक कोरम पूरा न होने 
के बावजदू ऐसी स्थगित मीटिग में कामकाज किया जा सकता ह।ै
जहा ंपानी के निकाय गावं के अदंर पड़ते हैं, वहा ंगावं की आबादी के साझा हित के लिए 
पानी के छोटे निकायो ंके योजना और प्रबंधन की ज़िम्मेदारी ग्राम सभा की ह।ै पोखरो,ं 
नालो,ं नहरो,ं तालाबो,ं खुले हुए कंुओ ंसे, अन्य निकायो ंसे मछली निकालने के लिए मत्सय 
पालन विभाग द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अतंर्गत (सरकुलर मेमो आरसी 
संख्या 1351/2021 /टीआरआई/पीईएसए, दिनाकं 01.09.2021) दिशा-निर्देश जारी 
किया गया था।
राज्य के पेसा नियमो ं के अनुसार केव ल अनुसूचित जनजातियो ं के स्थानीय सदस्यों  को 
गौण खनिजो ंको खोजने या खनन के लिए नीलामी के पट्टे प्राप्त करने का अधिकार होगा। 
केव ल उन्हीं  समाजो ंको गौण खनिजो ंके दोहन के लिए छूट प्रदान करने का हक हासिल 
होगा। ग्राम पंचायत का निर्णय बाध्यकारी और अंतिम होगा। तेलंगाना सरकार द्वारा 
जी.ओ.एमएस. संख्या 20 उद्योग एंव वाणिज्य (MMI) विभाग, दिनाकं 15.01.2016 
के माध्यम से न्यू सैंड पालिसी 2016 जारी की गई थी। नियम 9(B)(3) के अतंर्गत 
अनुसूचित क्षेत्र ों में पाए जाने वाले रेत भंडार को आशंिक या पूर्ण रूप से किसी ऐसे व्यक्ति 
को पट्टे पर नही ं दिया जाएगा, जो अनुसूचित जनजाति से नही ंह।ै यह उप-नियम ऐसे 
उपक्रम पर लागू नही ंहोगा जो राज्य सरकार या कें द्र सरकार या आधं्र प्रदेश कोआपरेटिव 
सोसाइटीज़ एक्ट, 1964 के अतंर्गत अनुसूचित जनजातियो ंके सदस्यों  से बनी सोसाइटी 
के रूप में पंजीकृत ह ैया पंजीकृत समझा जाएगा। उप-धारा 3 के अतंर्गत पट्टा हासिल 
करने का अधिकार होने का दावा करने वाले व्यक्ति/समाज को सरकार द्वारा नियकु्त 
सक्षम प्राधिकरण द्वारा जारी इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा कि उक्त व्यक्ति 
ऐसे समाज का सदस्य ह,ै जिसका संबंध एसटी वर्ग से ह।ै इन नियमो ंको लागू करते समय 
ऐसी बहुत सी मिसालें हैं, जब गैर–जनजातीय “बनेामी” लोगो ंने जनजातीय पहचानो ंका 
इस्तेमाल करते हुए व्यवस्था को नज़रअदंाज़ करने की कोशिश की ह।ै सक्रिय जनजातीय 
संगठन ऐसे मुद्दों  को उठा रहे हैं।
गावं में शराब की दकुान खोलने के लिए लाइसेंस प्रदान करने से पहले ग्राम सभा से परामर्श 
किया जाएगा। लाइसेंस केव ल स्थानीय आदिवासियो ंको दिया जाएगा। ग्राम सभा का 
प्रस्ताव बाध्यकारी और अतंिम होगा। नतीज ेके तौर पर, तेलंगाना एक्साइज़ (नज़दीकी 
दकुान के बचेने और लाइसेंस की शर्तों का अनुमोदन करने के) रूल्स 2012 के नियम 
12(v) के संदर्भ में संशोधन किया गया था। स्थानीय अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र का 
संबंध अनुसूचित  क्षेत्र ों में जी.ओ.एमएस संख्या 109, राजस्व (प्रदर्श II) विभाग, दिनाकं 
01.10.2019 के संशोधन के हवाले से दकुानो ंके लिए आवेदन करने वाले आवेदको ंसे 
ह।ै अनुसूचित क्षेत्र ों में अधिसूचित दकुानो ंके मामले में आवेदक स्थानीय अनुसूचित  क्षेत्र 
प्रमाणपत्र जमा करेगा। “स्थानीय जनजाति आवेदक का मतलब ह ैकि आवेदक का संबंध 
भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अतंर्गत अधिसूचित अनुसूचित  जनजातियो ंसे 
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ह।ै साथ ही आवेदक खुद या उनके माता–पिता उस जनपद के अनुसूचित क्षेत्र ों में लगातार 
रहत ेरहे हो ंजिसके वे 26 जनवरी 1950 से अब तक निवासी हैं” (जी.ओ.एमएस संख्या 
24 जनजातीय कल्याण (LTR.1) विभाग, दिनाकं 12.06.2018)।
इन प्रावधानो ंके विपरीत आधं्र प्रदेश पेसा नियम 2011 गिरिजन कोआपरेटिव कोआपरेशन 
को लघु वन उत्पाद पर अपने एकाधिकार को जारी रखने की शक्ति प्रदान करता ह।ै इस 
प्रकार यह आदिवासियो ंके अधिकारो ंका उल्लंघन करना ह।ै उचित स्तर पर पंचायतो ंऔर 
ग्राम सभा को टर्ाइबल सब प्लान्स समेत स्थानीय योजनाओ ंऔर संसाधनो ंपर नियंत्रण 
प्रदान किया गया ह,ै लेकिन राज्य पेसा ने ग्राम सभा की भूमिका को नकारते हुए यह शक्ति 
उच्च स्तरीय पंचायती राज संस्थानो ं (PRI), मंडल प्रजा परिषद और ग्राम पंचायत को 
सौपं दी है।

योजनाओ ंका विवादित क्षेत्र
तेलंगाना राज्य में नए जिलो ंके गठन की बनुियाद ही भारत के संविधान की पाचंवी ंअनुसूची 
की भावनाओ ंके खिलाफ ह ैऔर आदिवासियो ंको स्व-शासन के अधिकार से वंचित करती 
ह।ै “पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्र ों पर विस्तार) अधिनियम 1996” (PESA) के 
प्रावधान “राज्य सरकार को उचित अधिकार प्रदत्त स्वायत्त जनजातीय परिषद के निर्माण 
के लिए निर्देशित करते हैं। जनपदो ंके निर्माण और मंडलो ंके पुनर्गठन की वर्तमान कवायद 
तेलंगाना के संस्थानिक क्षेत्र ों में जनजातीय समाजो ंके ताने-बाने को ही छिन्न-भिन्न कर रही 
ह ैऔर उनके आत्म-निर्धारण और स्व-शासन के अधिकार को हमेशा के लिए निष्प्रभावी 
बना रही ह।ै”
वर्तमान में तेलंगाना राज्य के खम्मम, वारंगल, आदिलाबाद और महबबूनगर जिलो ं
में 1165 अनुसूचित गावं हैं। अनुसूचित क्षेत्र ों के तर्क पूर्ण पुनर्गठन के भाग के रूप में 
अविभाजित आधं्र प्रदेश सरकार ने 247 गावंो ंको तेलंगाना के अनुसूचित क्षेत्र ों में शामिल 
करने का प्रस्ताव किया था। राज्य के दो हिस्सों  में बंट जाने से पहले आधं्र प्रदेश सरकार 
द्वारा तेलंगाना के अनुसूचित क्षेत्र ों के समावेश का प्रस्ताव पेश कर दिया गया था। तलंेगाना 
राज्य के बन जाने के कारण भारत सरकार ने (एफ. संख्या 18014/1/2014 के माध्यम 
से) तेलंगाना सरकार को प्रस्ताव को संशोधित प्रारूप में जमा करने का निर्देश दिया। प्रस्ताव 
अनुरूप, तेलंगाना सरकार ने खम्मम जनपद में दो अतरिक्त मंडलो ंऔर तीन गावंो,ं वारंगल 
जिले में 76 गावं कवर करने वाले सात अतरिक्त उप–योजना मंडलो ंऔर आदिलाबाद 
जिले में 164 गावं कवर करने वाले 27 अतरिक्त मंडलो ंके अलावा महबबू नगर में चार 
गावंो ंसमेत दो अतिरिक्त मंडलो ंको तेलंगाना राज्य के अनुसूचित क्षेत्र में समावेश के लिए 
मंजरूी प्रदान की।
वर्तमान में यह प्रस्ताव जनजातीय मामलो ंके कें द्रीय मंत्रालय के पास ह।ै इन सभी प्रस्तावो ं
का दमन करते हुए सरकार अब खम्मम जिले में नया कोथागुदेम जनपद, वारंगल जिले 
में भूपालापल्ली और महबबूाबाद, आदिलाबाद जिले में कोमाराम भीम जनपद बनाने का 
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प्रस्ताव कर रही ह।ै आसिफाबाद के संस्थानिक क्षेत्र ों और प्रभावी आदिवासी आबादी की 
मौजदूगी वाले दूसरे जिलो ंमें उथल-पुथल को लेकर आदिवासी लोग आशंकित हैं। मिसाल 
के तौर पर, आसिफाबाद राज्य मंडल के अनुसूचित क्षेत्र ों के साथ मनचिरयल राजस्व मंडल 
के मैदानी इलाको ंको कोमाराम भीम के नाम पर प्रस्तावित नए जिले में शामिल किया 
जा रहा ह।ै इसी प्रकार खम्मम जिलो ंके कुल अनुसूचित मंडलो ंऔर उप–योजना मंडलो ं
को नए कोथागुदेम जनपद, वारंगल जिले के महबबूाबाद के प्रभावी गैर संस्थानिक क्षेत्र, 
भूपालापल्ली जिलो ं के रूप में भाग बनाने के लिए बाटंा जा रहा ह।ै इसलिए तलंेगाना 
सरकार के अनुसूचित क्षेत्र ों में शासन और प्रशासन के लिए संविधान के अनुच्छेद 244 
अतंर्गत परिकल्पित, पेसा अधिनियम और राज्य में जिलो ंके पुनर्गठन से पहले नए मंडलो ं
और गावंो ंके अनुसूचित क्षेत्र ों में समावेश के मंजरूी प्राप्त प्रस्तावो ंऔर संवैधानिक तरीको ं
का ईमानदारी के साथ पालन करना चाहिए। जनजातीय नेताओ ंऔर निर्वाचित जनजातीय 
प्रतिनिधियो ंसे परामर्श के बाद ही अनुसूचित क्षेत्र ों में सभी मंडलो ंऔर जनजातीय प्रभाव 
वाले उप–योजना मंडलो ंको नए जिले खम्मम, वारंगल और आदिलाबाद में नए अनुसूचित 
क्षेत्र के रूप में एक साथ जोड़ना चाहिए। वर्ना वर्तमान कसरत आदिवासियो ंके ऐसे नुकसान 
का कारण बनेगी, जिसकी भरपाई नही ंहो पाएगी और उन्हें स्व-शासन के लिए अपने 
अधिकारो ंसे वंचित कर देगी। (पल्ला त्रिनध राव 2016)
“पेसा नियम 2011 के अनुसार ज़मीनो ंके सभी हस्तानातंरणो ंको समीक्षा के लिए पेसा 
अधिसूचित ग्राम सभा के सामने रखा जाएगा, ताकि अधिकारो ंके रिकॉर्ड में ज़मीनो ंकी 
प्रविष्टियो ं का दरुुस्त होना सुनिश्चित किया जाए। भूमि हस्तानातंरण नियमो ं और पेसा 
एक्ट के आलोक में व्यापक भूमि सर्वेक्षण (CLS) के काम में लगे अधिकारियो ंको गैर–
जनजातीय लोगो ं की खेतियो ं पर पैनी नज़र रखने की ज़रूरत ह।ै (पल्ला त्रिनाध राव 
2017) (तेलंगाना के अनुसूचित क्षेत्र में जनजातीय भूमि का हस्तानातंरण प्रमुख मुद्दा 
ह।ै गैर-जनजातीय लोगो ंने राजस्व अधिकारियो ंसे मिलकर राजस्व रिकॉर्ड में अपने नाम 
जमीन करवा ली। जनजातीय लोग भू-हस्तानातंरण नियम 70 का 1 लागू करवाने के लिए 
संघर्ष करते रहे हैं। यह नियम अनुसूचित क्षेत्र में गैर–जनजातीय लोगो ंके पक्ष में ज़मीनो ं
के हस्तानातंरण पर रोक लगाता ह।ै रिकॉर्ड को दरुुस्त करने के नाम पर इस बात की बहुत 
संभावना होती ह ैकि पहले के रिकॉर्ड से जनजातियो ंके पक्ष वाले नाम मिटा दिए जाएं। 
इसलिए ज़रूरत ह ैकि भूमि रिकॉर्ड के दरुुस्तीकरण की सहमति के लिए प्रस्तावो ंको पेसा 
ग्राम सभाओ ंके सामने रखा जाए। पेसा अधिनियम के अतंर्गत जनजातियो ंकी भूमि के 
हस्तानातंरण को रोकने और अनुसूचित क्षेत्र में जनजातियो ंकी हस्तानातंरित भूमि की 
बहाली कराने के लिए ग्राम सभा एक प्राधिकरण है।)
‘द तेलंगाना राइटस् इन लैंड एंड पट्टादार पासबकु्स बिल 2020, के माध्यम से सरकार का 
दावा ह ैकि राज्य में राजस्व विभाग का सत्यानाश करने वाली समस्याओ ंको हल करेगी। 
हालाकंि, नया विधयेक भी राज्य के अनुसूचित  क्षेत्र ों में गैर–जनजातीय लोगो ंद्वारा गैर-
कानूनी भूमि कब्जे को वैध बनाने का रास्ता आसान करेगा, जो जनजातियो ं के हितो ं
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को प्रभावित करेगा। नया विधयेक भी संसद में बने कानून पंचायत एक्टेंशन टू शेड्युल्ड 
एरिया (PESA) एक्ट, 1996 के अतंर्गत परिकल्पित ग्राम सभाओ ं की भूमिका पर 
खामोश ह।ै इस अधिनियम के अतंर्गत ग्राम सभाएं ज़मीनो ंके हस्तानातंरण को रोकने और 
हस्तानातंरित भूमि को बहाल कराने के लिए कानूनी प्राधिकरण हैं। इसलिए नया विधयेक 
पेसा का उल्लंघन करता ह;ै एक ऐसे कें द्रीय कानून का उल्लंघन जो राज्य के सभी कानूनो ं
को रद्द करता ह।ै अपने प्रावधानो ंमें नया विधयेक अनुसूचित क्षेत्र ों में गैर–जनजातीय की 
जोत की ज़मीनो ंको प्रमाणित करने में ग्राम सभा की शक्तियो ंऔर कार्यों को छीनता ह।ै 
इस लेख को पूर्व सचिव श्री ईएएस सरमा द्वारा तलंेगाना राज्य के राज्यपाल के संज्ञान में 
लाया गया था। इस मुद्दे को तलंेगाना सरकार के मुख्य सचिव और जनजातीय कल्याण 
विभाग के सचिव के संज्ञान में भी लाया गया ह।ै तेलंगाना सरकार नियमो ंमें बदलाव लाने 
के लिए सहमत हो गई ह।ै लेकिन अब तक अनुसूचित क्षेत्र में पेसा अधिनियम के प्रावधानो ं
को शामिल करने के लिए नियम नही ंबनाए गए हैं।
सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात अदालतो ं में जनजातीय ज़मीनो ं के मुकदमो ं के 
निस्तारण में असामान्य देरी है। यह समस्या जनजातीय लोगो ंके पक्ष में जारी होने वाले 
आदेशो ंका राजस्व अधिकारियो ंद्वारा अनुपालन न किए जाने के कारण और बढ़ जाती ह।ै 
2008 में सरकार द्वारा जारी किए गए आदेश के मुताबिक स्पेशल डिप्टी कलेक्टर, टर्ाइबल 
वेलफेयर स्तर पर एलटीआर मुकदमो ंका निस्तारण छः महीने के अदंर और अपीलीय 
अदालतो ंमें दो महीने के अदंर होना था। हालाकंि, ऐसा कभी कभार ही होता ह।ै जसैा कि 
मार्च 2015 तक तलंेगाना में एजेंसी अदालतो ंने 31,135 मुकदमो ंका फैसला सुनाया, 
जिसमें 1,05,361 एकड़ ज़मीनें जनजातीय लोगो ंके पक्ष में आयी।ं हालाकंि, एलटीआर 
के अतंर्गत उसको लागू करने वाला तंत्र 22,695 मुकदमो ंसे संबंधित केव ल 81,829 
एकड़ ज़मीन ही जनजातीय लोगो ंके वापस दिलवा सका। यह जनजातीय लागो ंके पक्ष में 
जारी आदेशो ंके प्रवर्तन में सुस्त रफ्तार को दर्शाता ह।ै (पल्ला त्रिनध राव 2020)     
तेलंगाना राज्य में लगभग 37.04 लाख एकड़ जंगल 2641 राजस्व गावंो ंकी भू-संपत्ति 
सीमाओ ंपर स्थित ह ैऔर 29.40 लाख एकड़ जंगल गावं की सीमाओ ंके बाहर ह।ै इनमें 
से लगभग 20% वन भूमि एफआरए के माध्यम से ग्राम सभा के अधिकार क्षेत्र में आती ह,ै 
जो गणना के मुताबिक 5.88 लाख एकड़ ह।ै इस प्रकार, एफआरए के माध्यम से ग्राम सभा 
के अधिकार क्षेत्र के अतंर्गत कम से कम 39.61 लाख एकड़ संभावित वन भूमि आती ह।ै 
तेलंगाना सरकार न ेअभी तक खासतौर से असुरक्षित जनजातीय समूहो ं(पीवीटीजीएस) के 
आवास और निवास स्थान अधिकारो ंको मंजरूी नही ंदी ह।ै इसी तरह, सरकारें वन भूखंड 
के मामले में सीएफआर को स्वीकार करन ेमें नाकाम रही हैं। असुरक्षित क्षेत्र, नेशनल पार्कों 
आदि में वन अधिकारो ंकी मान्यता को पूरी तरह से नज़रअदंाज कर दिया गया ह।ै वन 
सुरक्षा समितियो ंके अधिकार वापस लेकर उसे ग्राम समुदाय को हस्तानातंरित किए जान े
की ज़रूरत ह।ै व्यक्तिगत वन अधिकार या समुदाय के अधिकारो ंके दावो ंके खारिज सभी 
मुकदमो ंके निरस्त आदेशो ंको एफआरए के अतंर्गत अगले स्तर के न्यायिक निकायो ंमें 
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अपील दाखिल करन ेके लिए अवश्य उपलब्ध कराया जाना चाहिए। (पल्ला त्रिनध राव 
2016)
वन अधिकार अधिनियम 2006 और जनजातीय सुरक्षा के कई अन्य कानून पेसा 
अधिनियम में समेकित हैं। पेसा अधिनियम जनजातीय समुदायो ंको सशक्त करन ेका 
कानूनी दस्तावेज़ ह।ै पेसा अधिनियम का क्रियान्वयन अनसूुचित क्षेत्र में गैर–जनजातीय 
लोगो ंकी घुसपैठ, व्यापारियो ंऔर अन्य सरकारी कर्मचारियो ंकी गैर-काननूी गतिविधियो ं
को रोकने का माध्यम है। यह अधिनियम गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के अतंर्गत लाभार्थियो ं
की पहचान और लाभार्थियो ं के चयन में सरकारी अधिकारियो ं के बोझ को कम करन े
में सहायता भी करेगा तथा पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाएगा। राज्य विषय के 
सभी कानूनो ंऔर नियमो ंको कें द्र के पेसा अधिनियम 1996 के अनुकूल बनान ेके लिए 
संशोधित किया जाएगा। स्थानीय प्रशासन में ग्राम सभा को मुख्यधारा में लाया जाएगा। 
सभी प्रशासनिक अधिकारी ग्राम सभा के फैसलो ंका सम्मान करेंगे। ग्राम सभाओ ंके काम 
को मज़बतूी देन ेके लिए जनजातीय उप-योजना के बजट का कुछ भाग अलग से निर्धारित 
किया जाएगा।
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साराशं, निष्कर्ष और सिफारिशें
-आदिल अली और जितेंद्र चाहर   

प्रस्तुत संग्रह में भारत के पाचंवी ंअनुसूची क्षेत्र ों में लागू पेसा कानून के क्रियान्वयन की 
संवैधानिकता तथा प्रशासनिक स्थिति को दर्शाया गया ह।ै इस विवेचन के फलस्वरूप पेसा 
कानून के क्रियान्वयन के 25 वर्षों के मुद्दों  को निर्धारित करते हुए, सरकारो ंएवं आदिवासी 
स्व-शासन के प्रयासो ंको सामने लाने का प्रयास किया गया ह,ै जिससे पेसा कानून के 
क्रियान्वयन की अभिव्यक्ति मुखर रूप से प्रकट हुई है।
संग्रह के आरम्भ में ऐतिहासिक परिपेक्ष्य में पेसा कानून की यात्रा का विवेचन किया गया ह।ै 
औपनिवेशिक भारत, संविधान सभा और आजाद भारत के 73वें संविधान संशोधन तक के 
दौर का विश्लेषण दिखाता ह ैकि आदिवासी समुदाय लगातार अपनी स्वायत्तता, संस्कृति , 
रीति-रिवाज, परंपरा और अपने संसाधन बचाने के लिए संघर्षरत रहा ह।ै उसने कभी भी 
बाहरी सत्ता को स्वीकार नही ंकिया, उनकी अपनी स्वयं की शासन व्यवस्था थी। आपसी 
विवाद, खेती, वन उपज का बटवारा, शादी-विवाह हर तरह के मामले, इसी तरह की अपनी 
शासन व्यवस्था में निपटाये जात े रहे हैं। आदिवासी समुदाय में व्यक्तिगत परिवार की 
अवधारणा नही ंथी। परिवार का मतलब पूरे गावं समाज से होता था, जिसे आदिवासियत 
भी कहा जाता ह।ै सामूहिकता की संस्कृति  के कारण आदिवासी स्व-शासन में कर जसैी 
कोई व्यवस्था नही ंथी, किसी को कोई विशेषाधिकार भी नही ंथा। समुदाय में किसी के द्वारा 
परम्पराओ ंया मान्यताओ ंके खिलाफ की गयी गलती या अपराध में जरु्माना करने की प्रथा 
थी, जिसे ग्राम सभा सर्व सहमति से तय करती थी। जुर्मानें का उपयोग सार्वजनिक कामो ं
में किया जाता था। समुदाय की सभी समस्याओ ंका निपटारा ग्राम सभा में ही हो जाता 
था, इसलिए उनको बहारी हस्तक्षेप की न तो कभी जरुरत पड़ी और न ही कभी उन्हों ने उसे 
स्वीकार किया।
आदिवासी समुदाय ने अपनी स्व-शासन व्यवस्था को बचाए रखने के लिए औपनिवेशिक 
काल में अगं्रेजो ंके खिलाफ पहला विद्रोह 1771 में तिलक माझंी के नेतृत्व में शुरू किया। 
अगं्रेजो ंके खिलाफ उनके संघर्ष भारत की आजादी तक जारी रहें, इन विद्रोहो ंमें अपनी 
स्वायत्तता, स्वतंत्रता, जंगल, खेती बचाने के लिए हजारो ंआदिवासियो ंने कुर्बानी दी।
इन कुर्बानियो ंके बदौलत ही आदिवासी समुदाय को अगं्रेजो ंद्वारा विशेषाधिकार दिए गये, 
इसकी शुरुआत होती ह,ै अनुसूचित जिला अधिनियम 1874 (Schedule Districts 
Act 1874) से, जिसमें आदिवासी क्षेत्र ों में शासन करने के लिए अलग तरीका अपनाया 
गया। यही ंसे भारत में अगं्रेजो ंने दो तरह के प्रशासनिक व्यवस्था की शुरुआत की। एक 
गैर-आदिवासी क्षेत्र ों के लिए और दूसरी आदिवासी बहुल क्षेत्र ों के लिए। आगे चलकर 
आदिवासी क्षेत्र ों को, एजेंसी क्षेत्र, हिल ट्रैक्ट, अनुसूचित जिला, पूर्ण बहिष्कृ त, आशंिक 
बहिष्कृ त क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया गया। आजाद भारत के संविधान में इन्हीं  पूर्ण 
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बहिष्कृ त क्षेत्र ों को छठी अनुसूची क्षेत्र तथा आशंिक बहिष्कृ त क्षेत्र ों को पाचंवी ंअनुसूची 
क्षेत्र ों के रूप में परिभाषित किया गया और इन इलाको ंके लिए कुछ विशेषाधिकारो ंकी 
व्यवस्था की गई।
इस संग्रह से यह भी स्पष्ट होता ह ैकि आदिवासी समुदाय जिन मुद्दों  को लेकर सन ्1947 
से पूर्व लड़ रहा था कमोबशे वही ंमुद्दे आज भी आदिवासियो ंके सामने खड़े है। जिसकी 
आशंका व्यक्त करते हुए 19 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बहस में हिस्सा लेते 
हुए जयपाल सिहं मुं डा ने कहा कि “हमारे लोगो ंका पूरा इतिहास गैर-आदिवासियो ंके 
अतंहीन उत्पीड़न और बेदखली को रोकने के लिए किए गए विद्रोहो ंका इतिहास है। मैं 
आप सब के कहे हुए पर विश्वास कर रहा हूं  कि हम लोग एक नए अध्याय की शुरुआत 
करने जा रहे हैं, जहा ंसभी समान होगें, सबको बराबर का अवसर मिलेगा और एक भी 
नागरिक उपेक्षित नही ंहोगा।” जिस विश्वास की अपेक्षा जयपाल सिहं मुं डा संविधान सभा 
में कर रहे थ,े उनको यह नही ंपता था कि आजाद भारत में पहला नरसंहार आदिवासियो ंका 
ही होने वाला ह।ै जब 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया और संविधान निर्माण 
के लिए संविधान सभा में बहसें की जा रही थी। आदिवासियो ंके अधिकारो ंके संरक्षण के 
लिए पाचंवी ंऔर छठी अनुसूची बनाई जा रही थी, उसी दौरान आजादी मिलने के ठीक 
133 दिन बाद, 1 जनवरी 1948 को खरसावा ं(झारखंड) की एक सभा में झारखंड राज्य 
की मागं को लेकर जटेु लगभग 50000 आदिवासियो ं पर स्वतंत्र भारत में आधनुिक 
हथियारो ं से लैस मिलिटर्ी और ओड़िशा पुलिस ने अधंा-धुंध गोली चला दी। पूर्व सासंद 
और महाराजा पीके देव अपनी किताब ‘मेमोयर ऑफ ए बायगॉन एरा’ में लिखते ह ैकि इस 
घटना में दो हज़ार लोग मारे गए थ।े" लगभग इतने ही लोग घायल हुए, जिसमें बच्चे, बढू़े, 
जवान, महिला सभी थ।े पूरा मैदान लाशो ंऔर घायलो ंसे पट गया। घायलो ंको न तो बाहर 
जाने दिया गया, न ही इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। लाशो ंको ट्रको ंमें भरकर 
सारंडा के जंगलो ंऔर नदियो ंमें फें क दिया गया। आजाद भारत में आदिवासियो ंका यह 
नरसंहार अगं्रेजो ंका जलियावंाला बाग काडं बन गया। खरसावा ंनरसंहार के 75 वर्ष बाद 
भी कोल्हान के आदिवासियो ंके जख्म अभी ताजा ह।ै आज भी आदिवासी समुदाय 1 
जनवरी को नव वर्ष के रूप में नही,ं काला शोक दिवस के रूप में मनाते हैं। प्रतिवर्ष खरसावा ं
घटनास्थल पर शहीदो ंको ‘दलु सुनुम’ (श्राद्ध) का आयोजन करके शहीदो ंको याद किया 
जाता ह।ै 
आजादी के पश्चात जब सामाजिक और आर्थिक रूपातंरण शुरू हुआ तो प्रकृति  पर निर्भर 
आदिवासी समुदाय की स्थिति में संकट और भी ज्यादा गहराने लगा। आजाद भारत में 
शासक वर्ग द्वारा पूंजीवादी विकास का रास्ता अपनाने से भूमि को वस्तु (खरीदने-बचेने) 
के रूप में माना जाने लगा, जिसके चलत ेआदिवासी पूरे भारत में कही ंन कही ंआदंोलनरत 
रहता ह।ै    
इस संग्रह के दूसरे अध्याय में पेसा के क्रियान्वयन के 25 वर्षों की समीक्षा और आदिवासी 
स्व-शासन के लिए किये गये संघर्षों का भी विवेचन किया गया है। इस अध्ययन की 
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प्रक्रिया में पाचंवी ंअनुसूची के दसो ंराज्यों - हिमाचल प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, ओड़िशा, 
आधं्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, तेलंगाना और मध्य प्रदेश में पेसा कानून के 
क्रियान्वयन की समग्र स्थिति का लेखा-जोखा तयैार किया गया ह।ै यह लेखा-जोखा पाचंवी ं
अनुसूची क्षेत्र के राज्यों  में पेसा कानून के क्रियान्वयन की संवैधानिक तथा प्रशासनिक 
स्थिति को दर्शाता ह।ै 
भारत सरकार ने 1992 में 73वा ंसंविधान संशोधन करके पंचातीराज अधिनियम को पूरे 
देश में लागू किया। इस अधिनियम के माध्यम से पंचायतो ंको संवैधानिक मान्यता प्रदान 
की गयी। सरकार द्वारा कहा गया कि इससे सत्ता का विकें द्रीकरण होगा और गावं अपने 
‘गावं विकास’ के फैसले स्वं य कर पायेंगे। परंतु आदिवासी समुदाय ने इसे स्वीकार करने 
से मना कर दिया। उनका मनना था कि पंचायती राज अधिनियम आदिवासी समुदाय पर 
जबरन थोपा जा रहा ह,ै जो उनकी जीवन पद्धति को बदल देगा। आदिवासी समाज को 
यह आशंका हो गयी कि यह अधिनियम उनके परम्परागत स्व-शासन व्यवस्था को ध्वस्त 
कर देगा और सरकार द्वारा चुने गए प्रतिनिधि उनके उपर शासन करेंगे। इससे आदिवासी 
समुदाय बिखर जायेगा।
आदिवासी समुदाय ने अपने परम्परागत स्व-शासन व्यवस्था को बचाने के लिए पंचायती 
राज अधिनियम के खिलाफ विरोध तजे कर दिया। आधं्र प्रदेश और बिहार में कई मामले 
उच्च न्यायालय में दायर हुए, जिसमें पंचायती राज के प्रावधानो ंका पाचंवी ंअनुसूची में 
स्वत: लागू करने का विरोध किया गया। पाचंवी ंअनुसूची के क्षेत्र ों में अलग कानून बनाने 
की मागं को लेकर प्रत्येक राज्य (पाचंवी ंअनुसूची वाले राज्य) में बड़ी-बड़ी रैली, धरना 
और प्रदर्शन किये जाने लगे।
अतंतः आदिवासी क्षेत्र ों में बढ़त ेआक्रोश की वजह से ग्रामीण विकास मंत्रालय ने स्थानीय 
शासन के मुद्दों  की जाचं करने और अनुसूचित क्षेत्र ों में इसके लागू करने के लिए संविधान के 
भाग- IX में अपवादो ंऔर संशोधनो ंके संबंध में उपयकु्त सिफारिशें करने के लिए 1994 
में डॉ. दिलीप सिहं भूरिया के अधीन सासंदो ंऔर विशेषज्ञों  की एक समिति का गठन किया। 
भरूिया समिति ने 1995 में दो रिपोर्टें प्रस्तुत की-ं एक ग्रामीण क्षेत्रों  से संबंधित और 
दूसरी नगरपालिका वाले शहरी क्षेत्रों  के लिए। इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों  के लिए भरूिया 
समिति की रिपोर्ट की सिफारिशो ंको ध्यान में रखते हुए पेसा का मसौदा तैयार किया 
गया था। संसद में पेसा को पारित करवाने के लिए आदिवासी समूहो ंऔर नागरिक समाज 
संगठनो ंको एक साल का लम्बा संघर्ष करना पड़ा। हालाकंि, नगरपालिका के समकक्ष 
एमईएसए (मेसा) अब तक पारित नही ंकिया गया है और पेसा की आवश्यकताओ ंको 
दरकिनार कर पाचंवी ंअनसूुची क्षेत्रों  में ग्रामीण क्षेत्रों  को नगरपालिका क्षेत्र घोषित कर 
राज्य सरकारें इसका दरुुपयोग कर रही है।  
हालाकंि, पेसा को संसद द्वारा पारित किया गया था, ऐसे में यह जिम्मेदारी पाचंवी ंअनुसूची 
क्षेत्र ों वाले राज्य सरकारो ंकी थी कि वे आवश्यक कानून पारित करते और अपने पाचंवी ं
अनुसूची क्षेत्र ों में स्थानीय स्व-शासन को सक्षम बनाने के लिए ज़रूरी प्रशासनिक प्रक्रियाओ ं
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को अपनाते, जिसमें स्थानीय समुदायो ंका संसाधनो,ं संस्थानो ंऔर सार्वजनिक अधिकारियो ं
पर काब ूहोता। संविधान का अनुच्छेद 243-M पेसा कानून की मूल भावना को परिभाषित 
करता ह,ै इसलिए राज्य स्तर पर अधिनियमित संशोधन/कानून आवश्यक रूप से पेसा की 
भावना और मंशा के अनुरूप होने चाहिए।122 पेसा की भावना मौजदूा आदिवासी मानदंडो ं
और परंपराओ ंके माध्यम से स्थानीय स्व-शासन का संचालन करना ह ैऔर इसे व्यापक 
प्रशासनिक तंत्र से जोड़ने के लिए राज्य को कानूनो ंमें बदलाव करना था।
पेसा की प्रमखु विशेषताओ ंको चार वर्गों में विभाजित किया जा सकता है-
क्षेत्राधिकार/संघटक : पेसा की भावना गावं या ग्राम समूह के आसपास उस स्थान तक 
स्थापित होती है जो मिलकर एक जवैिक आवास बनाते हैं और निर्णय लेने में इसके 
निवासियो ंकी प्रत्यक्ष भागीदारी होती ह।ै पेसा की धारा 4 (बी) के अनुसार, “कोई गावं 
आमतौर पर एक निवास स्थान या निवास स्थानो ंका समूह या कोई छोटी बस्ती या छोटी 
बस्तियो ंका समूह होता है, जो समुदाय से मिलकर बनता ह ैऔर अपनी परंपराओ ंतथा 
रीति-रिवाजो ंके अनुसार अपने मामलो ंका प्रबंधन करता है।” धारा 4(सी) के अनुसार 
“प्रत्येक गावं में एक ग्राम सभा होगी, जिसमें ग्राम स्तर पर पंचायत के लिए मतदाता सूची 
में दर्ज व्यक्ति शामिल होगंे”, यह स्पष्ट रूप से स्थापित करता ह ै कि उस गावं विशेष से 
मतदाता के रूप में पंजीकृत कोई भी व्यक्ति ग्राम सभा में भाग ले सकता ह।ै स्थानीय 
स्व-शासन में ग्राम सभा की भूमिका निर्णायक होती ह ैऔर यही वह बनुियाद है, जिस पर 
पाचंवी ंअनुसूची क्षेत्र ों में स्थानीय स्व-शासन टिका हुआ है।
पेसा की धारा 4(ए) सभी राज्यों  के लिए इसे अनिवार्य बनाती ह ैकि “पंचायतो ंके मामले 
में बनाया जान ेवाला राज्य कानून, प्रचलित नियम, सामाजिक और धार्मिक प्रथाओ ंऔर 
सामुदायिक संसाधनो ं की पारंपरिक प्रबंधन प्रथाओ ं से सुसंगत करना होगा।” इसका 
मतलब यह है कि पाचंवी ं अनसूुची क्षेत्रों  वाले राज्य ों को यह सुनिश्चित करना होगा 
कि काननूो ंको आदिवासी समदुायो ंऔर अन्य लोगो ं के शासन और निर्णय लेने की 
खास प्रथाओ ंऔर प्रणालियो ंआदि को स्वीकार करना, ध्यान रखना और सम्मान करना 
होगा और सुनिश्चित करना होगा कि प्रचलित काननू, आदिवासियो ंकी धार्मिक प्रथाओ,ं 
संसाधनो,ं उनकी प्रबंधन प्रणालियो ं पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नही ं पड़ता है। इसके 
अतिरिक्त धारा 4 (डी) स्थापित करती है कि “प्रत्येक ग्राम सभा लोगो ंकी परंपराओ ंऔर 
रीति-रिवाजो,ं उनकी सासं्कृति क पहचान, सामुदायिक संसाधनो ंऔर विवाद समाधान के 
पारंपरिक तरीको ंकी रक्षा करन ेमें सक्षम होगी।”
शक्तियो ंका हस्तांतरण : पेसा अनिवार्य रूप से एक स्थानीय स्व-शासन कानून ह,ै जो 
10 राज्यों  में पाचंवी ंअनुसूची के क्षेत्र ों पर कें द्रित ह ैऔर निधियो,ं कार्यों और सार्वजनिक 
अधिकारियो ंके प्राधिकार को उचित रूप से परिभाषित करने के लिए इसे राज्यों  के विवेक 

122 जनजातीय कार्य मंत्रालय 2016 "पाचंवी ंअनुसूची के तहत भूमि और शासन: कानून का 
अवलोकन”
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पर छोड़ देता ह,ै जो प्रत्येक राज्य के पंचायती राज कानूनो ंऔर नियमो ंद्वारा संचालित होता 
ह।ै पेसा 1996 स्वयं इन्हें निम्न प्रकार में बाटंता है-

खंड पेसा 1996 में सूचीबद्ध शक्तियां
ग्राम सभा को दी गई 
विशेष शक्तियां

4(डी) सामुदायिक संसाधनो ंका प्रबंधन
4(ई)(1) सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए योजनाओ,ं 

कार्यक्रमो ंऔर परियोजनाओ ंको पंचायत द्वारा लागू 
करने से पहले उनका अनुमोदन

4(ई)(2) गरीबी उन्मूलन और अन्य कार्यक्रमो ंके लिए 
लाभार्थियो ंकी पहचान/चयन

4(एफ) पंचायत द्वारा क्रियान्वित सामाजिक एवं आर्थिक 
कार्यक्रमो ंके लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी करना

ग्राम सभा की 
विवेकाधीन शक्तिया ं
(उपयकु्त स्तर 
पर ग्राम सभा या 
पंचायत)

4(आई) विकास परियोजनाओ ंके लिए भूमि अधिग्रहण और 
पुनःस्थापन/पुनर्वास से पहले पूर्व अनिवार्य अनुशंसा

4(के) लघु खनिजो ंके खनन के लिए अन्वेषण लाइसेंस या 
पट्टा प्रदान करने के लिए पूर्व अनिवार्य अनुशंसा

4(l) नीलामी द्वारा लघु खनिजो ंके दोहन हेत ुरियायत 
प्रदान करने की पूर्व अनुशंसा

ग्राम सभा और 
पंचायतो ंको उचित 
स्तर पर शक्तिया ं

4(एम)(2) लघु वन उत्पाद का स्वामित्व
4(एम)(5) अनुसूचित जनजातियो ंको ऋण देने पर नियंत्रण
4(एम)(4) गावं के बाजारो ंका प्रबंधन
4(एम)(1) निषेध या विनियमन के माध्यम से नशीले पदार्थों की 

बिक्री और उपभोग पर नियंत्रण
4(एम)(3) भूमि हस्तांतरण की रोकथाम और अनुसूचित 

जनजातियो ंकी हस्तानातंरित भूमि को बहाल करना 
4(एम)(6) सभी सामाजिक क्षेत्र ों में संस्थाओ ंऔर सार्वजनिक 

अधिकारियो ंपर नियंत्रण
4(एम)(7) जनजातीय उप-योजना सहित स्थानीय योजनाओ ं

और ऐसी योजना के लिए संसाधनो ंका नियंत्रण  
उचित स्तर पर 
पंचायतो ंको प्राप्त 
अनिवार्य शक्तिया ं

4(ज)े लघु जल निकायो ंकी योजना और प्रबंधन

प्रत्येक राज्य ने (राजस्थान राज्य पेसा अधिनियम के माध्यम से) अपने पंचायती राज 
अधिनियम में संशोधन के मध्यम से इन शक्तियो ंको ग्राम सभा को सौपंने का प्रयास किया 
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ह।ै हालाकंि, प्रत्येक राज्य ने जिस तरह से इस दायित्व का निर्वाह किया ह,ै उसमें बड़ा अतंर 
हैं। ग्राम सभाओ ंको यथासंभव कम शक्ति देने की कोशिश में यह भिन्नताएं विषम हो गई 
हैं। पाचंवी ंअनुसूची क्षेत्र ों वाले विभिन्न राज्यों  के विश्लेषण ने इस ओर ध्यान आकर्षित 
किया ह,ै जो MOTA (जनजातीय कार्य मंत्रालय) 2016123 में उपलब्ध ह।ै
पेसा 1996 ने राज्यों  से सावधानी बरतन ेका आग्रह करते हुए इस सिद्धांत का विस्तार किया 
कि “राज्य विधान जो पंचायतो ंको स्व-शासन की संस्थाओ ंके रूप में कार्य करने में सक्षम 
बनाने के लिए आवश्यक शक्तिया ंऔर प्राधिकार प्रदान करते हैं, उनको यह सुनिश्चित करने 
के लिए सुरक्षा उपाय शामिल करने होगंे कि उच्च स्तर पर पंचायतें निचले स्तर पर पंचायत 
या ग्राम सभा की शक्तिया ंऔर प्राधिकार खुद न संभाल लें।”124

इसके अतिरिक्त अनुसूचित क्षेत्र ों में जिला स्तर पर पंचायतो ंमें प्रशासनिक व्यवस्था का 
प्रारूप तैयार करते समय संशोधित कानूनो ंको संविधान की छठी अनुसूची के आदर्शों का 
पालन करना चाहिए {धारा 4 (ओ)}
आरक्षण : पंचायती राज संस्थानो ंके सभी स्तरो ंपर नेतृत्व के पद (अध्यक्ष) आदिवासियो ं
के लिए आरक्षित हैं, जबकि रोटेशन के अन्य मानदंड लागू होते रहत ेहैं, जसेै महिलाओ ंके 
लिए आरक्षण। इसके अलावा त्रिस्तरीय पंचायतो ंके प्रत्येक स्तर पर सभी सीटो ंका कम से 
कम 50% अनुसूचित जनजातियो ंके लिए आरक्षित ह ै{धारा 4 (जी)}। जहा ंअनुसूचित 
जनजातियो ंका कोई प्रतिनिधित्व नही ंह,ै वहा ंराज्य सरकारो ंको उनके लोगो ंको जिला स्तर 
पर नामित करने का निर्देश दिया जाता ह,ै लेकिन यह संख्या उस पंचायत के कुल सदस्यों  
के 10% तक सीमित ह ै{धारा 4 (एच)}। आरक्षण न्यायिक प्रतिवाद का क्षेत्र रहा ह ैऔर 
उस पर अदालती फैसला ह ैकि अनुसूचित जनजातियो ंके लिए अध्यक्ष के पदो ंका आरक्षण 
पाचंवी ंअनुसूची के क्षेत्र ों में वैध ह।ै
पूरक काननू : जसैा कि ऊपर देख चुके हैं- वन, पानी, लघु खनिज आदि जसेै प्राकृति क 
संसाधनो ं से संबंधित कई कार्य उपयकु्त स्तर पर पंचायतो ं के साथ ग्राम सभा या ग्राम 
सभाओ ं के दायरे में आत े हैं। यह विभिन्न सरकारी योजनाओ ं और कार्यक्रमो ं के लिए 
भी सही ह।ै पेसा 1996 पारित होने के बाद कें द्र सरकार ने राज्य सरकारो ंसे कहा कि वे 
एक साल के भीतर संबद्ध कानूनो ंको पेसा के साथ सुसंगत बनाएं। हालाकंि, राज्यों  द्वारा 
अलग-अलग तरह से इसका अनुपालन किया गया ह।ै भूमि अधिग्रहण, उत्पादन शुल्क, 
वन उपज, लघु खनिज, कृषि  उत्पाद, साहूकारी आदि से संबंधित अधिनियमो ंको पेसा की 
ज़रूरतो ंका अनुपालक होन ेके लिए संशोधन किए जान ेकी आवश्यकता थी, लेकिन राज्यों  
ने इस ओर ध्यान नही ं दिया ह।ै कें द्रीय पेसा कानून की भावना को तो छोड़ दें तो राज्य 

123. जनजातीय कार्य मंत्रालय 2016 “पाचंवी ंअनुसूची के तहत भूमि और शासन: कानून का 
एक अवलोकन” रिपोर्ट सभी पेसा राज्यों  की एक दूसरे के साथ विस्तृत तुलना किए बिना कुछ 
हद तक विश्लेषण प्रदान करती है।
124. पेसा 1996, धारा 4(एन)
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पंचायती राज से संबंधित नियमो ंमें विभिन्न संशोधनो ंऔर बदलावो ंने पेसा को पूरी तरह से 
संबोधित ही नही ंकिया ह।ै
इन संबंधित कानूनो ंके अलावा हमें इस तथ्य को भी ध्यान में रखने की ज़रूरत ह ैकि 73वें 
संविधान संशोधन से उत्पन्न राज्य के कानून जिनकी मंशा स्वयं स्थानीय शासन को सशक्त 
बनाने की थी, नौकरशाही की शक्ति और संसाधनो ंपर नियंत्रण की राजनीतिक अर्थशास्त्र 
से संबंधित कई कारको ंकी वजह से खुद ही नियत, विकें द्रीकृत स्थानीय स्व-शासन नही ं
दिया ह।ै अनुसूचित क्षेत्र ों के लिए कें द्रीय पेसा कानून के साथ राज्य पंचायती राज कानूनो ं
से बहुत अलग व्यवहार नही ंकिया गया और यह केव ल स्थानीय आदिवासी आबादी का 
निरंतर प्रयास ह ैकि उनके समुदाय देश के बहुत छोटे से भाग में अपने अधिकारो ंका प्रयोग 
करन ेमें सक्षम रहें।

पेसा और विभिन्न राज्य काननू/नियम125

पेसा की भावना : धारा 4 (ए) और 4 (डी) में पेसा की मूलभूत भावना निहित ह,ै जो 
प्रचलित कानून, सामुदायिक संसाधनो ं के लिए पारंपरिक प्रबंधन प्रथाओ ं और पाचंवी ं
अनुसूची के क्षेत्र ों में विवाद निस्तारण के पारंपरिक तरीको ं को मान्यता देती ह।ै पेसा 
राज्यों  को इसके लिए जिम्मेदार बनाता ह ैकि अनुसूचित क्षेत्र ों में पंचायतो ंके लिए बनाए 
गए किसी भी कानून को चाहिए कि समुदाय और इसके सामुदायिक संसाधनो ंके प्रबंधन 
को प्राथमिकता ज़रूर दे। इस तरह के प्रस्ताव के महत्वपूर्ण तत्व जो अनुसूचित क्षेत्र ों में 
पंचायतो ंऔर स्थानीय स्व-शासन से संबंधित सभी कानूनो ंके लिए पेसा के दृष्टिकोण के 
आवश्यक घटको ंको समाहित करते हैं, वे हैं-

•	 विवाद समाधान या संसाधन प्रबंधन के संबंध में पारंपरिक प्रक्रियाओ ं की 
कें द्रीयता;

•	 समुदाय की सासं्कृति क पहचान, रीति-रिवाजो ंऔर धार्मिक प्रथाओ ंसहित इन 
पारंपरिक प्रक्रियाओ ंकी रक्षा करने की आवश्यकता;

•	 ग्राम सभा या ग्राम समुदाय की कें द्रीयता और इस उद्देश्य के लिए ऐसी ग्राम सभा 
को शक्ति प्रदान किया जाना।

125. यह खंड मोटे तौर पर MOTA, Govt. of India (2016), Land and 
Governance under the Fifth Schedule : An Overview of the Law. 
Ministry of Tribal Affairs, GOI and UNDP में PESA अध्याय को कुछ 
परिवर्धन के साथ वर्णित और संक्षिप्त करता है। कृपया ध्यान दें कि आधं्र प्रदेश से अलग होने 
पर तलंेगाना ने एपी राज्य पेसा कानून अपनाया है, इसलिए एपी के लिए वर्णित बहुत कुछ 
तेलंगाना पर भी लागू होता है। यह 2016 की स्थिति है, वर्तमान स्थिति के लिए संबंधित राज्य के 
कानूनो,ंनियमो ंआदि में परिवर्तनो ंकी जाचं करें। 
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राज्य पंचायत कानूनो ंको यह सुनिश्चित करन ेके लिए एक वर्ष के भीतर संशोधित करने 
की आवश्यकता थी कि सभी ग्राम सभाएं लोगो ंकी परंपराओ ंऔर रीति-रिवाजो,ं उनकी 
सासं्कृति क पहचान, सामुदायिक संसाधन और विवाद समाधान के पारंपरिक तरीको ंको 
बचाने और सुरक्षित रखने में सक्षम हो।ं हालाकंि, इसके लिए आवश्यक संशोधन किए 
गए हैं, लेकिन इसके अलावा कोई नियम, दिशा-निर्देश या कोई तंत्र नही ंविकसित किया 
गया हैं, जो इसे सक्षम बनाने के लिए स्थापित किए गए हो।ं महाराष्ट्र (बॉम्बे ग्राम पंचायत 
अधिनियम 1958) में ग्राम सभा की क्षमता से संबंधित धारा 54 (ए) में एक विवरण 
मौजदू ह,ै लेकिन इसे किस तरह प्रभावी बनाया जाएगा, इसके लिए अन्य राज्यों  के पास 
कोई सूत्र नही ंहैं। मध्य प्रदेश सरकार ने आदिवासी समुदायो ंकी परंपराओ ंऔर रीति-
रिवाजो ंका दस्तावेजीकरण करने के लिए एक अध्ययन शुरू किया था, जो पूरा नही ंहो 
पाया। ओड़िशा ने 1997 में यह प्रावधान करत े हुए अनिवार्य अर्हता प्राप्त कर लिया 
कि ये शक्तिया ं ग्राम शासन में तब तक निहित रहेंगी, जब तक वे “प्रभावी प्रासंगिक 
कानूनो ंऔर संविधान और मानवाधिकारो ंके मूल सिद्धांतो ंके अनुरूप” हैं (ओड़िशा  ग्राम 
पंचायत अधिनियम, 1964)। मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ ने अपने-अपने राज्य 
के विधानो ंको “वर्तमान में लागू अन्य प्रासंगिक कानूनो ंकी भावना को ध्यान में रखते 
हुए” अधिनियमित किया। जब राज्य का विधान प्रचलित कानून, सामाजिक और धार्मिक 
प्रथाओ ंऔर सामुदायिक संसाधनो ंकी पारंपरिक प्रबंधन प्रथाओ ंसे सामंजस्य में नही ंहो 
तो इसके निवारण के लिए भी कोई प्रावधान नही ंकिया गया ह;ै इसलिए यह पेसा के मूल 
प्रावधानो ंके विपरीत ह।ै
गावं की परिभाषा : [धारा 4 (बी)] गावं एक महत्वपूर्ण प्रावधान है, क्योंकि  ग्राम स्तर पर 
एक समुदाय के रूप में ग्राम सभा पेसा की निर्धारक इकाई ह,ै जिसमें शासन की बहुत सी 
शक्तिया ंनिहित हैं। इसे इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि  यह राजस्व गावं ह,ै जो 
पंचायत क्षेत्र ों को या तो आस-पास के राजस्व गावंो ंके समूह के रूप में या अपने आप में 
एक बड़े राजस्व गावं के रूप में सीमाकंित करता हुआ दिखाई देता ह।ै ज्यादातर मामलो ं
में पंचायतो ंका आकार प्रत्यक्ष लोकतंत्र को बढ़ावा नही ं दे सकता ह ैऔर प्रभावशाली 
अभिजात वर्ग के बढ़ते प्रभाव की वजह से निर्णय लेना मुश्किल हो सकता ह।ै गुजरात को 
छोड़कर सभी राज्यस्तरीय विधानो ंने पेसा के अनुरूप गावं को परिभाषित करने के लिए 
कानून में संशोधन कर दिया है, हालाकंि परिचालन स्तर पर कोई गावं एक या एक से अधिक 
राजस्व गावं के रूप में सीमाकंित होता रहता ह।ै मध्य प्रदेश ने हाल ही में इस आशय की 
गजट अधिसूचना (4 दिसंबर 2021) जारी किया, जिसमें कहा गया ह ैकि राजस्व गावं को 
गावं के रूप में परिभाषित किया जाना है। महाराष्ट्र इस बात पर बल देता ह ैकि अनुसूचित 
क्षेत्र ों में कोई गावं राज्य के अन्य हिस्सों  से भिन्न नही ंहोगा। राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और 
ओड़िशा ने क्रमशः वार्ड सभा, उप-ग्राम सभा और पल्ली सभा के माध्यम से शासन का 
चौथा स्तर बनाया ह।ै ये वार्ड स्तर पर हैं और एक जवैिक स्थानिक समुदाय की अवधारणा 
के करीब हैं, लेकिन जिस तरह की कल्पना पेसा में की गई थी, उस तरह से ग्राम सभा की 
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शक्तिया ंसंबंधित राज्य ों में इन निकायो ंको हस्तांतरित नही ंकी गई हैं। 
परामर्श : पेसा की धारा 4(आई) में उचित स्तर पर ग्राम सभा या पंचायतो ंसे पहले पूर्व 
परामर्श के संबंध में अनिवार्य प्रावधान ह-ै

ए- अनुसूचित क्षेत्र ों में विकास परियोजनाओ ंके लिए भूमि का अधिग्रहण।
बी- अनुसूचित क्षेत्र ों में ऐसी परियोजनाओ ंसे प्रभावित व्यक्तियो ंका पुन:स्थापन 
या पुनर्वास करना।

इस विकल्प ने राज्य सरकारो ंको ग्राम सभाओ ंके बजाय ‘उपयकु्त’ त्रिस्तरीय पंचायत 
संस्थानो ंके साथ परामर्श करने की स्वतंत्रता दे दी है। महाराष्ट्र पीआरआई कानूनो ंमें ग्राम 
सभा से परामर्श की आवश्यकता होती ह,ै लेकिन ओड़िशा और गुजरात इसे जिला पंचायत 
स्तर पर ले गए हैं, जबकि आधं्र प्रदेश और तेलंगाना ने ब्लॉक पंचायत स्तर पर परामर्श 
का प्रावधान किया है। झारखंड पीआरआई अधिनियम 2001 इसे पूरी तरह से दरकिनार 
कर देता ह।ै मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ भूमि के अधिग्रहण से पहले ग्राम सभा के परामर्श 
की आवश्यकता को स्वीकार करत ेहैं। ग्राम सभाओ ंको पेसा में परिकल्पित शक्तिया ंप्रदान 
करने के लिए आदर्श दिशा-निर्देशो ंका मसौदा तैयार करने वाली पंचायती राज मंत्रालय 
की उप-समिति की रिपोर्ट के अनुसार नियमो ंका पालन नही ं किया गया ह।ै भारत में 
अदालतो ंने लगातार यह माना है कि काननू में जहा ंभी परामर्श शब्द का इस्तेमाल किया 
गया है, वहा ंइस तरह के परामर्श को अनिवार्य रूप से सार्थक होना चाहिए ताकि निर्णय 
लेने की प्रक्रिया में व्यक्त किए गए विचारो ंका लिहाज़ रखा जाए। राज्य सरकारो ंद्वारा 
कानून की संकीर्ण और सुविधाजनक व्याख्या ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी ह,ै जिसमें स्थानीय 
प्राकृति क संसाधनो ंके प्रबंधन के लिए सक्षम होने के रूप में परिभाषित ग्राम सभा को उनके 
जीवन, आवास और आजीविका जसेै सबसे संवेदनशील मुद्दे पर विचार करन ेके मामलो ंमें 
नजरअदंाज कर दिया गया है। 
गौण खनिज : लघु खनिजो ंसे संबंधित लाइसेंस और पट्टे देना उचित स्तर पर ग्राम सभाओ ं
या पंचायतो ंके दायरे में आता ह ै{(धारा 4 (के) और 4 (एल)}। यह प्रावधान अनुमति 
देने से पहले संस्तुति प्राप्त करन ेको अनिवार्य बनाता ह-ै

•	 गौण खनिजो ंके लिए पूर्वेक्षण लाइसेंस
•	 गौण खनिजो ंके लिए खनन पट्टा
•	 दोहन के लिए गौण खनिजो ंकी नीलामी

हालाकंि, अधिकाशं राज्य सरकारें ग्राम सभाओ ं को छोड़ देती हैं और शक्ति पंचायत 
निकायो ंको दे देती हैं। केव ल गुजरात, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश ने ही ग्राम सभा 
को शक्ति दी ह।ै महाराष्ट्र भी इसे ग्राम सभा को प्रदान करता ह,ै लेकिन भू-राजस्व (लघु 
खनिजो ंका निष्कासन और स्थानातंरण) नियम 1968 में परस्पर संबंध जोड़त ेहुए कोई 
संशोधन नही ंकिया गया ह,ै यह राज्य सरकार को केव ल घरेलू उपयोग के लिए ऐसे खनिजो ं
के स्थानातंरण के मामले में ग्रामीणो ंको रियायत देने का अधिकार देता ह।ै छत्तीसगढ़ 
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लघु खनिजो ंके लिए अन्वेष्ण और खनन पट्टे देने के संबंध में कोई प्रावधान नही ंकरता ह,ै 
लेकिन लघु खनिजो ंकी नीलामी के लिए ग्राम सभा की पूर्व सिफारिश को अनिवार्य बनाता 
ह।ै आधं्र प्रदेश क्रमशः ग्राम पंचायत और जिला पंचायत को शक्ति देता ह,ै जबकि झारखंड 
पीआरआई अधिनियम कोई प्रावधान नही ंकरता ह,ै लेकिन लघु खनिज नियम 2004 पूर्व 
अनुमोदन की मागं करता ह ै{नियम 5 (4): “संबंधित  ग्राम सभा या उचित पंचायत स्तर 
पर पूर्वानुमोदन के बिना अनुसूचित क्षेत्रों  में लघु खनिज के लिए खनन पट्टा या अन्वेषण 
लाइसेंस जारी करन ेकी अनुमति नही ंदी जायेगी।”} ‘अनापत्ति प्रमाण पत्र’ प्राप्त करने के 
लिए 2014 में पूर्व अनुमोदन में संशोधन किया गया था।
कुल मिलाकर देश में खनन परिदृश्य कें द्र सरकार को खनिज संसाधनो ंपर नियंत्रण देता ह ै
और यह अपने ‘सर्वोपरि अनुक्षेत्र’ अधिकारो ंका प्रयोग करता ह,ै जिसे स्थानीय समुदायो ं
से हड़प लिया गया ह।ै हालाकंि, पेसा न ेस्थानीय समुदायो ंको अपनी बात रखन ेका अवसर 
ज़रूर दिया था, लेकिन अक्सर ऐसा देखा गया ह ैकि ग्राम सभाएं कम राजस्व अर्जित करने 
वाली लघु खनिजो ंके मामले में ही अपने अधिकारो ंका प्रयोग कर पाती हैं। महत्वपूर्ण 
खनिजो ंको पेसा के दायरे से बाहर रखा गया ह ैऔर कोयला, बॉक्साइट आदि के खनन से 
बड़े पैमाने पर विस्थापन, आवास और पर्यावरणीय विनाश हुआ ह,ै जिसने पाचंवी ंअनुसूची 
के क्षेत्र ों में बड़ी संख्या में आदिवासी समुदायो ंपर प्रतिकूल प्रभाव डाला ह।ै
लघु वन उत्पाद : लघु वन उत्पाद शायद ऐसे संसाधन हैं, जो आदिवासी जीवन से सबसे 
अधिक गहराई से जुड़े हुए हैं। 4(एम)ii की धारा ग्राम सभा या पंचायत को उचित स्तर 
पर लघु वन उत्पाद का स्वामित्व प्रदान करती ह।ै वन संसाधन, इमारती लकड़ी और गैर-
इमारती लकड़ी दोनो ंपर लंब ेसमय से राज्य का एकाधिकार रहा है और इस नियंत्रण को 
छोड़ने के लिए बहुत प्रतिरोध हुआ ह।ै पेसा और बाद में वन अधिकार अधिनियम 2006 
ने स्थानीय समुदायो ंको लघु वन उत्पादो ंपर और भी अधिक मजबतूी से अधिकार दिया ह,ै 
लेकिन राज्य सरकारें इन संसाधनो ंके अधिक लाभकारी भाग पर अपना नियंत्रण जारी रखे 
हुए ह।ै MOTA (जनजातीय कार्य मंत्रालय) 2016 में कहा गया ह ैकि राज्य पंचायती 
राज कानून ने या तो इस प्रावधान की अनदेखी की ह ैया यह शक्ति ब्लॉक या जिलास्तर 
पर पंचायती राज संस्थाओ ंको दे दिया ह।ै जब शक्ति ग्राम सभा और ग्राम पंचायत को दी 
भी जाती ह ैतो ऐसा इस तरह किया जाता ह ैकि राज्य के प्रभुत्व पर कोई आचं न आए।
उदाहरण के लिए गुजरात में राज्य पंचायती राज कानून में किए गए संशोधन में कहा गया 
ह ैकि गावं के अधिकार क्षेत्र में स्थित वन क्षेत्र में पाए जाने वाले लघु वन उत्पाद “ग्राम 
पंचायत में निहित होगंे।” इसके तुरंत बाद इस प्रावधान को उसी कानून में यह कहत ेहुए 
रद्द कर दिया गया है कि ‘लघु वन उत्पाद’ का वही अर्थ होगा जो गुजरात लघु वन उत्पाद 
व्यापार राष्ट्रीयकरण अधिनियम 1979 के अतर्गत निर्धारित ह।ै इसके अलावा, प्रावधान 
खासतौर से राष्ट्रीय उद्यानो ंऔर पशु विहारो ंको इससे बाहर कर देता ह।ै
महाराष्ट्र में लघु वन उपज का स्वामित्व ग्राम पंचायत के पास ह।ै हालाकंि, इस आशय का 
यह प्रशंसनीय कथन अनुसूचित क्षेत्रों  में महाराष्ट्र लघु वन उपज स्वामित्व हस्तांतरण और 
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महाराष्ट्र लघु वन उत्पाद (व्यापार नियंत्रण) (संशोधन) अधिनियम 1997 के अधीन ह।ै 
तदनुसार, इस तरह के स्वामित्व को विशेष रूप से राष्ट्रीय उद्यानो ंऔर अभ्यारण्य से बाहर 
रखा गया ह ैऔर इसमें पंचायत क्षेत्र में मौजदू पेड़ों  या भूमि का स्वामित्व शामिल नही ंहै, 
जिनका संचालन भारतीय वन अधिनियम 1927 के प्रावधानो ंद्वारा होता ह।ै इसके अलावा 
कानून में कहा गया ह ैकि जिन पंचायतो ंके पास लघु वन उपज का ‘स्वामित्व’ ह,ै वे राज्य 
के वन विभाग द्वारा बनाई गई ‘कार्य योजनाओ’ं का सख्ती से पालन करेंगी और ऐसा कर 
पाने में विफलता आपराधिक कृत्य ह,ै जिसके लिए एक वर्ष तक के कारावास की सज़ा हो 
सकती ह।ै इन कानूनो ंको राज्यपाल द्वारा अनुसूचित क्षेत्र ों के लिए संशोधित किया गया ह।ै
लघु जल निकाय : जंगल की तरह जल भी सरकारो ंके लिए महत्वपूर्ण संसाधन है और 
जल प्रबंधन, उपयोग, विकास और स्वामित्व कें द्र की सरकारो ंद्वारा नियंत्रित कानूनो ंकी 
जटिलताओ ंके अधीन है। हालाकंि, पेसा ने धारा 4(जे) के तहत पंचायत को लघु जल 
निकायो ंका प्रभार दिया- “अनुसूचित क्षेत्र ों में लघु जल निकायो ंकी योजना और प्रबंधन 
उचित स्तर पर पंचायतो ंको सुपुर्द होगा।” हालाकंि, विभिन्न राज्यों  में ‘लघु जल निकायो’ं 
की अलग-अलग परिभाषाएं हैं। महाराष्ट्र उन्हें किसी भी तरह के जल भंडारण और सिचंाई 
भंडारण के रूप में परिभाषित करता ह ैजिसमें गावं के टैंक, रिसाव टैंक और 100 हेक्टेयर 
तक के लिफ्ट सिचंाई कार्य शामिल हैं। ओड़िशा में यह सीमा 2000 हेक्टेयर से कम 
सिचंाई वाले क्षेत्र ों के लिए ह,ै जिसमें सिचंाई के अलावा अन्य उद्देश्यों  के लिए उपयोग की 
जाने वाली छोटी नदियो ंआदि को शामिल नही ंकिया गया ह।ै मध्य प्रदेश में ग्राम सभाओ ं
को मछली पकड़ने और अन्य व्यवसायिक उद्देश्यों  के लिए एक निर्दिष्ट क्षेत्र में छोटे जल 
निकायो ंको पट्टे पर देने और सिचंाई उद्देश्यों  के लिए नदियो,ं नालो ंऔर छोटे जल निकायो ं
के पानी के उपयोग को नियंत्रित करने की शक्ति देता ह।ै
यहा ंतक ​​कि सभी राज्यों  में ग्राम पंचायतो ंको भी यह शक्ति प्राप्त नही ंह।ै झारखंड और 
गुजरात ने ग्राम पंचायतो ंको, ओड़िशा  ने जिला पंचायतो ंको अधिकार दिए हैं। महाराष्ट्र, 
मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में शक्ति ग्राम सभा के पास ह।ै हिमाचल प्रदेश न,े मामले को 
देखत ेहुए सुविधानुसार, यह शक्ति त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के किसी भी स्तर पर 
सुपुर्द कर दी है।
भमूि हस्तानातंरण की रोकथाम : भारतीय संविधान की पाचंवी ंअनुसूची के प्रमुख तत्वों  
में से एक यह था कि राज्य का राज्यपाल शातंि और सुशासन को आगे बढ़ाने वाले नियम 
बनाएगा, जिसमें ऐसे क्षेत्र ों में अनुसूचित जनजातियो ंके भूमि के हस्तांतरण को प्रतिबंधित 
करना/रोकथाम करना शामिल था। पेसा ने इसे धारा 4(एम)(iii) में रेखाकंित किया ह ै
कि राज्य सरकारो ंको अनुसूचित क्षेत्र ों में भूमि के हस्तांतरण को रोकने के लिए उचित 
स्तर पर ग्राम सभा और पंचायतो ंको सशक्त बनाने और अनुसूचित जनजाति की अवैध 
रूप से हस्तानातंरित किसी भी भूमि को बहाल करने के लिए उचित कार्रवाई करने के लिए 
कानून बनाने की अपेक्षा की ह।ै आदिवासियो ं से गैर-आदिवासियो ंको भूमि हस्तांतरण 
को प्रतिबंधित करने वाले कानून अनुसूचित क्षेत्र ों से बाहर लागू हैं- कुछ को भू-राजस्व 
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संहिता में शामिल किया जा रहा है या अन्य में जहा ंएसटी और एससी दोनो ंको सुरक्षा 
प्रदान करने वाले विशिष्ट कानून मौजदू हैं। हाल के वर्षों में, इन कानूनो ंको कमजोर करने 
का प्रयास किया गया ह-ै जसेै कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम और छोटा नागपुर 
काश्तकारी अधिनियम या कें द्र और राज्य सरकारो ंका यह कहना कि समता फै सला आधं्र 
प्रदेश को छोड़कर अन्य राज्यों  पर लागू नही ंहोता। 
समता मामले में सर्वोच्च न्यायालय की व्याख्या और संशोधित ओड़िशा  अनुसूचित क्षेत्र 
अचल संपत्ति हस्तांतरण (अनुसूचित जनजाति द्वारा) विनियमन 1956 (संशोधित 
2002) के बाद आधं्र प्रदेश (अनुसूचित क्षेत्र) भूमि हस्तांतरण विनियमन आदिवासियो ं
के भूमि हस्तानातंरण को प्रतिबंधित करने वाले प्रावधान को दर्शाते हैं। ओड़िशा  में, ग्राम 
पंचायत, कानून के अतंर्गत की जान ेवाली कार्रवाई को शुरू करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका 
निभाता है। मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता ग्राम सभाओ ंको अवैध रूप से हस्तांतरित भूमि 
को एसटी भूस्वामियो ंको वापस दिलाने का अधिकार देती ह।ै ग्राम सभा के पास उप-
मंडल अधिकारी को 3 महीने के भीतर कब्जा बहाल कराने का निर्देश देने की शक्ति ह।ै 
राजस्थान पेसा नियम 2011 ग्राम सभा को यह सुनिश्चित करने का अधिकार देता है कि 
एसटी व्यक्ति की कोई भी भूमि गैर-एसटी व्यक्ति को हस्तांतरित नही ंकी गई ह।ै हालाकंि, 
अनुसूचित क्षेत्र ों में एसटी की भूमि पर अतिक्रमण करन ेवाले को तत्काल प्रभाव से बदेखल 
करने का अधिकार ब्लॉक पंचायत को ह।ै
संस्थानो,ं पदाधिकारियो ंऔर योजना पर नियंत्रण : धारा 4 (ई) के माध्यम से पेसा की 
मंशा स्थानीय स्तर पर विकास योजना तयैार करने और उसके कार्यान्वयन के लिए ग्राम 
सभा को प्राथमिक भूमिका देने की थी, जो विशेष रूप से यह प्रावधान करती है कि पंचायत 
द्वारा योजनाओ ंऔर परियोजनाओ ंको लागू करने पर विचार करने से पहले ग्राम सभा 
सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए इन योजनाओ,ं कार्यक्रमो ंऔर परियोजनाओ ंको 
मंजरूी देगी और सरकारी कार्यक्रमो ंके लिए लाभार्थियो ंके चयन के लिए जिम्मेदार होगी। 
यह प्रावधान भी किया गया ह ैकि पंचायत को ऐसी परियोजनाओ ंपर खर्च की गई धनराशि 
के लिए ग्राम सभा से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। इसके अलावा, जनजातीय 
उप-योजना समेत अन्य योजनाओ ं के लिए संस्थाओ ंऔर सार्वजनिक अधिकारियो ं पर 
नियंत्रण और स्थानीय योजनाओ ंऔर संसाधनो ंपर नियंत्रण ग्राम सभा के पास है।
महाराष्ट्र अनुसूचित क्षेत्र ों में ग्राम सभाओ ंको स्थानीय योजना और संसाधनो ंपर अधिकार 
देता ह,ै लेकिन ये योजनाएं ब्लॉक पंचायत स्तर पर बनाई जाती हैं, जिला पंचायत द्वारा 
अनुमोदित और ग्राम पंचायत द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं। ओड़िशा में ब्लॉक पंचायत या 
जिला पंचायत योजनाएं कार्यक्रम और परियोजनाएं बनाती है और ग्राम शासन से अनुमोदन 
या सहमति प्राप्त करन ेका कोई प्रावधान नही ंह।ै ओड़िशा में पंचायती राज व्यवस्था में 
जोड़ी गई पल्ली सभा को भी इस संबंध में अधिकार प्राप्त नही ंह।ै आधं्र प्रदेश, हिमाचल 
और गुजरात यह शक्तिया ंब्लॉक या जिला स्तर पर पीआरआई को प्रदान करत ेहैं। सरकारी 
पदाधिकारियो ंऔर संस्थानो ंपर ग्राम सभा को नियंत्रण केव ल मप्र में प्राप्त ह।ै 
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शराब और अन्य नशीले पदार्थों की बिक्री : राज्य स्तरीय कानून आधं्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, 
मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, शराब और अन्य नशीले पदार्थों की बिक्री और वितरण 
को नियंत्रित करने की शक्ति ग्राम सभा को प्रदान करते हैं। आधं्र प्रदेश, झारखंड और 
ओड़िशा में यह शक्ति ग्राम पंचायत के पास ह।ै हालाकंि, उत्पादन शुल्क कानूनो ंमें जरूरी 
बदलाव किए जान ेहैं। मध्य प्रदेश में उत्पाद शुल्क कानून को “अनुसूचित क्षेत्र ों के लिए 
विशेष प्रावधान” पर एक नए अध्याय के साथ संशोधित किया गया था, लेकिन नियम, 
दिशा-निर्देश और कानून नही ंबनाए गए हैं, इसलिए यह लागू हुए बिना पड़ा ह।ै ओड़िशा 
राज्य उत्पाद शुल्क कानून में प्रावधान करता ह ैकि यदि ग्राम सभा ने निर्धारित समय के 
भीतर अनुमोदन नही ं किया तो लाइसेंस को स्वीकृत माना जाएगा। शराब की बिक्री से 
राज्य सरकारो ंको बहुत अधिक राजस्व अर्जित होता ह ैऔर साथ ही व्यापारिक गिरोहबंदी 
के कारण ग्राम सभाओ ंके लिए अपना अधिकार जता पाना वास्तव में एक बड़ी चुनौती 
लगती ह।ै
साहूकारी : पेसा की धारा 4 (एम) (वी) ग्राम सभाओ ंको एसटी को धन उधार देने पर 
नियंत्रण रखने की शक्ति देती ह।ै आधं्र प्रदेश, गुजरात और ओड़िशा के राज्य पीआरआई 
अधिनियम यह शक्ति ग्राम पंचायत को प्रदान करते हैं। झारखंड में यह जिला पंचायत के 
अतंर्गत आता ह।ै छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र यह शक्ति ग्राम सभाओ ंको देते हैं। 
कुछ राज्यों  में बॉम्बे मनी लेंडर्स एक्ट 1946 और ओड़िशा (अनुसूचित क्षेत्र) मनी लेंडर्स 
रेगुलेशन 1967 जैसे अतिरिक्त विशेष कानून हैं, जिसमें यह प्रावधान ह ैकि ग्राम पंचायत 
की सिफारिश और ग्राम शासन की सहमति के बिना एसटी को कोई ऋण नही ंदिया जा 
सकता है। हाल के वर्षों में सूक्ष्म-वित्त संस्थानो ंऔर निजी ऋण एजेंसियो ंकी बढ़ती घुसपैठ 
के साथ यह एक बड़ी चुनौती ह।ै
संक्षेप में, पेसा ने अंततः पाचंवी ंअनुसूची के क्षेत्र ों में आदिवासी समुदायो ं से पारंपरिक 
स्थानीय स्व-शासन को स्वीकार्यता प्रदान करने का एक बड़ा वादा किया और उन्हें उनके 
जीवन और आजीविका से जुड़े स्थानीय प्राकृति क संसाधनो ंपर औपचारिक नियंत्रण का 
मार्ग दिखाया। हालाकंि, पिछले 25 वर्षों ने दिखा दिया ह ैकि यह आदिवासी समुदायो ंकी 
आकाकं्षाओ ंको सम्बोधित करन ेकी भारतीय राज्य की अधरूी प्रतिज्ञा ह।ै हालाकंि, स्थानीय 
समुदायो ंने अपना अधिकार जताना जारी रखा ह,ै भले ही राज्य और तंत्र दोनो ंने खुले तौर 
पर या गुप्त रूप से उनके अधिकारो ंको कमज़ोर करने की कोशिश की है। पेसा की वह 
भावना जो पाचंवी ंअनुसूची के तहत क्षेत्र ों में प्राकृति क संसाधनो ंऔर सरकारी संस्थानो ंपर 
स्थानीय समुदायो ंको नियंत्रण देने की मागं करती थी, स्थानीय समुदायो ंद्वारा उसका प्रयोग 
निरंतर जारी ह।ै 
इस समग्र अध्ययन के साथ-साथ दसो ंराज्यों  में पेसा कानून और आदिवासी समुदाय के 
अधिकारो ंके लिए काम कर रहे सामाजिक कार्यकर्ताओ ंऔर जनसंगठनो ंके साथ की गयी 
बात-चीत का ब्यौरा भी दिया गया है। बात-चीत के दौरान उन संगठनो ंद्वारा पेसा कानून 
को जमीनी स्तर पर मजबतू करने के लिए किए गए संघर्षों के साथ-साथ उनकी नजर से 
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पेसा कानून की स्थिति और उसके क्रियान्वयन को और बेहतर बना सकने के तरीको ंको 
इस संग्रह में दर्ज किया गया ह।ै इस संग्रह में पेसा कानून के क्रियान्वयन में लगे चुनिदंा 
जन संगठनो ंकी समुदाय-आधारित कार्यवाहियो ंपर केस-स्टडी/कहानिया ंभी साझा की 
गयी ह।ै इन कहानियो ंमें पेसा कानून के तहत आदिवासी समुदायो ंको दी गई शक्तियो ंका 
उपयोग करने के सामूहिक प्रयासो ंकी सफलता और प्रयास दोनो ंकी कहानिया ंशामिल हैं।
इन कहानियो ं से यह सच्चाई सामने आती ह ै कि आधनुिक लोकतातं्रिक यगु में विकास 
के नाम पर प्राकृति क संसाधनो ंकी जबरन लूट को चुनौती दे रहा पेसा कानून और ग्राम 
सभाओ ंतथा जन संगठनो ंद्वारा संचालित संघर्ष एवं मुद्दे जिन पर आदंोलन हुए, महत्वपूर्ण 
हैं। संकट बहुआयामी ह,ै क्योंकि  विश्व में नवउदारवाद का उभार ज्यों -ज्यों  तेज होता जा 
रहा ह,ै त्यों -त्यों  प्राकृति क संसाधनो ंकी लूट में बतेहाशा बढ़ोत्तरी होती जा रही ह,ै जिसके 
परिणामस्वरूप बड़े पैमाने पर प्रकृति  पर निर्भर आदिवासी समुदाय को अपने ही संसाधनो ं
से जबरन हटाया जा रहा है।
पेसा कानून के क्रियान्वयन का मुद्दा मूलतः जल-जंगल-ज़मीन से जड़ुे मुद्दों  के रूप में रहा 
हैं, जिसने अपने समय और समाज की जाचं पड़ताल का काम ही नही ं किया ह,ै बल्कि 
सार्थक हस्तक्षेप भी किया ह।ै भूमि अधिग्रहण, विस्थापन, पुर्नस्थापन, एवं पर्यावरण, भूमि 
कानूनो ंमें संशोधन, कर्ज मुक्ति, अवैध खनन, बाधं इत्यादि समसामयिक जन आदंोलनो ंमें 
उठाये जाने वाले मुद्दों  में भी इसको प्रमुख रूप से उठाया गया हैं। इन मुद्दों  पर केन्द्रित जन 
आदंोलनो ंने आधनुिक समाज को कई नये कानून बनाने को बाध्य किया ह।ै उदाहरण के 
लिए ‘भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुर्नस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार, 
कानून 2013’, ‘वनाधिकार कानून 2006’, आदि कानूनो ंको देखा जा सकता ह।ै
पेसा के क्रियान्वयन के लिए हुए जन आदंोलनो ंने जन सरोकारो ंसे जुड़े विविध पक्षों  को 
सामने रखा ह।ै एक ओर जहा ंइन आदंोलनो ंने विभिन्न संघर्षों एवं मुद्दों  को चिन्हित किया 
ह,ै वही ं निर्दोष और निरीह लोगो ं पर कार्पोर�ेट, बहुराष्ट्रीय कंपनियो,ं सरकार, प्रशासन, 
राजनीति, आर्थिक संगठनो ंद्वारा किये गये अत्याचारो ंको समाज के समक्ष उजागर किया 
ह।ै इन्हों ने जहा ंएक ओर आम लोगो ंपर गहरात ेसंकट को रेखाकंित किया ह,ै तो वही ं
दूसरी ओर उन सामाजिक, सासं्कृति क, राजनीतिक, आर्थिक परिस्थितियो ंएवं ताकतो ंको 
भी पहचानने का प्रयास किया है, जो जन आदंोलनो ंको प्रभावित कर रहे हैं।  
देश में जसेै-जसेै उदारीकरण की प्रक्रिया तेज होती जा रही ह,ै उसी तजेी के साथ आम 
जनता को उसके हको ंऔर अधिकारो ंसे बदेखल करने का षड़यंत्र भी चल रहा ह।ै जनता 
के हको ं पर डाका डालने की इस मुहिम में सरकार, पूंजीपति, पुलिस और प्रशासनिक 
गठजोड़ बड़ी बशेर्मी के साथ जटुा हुआ ह।ै देशी-विदेशी कंपनियो ंको जमीनी संसाधनो ंके 
दोहन के लिए दी जा रही इस छूट का सबसे भयावह पहलू विस्थापन के रूप में सामने आ 
रहा ह।ै आजादी के बाद देश भर में करीब छह करोड़ से भी ज्यादा लोगो ंको विस्थापित 
होना पड़ा है। 
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जबकि पेसा कानून में आदिवासी समुदाय को अपनी परंपराओ,ं संस्कृति  और रूढ़िगत 
प्रथाओ ंके आधार पर स्व-शासन को कानूनी मान्यता दी गयी थी। इतना ही नही,ं इस 
कानून के तहत आदिवासी समुदाय को न केव ल ग्राम सभा में सक्रिय सदस्यों  के रूप में, 
बल्कि सक्षम निर्णय निर्माताओ,ं नीति निर्माताओ,ं पर्यवेक्षको ंऔर मूल्यांकनकर्ताओ ंके रूप 
में भी मान्यता दी गई थी। फिर भी, अफसोस की बात ह ैकि इस तरह के एक जनपक्षीय 
कानून का क्रियान्वयन बहुत ही असंतोषजनक रहा ह।ै लिहाजा, पेसा अधिनियम के प्रभावी 
क्रियान्वयन की कमी के कारण आदिवासियो ंको अपने अधिकारो ंसे वंचित होना पड़ा ह।ै 
पिछले ढाई दशक में एसी अनेक घटनाएं हुई ह,ै जब ग्राम सभाओ ंके निर्णयो ंकी अवहेलना 
जानबझूकर की गयी ह,ै ऐसे अनेक दस्तावेज मौजदू हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि 
आदिवासी स्व-शासन वास्तव में नही ंआया ह।ै
पाचंवी ंअनुसूची क्षेत्र के दसो ंराज्यों  में सरकारो ंद्वारा पेसा कानून के क्रियान्वयन में की 
गई पहल की समीक्षा, इन राज्यों  में पेसा कानून को लागू करने के लिए संघर्ष कर रहे जन 
संगठनो ंके सामने आने वाली चुनौतिया,ं इस कार्य में लगे वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ताओ ंके 
साक्षात्कार और ग्राम सभाओ ंके सदस्यों  से की गई बातचीत के आधार पर जो बातें उभर 
कर सामने आई हैं- उस में मुख्य रूप से सरकार की पाचंवी ंअनुसूची और पेसा कानून को 
दृढ़ता से लागू करने की इच्छा शक्ति का अभाव, कारपोरेट हित, पाचंवी ंअनुसूची क्षेत्र ों में 
नियकु्त प्रशासनिक अधिकारियो ंकी पेसा के बारे में अनभिज्ञता, राज्यपाल के पास निहित 
पाचंवी ंअनुसूची क्षेत्र ों की शक्तियो ंका इस्तेमाल आदिवासियो ंके हितो ंके संरक्षण के लिए 
नही ंकरना और न्यायपालिका द्वारा पाचंवी ंअनुसूची क्षेत्र ों की ठीक-ठीक व्याख्या किए 
बगैर दिए गए फैसलो ं से आदिवासी समुदाय अपने हितो ंकी रक्षा कर पाने में असहाय 
महसूस कर रहा है, जिससे आदिवासियो ंमें सरकारो ंके प्रति आक्रोश बढ़ता जा रहा है।
पेसा कानून एवं राज्य नियमो ंकी समीक्षा, जन संगठनो ंके सामने आ रही चुनौतिया,ं ग्राम 
सभाओ ंऔर वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ताओ ंके साथ की गई बातचीत के आधार पर जो 
सिफारिशें निकल कर आई हैं, उन्हें हम नीचे क्रमबद्ध रूप में दे रहे हैं। पेसा कानून को उसकी 
मूल भावना के अनुसार जमीनी स्तर पर उतारने के लिए  सरकारो ंको इन सिफारिशो ंको 
संज्ञान में लेना चाहिए-

सिफारिशें 
I.	 पेसा प्रावधानो ंके अनरुूप अन्य काननूो,ं नियम, कार्यकारी आदेश और निर्देशो ंमें 

संशोधन और अतंर्विरोधो ंको कम करना
1.	 पाचंवी ंअनुसूची वाले राज्यों  में मौजूद अन्य कानून पाचंवी ंअनुसूची और पेसा 

कानून के अनुकूल नही ंहै। जैसे- ओड़िशा भूमि सुधार अधिनियम 1964, 
जो गैर-अनुसूचित क्षेत्र ों के लिए है, इस कानून को अनुसूचित क्षेत्र ों में भी 
लागू किया जा रहा है। 1964 का यह अधिनियम तहसीलदार, सब-कलेक्टर 
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और कलेक्टर जैसे राजस्व अधिकारियो ंको नियंत्रण की सभी शक्तिया ंप्रदान 
करता है, (पंचायती राज विभाग की 2006 में तैयार रिपोर्ट में डॉ. वी. सुरेश 
और डॉ. एस.एस. जसवाल ऐसे कानूनो ंकी संख्या 28 बताते है, जिनको पेसा 
के अनुरूप बनाये जाने की जरूरत है) जो कि पाचंवी ंअनुसूची के पैरा- 2 
की भावना के विपरीत है, जबकि पाचंवी ं अनुसूची के पैरा- 2 राज्यपाल 
को सभी राजस्व मामलो ं से व्यावहारिक रूप से निपटने के लिए अधिकृत 
करता है। यह अधिनियम संविधान की पाचंवी ंअनुसूची और पेसा अधिनियम 
1996 के साथ भी संघर्ष करता है, जो ग्राम सभा और पंचायतो ंको भूमि 
से संबंधित सभी मामलो ंको प्रशासित करने का अंतिम अधिकार देता है। 
इन परिस्थितियो ंमें, अनुसूचित क्षेत्र ों के संबंध में राज्यपाल एक अलग लैंड 
एडमिनिस्ट्रेशन कोड बना सकते है और जब तक ऐसा नही ंहोता है, तब तक 
राजस्व और अन्य भूमि-संबंधित विभागो ंद्वारा ग्राम सभा और पंचायतो ंको 
सभी राजस्व शक्तियो ंका प्रयोग करने का अधिकार दिया जाना चाहिए। इसी 
तरह से पाचंवी ंअनुसूची क्षेत्र में लागू अन्य कानून, नियम, निर्देशो ंको पेसा 
कानून के अनुरूप संशोधन किये जाने की जरुरत है। 

2.	 यदि किसी ग्राम सभा या पंचायत को लगता ह ैकि राज्य का कोई भी प्रावधान, 
कानून, नियम, विनियम, आदेश इत्यादि पेसा के अनुरूप नही ंह,ै तो इसके 
लिए वह लिखित में नोडल विभाग को शिकायत कर सके, इसके लिए व्यवस्था 
की जानी चाहिए।

3.	 विधि विभाग को यह स्थाई निर्देश होना चाहिए कि वे पाचंवी ंअनुसूची के लिए 
कोई भी अधिनियम या नियम का परीक्षण करते हुए यह ध्यान रखें कि वह 
पाचंवी ंअनुसूची के पारंपरिक प्रबंधन पद्धतियो ंके अनुरूप हो।

4.	 पाचंवी ंअनुसूची के राज्यों  के पंचायत विभाग द्वारा हर वर्ष अनिवार्य रूप से यह 
जाचं की जानी चाहिए कि राज्य में कोई भी उच्च स्तर की पंचायतें निचली स्तर 
की पंचायतो ंअथवा ग्राम सभाओ ंके अधिकार अपने हाथ में न ले। 

5.	 पाचंवी ं अनुसूची क्षेत्र में लागू सभी कानूनो-ंनियमो-ंआदेशो ं की संहिता 
प्रकाशित की जानी चाहिए।

6.	 एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना (ITDA) को पूर्ण रूप से विघटित 
करते हुए उसके सभी कार्य ग्राम सभा और पंचायती राज व्यस्थाओ ंको सुपुर्द 
कर देना चाहिए।

7.	 25 वर्ष बाद भी जिन राज्यों  ने जसेै- ओड़िशा, झारखण्ड और मध्य प्रदेश ने 
पेसा नियम नही ंबनाये ह,ै इन राज्यों  को यथाशीघ्र पेसा नियम बना कर लागू 
करना चाहिए। 
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8.	 आज पेसा क्षेत्र ों में बढ़ता हुआ शहरीकरण और गावंो ंका नगरपालिका में 
परिवर्तन होना पेसा अधिनियम की भावना को सबसे बड़ी चुनौती पेश कर 
रहा ह।ै पेसा अधिनियम ग्रामीण क्षेत्र में लागू होता ह;ै और इस प्रकार गावं 
का नगरपालिका में परिवर्तन होने से उसे पेसा अधिनियम के दायरे से बाहर 
कर देता ह।ै पेसा के साथ-साथ नगरपालिका क्षेत्र ों में ऐसे ही प्रावधान के लिए 
एक विधयेक 19 जनवरी 2001 को राज्यसभा में [नगरपालिका (अनुसूचित 
क्षेत्र ों पर विस्तार) अधिनियम (मेसा) 2001] चर्चा के लिए प्रस्तुत किया गया 
था, लेकिन चर्चा न होने के कारण यह बिल आज तक लंबित ह।ै पेसा की 
आवश्यकताओ ंको दरकिनार कर ग्रामीण क्षेत्र ों को नगरपालिका क्षेत्र घोषित 
कर राज्य सरकारें इसका दरुुपयोग कर रही ह।ै इसलिए कें द्र सरकार यथाशीघ्र 
एमईएसए (मेसा) को पारित करें।  

9.	 पेसा कानून के बारे में बनुियादी जानकारी लोगो ं तक पहुंचाई जाये। आम 
जनता तक इस जानकारी को पहुंचाने के लिए प्रचार करने और पेसा क्षेत्र 
में गावं विकास की योजना बनाने में उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए प्रर्याप्त 
कोशिशें नही ंकी गई हैं। इसके बजाए आमतौर पर यह सुनिश्चित करने के 
प्रयास किए गए हैं कि यह जानकारी लोगो ंतक न पहुंचने पाए। पेसा क्षेत्र में 
निर्णय ग्राम सेवक, सरपंच और ग्राम पंचायतो ंके कुछ चुनिदंा सदस्यों  द्वारा 
लिया जाता ह।ै इस परम्परा को रोका जाये।

10.	 संविधान की पाचंवी ंअनुसूची के पैरा- 3 के अनुसार, राज्यपाल को एक वार्षिक 
रिपोर्ट या एक रिपोर्ट जब भी आवश्यक हो भारत के राष्ट्रपति को अनुसूचित 
क्षेत्र ों में प्रचलित मामलो ंकी स्थिति के बारे में भेजना चाहिए। लेकिन यह बहुत 
चितंा का विषय ह ैकि न तो अनुसूचित जनजाति और न ही आम जनता को 
ऐसी रिपोर्टों के बारे में पता ह,ै जो संविधान की घोषणा के बाद से भारत के 
राष्ट्रपति को भेजी गई हैं। इसलिए जोर देकर यह आग्रह किया जाता ह ैकि 
राज्यपाल स्वयं इस तरह की संवैधानिक रूप से अनिवार्य रिपोर्टों को समय पर 
तयैार कर भेजना सुनिश्चित करें और विशेष रूप से जनजातियो ंतक पहुंचा कर 
और सामान्य रूप से जनता के बीच उनके व्यापक प्रसार को सुनिश्चित करें।

11.	 राज्यपाल द्वारा अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेजने से पहले जनजातिय सलाहकार 
परिषद से सलाह अनिवार्य हो और जनजाति सलाहकार परिषद की सलाह 
बाध्यकारी हो। 

12.	 राष्ट्रपति को भेजी जाने वाली राज्यपाल की रिपोर्ट में अनुसूचित क्षेत्र ों में पेसा 
के क्रियान्वयन की स्थिति पर एक पूर्ण और विस्तृत खंड अवश्य होना चाहिए। 
ऐसे खंड में राज्य के किसी भी कानून या नियम के साथ अतंर्विरोध और इसके 
क्रियान्वयन में रुकावट पैदा कर सकने वाले कें द्र/राज्य के कानूनो ंमें अतंर को 
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अवश्य शामिल किया जाना चाहिए।
13.	 राज्य और कें द्र के कानूनो ं को पेसा के प्रावधानो ं के साथ अनुपालक और 

सुसंगत बनाने के साथ ही जनजातीय क्षेत्र ों में लागू की जाने वाली विभिन्न 
सरकारी योजनाओ ंको सुसंगत करने की ज़रूरत है।

14.	 आधं्र प्रदेश के पेसा गाइड लाइन के अनुसार अन्य सभी अनुसूचित राज्यों  में 
लैंड कंसोलिडेशन फंड बनाया जाय।

15.	 अनुच्छेद 275 के अनुसार ग्राम सभा के कर्ज माफ़ी की व्यवस्था की जाय।
16.	 टीएसपी फंड नॉन-डायवर्टेबल और नॉन-लैप्सेबल होना चाहिए। अनुसूचित 

क्षेत्र ों में टीएसपी फंड के नियोजन, पर्यवेक्षण और आवंटन के लिए टीएसपी में 
सिगंल लाइन प्रशासन होना चाहिए। पसेा की धारा 4 (m-vii) के तहत, ग्राम 
सभाओ ंको आदिवासी क्षेत्र में उप-योजनाओ ंसहित सभी स्थानीय योजनाओ ं
पर नियंत्रण रखने के लिए विशिष्ट अधिकार दिए गए हैं, लेकिन व्यवहार में, 
उपरोक्त मामलो ंमें ग्राम सभा की कोई भागीदारी नही ंह।ै अनुसूचित क्षेत्र ों में 
जनजातीय और अन्य समुदायो ंको विशेष रूप स ेउनके विकास के लिए बनाए 
गए टीएसपी फंड की योजना बनाने, क्रियान्वित करने और निगरानी में शामिल 
करन ेके लिए सरकार द्वारा कोई गंभीर प्रयास नही ं किया गया ह।ै जब तक 
ग्राम सभा को स्थानीय स्तर पर टीएसपी फंड के बारे में निर्णय लेन ेकी शक्तिया ं
निहित नही ंहोती,ं तब तक नौकरशाही अनुसूचित क्षेत्र ों में टीएसपी फंड का 
दरुुपयोग करत ेरहेंगे।

17.	 संविधान की पाचंवी ंअनुसूची के पैरा- 6 और 7 के अनुसार देश में पाचंवी ं
अनुसूची के क्षेत्र ों की सीमाओ ंमें भारी संशोधन की आवश्यकता है, ताकि 
अब तक छूटे कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और 
उत्तराखण्ड जैसे अन्य राज्यों  में तथा जो राज्य पाचंवी ंअनुसूची क्षेत्र ों में तो ह,ै 
लेकिन वहा ंभी कई जिले/ब्लॉको ंको छोड़ दिया गया ह,ै जहा ंआदिवासी बहुल 
क्षेत्र ह,ै उन अनुसूचित जनजाति की आबादी के क्षेत्र ों को पाचंवी ंअनुसूची क्षेत्र 
में शामिल किया जा सके।

18.	 जनजातीय भाषाओ,ं संस्कृति , रूढ़िगत प्रथा एवं कानूनो ंकी स्पष्ट समझ के 
लिए एक विस्तृत सूची तयैार की जानी चाहिए और ओरल ट्रेडिशंस को विभिन्न 
भारतीय भाषाओ ंमें लिखित ग्रंथो ंमें लिपिबद्ध किया जाना चाहिए।

19.	 देश में पाचंवी ंऔर छठी अनुसूची वाले राज्यों  में तकरीबन 700 आदिवासी 
समुदाय निवास करते ह।ै इन सभी समुदायो ंकी अपनी-अपनी रूढिया,ं प्रथाएं, 
परम्पराएं और रीति-रिवाज ह,ै इसलिए सभी समुदायो ं का दस्तावेजीकरण 
किया जाना चाहिए।
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20.	 आदिवासी संघर्षों के इतिहास और आदिवासी विरासत को स्कू लो ंमें पाठ्यक्रम 
का अनिवार्य हिस्सा बनाना चाहिए। स्कू ली पाठ्य पुस्तको ं में इस्तेमाल की 
जाने वाली पुरानी शैली की भाषा को व्यवस्थित रूप से संशोधित किया जाना 
चाहिए, ताकि अनुसूचित जनजातियो ंऔर अनुसूचित जातियो ंके अछूतपन 
और अलगाव को व्यक्त करने वाले अपमानजनक चित्रणो ंकी रूढ़ियो ंको 
खत्म किया जा सके।

21.	 सरकार के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय निगरानी समिति का 
गठन किया जाना चाहिए, जिसमें पेसा अधिनियम के क्रियान्वयन की निगरानी 
के लिए सभी संबंधित विभागो ंके प्रमुख और जन प्रतिनिधि शामिल होगंे। 

22.	 पेसा के लिए एक विशिष्ट पोर्टल होना चाहिए, जहा ंकानून के क्रियान्वयन, 
विभागो ंकी जिम्मेदारी, कार्यों की प्रगति आदि की स्पष्ट जानकारी उपलब्ध हो।

23.	 भारत सरकार को 1989 में इंडिजिनस लोगो ंपर आयोजित ILO कन्वेंशन 
नंबर 169 की पुष्टि करनी चाहिए। भारत सरकार को कन्वेंशन के सिद्धांत को 
स्वीकार करना चाहिए कि पृथ्वी की सतह के नीचे स्थित सभी खनिज संपदा 
भी इंडिजिनस लोगो ंके ह,ै जो इस तरह की संपदा का सदियो ंसे रखवाली कर 
रहे हैं। इसकी वैधता हमें सर्वोच्च न्यायालय के ‘समता जजमेंट’ 1997 में भी 
दिखाई पड़ती ह,ै जब सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि भूमि के 
नीचे स्थित सभी खनिज संपदा पर मालिकाना हक़ भूमि पर काबिज लोगो ं
का ह।ै अनुसूचित क्षेत्र ों की सभी राज्य सरकारो ंको सर्वोच्च न्यायालय के इस 
फैसले को मान्यता देनी चाहिए।  

24.	 यह अनिवार्य ह ै कि यनूाइटेड नेशंस डिक्लेरेशन ऑन दि राइटस् ऑफ 
इंडिजिनस पीपल्स- 2007 को प्रभावी ढंग से लागू किया जाना चाहिए और 
इसे इंडिजिनस लोगो ं को प्रभावित करने वाले सभी निवेशो ं और विकास 
नीतियो ंका मार्गदर्शन करने के लिए मुख्य फ्रे मवर्क  के रूप में उपयोग किया 
जाना चाहिए।

II.	 अनसूुचित क्षेत्रों  में प्रशासनिक सुधार 
25.	 पाचंवी ंअनुसूची क्षेत्र ों में कार्यरत अधिकारियो ंएवं कर्मचारियो ंद्वारा जनजातीय 

लोगो ंके खिलाफ भेदभाव के मामलो ंमें लगातार बढ़ोत्तरी हो रही ह,ै इसका 
पर्याप्त रूप से जवाब देने के लिए इन क्षेत्र ों में नियकु्ति करने से पूर्व ऐसे 
अधिकारी/कर्मचारियो ंको अनिवार्य रूप से पाचंवी ंअनुसूची और पेसा कानून 
पर प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। स्थानीय पीड़ितो ंकी देखभाल करने और 
यथाशीघ्र जाचं करने के लिए पुलिस अधिकारियो ं द्वारा त्वरित-प्रतिक्रिया 
प्रोटोकॉल विकसित और कार्यान्वित किए जाने चाहिए। ऐसे अधिकारियो/ं
कर्मचारियो ंको आपराधिक दंड दिया जाना चाहिए, जो जानबझूकर स्थानीय 
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आदिवासियो ं की उपेक्षा करते हैं या अनुसूचित जनजातियो ं से संबंधित 
व्यक्तियो ंद्वारा दर्ज की गई शिकायतो ंकी जाचं या मुकदमा दर्ज नही ंकरने 
का निर्णय लेते हैं।

26.	 अनुसूचित क्षेत्र ों के लिए एक अलग और विशिष्ट प्रशासनिक संरचना स्थापित 
करनी चाहिए। 

27.	 पाचंवी ंअनुसूची क्षेत्र ों के लिए अलग से “अनुसूचित क्षेत्र लोक सेवा आयोग” 
की स्थापना की जाए और सभी नियकु्तिया ंइसी के माध्यम से की जानी चाहिए।

28.	 जिला अधिकारी को द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की अनुशंसा के अनुसार 
जिला पंचायत/सरकार का सचिव रहना चाहिए।

29.	 पाचंवी ंअनुसूची क्षेत्र ों में प्रशासनिक ढाचंा कानून की धारा 4(ण) के अनुसार 
जिला स्तर पर जिला सरकार तथा ग्राम स्तर पर ग्राम सरकार की एकीकृत 
व्यवस्था {पेसा कानून की धारा 4 (ढ)} लागू करनी चाहिए।

30.	 सरकार को अनुसूचित क्षेत्र ों में सुचारू रूप से प्रशासन की सुविधा के लिए क्षेत्र 
विशिष्ट कानूनो,ं नियमो,ं आदेशो ंका एक संग्रह तैयार कर जारी करना चाहिए 
एवं उसे विभाग की वेबसाईट में उपलोड किया जाना चाहिए।

31.	 भारतीय प्रशासनिक सेवा एवं राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसरो ंको पाचंवी ं
अनुसूची और पेसा कानून पर प्रशिक्षण हेत ुअनिवार्य रूप से प्रशिक्षण सामग्री 
बनाई जानी चाहिए। साथ ही जिला एवं विकासखंड स्तर के अधिकारीयो ंएवं 
ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियो ंके लिए उनके कार्य अनुसार अलग-अलग 
प्रशिक्षण सामग्री बनाई जानी चाहिए।

III. भमूि अधिग्रहण/हस्तांतरण की प्रक्रिया
32.	 सरकार यह सुनिश्चित करे कि आदिवासी क्षेत्र ों में खनिज, तले, गैस, कोयला 

आदि के निष्कर्षण/खनन में शामिल देशी-विदेशी कंपनियो ंके प्रवेश को रोकने 
के लिए और आदिवासी क्षेत्र ों में प्रभावित समुदायो ंकी बिना दबाव और पहले 
से सूचित सहमति प्राप्त किए बगैर कोई भूमि अधिग्रहण नही ंकिया जायेगा। 

33.	 जनजातीय भूमि के अधिग्रहण के मामलो ं में प्रशासन द्वारा देशी-विदेशी 
कंपनियो ंकी प्रस्तावित परियोजनाओ ंकी व्यापक रूपरेखा (जमीन का संपूर्ण 
रकबा, विस्थापित होने वाले तथा प्रभावित लोगो ंकी संख्या, पुर्नवास योजना, 
वन्य जीव, पयार्वरण और सामाजिक प्रभाव आदि) ग्राम सभाओ ंके सामने 
रखी जानी चाहिए। 

34.	 प्रभावित पक्षों  के पुनर्वास और क्षतिपूर्ति पर ग्राम सभा की अनुशंसाओ ंको 
बाध्यकारी बनाया जाना चाहिए।

35.	 भूमि अधिग्रहण के मामलो ंमें विचार-विमर्श का अधिकार केव ल ग्राम सभा को 
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दिया जाना चाहिए। इस प्रक्रिया में इस्तेमाल किये जा रहे शब्द ‘कंसलटेशन’ 
(परामर्श) को ‘पूर्व अनिवार्य सहमति’ से बदलने की ज़रूरत है।

36.	 अनुसूचित क्षेत्र ों में भूमि हथियानें के लिए निहित स्वार्थों द्वारा सभी तरह के 
तरीकें  अपनाएं जा रहे है, इनको रोकने के लिए और साथ ही उसके वैध 
स्वामियो ं को भूमि हस्तांतरित करने के लिए ग्राम सभा के अधिकार को 
फैसिलिटेट और सप्लीमेंट करने के लिए सरकारी स्तर पर एक बेहतर और 
प्रभावी इंस्टीट्यूशनल मेकेनि ज़्म विकसित किये जाने की जरुरत है।

37.	 अवैध रूप से हड़प ली गई आदिवासी भूमि और संसाधनो ंको मूल आदिवासी 
मालिको ंको बहाल करना अनिवार्य ह।ै बड़ी संख्या में आदिवासी परिवारो ंने 
अपनी जमीनें बईेमान साहूकारो ंऔर अन्य निहित स्वार्थों के कारण संदिग्ध 
सौदो ंऔर लेन-देन के माध्यम से खो दी हैं। इसके अलावा, बड़ी संख्या में 
आदिवासी किसान कई पीढ़ियो ंसे भूमि पर खेती कर रहे हैं, जो अभी भी उनके 
नाम दर्ज नही ंहैं। बहुत बार, ऐसी भूमि को निहित स्वार्थों द्वारा सूदखोरी की 
प्रथाओ ंके माध्यम से हड़प लिया जाता ह।ै पेसा अधिनियम 1996 की धारा 
4(एम)(iii) को ध्यान में रखते हुए ग्राम सभाओ ंको इन मामलो ंपर निर्णय 
लेने का अधिकार होना चाहिए।

38.	 प्रभावित लोगो ंकी हस्तानातंरित भूमि की बहाली सुनिश्चित करने के लिए ग्राम 
सभा को सशक्त बनाया जाना चाहिए। एक खास समय सीमा के अदंर ऐसी 
ज़मीन की बहाली के लिए ग्राम सभा के आदेशो ंपर अमल को अनिवार्य बनाया 
जाना चाहिए।

39.	 इसके अलावा, भूमि हस्तानातंरण की रोकथाम और हस्तानातंरित भूमि की 
बहाली के लिए उन जनजातियो ंको मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने का 
प्रावधान होना चाहिए, जिन्हों ने जनजातीय भूमि के अधिग्रहण के संबंध में 
न्यायिक शिकायत दर्ज कराई ह।ै

40.	 ऐसे अनुबंधो ंका विश्लेषण होना चाहिए जहा ंपर संपत्तिया ंबेनामी रूप से गैर-
अनुसूचित जनजाति वर्ग द्वारा खरीदी अथवा बंधक बनाई गई है। ऐसे प्रकरणो ं
को ग्राम सभा के पास भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 170 (ख)(2)(क) 
के तहत निराकरण करने के लिए भेजा जाना चाहिए और ग्राम सभा के निर्णय 
के अनुसार एसडीएम को कार्रवाई करने हेत ुनिर्देशित किया जाना चाहिए।

41.	विस्थापन और पुनर्वास के संबंध में- 
a)	 विस्थापन से पहले यह सुनिश्चित कर लिया जाना चाहिए कि किसी भी 

आदिवासी परिवार के पास कम से कम 2 एकड़ सिचंित अथवा 5 एकड़ 
असिचंित भूमि की व्यवस्था हो।
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b)	अनुसूचित क्षेत्र ों में किसी भी परियोजना, जिसमें विस्थापन प्रस्तावित ह,ै 
विस्थापन शुरू करने के 3 माह पूर्व ग्राम सभा को परियोजना से संबंधित 
पूरी सूचना देने के पश्चात ग्राम सभा की सहमति मिलने के बाद ही भूमि 
का अधिग्रहण हो। 

c)	 प्रस्तावित परियोजना में विस्थापन से प्रभावित सभी परवारो ंकी ग्राम सभा 
में उपस्थिति अनिवार्य हो, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए। 

d)	अनुसूचित क्षेत्र ों में किसी भी परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण, करने से 
पूर्व ग्राम सभा कोष में जमानत के रूप में अधिग्रहण की जा रही जमीन के 
मूल्य का एक निश्चित प्रतिशत बैंक गारंटी के रूप में जमा की जानी चाहिए, 
जिससे कि भविष्य में परियोजना द्वारा किसी भी स्थानीय कानून अथवा 
ग्राम सभा द्वारा लगाई गई किसी भी शर्त का उल्लंघन करने और पर्यावरण 
को नुकसान पहुंचाने पर उसमें से जुर्माना राशि ली जा सके। 

e)	अनुसूचित जनजाति के प्रत्येक प्रभावित परिवार का विस्थापन, क्षेत्र के 
नजदीक प्रभावितो ंद्वारा चयन किये गये प्राकृति क क्षेत्र में एक समूह के रूप 
में किया जाना चाहिए, जिससे वह अपनी भाषा, संस्कृति , रीति-रिवाज तथा 
परम्पराओ ंको बचा सकें ।

f)	 पाचंवी ंअनुसूची क्षेत्र ों के लोगो ंका पुनर्वास पाचंवी ंअनुसूची क्षेत्र में ही 
किया जाना चाहिए।

g)	पाचंवी ंअनुसूची क्षेत्र से बाहर के व्यक्तियो ंका पुनर्वास पाचंवी ंअनुसूची 
क्षेत्र में नही ंकिया जाना चाहिए।

h)	पुनर्वास के पहले गावं के सामुदायिक तथा व्यक्तिगत संसाधनो ं का 
मूल्यांकन करते हुए मुआवजा दिया जाना चाहिए। सर्वेक्षण एवं मूल्यांकन 
राजस्व एवं वन विभाग द्वारा ग्राम सभा के साथ संयकु्त रूप से किया जाना 
चाहिए जिसमें पारिस्थितिकी तंत्र का मूल्यांकन तथा वन्य जीव संरक्षण 
योजना की राशि भी शामिल हो।

i)	 परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा परियोजना कार्य शुरू करने से पहले 
मुआवजा और पुनर्वास का कार्य निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण किया जाना 
चाहिए।

j)	 पाचंवी ंअनुसूची क्षेत्र ों में किसी परियोजना के समाप्त हो जाने के बाद भूमि 
ग्राम सभा को वापस कर दी जानी चाहिए।

k)	पाचंवी ंअनुसूची क्षेत्र में किसी भी परियोजना के लिए जमीन का अधिग्रहण 
आपातकालीन प्रावधान लगा कर नही ंहोना चाहिए।

l)	 परियोजना से विस्थपित/प्रभावित व्यक्तियो ं को परियोजना में नौकरी 
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प्राथमिकता के आधार पर दी जानी चाहिए। अगर उनके पास नौकरी के 
लिए पर्याप्त कौशल नही ंहै तो परियोजना संचालक द्वारा अपने खर्च पर 
उनका उपयकु्त कौशल विकास कर नौकरी दी जानी चाहिए।

IV.	 लघु वन उत्पाद
42.	 पेसा, वन अधिकार कानून और जनजातीय उप-योजना (टीएसपी) के उचित 

क्रियान्वयन के माध्यम से भागीदारी वाली विकास प्रक्रिया जनजातीय क्षेत्र ों में 
शासन और विकास में सुधार कर सकती ह।ै लघु वनोपज, गौण खनिज, शराब 
नीति तथा अनुसूचित क्षेत्र ों के एकीकृत विकास से संबंधित अन्य पहलुओ ंके 
बारे में निर्णय लेने के लिए ग्राम सभा को सशक्त बनाने के लिए सरकार को 
राज्य में पेसा अधिनियम को अक्षरश: लागू करना चाहिए।

43.	 लघु वन उपज के न्यूनतम मूल्य निर्धारण में ग्राम सभा की कें द्रीय भूमिका होनी 
चाहिए। एक या एक से अधिक ग्राम सभाओ ंको वन विभाग से विचार विमर्श 
कर के एमएफपी की खरीद या विनिमय दरो ंके न्यूनतम मूल्य का निर्णय करना 
चाहिए।

44.	 किसी भी अधिनियम, नियम या प्रशासनिक निर्देश के तहत जटुाई गई 
एमएफपी को ले जाने से पहले सभी विभागो ंऔर संस्थाओ ंके लिए ग्राम सभा 
को उनकी विस्तृत जानकारी देना और ग्राम सभा से निकासी प्रमाण पत्र प्राप्त 
करना अनिवार्य बनाया जाना चाहिए। 

45.	 ग्राम सभा/पंचायत, ब्लॉक और जिला स्तर की पंचायतो ं के चुनिदंा सदस्यों  
के साथ विचार-विमर्श से संबंधित राज्य में तेंदू पत्तों  और बासं की कीमत का 
मानकीकरण करने के लिए कानूनी प्रक्रिया की ज़रूरत है।

46.	 लघु वन उपज के साथ इमारती लकड़ी पर भी गावं सभा को अधिकार दिया 
जाय।

47.	 सभी विभागो,ं विशेषकर कर वन विभाग द्वारा गावं की सीमा के भीतर कोई 
भी गतिविधि या कार्यवाही किये जाने से पूर्व ग्राम सभा से अनुमति अनिवार्य 
रूप से ली जानी चाहिए।

V.	 गौण खनिज
48.	 जहा ंपर भी ग्राम सभा गौण खनिजो ंका खनन या बिक्री स्वयं से अथवा अपने 

द्वारा बनाई गई समिति/संस्था के माध्यम से करना चाहती है, तो वहा ंगौण 
खनिज नियमो ंमें इसके लिए प्रावधान होना चाहिए।

49.	 पाचंवी ंअनुसूची क्षेत्र से संग्रहित जिला खनिज (DMF) की राशि पाचंवी ं
अनुसूची क्षेत्र ों में ही खर्च की जानी चाहिए।
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50.	 अनुसूचित क्षेत्र ों में निलामी द्वारा होने वाले गौण खनिजो ं के खनन के लिए 
रियायत अनुदान हेत ुग्राम सभा की पूर्व सहमति अनिवार्य होनी चाहिए। 

51.	 पाचंवी ंअनुसूची क्षेत्र ों में ग्राम सभा की पूर्व अनुशंसा के बगैर गौण खनिजो ंके 
पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टा की अनुमति नही ंदी जानी चाहिए। 

VI.	 प्राकृतिक संसाधनो ं(भमूि, जल और जंगल) का प्रबंधन 
52.	 पाचंवी ंअनुसूची क्षेत्र ों में ग्राम सभाओ ंको आजीविका के प्रमुख साधनो,ं उनकी 

परम्परागत कृषि , बीजो,ं तौर-तरीको ंतथा भूमि, जल और जंगल पर नियंत्रण 
और संरक्षण का अधिकार देना चाहिए।

53.	 वन से संबंधित प्रबंधन के लिए ग्राम सभा से सलाह– मशविरा को अनिवार्य 
बनाया जाना चाहिए। इसमें वन सुरक्षा समितियो ंऔर वन अधिकारियो ंको 
शामिल करना चाहिए।

54.	 गावं के जल स्रोतो ं जसेै नाला, तलाब, एनिकट का निर्माण, प्रबंधन और 
संरक्षण ग्राम सभा के अतंर्गत किया जाये।

55.	 पाचंवी ंअनुसूची के क्षेत्र ों में प्रचलित पारंपरिक सामुदायिक वन प्रबंधन प्रथाओ ं
को मान्यता दी जानी चाहिए।

VII.	 विकास योजना के बारे में 
56.	 धारा 4 (ई) के माध्यम से पेसा की मंशा स्थानीय स्तर पर विकास योजना तैयार 

करने और उसके कार्यान्वयन के लिए ग्राम सभा को प्राथमिक भूमिका देने की 
थी, जो विशेष रूप से यह प्रावधान करती ह ैकि पंचायत द्वारा योजनाओ ंऔर 
परियोजनाओ ंको लागू करने पर विचार करने से पहले ग्राम सभा सामाजिक 
और आर्थिक विकास के लिए इन योजनाओ,ं कार्यक्रमो ंऔर परियोजनाओ ं
को मंजूरी देगी और सरकारी कार्यक्रमो ं के लिए लाभार्थियो ं के चयन के 
लिए जिम्मेदार होगी। यह प्रावधान भी किया गया है कि पंचायत को ऐसी 
परियोजनाओ ंपर खर्च की गई धनराशि के लिए ग्राम सभा से उपयोगिता प्रमाण 
पत्र प्राप्त करना होगा। खर्च की अतंिम किश्त ग्राम सभा द्वारा उपयोगिता 
प्रमाण पत्र जारी किये जाने के बाद ही जारी हो। इन सभी प्रावधानो ंकी पालना 
सुनिश्चित की जाये। 

57.	 पाचंवी ंअनुसूची क्षेत्र ों में जीपीडीपी को ग्राम सभा के स्तर पर बनाए जाने एवं 
उनका समग्रीकरण ग्राम पंचायत पर किये जाने के लिए निर्देश की पालना 
सुनिश्चित की जानी चाहिए। इस हेत ुभारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय 
द्वारा पेसा के अनुरूप जारी जीपीडीपी के निर्देश को पाचंवी ंअनुसूची के राज्यों  
में कड़ाई से लागू किया जाये।
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VIII.	विवाद निस्तारण
58.	 अनुसूचित क्षेत्र ों में ग्राम सभा के माध्यम से विवाद निस्तारण की पारंपरिक 

व्यवस्था का प्रोत्साहन और समर्थन किया जाना चाहिए। संसाधन प्रबंधन और 
विवाद निस्तारण की जनजातीय व्यवस्था का व्यवस्थित दस्तावेज़ीकरण शुरू 
किया जाना चाहिए।

59.	 पारंपरिक रूप से विवाद निपटाने की प्रक्रिया को क़ानूनी मान्यता देनी चाहिए। 
ग्राम सभा एवं विभिन्न स्तरो ंपर पंचातयो ंके न्यायिक कार्य एवं विधिक अधिकार 
स्पष्ट रूप से निर्धारित किया जाना चाहिए। असंगेय अपराध के निपटारे का 
अधिकार ग्राम सभा एवं पारंपरिक न्यायिक व्यवस्थाओ ंको स्थानातंरित किया 
जाना चाहिए।

60.	 न्याय व्यवस्था के लिए ग्राम सरकार और जिला सरकार का गठन किया जाय।
IV. कर्ज के लेन-देन 

61.	 ग्राम सभा को गावं में सक्रिय साहूकारो ं की संख्या को नियंत्रित करने का 
अधिकार दिया जाना चाहिए और साहूकारो ंद्वारा बनाए गए खातो ंऔर लेखा-
जोखा की निगरानी करने के लिए सशक्त किया जाना चाहिए।

62.	 आवश्यकता पड़ने पर, राज्य और कें द्र सरकार दोनो ंके मंत्रालयो ंके प्राधिकरण 
के अतंर्गत जनजातियो ंको ऋण देने और वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 
जनजातीय सहकारी समितियो ंका गठन किया जाना चाहिए।

63.	 ग्राम सभा को गावं में साहूकार, बैंक या पैसे के लेन देन करने वाली किसी 
प्राइवेट कंपनी पर नियंत्रण का अधिकार। इस अधिकार में गावं सभा की 
अनुमति के बगैर कोई भी निजी कंपनी गावं में पैसे का लेन-देन नही ंकरें। 
सरकारी बैंक द्वारा गावं के किसी भी व्यक्ति को ब्याज अदा न करने पर किसी 
भी तरह की कार्यवाही करने से पहले गावं सभा की अनुमति लेनी होगी। ऐसा 
नही ंकरने पर उस पर जुर्माना लगाने का अधिकार ग्राम सभा को हो।

V. ग्राम सभा स्तर पर क्रियान्वयन के लिए 
64.	 गावं की परिभाषा पेसा अधिनियम, 1996 के अनुसार पारंपरिक गावं के 

अनुसार होनी चाहिए, न कि राज्यों  में वर्तमान में परिभाषित राजस्व और/या 
अन्य गावं के रूप में।

65.	 ग्राम सभा की शक्तियो ंको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए ताकि 
ग्राम सभा की स्वायत्तता ग्राम पंचायतो ंकी शक्तियो ंसे प्रभावित न हो।

66.	 गावं की सीमा में आने वाले सार्वजानिक संस्थानो ंके कर्मचारी जसेै- अध्यापक, 
आगंनबाड़ी कार्यकर्ता, एएनएम आदि। इसके अलावा, जनजातीय उप-
योजना समेंत अन्य योजनाओ ंके लिए संस्थाओ ंपर नियंत्रण और निगरानी 
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ग्राम सभा के पास सुनिश्चित हो।
67.	 पेसा क्षेत्र ों में वार्ड सभा और ग्राम पंचायत या फिर ग्रुप ग्राम सभाओ ंकी ग्राम 

सभा नही ंहोनी चाहिए।
68.	 वर्तमान में फंड राज्य और कें द्र वित्त आयोग तथा मनरेगा आदि से ग्राम 

पंचायतो ंको जाता ह।ै हालाकंि, पेसा अधिनियम के अनुसार इसकी योजना 
ग्राम सभा द्वारा की जानी चाहिए। इसे सुविधाजनक बनाने के लिए या तो पेसा 
क्षेत्र की ग्राम सभाओ ंको धन आवंटित किया जाना चाहिए या ग्राम पंचायत 
को प्रत्येक ग्राम सभा को उपलब्ध बजट के बारे में सूचित करना चाहिए, ताकि 
ग्राम सभा कें द्रीय पेसा अधिनियम के अनुसार योजना बना सके। 

69.	 ग्राम सभा को किसी भी कार्य के लिए क्रियान्वयन एजेंसी का निर्धारण करने 
का अधिकार होना चाहिए। 

70.	 पाचंवी ंअनुसूचित क्षेत्र ों के विकास के लिए प्रत्येक ग्राम सभा हेत ु5 लाख रूपये 
का प्रावधान वित्त आयोग द्वारा किया जाना चाहिए।

71.	 प्रत्येक ग्राम सभा का एक ग्राम सभा कोष होना चाहिए। 
72.	 गावं के परंपरागत नेततृ्व ( मुखिया, जगायता, पेनो,ं पेरमा, माझी, पेन माजी, 

पटेल, पुजारी, महतो, ताद्वी, बगैा, सयान, गमेती, मुण्डा, मुकद्दम) को ग्राम 
पंचायत समितियो ंमें नामाकंित किया जाना चाहिए।

73.	 जैव विविधता अधिनियम 2002 के अतंर्गत पंचायत स्तर पर बनाई गयी जवै 
विविधता समिति को ग्राम सभा के अतंर्गत लाया जाय।

74.	 गावंो ंमें लगने वाले हाट बाजार या मेलो ं(पशु मेलें आदि) को लगाने के स्थान, 
पेयजल, सुरक्षा, प्रबंध का अधिकार गावं सभाओ ंका हो। 

75.	 किसी भी नयी शराब की दकुान खोलने से पूर्व ग्राम सभा की अनुमति अनिवार्य 
होनी चाहिए।
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परिशिष्ट एक 

पंचायत उपबंध (अनसूुचित क्षेत्रों  पर विस्तार) 
अधिनियम, 1996

(1996 का अधिनियम संख्यांक 40)
[24 दिसंबर, 1996]

पंचायतो ंसे संबंधित संविधान के भाग 9 के
उपबंधो ंका अनुसूचित क्षेत्र ों पर

विस्तार करने का उपबंध 
करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के सैंतालिसवें वर्ष में संसद निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-
1.	 संक्षिप्त नाम- इस अधनियम का संक्षिप्त नाम पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्र ों 

पर विस्तार) अधिनियम, 1996 ह।ै
2.	 परिभाषा- इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, 

“अनुसूचित क्षेत्र ों” से ऐसे अनुसूचित क्षेत्र अभिप्रेत ह,ै जो संविधान के अनुच्छेद 
244 के खण्ड (1) निर्दिष्ट हैं।

3.	 संविधान के भाग 9 का विस्तार- पंचायतो ं से संबंधित संविधान के भाग 9 के 
उपबंधो ंका, ऐसे अपवादो ंऔर उपातंरणो ंके अधीन रहत ेहुए, जिनका उपबंध 
धारा 4 में किया गया ह,ै अनुसूचित क्षेत्र ों पर विस्तार किया जाता ह।ै

4.	 संविधान के भाग 9 के अपवाद और उपातंरण- संविधान के भाग 9 में किसी 
बात के होते हुए भी, किसी राज्य का विधान-मंडल, उस भाग के अधीन ऐसी कोई 
विधि नही ंबनाएगा, जो निन्मलिखित लक्षणो ंमें से किसी से असंगत हो, अर्थात:-
(क) 	पंचायतो ंके बारे में कोई राज्य विधान जो बनाया जाए, रूढ़िजन्य विधि, 

सामाजिक और धार्मिक प्रथाओ ंतथा समुदाय के संसाधनो ंकी परंपरागत 
प्रबंध पद्धतियो ंके अनुरूप होगा;

(ख) 	ग्राम साधारणतया आवास या आवासो ंके समूह अथवा पुरबा ंया पुरबो ंके 
समूह से मिलकर बनेगा, जिसमें समुदाय समाविष्ट हो और जो परम्पराओ ं
तथा रूढ़ियो ंके अनुसार अपने कार्यकलापो ंका प्रबंध करता हो;

(ग) 	प्रत्ये क ग्राम की एक ग्राम सभा होगी, जो ऐसे व्यक्तियो ंसे मिलकर बनेगी, 
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जिनके नामो ंको ग्राम स्तर पर पंचायत के लिए निर्वाचक नामावलियो ंमें 
सम्मिलित किया गया ह;ै

(घ) 	प्रत्ये क ग्राम सभा, लोगो ंकी परम्पराओ ंऔर रूढ़ियो,ं उनकी सासं्कृति क 
पहचान, समुदाय के संसाधनो ंऔर विवाद निपटाने के रूढ़िजन्य ढंग का 
संरक्षण और परिरक्षण करने के लिए समक्ष होगी;

(ङ) 	प्रत्ये क ग्राम सभा-
(i)	सामाजिकता और आर्थिक विकास के लिए योजनाओ,ं कार्यक्रमो ंऔर 

परियोजनाओ ं का इसके पूर्व कि ग्राम स्तर पर पंचायतो ं द्वारा ऐसी 
योजनाओ,ं कार्यक्रमो ं और परियोजनाओ ंको कार्यान्वयन के लिए हाथ 
में लिया जाए, अनुमोदन करेगी:

(ii)	गरीबी उन्मूलन और अन्य कार्यक्रमो ंके अधीन हिताधिकारियो ंके रूप में 
व्यक्तियो ंकी पहचान या उनके चयन के लिए उत्तरदायी होगी;

(च) 	ग्राम स्तर पर प्रत्येक पंचायत से यह अपेक्षा की जाएगी कि वह ग्राम सभा 
से, खण्ड (ड.) में निर्दिष्ट योजनाओ,ं कार्यक्रमो ंऔर परियोजनाओ ंके लिए 
उस पंचायत द्वारा निधियो ंके उपयोग का प्रमाणन अभिप्राप्त करे;

(छ) 	अनुसूचित क्षेत्र ों की प्रत्येक पंचायत में स्थानो ंका आरक्षण, उस पंचायत में 
उन समुदायो ंकी संख्या के अनुपात में होगा, जिनके लिए संविधान के भाग 
9 के अधीन आरक्षण दिया जाना है:
परंत ुअनुसूचित जनजातियो ंके लिए आरक्षण, स्थानो ंकी कुल संख्या के 
आध ेसे कम नही ंहोगा:
परंत ु यह और कि पंचायत के अध्यक्षों  के सभी स्थान सभी स्तरो ं पर 
अनुसूचित जनजातियो ंके लिए आरक्षित रहेंगे;

(ज)	 राज्य सरकार ऐसी अनुसूचित जनजातियो ं के व्यक्तियो ं को जिनका 
मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत में या जिला स्तर पर पंचायत में कोई प्रतिनिधित्व 
नही ंह,ै नाम निर्देशित कर सकेगी:

	 परंत ु ऐसा नाम निर्देशन उस पंचायत में निर्वाचित किए जाने वाले कुल 
सदस्यों  के दसवें भाग से अधिक नही ंहोगा;

(झ) 	अनुसूचित क्षेत्र ों में विकास परियोजनाओ ंके लिए भूमि का अर्जन करने के 
पूर्व और अनुसूचित क्षेत्र ों में ऐसी परियोजनाओ ंसे प्रभावित व्यक्तियो ंको 
फिर से बसाने या उनको पुनर्वासित करने के पूर्व उपयकु्त स्तर पर ग्राम सभा 
या पंचायत से परामर्श किया जायेगा; अनुसूचित क्षेत्र ों में परियोजनाओ ंकी 
वास्तविक योजना और उनका कार्यान्वयन राज्य स्तर पर समन्वित किया 
जाएगा; 
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(ञ) 	अनुसूचित क्षेत्र ों में लघु जल निकायो ंकी योजना और उनका प्रबंध उपयकु्त 
स्तर पर पंचायतो ंको सौपंा जायेगा;

(ट)	 समुचित स्तर पर ग्राम सभा या पंचायतो ंकी सिफारिशो ंको अनुसूचित क्षेत्र ों 
में गौण खनिजो ंके लिए पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टा प्रदान करने के 
पूर्व आज्ञापक बनाया जायेगा;

(ठ) 	 उपयकु्त स्तर पर ग्राम सभा या पंचायतो ंकी पूर्व सिफारिश को नीलामी 
द्वारा गौण खनिजो ंके समुपयोजन के लिए रियायत देने का लिए आज्ञापक 
बनाया जायेगा;

(ड) 	 अनुसूचित क्षेत्र ों में पंचायतो ंको ऐसी शक्तिया ंऔर प्राधिकार प्रदान करते 
समय जो उन्हें स्वायत्त शासन की संस्थाओ ंके रूप में कार्य करने में समर्थ 
बनाने के लिए आवश्यक हो,ं राज्य विधान-मंडल यह सुनिश्चत करेगा कि 
पंचायतो ंऔर ग्राम सभा को उपयकु्त स्तर पर विनिर्दिष्ट रूप से-

(i)	 मद्य निषेध प्रवर्तित करने या किसी मादक द्रव्य के विक्रय और उपयोग 
को विनियमित या निर्बन्धित करने की शक्ति प्रदान की जाए;

(ii)	 गौण वन उपज का स्वामित्व प्रदान किया जाए;
(iii)	 अनुसूचित क्षेत्र ों में भूमि के अन्य संक्रमण को निवारित करने और 

किसी अनुसूचित जनजातीय की विधि विरुद्ध अन्य संक्रमित भूमि को 
प्रत्यावर्तित करने के लिए उपयकु्त कार्यवाई करने की शक्ति प्रदान 
की जाए;

(iv)	 ग्राम बाजारो ंका, चाहे व किसी भी नाम से ज्ञात हो,ं प्रबंध करने की 
शक्ति प्रदान की जाए;

(v)	 अनुसूचित जनजातियो ंको धन उधार देने पर नियंत्रण रखने की शक्ति 
प्रदान की जाए;

(vi)	 सभी सामाजिक सेक्टरो ंमें संस्थाओ ंऔर कृत्यकारियो ंपर नियंत्रण 
रखने की शक्ति प्रदान की जाए;

(vii)	 स्थानीय योजनाओ ंपर और ऐसी योजनाओ ंके लिए जिनके अतंर्गत 
जनजातीय उपयोजनाएं हैं, संसाधनो ं पर नियंत्रण रखने की शक्ति 
प्रदान की जाए;

(ढ) 	 ऐसे राज्य विधानो ंमें, जो पंचायातो ंको ऐसी शक्तिया ंऔर प्राधिकार प्रधान 
करें जो उन्हें स्वायत्त शासन की संस्थाओ ंके रूप में कार्य करने में समर्थ 
बनाने के लिए आवश्यक हो,ं यह सुनिश्चित करने के लिए रक्षोपाय अतंर्विष्ट 
होगंे कि उच्चतर स्तर पर की पंचायतें, निम्न स्तर पर की किसी पंचायत की 
या ग्राम सभा की शक्तिया ंऔर प्राधिकार अपने हाथ में न ले;
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(ण) 	राज्य विधान-मंडल, अनुसूचित क्षेत्र ों में जिला स्तरो ंपर की पंचायतो ंमें 
प्रशासनिक व्यवस्थाओ ं की परिकल्पना करते समय संविधान की छठी ं
अनुसूची के पैटर्न का अनुसरण करने का प्रयास करेगा;

5.	 विद्यमान विधियो ंऔर पंचायतो ंका बना रहना- इस अधिनियम द्वारा किये गए 
अपवादो ंऔर उपातंरणो ंसहित संविधान के भाग 9 में किसी बात के होते हुए भी, 
उस तारीख के ठीक पूर्व, जिसको इस अधिनियम को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त 
होती ह,ै अनुसूचित क्षेत्र ों में प्रवृत्त पंचायतो ंसे संबंधित किसी विधि का कोई उपबंध, 
जो ऐसे अपवादो ंऔर उपातंरणो ंसहित भाग 9 के उपबंधो ंसे असंगत ह,ै जब तक 
किसी सक्षम विधान-मंडल द्वारा या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे संशोधित या 
निरसित नही ंकर दिया जाता है या जब तक उस तारीख से, जिसको इस अधिनियम 
को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती ह,ै एक वर्ष समाप्त नही ंहो जाता ह ैतब तक 
प्रवृत्त बना रहेगा।
परंत ुऐसी तारीख के ठीक पूर्व विद्यमान सभी पंचायतें, यदि उस राज्य की विधान 
सभा या ऐसे राज्य की दशा में, जिसमें विधान परिषद ह,ै उस राज्य के विधान-मंडल 
के प्रत्येक सदन द्वारा पारित इस आशय के संकल्प द्वारा पहले ही विघटित नही ंकर 
दी जाती ह,ै तो अपनी अवधि की समाप्ति तक बनी रहेंगी।

................






